भारतीय अर्थशास्त्र 


[भारत की विकासोस्मुख अ्र्थ-व्यवस्था का एक विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन] 


लेखक , 
सत्यदेव देराश्री 
' अर्यशास्त्र के प्राध्यापक शौर स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष 
श्री महाराज कुमार फालेज, जोधपुर 
तथा 
_ लक्ष्मी नारायण नाथूरामका 
भ्र्थशासत्र के व्यास्याता 
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. प्रकाशक _ 
लक्ष्मी नारायण अग्रवा 

: शैक्षणिक प्रकाशक _ 
: हॉस्पिटल रोड, आगरा । 


प्रकाशक 

लफप्णीनारापर ऋष्दाएल, 
बेक्षशिक प्रकाशक, 
हॉस्पिडल रोड, आगरा १ 














मुद्रक 
प्रियम्वदा प्रेस, 
सोबस्ता, झागरा ६ 


भस्तावना 


कई वर्षो से मेरे प्रकाशक के ज्येष्ठ पुत्र स्व० श्री राजनारायण श्रग्रवाल की यह 
इच्छा थी कि मैं “भारतीय अर्थशास्त्र” पर एक पुस्तक उनको प्रकाशित करने के लिए 
दूं" । कई विद्यार्थियों और अध्यापक-वन्धुओं ने मुझते वारम्वार इसके लिए अनुरोध 
किया । परन्तु अनेक कारणों से मैं इस कार्य को श्री भ्रग्रवाल के जीवित रहते हुएं पूरा 
नहीं कर सका । वास्तव में यदि मैं श्राज इस रचना को लेकर पाठकों के सन्मुख उंप- 
स्थित हो सका हूँ तो इसका एकमात्र श्रेय मेरे उत्साही सह-लेखक श्री लक्ष्मी वारायरणा 
नाधूरामका को है जिन्होंने पुस्तक के लिये अ्रधिकांश सामग्री जुटाने और लिखने में मेरा 
हाथ बेटाया है । उनके सहयोग के विना संभवतः यह रचना अ्रभी कुछ वर्षो तक और 
प्रकाशित न हो पाती । 

. पिछले वर्षो में- भारतीम- श्रथंज्रास्त्र: पर झंत्र जी में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 
जिनमें 'वर्णन' के स्थान पर विश्लेषण” पर ज्यादा जोर दिया गया है और आधिक 
झायोजन व्‌ विकास के सैद्धान्तिक ज्ञान के सहारे भारत की आाथिक समस्याओं का 
वर्णन किया गया है | इस नई शैली में 'सूचना व आँकड़े' प्रदान करना लक्ष्य न रह 
कर एक साधन-मात्र रह गया है और लक्ष्य पाठकों का 'ज्ञानवर्दध न! करना होगया है । 
सर्व श्री श्रलक धोप, घिरेश भट्टाचायं, बेंकट सुबेया और कोली तथा हुवर आदि की 
रचनायें नवीन शली पर आधारित हैं । कुछ सरकारी रिपोर्टो में भी विश्लेपण्ण व विवे- 
चुन पर श्रधिक जोर देने से समस्याश्रों के समभने में विशेष सहायता मिली है । 


श्रेंग्न णों में भी यह शैली बहुत भागे बढ़ चुकी हो, सो बात नहीं है । हमारा अनु- - ' 
मान है कि श्रभी सिर्फ प्रारम्भिक प्रयत्न ही हुए हैं । भागे बहुत कुछ करना वाकी है। 
लेकिन हिन्दी भाषा में तो इधर शुरूआत ही की-जानी है । हम यह दुस्साहस तो नहीं 
कर सकते हैं कि हमने इस प्रथम संस्करण में विश्लेपणात्मक शैली की शुरूआत कर 
दी है लेकिन यह निश्चय है कि हमारा प्रयास. उधर ही'है और हम इस पुस्तक के 
आगामी कुछ संस्कररों तक शब्रवव्य ही प्रगति करेंगे ताकि भारतीय भ्रथ॑ज्यास्र केवल 
घटनाश्रों का वर्णव-मात्र न रहेगा वल्कि इनके अन्तंसम्बन्ध पर प्रकाश डालने वाला 
एक वँज्ञानिक विवेचन हो सकेगा ॥ 

प्रस्तुत पुस्तक में भाषा, शैली और विपयों के चुनाव सें' भारतीय विश्वविद्यालयों 
के पाठ्य-क्रमों तथा विद्याथियों की रुचि एवं सुविधा का पुरा ध्यान रखा गया है:। हम 
प्राद्या करते हैं कि उनको इस पुस्तक में प्रस्तुत विषयों का विस्तृत और विश्वसनीय ' 


मु (2. 0] 


विकास, घनत्व, वितरण, रहत-सहन, अवस्या, लिंग, जनसंस्या या 
व्यावसायिक वेंटवारा--इसकी कमियां व उपचार । भारतीय जनसंस्या 
सम्दन्धी अन्य तथ्य, दया भारत में जनाधियय है ? जनसेंदवा की समस्या 
का स्वरुप, परिवार नियोजन, भारत के लिए एक बस्तबिक (गसह्दी) 
>जंनर्सस्या सम्बन्धी नीति--पंच-वर्षीय योजनाश्रों में किये गये शयास 
अआादि »्पनेप 
व्याय १ ध्ञ्फ्र में की दक्षता (कार्य कुघलता) ; माप वे तुलना (एक बस्तु- 
__.. गत जाँच), निम्न दक्षता के कारण, भारत में श्रम की दक्षता बढ़ाने 
के उपाय १५१ 
597 १२--प्रामाजिक संस्वाएँ व आर्थिक विकास--ाति-प्रया, संग्रुक्त 
हर परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार के नियम, धामिक प्रभाव, रीति-रिवाज 
व सामाजिक प्तिष्ठा, इनका लगान, मजदूरी व कीमतों पर प्रभाव ....-१५६ 
प्रध्याय १३--श्रमिक संघ झानदोलन--इतिहास, वर्तमान स्थिति, प्षमस्यायें, 
भारत में एक स्वस्थ श्षमिक संघ आसदोलन की आवश्यक झत्तें, श्षम- 
संघ-विधाद “१६५ 
«अर 273 228 के घंटे, काम की दर्शाएँ, मजदूरी, रहन- 


का स्तर, श्रौद्योगिक भंगड़े--कारण व समझौते की वर्तमान 
व्यवस्था ७४ 


पप्रेध्याय, १५--भारत में श्रम-कल्यारा-कार्य परिभाषा, झावश्यकता---श्रम- 
हेल्याण की विभिन्न संस्थाएँ व वैधानिक स्थिति, प्रगति के सुझाव, 
परिशिए्ट--भारत में सामाजिक सुरक्षा--परिभापा, क्षेत्र व प्रगति ....१८४५ 
खण्ड ४--प्रामीण अर्थशास्त्र ब सहकारिता 
अजछू १६--#छपि--महत्त्व, भूमि का उपयोग, कृपि का विस्तार, विस्तुत थ 
(हर री खेती, मुख्य फसलें. ४५ *»०१६९५ 


(अध्याय १६ अ--भारत की खाद्य-समस्था--जनसेंख्या वे खाय्य-सामग्री की 
शत पूति-- प्रावश्यक आँकड़े, कारण, हल करने के उपाय, सरकारी नीत्ति 


(9८ « [बहुंभान स्थिति व भावी सम्भावनाएँ “२९१ 
अध्याय: १७--भारतीय रुषि के पिछड़ेपन के कारणु--ऋपि की उन्नति पर 
१4० प्रभाव डॉल़ने वाले तत्त्व ०. >> "रे हे' 


शध्माये १८--भु-जोतों का प्रबन--विस्तार, उप-विभाजन व अपखण्डन के 
' कारण व चुराइयाँ, चकवन्दी, आथिक जोतत का विचार, सीमा- 


निर्वारण--स्यूनतम व उच्चतम, भूमि का पुर्वावत्तरण भु-दान--जोतों 
के श्ाकार व वितरण पर इसका प्रभाव 


[७ |] । 

श्रष्पाय १६--खेतिहर मजदूर : खेतिहर धन्धों व रोजगार का विस्तृत 

। जे शकक । भूमिहीन मजदूरों की समस्या--भ्राकार, दशाएँ, सुधार-- 
(किपि-श्रम-जाँच-समिति रिपोर्ट “२४६ 

अध्यार्य /२०--कृषि में पूँजी का वितियोग--कृपि के औऔजार व टैक्‍नीक 

है (प्रविधियाँ), खाद, सुधरे हुए बीज, श्रौजार, फसलों का उलद-फर व 

मिश्रण । सिंचाई---महत्त्व, साधन, पंच-वर्षीय योजनाश्रों में प्रगति । 
राजस्थान में सिंचाई की प्रगति “२६८ 

प्रध्याय २१--भ्रूमि-सुधार--भ्राथिक विकास में भूमि-सुधार का भहत्त्व, भ्रू- 

न्‍ स्वत्त्त प्रणालियाँ व वर्तमान भूमि-सुधार--भारत व राजस्थान : प्रगति 


' की समीक्षा पं ०» रि८५ 
परिशिष्ट--भूमि पर सीमा-निर्धारण का आथिक विश्लेषण । »औै०१ 


अध्याय २२--कृषि करने की विभिन्‍न प्रशालियाँ-"५७. तारिक खेती, सहकारी 
, ब-सामूहिक खेंती, सरकारी खेती, पू जीवोदी खेती, कृषि में उत्पादन के 
पैमाने का. श्रर्थशासत्र--भारत में बढ़े पैमाने की व छोटे पैमाने की _ 
खेती--सहकारी-ग्राम-प्रवन्ध »भै०८ 
“प्रध्यीय २३--क्पि-विपणन--विक्री का महत्त्व, वर्तमान स्थिति, दोप, सुधार, : 
नियन्त्रित मंडियाँ, सहकारी बिक्री, योदाम व्यवस्था श्रादि, आदि. ....३३१ 
पोराश४-सख़ाद्यान्न में राजकीय व्यापार ३,.,३४४१ 


/प्रध्याय २४--आमीण वित्त--श्रावश्यकता, पूर्ति के साधन, ग्रामीण ऋणख- 
>मस्तता--आाकार, कारण व दुर करने के उपाय, ग्रामीण वित्त में 
रिजवं वेंक व॑ स्टेट बेंक का स्थान. ८ »»रै४४५ 
अध्याय २५--सहकारी साख आ्रान्दोलल--विकास, ढाँचा (श्र) एक प्राथमिक-., 
_कपि-सहकारी साख समिति का संगठन, इनकी संख्या, सदस्यता, 
कार्यशील पूंजी । (पा) केद्धीय संस्थाएँ--केनद्रीय सहकारी बैंक व 
राज्य सहकारी बेंक (शीष॑ बेंक) (३) भारत में भुमि बंधक बैंक; गर- 
साख श्रान्दोलव--भारत में सहकारिता "की सफलताएँ--असफलता के 
कारण, सहकारिता व योजनाएँ | &नरेईई 
अष्याय २६--प्रामीण साख की एकीकृत योजना--अ्रखिल भारतीय-आमीण- 
_साख सर्वेक्षण की सिफारिशें व उनको कार्येहूप में लाए करना--सर 
माल्कम डालिज्ष के सहकारिता आन्दोलन के कुछ--पहलुओं पर सुझाव, -- ». 
श्री बंकुण्ठलाल मेहता समिति, १६६० के सहकारी साख पर सुझाव ....३६० 
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खण्ड ६--भारत की श्रोद्योगिक श्रथे-व्यवस्था 

अध्याय २७--पग्रामीण व छोटे पँमाने के उद्योग--महत्त्तव, पतन के कारण 

_/ कठिताइयाँ व सहायता की विधियाँ--अन्तर्राष्ट्रीययोजना-दल की 
सिफारिशें, कर्वे कमेटी रिपोर्ट, पंच-वर्षीय योजनाओं में इत उद्योगों का 
स्थान (तृतीय योजना सहित)--हाल ही में उठाये गये कदम---जापानो 


प्रतिनिधि मण्डल के सुझाव ब्ल्नोई०३े 
208) ६ २८--ओऔद्योगिक पिछड़ेपन के कारण--ओऔद्योगीकरण के साधन व 
उपाय 


न्डरेए 
भ्रध्याय २८--() बड़े पैमाने के प्रमुख उद्योग-- सूती वस्त्र उद्योग, छूट, लोहा 

४] व इस्पात और चीनी--राष्ट्रीय उद्योग, इनकी वर्तमान स्थिति 
समस्यायें 


शध्याय २६--श्रौद्योगिक नीति--प्रारम्भिक इतिहास 
८22" प्रस्ताव, शरीर 


"शेप 
१६४४८ का नीति- 
पकार व नियमन) भ्रधिनियम, १६४१ (१६५३ 
व १६५६ में संशोधित) १६४५६ की नई औद्योगिक नीति--दोनों की 
तुलना ह "टएि० 
अध्याय ३०--आओद्योगिक वित्त--लबु उद्योगों व बड़े पैमाने के उद्योगों फे लिए 
वित्तीय साधन, विभिन्न श्रौद्योगिक वित्त व विकास निममों की कार्य- 
प्रणाली व वर्तमान स्थिति, भारत में औद्योगिक वित्तन्यवस्था की 
कमियाँ--विदेशी पू जी व पू जी-संचय »ब्डे७रे 


अध्याय ३१--उद्योगों का संगठन $ प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली--जन्म, संगठन 
, कार्ये, कमियाँ व नियन्त्रण 


नही 
ना 


+« ०८ 
खरड ६--परिवहन बम क 
भरष्याय ३२--परिंवहन के साधतु--रेलों का महत्व-इतिहास, वर्तेमान 
परिवरतंत---विकास कार्यक्रम नर १६ 
अध्याय ३३--सड्कें--इतिहास--वतंमान स्थिति, महत्व व अधिक सड़कों की 
ह आवश्यकता $ सड़कों की विकास-पोजनाएँ, रेल-सडक समन्वय, सड़क 
यातायात के राष्ट्रीयकरण की समस्या : &. ५४६ 
अध्याय रेद--जल-मार्ग--(झ) श्रन्तर्देशीय (आ) सामुद्रिक---इनका विकास 
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र्ंड १०पफुरिचियुः 


पहला अध्याय 
भारतीय श्रर्थशास्र की परिभाषा और क्षेत्र 


“भारत की मुख्य श्राथिक समसस्‍्याओ्रों के श्रध्ययल श्रौर उनके सम्भावित 
कारणों तथा उनको सुलभाने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों के 
विश्लेषण को ससष्टि रूप से हम भारतीय श्रर्थशासत्र कह सकते हैं।” 

; ( जाथर और बेरी ) 
भारतीय प्रर्थशास्र की परिभाषा--अर्थशासत्र को तीन भागों में वांदा जा सकता है, 
यथा वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक श्र्थशाखत्र और व्यावहारिक अथंशासत्र। वर्णनात्मक 
अर्थशास्त्र में किसी विपय से सम्बन्धित सब तथ्यों को इकट्ठा करके निष्पक्षता से उनका 
व्रणंन किया जाता है; उदाहरण के लिए हम भारतीय कृषि या जापान के वच्छ-उद्योग 
से सम्बन्धित सब तथ्यों को इकट्ठा करके उनका वर्णन कर सकते हैं। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र 
में, जिसे प्रायः श्राथिक विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है, हम देखते हैं कि अमुक श्रथ॑- 
व्यवस्था को क्या विशेषताएं हैं और यह कँसे कार्य करती है । व्यावहारिक अर्थशास्त्र 
में सैद्धान्तिक भ्रथंशास्त्र के श्रध्ययन से प्राप्त विश्लेपण-यंत्रों की सहायता से वरशनात्मक 
अर्थशास्त्र भें वशित घटनाओं और तथ्यों के महत्व भौर कारणों पर प्रकाष डाला जाता 
है। भारतीय अ्र्थज्वात्र में वर्णनात्मक श्रथंशात्र और व्यावहारिक अथंशालत्र दोनों का 
समिश्रण है। इसमें भारत की वर्तमान प्रर्थ-व्यवस्था का वर्शव किया जाता है और इस 
“विवरण से प्रकट होने चाली भारत की आथिक समस्याश्रों के कारणों और परिणामों 
को छात्बीन की जाती है और इन समस्याश्रों के हल सुझाए जाते हैं । इस प्रकार 
भारतीय अर्थशास्त्र में वर्णनात्मक और व्यावहारिक दोनों पहलू शामिल हैं। 

श्राज हमारे देश में छोटी बड़ी अनेक श्राथिक .समस्थाएँ हैं जैसे “गरीबी की 

समस्या, वेकारी की समस्या, खेती की उपज बंढ़ाने की समस्या, छोटे और कुटीरु उद्योगों 
। की समस्या, मंहगाई और मुद्रा-स्फीति की समस्या आदि। भारतीय अर्थंश्ासत्र में हम 
: पढ़ते हैं कि ये समस्याएँ कब और क्‍यों पदा.हुई, इनके क्या परिणाम हैं भ्ौर इनको 
सुलझाने के लिए क्या वया कदम उठाए जा चुके हैं या उठाये जा .सकते हैं । दूसरे 
इंब्दों में, भारत की आशिक स्थितियों श्ौर समस्याओ्रों के भ्रध्ययन का नाम ही भार- 
तीय भ्र्थशाश्न है । . 
... श्रन्य सस्मावित अर्थ:--यथ्यपि “भारतीय अर्थशासत्र” . की उपग्रुक्त परिभाषा को 
लगभग सब आधुनिक सारतीय श्रर्थश्ासरी स्वीकार करते हैं तथापि इस पद के और भी 
. अश्र्थ लगाए जा सकते हैं । इसका कारण यह है कि यह पद स्वर्य॑-स्पष्ट नहीं है भौर' ' 
अपने साधारण॒तः स्वीकृत श्र्थ के अतिरिक्त कम से कंम तीन और श्रर्थों की ओर संकेत 


यु पहला अध्याय [ 
विद्यार्थी के लिए इतना महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, इन पुस्त | में भारत का 
आधथिक इतिहास' और 'भारतीय अर्वशास्त्र' दोनों विपय समाविष्ट होते हैं और बहुधा | 
ऐतिहासिक घटनाओं: को प्रधानता दी जाती है । ह 
भंवश्लेपण&६+>प्रणाली' के आघार पर लिखी गई पुस्तकों में भारत को वतंमान 
प्राथिक स्थिति के वर्शन भौर वर्तमान समस्याझ्रों के विश्लेषण को प्रघानता दी जाती 
है। इस प्रणाली का दोप यह है कि ऐतिहासिक प्रष्ठध्रूमि के ज्ञान के अभाव में गहन 
विश्लेपए असंभव होता है। किसी आथिक समस्या के वर्तमान स्वरूप को भली प्रकार 
समभने के लिए यह आवश्यक हैं कि हमको इसकी उत्पत्ति और भूतकाल में इसके 
विभिन्न झुपों का ज्ञान हो । दूसरे शब्दों में भारत के झ्रथिक इतिहास के आधार पर हीः 
भारत की वर्तमान श्राथिक समस्याओं का अ्रध्ययन किया जा सकता है । 
हमारा विश्वास है कि भारतीय अथंशास्त्र के अध्ययत के लिए उपयु क्त दोनों 
प्रणालियों को मिलाकर चलना सर्वोत्तम होगा । वास्तव में, ये दोनों प्रशालियाँ श्रापस 
में विरोधी नहीं हैं, वल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। इनका अन्तर श्रणीगत नहीं होकर 
केवल आंशिक है | परन्तु हम अपनी पुस्तक में किसी समस्या के सुदूर इतिहास में 
नहीं जाकर उसके वर्तमान और निकट भूत के स्वरूप का ही विस्तृत विवेचन करेंगे। 
दूसरे शब्दों में, हमारा अ्रध्यर्यन प्रधानतः वर्णनात्मक श्रौर विश्लेपणात्मक होगा और 
किसी समस्या के ऐतिहासिक विकास को गौण स्थान दिया जाएगा। परन्तु हम प्रत्येक 
समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सदा अपने सामने रखेंगे और जहाँ प्रावश्यकता 
हुई तुलनात्मक अध्ययन के लिए भ्ारथिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण भी देंगे। 
भारतोष अर्थशास्त्र का फ्षेत्र-- हमारी परिभाषा के अनुसार भारतीय अश्र्थशास्त्र मे 
भारत की विभिन्न झाथिक समस्याओ्रों का श्रव्ययत्त किया जाता है। हमने यह र्भ 
बतलाया है कि यह अध्ययन संद्धान्तिक अर्थशास्त्र से भिन्न है। इसका श्राथिक नियम 
के प्रतिपादन से सीघा सम्बन्ध नहीं है । हाँ, सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्राप 
विष्लेपण-यन्त्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है | अतएव भारतीय शर्थशास््र के विद्यार्थ 
के लिए सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र का पूर्वज्ञान आवश्यक है । 
भारतीय प्रथ॑ंशासत्र का क्षेत्र वहुत विस्तृत है । इसमें भारत के प्राकृतिक झऑऔौ 
मानवी साधनों का वन, भारतीय कृषि और ग्राम्य अर्थं-व्यवस्था, उद्योग-पन्धों और 
व्यापार-व्यवसाथ, चला और अधिकोपण व्यवस्था, राज वित्त श्र भारत में आरथिक | 
नियोजन, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार आदि भारत के आर्थिक जीवन से सम्बन्धित 


सव समस्याओं ओर गति-विधियों का अध्ययन करना पड़ता है । इस प्रकार यह 
अध्ययन को एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना 

हमारा अध्ययन विस्तृत होने के साथ ही साथ गहन भी होता है । हम प्रत्येक 
समस्या के पिछले इतिहास का अब्ययन करते हैं, उसके वर्तमान स्वरूप का सावधानी 


भारतीय अर्थशासत्र की परिभाषा और क्षेत्र 


* से विश्लेषण करते हैं तथा अपने अ्रध्ययन के झ्ाघार पर प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी भी करते हैं। हम प्रत्येक समस्या के कारणों की छानवीन करते हैं, उसके 
'परिणामों का अध्ययन करते हैं और इसको हल करने के लि" किए गए तथा किए 
जारहे प्रयत्नों की परीक्षा करके भावी नीति के सम्बन्ध में सु४, . डंते हैं । 


भारतीय श्रथंश्ासत्र के क्षेत्र का विवरण समाप्त करने से पूर्व यह भी बतला देना 
झ्रावश्यक है कि क्‍या यह अ्रष्ययन विशुद्ध वैज्ञानिक (20798) है या ग्रादर्शात्मक 
' (ए०7॥क/ए०) भी है ? प्रो० रोविन्स ((१009॥॥9) के अनुसार श्रथ॑ंशास्त्र साध्यों 
के प्रति तटस्थ है भ्रथंशासत्र वास्तविक स्थिति जैसी है उसका वैसा ही वर्शन-विश्लेपण 
करता है। कैसा होना चाहिए ? इस प्रइन का सम्बन्ध अरथंशास्र से नहीं है। भारतीय 
श्र्थशास्र के श्रष्ययन में हम यह मर्यादा स्वीकार नहीं करते । हम स्पष्ट रूप से पक्षपांती 
हैं। हम भारत के अ्रधिकतस श्राथिक कल्याश को श्रपना ध्येय सान कर प्रत्येक 
समस्या का श्रपनें राष्ट्रीय हित के हृष्टिकोण से अ्रध्ययन करते हैं। गरीवी झोर 
बेकारी बुरी होती है। श्रतएव हम उनको बुरा मानकर देश में समृद्धि और रोजगार 
की वृद्धि करने वाली नीति का समर्थन करते हैं। परन्तु हम दूसरे देशों को नुकसान 
पहुँचाकर अपने देश की भलाई नहीं करना चाहते | हम पृथकत्वादी नहीं हैं और न ' 
श्रन्तर्राट्रीय गतिविधियों के प्रति उदासीन हैं। हम शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 'और 
अन्तराष्ट्रीय सहयोग के हामी हैं। परन्तु हमको अपने देश का राष्ट्रीयहित सर्वोपरि सम- 
, भनता चाहिए 
भारतीय प्र॒र्यशास्त्र के श्रध्पपन का महत्व--भारतीय शअरर्थशास्त्र के अध्ययन का. 
“ विद्यार्थियों के लिए, साधारण नागरिकों के लिए, भारत के नेताओ्नों के लिए और 
भारत के श्राथिक विकास में दिलचस्पी रखने वाले विदेशियों के लिए भी बड़ा 
महत्व है । 

(१) विद्याथियों के लिए महत्व-वसे तो विद्याथियों के लिए पाठय-क्रम में 
निर्धारित प्रत्येक विषय के भ्रध्ययन का महत्व होता है परन्तु भारतीय «अथंग्ास्त्र के 
अध्ययन का ज्ञानोपार्जन की दृष्टि से भी बड़ो-महत्व है। भास्तीय अ्रथंशास्त्र में हमारे 
देश की विभिन्न तथा पेचीदा समस्याओरों का गम्भीर अध्ययन किया- जाता है जिससे 
पाठकों के मस्तिष्क को यथेष्ट सामग्री मिलती है और उनका मानसिक विकास - 
होता है । 

४ (२) नायरिकों के लिए महत्व--हमारे देश के साधारण नागरिकों के लिए भी 
भारतीय अथ॑क्षास्त्र के भ्रध्ययत्त का बड़ा महत्व है। राजनैतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र 


द् पहला अध्याय 
पढ़ा लिखा होने का दावा नहीं कर सकता और न ग्रपने मताधिकार का उत्तरदायित्व 
ही ठीक तरह से निभा सकता है। 


आज हमारे देश के सामने सबसे वड़ा प्रशतत गरीबी ओर बेकारी को दूर करके 
देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने का है । भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन 
इस प्रइन को समभने और सुलभाने में हमारी वड़ी सहायता कर सकता है। 

हमारा विश्वास है कि साम्प्रदायिक और भाषपाई विवादों के ठंडा पड़ जाने के 
परचात्‌ भविष्य में हमारे देश में छुनाव मुख्यतः आशिक नीतियों के आधार पर लड़े 
जाएँगे | अतएव नागरिकों में देश की झ्राथिक स्थिति और समस्याझ्रों की जानकारी 
आवश्यक है। यही नही साम्प्रदायिक और भाषाई विवादों के मूल में भी श्राथिक 
कारण कार्य करते है। ग्रतएव भारतीय श्रर्थशास्त्र का ज्ञान इतके समभने में भी-, 
हमारी सहायता करता है । ४ 

पिछले नौ-दस वर्षों से भारत सरकार भ्रायोजित आथिक विकास द्वारा हमारी 
भांथिक समस्याश्रों को हल करने के प्रयत्त कर रही है। हमारे देश की पंचवर्षीय 
योजनाओं की सफलता के लिए सक्रिय जन-सहयोग अ्रनिवायं है । जन-सहयोग के लिए 
जन-साधारण में इन प्रयत्तों की जानकारी आवश्यक है। यह कार्य भो भारतीय॑ 

अरंशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही संभव हो सकता है। 

(३) नेताओं के लिए महत्व-- साधारण नागरिकों की अपेक्षा नेताओं का उत्तर- - 
दायित्व अधिक होता है। दुर्भाग्य से हमारे देश के साधारण नागरिक ही नहीं, परन्तु 

. कुछ सम्मानीय अपवादों को छोड़ कर, हमारे अधिकांश नेतागण भी भुद्रा, विनिमय 

अधिकोपण , तटकरनीति, राजकोपीय नीति आदि की समस्याओं से नितांत श्रपरिचित 
हैं। इस अवस्था में वे इन समस्पाश्नों को हल करने में हमारा मार्ग-दर्शय कीसे कर 
सकते हैँ १ 

यही नहीं हमारे देश में अनेक ऐसे आन्दोलन चलाए जाते हैं जो श्राथिक शक्तियों 
के विरोध में कार्य करके असफल होते हैं। ये भुटियाँ देश के लिए बड़ी मेंहगी पड़ती 
हैं श्रौर इनमें समय, शक्ति तथा घन का भारी अ्पव्यय होता है। अश्रतएव हमारे देश 
के साधारण नागरिकों की भ्रपेक्षा हमारे लोकमत के नेताओं के लिए भारतीय अर्थ- 
शास्त्र का अ्रष्ययन और भी श्रावध्यक है । 

(४) विदेशियों के लिए महत्व--संसार की बतंमान श्रथ॑-व्यवस्था में भारतीय 
भ्रय-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है । भारत अनेक देशों की आवश्यक क्वे 
और उपभोग्य पदार्थों की पू्ि करता है और कई देशों के माल का यक क 
है और उनकी अतिरिक्त पूंजी के विनियोग और प्राविधिक  महत्वदूण प्राहक 
हमारे यहाँ विस्तृत त छषेत्र इन में ज्ञान के उपयोग के लिए 
हमारे यहाँ विस्वृत क्षेत्र है। इन कार्यों में रच रखने वालों के हि 

यजास्थ के अध्ययन का बड़ा महत्व है। यही शमी ओरल 
कारण है कि अमरोका औौरे- इक्भेलेण्ड 


भारतीय इर्घधाग्र छी परिभाषा सौर सषेत्र ॥ & 


; 


आदि घनेक देशों की उच्चचर विक्षा संस्वाणों में भारत के झाथिक शीयन से सम्बन्धिग 
धनेक महत्मपूर्णा विषयों का भ्रध्ययन घोर शोध होता है । 
श्रन्पारा 
(१) भारतीय भरबंधात ने धर्म समभाइये । इसके प्रम्ययन का गया महत्व है ? 
(२) "भारतोय धर्यंधास्थ" एय शथ घोर केत्र समझादये । भारतीय प्रध॑धास्त्र 
के प्रध्ययन के लिए धाप कौन सी प्रध्ययन प्रणाली उत्तम मानते है ? 
संदर्भ प्रन्य 
(९) ज्यधर धोर देरी: भारतीय अर्थधारत, भाग (१), धध्याय (१) 
(२) भहादेख गोविन्द रानाड़े ; एसेज भ्रान इण्टियन इकॉनॉमिक्स, विश्षेषत्ष: 
इण्यियन पोलिटिया इकॉनोगी पर लेख । 
(३) पिरेश भद्गावार्थ : “प्रण्डर स्टेडिंग इण्टियन इएफ्रोनोमी” पहले दी श्रध्याय 
(१६५६) 


दूसरा श्रध्याय 
भारतीय श्रर्थ-ब्यवस्था की प्रकृति व विकास की समस्‍यायें 


आरतीय पर्थ-व्यवस्था सदियों से कृषि प्रधान, पिछड़ी हुई भौर अद्धं-विकसित 
रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से और विज्येपतया पंच-वर्षीय योजनाश्रों में श्राथिक 
विकास के लिए सक्रिय कदम उठाये गये हैं। अभ्रतः श्राज की परिस्थितियों में हमारे 
श्र्थ-व्यवस्था को श्रद्ध-विकसित न कह कर 'विकासोन्मुख' ([02ए७०७॥8) कहना - 
अधिक उपयुक्त होगा । हम आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। इसलिए आधथिक 
पिछड़ेपन के चिन्ह धीरे-घीरे कम हो रहे हैं फिर भी भारतीय अभथ॑-व्यवस्था को 
पुर्णरूप से पाइचात्य देशों की भाँति विकसित करने के लिए बहुत कुंछ करना बांकी 
है। ध्यात से देखने पर आज भी इसमें अरद्धं-विकसित देयों के लक्षण पाये-जाते हैं 
जिन्हें दूर करने में हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है । 

श्रद्ध -विकसित देशों की विशेषताएँ एवं भारतीय 77 न्‍ 

भ्रद्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की अर्थशास्त्रियों ने कई _ परिभाषाएँ की.-हैं ।/<नर्मे 
पिछड़ी हुई श्रर्थ-व्यवस्थाओं की एक या एक से ज्यादा विज्लेपताओं पर 
गया है, जैंसे कृषि पर जनसेख्या का अत्यधिक भार, वास्तविक राष्ट्रीय आय का कमी, 
पू"जी का भ्रभाव, उद्योगों की कमी, जनाधिवय, पिछड़ा हुआ सम्माजिक ढाँचा आदि 
आदि | इस बात में कोई संदेह नहीं है कि श्रद्धं-विकसित देशों में ये विशेषताएँ देखने 
को मिलती है लेकिन किसी भी देश की भ्र्थ-व्यवस्था को श्रद्ध/विकसित उसी समय 
कहा जाना | चाहिए जबकि उसमें विकास की _ सम्भावनाएँ.. मौजूद हों । विकास की 
अवस्था वर्तमान उत्पादन श्रौर श्रधिकतम संभव उत्पादत के श्रत्ठमान पर निर्भर है 
अतः हमारी घारणा के अनुसार श्रद्ध-विकसित श्रर्थ-व्यवस्था अनुकूल परिस्थितियाँ 
पाकर भ्ाथिक विकास कर सकती है। दीघंकाल में वह भी 'विर्कसित' अर्थ-व्यवस्थाओं 
की विशेषताएं प्राप्त कर सकती है। अरद्धांविकसित अर्थ--व्यवस्था की यह सरल 
परिभाषा करने पर भी यह आवश्यक हो जाता है कि हम इक्षकी प्रमुख विशेषता 
जानें । इस सम्बम्ध में यह कहा जा सकता है कि ऐसी भ्र्थ व्यवस्था में वास्तविक 
राष्ट्री आय (॥२ 6४) 780078] 70070) बहुत कम होती है भौर अमेरिका 
ब्रिटेन, कनाडा दि देझ्षों के मुकाबले में बहुत नीची होती है | अद्ध -विकसित देशों 
. की यह दशा कई कारणों से उत्पन्न हो जाती है और फिर स्थिरता प्राप्त कर लेती 
- है। एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो विकास में वाधक हो जाता है। बहुत- 
कठिन परिश्रम से ही तीज विकास का वातावरण बनाया जा सकता है। नोचे .हईम 
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+ दिया 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति व विकास की समस्‍यायें ११ 


भ्रद्ध-विकसित देझ्ञों की विविध विश्येपताशं पर प्रकाश डालेंगे और साथ में उन 
विशेषताओं को भारतीय भ्रथ॑-व्यवस्था पर लागू करेंगे । 
हक |) कृषि की प्रधानता- प्रायः देखा गया है कि पिछड़े हुए देशों में जनसंख्या 
का बड़ा भाग कृपि-व्यवसाय में लगा रहता है । जहाँ खनिज पदाथ॑ पाये जाते हैं वहाँ 
श्रमिक खानों में भी काम पा सकते है । अन्यवा गैर-कृपि क्षेत्रों में रोजगार के साधनों 
की कमी से जनसंख्या वरवस खेती की तरफ भुकती है। इन देशों की राष्ट्रीय श्राय का 
लगभग झाधा या इससे भी ज्यादा कृपि-उत्पादन से प्राप्त होता हैं। भारत में भी 
भूमि व मनुष्य का अनुपात (,त॑याधा ॥क0) अनुकूल नहीं है। प्रति मनुष्य 
.भूमि बहुत कम है अथवा प्रतिएकड़ मनुष्यों की संख्या ज्यादा है। १६४१ की जनगणना 
के अनुसार भारतीय जनसंख्या का ६६"८ प्रतिशत क्पि पर शआ्राश्चित है । यह असंतुलित 
व्यावसायिक वँटवारे का परिचायक है। आर्थिक दृष्टि से सम्पल्त व बिकसित देशों में 
जनसंख्या का अधिक भाग गर-कृषि उत्पादन में लगा होता है। श्रौद्योगीकरण व 
ग्राथिक विकास एक साथ पाये जाते हैं । आशिक दृष्टि से समुन्तत राष्ट्र उद्योग्-प्रधान 
“होते हैं। 
_..(र) कृषि-उत्पादन का निम्त स्तर-पिछड़े हुए देझ्यों में कृषि-ब्यवसाय की 
प्रधानता के साथ-साथ दूसरी विशेषता यह पाई जाती है कि वहाँ प्रति एकड़ व प्रति 
व्यक्ति उत्पादन का स्तर बहुत नीचा होता है । खेत प्रायः छोटे-छोटे एवं , बिखरे हुए 
(879!] 20 $०४(८८१2०) होते हैं । खेती वहुत पिछड़ी हुई दया में पाई,जाती है । 
कहीं-कहीं तो सदियों पुरानी कृपि-पद्धतियाँ चलती. रहती हैं | कंपि में विनियोग बहुत 
. कम हो पाता है क्योंकि ज्यादातर यह घाटे का व्यवसाय रहता है । जनसंख्या का 
अधिक भाग खेती में लग कर भी-पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्तों व कच्चे माल का उत्पादव 
नहीं कर पाता है जब कि विकसित देल्यों. में थोड़े व्यक्ति लग कर भी बहुत उत्पादन 
कर पाते हैं जिसमें से थे निर्यात . के लाय- भी वचा लेते हैं। कृपि के पिछड़ेपन के 
लिए झनेकों कारण हैं ज॑से प्रगतिशील भूमि-व्यवस्था का अभाव, (8०८९ ०0 
770876589४6 76 5५867), कृपि में यंत्रों के प्रयोग की कमी एवं श्रन्य 
टेकनिकल कमियाँ (जैसे उत्तम खाद, औजार, वीज, सिंचाई आदि,का अ्रभाव), और 
संगठन की कमजोरियाँ ज॑त्े सहकारी सगठन की प्रगति के अभाव में खेती, साख, 
विक्री व उत्पादन में व्यक्तिगत प्रणाली की हानियों का पाया जाना आादि। इन विभिन्न 
कारणों ने अ्रद्ध-विकसित देझ्षों की कृषि को अविकसित बना रखा है ।- भारत में यह 
परिस्थिति विशेष रूप से पाई जाती है । यहाँ खेत छोटे-छोटे और विखरे हुये हैं । यहाँ 
पर भृू-स्वामित्व की सामन्तीप्रशाली जिसमें काइतकार के लिए उत्पादन बढ़ाने की 
कोई प्रेरणा नहीं रहती है, वर्षो तक चलती रही है, शत: कृषि का पिछड़ा रहता . : 
स्वाभाविक था । गहरी खेती का कार्य अब भी पुर्णंतया चातरु नहीं हो पाया है। प्रति ' 


श्र दूसरा श्रध्याय 


एकड़ उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएँ आज भी वनी हुई हैं भर उस दिश्ला में प्रगति 
करने की आवश्यकता है | 

३) जनाथिक्य की स्थिति--ज्यादातर अद्ध-विकसित देझ्षों में जनाधिवय की 
कि भी पाई जाती है। | 

भारत में यह समस्या विशेष रूपसे उग्ररूप घारण किये हुए है । द्वितीय पंच-वर्षयि 
योजना की अवधि में जनसंख्या की वार्पिक वृद्धि की दर १९२५ प्रतिशत मानी गई थी 
लेकिन बाद में अनुानों से पता लगा कि यह २५ तक पहुँच गई हैं। वृद्धि की दर 
इतनी ऊँची होने से जनसंख्या में वार्पिंक वृद्धि लगभग ७०-८० लाख हो जाती है। 
भारत के प्राकृतिक साधनों का तीन्रतम गति ( 985020 9१८७० ) से उपयोग करने 
पर भी इतनी विज्ञाल जनसंख्या का रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना कठिन होगा । 
भारतीय जनसंख्या की भावी वृद्धि के के बारे में कुछ अनुमान” नीचे दिये जाते हैं 
जिससे आर्थिक समस्या की गम्भीरता स्पष्ट हो जायगी :--- 
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: »इन अतुमानों के श्राधार पर १६५१-७६ को अवधि में जनसंख्या में २०६ मिलि 
रन की कुल वृद्धि होगो । तीज प्राथिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मृत्यु-दर तो 
/ चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ बढ़ाने से घटने लगती हैं लेकिन जन्म-दर के कम 
होने में काफी-समय लगता है | इस बीच में जनसंख्या का दबाव झौर भी बढ़ जाता है । 
अत; जनसंख्या की समस्या विकास में बाधक हो जाती है । कुल उत्पादन बढ़ने पर भी 
प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ज्यादा नहीं भरा पाता है । अतः जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो 
पाता है। जनसंख्या बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी व श्रद्धं-रोजगार की समस्या 
'और भी जटिल बन जाती हैं। ऊंची जन्म-दरके कारण आ्राश्चितों की संख्या बढ़ जाती 
है । भारत जैसे देशों में 'लाभप्रद रोजगार'-वहुत कम लोगों को मिल पाता है भर श्रम 
शक्ति का सर्वत्र अपव्यय दिखाई पड़ता है। यह वास्तव में एक चिन्ताजनक व पेचीदी 
परिस्थिति है। 
“९ () _पुजी का प्रभाव :--अ्रद्ध-विकसित देश्लों में विकास के अवरुद्ध होने का 
प्रमुख कारण पूंजी का अभाव हैं| राष्ट्रीय आय कम होने एवं उपभोग में खर्च होजाने 
से बचत फम हो पाती है श्रतः पुजी का निर्माण कम हो पाता है। जो थोड़ी बहुत 
बचत होती है उसका भी ज्यादातर उंपयोग मकान बनाने, आभूषण खरीदने व... 
विलासिताग्रों में होता है । 
बचत का श्रनुत्पादक कार्यो में प्रयोग होने से पू जी की कमी हमेशा बनी रहती है । 
इन देशों में पूंजी की माँग उसकी पूर्ति से कितनी ही शुतती श्रधिक होती है। भूमि की ' 
उत्पादकता ( शि0000८0श|५ ) बढ़ाने के लिए पुंजी आवश्यक होती है | श्रमिकों 
की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण आदि पर विनियोग करना पड़ता है। 
. पुरानी मशीनों व औजारों के स्थान पर नई मशीनें व शऔजार लगाने पड़ते हैं | श्रत 
पूजी की उत्पादकहू बढ़ाते के लिए पूंजी की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार चारों 
तरफ से पू जी की मांग की जाती है श्लौर उसकी पूर्ति न होने से, विकास रुक जाता है-। 
इन देशों के समक्ष एक कठिनाई और है । श्राथिक विकास से जब आय बढ़ती है 
- तो'बढ़ी हुई आय बचाने में लगाने के बजाय लोग उंपभोग पर व्यय .कर डालते हैं। इस- 
'लिए राष्ट्रीय श्राय . का वह भाग, जो वचत के रूप में एकत्रित होकर विनियोग में 
लगाया जाता है, लगभग स्थिर हो जाता है। त्तीचा जीवन-स्तर होने के कारण झाय 
बढ़ने से लोग श्रपनी दवी हुई आवश्यकताओं को संन्तुष्ट करने लगते हैं । अतः बचत का 
बढ़ाना दुष्कर हो जाता है। भारत में आजकल राष्ट्रीय आय का केवल ८५%, बचाया ' 
जाता है इसलिए राष्ट्रीय आय का ११%, विनियोग करने के लिए हमें विदेशों से सहायता 
लेनी होती है। -. 
घरेतू पू ज़ी ( [20250 ('वश६] ) के भ्रभाव' के कारण पिछड़े हुए देशों 
से पूंजी का भ्रायात करना पड़ता है। 
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227 बढ ः (६ आकर 56 झा अर फः श््ट /; 
56) बश्रौद्योगीषरण फा बअषनाय :--सभी प्रद्धंनविकसित्त देशों में आपुनिक दक्न 
के बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रभाव पाया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन वे ' 


भक्तीनीं का निर्माण सगभग नहीं के बराबर होता है । प्राघारमूत उद्योगों के: प्रभाव में” 
भ्रथ॑-व्यवस्था में तीम्र विकास के लिए प्रायव्यय गति नहीं झा पाती है। कई पिछड़े हुए 


देशों मे उपभोग्य वस्तु्रो के कारताने सो चासू हो जाने हूँ लेकिस इसमें प्रयु्त होने 
वाली मणीनें बाहर से श्राती रहती हैँ । यहू बिकास का अरक्षित तरीका ह झोद इसमे. 


सुहृढ़ व निरन्धर प्रगति नहीं हो सकती है। भारत में श्रोद्योगिक प्रगति हुई लैकिन * 


जनसंस्या, देश का विस्तार व प्राकृतिक साधनों को देखते हुए ,चह बहुत फम है। 
प्राधारोोगों श्र मशीनों के बनाने चाले उद्योगों की विशेषतः बहुत मामी है अत्यधिक” 
932 व पू'जी का प्रभाव श्रौद्योगीकरण के मार्ग भें घाधक हैं. ' पा 
६) उपयुक्त सामाजिक वातावरण व मनोवृतति-याा अ्रभाव :-अद्ध-पिकसित 
देशों के सामाजिक ढांचे भी विकास में वाधक होते हैं ॥:लतसि-प्रर्था व सम्मिलित बुद्धुम्द 
प्रणाली ने श्रम व पूजी की गति-शीनता को रोका ६; प्रेरणा व साहस को निरत्सादित 
किया है श्र श्राथिक पिछड्रपन को स्थायित्व प्रदान किया है । इन देशों में साम्राजिक 
प्रथाओं पर काफी अपव्यय होता है श्रोर जनता रूढ़िवादी होती है झौर पीढ़ियों से 
चलती आई परम्पराश्रों फो श्राथिक दृष्टि मे श्रहितकर होने पर भी निभाती रहती है । 
इससे सीमित साधनों का दुरुपयोग होता है। लगातार गरीबीं में पड़े रहने से श्राम 
जनता में अ्रपती स्थिति सुधारने की इच्छा व शक्ति मारी जाती है | लोग' भाग्यवादी हो 
जाते हैं। झ्राथिक विकास के लिए स्ं-साधा रण में उत्साह उत्पन्न करना किन होजाता 
, है। गरीबी को वहां की जनता सदा के लिए कायम रहने बाली स्थिति मान लेती है । 
५४ (७) श्राधिक कुचकों का जोर ( 7008 ० 3०0०0०7० शंण्॑णा$ लाः, 
०६७) : - एक गरीब देश इसलिए गरीब हूँ कि वह गरीब है । वास्तव में पिछड़े हुए 
देशों की श्राथिक परिस्थिति का यह सही चित्र है। इनमें कई आर्थिक झुर्चक्र चलते 
रहते हूँ जिन्हें तोड़ना प्रः/ १ दुप्कर होता है। रेग्नर नवसि ने अपनी पुस्तक में गरीबों के 
ऐसे कुचक्रों का विस्तार से वर्णान किया है । एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए 
पर्यात्त भोजन नहीं है । इससे वह्‌ कमजोर रहता है और कम काम कर पाता है। कम 
* काम करने से वह गरीब रहता है ओर उसके पास खाने का पूरा इंतजाम नहीं हो 
पाता है श्रादि आदि । इस प्रकार गरीबी का कारण गरीबी है। 
,.. एक दुसरा कुचक्नइस भ्रकार है--इन देशों में बचत की कमी होती है, जिससे पू"जी 
का अभाव-पाया जाता है । पूंजी की कमी में कम उत्पादन हो पाता है जिससे वास्त- 
« बिक आय थोड़ी होती है भर परिणामस्वरूप बचत कम होती है । 
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पुनः चार्यूं हो जाता है। अतः पिछड़े हुए देशों में इस तरह के चक्र बने रहते हैं और 
प्रगति में बाधा डालते रहते हैं । 
“पट बाजार की. भपूर्णताएं (००७६ 0]086070॥5) +--पिछड़े हुए 
देशों में बाजार की कई अपूर्णंताएं देखने को मिलती हैं जैसे उत्पादन के साधनों की 
प्रगतिशीलता, घुल्यों की वेलोचता, बाजार की परिस्थितियों की अज्ञानता, वेलोचदार 
ढांचा, एवं विशिष्टीकरण का अभाव आदि ।* इनसे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं 
हो पाता है +आर्थिक साधनों का कभी कभी दुरुपयोग भी हो जाता है। 
बाजार की अपूणंताओं के कारण ही विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है । 
देवा में मांग की कमी- रहती है श्रौर उद्यम-कर्ताओं की कमी वनी रहती है। 
अद्ध-विकसित देशों की विशेषताओं के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 
इन देशों की समस्‍यायें बड़ी जटिल हैं। क्रांतिकारी उपाय अ्रपनों कर ही इनका 
हल निकाला जा सकता है। इन <ेंशों के श्रार्थिक विकास की कुछ समस्याश्रों पर विचार 
करने से पूर्व इनके आर्थिक पिछड़ेप॑त् के कारणों पर हृष्टि डालना विशेष उपयोगी 
होगा । यह विवरण भी प्रमुखतया भारत की पृष्ठभूमि को घ्याव में रत कर किया 
गया है । 
श्राथिक पिछड़ेपन के कारण ( भारतोय परिस्थिति ) :--जब हम यह कहते हैं 
कि भारत श्रार्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तब हमारा श्रप्रिप्राय यह होता है कि यहां 
की क्षपषि को दशा हीन है, यहाँ उद्योग-घन्धों का श्रभाव है, राष्ट्रीय श्राय भ्न्य देशों की 
तुलना में कम है एवं लोगों का_रहन-सहन का दर्जा नीचा है। 
.“-.. अब प्रइद यह उठता है कि प्राकृतिक साधनों की हृष्टि से घनी होते हुए भी भारत 
आशिक प्रगति क्‍यों नहीं कर पाया । जब हम भारत की प्रति व्यक्ति वार्पिक आय की 
तुलना अमेरिका, ब्रिटेन व जापान आदि देझों से करते हैं तो बड़ी निराशा होती है। .. 
भारत झाधिंक आयोजन द्वारा १६७३-७४ तक प्रति व्यक्ति वापिंक झ्राय लगभग १०० 
डालर करना चाहता है जबकि भ्रमेरिका में प्रति व्यक्ति आय पहले से ही लगभग १६६० 
डालर है। आय के इतने विशाल अन्तर के कुछ हीं.विशेष कारण हैं जिन्होंने भारत में 
आर्थिक विकास नहीं होने दिया है । ग 
भारत में तीज़ आ्रार्थिक विकास न होने के राजनीतिक, ..सामाजिक व आर्थिक 
कारण हैं । 
_ (४) राजनोतिक कारण :--राजनीतिक दृष्टि से प्राधीन देश- श्रार्थिक 
उन्नति नहीं कर सकता है क्योंकि विदेशी सरकार अपने आर्थिक हितों की रक्षा करती 
है और उसे आर्थिक प्रगति में कोई रुचि नहीं रहती है। ब्रिटिश काल में आर्थिक 
* विकास रुका रहा । कृपि में पूजी का विनियोग नहीं किया गया । गहरी खेती चालू 
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नहों वी गई। अंगरेजों का हित इस वात में था कि वे यहाँ से कच्चा भालत अपने देश 

में ले जाय और बदले में निर्मित माल यहां वेचते रहें । इस प्रकार भारत जैसा विस्तृत 

बाजार उनको तैयार माल बेचने के लिए उपलब्ध हो जाय । पी 
इसलिए अंगरेजों ने यहां कल-कारफाने खोलने भें विशेष उत्साह नहीं दिखाया। 

चाय व कहवा के वागानों में अवश्य रुचि दिखलाई गई वयोंकि विदेशी व्यापार में 
इनका महत्व बढ़ रहा था। ब्विटिश सरकार की प्रथुल्क-नीति भी बहुत समय तक 
अनुदार थी। जब तक अवाघ व्यापार को नीति चलती रही भारत में उद्योगों का 
विकास नहीं हो सका । विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से भी बहुत कम उद्योगों को 
लाभ हुआ | ब्रिटिश काल में जमींदार व कुछ सरकारी अफसर ही झानन्द मनाते थे । 
अन्य वर्गों ने विशेष लाभ नहीं उठाया था। देश के कुछ घनिक व्यक्ति भी देश के 
आधिक साधनों का उपयोग करने लग गये थे | लेकिन कुल मिलाकर उद्यमकर्तात्नीं 
का श्रभाव था और ज्यादातर लोग शीघ्र लाभ मिलने वाली दिशाओं में पू जी लगाना 

५ उचित समभते ये । ; | 

इस प्रकार ब्रिटिश काल में एक तरफ कुछ धनी व्यक्ति दिखाई देते थे श्रोर'दुश्तरी 
तरफ जनसंझ्या का वड़ा भाग अत्यन्त गरीब भ्रौर दवा हुआ था। अ्र्थ-व्यवस्था में भी 
स्पष्टतया दो भाग दिखाई पड़ते थे--एक तो संगठित क्षेत्र जिसमें श्राधुनिक ढछ्छ के 
बड़े पैमाने के कारखाने, वेंक, बीमा कम्पनियां, रेलें आदि थे श्रोर दूसरा संगठित क्षेत्र 
जिसमें खेती, कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी, गांव के महाजन श्रादि थे। देश में जो 
कुछ भी बचत होती थी, वह संगठित .व आंधुनिक' क्षेत्र में होतो थी । दूसरा क्षेत्र 

पिछड़ी हुई हालत में था ।आज भी भारतीय अश्रर्थ-यत्वस्था में ये दोनों क्षेत्र मौजूद हैं * 
लेकिन इनका अन्तर कम हो रहा है। दूसरे क्षेत्र में भी प्रगति करने के उपाय किये जा 

रहे हैं। , 

(२) सामाजिक कारण--सामाजिक कारणों में जाति-प्रथा, संयुक्त, परिवार एव ' 
जनसंख्या की वृद्धि को लिया जा सकता है। पहले कहा जा, छुका है कि जाति प्रथा 
ने श्रम व पूंजी की गतिशीलता में बाघा पहुँचाई श्रौर समाज को दुकड़ों मे चांद 
दिया । संग्रेक्त परिवार प्रणाली ने व्यक्तिगत प्रेरणा व. उद्यम को हतोत्साहित किया | 
एक हो जगह रहने से आपती संधर्प बढ़े और काम में रुचि घट गई। भारत में 
जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने और विशेषकर १६२१ के वाद की तेज वृद्धि ने आर्थिक 
विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है । देश में जोवन-स्तर घटता गया है और बेरोज- 
गारी उत्पन्न हो गईं है । 

छा ३) भ्रर्णथक कारण-भारत में आर्थिक प्रगति की घीमी गति के लिए एक कारण 


- अपर्यात्त उत्तादन भी है। भूमि व पूजी की तुलना में यहाँ श्रम का “बाहुलप है । 
. इसलिए भारत में उत्पादन के ध्रम-प्रधान और पूंजी बचाने चाले तरीके- अपनाये 


भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था की प्रकृति व विकास की समस्‍यायें १७ 


जाते हैं । फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर नीचे हैं। देश की आय कम है। 
उसका बँटवारा भी असमान है । बचत कम होती है और वह उच्च वर्ग तक सीमित 

है। इस प्रकार भारत पूजी की दृष्टि से निर्धन देश है। पूजी के अभाव ने हमारा 
अशथिक विकास रोक रखा है। 


आधिक विकास के मार्ग में प्रथम कठिनाई भ्रव नहीं रही है। सामाजिक संस्थाएँ 
भी तेजी से बदल रही हैं । पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव से जाति-प्रथा की दीवारें गिर 
रही हैं। संयुक्त कुट्ुम्ब प्रणाली भी वैयक्तिक भावना के प्रचार से विघटित हो रही 
है। राष्ट्रीय सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही आाथिक विकास में संलग्न है और 
 पंच-वर्षीय योजनाओं , द्वारा देश के आथिक साधनों का समुचित प्रयोग किया जा रहा 
है । इस प्रकार श्राज भारत के तेजी से श्राथिक विकास के मार्ग में मुख्य कठिनाई पूजी 
और प्राविधिक ज्ञान की कमी है । 
आाथिक थविकास की कुछ समस्याएँ 
पिछले वर्षों में भारत के श्राथिक विकास के सम्बन्ध में कई प्रइन हमारे सामने 
आगे हैं, जंसे आथिक विकास में सरकार कितना भाग ले, निजी क्षेत्र व सार्वजनिक 
क्षेत्रों के कार्य-क्षेत्र कसी निश्चित किये जाँय, देश की आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या हो, 
देशी व विदेशी पू जी को सापेक्षिक महत्व क्या हो एवं पूंजी-निर्माण क्रैसे किया जाय 
और साथ में श्रम की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए झावश्यक प्रशिक्षण आ्ादि की ५ 
व्यवस्था कैसे की जाय। हमने इनमें से कई प्रश्नों के हल हू ढ़ लिये हैं और उनको 
, लागू कर रहे हैं। भारत के आथिक विकास में निजी क्षेत्र भर सार्वजनिक क्षेत्र दोनों 
को काम करने का अवसर दिया गया है । भारत की आधथिक नीति का लक्ष्य समाज- 
वादी ढंग का समाज स्थापित करना रखा गया है जिसमें अधिकतम उत्पादन, पुर्रु 
रोजगार, न्यायोचित वितररं, सहकारी संगठन एवं आ्राथिक_विकेन्द्रीकरण पर जार 
दिया गया है है। । भारत के आ्राथिक विकास, 'के लिए विदेशी पूंजी की सहायता स्वीकार 
गई है लेकिन उसके साथ राजनीतिक प्रभाव नहीं माना जायगा। इस प्रकार 
श्राथिक विकास के कई प्रइनों के सम्बन्ध में हम फैसला कर चुके हैं। लेकिन पूजी- 
निर्माण व दक्षता-निर्माण (७!ती] [00778007॥) के प्रश्न अभी हल होने बाकी हैं । 
भरत; हम नीचे पूजी-निर्माण व दक्षता-निर्माण पर विशेष प्रकाश डातते हैं । 
भारत में पु जी-निर्मारिष की समस्या 
(?#मेल्ख ० एबाणाप्गे एक्क्रादधाणा वत घितां०) ेु न्‍ 
भारत के झ्राथिक विकास में पू'जी के महत्व- पर पहले प्रकाश डाला जा छुका.../ 
है कृषि के पुनर्स गठन व पुनर्जीवन के लिए, यातायात व संदेश-वाहन के विकास, * : 
. शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़ाने एवं औद्योगीकरण के लिए विज्ञाल पुजी की 


श्ध - दुसरो अ्रष्यामें 
आऋवद्यकता है। देश में श्राय कम होने से भ्राम जनता की बचत करने की ब्ाक्ति बहुत 
कभ है १ विकास की प्रारम्भिक अवस्था में जब श्राय वढ़ती है तो उसके साथ-साथ 
उपभोग भी तेजी से बढ़ता है श्रोर परिणामस्वरूप वचत नहीं बढ़ पाती है। गाँवों व 
शहरों की जनता आमदनी वढ़ने पर उपभोग पर अ्रधिक व्यय करने लगती है जिससे 
पूजी-निर्माण की दर नहीं बढ़ पाती है| भारत में श्राज यही स्थिति उत्तन्न हो गई 
है (हम विनियोग की दर बढ़ाते जारहे हैं लेकिन आन्तरिक या घरेलु बचत विशेष 
नहीं बढ़ पा रही है, अतः हमें विदेशी सहायता व ऋणों पर अधिकाधिक मात्रा सें 
आश्रित होना पड़ रहा है। यह स्थिति बहुत वर्षों तक नहीं चल सकती । अतः हमें 
घरेलू साधनों वो बढ़ाना होगा ताकि श्राथिक विकास को स्थायित्व प्रदान किया जा सके । 
रिज॑व चेक द्वारा हाल ही में प्रकाशित भारत में वचत और विनियोग के एक अ्रध्ययन 


से ज्ञात होता ६ कि भारत में चचत की मात्रा १६५१-५२ में ४५ करोड़-रु० से बढ़, 


९ १६५६-५७ में ५० करोड़ २० यानी राष्ट्रीय आय के ५"६%, से बढ़कर ६"९% 
गई है। परन्तु १६५७-५८ में वचत की मात्रा कम हुई | कुल बचत में से ८३% 
ऐैलू क्षेत्र से, ६६%, सरकारी क्षेत्र से और ६% कम्पनियों से प्राप्त होतो है । 
अनुमान है कि दूसरी थरीजना काल में वितियोग की दर राष्ट्रीय आय के ७% से 
ढ़ कर ११% कर दी गई है परन्तु देश की वचत की दर इतनी नहों बढ़ी इसलिए 
सकी विदेशी साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ा | अनुमान है कि दूसरी योजना 
गे अवधि में कुल ६२०० करोड़ रु० का विनियोग होगा जिसमें दो तिहाई देशी 
एधनों से और शेप एक तिहाई विदेशों से प्राप्त करना होगा | तीसरी योजना में 


वेनियोग की सात्रा ६२०० करोड़ रु से बढ़कर १०,००० करोड़ रु० याती राष्ट्रीय 


पत्राथ का ११% की जगह १४४७ किया जायगा | इसके साथ ही बचत की मात्रा 
वढानी होगी क्योंकि एक सीमा से आये विदेशों: वर आश्रयिता भ्रव्यावह्रिक और. 
श्रवांडनीय होती है ।* का 
श्रद्ध-विकसित देझों में आ्रिथिक विकास के लिए घाटे की - वित्त-व्यवस्था का भी 
सहारा लेना झ्ावश्यक हो जाता है। भारत की द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में १२०० 
करोड़ रु० के घाटे की वित्त-व्यवस्था की गई थी झौर तृतीय योजना में उसकी मात्रा 
घटा कर लगभग ५५० करोड़ रु० करने का निश्चय किया गया है । घाटे - की वित्त- 
व्यवस्था में मुद्रास्फीति का भय रहता है । लेकिन थोड़ी मात्रा में परिस्थितियों का 
ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग अर्वाछनोय नहीं है । घाटे को वित्त-व्यवस्था का भ्रयोग 
फ्रके ० व प्राकृतिक साधनों को काम में लगाकर राष्टय उत्पादन बढ़ाया 
जा सकता है । लेकित इस पद्धति को पूर्स सावघानी श्रथे 
7 २ अप बह पूर्ण सावघानी से अपनाना चाहिए ताकि श्रर्थे- 


6) सशाताहा [9070४ (-7-960), ?. 404, 


+ 
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“विदेशी पूंजी भी पिछेड़े हुए देशों के आथिक विकास के लिए आवश्यक होती 
है । मशीनों व दक्ष कर्मचारियों की सहायता मिलने पर विकास की गति तेज की जा 
सकती है । भारत ने विदेशी निजी क्षेत्रों, सरकारों व अ्न्तराष्ट्रीय संस्थाओ्रों से पूंजी ली 
है और आगामी योजनाओं में भी उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। हम भाशा करते हैं 
कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अश्रन्त तक भारत में विदेशी पू जी का केवल सामान्य 
ग्रायात ही होगा क्योंकि उस समय तक हमारी अधथ॑ं-व्यवस्था 'आत्म-निर्भर विकास! 
की ओझोर अग्रसर हो जायगी । 

विकास के प्रारम्भिक वर्षो में भुगतान असंतुलन के दबावों का बढ़ता अ्स्वाभाविक 
नहीं है | कच्चा माल, मशीनें, खाद्यान्व व अन्य विकास सामग्री का आयात श्रावश्यक 
होता है और घरेलू माँग बढ़ जाने से निर्यात स्थिर हो जाते हैं । प्रतः पिछड़े हुए देशों 
की परिस्थिति वड़ी जटिल हो जाती है | लेकिन देश में मशीनों का उत्पादन बढ़ा कर 
इनका आयात घटाया जा सकता है । प्रयत्त करने पर निर्यात भी बढ़ाये जा सकते हैं | 
इस अकार धीरे-धीरे भ्ुगतान-असंतुलस कम किया जा सकता है। 
छिपी हुई बेरोजगारी एवं पूँजी-निर्माण 
(5 ४पा5०० एशछ्फोएजआल्या & ९०7० एछो #०7ग्राधध०१) 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल श्रम-शक्ति वेकार पड़ी है। मौसमी वेकारी 
(98850) प्राक्‍७गर0]0,7श॥0) के अतिरिक्त भी छिपी हुई वेकारी भथवा 
प्रद्ध-रोजगार (प्रा60/ ७7790श॥०77 की स्थिति विद्यमान है। पैतृक खेतों 
पर आश्रित्रों को संख्या निरंतर वढ़ रही है। जहाँ जितने व्यक्तियों की आवश्यकता 
है वहां उस से कई अधिक व्यक्ति एक ही भूमि के टुकड़े पर लदे हुए है। इससे भूमि 
पर जनसंख्या का भार बढ़ गया है। इससे जीवन-स्तर नीचा हो जाता है भ्ौर विकास 
नहीं हो पाता है। यदि आवश्यकता से अधिक अनुत्यादक श्रमिकों को भूमि से हटा 
. कर अन्यत्र लगाया जाय तो कृषि-उत्पादन नहीं घटेगा । कुछ विद्वानों का अन्नुमान है 
कि खेती में प्रतिव्यक्ति सीमान्त उत्पादन लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए 
आवश्यकता इस बात की -है कि जनसंख्या को कृषि-व्यवसाय से हटाकर संगठित 
उद्योगों आदि की तरफ लेजाया जाय ताकि अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सके । 
- प्रो० रेग्नार नकसे ने अपनी पुस्तक 09675 0 (बजा फण्पाशाणा 
॥ ए70७70०ए७७००९१ (०प्र॥४768) में छिपी हुई वेकारी को पूं जी-निर्मारण 
में बदलने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि कृषि के अ्रनुत्पादक श्रप्मिकों को 
साधारण पू जी-सिर्माण के कार्यों में लगाया गा जा सर जैते बाँध बाँघता, सड़क, वनावा 
मिटटी की रक्षा करता आंदि। प्रो नकते के अवुसार ऐसा करेंगे वंशेप 
कठिनाई नहीं होगी । सिर्फ़ उत्पादक श्रमिकों हारा अपने अनुुत्पादक_ सम्बन्धियों को_ 
_दी गई उपभोग की सुविधा/को उस .स्थान तक पहुँचाना है जहाँ वे उत्पादन-कार्य 


३६ दूसरा प्रध्याय 


करने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया वड़ी सरल लगती है। लेकिन इतना करने से ही 
गरीबी का कुचक्र समाप्त नहीं हो जायगा । 

हाल ही में * प्रो० वकील श्रौर डा० ब्रह्मानंद ने अपनी पुस्तक ए[॥॥गभा£ 
(0 थ॥ फिएशातीए <0007% में प्रो० नकंसे के विचारों को श्रागे बढ़ाया 
है। इन्होंने कहा है कि छिपी हुई वेकारी को समाप्त करने के लिए उपभोग्य वस्तुओं 
का उत्पादन बढ़ाना होगा । जब अनुत्पादक श्रमिक खेत से हट कर श्रन्यन्न उत्पादक 
श्रमिक के रूप में जाता है तो उसका उपभोग बढ़ जाता है । वह यदि पहले एक इकाई 
(भोजन व कपड़े) का उपभोग करता था तो श्रव दो इकाई (भोजन व कपड़े) का 
उपभोग करने लग जाता है । अ्रतः उपभोग्य वस्तुओ्रों का उत्पादन बढ़ाने से ही छिपे हुए 
वेकार व्यक्तियों को पूजी-निर्माण में लगाया जा सकता है। यदि सरकार एक व्यक्ति 
के लिए उपभोग्य वरतुओं की व्यवस्था कर देती है तो दो व्यक्तियों को काम दिया जा 
सकता है क्योंकि पहला व्यक्ति एक इकाई (भोजन व कपड़ा) श्रपने साथ ले जाता है 
श्र वह दूसरे को यह इकाई दे देता है जो अपने साथ भी एक इकाई लाता है । 
भरत; दूसरे व्यक्ति को भी दो इकाइयाँ मिल जाती हैं श्रौर वह उत्पादन में लग . 
सकता है | 


उपयु क्त चर्चा का सारांश यही है कि छिपी हुई बेकारी मिठाने के लिए उपभ हुई वेकारी मिटाने के लिए उपभोग्य 
वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाना चोहिए। साथ में यह भी आवश्यक है कि खेतों पर 
वि -80 2:20 कक 0000 20/04/9700: 


रहने वाले के उपभोग पर नियन्त्रण करना होगा, अन्यथा विकास की गति अवरुद्ध 
हो जायंगी । ' 





छिपी हुईं चेकारी मिटाने के लिए उपभोग्य वस्तुओं के अलावा विकास-सामग्री; 
श्रावश्यक मज्षीनों व संगठन की भी आवश्यकता होगी | मान लीजिए खेती में लगे हुए 
अनुत्पादक श्रमिकों को बाँध बनाने में लगाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम इनके लिए 
उपभोग्य वस्तुओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी । वाँघ-निर्माण के लिए श्रावश्यक सामग्री 
व श्रीजारादि का इत्तजाम करना होगा और समस्त कार्य को सुचारु रूप से 
संचालित करने के लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा जिसके अन्तंगत यह कार्य सम्पन्न 
किया जा सके । अतः छिपी हुई वेकारी को मिटाने के लिए उपभोग्य वस्तुओं के 
उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अ्रन्य साधनों की भी श्रावश्यकता पड़ेगी, जिनके श्रभाव ॥ 
में विशेष प्रगति नहीं हो सकेगी । ह 

० दक्षता-निर्माण का प्रइन 
(४० ए#०ण०कऋ ० छात्ता एगमाब्ंठण) 

. एक पिछड़े हुए देश में श्रमिकों के दक्ष बनाने का प्रश्न पूजी-निर्माण के प्रश्न से 

"क (जा0॥--93तांवा 80णा009--5 प्रा २?।००॥७४४६$, ?, 39 
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कम जटिल नहीं है। आज जब हम तेजी से श्रौद्योगीकरण करना चाहते हैं तब मजदूरों 
की क्षमता बढ़ाने का महत्व और भी बढ़ जाता है । भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता 
बहुत कम है। अथ॑-व्यवस्था के पिछड़े रहने का एक कारण उत्पादकता के स्तर का 
नीचे रहना भी है। श्रार्थिक विकास के लिए दक्ष कारीगरों की श्रावश्यकता होती है । 
वैसे स्वचालित यन्त्रों के प्रयोग से दक्षता की श्रावश्यकता घट रही-है क्योंकि गहन 
यन्त्रीकरण में श्रमिक को बहुत कम काम सीखना पड़ता है। लेकिन भारत में जहां 
हम स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग सीमित रखना चाहते हैं श्रमिकों को दक्ष बनाने में 
विशेष ध्यान देना होगा । 327७4 


, 'विकास की प्रारस्भिक अवस्था में हमें पूजी के साथ-साथ दक्ष कर्मचारियों व 
श्रमिकों का भी आयात करना पड़ेगा | भारतीय श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जा सकेगी । भ्रन्त में हमको भारत में ही दक्षता-निर्माण ( 50! 0िपराक्षांणा ) 
करना है। भारतीय कारीगरों व कर्मचारियों को विदेश्ञों में प्रशिक्षित किया जा 
सकता है । न्‍ 

देश में प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाने के लिए संस्थाएँ स्थापित करनी होती हैं । 
कारीगर उद्योगों में काम में लगकर धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । उद्योगों में कारीगर 
तवसिलिए के रूप में प्रवेश पा सकते हैं और कुछ समय तक काम सीख कर फिर 
नौकरी कर सकते हैं। इस प्रकार दक्षता प्राप्त करने के कई उपाय हैं । 


लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य तो साधारण श्रमिक की दक्षता बढ़ाने का 
है। तृतीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप में (५८ ६) में कहा गया है कि करोड़ों व्यक्तियों 
के कार्य पर प्रभाव डालने वाली उत्पादकता में मामूली सुधार भी कुल उत्पादन पर 
अ्रत्याधिक प्रभाव डालते हैं । श्रतः हमें इस दिल्या में विशेष प्रगति करनी होगी । 


सरकार को दक्षता बढ़ाने के कार्यों में विशेष भाग लेना चाहिये । अ्रद्ध -विकसित 
देशों में कृपि को प्रगतिशील बनाने के लिए अत्यधिक घ्यान देने की आ्रवश्यकता है । 
प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए। दक्षता 


बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वढ़िया भौजारों की श्रावश्यकता पढ़ेगी। झतः दक्षता- 


निर्माण व पूजी-निर्माण साथ-साथ होने चाहिएँ । ह 

हक कक अपनी परम्पराएँ होती हैं श्रोर वहां काम करने की विशेष पद्धतियाँ 
पाई जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनमें ऐसे परिवततंन किए जायें कि 
कारोगर उनको स्वीकार कर सकें और उनको अपना कर देश का कुल उत्पादन बढ़ाने 
में सहयोग दे सकें |... 





' त्ोसरा श्रध्याय 
भारत का प्राकृतिक परिवेश श्रौर भौगोलिक साधन 


न ने उदारता पुर्वेक भारत को अ्रपने उपहार दिये हैं, परन्तु भारतवासी 
समुचित लाभ नहीं उठा सके। प्राकृतिक विपुलता और मानव-निर्धनता की 
विषमता कंसी विडस्वना है ।” 
(जाथर और बेरी) 
प्राकृतिक साधन और श्राथिक विकास 


किसी देश की झाथिक स्थिति वहां के प्राकृतिक परिवेश भर साधनों तथा मनुष्य 
द्वारा इनके उपयोग पर निर्भर करती है। प्रकृति और पुरुष प्राचीनकाल से धनोत्पादन के 
प्राथमिक साधन माने गये हैं | कई शताज्दियों तक प्रकृति का काय प्रधान रहा और 
मनुष्य प्रकृति पर तिभेर था। घीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। 
फिरु भी यह विजय पूरी नहीं मानी जा सकती । भारत जैसे कृषि प्रधान श्रौर पिछड़े 
हुये देश में श्राज भी भ्रक्षति की प्रधानता है और मनुष्य का कार्य प्रकृति पर निर्भर 
है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों और सन खादों के भ्रभाव में खेती की 
पंदावार आज भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और वर्षा की यवेष्ठता पर निर्भर है। 
उद्योगों का विकास भी खेतों तथा खानों से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। 
खानों से खनिज ईंधन (कोयला भौर तेल) तथा धातुओं के अतिरिक्त निर्माण उद्योग 
और रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल भी मिलता है । "परिवहन के साधनों की 
उन्नति देश के घरातल और जलमार्गो की उपस्थिति पर निभंर है। नदियों के होने से 
परिवहन के अतिरिक्त सिंचाई और जल-बिजली के विकास में भी सहायता, मिलती 
है । वन-सम्पत्ति से प्रत्यक्ष और. परोक्ष रूप से श्राथिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 
- प्रत्यक्ष रूप से हमें वनों से जलाने की लकड़ी और इमारती लकड़ी के शअतिरिक्त कई 
प्रकार का कच्चा माल मिलता है। परोक्ष रूप से वव आवहचा को मौतदिलं बनाते हैं, 
. नदियों में पानी के बहाव को तियंत्रित करफे वाढ़ों को रोकतै हैं, मिट्टी को कटने से 
बचाते हैं भौर कई प्रकार के पशुओं को शरण देते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य पशुझों 
को पाल कर उनसे सवारी -भौर बारवदारी का काम लेता आया है। आज भी भारत 
में पशुओं से हल चलाने, पानी निकालने और गाड़ी खींचने का' काम लिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त हमको गाय भेंस से दूध-घी आदि खाद्य सामग्री मिलती हैं। संक्षेप में, . 
प्राकृतिक साधनों से हमको झ्राथिक जीवन में कई प्रकार से मदद मिलती है । 


. .रै* 


२६ मे | तीसरा अध्याय 


आाथिक विकास में भी प्राकृतिक साधनों से घड़ी मदद मिलती है । जब श्रावादी बढ़ती 
है और मंडियों का विस्तार होता है तो प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के नए 
तरीके निकाले जाते है। उद्योगों के विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग 
किया जाता है । तदर्थ विदेशों से पूंजी और प्राविधिक ज्ञान का आदान-अदान होता 
है। हम देखेंगे कि भारत में प्राकृतिक साधनों को प्रचुरता हैं। परन्तु योजना 
काल से पूर्व उनका बहुत कम उपयोग किया जाता था श्रौर भारत एक श्रद्ध विकसित 
देश माना जाता था। हमारी पंचवर्षीय योजनाम्रों में हमारे खनिज पदार्थों श्रौर जल- 
मार्गों का अधिकाधिक उपयोग करके देश के झ्राथिक विकास की नीति श्रपनाई गई है । 
हम इस श्रध्याय में भारत की स्थिति, भोगोलिक खण्डों तथा जलवायु का वर्णन 
करेंगे और आगे पांच अरध्यायों में क्रम से भारत की मिट्टियों, खनिज पदार्थों, वनों, 
शक्ति के साधनों तथा पशुधत का अध्ययत करेंगे और अन्त में एक स्वतन्त्र श्रध्याय में 
४३२ में प्राकृतिक साधनों की प्रच्ु॒रता के बीच में गरीत्री की समस्या का अ्रध्ययत्त 
करेंगे ॥ के 
(७0) भरत की स्थिति और स्पसएँ 
एशिया महाद्वीप से दक्षिण की ओर निकले हुये त्तीन प्रायद्वीपों भें बीच वाले को 
भारत या हिन्दुस्तान कहते हैं। हिमालय के हारा मध्य एशिया,के दक्षिणी कोर से 
जुड़ा हुआ यह देश दक्षिण की ओर फंलता हुआ कर्क रेखा त्तक जाकर श्ररव सागर 





चित्र-संस्या कई भोगोलिक स्थिति 
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झौर बंगाल की खाड़ी में बीच में हिन्द महासागर में .एक उंल्दे त्रिकोश-की तरह 
लटका हुआ है । यह विध्रुवत रेखा के उत्तर में ८ अक्षांश से ३७) १० झक्षांश तथा 
६८० से ६७ पूर्वी देशान्तर के बीच में स्थित है। कर्क रेखा इसको दो लगभग वरावर- 
वरावर भागों में वाँटती है । इस प्रकार इसका उत्तरी भाग शीतोष्णा कटिवन्ध और 
दक्षिणी भाग उष्ण कंटिवन्ध में स्थित है । " 

: श्ाकार की हृष्टि से भारत संसार का सातवाँ सबसे बड़ा देझ्न है। पाकिस्तान के 
प्रलग हो जाने के बाद भारत का क्षेत्रफल, जम्मू और काइ्मीर राज्य सहित, १२,५६, 
€७ वर्गमील है ।? भारत का आकार ब्रिटेव का १४ ग्रुना, जापान का ६ ग्रुना, 
अमेरिका (0, 8. 8.) का डे, कनाडा का है, सोवियत संघ्र (7, $. $, 7.) 
का है ओर संमस्त संसार के स्थल क्षेत्र का 2« से ऊपर है। भारत की लम्बाई उत्तरे 
से दक्षिण तक २,००० मील और पूर्व से पश्चिम तक लगभग १८५० मील है। भारत 
की स्थल सीमा ६,४२४ भील और समुद्र तट लगभग ३,५३४ मील है । 


प्रकृति ने भारत को भौगोलिक एकता प्रदान की है और इसको वेष एशिया से 
पव॑तों तथा भमुद्रों द्वारा अलग कर दिया है। भारत के उत्तर में हिमालय की गगन 
चुम्वी श्रेणियाँ हैं जिनमें सिल्याँग, नेपाल और तिक्वत के राज्य हैं। सिविकम 
और भूटान के दो राज्य जो इस क्षेत्र में हैं भारत से विजद्येप सन्धियों' द्वारा बंधे 
हुए हैं। भारत के उत्तर-पद्चिम में पाकिस्तान और उत्तर-पूर्व में वर्मा के. -पव॑त हैं। 
इसी ओर भारत के भ्रासाम भ्रौर पश्चिमी-बंगाल के राज्यों के बीच में पूर्वी पाकिस्तान 
झा गया है| दक्षिण में मनार की खाड़ी और पाक जलडमख्मष्य भारत को लंका से 
अलग करते हैं जिसके नीचे हिन्द महासागर फैला हुआ है ॥ भारत के दक्षिर-पश्चिम 
में श्ररव सागर शौर दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अरव सागर के ,लवकादिव, 
मिनिकोय शौर अ्रमिनदिवी दीप और बंगाल की खाड़ी के 'अण्डमन तथा सिकोवार 
द्वीप भारतीय संघ के अंग हैं । हि कप 
अनुकूल स्थिति--किसी देश की भौगोलिक स्थिति का उसके आश्रिक, जीवन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दृष्टि से शेष संसार की अपेक्षा 
भारत की स्थिति बहुत श्रनुकूल है । भारत पूर्वी गोला के बिलकुल बीच में झा 
गया है भौर यहाँ से सभी दिज्ञाओं को जाने वाले व्यापारिक मार्ग हूँ। ते 
20% ( ३५३५ मील ) होने से भारत के लिए समुद्री सार्ग का विशेष महत्व है। 
अतएुव यदि हमारे पास शक्तिशाली जहाजी वेड़ा हो तो हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में प्रमुख भाग ले- सकता है ।-परन्तु भारत का हक अश्विकांशतः सीधा , 
झौर सपाठ है और बड़े जहांजों केआने ग्ोग्य प्राकृतिक बन्दरगाह. की बड़ी कमी है । 





, (00॥8, 960, ७, !, इसमें पढिचेरी का १८६ वर्ग मीले-क्षेत्र शामिल महीं-है | 


श्प तीसरा श्रव्याय 


प्रतएव चटौय भ्ौर समुद्री व्यापार फी उन्नति के लिए नए बन्दरगाहों फा निर्मारा 
और मौजूदा वन्दरगाहों का घुधार श्लौर विकास आावश्यफ है। भारत-सरकार इस 
झोर प्रयत्नशील है ।* 

यद्यपि स्थिति और सुगमता की दृष्टि से भारत के लिए श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
का सबसे अच्छा साथन समुद्री मार्ग ही है तथापि भारत का स्थल मसार्मोसे भी 
कई देझों से व्यापार होता है । पहले भारत श्रौर मिस्र तथा यूरोप के बीच व्यापार 
स्थल मार्ग ही से होता था । वास्कोडियामा द्वारा १४६२ ई० में उत्तमाश्ा अन्तरीप 
होकर भारत का समुद्री मार्ग खोज निकालने ओर १८६६ ई० में स्वेज नहर के खुल 
जाने के पश्चात्‌ भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री-माग॑ का महत्व बहुत बढ़ 
गया है। फिर भी उत्तर-परिचिम और उत्तर-पूर्व के दर्रों के द्वारा भारत का श्रपनें 
पड़ौसी देझों से थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहा । देश-विभाजन के परचात्‌ पुनः 
पाकिस्तान से स्थल-मार्ग द्वारा होते वाले व्यापार का महत्व वढ़ गया है। फिर भी 





....,... चित्र-संद्या २--भारत की प्राकृतिक स्थिति 
कीच अं लत 
१६ देखिये “भारत के जलमार्ग,” प्र० शेड । 
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यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को छोड़ कर हमारी स्थल सीमा पर स्थित देश 
प्राय; दरिद्र और अनुन्नत हैं और पहाड़ी दरों द्वरा उनको जाने वाले स्थन मार्ग बड़े 
पँमाने पर व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसी कारण आज भी भारत के पक्‍्रन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा भाग समुद्री मार्ग से होता है । 

पिछले वर्षो में संसार में वायु-परिवहन की बड़ी उन्नति हुई है। इस दृष्टि 
से भी भारत की स्थिति बहुत उत्तम है | यूरोप तथा सुदूर-पुर्व के देशों और आास्ट्रे- 
लिया के वीच में स्थित होने से इन देशों के बड़े-बड़े वायुयान भारत होकर जाते हैं । 
अतः पिछले वर्षो में वायुमार्ग द्वारा यात्रियों और वस्तुझों के यातायात में बड़ी वृद्धि 
हुई है। 

व्यापार के अतिरिक्त जलवायु और सुरक्षा की हृष्टि से भी भारत की स्थिति 
उत्तम है। हिमालय वाह्य प्राक्रमणों को रोकता है, ध्रव-प्रदेश को ठंडी और शुष्क 
हवाओं को अन्दर नहीं आने देता और व्यापक वृष्टि कराता है | कर्क रेखा भारत के 
मध्य में होकर जाती है। फलस्वरूप देश को जलवागु और उत्पत्ति श्रादि की अनेक 
विभिन्‍नताएँ प्राप्त हैं। हम इसी अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि इनका हमारे आाथिक 
जीवन प्रर गहरा प्रभाव पड़ा है। 

(आरा) भारत के भोगोलिक खख्ड 

भौगोलिक दृष्टि से भारत चार भागों में विभक्त है--(१) हिमालय का विशाल- 
पव॑तीय क्षेत्र (२) गंगा भौर सिन्ध का मंदान, (३) दक्षिण का फ्ठार और (४) समुद्र- 
तट के मंदान । हम संक्षेप में इन चारों भागों का वर्णन करते हैं श्र साथ ही साथ 
यह भी दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के आर्थिक जीवन में इनका क्‍या महत्व 
है तथा इनकी भौगोलिक परिस्थिति ने इनके निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव 
डाला है। 

(१) हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र--इस क्षेत्र में भारत के उत्तर का विशाल 
पवब॑तीय प्रदेश सम्मिलित है जो उत्तर-पश्चिम में पामीर से आसाम की सीमा तक 
लगभग १५०० मील लम्बा और १५० से २०० मील चौड़ा है | इस क्षेत्र को तीन 
भागों में बांदा जा सकता है--[भ्र) मुख्य हिमालय, (आ) हिमालय की उत्तरी पश्चिमी 
शाखा श्रौर (इ) हिमालय की दक्षिणी-पूर्वी शाखा । 

(अर) भुर्य हिमालय में तीन लगभग समानान्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको क्रमशः 
महा-हिमालय, लघु-हिमालय और उप-हिमालय की संज्ञा दो जाती है। इन पर्वत 
श्रे सियों के वीच-वीच में कई पठार और घाटियां हैँ जिनमें से कुछ जैसे काइमीर 
श्रोर कुन्ू की घाटियाँ, उपजाऊ, विस्तृत और अति सुन्दर हैं | इन पर्व॑तश्रेणियों में 
संसार की स्व से ऊँची श्रे णियाँ पाई जाती हैं, जँसे एवरेस्ट (२६,०२८ फुट), गोडविन 
प्रॉस्टिव (२८, २५० फूट) और कंचनचंगा (२८, १४६ फुट) । बहुत - ऊँचे होने के . 


३० हे ा " तीसरा अ्रध्याय 


कार्र ये पर्वत सदा वर्फ से ढके रहते हैं और कुछ तंग, ऊँचे, पर्वतीय  दर्रो को छोड़ 
,कर इनके आर-पार आवागमन असम्भव हैं । अ्तएवं तिब्वत्त झौर भारत के बीच का 
क्षषिकांश व्यापार दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में छुमवी घादी के जेलेप ला (]०87 -9) 
झौर नाहू ला (३४७ 7.8) के दर्रो के मार्ग से होता है । £ 







_-हिमालय का पर्वतीय क्षैत्र. ४५० 


3 
कै 


चित्र संख्या 


तापादणडा-5 0 हु रो ? “| े 


है (आर) मुख्य हिमालय के पश्चिमी सिरे से एक शाखा सिन्धु चदी के दक्षिण पं 
र मुड़ने के स्थास से -दक्षिण-पश्चिम को जाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान 


भारत का प्राकंतिक परिवेश और भौगोलिक साधन श्र 


बोच सीमा बनाती है। इस परवव॑त श्रेणी में खबर भर बोलन के प्रसिद्ध दरें हैं जिनके 
मार्ग से उत्तर-पश्चिम दिशा से भारत में अनेक आक्रमण हुए हैं। 

(इ) हिमालय की दक्षिण-पूर्व की शाखा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण की ओर मुड़ने 
के स्थान के दक्षिण की ओर चलकर भारत और वर्मा की सीमा बनाती है। ये पव॑त 
श्रेणियाँ काफी नीची हैं और भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी जाती 
हैं, जैने आसाम के उत्तर-पृर्व में इनको पृकाई और नागा पहाड़ियाँ कहते हैं तो 
दक्षिण॒-पश्चिम में जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ियों के नाम से पुकारते हैं। अधिक 
वर्षा के कारण ये पहाड़ियाँ घने जंगलों से ढकी हुईं हैं जिनको साफ करके चाय के 
बगीचे बनाये गये हैं । 

हिमालय के विशाल पव॑तीय क्षेत्र का हमारे देश के आथिक जीवन में बड़ा 
महंत्व है ।-- हर 

(१) ये पव॑त बंगाल की खाड़ी और अरव सागर से उठकर उत्तर की ओर 
जाती हुई वरसाती हवाओं को रोक कर हमारे देश में वर्षा कराते हैं । जो भाष वर्षा 
की बूदों के रूप में नहीं गिरती है वह बफे बनकर इन पव॑तों की चोटियों पर जम 
जाती है श्लौर हिमनदी ((0]900/) के रूप में वर्प-भर हमारी नदियों को पानी 
पहुँचाती है । 

(२) ये पर्वत उत्तर की ठंडी और सूखी हवाओं को हमारे देझ्य में श्राने से 
रोकत्ते हैं । 

'(३) इन पव॑तों से कई छोटी वड़ी नदियाँ निकलती हैं। इनकी चोटियों पर 
जमे हुए वर्फ के पिधघलने से इनसे निकलने वाली नदियों में बारह मास पानी बहता 
रहता है जो सिचाई, नौका वहन और जल-विद्य त्‌ तैयार करने आदि के काम में 
आता है। 

(४) इन पव॑तों में कई प्राकृतिक जल-प्रपात हैं जो जल-विद्येत तैयार करने के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

(५) इनके ढालों पर लगे हुए जंगल वर्षा का जल इकट्ठा करके उपयुक्त मात्रा में 
वर्ष भर म॑दानों में भेजते हैं जिससे वाढ़ नहीं आने पाती है | इन जंगलों से: अनेक प्रकार 
की मूल्यवान लकड़ियाँ, घासें और अन्य कच्चा-माल प्राप्त होता है । 

(६) इन पव॑तों के कारण भारत में विभिन्‍त प्रकार वी जलवायु उपलब्ध है, जिसमें 
लगभग सब तरह के अनाज, रेशेदार और पेय-पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं।...' 

(७) इनकी घाटियों में भ्रमेक प्रकार के फल और मेचे उत्पन्न होते हैं । 

(८) इन पर्वतों की तराइयों में कई घास के मंदान हैं जहाँ पर भेड़-बकरी और 
भ्रन्य पशु पाले जा सकेते हैं । 

(६) इन पव॑तों में बहु-घुल्प खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। 


तीसरा अध्याय 
श्र तीसरा 


(१०) इस पर्वतीय प्रदेश के वनों में अवेक जंगली जानवर मिलते हैं थो कई तरह 
से हमारे काम आते हूँ । पा 

(११) इसमें अनेक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य और स्वास्थ्य-वर्घक स्थान पाये जाते 
हैं जहाँ पर निवास करने से देशवासियों की कार्य-णक्ति में वृद्धि होती है। इसी कारण . 
प्राचीन काल से बड़ें-बढ़े धुरूधर विद्वानों और साधु सस्तों ने इन पव॑त्ों में अपने ब्राक्षम 
बना रखे हूँ । 

(११) ये पर्वंद एक अभेद्य दुर्ग की भांति उत्तरी आक्रमण से देश की रक्षा करने 
शास्ति और सृब्यवस्था की स्थापना में सहायता पहुँचाते हैं जिनके अभाव में आधिक 
उन्नति असंभव है । 

(२) गंगा और पतिन्ध का मंदान--हिमालय से लेकर विध्याचल तक फंले विस्दुत 4 
समतल मंदान को गंगा और सिन्च का मंदान कहते हूँ क्योकि इम् विशाल प्रदेश का 
पाती गंगा, मसिन्‍्चध और इनकी सहायक नदियों में होकर बहता है। इस“ मैदान की कुल 
लम्बाई लगभग २००० मील और चौड़ाई १५०० से २००० मील है” पाकिस्तान क्के 
ग्लग हो जाने के वाद पद्चमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्वी पाकिस्तान 
की पदिचमी सीमा तक इस मैदान की लम्बाई लगभग १५०० मील है । इसमें बहने 
वाली प्रमुख नदियाँ गंग। भर इसकी सहायक यमुना, गोमती घाघरा श्रौर गंडक हैं । 
ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्तरी ढाल पर स्थित मानसरोवर भील से निकल कर भारत के 
पूर्वी सिरे पर देश में प्रवेश करती है और आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान में बहती हुई 
गंगा के वंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व इसमें मिल जाती है। पंजाब के भारतीय 
भाग को सिन्‍्च की सहायक सतलज, व्यास और रावी से पानी मिलता है। देश- 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत के झ्राथिक जीवन में सिन्च श्लौर इतकी सहायक केलम तथा 
चिनाव का उतना महत्व नहीं रहा है क्योकि इन नदियों का अधिकांश भाग पाकिस्तान ' 
में चला गया है ( ' 

गंगा और सिन्ध के मैदान में बहने वाली ये नदियाँ भारत के लिए एक बड़ा 

आर्थिक वरदान हैं। इन्होंने अपने निकटवर्तीय क्षेत्र को मुलायम, गहरी और उपजाऊ 
मिट्टी से भर दिया हे; जिनको कछार कहते हैं | थे बहुधा भ्रपना मार्ग वदलकर नए 
कछार वनाती हैं इसलिए इनको “भूमि निर्माता! (,७70-9०5) कहते हैं । 
इनमें साल भर पानी बहता है जो सिंचाई, नौ-वहद और जल-विद्युत बनाने , आदि 
के काम आता है।रेलों के बनने से पहले तोये परिवहन का भी एक प्रमुख 
साधन थीं । 

. गंगा और सिन्च के मैदान का भारत के आथिक जीवन में बड़ा महत्व है। इस 
मदन की मिट्टी बहुत मुलायम, उपजाऊ और गहरी होने से खेती के इृश्टिकोश से यह 
संसार के सर्वोत्तम स्थानों में गिना जाता है। मिट्टी की उत्तमता के साथ हो वाई अविरल 


“भारत का प्राकृतिक परिवेश और भौगोलिक साधन “३३ 


“बहने वाली नदियों और उनसे निकाली हुई नहरों के होने से यहाँ पर सिंचाई के 
उत्तम साधन उपलब्ध हैं । इस विस्तृत प्रदेश में जलवायु को भिन्नता का होना भी 
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चित्र-संखदा ४--गंगा और जल का मैदान 
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है| 


स्वाभाविक है। इस मैदान के पूर्वी भाग में यथेष्ट वर्षा होती है परन्तु ज्यों-ज्यों हम 
परिचम को जाते हैं वर्षा का औसत घदता जाता है । तापमान की दृष्टि से भी इस 
7 मंदान का पूर्वी भाग अभ्रधिक गरम है। यही बात जन-संख्या के घनत्व के लिए 'सी 
. लागू है। अपनी मिट्टी के उपजाऊपन और जलवायु की विभिस्तता के कारण इस. 





हर तीसरा अध्याय 


_अदेश में लगभग सभी प्रकार की उपज जैसे गेहूँ, जी, ज्वार, बाजरा, मकई भर चावल, 
ईख, तिलहन, नील, भ्रफीम, कपास, पाट, चाय, कहवा इत्यादि बहुलता से पैदा होते 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त इस मैदान के समतल होने से और ढाल क्रमशः होने से इसमें 
रेलें, सड़कें श्रौर नहरें बनाने में सुचिधा रहती है। इस प्रकार यह क्षेत्र सर्वांगीण 


श्राथिक प्रगति के लिए उपयुक्त है । यही कारण है फि यह मैदान प्राचीन काल से 
सफ्यता का केन्द्र रहा है । 


(३) दक्षिण का पठार--प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिन्ध के मंदान के दक्षिण 
में है। उत्तर के मैदान श्ौर दक्षिण के पठार के बीच से १५०० से ४००० फुट तक 
ऊंची कई-पव॑त श्रे णिर्याँ हैं जिनमें अरावली, विन्ध्याचल, सतपुड़ा, मंकल और अजस्ता 
मुख्य हैं। तिभुजाकार पठार के एक ओर पूर्वी घाट है, जहाँ श्रीसत ऊँचाई २००० 


4७७४७ ०७एंथंं 





चिन्न-संस्या ६-- दक्षिण का पठार 
फुट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट है जो "एक अविच्छिन्न विज्ञाल समुद्री दीवार" 
की भांति फही-कहीं ६००० फुट तक ऊँचे उठते हैं, इस पठार की औसत ऊँचाई १५०० 
१. जाथर श्र वेरी : भारतीय अर्थशास्त्र (हिन्दी रूपान्तर), पृ० ६ । 


भारंत का प्राकृतिक परिवेश और भौगोलिक साधन हु श्प्ू 


फुट है । यह पठार बड़ा ऊबड़-खावड़ है ओर इसमें बड़ी -बड़ी चट्टानें,गड़ढे और जंगल 
- पाये जाते हैं । इसका ढाल अधिकांश पश्चिम से पूर्व की ओर है । इसके बीच-बीच में 
कई घाटियाँ हैं, जिनमें नदियाँ बढ़दी हैं | इनमें से नमंदा और ताप्ती अरब सागर में 
और महानदी, गोदाव री, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये 
वरसाती नदियाँ हैं और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं । इसके अंतिरिक्त तंग, गहरी, तेज 
और चट्टानों तथा प्रपातों से भरी हुई होने के कारण ये न सिंचांई के काम की हैं और 
ते इनमें तौ-बहन ही सम्भव है । किन्तु इनमें जल-विद्य त तैयार करने के लिए कई 
उपयुक्त स्थान है । 
इस पठार का घरातल ऊबड़-खावड़ भौर पथरीला होने से खेती करने और सड़कें 
आदि बनाने में बड़ी कठिताई होती है | परन्तु इस पठारी प्रदेश में अनेक बहुमूल्य 
खनिज पदार्थ पाये जाते हैं जिनमें लोहा, कोयला, ,मेंगनीज झ्लौर सोना मुख्य हैं । 


प्रायद्वीप के उत्त र-पश्चिमी भाग में प्राचीन काल में ज्वालामुखी पहाड़ों के 
भू-राल (.,0५8) से बनी हुई काली उपजाऊ मिट्टी है जो कपस की खेती के लिए 
बहुत उत्तम सिद्ध हुई है। इसीलिए इसको 'काली कपास की मिट्टी' कहते हैं । इस 
क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उत्तम कपारा की खेती होने से बम्बई, अहमदाबाद और 
शोलापुर में श्रतेक कपड़े की मिलें हैं । 
हम आगे चलकर देखेंगे कि अरव सागर से उठने वाली वर्षा-वाहिनी हवाएँ 
पद्चिचमी घाट से ढकरा कर इसके पदिचमी ढाल पर भारी वर्षा करती हैं। इसीलिए 
यहाँ पर घने जंगल पाये झाते हैँ। परन्तु पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और इसके 
और पूर्वी घाट के पश्चिमी ढाल के बीच के क्षेत्र में वर्षा के अभाव और अनिश्चितता 
से प्रायः अकाल पड़ा करते हैं । 


अनुकूल प्राकृतिक दशा के अ्रभाव में इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तना आथिक 
विकास-जूहीं हो पाग्रा हैं जितना उत्तर के मैदान का हो सका है । परन्तु इस प्रदेश 
सें जल-विद्य॒ त के विकास द्वारा यहाँ की खनिज और वन-सम्पत्ति का लाभ उठाया 
जा सकता है शोर सिंचाई के विकास द्वारा खेती की उन्नति भी की जा सकती है। 

(४) -समुद्र-तट के सेदाच --प्रायदीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी और 
परिचमी घाटों तथा समुद्र-तट के बीच में उपजाऊ समतल मैदान है। पूर्वी या 
कोरोमण्डल तट का है सदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के वीच में है। यह 
पश्चिमी तट के मैदान की तुलता में अधिक चौड़ा है । इसके उत्तरी भाग में प्रीष्म 
चह्तु में और दक्षिणी भाग में शरद ऋतु में यथेष्ट वर्षा होती है। यद्यपि यहाँ पर 
वर्षा का श्रौसत पश्चिमी तट से कम है तथापि यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा 
और कावेरी आदि चदियों के पानी से सिंचाई की जाती है । यहाँ की मुख्य पैदावार 
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चावल, भारियल और ईख है । पिछले कुछ वर्षो से मू गफली और पाठ की खेती हे 
बढ़ रही है । ' 


ड 





मर है पित्र-संस्या ६--समुद्र तट के मंदान 
5 « पश्चिमी तट का मैदान पर्चिमी घाट झोर अरब सागर के वोज़”में है । 
इसेके उत्तरी भाग को 'कोणुकन' और दक्षिणी भाग को 'मलावबार' त्तट कहते हैं । 
यह भैदान अपेक्षाकृत तंग है-और इसकी चौड़ाई कही भी चालीस भील से अ्रधिक 
नहीं है (हम वतला चुके हैं कि इस तटपर अच्छी वर्षा होती है और वापिक 
ओसत लगभग १००” है। इसलिए जहाँ पर समतल मंदान है वहाँ सिंचाई ने 
विना भी अच्छी खेती होती है । यहाँ की प्रमुख उपज नारियल, कपास और गरम 
असाले हैं 
(इ) भारत की जलवायु 
किसी देश की' जलवायु का उसके निवासियों के आथिक जीवन पर बडा प्रभाः 
पड़ता है । देश की वनस्पति, पशु-सम्पत्ति, खेती को उत्पत्ति, वहाँ के निवासियों कं 
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झावश्यकताएँ और कार्यज्क्ति तथा उद्योग-घन्धों का स्थानीकरण आदि बहाँ-की, 
जलवायु पर निर्भर करते हैं। इस प्रकरण में हम भारत की जलवायु का संक्षिप्त. 
विवरण देकर यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि इसका भारत के आ्थिक जीवन पर. 
क्या प्रभाव पड़ा है ? 
यद्यपि भारत में समग्र रूप से अद्ध-अपनवृत्तीय मानसून शैली की जलवायु 
पाई जाती है तथापि देश के विद्याल श्राकार, इसकी विलक्षण स्थिति और सीमाओं 
तथा भूमि की बनावट के वर्षा और तापक्रम पर प्रभाव के कारण संसार के अन्य 
देशों की तुलना में भारत में जलवायु की श्रधिक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। हम 
देख चुके हैं कि हमारा देश विपुवत-रेखा के उत्तर में ५० से ३७? तक फला हुझा है 
और कर्क-रेख। इसके लंगभग बीच में होकर जाती है। इसके उत्तर में हिमालय 
की गगनचुुम्वी पव॑तमालं।एँ मध्य एशिया से अलग करके इसको महाद्वीपीं जलवायु 
प्रदान करती हैं । दक्षिण में सागर की जलराशि इसके दो लम्बे किनारों को स्पर्श 
करती हुईं इसको समुद्री जलवायु प्रदान करती है। भूगोल-वेत्ता जलवायु के अनुसार 
भारत के आठ या अधिक उप-विभाग करते हैं; परन्तु हम तापमान के अन्तर की 
हृष्ठि से इसका केवल दो और, वर्षा की मात्रा की दृष्टि से तीन बड़े भागों में 
चर्णन करेंगे । 
हम बतला चुके हैं कि कर्क रेखा हमारे देश को दो भागों में विभक्त करती 
है जिनको (१) उत्तरी या. महाद्वीपी भारत और (२) दक्षिणी या प्रायद्वीपी भारत 
कहते हैं । उत्तरी भारत में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। परन्तु गरमी, सरदी, 
नमी और सूखेपन की. मात्रा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। उत्तर में. 
हिमालय पव॑त का अधिकांश भाग साल भर बफ से ढका हुआ रहता है शौर यहाँ 
तापक्रम बहुत कम होता है। इसके दक्षिण में स्थित भाभर और तराई में शीतकाल 
में जाड़ा और ग्रीष्म-काल में कम गरमी पाई जाती है। नीचे चलकर गंगा और सिन्ध 
के मंदान के पश्चिमी भाग में शीत-काल में अत्यन्त सरदी और ग्रीष्म-काल में अत्यन्त 
गरमी पड़ती है। इस भाग में जहाँ ज्ीत-काल में न्यूवतम तापक्रम ३७? तक पहुँच 
जाता है वहाँ ग्रीष्म-काल में अधिकतम तापक्रम ११७” तक आा जाता है। परन्तु हम॑ . 
ज्यों-ज्यों पूर्व की श्लोर जाते हैं तापक्रम का अन्तर कम हीता जाता है और बंगाल 
तथा आ्चाम में सरदी कम हो जाती है और गरमी भी साधारण पड़ती है भर्थात्‌ 
इस मैदान के पूर्वी भाग में जलवायु प्रायः समान रहता है । हम आगे चलकर देखेंगे 
कि जहाँ वर्षा की कमी के कारण गंगा भौर सिम्ध के मैदान के पश्चिमी भाग में: 
जलवायु श्रपेक्षाकृत सूखा है वहां पर इसके पूर्वी भाग में वर्षा की प्रचुरता के कारण 
नमी अधिक पाई जाती है। . के 
, वक्षिणी भारत कर्क-रेखा.और विषुवत रेखा के बीच में उणष्ण कठिवन्ध में शा ; 
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गया है इसलिए यहाँ तापक्रम का औसत वर्ष-भर ऊँचा रहता है ग्रौर श्ीत-काल में 

साधारण सरदी तथा ग्रीप्म काल में अधिक गरमी पड़ती है। समुद्र के निकट वलि 

स्थानों में दो! तापान्तर और भी कम मिलता है और जलवायु प्राय; सम रहता हैं। 

परन्तु जो स्थान अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं जैसे उटकमाण्ड वेंगलौर आ्रादि वहाँ पर 
के स्थानों की अपेक्षा अधिक शीत्तलता पाई जाती है। 


भारत में ऋतुएऐँ--भारत के उन स्थानों में जहाँ पर ऋतुग्रों की स्पष्ट परिभाषा 


दी जा सकती है सूक्ष्म दृष्टि से छः और मोटी तौर से तीन ऋतुएँ होती हैं णो 
निम्तांकित है 


(१) चैच, वैसाख- वसन्‍्त ऋतु । ग्रोष्पकाल- मार्च के आरम्भ से 
(२, ज्येष्ठ, आपाढ़ -ग्रीप्म ऋतु जून के प्रारम्भ या मब्य तक 
(३) शावण, भावद्वद--वर्षा ऋतु | वर्षा काल--जून के प्रारम्भ या 
(४) आश्विन, कारतिक-शरद ऋतु मध्य ते सितम्बर के अन्त तक 
(५) गागगंशोप॑, पौप--हेमन्त ऋतु | शीत-हाल--अक्टूबर से फरवरी 
(६) माघ, फाल्युव--शिशिर ऋतु / के अन्त तक 
हम देश के विभिन्न भागों में प्रीप्म-काल और शीत-काल का वर्णन ऊार कर. 
चुके हैं । भ्रव संक्षेप में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं । 


भारत में वर्षा -भारत के अधिकांश भाग में वर्पा जून से श्रव्ट्वूंवर तक दक्षिणी 
पदिचमी मोसमी हवाम्रों से होती है। इस काल में सूर्य की रेखाएं सीधी कक-रेखा 
पर गिरती है जिसके फलस्वरूप भारत के स्थल-भाग के ऊपर की हवा गरम -झौर 
हल्की हो जाने से ऊपर को उठती है । इसी समय दक्षिणी समुद्रों पर सूर्य के दूर होने 
से त्ापक्रम कम होता है जिससे वहाँ की हवा का दवाव बढ़ जाता है। क्‍योंकि हवा 
भ्रधिक दवाव के स्थान से कम दवाव के स्थान की ओर जाती है, इस समय दक्षिणी 
समुद्र को ओर से उत्तर को शोर हवाएँ बहने लगती हैं । ये हवाएँ हजारों मील समुद्र 
की यात्रा करने के कारण नमी से भरी होती है । क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की 
भोर परिक्रमा करती है, इसलिए समुद्र से थाने वाली मे हंवाएँ दक्षिण से उत्तर की 
झोर नहीं चलकर दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर चलती हैं | इसी कारण इन . 
हवाओं को दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कहते हैं और वर्योकि ये हवाएँ ग्रीप्म-काल में बहत्ती 
हैं इसलिए इनको ग्रीप्म-कालीन मानसून भी कहते हैं। भारत में लगभग ६०%, वर्षा 
इसी प्रीष्म-कालीन दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है । 
हम देख छुके हैं कि प्रायदीपी भारत हिन्द महासागर को दो भागों में चीरता 
हुआ लंका तक चला गया है ओर इसके पश्चिम की ओर का भाग अरब सागर तथा 
पूर्व की ओर का भाग बंगाल को खाड़ी कहलाता है। इसी प्रकार . ग्रीष्म-कालीन 
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दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की भी दो ज्ञाखाएँ मानी जाती हैं। (क) अरव सागर की 
शाखा और (ख) बंगाल की खाड़ी की शाखा । 





हे 


भारत वर्ष 


ग्रीष्य कालीम वर्षा 
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चित्र-संख्या ७--पम्रीष्म ऋतु की वर्पा 

(क) भ्ररव सागर बाली शाखा--मानसून की अरब सागर वाली ज्ञाखा पश्चिमी 
समुद्रतठ की ओर से भारत में प्रवेश करती है। परिचमी घाद की रुकावट से यह 
ऊँची उठने का प्रयत्वत करती है, ठण्डी हो जाती है और इसकी नमी मूसलाघार वर्षा 
के रूप में गिरती है। इससे पश्चिमी घाट के पदिचमी ढाल और समुद्र तठ के मैदान 
में भारी वर्षा होती है। पर्चिमी घाट को पार करने के पश्चात्‌ इन हवाओं में बहुत 


कम पानी रह जाता है। इंसी कारण परिचमी घाट के पूर्वी ढाल और दक्षिण के पठार॒ « 
: पर बहुत कम. वर्षा होती है । 


तीसरा अध्याय 
हु 


इसी मानसून की एक उपश्ञाखा नमंदा भौर ताप्ती की धाटियों में प्रवेश करके 
छोटा नागपुर के पठार तक पहुँचती है भ्ौर दूसरी उपणाखा कच्छ, राजस्थान और 
पंजाब को पार करदी हुई हिमालय तक पहुँची है । उत्तर को ओर जाते समय इसके 
मार्य में कोई ऊँचा पर्वत, नहीं होते से राजस्थान और पंजाब में इन ह॒वाश्रों से 
बहुत कम दर्षा होती है। यदि अरावली की पव॑त श्रेणी का रख दक्षिण-पश्चिम से 
उत्तर-पूर्व के स्थाव पर दक्षिण-पूर्व से उत्तरपश्चिम की ओर होता तो सम्भवत्तः 
राजस्थान में वर्षा की इतनी कमी नहीं होती । 

(ख) बंगाल की खाड़ी बालो ज्ञाखा--प्रीप्म-कालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी 
वालो शाखा हिमालय वी पूर्वी श्रेणियों से टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है । 
आसाम के चेरापू जी नामक स्थान में तो इस मानसून द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ५०० 
वर्षा होती है जो संसार में सबसे अ्रधिक है। यहाँ पे हिमालय की रुकावट के कारण 
इस मात्सून का रुख़ पश्चिम की ओर हो जाता है ओर बंगाल, विहार तथा उत्तर- 
प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी भाग में यथेष्ट वर्षा होती है। आगे चलकर यह अरव सागर वाली 
शाखा से मित्र जातो है और शेप उत्तर प्रदेश तथा पंजाव में साधारण वर्षा होती है। 

शीत-कालीन वर्षा--सितम्वर के पद्चात्‌ उत्तरी भारत में गरमो घटने लगती 
है और दक्षिण में हिन्द महासागर का पानी अपेक्षाकत अधिक गरम रहने लगता है । 
इससे उत्तरी भारत में वायुमंडल में दवाव वढ़ जाता है भ्रौर दक्षिण की ओर दबाव 
कम होने से वर्षा-वाहिती हवाओं का रुख बदल कर दक्षिण की ओर हो जाता 
है। इसको उत्तरी-पूर्वी या झरदकालीन मानसून कहते हैं | स्थल मार्ग से होकर श्रामे 
के कारण इन हवाश्नों में पाती की मात्रा कम होती है; परन्तु जब ये हवाएं आगे. 
चलकर वंगाल की खाड़ी को पार करती हैं तो इसमें नमी आ जाती है और ये पूर्वी 
घाट से टकराकर भ्रायद्वीप के दक्षिणी-पूर्वी भाग में भ्रवतुवर से दिसम्बर तक भारी 

वर्षा करती हैं। किसी-किसी वर्ष मध्यप्रदेश, वरार और हैदराबाद में भी इस ऋतु में 
कुछ वर्षा होती है यद्धपि इसकी मात्रा कम होती है। परन्तु खेती के दृष्टिकोण से, 
विशेषत्तः गेहूँ उत्पल्त करने वाले क्षेत्रों में, इसका बड़ा महत्व है। उत्तरी भारत में 
शीत-काल प्राय; बर्षा-हीन होता है । परन्तु सीमाप्रान्त और पंजाब के उत्तरी-पश्चिमी 
माय (अ्रव प० पाकिस्तान) में औसत वायिक वर्षा का लगभग अर्डाश् इसी 
ऋतु में होता है। किसो-किसी वर्ष शोत-कालीन मानसून का प्रभाव हिमालय की 
तराई के जिलों में प्रौर पंजाब तथा उत्तरी-परिचमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में भी 
होता है ॥ 
. यर्पा के इृष्टिकोण से भारत को हम तीन क्षेत्रों में वाट सकते हैं । 

. (१) भषिक वर्षा का क्षेत्र-इस क्षेत्र में कम से कम प्रतिवर्ष १००” श्र 
एक उप-विभाग में २५०” तक ओर दूसरे उपविभाग में ५०५९” तक वर्षा होती है | 


भारत का प्राकृतिक परिवेश और भौगोलिक साधन “४६ 


पहिले उप-विभाग में पश्चिमी घाट और समुद्र-तट तथा दूसरे में हिमालय की पूर्वी 
श्रेणियों में सिक्किम से लेकर बंगाल और आसाम तक का प्रदेश सम्मिलित है, जहां 
चेरापू जी में संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। 


. भारतवर्ष 
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चित्र-संस्या ८ --शरद ऋतु की वर्पा 

(२) साधारण वर्षा के क्षेत्र--इस क्षेत्र में ४०” से ७०” तक वाषिक 
वर्षा होती है। इस क्षेत्र के चार उप-विभाग हैं। पहले उपविभाग -में पूर्व में बंगाल 
की खाड़ी से मध्य प्रदेश के भ्रृ० १० भोपाल राज्य की प्रश्चिमी सीमा तक का क्षेत्र 
आता है। दूसरा उपविभाग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक 
फैला हुआ है। तीसरा उपविभाग प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर मद्रास के उत्तर से लेकर 
तंजौर के दक्षिण तक स्थित है। चौथा उपविभाग परिचमी घाट के पूर्वी ढाल पर है. _ 
जो उत्तर में बड़ौदा तक भा जाता है । धर  , 


२ तीसरा अध्याय 


(३) कम श्रोसत वर्षा का क्षेत्र--इस दत्त में देश के वे सब भाग सम्मिलित 
किए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का श्रौसत ४० से कम होता है। इस क्षेत्र के कई भागों 
में वर्षा १५” से कम होती है भौर पश्चिमी राजरथान तथा पंजाब के कुछ भागा में: 
तो वापिक श्रोसत ५ से भी कम है । 

हिमालय और परिचमी घाद को छोड़ कर भारत में वर्षा का वापिक प्रौम्वत 
लगभग ४२" है। परन्तु एक किसान के लिए प्रत्चिलत भारतीय झ्ौसत का इतना 
महत्व नही है. जितना कि इस वात का है कि वर्षा का स्थान और समय की हरि 
प्रनुकुल वितरण हो और अतिवृष्टि या अनावृष्टि से क्षति नहीं पहुँचे | इस दृष्टि से 
केवल प्रथम क्षेत्र में स्थित प्रदेश हो “रक्षित” माने जा सकते हैं। शेप दोनों क्षेत्रों में 
सिंचाई के कृत्रिम साधनों के प्रभाव में अ्रनावृष्ति के कारण प्रकाल का भय वरावर 
बना रहता है। 

भारत में वर्षा की विशेषतायें और उनके श्राथिक परिशाम--श्रन्य देशों क 


तुलना में भारत में वर्षा की कुछ बिद्ेपतायें हैं जिनका हमारे भार्थिक 


जीवन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है । 


(१) भारत में वर्ष कक वित्तरण समान नहीं है--जहाँ एक ओर चेरापू जी 
में संसार में सबसे श्रधिक वर्षा होती है वहाँ दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 
का औसत ५“ से भी कम है । क्योंकि जल के बिना खेती नहीं हो सकती इसलिए 
क्पि-प्रधान भारत में वर्षा का बड़ा महत्व है। यथेट वर्षा या सिंचाई के साधनों के 
प्रभाव में अच्छी फसलें नहीं उगाई जा सकतीं और ऐसा प्रदेश प्रनन्‍्ता और कम 
आबादी वाला होता है) | 

(२) भारत में अधिकाँश वर्षा मानसुत से होती है--जिस वर्ष मानसून तेजी 
से उठती है खूब वर्षा होती है शरीर देश के अनेक भागों में वाढ़ का खतरा उत्पन्न 
हो जाता हैं। जिस वर्ष मानसून कमजोर होती है वर्षा भी कम होती है और 
भनावृष्टि के कारण अ्रकाल का भय पैदा हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी ' ' 
मानछून देरी से उठती है या जल्दी उठकर जल्दी समाप्त हो जाती है तो फसलों को 
हानि होती है। डा० तिवारी के अनुसार “यदि श्रौसत से २५ प्रतिशत कम वर्षा , 
वाला वर्ष सूखा और ४० प्रतिशत कम वर्षा वाला वर्ष अकाल का गाना जाए 
तो भूतपूर्व आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कम वर्षा 
वाले क्षेत्रों में ४ वर्ष में एक वर्ष सूखा और १० वर्ष में एक वर्ष अकाल की संभावना 

रहती है। ”'! कृपि प्रधान भारत में सूखा या अकाल का अर्थ देशव्यापी भुखमरी और 
संकट होता है। इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पंग्र हो जाती है। अकाल के 


६.. डा० श्री गोपाल तिवारा : भारताव अयंक्षाद्र (१६४१३), पृ० १० | 


भारत का प्राकृतिक परिवेश और भौगोलिक साधन * छुर 


की खपत घट जाती है और छवासन की आय भी कम हो जाती है तथा अकाल- 
सहायता के ऊपर एकदम अधिक व्यय करना होता है । वर्षा की इस अ्रनिश्चितता के 
कारण कुछ लेखक भारतीय कृषि को “वर्पा में जुआ” कह कर पुकारते है ।.. 

(.३ ) वर्षा के झ्समान वितरण और अ्रनिरिचतता के अतिरिक्त त्तीसरी बड़ी 
विशेषता यह है कि भारत में वर्षा साल-भर नहीं होकर ऋतु विज्येष में होती है । 
उदाहरण के लिए, डा० दुवे ने वाया है कि लन्दन की वर्ष-भर की २४" वर्षा 
१६१ दिलों में हल्की बूदाबांदी के रूप में वहुत घीरे-घीरे होती है, जब कि बम्बई 
की ७१” वर्षा केवल ७५ दिनों में होती है।' इस प्रकार हमारे देश में वर्षा का 
अधिकांश जल मूसलाधार रूप में श्राता है और बहकर व्यर्थ जाता है। इससे 
भूमि कटने और वाढ़-ग्राने के महाविताशकारी परिणाम होते हैं । 

भारतकी जलवायु “का उसके आथिक जीवन पर प्रभाव--हम  बतला चुके 
हैं कि यद्यपि भारत की जलवायु में अनेक विभिन्‍नताएं पाई जाती हैं तथापि भारत 
में समग्र रूप से अद्ध -अयनवृत्तीय मानसून शैली की जलवायु है । हम मानसून के 
आर्थिक परिणामों का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। यहाँ संक्षेप में तापक्रम की विभिन्नता 
और श्रपेक्षाकृत उष्णता के ग्रार्थिक परिणामों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं। 
जलवायु की विभिन्नता के कारण हमारे देह में अनेक प्रकार की वनस्पति, पशु: 
सम्पति श्रौर खेती की उपज प्राप्त होती है। इसी जलवायु की विभिन्‍नता के कारण 
हमारे देश में अ्रगेक समृद्ध उद्योगों की नींव रखी जा सकती है और हम प्रात्म- 
निर्भरता के समीप पहुँच सकते हैं | परन्तु कहा जाता है कि जहां ज्ीतोष्ण देज्ञों की 
जलवायु स्फूति और शक्तिवर्धक होती है वहाँ भारत की अद्ध-उष्ण जलवायु लोगों 
को श्रालसी और कठोर तथा लगातार परिश्रम के अ्रयोग्य बना देती है । उष्ण 
प्रदेशों में लोगों की आवश्यकताएँ भी कम होती हैं और वे आसानी से पूरी की जा 
सकतीं हैं । इसलिए भी यहाँ के निवासी श्रालसी हो जाते हैं। निःसन्देह उक्त कथन 
में आंशिक सत्य है परन्तु हमको जलवायु के इस विपरीत प्रभाव के विपय में अ्रति- 
धयोक्ति-पुर्णा बातों से वबचता चाहिए और इसको अपने आर्थिक पिछड़ेपन का एकमात्र 
कारण नहीं मानना चाहिये। हमारी इस जलवायु ने भृतकाल में हमारे देश्ञ में 
विशाल सम्यता के विकास में कोई रुकावट नहीं डाली और आज भी हमको अ्रपनी 
पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था के कारण अन्यत्र खोजने चाहियें।. 


१. डा० दुबे ; भारत का आधिक भूगोल । 


४... *#]] तीसरा अ्रध्याय 


परीक्षा के प्रइन 
राजस्थान विश्वविद्यालय, ची० ए०; 7 
(९) भारत के झ्रार्धिक जीवन पर भौगोलिक दशारों वा प्रभाव समझाहये । 
( १६६० पूरक ) 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय बो० ए०; 
(१) भारत के श्राथिंक विकास पर भौगोलिक साथनों के प्रभाव का विवेचन 
गिजिमे ।__ ( १६४१ ) 
संदर्भ ग्रंथ 
(0) रापब-960 (एंपणास्या0णा5 9 छिज्णा, 20] 
(2) ४#४,. 009 + 50ण"0०7॥0० रिए5०0८९४ रण गातेब & एच 
(९, ?, 9४50 (३0॥॥8, 956) 
(3) ॥५. 9, 8क्षाए + गत, एवॉतंडशा, 02जणा & 300॥8, (श०ीाएशा, 
7,0700॥, 957) 


चोथा श्रध्याय 
>“ भारत की मिट्टियाँ श्रौर उनकी समस्याएँ 


“भूमि राष्ट्र के श्राथिक विकास का श्राघार है ।* (डी० एम ० आनन्द) 
“एक खेतीहर देश में कोई प्राकृतिक साधन मिट्टी के जितना महत्वपूंरां नहीं 
होता । (धिरेद्य भट्ठाचाय ) 


सिट्टियों का आथिक महत्व 
एक खेतीहर देश की आर्थिक समृद्धि मूलतः वहां की मिट्टी पर निभंर करती है। 
मिट्टी की बनावट, उसके रासायनिक तत्वों और सूक्ष्म जीवाणुओ्रों पर वनस्पति की 


उपज निर्भर है । कहाँ पर कौनसी फसल पैदा की जानी चाहिए और कितनी फसलें ५ , 


होंगी, यह मूलतः वहाँ की मिट्टी पर निर्भर है। इसलिए कृपि-प्रधान भारत में मिट्टी ही 
किसान का घन है । यदि मिट्टी उपजाऊ हुई तो छोटे से खेत से किसान के परिवार 
का भरणा-पोपण हो जाता है । यदि मिट्टी खराव हुई तो बहुत सारी भूमि जोतने पर 
भी निर्वाह नहीं होता । यही कारण है कि जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ जंनसंख्या 
का घनत्व प्राय; श्रधिक पाया जाता है। 
सिदट्टियों के प्रकार 

भारत की मिट्टियों को हम मोटी तौर पर पाँच श्रेरियों में वाँद सकते हैं, 
यथा --(१) नदी निर्मित या कछारी मिट्टी; (२) लाल मिट्टी; (३) काली मिट्टी; 
(४) लैटराइट मिट्टी; और (५) अन्य प्रकार की मिट्टियाँ। 

नदी-निमित या कछारी मिट्टी ._ 

कछारी, गंगावार ( गंगा + बरार ) या दुमठ मिट्टो उस मिट्टी को कहते हैं 
जो नवियाँ श्रपनी धारा में बहाकर लाती हैं श्रौर दोनों किनारों-पर जमा देती हैं 4 
यह मिट्टी बहुत मुलायम, गहरी और उपजाऊ होती है और खेती की दृष्टि से सबसे 
भ्रधिक महत्वपूर्ण है। भारत में यह मिट्टी गंगा और सिन्ध के मंदान में और प्रायद्रीप 
के समुद्र-तटीय मैदानों में पाई जाती है। भारत में इस मिट्टी से ढकी हुई भूमि का 
क्षेत्रफल . लगभग ३ लाख वर्ग-मील है। सीमाझों की दृष्टि से उत्तरी राजस्थान, 
पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, विहार, १० बंगाल, श्राधा श्रासाम (विशेषतः सुर्माघाटी), 
बम्बई और केरल के तटीय क्षेत्रों में एक तंग पट्टी में और आन्ध्र तथा मद्रास राज्यों के 
उंन जिलों में जो गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाप्रों में पड़ते हैं फैली हुई...है। 

४५ है 


ल्‍ 


के पौधा अध्याय 


इस भूमि की बनावट तथा विशेगताएँ एक सी नहीं हैं। मैदान के उत्तरी भाग में 


जहाँ नदियाँ पव॑तों से उत्तर कर मैदान में प्रवेश करती हैं इस मिट्टी में कंकाड़ पत्थर 
मिश्चित बढ़े रेत-कश अधिक होने से यह छिद्दार और घुप्क होती है। फलरबंधप यह 
खेती के लिये अधिक उपयुक्त नहीं होती और एस पर साल आदि के बिविश् वृक्ष भ्ौर 


कर 













ाः कर 
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४ चित्र-संस्या ६--भारत की मिद्ियाँ 
फैची-ऊँची घासें खड़ी हो बाज 


ती हैं। आगे चलकर मैदांन के वीच के भाग में मिट्टी के करणों 
के “भ्रांकार छोटा हो हक: 


का “भ्रांक हे जाता है श्र चिकनाई की सीमा बढ़ जाती है। इस कार 

दुमट मिट्टी जिसमे रेतीले और चिकने दोनों तत्वों का संस्मिश्रण हे बा 
हक की फसलों के लिए श्रति उत्तम होती है। नदियों के मुहानों के पास हेल्टाओओं 
की मिंद्टी के कर बहुत बारीक हो जाते है और यह चिपकनी और नम हो जाती है। 
इन स्थातों में. गर्मी और वर्षा की अधिकता के कारण चावल और पाट की खेती अभ्रच्छी 


होती है ५: 
3: उत्तर भांरत के मैदान की भूमि मुख्यतः 
इसमें साधारणतः नाइट्रोजन (७०९०४) 


हिमालय से बहकर झाई हुई है. झौर ह 
आर हजस (स्रप्गराए$) की कमी 


भरत की मिट्टियाँ श्रौर उनकी समस्याएँ ४७ 


पाई जाती है किन्तु पोदाश (?०02७॥), मैगनीशिया (/82॥९888) और 
. फास्फोरिक एसिड और चूना 776) यथेष्ट मात्रा में विद्यमान होते हैं। यही 
कारण है कि इन मैदानों में गोवर आदि की खाद दी जाती है जिसमें नाइट्रेट्स 
(रांध्रव८४) प्रचुर मात्रा में होते हैं। उपयुक्त खाद और यथेष्ठ पानी उपलब्ध 
होने पर इस उपजाऊ दुसभठ भुभि पर खरीफ भ्रौर रबी की लगभग सब फस्नलें अच्छी 
पैदा होतो हैं। 
प्रायद्वीप के तटीय मंदानों की कछारी मिट्टी में पोटाश (?06887) और चूना 
(॥776) तो यथेष्ट मात्रा में मिलते हैं परन्तु नाइट्रोजन (७॥07020०7), ह्यमस 
(सछषाएए$) और फास्फोरिक एसिड (?॥0989॥070 80००) की कमी होती है। 
सिंचाई की सहायता से यहाँ पर चावल और ईख की उत्तम फसलें होती हैं। पिछले 
कुछ वर्षो से पाट की खेती में भी अच्छी सफलता मिली है । 
(२) लाल सिद्टी 
देश के जिन भागों में लोहे की खानें हैं वहाँ पर लोहे की जंग के मिल जाने से 
मिट्टी का रंग लाल हो गया है। यह मिद्ठी- तटीय मैदानों भर दक्षिण की पथरीली 
भूमि को छोड़ कर लगभग सारे प्रायद्वीप में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल श्राठ लाख 
वर्गमील से भी अधिक वतलाया जाता है। इस क्षेत्र में समस्त मद्रास, मैसूर, ब्रान्क्र 
दक्षिण-पुर्ती वम्ब्ई राज्य सम्मिलित हैं और यही मिट्टी उत्तरी-पश्चिमी श्रान्त्र राज्य 
(भूतपूव॑ हैदराबाद राज्य का पूर्वी भाग) और मद्रास-प्रदेश में होती हुई उड़ोसा और 
छोटा नागपुर तक चली गई है। यही च्यूवाधिक मात्रा में बंगाल के संथाल परगने, 
वीरभूप जिला, उत्तर प्रदेश के मिरजापुर, झाँसी, हमीरपुर जिलों, बघेलखण्थ झौर 
मध्य-भारत के भूतपूर्व राज्यों और पूर्वी राजस्थान तक फली हुई है। इस विस्तृत 
प्रदेश में पाई जाने वाली: लाल मिट्टी की रचना, गहराई और उवंरता भिन्न-भिन्न है। 
एक भ्ोर शुष्क पठारों पर कम उपजाऊ, कम गहरी, कंकरीली, पथरीली या रेतीली 
श्र हल्के रंग की है, जिसमें केवल वाजरे की साधारण फसल हो सकती है। दूसरी 
ओर, नीचे के मँदानों में यह उपजाऊ, गहरी, चमकीले लाल रंग की, गहरे भूरे या 
काले रंग की है, जिस पर सिंचाई की सहायता से विभिन्न फसलें पैदा की जा सकती 
हैँं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन (स६08०7), फास्फोरिक एसिड ([2॥0/27070 
300) शोर हम मस (सण्याप्र७) की कमी है किन्तु पोटाद्य (20॥8४7) और चुना 
(.476) यथेष्ठ मात्रा में पाये जाते हैं । 
(३) काली मिट्टी 
यह मिट्टी दक्षिणी पठार में ज्वालामुखी को झराल (8५8) से बनी हुई होने से 
काले रंग की है। इस मिट्टी में कपास की खेती श्रच्छी होती है इसलिए इसको “काली 
कपास की मिट्टी' (3]800 (१००7 $0) भी कहते-हैं । यह मिट्टी दक्षिणी पठार 


कह भौधा अध्याय 


के लगभग दो लाख वर्ग मील के क्षेत्र में पाई जाती दै। सीमा को दृष्टि से इस क्षेत्र मे 
बर्तंगान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के अ्धिकाश भाग, दक्षिणी-पद्दिचमी मध्य-प्रदेश 
श्रौर सुदूर दक्षिण (मद्रास) के रामनद और टिनिवेजी जिले श्राते हैं। ॥॒ 

इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह हैँ कि यह वर्षा फे पानी फो दोर्धकाल 
तक सोके रखती है. इसलिए सिचाई की अधिक प्रावश्यकता नहीं होती है। परन्‍्चु 
अधिक वर्षा होने पर यह बहुत गीली और चिकनी हो जाती है वग्नोंकि यह पानी को 
सोख नही सकती । इसके विपरीत शुप्क ऋतु में यह नम मिट्टी स्िकुद जाती है और 
भूमि में चौड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती है, जिनमें सांप और ब्रिच्छु आदि पर कर 
लेते हैं। इस भूमि पर दक्षिण का गहरा हल चलाया जा राके उसके पहले एफ अच्छी 
वर्षा का होना जहरी है और यदि वर्षा नहीं होती तो किसान भगवान की दया कीं 
बाट देखने के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, किन्तु भ्रच्छी वर्षा हो जाने पर अधिक 
परिश्षम के विना ही इसमें कपास शोर ज्वार की अच्छी फसलें पंदा होती हैं । 

काली मिट्टी में साघारणतः नाइट्रोजन (४॥7080॥), फास्फोरिक एसिड 
(?॥050#070 &0०0) ब्ौर त्जीब तत्ततों (08470 'शक्ष०') की कमी 
होती है । किन्तु पोटाश (?0(8५॥) और चूने ([/त079) की कमी नहीं होती है । 

(४) लेटराइट सिट्ठी ह 

अँग्रं जी का लटराइट ([,0(०7(8) शब्द लेटिन के 'लेटर' (67) से बना है 
जिसका भ्र्थ होता है ईट। भरतः 'लेटराइट' का ज्ाव्दिक अर्थ होता है ईंट के रंग 
फो भौमिकी ((5८0029) में 'लैटराइट' चट्टानों के क्षय के अवशेष भाग को कहें 
हैं जिसका रंग ईंट की तरह लाल होता है और जिसमें लोहे के श्रॉक्साइड “और 
श्रतुमिनियम के हाइड्रोरॉक्साइड बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। आचाय॑ रबुवीर कें 
/ऑग्ल-भारतीय महाकोप” में 'लैटराइट' के लिए 'अयःस्फोदिज' शब्द की रचना की 
गईं है जिसमें अय' लोहे के लिए 'स्फ' अ्रतुमिनियम के लिए, 'उद! 
(उदजारेय] के लिए और “इज” खनिज के लिए है । 

. हमारे प्रायद्वीप की पहाड़ियों और पढारों में लोहे के सहित अनेक धातुएूँ पाई 
जाती है। हमारे यहाँ कुछ भहीत्ों में मूसलाधोर वर्षा होती है और कुछ महीने बिल्कुल 
यूले होते हैं। कभी कड़ाके को गरमी पढ़ती है तो कभी जीत की अधिकता होती है । 
इस प्रदेश की चट्टादों पर हमारे देश की विशेष जलवापु के प्रभाव से यह मिट्टी बनती 
है | यही कारण है कि यह छिद्रदार चिकती मिट्टी वर्तमान मध्य-प्रदेश की पहाड़ियों की 
चीटियों ओर पठारों पर, प्रायद्वीप के पूर्वो और पश्चिमी घाटों पर भर आसाम की 
पहाड़ियों पर पाई जाती. है । दक्षिण भारत, बंगाल और आसाम के चाय- के बागों में 
इसी मिट्टी की प्रधानता है। इस मिट्टी की एक विशेषता यह 


हाइड्रोश्रोवसाइड 
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५ ५ ह है कि यह अम्लयुक्त होती 
है भर इसकी एक समस्या इसकी अम्लता को घटावे या सुधारने की है। परन्तु चाय 


भारत की-मिट्टियाँ और उनकी समस्याएँ ४६: 


के पौधों को प्रम्लता बहुत प्रिय है और कभी-कभी तो इनके लिए भूमि को अम्लमुक्त 
करवा पड़ता है 

इस मिट्टी की उत्तमता में भी अन्तर पाया जाता है। ऊँची सतह पर यह बहुत 
कम गहरी और कंकरोली होती है और इसमें नमी बनाये रखने की क्षमता नहीं होती । 
त्तीची सतह पर और घाटियों में गहरे रंग को भारी दुमठ मिट्टी के रूप में होती है 
जिसमें दीधंकाल तक नमी वनी रहती है और इसमें विशेषतः चावल की श्रच्छी 
पैदावार होती है। इसमें पोटाश (204985॥), फास्फोरिक एम्ििड (20श9॥070 
2300) ओर चूने ([वग0) की कमी है। परन्तु ह्यमस (स0एाप७) की कमी 


नही हैं । 
है (५) अन्य मिट्टियाँ 

भारत की अन्य मिट्टियों में (अर) हिमालय की पर्वतीय मिट्टियाँ शर (आ) मरुस्थल 
की मिट्टी उल्लेखनीय हैं । 

(श्र) हिमालय की पर्वेतीप मिट्टियाँ--भौमिकी के अनुसार हिमालय का पव॑त्तीय 
प्रदेश अपेक्षाकृत नया है । इस विस्तृत क्षेत्र में श्रनेक ऊँचे पर्वत और नीची घाटियाँ हैं | 
इस क्षेत्र के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्पा होती है तो कुछ में कम । अतएवं इस 
प्रदेश की भू-रचना ओर जलवायु के अनुसार इसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती 
हैं। पहाड़ों की तराई में कंकड़-पत्थर मिश्रित बड़े करों वाली मिट्टी पाई जाती है 
जिसमें ह्या.मस की कमी से उपज वहुत कम होती है और घने वन और जंगली घासें 
पाई जाती हैं। कई स्थानों पर चूने की चट्टानों की अधिकता से चूना-पत्थर-पिट्टी 
(776 8[0706 $507|) मिलती है जहाँ पर चीड़ और साल के वन पाये जाते हैं । 
नीची घाटियों और पठारों पर वारीक,' चिकनी और भू-राल मिश्रित काली मिट्टी भी 
पाई जाती हैं । ऐसे स्थानों पर चावल, आलू आदि की अच्छी खेती होती है । 

(आ) मरुस्यली मिट्टी--राजस्थान के पश्चिम और उत्तर के जिलों तथा पंजाव के 
दक्षिणी भागं में थार का महरस्थली क्षेत्र आ गया है । इस क्षेत्र में बड़े करों वाली 
वालूरेत की प्रधानता है और वर्षा की कमी से बहुत कम खेती होतो है। परन्तु जहाँ 
मिट्टी के कश बारीक हैं और सिंचाई की सुविधा प्राप्त-है अच्छी. उपज होती है। 

मिट्टियों की समस्याएँ 

भारत में मिट्टियों की तीन मुख्य समस्याएं हैं : (श्र) घटती हुई उपजाऊ शक्ति की 
समस्या, (झा) खाद की समस्या और (इ) भू-प्षरण और संरक्षण की समस्या । हम 

संक्षेप में इन पर प्रकाश डालते हैं । 
। (श्र) घटती हुई उपजाऊ-शक्ति 
बहुघा कहा जाता है कि शताब्दियों के निरन्तर उपयोग तथा विश्राम और खाद 
, की कमी से भारत की भूमि की उपजाऊ श्षक्ति बहुत घंट गई है और हमारे देश में प्रति 


८ घौथा श्रध्याय 
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ऐकड़ श्ौसत उत्पत्ति संसार में सबरे कम है। परनल्तु प्रघन यह है कि कया भारत की 
भूमि की उपजाअ शक्ति बराबर घटती जा रही है ? यदि यह सत्य है तो बढ़ा भयानक 
है। विश्वेपज्ञों में इस प्रश्म पर मतैक्य नहीं है। श्रधिकरांश लोगों का यह गत है कि 
यद्यपि उदेरा शक्ति के निरन्तर ह्वास की पुष्टि में निश्वयात्मक तथ्य उपलब्ध नहीं है. 
तंथापि यह सत्य है कि हमारे देश में उ्वरा शक्ति का एफ प्रत्यन्त निम्न किन्तु स्थायी _ 
स्तर स्थापित हो गया है १ ' 
दी रायल कमीशन श्रॉफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया ([]0 ]२0%४॥ (0॥॥॥- 
890 ० 8 ह07ए० ॥ पाती) ने भी इस बात की जाँच की थी श्रोर 
वे इस नतीजे पर पहुँचे कि “जिस भूमि में प्रति-वर्ष खेती की जाती हैं और फसल 
काटने के वाद कोई भी खाद नहीं दी जाती, वहाँ फसल उगाने के कारण भूमि में 
जिन रासायनिक तत्वों की कमी हो जाती है वे प्रकृति से उसे मिल जाते हैं; एक 
स्थायी दशा पहुँच जाती है और उर्वरता का एक घटिया लेकिन स्थायी दर्जा कायम ही 
जाता हैं ।”* इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय किसान शताद्दियों के अनुभव 
से, फछल के हेर-फेर के सिद्धान्त को जानते हैं और इसका पूरा लाभ उठाते हैं ५ फाल .. 
के हेर-फेर का झ्ाशय यह है कि भूमि में एक फसल के वाद दूसरी ऐसी फसल बोई 
जाए जिसे उन तत्वों की आ्रावश्यकता हो जो पहली फम्नल के पैदा होने के बाद शेष 
रह गये हों। इस बीच में वायुमण्डल से भूमि में उन तत्वों की यथासम्भव पृतति हो 
जाती है जो पहली फसल की पंदावार में काम में भ्राये थे। इस प्रणाली को अपनाने 
से- भूमि को परती छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि हमारे 
देश में मिश्चित फसल वोने का रिवाज भी बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए गेहूँ या जौ 
के साथ चना या अ्रहर, उड़द, मू ग भ्रादि बोये जाते हूँ और इन पौधों की पत्तियों के 
भूमि पर गिरने से तथा इनकी जड़ भूमि में रह जाने से उसमें जो नाइट्रोजन की कमी 
है उसकी बहुत कुछ पूर्ति हो जाती है। इन्हीं कारणों से हमारी भरुमि की उ्वरा शक्ति , 
कायम है। किन्तु हमारे सम्पुख समस्या केवल भूमि की उ्वरा-शक्ति के क्षय को रोकने. 
ही की नहीं है किन्तु यह भी है कि मिट्टी के रसायन-शास्त्र और सुक्ष्म' जीव तत्वों के 
विज्ञान को सहायता से भूमि की उवंरा शक्ति की वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है । 
इसका सम्बन्ध “खाद” और “भ्रु-संरक्षण” से है । 
बा ' (श्रा) खाद की समस्या" 
' हम देख छुके हैं कि अच्छी फसल पैदा करने के लिए मिट्टी में कतिपय रासायनिक 
. शा". प्रब्रप्रधावएीबएगाता 


॥8794 ३ वात #&॥0 ॥08 ए709] -2] 
25० 3 फी भी यही राय है (देखिए पा छाए परत बा. जिया 


शंछयों। एप पर इसका संक्षिप्त वरतन्‌ किया जाता है। विश्वेप विवरण के लिए श्र० २० 


भारत की मिट्टियाँ और उनकी समस्‍यायें ५१ 


और सजीव तत्वों का होना ग्रावश्यक है । खाद देने का उद्देश्य मिट्टी में श्रारम्भ से 
जिन रासायनिक तत्वों की कमी होती है या जिन तत्वों की कमी फसल उगाने से हो 
जाती है, उनकी पुूति करना है। इस प्रकार खाद के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति 
कायम रहती है या बढ़ाई जा सकती है । 

भारत की मिट्ठियों में मुख्य कमी नाइट्रोजन (श0807) अथवा सजीव तत्वों 
(0एथा४० (६७) की है। इस करी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पश्ुम्रों 
के योवर आदि की खाद देने का रिवाज है। परन्तु अधिकांश किसान ईंधन की कसी 
से गोबर के कणप्डे या उपले जलाते हैं श्रौर खाद बनाने के काम में नहीं लेते | यह 
सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को भूखा मारने के समान है। क्या भ्राइचये है कि हमारी 
भूमि की उपजाऊ शक्ति घट कर बहुत कम हो गई है। श्रतएव भूमि की उपजाऊ शक्ति 
कों बनाये रखने और बढ़ाने के लिए देश में खाद के उपलब्ध साधनों का सदुपयोग 
आवश्यक है | तदर्थ निम्नांकित सुकाव दिये जा सकते हैं- 

(१) जलाने के लिए लकड़ी व कोयला काम में लाकर गोबर की खाद बनाई 
जानी चाहिए । साथ ही खाद बनाने के उत्तम तरीकों का प्रवार किया जाना चाहिए 
जिससे पशुओं के गोबर-पेशाब का कोई अंग नष्ट नहीं होने पाये । 

(२) बस्ती के कूड़ा-करकट, मल-मूत्र और घास-पात को सड़ाकर कम्पोस्ट खाद 
तैयार की जानी चाहिए। डा० आचाय॑ का अनुमान है कि हमारे देझ में शहरों के 
कूड़ा-करकट से प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपयों की १ करोड़ टन कम्पोस्ट खाद तैयार की जा 
सकती है । १६५८-५६ में २३ लाख टन कम्पोस्ट तंयार किया गया। 

* (३) फसलों को जिन रासायनिक तत्वों की जहूरत होती है उनमें नाइट्रोजन, 
फासफोरस शौर पोटाश मुख्य हैं । खेतों में नाइट्रोजन की प्रूत्ति के लिए भ्रमोनियम 
सल्फ्रेठ, फासफोरस की पूर्ति के लिए फास्फेट और पोठाश की पूर्ति के लिए पोटेशियम 
नाइट्रेट या खनिज शोरा काम में श्राता है। देश में भ्रमोनियम सल्फेट की बढ़ती हुई 
मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बिहार के धनवाद जिले में सिदरी नामक 
स्थान प्र ७० हजार ठन नाइट्रोजन की क्षमता वाला एक बड़ा कारखाना खोला है। 
दूस री योजना में इसका विस्तार करने के अतिरिक्त नांगल (पंजाब) और रूड़केला 
(उड़ीसा) में क्रमक्मः ७० शौर ८० हजार टन की क्षमता के दो और कारखाने खोले 
जा रहे हैं। * 

(४) रासायनिक खादों के अतिरिक्त फली वाले पौधों की खड़ी फसल को खेत 
हाँक कर दी जाने वाली हरी खाद, मूंगफली ओर अरेण्डी झ्ादि की' खली की खाद 
हड्डियों के चुरे को खाद) मछली की खाद, कसाई-घरों से प्राप्त पशुओं के श्रवशेष 

(।) गापां4 960 , 9. 252. 

(२) विस्तृत विवरण के लिए "भारत के बड़े पैमाने के उद्योग'” अध्याय देखिये । 


ह नौवा अध्याय 
श्र 


पदार्थों की खाद और भनुप्यों की घिप्ठा की खाद भी बनाई जाकर काम में लीणजा 
सकती है । 

भारत सरकार फी खाद गोजमाएँ- दूसरी योजना की अवधि में खेती की 
उपजा में २८ प्रतिशत वृद्धि के नये लक्ष्य को पूरा करने दे: लिए भारत सरकार ई#* 
कृषि मंत्रालय ने देश में खाद की पृत्ति बढ़ाने के लिए दीव योजनाएँ आरम्भ को है 


इनमें पहली योजना का उह श्य गवि मे उपलब्ध साधनों से कम्पोस्ट बताना है। 


अनुमान हैँ कि इस योजना से २४०० खण्डों के २,४०,००० गंवा में ३ ६६०-६१ कि , 


प्रन्त तक ११५२ लाख टन अतिरिक्त कम्पोस्ट खाद तैयार होने लगेगी णो सम 

१६५६-४७ की पूति की दुगनी होगी। दूसरी योजना के अ्रन्तगंत हरी खाद की 
प्रणाली का प्रसार किया जायगा | अनुमान है कि देश में गेहूँ और चावल पैदा करने 
वाली कुल १० करोड़ एकड़ भ्रूमि से ५॥ करोड़ एकड़ भूमि में हरी खाद दी जा 

सकेगी । तीसरी योजना का सम्बन्ध देहातों में विष्ठा से कम्पोस्ट खाद तैयार करने से 
है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत दूसरी योजना के भ्रस्त तक लगभग २१ 
लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार होने लग्रेगी ।' 

(इ) भू-क्षरण और संरक्षण 
भर-क्षरण का श्ाव्दिक अर्थ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जानों 
है। इसलिए जब वर्षा को वोछार या बहूते पानी के बहाव या हुवा के प्रचण्ड 
फ्ोकों से सिट्टी कटकर या उड़कर एक जगह से दूसरों जगह चली जत्ती है तो यह 
किया भू-क्षरण या भूमि का कटाव कहलाती है । 5 * 
यद्यपि हमको हमारे देश में हो रहे भूमि के कटाव के प्रकार और प्रसार .के वादे 
में पूरी सूचता प्राप्त नहीं है तथापि “अनुभान है कि भूमि के फटने-छठने से भारत 
में लगभग दो करोड़ एकड़ भूमि खेतों के लिए एकदम बेकार हो चुडी है झौर 
. लग॒भग १० करोड़ एकड़ भूमि ऐसी दक्षा में है कि उसके पर्याप्त सुधार की श्रावइयकता 

है (४६ जहां अ्रमेरिका, भरास्ट्र लिया आदि देशों में भूमि का कठाव रोकने, कटी हुईं 
भूमि को फिर से कृषि घोग्य बनाने और भरू-संरक्षर के लिए सरकारी और गैर-सरकारी 
तौर पर कई वर्षों से कार्य हो रहा है, वहाँ हमारे देश में यद्यपि पिछले कुछ बयों से 
सरकार ने इस ओर इनाम देना आरम्भ किया है, तथापि भारतीय किसान श्राज भी 


इस भयंकर विपत्ति के प्रति उदासीत है । यही कारण कि हमारी भूमि की उपजाऊ 
शक्ति घटकर बहुत कम हो गई है | 

: शूक्षरण के कारण--हमारे देश में भूमि के भारी कछाव के मुस्य “कारण 
निम्नाकित हैं-- ः * 





), ॥रणक्षा 5छ597655, क्‍9७॥03, 70६, 20-]] 


-30, 2489 4, (रण 8 
२. दैनिक हिन्दुस्तात, विनांक 224 


२३--६०--५० | 


“भारत की मिट्टियाँ शोर उनकी समस्‍यायें ५३ 


. (१) चनों का नाश--देश - की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए खेती के विस्तार 
तथा जलाने भ्ौर इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए. पिछले 
कुछ वर्षों में वनों का अविवेक-पुर्णा नाश किया गया है । इससे भूमि की सतह बिल्कुल 
नंगी हो गई है और वर्षा की चोटों से तथा पानी के वेग से कट-कट कर बहने वाली 
मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। 

(२) चरागाहों का दृरुपयोग--भारत की भूमि को उत्तरोत्तर बढ़ने वाली जनसंख्या 
के अतिरिक्त संसार की सबसे अधिक पशु-संख्या के भरण-पोषण का भार भी मेलना 
पड़ता है । पशुओं के खिलाने के लिए घास की एक एक पत्ती काट ली जाती है या चरा 

: दी जातो है । फलस्वरूप हमारी अ्रधिकांश गोचर भूमि नंगी हो गई है और उसका 
कटाव हो रहा है । 

(३) भूमि का दुर्पयोग--हमारे देश में अनेक आदिवासी या अन्य किसान 
पहाड़ों की ढालों पर जंगल साफ करके खेती करते हैं भ्ोर एक स्थान की मिट्टी बह 
जाने पेर दूसरी जगह चले जाते हैं । इस प्रकार जंगलों की सफाई, अनियंत्रित चराई 
शोर खाद के अभाव से विस्तृत प्रदेश खेती के अयोग्य हो गये हैं । * 

(४) सीमित काल में तेज चर्षा--हमारे देक्ष में अधिकांश वर्षा कुछ हीं दिलों में 
हो जाती है और जब नंगी भूमि पर मूसलाधार वर्षा की चोटें लगती हैं तो भूमि कंट- 
कट कर बह जाती है । 

(५) प्रचण्ड वायु--पश्चिमोत्तर राजस्थान भ्रौर पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में तेज 
बायु के साथ उड़कर थ्राने वाली रेत से पट कर भी कई स्थानों पर उपजाऊ भ्रुमि 

' वैकार होगई है । कई स्थानों पर छोटे-बड़े नदी नालों के पेटे मिट्टी और रेत से भर 
गये हैँ जिससे उनका पानी किनारों के ऊपर बाढ़ उत्पन्न करता है और खेती ग्रोग्य 
भूमि की मिट्टी वहा ले जाता है । 

(६) समुद्री-कटाव---कभी-कभी समुद्र तट की भूमि समुद्र की वाढ़ से कट कर बह 

. जाती है ज॑से केरल के समुद्र-तट पर 

भु-क्षरंण से हानियाँ--सू-क्षरण से अनेक हानियाँ होती हैं जिनमें मुख्य निम्नां- 
कित हैं-- . - 

(१) भ्रू-क्रण से ऊपर की उपजाऊ मिट्टी वह जाती है और नीचे की कम 
उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। कभी 
कभी बड़े- बड़े जल-मार्ग वन जाते हैं शोर विस्तृत क्षेत्र कृषि के योग्य नहीं रहते । 

(२) कभी-कभी नीचे के मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊँची सतहों की कम उपजाऊ 
मिट्टी, भुमि-के नीचे के भाग की मिट्टियाँ-या रेत-कंकड़ आदि से ढक जाती है भर कम 
उंपजाऊ हो जाती. है,॥ हे 2० 20, 72 


है घौथा प्रध्याय - 
श्र्ड 


(३) इसी प्रकार सिंचाई, जल-पूति या जल-विद्युत बनाने के जताबयों में मिट्टी या. 
रेत भर जाती है। तर ० है जले 

(४) भू-क्षरण से मिट्टी में पौधों की खुराक बढ़ी सात्रा में विकल जाती है जिसने 
खेती की उपज घट जाती है। हि झ् 

(५) भूक्षरण से श्रन्य जीवों के लिए खाथय-सामग्री श्रोर उनके रहने के स्थानों 
में कमी श्रा जाती है 

(६) कटी हुईं भूमि पर पानी की निकासी को नाजियाँ बनाने की लागत भौर 
कठिनाई बढ़ जाती है । 

(७) भू-क्षरण से भूमि का दृश्य कम आकर्षक हो जाता है । े" 

(८) कटी हुई भूमि में पानी सोखने की क्षमता कम होती है। इसमे पाती दूधा 
जाता है श्रौर बाढ़ भ्राने लगती हैं 

(६) भूमि की पानी सोखने की शक्ति घट जाने से भूमि पर बहने वाला पानी 
पौधों के उपयोग के लिए भूमि के नोचे के भाग में जमा नहीं होता जिससे पनावृर्ि 
का संकट वढ़ जाता है । 

(१०) भू-यभ् भें पानी की सतह सीची चली जाने से ऋरने तथा कुएँ मूर्ख 
जाते हैं । 

(११) कही हुई भूमि पर उपज कम होने से भूमि का मूल्य घट जाता हैं । - 

(१२) खेती की उपज धट जाने से खाद्यान्नों और बचे भाल की कीमतें बढ़ 
जाती हूँ । " 
(१३) उपज घट जाने से किसानों की श्रामदनी घट जाती है श्रोर इसका प्रभाव, 
श्रमिकों, व्यापारियों तथा अन्ततः समस्त देश पर पड़ता है । 

उपयु क्त हानियों को देखते हुए डा० राधाकमल मुकर्जो ने भू क्षरण को “भारतीय 
कृषि के लिए अकेला सबसे भयंकर खतरा (६४०७४ आाधएेछ ४श९७४३०९७ ॥0 
बाठांगा 8970८ ए७) कहा है ।!! 

मू-क्षरण-निवारण श्रौर भू-संरक्षण--भू-संरक्षण का क्षेत्र भ्ू-क्षरण-निवारण से 
अधिक व्यापक है। इसमें मिट्टी के कटाव को रोकने के अतिरिक्त, मिट्टी में खाद देने, 
सिंचाई की व्यवस्था करने और वे सब उपाय समाविष्ठ हैं जो भूमि की उरवराणक्ति 
बढ़ाने और उसके सर्वोत्तम उपयोग के लिये किये जाने चाहिएँ | इस प्रकरण में हम 
भू क्षरण-निवारण के उपायों की संक्षेप में चर्चा करेंगे | 

(१) पेमाइश--मिट्टी के कटाव को रोकने की दक्षा में सबसे पहली बात जो 
आवश्यक है वह यह है कि विस्तृत पैमाइश द्वारा यह मालुम किया जाना चाहिए कि 
देश में कहाँ-कहाँ पर, कितनी दूर-दूर और किस प्रकार का कठाव हो रहा है जिससे 
कटठाव के प्रकार श्रौर प्रसार के बारे में पुरी जानकारी प्राप्त हो सके और कटाव को 


भारत की मिट्टियाँ और उनकी समस्‍यायें : भू 


रोकने तथा कटी हुई भूमि को फिर से खेती योग्व बनाने के लिए श्रायोजित प्रयत्न 
किये जा सके। 

(२) वनारोपण--हम देख चुके हैं कि कटाव रोकने में मिट्टी में नमी और मिट्टी 
पर पेड़-पौधों की छतरी से बड़ी सहायता मिलती है। अतएव वनों का बिना सोचे 
समझे काटना बन्द किया जाना चाहिए और कटाव रोकने तथा ईंघन और इमारती 
कार्य के लिए लड़की की पूर्ति बढ़ाने के लिये वनों का विस्तार किया जाना चाहिए।. 

(३) घास के मंदानों का सु-प्रवन्ध--भारत में बहुत से चरागाह केवल नाम,के 
चरागाह हैं। उनमें न यथेष्ट चारा मिलता है और न वे भु-क्षरए को रोकते हैं। इसका 
प्रधान कारण अधिक चराई है। अधिक चराई के खतरे को दूर करने के लिए जहाँ दो 
या अधिक चरागाह हों वहाँ पर चरागाहों को बदलकर पश्ु चराने चाहिए। ऐसा करने 
से जब एक चरागाह पर चराई की जायगी तो दूसरे को विश्वाम मिल सकेगा, इससे भौ 
अ्रधिक श्रच्छी घास जमेगी और भु-क्षरण रोकने में मदद मिलेगी । 

(४) नालों को बन्द करना--जिस प्रदेश में मिट्टी कट-कट कर नालियाँ बन-गई 
हैं या दरारें पड़ गई हैं वहाँ उनके मुह पर मिट्टी या बालू से भरे हुए बोरों की-या 
तारों के जाल को रोक लगानी चाहिए । इससे कुछ समय में वहकर आने वान्नी मिट्टी 
के जमा हो जाने से तालियाँ या दरारें भ्रपने श्राप भर जायेंगी। दरारों वाली भूमि 
पर कठाव रोकने के लिए जल्दी उगने वाली फाड़ियों, फौलने वाली घास तथा अन्य 
वनस्पति लगाने से ऐसे बहाव का वेग कम हो सकता है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में 
मिट्टी की रक्षा के लिए वाँध बाँधना चाहिए श्रौर नदी-नालों को वाँधकर जल प्रवाह 
की दिशा पर नियन्त्रण स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें वाढ़ों हारा होते वाला 
विनाश रोका जा सके । 

(५) वायु-क्षरण की रोक--सूखे क्षेत्रों में वायु द्वारा होने वाले क्षरण को रोकते; 
के लिये रोक बनाई जानी चाहिएँ, जिनसे टकरा कर वायु में से मिट्टी गिर जाय और 
उड़कर आगे न जाने पाये। योजना आयोग के अनुसार पिछले ५० वर्षों से राजस्थान 
का रेगिस्तान एक विश्ञाल उन्नतोदर वृत्त खण्ड के रूप में पटियाला, आ्रागरा, अलीगढ़ 
और कासगंज की ओर आधा मील प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है और प्रतित्र्प ५५ 

वर्गमील उपजाऊ भूमि को दवा लेता हैं । विशेषज्ञों की राय है कि सिरोही के पास 
अरावली की एक छेकड़ में से वात से लदी हुई हवाएँ सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर-पूर्व को 
बढ़ती हैं ।" अतएव इस क्षेत्र में वायु द्वारा किये जाने वाले क्षरण को रोकने के लिए 
घने वनों की पट्टियाँ उगाई जानी चाहिए । - 

(६) भूमि को काम में लाने का कार्यक्रम--प्रू-क्षरण को रोकने के लिए भूमि के 

उपयोग का एक अच्छा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित 

एज जि एल्या एका-4 ए।गशी 0प॥6, 7. 34,.... 





ध्प्द चौथों भ्रष्याय 


: बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ;--(भर) जो भूमि खेती के योग्य नहीं हो, जैसे 
बहुत ढाबू भूमि, कटो हुई भूमि या पानी के होन निकरास वाली भूमि या ऐसी * रूम 
जिस पर वार-बार बाढ़ आती हो या पथरीली भूमि, उस पर वन लगाए 008 
चाहिए; (श्रा) ऐसी भूमि जो अत्यधिक ढाल वाली नहीं हो और जिस पर खुब घांत हो 
सकती हो, उसे स्थाटी चरागाह में वदल देना चाहिए; (३) अन्य भूमियां जो वार वार 
जुताई करने या फसल वोने के योग्य रहीं हैं चारे की फसलें उगाने या श्रद्ध-स्थायी - 
चरागाहों के काम में लेनी चाहियें; (ई) खेती के योग्य किन्तु ढालू भूमि पंर नीचे लिसे 
तरीके से खेती करनी चाहिये । 0 

(७) उचित प्रकार से खेती - भू-क्षरण को रोकने में खेती के उचित तरीकों की 
बहुत महत्व है। खेठी का वह तरीका जो भू-क्षरण को रोकने में सर्वोत्तम सिद्ध हुं _ 
है समोच्च खेती ((१0॥0007 ग्थ्िपआं॥8) के नाम से पुकारा जाता है। समोच्च रेखा 
( (०7०0० ) भूमि की सत्तह पर एक काल्पनिक्र रेखा है जो समान ऊँचाई के 
बिन्दुओं को मिलाती है । प्रतएव समोच्च खेती का अर्थ ढालू भूमि पर उसके ढाल के 
आर-पार खेती करना है | इस प्रणाली में यथासम्भव सारी खेती एक ही उँवोई पर की 
जाती है । इसमें फसलों की कतारें वहते हुएं पानी की गति को मन्द करने और क्षर्रण 
रोकने में छोटी-छोटी भेड़ों का काम करती हैं। कम ढाल वाली भूमि के लिए 
तरीके से खेती करने रो अधिक क्षरण नहीं होने पाता ॥ । 

परन्तु लम्बे ढलान वाली भूमियों पर क्षरण रोकने के लिये समोच्च रेखा पर खेती 
हो काफी नहीं होती । ऐसी दशा में समोच्च रेखा पर पट्टीदार खेती (909 ('४४४४- 
(0॥) करने की भ्रावश्यक्ता होती है "इसका अर्थ यह है कि क्षेत्र को विभिन्न चौड़ाई की 
पट्टियों में उनकी मिट्टी और ढलान के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है, और जेब. 
कि एक पट्टो में कोई भी कतार वाली फसल लंगा दी जाती है; तो अगली में पास-पास 
उगेने वाली फसल होती है । इंस प्रकार एक लम्बी ढाल में कितने ही छोटे छोटे टुकड़े / 
बन जाते हैं। इससे पाती रुकता है और मिट्टी को हटाने तंथा वहा ले जाने की उसकी : 
क्षक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार भु-क्षरएं। रुक जाता है” 25 90 

समोच्च खेती और पट्टीदार खेती के अतिरिक्त भूमि' को एक समान करने और 
पानी के बहावे के रुख बदलने से भी भू-क्षरण रोका जाता है (-चौरस हलान में घोड़ी- 
थोड़ी दूर पर मिट्टी की मेंडे होती हैं, जिन्हें लम्बे डाल को, छोटे-छोटे टुकड़ों में विभा> 
जिंत करने के उहदं इय से ढाल के झार-पार बनाथ ज्यता है। इससे वहते हुए पादी की . 
मात्रा कम हो जाती है। परन्तु सीढ़ीदार खेती के तरीके में वर्षा के दिनों में आवश्ये- 
केता से अधिक पानी को निकालने के लिए निकासी का भ्रच्छा प्रवस्ध होना चाहिये । 


इस 


१. भरत में संरक्षण : सं० डी० एमर आनस्द ; भारतीय कृषि अनुसन्धोन वर्पिंद 


भारंत की मिट्टियाँ और उनकी समस्याएँ ७ 


ढाल की सीढ़ियों की तरह ही, रंख परिवर्तन के बन्धों की रचना इसे प्रकारं की 
जाती है कि जिससे ऊपर के क्षेत्रसे बह कर आया हुआ पानी रोका जा सके | 
ऐसे बन्धों पर घास उगा दी जानी चाहिये। 

ढालों पर बहते हुये पानी की प्रवृत्ति नीचे के स्थानों पर इकट्ठु होने की होती है 
और इसके कारण भृू-क्षरण होता है। यह ऐसे जलमार्ग वना कर रोका जा सकता है, 
जिनके किनारों पर घास लगी हो । 

साधारणत; समतल खेतों में भी क्षरण रोकने के लिये सुधरे हुये वीम, उत्तम खाद 
और फसलों के वारी-बारी से वोने की प्रणाली (शस्त्र चक्र) को अपनाने की झावद्य- 
कता है। खेती के लिये अच्छे किस्म के वीज चुने जाने चाहियें, क्योंकि इनसे भूमि में 
स्थिरता आती. है । खादें भी ( विशेषतः हरी खाद ) ऊपर की मिट्टी को ज्यों का त्यों 
करने में वहुते सहाण्क होती है भर इस प्रकार भर क्षरण को रोकने में भी । 

भू-क्षरण रोकने में फसलों का वारी वारी से वोना घास तथा दलहनी कमलों 
के प्रयोग के साथ अधिक प्रभावकारी होता है। गेहूँ श्रौर मकई के दो-वर्पीय चक्र के लिये 
वीच में बोई जाने वाली फसलों के रूप में घास तथा दलहनी फसलें' लगभग समतल' 
भूमि श्रौर समशीतोष्ण जलवायु में उत्तम मानी गई हैं । 

(८ ) प्रन्वेषण--भूमि-क्षरण और यृू-संरक्षण सम्बन्धी समस्याश्रों पर अन्वेषण 
करने और आवश्यक संख्या में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था की जानी 
चाहिये और इस काय॑ में प्रचार और प्रदर्शव द्वारा किसानों की रुचि जाग्रत करके 
उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये । 

( ६ ) खेती की योजताएँ--अन्‍्त में, हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारां 
छह इय केवल भूमि का कटाव रोकना ही नहीं है वल्कि ऐसी व्यवस्था करना है कि 
हमारे देश की प्रत्येक एकड़ भूमि का सर्वोत्तम उपयोग हो सके । भ्रतएवं हमको सामु: 
दायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी आधार पर थोड़े- 
थोड़े गाँवों के लिये सम्मिलित रूप से खेती की योजनाएं ( 7०॥॥ ?|9॥8 ) बनानी 
चाहियें जिससे हमारे किसानों को यह जानकारी दी जा सके कि उनको श्रायोजित रूप 
से कौन-कौन सी फसलें पैदा करनी हैं और चर-भूमि, फसलों के हेर-फेर, खेतों की 


उपज बढ़ाने, पशुपालन, सिंचाई, वाढ़-नियन्त्रण श्रादि विपयों में उदको किस योजनां 
को काम में लेता है । | * 


, पंचवर्षीय योजनाओं के श्रन्तर्गेत भू-संरक्षण--भारत में प्रथम पश्चवर्पीय 
योजना के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप से भू-संरक्षण का कार्य आरम्भ किया गया था । 
लगभग २५० कृपि और- वन-अधिकारियों को भरू-संरक्षण के तरीकों में प्रशिक्षण 
दिया जा चुका है। १६५२ में जोधपुर में एक मरुस्थल वनारोपण और अन्‍्वेषण 


, 860०6 ए[ए8 ए८व शुक्षा; 00. 300--32, 
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केन्द्र की स्थापना की गई झौर योजना-काल के उत्तराद्ध में पाँच क्षेत्रीय श्रन्वेपण- 
प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये ।* वम्बई, श्रान्त्र, उड़ीसा, पं० बंगाल, मद्रास पंजाव, 
सौराषट्ट, तिस्वांकर-कोचीन, अ्रजमेर, कच्छ भौर मणीपुर के राज्यों में ग्यारह 
प्रारम्भिक योजनाएँ (20। 2070]8005) चलाई गई, जिनमें विशेषज्ञों के निर्देशन 
में भू संरक्षण के तरीकों का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें स्थानीय किसानों का 
सहयोग प्राप्त किया जाता है। कई स्थानों में निरीक्षणा-सर्वेक्षण (7२९००॥द8- 
88706 507ए८५) का कार्य भी किया गया जिससे सब नदी-धाटियों के ऊपरी भागों . 
पें तत्काल भू-संरक्षण कार्य की आवश्यकता प्रकट हुई है। भाकरा क्षेत्र में तो १६४६०: 
५२ ही से वनारोपण आदि भू-संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। श्रनुमान है कि प्रथम 
योजना काल में कुल मिलाकर ७,००,००० एकड़ भूमि पर भू-संरक्षण कार्य किया गया 
है जिसमें से लगभग दो-तिहाई भकेले वम्बई राज्य में हुआ है । * 
इसी काल में राजस्थान के मरुस्थल का प्रसार रोकने से सम्बन्ध रखने वाली 
समस्याञ्रों को विस्तार से अध्ययन किया गया है । पश्चिमी राजस्थान में १५० मील 
लम्बी सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये गये है भ्ौर १०० वर्ग मील का क्षेत्र चरागाहों के 
सुधार श्र परीक्षणात्मक वनारोपरा के लिए चुना गया है । 8 
अनुमान हैं कि दूसरी योजना के अन्तर्गत ३० लाख एकड़ क्षरित भूमि पर 
भु-संरक्षण कार्य किग्रा जायगा जिसमें २० लाख एकड़ कृपि भूमि, ३,५०,००० एकड़ 
मरुस्थली और समुद्र-तटीय उड़ने वाले बालू के टीलों से ढकी हुई भूमि, ३,३०,००९ 
एकड़ नदी-घाटियों की भूमि, १,७०,००० एकड़ पव॑तीय भूमि,, १,५०,००० - एवड 
जल-मार्मों श्रोर खड्टों चाली भूमि भ्लौर १,००,००० एकड़ बंजर भूमि शामिल है (९. 
भू संरक्षण मंडल और कानून---१६५३ में राष्ट्रीय भू-संरक्षण कार्यक्रम संग्रदित 
करने के लिए एक केन्द्रीय भू-संरक्षण मंडल की स्थापना की गई श्रौर लगभग सर्व , 
राज्यों में इसी प्रकार के भू-संरक्षण मंडल स्थापित कर-दिये गये हैं। प्रथम योजना में. 
राज्यों द्वारा भु-संरक्षण के लिए उपयुक्त कानून बनाने की प्विस्रारिश की गई थी। 
बम्बई, उत्तर-प्रदेश, सौराष्ट्र आदि राज्यों में ऐसे कानून बना दिये गये हैं और कुछ भ्रत्य 
राज्यों में ऐपते कानून विचाराधीन हैं। केन्द्रीय मंडल ने इस सम्बन्ध में एक आदर्श 
विधेयक तैयार करके राज्यों को भेजा है 
भू संरक्षण अन्वेषर, सर्वेक्षण और प्रशिक्षर--हम वतला चुके हैं कि भू संरक्षण 
का कार्य प्रत्येक क्षेत्र की सिट्टी और जलवादु को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । 
भारत सरंकार ने देहरादून, कोटा, वासद, बिलारी, ओटकर्मंड और जोधपुर में ६ 


१. जोघपुर केन्द्र का युनेस्को की सहायता से विरतार कर नद् 
रिसर्च इन्स्टीस्यू ट बना दिया गया है । हक 228 एरिड 5३६ 


२. संक्षिप्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृ० १११। _ | 


भारत की मिट्टियाँ और उनकी समस्याएँ मु भर 


भ्रन्वेषण-प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न प्रकार की समस आओ का अध्ययन करने के लिए खोले 
हैं। ये केन्द्र भू-संरक्षण के प्रभावकारी और व्यावहारिक तरीकों की खोज कर रहे हैं । 
इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने भी अलग अन्वेपण-केन्द्र खोले हैं। क्षेत्रीय आधार पर 
निरीक्षण-सर्वेक्षण (९८०ााद्षांइ5क0०९ 9४८५) की भी व्यवस्था की गई है 
जिसके आधार पर उपयुक्त कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं । अनुमान है कि दूसरी योजना 
के अन्तगंत भू-संरक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग ४,००० विभिन्न स्तर के विशेषज्ञों की 
आवश्यकता होगी । इनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है । 

भू-संरक्षण के प्राविधिक पहलू पर अन्वेषण के साथ ही इसकी मानवी समस्याओं 
पर ध्यान देना आवश्यक है श्ौर ऐसी प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और संस्थाओं का विकास 
किया जाना चाहिये जिनके द्वारा संरक्षण के तरीकों का ज्ञान देहाती लोगों तक 
पहुँचाया जा सके और इनके अपनाने में उदकी सहायता की जा सके । उदादरणार्थ, 
मौजूदा बदलते हुए खेतों श्रोर चराई के तरीकों को बन्द करने से ग्राम्य-जीवन और 
प्र्थ-व्यवस्था के तरीकों में बड़े परिवर्तन होंगे । अतः भू-क्षरण नियंत्रण कार्यक्रम में 
शिक्षा और पुनर्वास के कार्यक्रम भी.समाविष्ट होने चाहिए. । योजना आयोग की राय 
में ये सब कार्य राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किये जाने चाहिए। इनके लिए प्राविधिक 
निर्देशन, निरीक्षण और वित्तीय सहायता मुख्यतः ऋणों के रूप में दी जानो चाहिये । 
साथ ही ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय संस्‍्ष्याओ्ों का विकास किया जाता चाहिए जिससे 
जनता स्वयं इन कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व वहत कर सके । 

अभ्यास 

(३) मिट्टियों का झ्राथिक महत्व समभाइये झौर भारत में पाई जाने वाली मुख्य 
प्रकार की मिट्टियों का वर्णंन कीजिये | 

(२) भ्रू-क्षरण के क्या कारण हैं ? इससे क्या हानियाँ होती है ? भ्रू-क्षरण रोकने 

के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें। 

(३) भारत में भू-संरक्षण पर टिप्पणी लिखिये। 

हि (राजस्थान १६५७, आ्रागरा ५६) 
6 सन्दर्भ ग्रन्थ 


(॥) था "'. पशिएक्राइशॉ।4ए4०ेवाएव ; 7६4 300 ॥5 070080॥8 (0. ए, ४9, 
8077049) 


- (2) 7. 0९, छा0जा क्ात 8, ९, 7069 ४ ॥044'5 'शीालतों ९३६४), 370. ००१ 
(0. ए. ?, 7.07007),, 955) 


(3) डी० एम० आनन्द : भारत में भरू-संरक्षण (भारतीय क्वाप अनुसन्धान परिषद, 
दिल्‍ली, १६५३) 
(4) संक्षित द्वितीय पंचवर्षीय योजना (योजना श्रापोग, दिल्ली, १६५६-पन्धहुवाँ 
' अध्याय)। 


अानिनाजी आना वधशिकन- हनननल 


पाँचवाँ प्रध्याय 
भारत की खनिज सम्पत्ति 


शआाकर प्रभवः कोदा: न 
खा्नें कोश का स्रोत हैं । “कीटित्य 
खनिज सम्पत्ति का महत्व--किसी देश के श्राथिक जीवन में उसकी खनिज 
सम्पत्ति का बड़ा महत्व है। शान्ति और युद्ध, दोनों ही परिश्यितियों में खनिज पाई 
झ्राधुनिक उद्योगों के श्राधार का काम करते हैं । कोयला, विभिन्न प्रकार के खबिंज 
तेल और आराणविक घातुएँ श्राधुनिक युग में शक्ति के प्रमुख साधन हैं। इसीलिए 
कोयले को औद्योगिक विकास का पिता माना जाता हैं। निर्माण-उद्योग रासायतिंक 
उद्योग, इस्पात श्रौर अत्युमिनियम तथा अन्य घात्विक और सामरिक उद्योगों के लिए 
कच्चा माल भी खातों ही से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और लवरं भी 
जो खेतों को उपजाऊ बनाते है हमको खानों से मिलते हैं। खनन-उच्योग में हजार: 
लाखों मनुष्यों को रोजगार मिलता है। खनिजों को लाने-लेजांने के लिए परिवहन के 
साधनों का विकास किया जाता है। खनिज पदार्थ अम्तरदेशीय और विदेशी व्यावार में 
भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है । राज-कोश के स्रोत के रूप में सदा ही से खानों की 
बड़ा महत्व रहा है । 
किसी देश का श्रौद्योगिक और श्राथिक विकास वहाँ की खनिज सम्पत्ति की 
विभिन्नेतरा, प्रचुरता और उत्तमता पर निर्भर करता है । संयुक्त राष्ट्र के एशिया हर 
सुदूर पूर्व के आथिक आ्रायोग (3080) ने खनिज साधदों संबंधी अपनी रिपोर्ट में दें 
के 'आथिक विकास में खनिज सम्पत्ति के महत्व पर अच्छा प्रकाश डाला है । इस रिपो्॑ 
के अनुसार आथिक विकास में खनिज सम्पत्ति का हिस्सा चार बातों पर निर्भर है-- 
(क) खनिज उद्योग से किस सीमा तक उपयोगी पढदांथ सिंलते हैं और झ्रौद्योगिः 
विकास की गति तेज होती है; 


(से) खनिज उद्योग से किस सीमा तक श्रप्तिकों को रोजगार और- प्रशिक्षर 
मिलता है 


(ग) खनिज उद्योग से किस सीमा 'तक श्रन्य उद्योगों के विकास में सहायत् 
मिलती है है 
(घ) खनिज उद्योग से किस सीमा तक निर्यात योग्य पदार्थ मिलते है जिन 


विकास के लिए पूंजीगत पदार्थ (मण्षीनें. आदि) मेगाने के रि 
« प्राप्त हो सके । हर लए विदेशी विनिम 


- ६५० 


द्द 
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खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक भर वात पर ध्यान देना झ्ावश्यक है। यद्यपि 
खनिज सम्पत्ति एक प्रकृति की देन है तयापि यह प्रन्य प्राकृतिक देनों को तरह अक्षय 
जहीं होती है । किसी देश को खानें एक बार खाली हो जाने पर फिर नहीं भरी जा 
सकतो हैं । श्रृतएव खनिज पदार्थों के उपयोग में वड़ी सावधानी रखी जानी चाहिये 
ओर खनिजों की यथेष्ट सुरक्षा और सदृपयोग किया जावा चाहिये । 
भारत की खनिज नीति 
... यच्पि प्राचीन काल से भारत में खान खोदने और धातुओं को ग्रलाने की कला. 
चली आई है तथापि उनन्‍्तीसवीं शताब्दी के अन्तिम दढ्षकों तक हमारे देश में आधुनिक 
व्यवस्थित ढंग से खाने खोदने के बहुत कम प्रयत्न किये गये थे। कुछ लोगों का विश्वास 
था. कि खनिज पदार्थों की हृथ्टि से भारत गरीब है। सरकार ने भी खनिजों के विकास 
की ओर विभेप ध्यान नहीं दिया । परन्तु बाद में खोज से अनेक महत्वपूर्ण खनिजों का 
पता चला और पुर्वेक्षण के विकास के फलस्वरूप १५६६ में भारत सरकार ,को पू्वें- 
क्षण लाइसैन्स और खान खोदने के ठेके देने के लिए नियम बनाने पड़े । परिवहन के 
साधनों के विकास, प्रथम महाबुद्ध के लिए अनेक खनिजों की आवश्यकता और देश 
में श्रौद्योगिक प्रगति के कारण खनिज पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला और 
लाइसेंस लेने वालों की संरुत २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ३७० से वढ़कर १६३० 
तक ७०६ हो गई। १६४६ के अन्त तक भारतीय संघ में २०६० खनिज अधिकार 
प्रदान किये गये । भारत की खानों से निकाले गये खनिज पदार्थों का कुल मुल्य भी 
१६०८ में १) करोड़ से बढ़कर १६३८ में ४४ करोड़ रु० हो गया ।* इन तीस वर्षों 
में खनिज उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति हुई | कोयला, तेल और लीहे के क्षेत्रों का पता 
लगादा गया। केरल.के समुद्र तठ को रेत से इल्मेनाइट ([077/6) और जिकोनि 
(700०॥) निकाला जाने लगा । कोलार की सोने की खानों का विकास हुआ भौर 
भारत अश्रक तथा मेंगनीज़ ( शैकाट्रआ859 ) का संसार का सबसे बड़ा 
उत्पादक हो गया। परन्तु हमारे देश में श्रधिकांश खतिज पदार्थों का कच्ची शक्ल में 
निर्यात होता था और इनसे बनी हुई वस्तुओं का आयात होता था। हमारी श्रधि- 
कांश खानें विदेशियों के हाथों में थीं जो भविष्य को परवाह न करते हुए खानों से 
कस से कम समय में अ्रधिक से प्रधिक साल निकालने का प्रयत्त करते थे । यद्यपि 
इंससे सरकार को रायलटी और श्रमिकों को रोजगार मिलता था, तथापि खनिजों के 
निर्यात से देशा को ऐसी हानि होती थी कि जिसकी पूर्ति असम्भव थी। 
नई खनिज नौति--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चातु भारत सरकार ने नई खनिज 
नीति भ्रपताई जिसका उद्देदय खनिजों की रक्षा करना श्र उतफो देक्ष के हित सें 


. काठ थ्ात ल्‍989 : फतरथाएड शी।लाबों जल्याति, 09- आगी-&ए५, 


चर्वा प्रध्याय 
दर पांचवां भ्र 


प्रयोग करना हैं। खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए /जश्रोलॉजिकल सर्वे प्रा 
इण्डिया” का व्रिकास किया गया और खनिज पदार्थों की रक्षा करके, नाश रोकने प्रौर 
कुशल प्राविधिक नियन्त्रण के प्रवीन काम की व्यवस्था करने के लिए ब्यूरों प्रीफ 
माइसस' की स्थायता को गई । १६४६ में खाब तथा खनिज व्यवस्था श्रौर विकाप्त 
झधिनियम बनाया गया तथा शोध कार्य के लिए कई प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई | 


घोजरा प्रापोग ने देश के श्रौद्योगिक और श्राथिक विकास में खनिजों के महत्त 


को देखते हुए इनकी रक्षा श्रौर उपयोग के लिए नई नीति प्रस्तावित को जिसकी मु . 
बाते निम्नांकित है :-- ह 

(१) खनिजों की मात्रा और उपयोगिता की पूरी जानकारी प्राप्त करना ; 

(२) खान खोदने के तरीकों में सुधार करना जिमसे बढ़िया और घटिया संदे 
किस्म के खनिजों का उपयोग हो सके; 

(३) सँनिज महत्व के खनिजों के विकास पर विश्ेप ध्यान देना; 


(४) खनिज उद्योगों, खनिजों के व्यापार श्रौर मण्डियों से सम्बन्धित आँकड़ों को 
इकट्ठा करना; 


(५) अश्नक, भेंगनीज आदि कच्ची शवल में निर्यात किये जाने वाले खनिजों का 


यथासम्भव देश में माल तेंगार करके निर्यात करना; और | 
(६) खगिजों के सम्बन्ध में व्यवस्थित अनुसन्धान का प्रवन्ध करना । 


उपयुक्त नीति के अनुसार पहिली योजना में कुछ विशेष भह॒त्वपुर्ण खनिजों के बारे 
में सुप्रायोजित सर्वेक्षण भोर व्यौरेवार पड़ताल की व्यवस्था की गई। पहली योजनी 
में घातुओं को साफ करने में काम आने वाले खनिज कोयले का भण्डार सुरक्षित रखने 
की सिफारिश की गई। तदर्य १६५२ में कोयला खान संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 
बनाया गया और केन्द्रीय कोयला मण्डल स्थापित किया ग्या। घातु कामिक कोयले 
का उत्पादन धीरे धीरे कम किया गया और मध्यप्रदेश में मैंगनीज, राजस्थान 
( जावर ) में सीसा, जस्ता और-खम्भात में तेल की खोज की गई। स्टेन्डर्ड बबयूम 
आइल कं० से प० बंगाल में पँट्रोल की खोज के लिए. समझौता किया गया और 
जैसलमेर में विभागीय तौर पर तेल की खोज आरम्भ की कई। 
दूसरी योजना में झनिज्ञ--दूसरी योजना के श्रौद्योगिक विकास के कार्य को पूरा 
करने के लिए खनिज पदार्थों को मात्रा और शु॒स्ों के बारे में पूरी जानकारी . प्राप्त 
करना आवश्यक हो गया । अतएव जहाँ पहली योजना में ख़निजों के विक्रास के लिए 
६ करोड़ र० और बड़े तथा मध्यम झ्ाकार के उद्योगों के विकास के लिए १४६ करोड़ . 
हु रखे गये थे दूसरी योजना में इन कार्यो के लिए क्रमशः ७३ करोड़ रू० और 
६१७ करोड़ रु० स्वीकार किये गये । ६० लाख टन इस्पात के लक्ष्य को प्राप्त करने 


। 
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के लिए -बड़ी मात्रा में खनिज लोहा, कोयला, चूने का पत्थर आदि चाहिये । इसी 
तरह अल्युमिनियम उद्योग के विस्तार के लिए बोबंसाइट और सिमेन्ट उद्योग के विस्तार 
के लिए चुने का पत्थर, जिप्सम और क्ले की आवश्यकता होती है। भ्रतएव और चीजों 
के अलावा कोयला, तेल, मेंगनीज, क्रोमाइट, जिप्सम, सीसा, जस्ता और रांगा का 
पता लगाने के लिए पड़ताल की व्यवस्था की गईं । इसके लिए “जिश्लोलौजिकल सर्वे 
झॉक इण्डिया” श्रौर 'इण्डियन व्यूरो आफ माइन्स” का विस्तार किया गया है। नई 
भ्रौद्योगिक नीति के अधीन कोयला भर तेल के अतिरिक्त कुछ भर महत्वपूर्ण खनिजों 
को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया है और इनका विकास करने के लिए १५ नवम्बर 
१६५८ को "राष्ट्रीय खनिज विक्रास विगम” की स्थापना की गई है । 

दूसरी योजना में देश के खनिज तेल के साधनों की खोग झौर विकास पर भी 
ध्यान दिया जा रहा है। अगस्त १६५६ में “तेल और प्राकृतिक गैस आयोग” की 
स्थापना की गई थी जिसकी रूस और रूमानिया के विशेषज्ञों की सहायता से १६५७ 
में ज्वालामुखी (पंजाब) में तेल और गंस और १६५८ में खम्भात (ग्रुजरात) के पास 
तेल खोज निकालने में सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त प० बंगाल में "(स्टंण्डर्ड 
वैवयूम आइल कं०” और झासाम में “आसाम आइल कं०” के सहयोग से खोज जारी 
है। इस क्षेत्र के तेल को साफ करने के लिए सावंजनिक क्षेत्र में दो तेल-शोधन के 
कारखाने गौहाटी और वँरूनी में बनाने का निश्चय किया गया है। 
- भारत के प्रमुख खनिज 


त्जन और डे ने अपनी पुस्तक (76988 शाला ४७०77) में भारत 
की खनिज सम्पत्ति का वर्णान पाँच भागों में किया है ;--(१) खनिज ईघन, 
(२) धातुएँ और उनके अ्यस्क ((0785), (३) इमारती और निर्माण काय॑ में भ्रयुक्त 
होने वाले पदार्थ, (४) रत्न अर्थात्‌ कीमती और अ्रद्ध-कीमती पत्थर ओर (५) जल 
तथा मिट्टियाँ॥ हम जल और मिट्टियों का वर्णन पिछले दो अध्यायों में कर चुके हैं । 
इस अध्याय में पहले चार प्रकार के प्रमुख खनिजों का संक्षिप्त विवरण देकर हम यह 
बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि वे हमारे झ्राथिक और औद्योगिक विकास के लिए कहाँ 
तक पर्याप्त हैं । 

(१) खनिज ईंधन 


खनिज ई घन में कोयला भर पेट्रोल मुख्य हैं । 

(श्र) कोयला--कोयला वाक्ति का प्रमुख स्रोत हैं श्र इसोलिए इसे औद्योगिक 
विकास का पिता माना जाता है। यह भारत का सबसे अधिक मूल्यवान खनिज पदार्थ 
है श्ौर इसका निकालना हमारे महत्वपूरां उद्योगों में एक हैं। सामान्यतः कोयले की 
खानों में और उनके आस-पास ३,२०,००० से अधिक मजदूरों को रोजगार .मिलता 


पचिर्ता गस्यार 
पट 


४ ले में दसर समस्त संधार 
है। फोयला निकालने में भारत फा स्थान राष्ट्रन्मण्टल में दूसरा प्रोर समस्त सतंतार , 
में ध्राठवाँ है । 
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शी अर 


चित्र-संस्या १० --भारतवर्प में सनिज पदार्थ 


भारत में कोयला निकालने का काम १८ थीं शवाददी के अन्त में प्रारम्भ हुप्ना। 

रैलों के निर्माण से कोयले की माँग वही । तथ से मन्दी के दिनों को छोड़' कर इसका 

उल्तादन वरावर बढ़ता रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में साधारण 

.कौयले का भण्डार २००० करोड़ टन और उत्तम कोयले का भेण्डार ५०० करोड़ इन 

है । परन्तु हमारे देश में कोक बनाने योग्य कोयले की कमी है । कोयला क्षेत्र अत 

# ऐे( १६४६ ) के भनुसार देश में कोक कोयले की मात्रा ७० से ७५ करोड़ टन है, जो 
उत्पादन की वर्तमान मात्रा को देखते हुए ६५ वर्षों में समाप्त हो सकता है । कुछ 
विशेषज्ञों का अ्रभुमान इससे दुगना है । फिर भो यह सत्य हैकि यदि इस क्षे शी के कोयले 
की रक्षा चही की गई तो हमारे इस्पात उद्योग को वातु-कामिक कोयले के लिये विदेशों 
पर निर्भर रहना होगा ॥ हे | 


भारत की खनिज सम्पत्ति ६५ 


भारत सें प्राप्त होने वाले कोयले का ८ प्रतिक्षत से ऊपर प्रा्यद्वीप की 
गोंडवाना चट्टान प्रणाली से प्राप्त होता है जिसका शअ्षधिकांश भाग पश्चिमी बंगाल, 
बिहार और उड़ोसा राज्यों के प्रन्तगंत प्रा गया है। कोयले की प्रमुख खानें पश्चिमी 
बंगाल में रानीगंज, बिहार में ऋरिया, बोकारों, रामगढ़ और करनपुर तथा उड़ीसा 
में तालचीर “और रामपुर में हैं। इन तीनों राज्यों के अतिरिक्त थोड़ी बहुत मात्रा 
में मध्य-प्रदेश, झ्रान्ध, काइमीर, मद्रास और राजस्थान में भी लिग्ताइट जाति का 
घटिया कोयला पाया जाता है। 

यद्यपि कोयले का उद्योग हमारे देश का प्रमुख उद्योग है तथापि इसमें कई कमियाँ 
हैं जिनका निवारण होना चाहिये | हु 

(१) देश में कोक बनाने योग्य कोयले की कम्ती है । अतएवं भारतीय कोयला क्षेत्र 
समिति के सुझाव के ,अनुसार इस प्रकार के कोयले का निर्यात बन्द कर दिया गया है 
और रेलों तथा अन्य . उद्योगों में कोक कोयले के स्थान पर श्रन्य प्रकार के कोयले से 


काम लेकर इस कोयले को लोहा और इस्पात के उद्योगों के लिए ग्रारक्षित रखने का 
प्रयत्त किया जा रहा है । 


(२) भारत की- श्रधिकाँश कोयले की खातें एक ही प्रदेश में केन्द्रित हैं, इसलिये 
दूर के स्थानों को को ,ला भेजने पर हारी रेल व्यवस्था पर बड़ा भार पड़ता है भर 
बहुत व्यय होता है। अतएब दूर के स्थानों. में विशेष कर दक्षिण और पश्चिम के राज्यों 
में कोयले की खानों का विकास किया जाना चाहिये | 

(३) भारत में कोयले की खाने २००० फुट से अधिक गहूरी चली भई हैं भौर 
इनमें गर्मी के कारण कोम करने में कठिनाई होती है । चीचे के कोयले की सुव्पवस्था 


के लिए कोयला क्षेत्र समिति ने सिफारिश की है कि राज्य को २५०० फुट से नीचे सब 
कोयला मुग्रावजा देकर ले लेना चाहिये । 


(४) जहाँ रूस में! ऐती कोयले की खानों का विकास किया जा रहा है जिनमें 
खान खोदने का सारा काम केवल मशीनों से है) होगा वहाँ भारत में आज भी फोयला 
'फाटने के लिए मशीनों का बहुत कम प्रयोग होता है । 

(५) हमारे देश में कोयले पर वेज्ञातिक अनुसंधान की भी कमी हैँ। यदि अनु- 
संघान संस्थाएँ यह काम अपने हाथ में ले लें तो कई महत्वपूर्णां सहायक उपज के पदार्थ 
प्राप्त हो सकते हैं । 

' भोरंत सरकार उपयुक्त कमियों को दूर करने के लिये प्रयत्तशील है । सन्‌ १६२६ 
में कोयला श्रेणीकरण मण्डल की स्थापना की गई थी। सन्‌ १६३४ में कोयले 
को जमा करके रखने के लिये एक कानुन वनाया गया था और मण्डल स्थापित किया 
गया था। सब १६४२ के कानून के श्राधीन वनामे गये कोयला मण्डल को कोयले की 
रक्षा के लिये और भी अपिकार दिये गये हैं। साथ ही कोक कोयले की रक्षा के लिये, 
कोयला घोने के लिए कारखाने भी खोले गये हैं ।- ब 


द्द्द पँचर्वा श्रध्याय 


पहली योजना के आरम्भ में कोयले का उत्पादन ३१३ लाख टन था जो बढ़े- 
कर सन्‌ ६६५४ $० में ३८२ लाख टन हो गया । अनुपान है कि दूसरी योजना मे 
अपनाये गये उद्योगों, तापीय विद्युत भौर रेलों के विकास के कार्य॑-क्रमों को देखते 
हुए भारत में कोयले की माँग बढ़कर ६वरोड़ टन हो जायगी अर्थात्‌ कोयले के 
उत्पादन में २२ करोड़ टन की वृद्धि करनी होगी। इसके लिये मौकूंदा खानों से , 
झधिक कोएल निवाएसमा होएए और नये क्षेत्रों में भी काम शुरू करना होगा। फिलहाल 
यह निश्वय किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की खानों से १९२ करोड़ दन झौर निणी 
क्षेत्र की खानों मे १ करोड़ टन अ्रतिरिक्त कोयला प्राप्त किया जाना चाहिये। कोक 
बनाने के योग्य कोयले की रक्षा करने के लिये रेलों तथा अन्य उद्योगों को जो अन्य 
प्रकार के कोयलों से काम चला सकते हैं कोक कोयले के स्थान पर घीरे-बीरे दूध्री 
किस्म के कोम्ले का प्रयोग करना चाहिये | सरकार ने कोयला धोने के कारखानों की 
समिति का यह प्रस्ताव भी मान लिया है कि दूसरी श्रे शी तक के समस्त कोक कोयलों 
को घोया जाना चाहिये । देश में कोयला धोने के तीन कारखाने मौजूद हैं जो ताता 
कम्पनी और इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को घुला हुआ कोयला देते हैं । 
रूरकेला और भिलाई के इस्पात के कारखानों के लिये पहिले घुले हुये कोयले की पूर्ति 
करने के लिए एक कोयला घोने का कारखाना बोकारो या करगली में तथा एक दुर्गापुर 
के आस-पास बनाने का विचार है। कोयला घोने के और भी कारखाने खोलने के 


प्रस्ताव विचाराधीन हैं श्रौर दूसरी योजना में इनके लिये श्रावश्यक धनराशि की 
व्यवस्था की गई है | तृतीय ब्ीजना के अन्त तक कोयले का बापिक उत्पादन ६७ 
मिलियन टन करने का लक्ष्य तिर्धारित किया गया है । ह - 


(आरा ) पैडेल-आधधुनिक संसार में औद्योगिक और सामरिक दृष्टि से खर्निज, 
तेल का बड़ा महत्व है। तेल से मोटरें, हवाई जहाज, पानी के. जहाज, श्लें 
तुथए छोटे-वड़े कारों के इन्जन चलाते के आऋतिरित रेहनी करने, ण्छुद्भाए कीं 
चीजे वनाने, नाइलन और रंगररोगन बनाने का काम होता है। जहाँ तक तेल के 
सामरिक महत्व का प्रश्न हैं श्री फील्ड वेल्ड ने पत्ती पुस्तक 'आइल एण्ड वारः में 
बतलाया है कि, "संसार की अधिकतर युद्ध ज्वालाओों के पीछे इन खनिज पदार्थ के 
ही हाथ है ।” ः 

वर्मा प्लौर पाकिस्तान के अ्रलग हो जाने के बाद भारत में केवल श्रासाम 
राज्य के लखीमपुर जिले में डिग्योई और सुरमाघादी में बदरपुर में व्यापारिक. सात्रा 
में तेल निकलता है। इन स्थानों के अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में लखमीपुर के माकूम 
नामडेंग क्षेत्र और सुरमाघादी में पथारिया में भी तेल पाया गया है। डिब्थोई में सर 

- रैष८८ में पहले-पहल तेल के लिए कुए की छुदाई आरम्भ हुई थी और , १८६२ में 
तैल तिकलने लगा तब से लेकर १६५० तक इस क्षेत्र से कल ४०४६८ हे 


भारत की खनिज सम्पत्ति ७ 


तेल प्राप्त हुआ और १६५० में समाप्त होने वाले पाँच वर्षो में प्रौसत वापिक उत्पादन 
६५६ लाख गैलत रहा ।* बदरपुर क्षेत्र में १६१७ में तेल- “निकालना आरम्भ हुआ; 
परन्तु १६३३ में पानी की ग्रधिकता के कारण काम बन्द कर दिया गया। सन्‌ 
१६५३ में 'आसाम झाइल कम्पनी को डिग्तोई से १८ मील परिवप में नदृरकदिया 
में भी तेल मिला है। हाल ही में खम्भात और बड़ौदा के पास भी तेल मिलने की 
सूचना मिली है। 

औद्योगीकरण की प्रगति से हमारी वापिक माँग जो १६४७ में २० लाख 
टन थी आजकल लगभग ६० लाख टन हो गई है और १६६६ तक १४० 
लाख टन तथा १६७१ तक २५० लाख टन होने का अनुमान है । हमारा 
वर्तमान वाधिक उत्पादन ५ लाख टन है जो संत्तार के कुल उत्पादन का फेबल 
००१ प्रतिशत है और हमारे वाधिक साँग के केवल ८ प्रतिशत भाग फ्ो पूरा 
करता है। शेष माँग को पूरा करने के लिये भारत को लगभग १०० करोड़ 
रुपये का तेल प्रतिवर्ष बाहर से मेंगाना पड़ता हैं। तेल की कमी को पूरा करने के 
लिए भारत सरकार कच्छ, सौराष्ट्र, जैसलमेर, काँगड़ा ( ज्वालामुखी ), आसाम 
और बंगाल आदि स्थानों में जहाँ तेल मिलने की सम्भावना है, विशेषज्ञों द्वारा खोज 
करवा रहो है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तेल को प्राथमिकता दी जायेगी और 
अनुमान है कि हमारा वापिक उत्पादन ५ लाख टन से बढ़कर १६६५ तक ४० 
लाख टन हो जायगा । साथ हो भारत सरकार के प्रोत्साहन से देश में तीन बड़े तेल- 
शोधन कारखाने त्रिदेशी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें बर्मा शेल 
और स्टैण्डर्ड झाइल कम्पनियों के कारखाने ट्राम्वे में और कॉलटेक्स का विज्याखापत्तनम्‌ 
में बनाए गए हैं। इन कारखातों में क्रूड श्राइल से पेट्रोल तथा अन्य पदार्थ तैयार किए 
जाते हैं । एक तेल-शोधन का कारखाना हमारे देद्य में पहले ही डिग्वोीई में था और 
भारत सरकार सोवियत सहायता से एक और कारखाना वेडनी ( विहार ) तथा एक 
गोहाटी में चलाने का विचार कर रही है। आशा है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 
तेल के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जायगी । इनके अतिरिक्त चीनी 
के कारखानों से प्राप्त होने वाले शीरे से सुरासार (?0फ़%७ 3]0070|), लकड़ी के 
कोयले से उत्पादक गैस और घटिया किस्म के पत्थर के कोयले से कृत्रिम पैट्रोल तैयार 
करके विदेश्ञों पर आत्म-निर्भरता कम करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। | 

२ धातुएँ और उनके श्रयस्क ः 

ब्राउन भौर डे ने _घातुओं श्र उन्तके अ्रयस्कों को निम्तांकित ७ भागों में 
विभाजित किया है :-- 

(१) बहुमुल्य घातुएं; 
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(२) झलोह घातुएँ; 

(३) लोहा और सम्बन्धित धातुएँ; 

(४) इस्पात को कढोर वनाने वाली धघातुएं; 

(५) हल्की धातुएँ; 

(६) आ्राणविक धातुएँ; 

(७) ग्रीद्योगिक महत्व की दुलंभ धातुएँ । 

(१) बहुपुल्य घातुएँ--वहुमूल्य बातुओं में सोना और चाँदी अधिक महत्वपूर्ण 
हैं और हम संक्षेप में इन्हीं का वर्ण करेंगे। 

(अ्र] सोचा--भारत में प्राचीन समय से सोना निकालने को काम होता आया 
है। परन्तु आजकल हमारे देश में निकाले जाने वाले सोने की मात्रा समस्त संसार 
के उत्पादन का केवल तीन प्रतिशत है । यद्यपि हमारे देश में बहुत कम मात्रा में सोचा 


निकलता है, तथापि हमारे देश में सोने की बहुत बड़ी माँग है और बड़ी मात्रा में 
देश में सोने का श्रायात होता है । 


भारत में सोने की सबसे वड़ी खानें मैसूर राज्य के कोलार जिले में इसी नाम के 
स्थान में हैं, जो मठ्ास से १२५ मील पश्चिचम में और समुद्र तट से २८०० फुंट ऊँचाई 
पर स्थित है। हमारे देश में सोने के वापिक उत्पादन का ६७ प्रतिशत इन्ही खानों से 
प्राप्त होता है | कार्यरेम्त के समय से लेकर मार्च १६५१ तक इस क्षेत्र से कुल 
१६६६१ करोड़ रुपयों की कीमत का २,१८,४२,६०२ औस सोना निकाला गया था । 
इससे ३७'८२ करोड़ रुपये लाभ के रूप में वाँटे गए और मैसूर राज्य को २३५१ करोड़ 
रुपयों की आय हुई ।* सबसे अधिक उत्पादन [ ६,१६,७५८ झौंस ) १६०४ में हुआ । 
तब से बराबर उत्पादन घटतो जा रहा है और भ्राजकल लगभग दो लाख श्रौंस प्रतिद्प 
डत्पादन होता है। उत्पादन घटने का प्रधान कारण यह है कि कोलार की खानें बहुत 
गहरी (भूमि से लगभग १०,००० फुट श्र समुद्र तल से लगभग ७,००० फु्) नीचे 
चली गई हैँ श्ौर इतनी गहराई में तापक्रम की अधिकता से कार्य करने में बड़ी कठि- 
नाई होती है । फिर भी श्राशा की जाती है कि कोलार कुछ वर्षों तक सोने का एक 
महत्वपूर्ण उत्पादक बना रहेंगा । कोलार के अतिरिक्त वम्बई के घारवाल, आस्म के 
अनन्तपुर, बिहार के छोटा नागपुर तथा भृत्तपूर्व हैदरात्राद राज्य के रायच्र, दीआव 
और भुलवर्ग जिलों में भी सोने की खानें पाई जाती हैं। इनमें केवल हुट्ट (हैदराबाब) 
की ख़ानें हो विशेष भ्राशाप्रद हैं | इसके श्रतिरिक्त देश के अनैक स्थानों पर नदियों की 


रेत को घोकर भी बहुत थोड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है; परन्तु हमारे कुंच, 
उत्पादन में इसका भाग नगण्य है । 
2 2 
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भारत की खनिज सम्पत्ति ६ 


(आ) चाँदी--हमारे देश में चाँदी का उत्पादन नगण्य है।कोलार और 
प्नन्‍्तपुर की खानों में सोने के साथ कुछ चाँदी भी मिली हुई मिलती है। इसी 
प्रकार उदयपुर (राजस्थान) की जावर की खानों में सीसे और जस्ते के साथ क्रमशः 
२४ और ५ श्ोंस चाँदी प्रति वन मिली हुई होती है जो अलग की जाती है। अनुमान 
है कि यहाँ एक लाख ऑऔंस चाँदी प्रतिवर्ष प्राप्त होती है | हमारे देझ्ष में चाँदी का 
उत्पादन कम और उपयोग भ्रधिक होता है । हमको बड़ी मात्रा में विदेशों से चाँदी 
मेंगवानी पड़ती है । 

(२) अलोह धातुएँ--श्रोह धालुझ्रों में--(अ्) ताँवा, (आ) सीसा, (इ) 
जस्ता और (ई) राँगा मुख्य हैं । 

(अर) ताँबा- यद्धपि प्राचीन काल में भारत में ताँवा निकालने और 
गलाने का काम कई स्थानों पर होता था, तथापि आधुनिक काल में यह बहुत ही 
छोटे पैमाने पर रह गया ओर आज से ५०-६० वर्ष पूर्व तो यह बन्द सा हो गया 
था । हमारे देश में ताँवे की खानें विहार के सिंहश्ुम, मानभुम और हजारीबाग 
जिलों में, मध्य-प्रदेश के जबलपुर और नरसिंहपुर, आन्म्र के नेलौर, मँसूर के 
चितलदुर्ग, राजस्थात के अलवर और 'भुन-भूनु जिलों में और हिमालय की तराई में 
अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं। पिछले पांच वर्षो में हमारे देश में ताँबे का' 
उत्पादन लगभग ३५० हजार टन रहा है जो हमारी वर्तमान थ्राववयकता का १४ 
प्रतिशत है। भ्रतएव हमको बड़ी मात्रा में विदेशों से ताँबा सेंगवाना पड़ता है । 
यद्यपि हमारे घरेलू काम-काज में झ्राजकल ताँवे और पीतल के स्थान पर श्रन्य 
धातुओं के बने हुए बर्तवों का प्रयोग वढ़ रहा है, तथापि देश में औद्योगिक विकास 
के साथ ताँबे की माँग अवश्य बढ़ेगी । हमारी वर्तमान झौर बढ़ती हुई माँग को 
पूरा करने के लिए और देश को इस सम्बन्ध में श्रात्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 
को सिंहभूम, राजस्थान और सिविकम की खानों का,विकास करना चाहिये । 

(आ) सीता (.6०0)--यच्पि इस शताब्दी के आरम्भ में बिहार के 
मानभूम क्षेत्र में तथा वाद में मैसूर के मेतड़ी और काइमीर के कुल क्षेत्र में सीसा, 

निकालने के प्रदत्त किये गये थे, परन्तु वे सब आर्थिक दृष्टि से निराशाजनक सिद्ध - 
हुएं। द्वितीय * महायुद्ध के दिनों में राजस्थान में उदयपुर के पास जावर की प्राचीन 
खानों को पुनन जारी किया गया और सन्‌ १६४५ से मेटल कॉरपोरेशन ऑफ 
इण्डिया लिमिटेड' इन खानों को चला रहा है। सन्‌ १६९५३ और १६५४ में इन 
ख़ानों से दो हजार टन सोसा प्रतिवर्ष निकाला गया था। सीसे की यह मात्रा हमारी 
ग्रावहयकता को पूर्ति के लिए काफी नहीं है भर हमको प्रति-वर्ष सात-आ्राठ हजार 
टन सीसा विदेशों से सेंगवाना पड़ता है। ः 

(६) जस्ता (2970--हम वतला चुके हैं कि “राजस्थान में. .उद्यघुर में 


छर्‌ पचिवां अध्याय 


भारत के गगेनीज के भण्डार के विश्वसनीय आँबड़े प्राप्त नहीं हैं। परन्तु 
अनुमान है कि उत्तम श्रेणी का मैंगनीज १६४ से २ करोड़ टन और साथारण श्रेणी 
का लगभग १६ करोड़ टन है। मैंगनीज भण्डार की हृष्ठि से भारत का नम्बर विश्व 
में तीसरा है।' पिछले ५० वर्षो सें मेगनीज के उत्पादन का वापिक झौसत लगभग , 
६ लास टन रहा है। पहली योजना के अन्त तक यह बढ़कर १५ लाख दन हो गया 
था। दूसरी योजना के शन्त तक इसका उत्पादन २० लाख उन होजाने को भ्राज्ञा है । 

सैंगतीम का अत्पांश हमारे देश में काम श्राता है. श्लोर अधिकांश विदेशों- की 
लिर्यात होता है। दूसरी योजना की अ्रवधि में उत्पादन के साथ-साथ निर्यात की ' 
मात्रा भी ४० प्रतिशत बह़कर १५ लाख टन हो जाने की ग्राद्या है । 

इस्पात बनाने के लिए 


हमारी मैंगनीज की बढ़ती हुई श्रावश्यकता को देखते 
हुए उत्तम श्रे शी की मभ्ेप्ट 


मात्रा का संरक्षण अपेक्षित है और इस ओर प्रयत्न किया 
जा १हा है। योजना अग्योग ने सिफारिश की है कि इस महत्वपूर्ण ख़निज के भण्डार 
का ठोक-ठीक अनुमान लगाया जाना चाहिये श्रीर खनिज का निर्यात करने के स्थान 
पर फेरो-मैंगनीज त॑यार करके निर्यात किया जाना चाहिये । | ; 
(३) लोहे से सम्बन्धित श्रन्य वस्तुओं में रथक या निकल (रांटाप्ट) 
श्रौर कोवाल्ट ((00०॥() उल्लेखनीय हैं। भारत में विहार के सिहभूम भौर राज- 
स्थान की खेतड़ी की खानों में तावे के साथ मिला हुआ्ना रूपक पाया जाता हैं। 
परन्तु श्रव तक हमारे देश में इस धातु को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया है 
भझौर हम इसके आयात पर ही तिभंर हैं। कोचाल्द ((009थ[) जो अनेक मिश्चातुएँ 
बनाने के काम झाता है खेलड़ी (राजस्थान) ओर क्योंकर (उड़ीसा) “में पाया जाता 
है। यदि राजस्थान की ताँवे की खानें बड़े पैमाने पर काम करने लगें तो कोबाल्ट 
भी प्राप्त किया जा सकता है। का 
(४) इस्पात को कठोर बनाने वाली धातुएं--इस्पात को कठोर बनाने बाली 
धातुओं में क्रोमियम, दिटानियम और टंग्स्टन मुरुय हैं । का रु 
(प्र) क्रोमियम ((0गरांपग) - यह चाँदी के समान चमकीली धातु होती है 
जो घातु कामिक उद्योग में, रिफ्रेक्टरी ईटें बनाते में, विशेष प्रकार के कठोर इस्पात 
बनाने में, रसायन बनाने तथा कलई करने के काम में आती है। क्रोमियम का खनिज 
क्रोमाइट (0०77७) होता है जो भारत के मैसूर राज्य के मैसूर और हसन, 
बिहार के सिहभूम, उड़ीसा के बयोंकर और वेन्कानेल; मद्रास के सलेम; शआान्थ के 
कृष्णा शोर वम्बई के रत्वागिरी तथा सावस्तबाड़ी जिलों में पाया जाता है। भारत में 
इस खनिज का कुल भण्डार १३२ लाख टस होने का अनुमान है (६ 
(]) 0ा0॥8 960, 9. 3. 
(2) एठ& 960, ७. 3. 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में इस खनिज का अधिकांश निर्यात किया 
जाता था | परन्तु इसका सामरिक्र महत्व देखते हुए सन्‌ १६४८ में इसके निर्यात 
पर प्रतिवनन्‍्ध लगा दिया गया। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि जहाँ संसार के 
अन्य इस्पात बनाने वाले देशों को इस खनिज का श्रायात करना पड़ता है वहाँ भारत 
में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश में इस्पात उद्योग की उन्नति के साथ- 
साथ इस ख॑नमिज की माँग बढ़ेगी | अ्रतएवं हमको घटिया किस्म के खनिज को काम 
में लाने की ओर ध्यान देना चाहिए तथा फेरोक्रोम या भ्रन्प तैयार माल के रूप में 
इसका निर्यात करना चाहिए 

सन्‌ १६५० से आरम्भ होने वाले पांच वर्षो में भारत में क़्मश८ १७, ३१ 
६४ और ४६ हजार टन क्रोगाइट निकाला गया था। 

(हरा) टिटानियम (7धएापाा)- यह चांदी जैसी सफेद, हल्की परन्तु 
मजबूत और कठोर धातु होती है जिसमें जंग नहीं लगता | यह मुख्यतः इल्सेनाइट 
(7978) से निकाली जाती है और विशेष प्रकार के इस्पात तैयार करने के 
काप्त आती है। इल्मेनाइट सफेदा और रंग-रोगन वनाने के काम में भी भ्राता है। 

भारत में इल्मेनाइट केरल राज्य के समुद्र तट पर वहुतायत से पाई जाने 
वाली काली रेत में मिलता है । केरल की रेत में ५० से ७० प्रतिशत तक इल्वेमाइट 
होता है जिसमें से ५५ प्रतिशत टिटानियम निकलता है और उपोत्पत्ति के रूप में 
मोनेजाइट, जिरकोन आदि प्राप्त होते है। इस प्रकार की रेत मलाबार, रामनाथपुरम्‌ 
तंजोर शौर विशाखापत्तनम्‌ में भी पाई जाती है। पिछले पाँच वर्षो में भारत भें 
इल्मेनाइट का उत्पादन २०० से २५० हजार टन के बीच में रहा है। १६३८ तक 
संसार के-बुल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई इल्मेनाइट भारत में निकाला जाता 
था। भ्राजकल अ्रमेरिका भारत से बाजी सार गया है । 

:(इ) ्ंगस्टेन (4 छा।28/87)-यह एक कठोर, भारी घातु होती है'जो 
३३८२१ सै० तापक्रम पर पिघलती है श्र घातुम्रों में सबसे मजबूत मानी जाती है। 
इंसका पतला तार बिजली के वल्व, टयूवें, रेडियो बाल्व झ्रादि बनाने के काम आता 
है। परन्तु इसका- सबसे वड़ा उपयोग मिश्रातुए' बनाने में होता है। इस घातु का' 
इतना महत्व है कि यदि कोई राष्ट्र इस धातु से वंचित कर दिया जाय तो उसकी 
सैनिक शक्ति नष्ट हो जायगी और झौद्योगिक जीवन ठंडा पड़ जायगा | 

टंग्सटन खनिज चुल्केम (४/०४ि६॥7) से बनता है । भारत में दृल्फ म की 
सदसे बड़ी झूनें डिगाना (राजस्थान) में रावत की पहाड़ी पर हैं । परन्तु यहाँ भीः 
यह खनिज सीमित मात्रा में और निम्न श्रेणी का पाया जाता है। इसलिये संकट के , 
समय यह खनिज निकाला जाता है, तथापि सामान्यतः इसका निकालना लाभदायक 


नहीं होता । 


एड पांचवां भ्रव्याय 


(५) हल्की धातुएं-- हल्की घातुओं में भ्रल्युमिनियम (6 प्रागातएा) 
मंगनेणियम (४४९॥69ंए॥)) शोर वेरिलियम (909प्रा मुख्य हैं। 

(अ) श्रह्युमिनियम-यह श्वेत धातु इस्पात झौर पीतल की अपेक्षा व 
हल्की होती है श्रीर इसकी झासानी से कई चीजें बनाई जा सकती हैं । अल्युमिता 
(#ए्रा।) या अ्ल्युमीनियम श्रॉक्साइड जिससे भ्रत्युमीनियम वनाया जाता है, 
बॉक्साइट (ठ409॥09) से निकाला जाता है। भारत में कुल मिलाकर २'८ करोड़ 
टन से अधिक उत्तम श्रेणी के बॉक्साइट का भण्डार होने का अनुमान लगाया जाता 
है ।* यह मुख्यतः विहार, मध्य प्रदेश, वम्बई, मद्रास, मैमनूर, उड़ोसा और कश्मीर में 
पाया जाता है । राजस्थान के वीकानेर, कोटा तथा टोंक जिले में घटिया किस्म का 
वॉक्साइट मिलता है। सन्‌ १६५० में हमारे देश में वॉक्साइट का उत्पादन ६४ हजार 
टन था, सन्‌ १६५४ में यह वढ़कर ७५ हजार टन हो गया और सन्‌ १६६०-६१ 
तक १७५ हजार टन हो जाने का अनुमान है। हमारे देश में पहले पहल सन्‌ (६४४ 
में भारतीय वॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाना झ्रारम्भ हुआ । पहली योजना 
के आरम्भ में भारत में अल्युमिनियम का उत्पादन लगभग ३४ हजार टन था। सन्‌ 
१६५५-५६ में यह ७३ हजार टन हो गया और दूसरी योजना के श्रन्‍्त तक यह 
२५,०८० टन हो जायगा [ 

(आ) मेगनेशियम--यह सवेत चमकीली घातु अत्युमीनियम- से भी हल्की 
होती है श्रीर बड़ी तेज रोशनी देती हुई जलती है । यह भैगनेसाईट (](82॥०98) 
डोलोमाइट (]0007॥6०) और ब्रूसाइट (3ए0०(०) खनिनों से निकाली जाती* 
है। भारत में इनकी खानें सलेम (मद्रास), हसन (मैसूर ', अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश), 
ईडर (बम्बई), बाघपुर (राजस्थान) श्र विहार में पाई जाती हैं । 

(इ) वेरिलियम--यह अत्युमितियम से हल्की और संगनेशियम से भारी 
होती है श्रौर यह तांवा पीतल तथा लोहे आदि के साथ मिलाकर मिश्षातुएँ बनाने के 
काम आती है। वेरिलियम धातु निकालने के लिए वेरिलियम प्रधान कच्चा खनिज,है ॥; 

भारत में चेरिलियम राजस्थान, विहार तथा आंध्र में मुरुतः अश्ञक के साथ मिलता 
है । सन्‌ १६४६ तक एसका अधिकांश निर्यात “होता था। परन्तु तब से इसका 
निर्शत निपेघ कर दिया गया है। इसका समस्त भण्डार आरणविक शक्ति आयोग ने 
ले लिया है भोर इसके अॉकड़ों का प्रकाशन बन्द कर दिय्रा गया है । हर 

. (६) भ्राष्ठाविक घातुएं--आणविक घातुझों में यूरेनियम (ऐप) 

घोरियम, (]070॥) तथा: सिरियम ((थांप्राग) आदि सुख्य हैं | 
(हर) ग्रेनियम--यह स्वेत चमर्क,ली रेडियोधर्मी धांतु होती है जिसमें से 


अल्फा, बीटा शौर गामा फिरणें निकलती हैं जो आणविक शक्ति के सजन करने 
329: कपिल अल ली वन से जलकर 
() 3009 ]960, ९. [4 
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भारत की-खनिज सम्पत्ति छश्‌ 
के प्रयोग होती हैं। यह धातु जिन खनिजों में मिलती हैं वे बहुघा विशेष प्रकार की 
खेदार आशय चट्टानों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त केरल समुद्र तठ की 
मोमैजाइट रेत में थोड़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। भारत सरकार नें बम्बई 
के पास द्ास्वे में एक झ्राएविक भट्टी बनाई है। भ्राणा की जाती है कि दूसरी योजना 
काल में इससे विजली तैयार होने लगेगी । 

(झा) भोरियम-यह घातु आय यूरेनियम के साथ-साथ ही पाई जाती है । 
खनिज मोमेजाइट में, जो, भारत . में - केरल, विहार और मैसूर में पाया जाता है, ये 
दोनों घातुए' विश्यमात हैँ | अनुमान ' है कि केरल में मोनोजाइट का भण्डार २० 
लाख टन है और वापिक उत्पादन लगभग ५ हजार टन' है। मोनेजाइट का सरकारी 
कारखाना १६५२ से केरल राज्य” में काम क्र रहा है। . झा 

(इ) सिरियम और दुष्प्राप्य मिट्टियाँ- दृष्प्राप्य ग्रिद्टियों में लगभग १७-तत्व 
शांमिल किये जाते हैं जो प्रायः साथ-साथ मिलते 'हैं और बड़ी कठिनाई से अलग 
किये जा सकते हैं | इनका मुख्य ख्तोत खनिज मोनेजाइट है जिसका भन्‍्डार भारत 
म्षें संसार में सबसे अधिक और सबसे उत्तम है । 


(७) श्रौद्योगिक महत्व के दुष्प्राप्य तत्व--इन तत्वों में सुरमा (8॥॥॥70॥9) 
संखिया (.४75०070' और पारा (|शै७0079) मुख्य हैं । 

(प्र) सुरमा-- यह धातु इतना कुरकुरा हीता हैकि अकेला काम में नहीं आता, परंतु. , द 
सीसे और रंगे के साथ मिलाकर मिश्षातुएँ वनाने के काम में आता है। इसकें,श्रति 
रिक्त आँखों में डालने, शोर, माचिसें, रंग-रोगत शआ्रादि बनाने के काम में आता है ! 
भारत में पछ्जाब में लाहुल और मैसूर में चितलदुगं क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में सुरमा 
पाया जाता है | 3. ८2 

झा) संखिया--यह भी सुरमे- को तरह बहुत कुरकरी -कित्तु चमकदार घातु - 
होती है। भारत में कुमायू' की पहाड़ियों, दार्जिलिंग ( बद्भाल ) और हजारी बाग 
( बिहार ) में यह धातु पाई जाती है। यह ताँवे के साथ मिलाकर रेल के इंजन और 


मोटरों के कई भाग बनाने के काम में झ्राती है । लेकिन इसका प्रधान उपयोग कीछे- 
सारने की दवाइयाँ तैयार करने में किया जाता,है । ' 


(इ) पारा-यह सत्रसे भारी तत्वों से से एक है और ऐसी धातु है जो साधारण 
तापक्रम में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है । यह खनिज - सीनावार ((परा408७०) से 
प्रात्त होती है जो सुब्बतः इटली, स्पेन व झमेरिका में पाया जाता है। भारत में केरन 
मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में इस खनिज का पता चलो है। परन्तु यह सूचना अ्रध्िक 
विश्वसनीय नहीं है । 


(३) इमारती और निर्माण कार्य आदि में काम आने वाले पदार्थ . . 
( श्र )इमारती पत्थर -भारत में मिलते वाले इमारती पत्थर का पुरा वर्णन 


छ६्‌ पाँचर्वाँ श्रध्याय 


लगभग पअसम्भव है। देय में बहुत कम ऐमे स्थान हैं जहाँ इमारती पत्थरउ्पलव्ध गद्दी 
होते । प्रायद्वीप के पठार में उत्तम थे णी का पत्वर मिलता है जिससे दक्षिण के मन्दिर 
तथा बम्बई राज्य की अजन्ता और अलोरा की ग्ुफाएं वनी हुई हैँ । विध्य प्रणाली 
में शाहवाद, मिर्जापुर तथा चुनार के पास उत्तम श्रेगी का रेतीला पत्थर ($७॥0- 
$(0॥0) मिलता है जिससे सारनाथ आ्रादि प्राचीन स्तम्भ बने हुए'हैं। पूर्वी राजस्थान 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाल पत्थर मिलता है जिरामे फतेहपुर सीकरी और झागरा 
की मुगलकालीन इमारतें बनी हुई हैँ । पश्चिमी भारत में प्रशिद्ध 'पोरबन्दर का पत्यर' 
प्राप्त होता है जो वम्बई तथा अन्य नगरों में वहतायत से काम में लिया जाता है।' 
राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में कोटा, बूंदी, निम्बाहेड़ा, जोधपुर, जैसलमेर में भी उत्तम 
श्रेणी का इमारतों पत्थर पाया जाता है। न्‍ 

(आ) सड़क बनाने के फार का पत्वर- भारत के कछारी प्रौर तटीय मैदानों को 
छोड़कर सइके बनाने भर रेल की पटरियाँ बिद्धाने के काम का पत्थर प्रडुर मात्रा में 
उपलब्ध होता हैं । 

(६) स्लेटें--भारत में कुमाय्‌', कांगड़ा, जम्दा के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल 
प्रदेश में मन्‍्डी जिले में उत्तम श्रेणी की सिलेदें निकलती हैं जो पहाड़ी गांवों और 
कस्बों में मकानों पर छतें डालने फे काम ञ्ाती हैँ । इसी प्रकार पण्जाब के मुड़गाँव, 
बिहार के मुंगेर जिलों में तथा खड़गपुर की पहाड़ियों में भी स्लेट पाई जाती हैं। 
पढ़ाई के काम में आने वाली स्‍्लेटें सबसे अधिक पश्रान्श्र फे कुरतूल और नेलोर जिलों 
में पाई जाती हैं । 

(६ ) चूते का पत्यर--भारत के अनेक भागों में चूना बनाने का उत्तम पत्थर 
बहुतायत से निकलता है। इसके श्रतिरिक्त अनेक स्थानों पर खड़िया, कद्भूर इत्यादि 
बहुतायत से पाये जाते हैं। जिन राज्यों में बूने का पत्थर बहुतायत में निकत्ता है 
उनमें उड़ीसा, विहार, मध्य-प्रदेश, आन्ध्र, मैसूर, मध्य-भारत भर राजस्थान मुख्य ' 
हूँ । पे पत्थर चूता शोर सीमेंट बनाने के अतिरिक्त अनेक घरेलू कामों में भी लिया 
जाता है। न्‍ 


(उ) जिप्सम ((79.05ए०ाए) -- सीमेंट बनाने में चूने के पत्यर के प्रतिरिक्त जिप्सम: 
को भी आवश्यकता होती है | यह खनिज उत्तम खाद का काम भी करता है तथा इससे 
रासायनिक उबंरक (अमोनियम सल्फेट), प्लास्टर आफ पेरिस और गच्धक का तेजाब 
भी बनाया जाता है । भारत के जिन राज्यों में बड़ी मात्रा में जिप्सम पाया जाता है 
उनमें शजस्थान, पन्‍जाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश, कावमीर, ्घ्य प्रदेश और बम्बई मुख्य 
हैं। भारत में जिप्सम का कुल भण्डार १६३२ लाक्ष उन है जिसमें ३८५५ लाख ढन 
जोधपुर श्लौर ७६० टन बीकानेर डिवोजन- में है। पहली योजना के आरम्भ में जि 


का जाके ४ | प्सम 
का बापिक उं लगभग २ लाश दन था। उ्रक उद्योग की' उन्नति के कारण 
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यह बढ़कर १६५७ में €'२ लाख टन हो गया था । दूसरी योजना का लक्ष्य इपे १६०७ 
लाख टन करता है।* 

( ऊ ) संगमरमर तथा शअ्न्य सजावट के पत्थर--भारत में संगमरमर की सबसे 
प्राचीन और प्रसिद्ध खानें राजस्थान में मकराता नामक स्थान पर स्थित हैं। आगरे 
का ताजमहल और कलकत्ते का विक्टोरिया स्मारक इसी पत्थर के बने हुए हैं । मकराने 
के अतिरिक्त राजस्थान में राजनगर ( उदयपुर ), अलवर तथा जयपुर में भी 
बड़ी मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। सफेद संगमरमर के अतिरिक्त हरा, ग्रुलाबी, 
* काला, पीला गशादि विभिन्न रंगों का संगमरमर भी देश के अनेक भागों में पाया जाता 
है ५ संगमरमर का सबसे अधिक उत्पादन मकराना (राजस्थान) में होता है। परन्तु 
परिवहन की अत्यधिक लागत और बिजली के अभाव में इन खानों का समुचित विकास 
नहीं किया जा सका है । 

(ए ) कुम्हारी कला, उष्म-सह पदार्थ और कांच बचाने के काम में आने वाले 
ख़तिज -भारत में प्राचीन समय से उत्तम श्रेणी की कुम्हारी कला चली आई है 
ओऔर देश के अनेक भागों में इस उद्योग के योग्य उत्तम मिट्टियाँ प्रचुर मात्रा में पाई 
जाती है। चीनी के बतंन बनाने के लिये भी उत्तम श्रेणी की चीनी मिट्टी देश के 
श्रनेक स्थानों में वहुतायत से मिलती है । उप्य-सह ई टें, प्याले इत्यादि बनाने के लिए 
उत्तम सिद्दियाँ सी देश में अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं। काँच और काँच के बत॑न 
बनाने के काम में आने वाली वालू रेत भी भारत में अनेक स्थानों पर वहुतायत से 
पाई जाती है । है 

(ऐ) खेली के काम में आने वाले खनिज--वनस्पत्ति के लिये जिस खुराक की 
जरूरत होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोठाझय मुख्य हैं। खेत में फसल 
लगाने के वाद जब इन तत्वों की कमी हो जाती है, तो खाद के द्वारा इनकी पूर्ति की 
जाती है। नाइट्रोजन की पूति, करने के लिए “झमोनियम सल्फेट” मुख्य है। 
“*फासफोरस” की पूर्ति के लिये “सुपरफोस्फेट” काम में आता है। पोटाश की पूर्ति केः 
लिये प्राकृतिक खनिज गोरा (?0[85श77॥) ्रा।७6) काम में श्राता है।. कई: 
वर्यों पूर्व भारत को संसार के शोरे की पूर्ति का एक प्रकार से एकाघिकार प्राप्त था-।. 
परन्तु पिछले कुंछ वर्षों में चिली की प्रतियोगिता से इस व्यवसाय को भारी क्षति 
हुई है।, हमारे देश में जोरा मुख्यतः बिहार में मुजफ्फरपुर, सारत, चम्पारन, दरभंगा, 
घाहावाद, भया और पुगेर जिलों में; उत्तर-प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद 
ओर बनारस जिलों में; पंजाब के अमृतसर, हिंसार, हाँसी' आदि क्षेत्रों में और. 
मद्रास तथा. चम्बई के कतिपय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह खाद के अतिरिक्त 
काँच बनाने, विस्फोटक पदार्थ बनाने और खाद्य पदार्थों की रक्षा में भी काम करता. 
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छंद पाँचवाँ प्रध्याय 
है। एक समय शोरा बड़ी सात्षा में भारत से निर्यात किया जाता था; लेकिन पिछले 
कुछ वर्षो से देश में इसक/ उपयोग बढ़ गया है और निर्यात बहुत कम हो गया है हे ५ 
(ओ) उद्योगों में क्राम भाने बाले खनिज- उद्योगों में क्राम आने वले खषिजा 
में गंधक, नीला थोथा, हरा थोधा, फिटकरी, नमक श्र अश्नक मुल्य हूं। हम यह 
गंधक और नमक का संक्षिप्त वखंन करेंगे । हे 
“() गंघक--यह शोरा बनाने, कीड़े मारने की दवाइयाँ बनाने, खड़, रेश्रने तथा .. 
रंग, रोगन बनाने के काम आती है । सल्फर-डाई-आवसाइड गंघक का तेजाब बनते. े 
और कागज, चीनी, ऊन, रेशम इत्यादि का रंग उड़ाने श्रादि श्रौद्योगिक कार्यों में लायी 
जाता है। वास्तव में औद्योगिक जीवन में गंधक के तेजाब का इतना महत्व है. कि 
केसी देश में होने वाली गन्धक के तेजाब की खपत को देखकर उस देश की औद्योगिक « 
उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता है। संसार में जितना गंधक निकलता है उसका 
९० प्रति्षत श्रमेरिका से प्राप्त होता है। पाकिस्तान बन जाने के बाद भारत में शान 
के कृष्णा जिले में श्रौर बंगाल की खाड़ो के कुछ हीपों में तगण्य माज्ना में गंबक पाई 
जातो है । अतएुव भारत को गंथक का तेजाब बनाने के लिये जिप्सम पर निर्भर 
करना होगा जो कि बड़ो मात्रा सें देश में उपलब्ध है। ४ 
-(ख) नमक - यह न केवल मनुष्यों तथा पशुप्रों के लिए आवश्यक मांचा गया 
है; परन्तु इसके भ्रवेक औद्योगिक उपयोग भी होते हैं । यह मुख्यतः सोडा एश, सोडियम 
सल्फेंट, कास्टिक सोडा, हाइड्रोवलोरिक एसिड, सोडियम, क्लोरीन आदि रसायन बनाने 
के काम आता है। जाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, चमड़ा, साबुन, रंग-रोगन तथा 
चीनी के बर्तन बनोने और वर्फ जमाने भ्रादि के काम में भी आता है । यह समुद्र के 
पानी से, खारे पानी की क्रीलों से या पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। अंग्रेजी शासन- 
काल में भारतीय साम्राज्य में प्रतिवर्ष लगभग २० लाख टन नमक की खपत होती 
थी । जिसमें से १५ लाख टन देझ्ष में बनाया जाता था और शेप मध्य पूर्व तथा यूरोप 
से आयात किया जाता था । श्रेंत्रेजी काल में भारत में बनाये गये नमक पर एक रुपया 
नौ भ्राने प्रति मन की दर से कर लगाया जाता था. भर भायातित नमक पर ऊँची 
दर से कर लगाया जाता था जिससे देश में चमक उद्योग को संरक्षण प्रात्त था। यह 
कर सन्‌ १६३१ से सन्‌ १६४७ तक जारी रहा और १६४७ में भारत स्वतंत्र होते 
पर हटा लिया गया | सन्‌ १६४७ में देश के विभाजन से पंजाब के नमक के पहाड़ 
पाकिस्तान में चले गये | भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास तथा सौराष्टर में श्रतिरिक्त 
नमक बनाकर इस कमी को पूरा कियो। सन्‌ १६४० में समाप्त होने वाले चार वर्षों: 
में भारत में नमक का वापिक उत्पादन २१ लाख टस था जिसमें बस्वई से २८९६० 
प्रतिशत, मद्रास से ३२ प्रतिशत, राजस्थान से २१९२ प्रतिशत और सौराष्र से १२९२ 
भतिशत प्राप्त हुआ । इस अवधि में २६ लाख ठत नमक का प्रतिवर्ष ग्रायात हुआ । 
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इस प्रकार देश में लगभग २३९७ लाख टन नमक की प्रतिवर्ष खपत हुई। अनुमान है 
कि ४ट१े लाख टन नमक प्रतिवर्ष श्रौद्योगिक कार्य में काम आया था और शेप खाने के 
काम में । इस प्रकार हमारे देश्य में प्रति व्यक्ति नमक्त की खपत लगभग १२ पाउण्ड 
प्रतिवर्ष होती थी । ट्वित्तीय महायुद्ध नह हते कैश रत का उत्पादन संसार के कुल उत्पादन 
का लगभग पाँच प्रतिशत था। पिछले पाँच-सात्त वर्षो में नमक की स्थिति में भारी 
: परिवर्तन हो गया है । सन्‌ १६५१ में २६४ लाख टन ओर सन्‌ १६४२ में २५*२ 
,लाख टन उत्पादन हुआ जब कि देश में २६'२ लाख टन की खपत होने का अनुमान 
; है। इस प्रकार दो लाख टन नमक निर्बात के लिये प्राप्त हो गया । दूसरे शब्दों में, 
>भारत झब नमक का पश्रायात करने के स्थान पर नसक का निर्यात करने लग गया 
- हैं। भारत सरकार ने अ्रप्रैेल सन्‌ १६४८ में नियुक्त की गई नमक के विश्वेपज्ञों की 
समिति की सिफारिश के अनुसार भावनगर में केन्द्रीय नमक अनुसधान संस्या स्थापित 
की है जिसका उद्घाटन अर्प्रेल १६४५४ में प्रधान गंभी द्वारा किया गया है । 
. (प्री) विशेष उपयोग वाले खनिज--विशेष उपयोग बाले खनिजों में एसवेसटोस, 
- श्रश्नक और मुल्तानी मिट्टी मुख्य हैं । 
| (कु) एसबेसटोस--यह एक न जलने वाला रेशेदार खनिज होता है जो विविध 
कार्यो में उपयोग किया जाता है । भारत में बिहार, उड़ीसा, मंसूर, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, वम्बई, उत्तर प्रदेण और भ्रान्त्र में मिलता हैं । है! 

(ख) प्रश्रग--वह एक चमकदार पारदर्शंक खनिज होता है जो बहुत्न पतली-पतली 
परतों में बिभाजित किया जा सकता है। इस पर गर्मी और बिजली का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता इतलिये यह मुख्यतः विद्युत उद्योग में पंखे, होटर, कुकर, इस्तरियाँ झ्रादि 
बनाने के काम भें लिया जाता है। इसके प्रतिरिक्त महू भट्टियों में, सिडुकियाँ, सूरास्त 
बनाने 3 काम भी झाता है। पीया हुआ अश्रक रोगन बचाने; प्लास्टिक शौर रबहु को 
चीजें बनाने, दीवारों पर चिपकाने के एगगज घनाने तथा सजावट और विक्रित्सा में 
भी काम-पाता है। अतएव यह एक बड़ा सैलिक ओर श्रार्थिक महृत्व, पा प्रनिण है । 

, भारत संसार का श्रश्नक फा सबसे बड़ा उत्पादश है शीर संसार फे कु 
उत्पादन: का ८० प्रतिशत प्रश्नक भारत में मिफलता है। परनु यह हमाने देश में 
बहुत कमर छाम पाता है और इसका अधिकांध विदेशों को निर्यात विया जाता हि । 
बीसवी धतास्दी के पारमभ में हमारे निर्यात झा है भाग इंग्लेड को भेजा बाता 
था; परन्तु घाजकल हमारा सबसे बढ़ा ब्राहु पक्‍्मरोगा द८/ू। हमारे देश फे गुल 
उत्पादत का छयभग ७० प्रतिशत भाव विद्वर सब्य से प्रात दंत है भौर पेष 
राजस्थान, भान्म, मंगूर घौर मध्य-प्रदेश से झाता है । 

प्रा ध्ययसाम में सकते ग्लेदेशोटे थेशेदार है जो सावकारस्मि होते मे साल 


; 
ह ड्री। इन हु प्ले ० झा ० श्र हर 79) अर | ु खा प्छ्िदा इंजिपनल्इ्र 
नित्य॑लत हो बोल दें; खोगीं वो बेच दगे है छीर पोप्य प्रसधव भोर साविधिक विशेष 


घ० पाँचवाँ भ्रध्यात , 
झादि नहों रख सकते । इस व्यवसाय में लगभग दो लाख श्रमिक लगे हुएं हैं जिनके 
कल्याण के लिये सन्‌ १६४६ में निर्धात होने वाले अश्वक पर एक विशेष कर लगाया 
गया है । क्योकि भ्रश्नक काँठ-छाँट के बाद प्राकृतिक रुप में ही काम गाता हैं, इसलिये 
इसका श्रे शीकरण भी बहुत कठिन होता है (टझ्श्नक जाँच समिति (१६४६) ने प्रश्वर् 
की बिक्री की सुब्यवस्था के लिये एक विश्लेप संगठन बनाने की सिफारिश की है। 
इससे अश्नक के श्रेणीकरण को प्रोत्साहन भिलेगा | जो व्यवसाय न केंवल देश की' 
समस्त माँग को पूरा कर सकता है, बल्कि विदेशी विनिमय प्राप्त करने का महत्वएूर्ण 


साधन है उसके संरक्षण और सहायता के लिए राज्य को पूरा प्रयत्त करता चाहिंये। | 


भारत में अभ्रक व्यवसाय में एक कमी यह भी है कि खान खोदते समय या काटते सर्मम 
बडी मात्रा में प्रश्रक तर होता है । इस प्रकार फेंकी हुईं अभ्रक को पीस कर काम में 


लाया जा सकता है। देश में अ्श्रक को काम में लाकर उससे बनाया जाने वाला मर्ति . 


भी तैयार किया जाना चाहिये । 


(ग ) मुलतानी और भन्य मिट्टियाँ--ये मिट्टियाँ हमारे देश में सिर और कंपड़ी 
धोने तथा खाने और ब्रौषधियों के काम में आने के अ्रतिरिक्त रंग-रोगन, साबुन, कागज 
तथा न जलने वाली ईटें बनाते के काम में आती हैं। देश के विभाजन के बाद भारत 
में इनका वापिंक उत्पादत ४४ हमार टन था जिनमें से कुल ३६ टन मध्य प्रदेश से 
प्राप्त हुई भर शेप सव राजस्थान से, जिसमें जोधपुर से ६१"४ प्रतिशत बीकानेर से 
३६"३ प्रतिशत और शेप जैसलमेर से उपलब्ध हुई । 
(४) रत्न श्रर्थात्‌ कीमती और शझद्धे-क्यीसमती पत्थर 
प्राचीव और मब्यकालीन युगों में भारत संक्तार का कीमती पत्थरों का मुल्य 
उत्पादक था। हमारे प्राचीन प्रत्यों में विशेषतः महाभारत, झुक्रवीति, सुभुत भौर 
फोटिल्य के प्रथशास्त्र में हीरे-पन्ने आदि अनेक रत्नों और मणियों का विवरण मिलता ' 
है। यही नहीं प्राचीन भारत में इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचनायें देने वाले कई विशेष 
ग्रल्य भी लिखे गये थे जैसे युद्ध भट्ट की “रत्न परीक्ष/”, वाराहमिहिर की “बृहत्‌' 
संहिता” भोजराज की ''युक्ति कल्पतर” श्रादि । इन ग्रन्थों में अनेक रत्तों का विस्तृत 
वर्णन, वर्गीकरण, विशेपताएँ तथा प्राप्ति के स्थानों आदि का पूरा वर्णव मिलता है। 
भारत में अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न पाये जाते हैं जिनमें हीरा, मासिक, नीलम, 
पुख्धराज, हरितमणी (फिरोजा), मरकत मरिण (पन्ना) तामड़ा आदि मुख्य हैं। रत्तों का 
देश के श्रारधिक और औद्योगिक विकास में विशेष महत्व नहीं होने से हमने यहाँ इनका 
वर्णन नहों किया है। ह 


भारत की खनिज संपत्ति के उपयुक्त वर्णन से हमको जात होता हैं कि किसी देश 
के आथिक शोर श्रौद्योगिक विकास के लिए जिन खनिजों की मुख्यतः श्रावदयकता « 
होती है उनमें से श्रधिकांश भारत में यथेप्ट मात्रा में उपलब्ध है। हमारे खनिज लोहे 


भारत की खनिज सम्पत्ति धरे 


के भंडार संसार में सबसे अधिक हैं। मैंगनीज के भंडार की दृष्टि से भारत का नंबर संसार 
में तीसरा है। इस्पात को कठोर बनाने वाली घातुओं में क्रोमियम और टिटानियम 
ग्रादि भी भारत में यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हैं। अ्रल्युमिनियम बनाने के लिए बड़ी मात्रा 
में बोक्‍्साइड मौजूद है श्लौर मोनेजाइट तथा बेरिल आदि, जिनने आशविक शक्ति प्राप्त 
होती है यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हैं। भ्रश्रक का तो भारत को विश्व में एक प्रकार का 
एकाधिकार है। जिप्सम भी, जिससे रासायनिक उर्वरक तथा गंघक का तेजाव बनता है, 
प्रचुर मात्रा में है । हमारी प्रधान कमी खनिज ईघधन विशेषत:ः धातुकार्मिक कोयला और 
खनिज तेल के संबन्ध में है | परन्तु जल-विद्यूत और आशणविक शक्ति के विकास से 
यह कमी पूरी की जा सकती है। फिर खनिज तेल के नए स्रोतों की खोज की जा रही 
है और झाश्याप्रद नतीजे निकले है। घटिया किस्म के कोयले को इस्पात बनाने में काम 
में लाने के प्रयोग जारी हैं । धातुओं में हमारी मुख्य कमी चाँदी, ताँवा, सीसा, जस्ता 
राँगा आदि अलोह धातुओं; निकल, कोवल्ट और टंग्स्टन तथा गन्धक श्र पारे की 
। इन वस्तुओं के लिये हमको आयात पर निरभर रहना होगा। परन्तु कोई भी देश 
प्रत्येक चीज में न पूर्णतः स्वावलम्बी हुआ है और न हो ही सकता है । कुल पिलाकर 
खनिज सम्पत्ति में भारत की स्थिति अनेक देशों से वहुत अच्छी है । 
इस सम्बन्ध में योजना श्रायोग का मत भी उल्लेखनीय हैं। श्रायोग के अनुसार 
भारत में कोयला, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, श्रश्नक, सोना, इल्मेवाइट और 
इमारती सामग्री के उत्पादन की मात्रा उद्योगों और अथं-व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के 
लिए वास्तविक महत्व की है। दूसरे खनिज जिनके भारत में अच्छे भण्डार हैं, ये हैं - 
बोक्साइट, औद्योगिक मिट्टियाँ, स्टीटाइट, क्रोमाइट, आर[विक शक्ति वाले सनिज और 
रिफ्रे वटीन तथा श्रत्रे जिव खनिज । बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिये जिन 
खनिजों की पूर्ति काफी नहीं है उनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण गंधक, ताँबा, रांगा, रूपक 
या निकल, सीसा, जस्ता, ग्रेफाइट, कोबल्ट, पारा और द्रव ईंधन हैं। इनके अलावा 
भारत में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मूल खनिज और वाक्ति के साधन 
उपलब्ध हैं। हालांकि देश की विज्ञाल जनसंख्या को. ध्यान में रखते हुए संसार के 
महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों की तुलना में भारत के भण्डार अधिक नहीं हैं ।'* 
है परीक्षा के प्रइन 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, ह 
(१) भारत में खनिज - सम्पत्ति के वितरण का वर्णन कीजिये और देश के 
श्रौद्योगीकरण में इसका महंत्व समभझाइये । (१६५३) 
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(२) राजस्थान के खनिज और भौद्योगिक साधनों पर टिप्पणी -लिखिये! हे 
साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए आप सरकार की क्या सुकाव देंगे १ (१ ६११) 
(३) भारत के मुख्य खनिज पदार्थों पर टिप्पणी लिखिये। खनिज साधनों की 


सुरक्षा की आवश्यकता समभाइये । (१ ६५६) 

(४) राजस्थान का विश्लेप उल्लेख करते हुये भारत के मुख्य खनिज पदार्थों ३ 
संक्षिप्त वरंन कीजिये।. * | ' (१६६० पूर्रक, 
संदर्भ प्रन्थ 


() ३3. 0. छाएगा & 2. ६. 7057 : वरात॑ब'5 शांगठाश ए़ल्वांत, 300 
९०. (0. एछ. 9., 7,0700॥, 4956) 
(2) #, 0. ता0भी ; ४०णाणाययं० रि6४00708४ णी गाव & एशॉंपंश4 
(६, 9. 8250, (७०४४७, 956) 
(३) संक्षिप्त द्वितीय पंचवर्षोध् योजना (योजना आयोग, दिहली, भ्र०-१८) 


छुठा अंध्याय 
_ भारत को वन-सम्पत्ति 


“जो मनुष्य सड़क के किनारे वृक्ष लगाता है वह उतने वर्षो तक स्वर्ग में सुख 
भोगता है जितने वर्ष वह वृक्ष फलता-फूलता है ।” -5पदम पुराण 


| वनों का महत्व 
” किसी देश्ष के प्राकृतिक साथनों में वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान 
है । इसलिए आर्थिक विकास की योजनाओं में वनों की रक्षा, विकास और सदुपयोग पर 
पूरा ध्याव दिया जाता है। 

बनों से मिलने वाले लाभों का अ्रध्ययन दो भागों में किया जा सकता है। (श्र) 
प्रत्यक्ष लाभ और (आा) परोक्ष लाभ । 

(श्र) प्रत्यक्ष लाभ 

(१) वनों को उपज--वनीं की उपज को प्रायः दो भागों में बाँठा. जाता है । (क) 
बड़ी उपज और (ख) छोटी उपज । 

(कं) बड़ी उपज--वनों की बड़ी उपज में वनों से प्राप्त होने वाली (7) व्यापारिक 
लकड़ी, (7) साधारण जलाने की लकड़ी और (ग7) घास-पात आदि शामिल किये 
जाते हैं । 

().प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नता की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। भारत 
के वनों में लगभग ४००० प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं जिनमें लगभग ४४० प्रकार 
की व्यापारिक महत्व की हैं। इनमें सागवान, साल, देवदार, चीड़, शीशम, भ्रावनूस, 
चन्दन, धृप, सुन्दरी, आम, जामुन, नीम, बबुल आदि मुख्य हैं। इन लकड़ियों के विविध , 
उपयोग हैं । खेती के श्रौजारों के लिये वबूल, साल, देवदार; मकानों और 
रेल के डिब्बों तथा स्पीलरों के लिये साल; मेज-कुर्सियों, सन्दूकों, नावों 
वायुयोनों तथा अन्य गाड़ियों के लिये सागवान, शीशम, चीड़, स्प्रस, सरो झ्ाम, नीम 
आदि; प्लाईवुड बनाने के लिये आम, सेमल, आदि; खेल कूद की सामग्री के लिये 

एश' झ्ोर शहतूत; रेयन के लिये सरो आदि प्रसिद्ध हैं। प्रतिवर्ष लकड़ियों के नये 
* उपयोग निकाले जा रहे- हैं। इनके अतिरिक्त वृक्षोंसे तेल तथा एसीटिक एंसिड,' 
* एसीटोन, मिथल, एल्कोहोल, सल्फानोमाइड और बलोरोफाम आदि महत्वपूर्ण रसायन 
प्राप्त होते हैं । 
(7) इनके अतिरिक्त भारत के वनों से प्रतिवर्ष ५० लाख टन जलाने की विविध 
लकड़ियाँ मिलती है.॥ परन्तु यह पूर्ति हमारी ईधन की माँग को पूरा करने के लिये 
डे ; द फे । 5 हि *: ५ हे हे है 


काफी नहीं है इसलिये गांवों में पशुओं के गोवर को सुखाकर जलाया जाता है । यदि 

वनों के विकास हारा यथेदश् मात्रा में ईंधन प्राप्त होने लगे तो गोवर की खाद देकर 

खेतों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है । 

(|) बनों की बड़ी उपज में जानवरों के लिये हरी तथा सूखी घास, फलियाँ 
और पत्तियाँ भी अपना महत्व रखती हैं । 

(ख) छोटी उपज--भारत के वनों की छोटी उपन की विविधता और प्रदुरता भी 
सराहनीय है। उदाहरणार्थ वाँस, बेंत, रेशे; राल, वेरजा, लाख; चमड़ा रंगने के लिये 
बयूल और महुझ आदि की छाल्ें, गोंद, कत्या, शहद, हरड, -बहेड़ा, आँवले, तुलसी 
सिनकोना, ज्राह्मो आदि जड़ी-ूदियाँ और चन्दन, नीम, तारपीन आदि के तेल हमको 
वनों से ही मिलते हैं 

भारत सरकार के महावन-निरीक्षक श्री आर० सी० सोती के भ्रतुसार बसों से 
भारत को प्रतिवर्ष ३४ करोड़ ३० लाख'रु० की लकड़ी और १२ करोड़ १० लाख ६० 
की वाँस, बेंत, राल, रेशे और दूसरी चीजें प्राप्त होती है । इस प्रकार' देश को 
बनों से प्रतिवपं ४६ करोड़ ४० लाख ह० की आमदनी होती है। और इन पर 
प्रतिवप॑ १६ करोड़ ४० लाख रु० खर्च होता है। इस प्रकार २७ करोड़ का बुद्ध 
लाभ होता है।इस राशि को बन के प्रति एकड़ क्षेत्र पर फैलाने से २१६० रु० 
बंठता है । 

(२) वनाश्रित उद्योग--देश के अनेक उद्योग वन्तों पर आश्नित हैं। इनमें २,७५० 
लकड़ी चीरने की मिलें, १३८५ दियासलाइयों के कारखाने, ६६ प्लाईवुड के कारखामे, 
२१ कागज और लुगदी के कारखाने और १७ पैन्सिलीं के कारखाने हैं । इससे तेथा 
कत्या, रात, गोद, बेंत, भ्रादि वनाश्रित उद्योगों से लगभग १० लाख मनुष्यों को काम 
मिलता है । 

(३) वनों में श्रनेक प्रकार .के पशु-पक्षी मिलते हैं जिनके लिये भारत जगत-विख्यात 
है। अनुमान है कि लगभग २ करोड़ २० लाख पशु हमारे वनों में पलते हैं जिनमें 
हाथी, शेर, चीते, गेडे, सांभर, कस्तूरी मृग, चीतल शआ्ादि भुरुय हैं। वनों की भीलों, 
तालाबों श्ौर नदियों में मछलियाँ झौर मुर्गावियाँ भरी रहती हैं। जंगली पश्ु-पक्षियों 
का शिकार किया जाता है श्रौर इनका मांस, चमड़ा और बाल आदि हमारे अ्रनैक . . 
काम में आते है । 


(शा) .परोक्ष लाभ 
भारत कं कृपि-प्रधान अधथ॑-व्यवस्था में वनों के परोक्ष लाम इनके प्रत्यक्ष लाभों 
से भी झधिक महत्वपूर्ण है| इनमें मुख्य निम्नांकित हैं :-- 
(४) पेड़-पोधों की जड़ों श्लौर पत्तियों से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। 
(५) वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़े रहती हैं और वृक्षों की शाखाएँ तथा 
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पत्तियां "भूमि को कटाव से बचने के लिये छतरी का काम करती हैं। इस प्रकार जब 
भुमि वनस्पति से ढकी रहती है तो मिट्टी का कठाब नहीं होता । इसी प्रकार वन तेज 
हवाओं या समुद्री पात्ती के वेग को कमर करके मिट्टी की वायु-क्ष रण तथा समुद्री-क्ष रण 
से भी रक्षा करते हैं । 

(६) बत्त वर्षा के पानी को एकदम बहने से रोकते हैं । इससे बाढ़ों को भीौषणता 
फम होती है भौर नदियों में बारह महीनों पानी वना रहता है। यदि वन नहीं हों तो 
हमारी नदियाँ, करने, तालाब औऔर कुएँ एक साथ उफन पड़े और फिर अ्रगली वर्पा 
तक सूखे पड़े रहें । किसी ने ठीक कहा है कि वन वर्षा को जननी है । पेड़ों को जड़ों 
के साथ-साथ पानी भूमि के गर्भ में चला जाता है, जहाँ से हम कुएँ खोदकर फिर उसे 
निकाल सकते हैं । 

(७) मध्भूमि में वृक्ष लगे रहते हैं तो रेत नहीं उड़ने पाती और मरुस्थल श्रागे 
नहीं बढ़ पाता । 

(८) वनों का जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। (क) जब जल-भरी हवाएँ 
वनों के ऊपर होकर जाती हैं तो ठन्‍्डी होकर वर्षा करती हैं। (ख) वृक्षों में नमी और 
छीतलता बनी रहती है भर जलवायु मोत्तदिल रहती है। - 

(६) बनों में अनेक सुन्दर, चित्ताकर्षक और स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं 

(१०) बन बाहरी श्राक्रमणणों को रोककर देश में शक्ति और सुरक्षा स्थापित करने 
में सहायता करते हैं जिनके बिना आ्रार्थिक विकास असम्भव है) 

(११) वनों से राज्य को अच्छी श्रामदनी होती है । अशुमान है कि भारत में राज्य 
को वनों से कुल मिला कर लगभग ६ करोड़ रु० से अधिक आय होती ।) 

! भारत का चन-क्षेत्र े 
विशेषज्ञों की राय है कि उत्तम कृषि और सिंचाई की हृष्टि से किसी देश के समस्त 
स्थल-क्षेत्र का कम से कम २५%, भाग चनों से ढका हुआ होना चाहिये । ये वन देश 
के विभिन्न भागों में समुचित रूप से फैले हुए होने चाहियें और श्रमधिकार प्रवेश 
..दुश्पयोग तथा अति उपयोग से उनकी रक्षा होनो चाहिये । 
- भारत जैसे कृपि-प्रधावन और गरम देश की लगभग एक-तिहाई भूमि में वन होने 
: चाहियें। वास्तव में भारत में २:६६ लाख वर्ग मील क्षेत्र में वन हैं जो कुंल क्षेत्रफल 
का २१३ % है। फिर वनों का सब राज्यों में समान वितरण नहीं है। वनों का 
अनुपात पंजाव में ११ %, उत्तर प्रदेश में १७% और विहार में १४% है । केवल 
आसाम औझौर मध्य प्रदेश में ययेष्ठ वन है । हमारे देश में प्रति व्यक्ति ०'२ हैक्‍्टा एकड़ 
वन हैं जबकि सोवियत संघ में ३९५ हैवटा एकड़ और श्रमेरिका में १८ हैवटा एकड़ 
._. 0फर एण७्न३ + #गरणिव्वात) फिशंगरंणा, खीज॑काफ ० 7. & 8, 0, 
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वन है।' ये आँकड्टे भी देश में वोंकी कमी पूरी तरहनहीं वतलाते। हमारे 
अधिकांश वन नाममात्र के हैं। कुप्रवत्ध झौर दुश्पयोग के कारण वे भूमि की रक्षा 
नहीं कर पाते और बहुत कम इमारती लकड़ी देते हैं । गर-सरकारी वनों की दशा 
विज्ञेप रूप से खराब है । फिर कुछ वन मनुष्यों की पहुँच के वाहर हैं या अस्वाध्यकर 
स्थानों में है । 
वनों के प्रकार 
किसी देश की वनस्पति वहाँ की जलवायु, मिट्टी और भूतकाल में किये गये 
उपयोग पर निभेर करती है। भारत में जलवायु और मिट्टियों की विभिन्नता से 
ग्रतेक प्रकार के बन पाये जाते हैं। जहाँ यथेष्ट वर्षा होती है, ऊँचे, घने और सर्देव 
हरे वन पाये जाते हैं । जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती पत्ते पिराने वाले 
(76०0०॥०॥४) घन मिलते हैँ। जहाँ वर्षा और भी कम होती है, कंटीली भाड़ियों 
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के वन होते हैं ॥ तापक्रम के अनुसार वन उणष्ण ([7070), कम उष्ण (5प70- 
70048), सम जशीतोष्ण (76॥7708786) और ऊंचे पर्वतीय (8|/॥6) 
“होते हैँ । इनके अतिरिक्त विशेष प्रकार के वन होते हैं जैसे, समुद्र की रेत पर लगे 
हुए वन, नदियों के डेल्टाग्रों की कीचड़ पर लगे हुए वन और नदियों के किनारों के 
वन | हम नीचे इनमें से मुझ्य-मुर्य प्रकार के वनों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं -. 

(१) नम उष्ण वन (७०5 70.0०! ॥0७७७)--इस प्रकार के 

'बनों की तीन श्रेणियां होती हैं : (भर) त्मउष्ण और सर्दव हरे (प70[00, 
(७७, ॥0एश९४/८०॥). (आरा) उष्ण और आधे सदेव हरे (॥70/०४), $8गरा- 
एटशहा८्शा) और (३) नम, उष्ण, पत्तियाँ गिराने वाले (770]003[, 
]४0४, ॥0९000४00५) । हम क्रम से इनका संक्षिप्त वर्णन करते हैं । 

“(झआ्र) नम, उष्ण और सर्दव हरे वन देश के उष्ण भागों में जहाँ यथेटट 
(१००” से ऊपर) वर्षा होती है, पांये जाते हैं। इन वनों में १५० फुद या अधिक 
ऊँचे, घने और सदंव हरे वृक्ष पाये जाते हैं। ये वन दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट, 
कन्नड़, तिनिवेली, मैसूर, कुर्य, भावणकोर श्रौर प्रण्डमान में और उत्तर भारत में 
श्रासाम, बद्धाल के उत्तर-पूर्व के पत्तों और उड़ोसा के समुद्री किनारों पर पाये जाते 
हैं। इनमें वाँस भ्रौर बेंत प्रधानता से लगते हैं । 

(आरा) उष्ण और कम सदेव हरे वन प्रथम श्रेणी के वनों से मिलते हुए 
परन्तु 'कुछ कप्र ऊँचे, कम घने श्ौर सदँव हरे या पत्ते गिराने वाले वृक्षों के होते हैं 
श्रौर इन्हीं क्षेत्रों में पाये जाते हैं । 

. ' (इ) नम, उप्ण और पत्तियाँ गिराने वाले वन कुछ कम वर्षा के क्षेत्रों 
में पाये जाते हैं। इनके चृक्ष १०० से १२० फुट तक बढ़ते हैं । इस श्र णी के वन 
परिचमी घाट के पूर्वी ढाल, मध्य प्रदेश, वम्बई, मद्रास तथा मैसूर, कोचीन और 
न्रावशणुकोर के पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं । इन वनों में सागवान (॥88८) और 
चन्दन के पेड़ बहुतायत से पाये जाते हैं। उत्तर भारत में इस जाति के वन उत्तर 
प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, परश्विमी बंगाल और आसाम में पाये जाते हैं । 
इन चनों में साल (59) के वृक्षों की प्रधानता होती है जो ६० से ६० फुद तक 
"से होते है । 

(२) शुष्क उष्ण वन (णिज्ञ ॥70एॉ०० ए0०४5)--य्रें वन्न भी दो 
प्रकार के होते हैं--(भ्र) शुष्क उष्ण पत्तियाँ गिराने वाले वन (झा) उष्ण 
कंटीले वन 

(अर) शुष्क, उप्ण और पत्तियाँ गिराने वाले वन, दक्षिण और उत्तर भारत .' 
दोनों में पाये जाते है। इन वृक्षों की ऊंचाई ५० से ७५ फुट तक होती है| वर्षा ऋतु 

में ये वृक्ष खुच फलते हैं परन्तु सूखी ऋतु में इन पर एक भी पत्ती नहीं रहती ।.वृक्षों 
6३ | 


घप छठा प्रध्याय 
के नीचे छोटे बाँस, फाड़ियाँ और घास भी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में ,इन वनों में 
बहुधो आग लग जाया करती है। इनमें साल (998) के वृक्षों की प्रधानता. होती हैं। 

(ध्रा उप्ण और कोंटीले वनों में २० से ३० फुट तक के बबूल श्रादि कॉदि- 
दार वृक्ष पाये जते है।ये वन मध्य भारत, पंजाब, राजस्थान ग्रौर उत्तर प्रदेश के 
कुछ भागों में पाये जाते है जहाँ १०” से ३०” तक वर्षा होती है । 

(३) पर्वतीय कम उष्ण वन (४०7 क्षा8४ 579-70]ग०७ #0689)-- 
ये वन दक्षिण भारत वी ऊँची पहाड़ियों श्रौर उत्तर भारत में थूर्वी हिमालय और 
आ्रासाम में पाये जाते हैं, जहाँ ६०” से २००” तक वर्षा होती है भर बन्ूृत (097) 
और अ्रखरोट ((॥८४7१४) के वृक्ष पाये जाते हैं। हिमालय के चीड़ (2॥76) 
के वन और खासी, नागा और मणीपुर की पहाड़ियो के वन भी इस श्रेणी में भरा 
जतिे है। 

(४) पर्वतीय सम-शीतोष्ण बन [)/०॥9॥6 ''७॥७शशा० ?07०808)-- 
ये वन भी दक्षिण-भारत की ऊँची पहाड़ियों और पूर्वी हिमालय तथा आ्ासाम की 
पहाड़ियों पर ६००० से ६५०० फुट तक की ऊँचाई पर पाये जाते हैं जहाँ पर वर्षा का 
श्ौसत ८०“ होता है। हिमालय की समशीतोष्ण जलवायु में पाये जाने वाले कोण- 
घारी ((!07/9700४) वन जिनमें १०० से १५० फुट तक ऊँचे स्प्रस, देवदार श्ौर 
चीड़ के वृक्ष होते हैं, इसी श्र शी में रखे जाते हैं 

(५) ऊँचे पर्दतीय चन (6776 707688)--मे वन ६४०० से १२००० 
फुट तक की ऊँचाई पर बहुधा हिमालय पवेत श्रेणी पर पाये जाते हैं परन्तु ठण्ड के 
कारण इनकी ऊँचाई ५० या ६० फुट से अधिक नहीं होती है। चौड़ी पत्तियों वाले 


वृक्षों की ऊेचाई तो २० से ३० फुट तक ही होती है। ये वन सर्देव हरे रहते हैं भर 
चराई के लिये उत्तम होते हैं । 


(६) विशेष प्रकार के बन -- 

(क्र) तटीय चन (5680॥ 807९5($)---मे वन समुद्र के तट पर पाये जाते हैं 
जहाँ कितारों पर रेत होती है। यहाँ की मिट्टी समुद्र की रेत होती है जिसमें बूने के 

- भ्तिरिक्त श्रन्‍्य खनिजों का अभाव होता है । यहाँ तेज, नमक से लदी हुई हवायें चलती 
हैं भौर वहुधा समुद्री घास, वेलड़ियाँ और भाड़ियाँ या. छोटे-छोटे स्व हरे या पत्तियाँ 
गिराने वाले वृक्ष पाये जाते हैं । 

(आ) ज्वार भादा के चन (पते ?0765(5)-- ये बन समुद्र के किनारे पर 
नदियों के डेल्टाओं में ऐसे कीचड़ में पाये जाते है जहाँ पर समुद्र का पानी चढ़ आतः 
है। इनमें सर्देव हरे १०० फुट तक ऊँचे पेड़ होते हैं । गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी 
श्रौर कृष्णा के डेल्टाओं में ऐसे वन विद्यमान हैँ । 


(ह) ताजा पानी फे दलदल (गिल्शी एटा $फा05)--ये चदियों के 


भारत की वन-सम्पत्ति प्‌ 


डेल्टाओं के ऊंपर पाये जाते हैं जहाँ समुद्र का खारी पानी नहीं पहुँचता है। आसामे, 
बंगाल, उत्तर प्रदेश और मद्रास में ऐसे वन विद्वमान हैं। इनमें सदैव हरे ३० से ६० 
फुट ऊंचे पेड़ होते हैं । इनमें कभी-कभी बेंत पाई जाती है। 

(ई) नदी-तट के चन (एशशा। 706508)--ये बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे 
नई कछारी मिट्टी (&]एशंप्रात) पर पाये जाते हैं। यहाँ यथेष्ट पानी होता है परन्तु 
मिट्टी बहुधा खुरदरी होती है और बाढ़ से कटती रहती है । इन बनों में खैर, सीसू 
आदि के वृक्ष पाये जाते हैं ॥ 

बसों का प्रशासन 

भारत सरकार का वन-विभाग कृपि सचिवालय के अधीन है । इस विभाग का 
सबसे बड़ा अफसर महा-वन-निरीक्षक ([79706007 06068] 0 ४07689) 
होता है। राज्यों में वनों के प्रबन्ध के लिये वृत्त ((7॥70]68) बनाये गये हैं जो वन- 
रक्षक (((0750ए० ० एप 907689) के अधीन होते हैं। जिस राज्य में तीन या 
अ्रधिक 'वृत्त! होते हैं उनमें एक मुख्य वन-रक्षक ((]रर (०ा्रइशए्क्ल० ० 
90685) भी होता है। प्रत्येक 'वृत्त' में कई डिवीजन (॥2एंश०॥) और प्रत्येक 
डिवीजन में कई रेन्‍्जें (१७॥288) होती हैं, जो क्रमशः 'डिवीजनल-वन-अधिकारी' 
ओऔर 'रेज्जर' के अ्रधीन होती हैं। प्रत्येक रेम्ज में वीट्स (368/9) होते हैं जिनमें 
चौकीदार ((50०४॥089) होते हैं। इस प्रकार वनों के प्रशासनिक ढाँचे में एक भोर 
चौकीदार और दूसरी ओर कृषि मंत्री होते हैं । 


ह बन उद्योग 
वन-उच्चोश की हीन दशा--पाश्चात्य देक्षों की तुलना में भारत के वन उद्योग की 
दशा बहुत गिरी हुईं है। भारत में वनों की वापिक प्रति एकड़ उत्पत्ति ३९० घन 
फुट है जब कि अमेरिका में १८, जापान में ३७ और फ़ान्स में ५६९८ घन फुट है ।* 
हमारे वत उद्योग की होन दशा के प्रधान कारण निम्वांकित हैं :- 

- (१) आसाम और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेप लगभग सब राज्यों में वनों 
का क्षेत्रफल ख्युनतम आवश्यक क्षेत्र से कम हैं और चलन क्षेत्र का वितरण बड़ा 
असुभान है । 

(२) लगभग ४०%, वन ऊँचे पव॑तों पर होने से मनुष्य की पहुँच से परे हैं भर 
जहाँ पहुँच सम्भव है वहाँ भी परिवहन के साधनों की कमी से वनों का पूरा-पूरा लाभ , 
नहीं उठाया जा सकता है । > 

(३) लगभग ३७% वन निजो सम्पत्ति हैं और साधारणतः बिना विचारे नष्ट 
किये जाते हैं। शेप ६३%, सरकार की सम्पत्ति हैं परन्तु केवल ५०%, बन विभागों के 


(९) गतीद्षा [्तणआक्ाण, ((-8-959), 9, 385, 


8० ““ , छठा अध्याय 


नियन्त्रणु में है। दुर्भाग्य से कुछ समय पूर्व तक वन विभागों का उह्द्य भी केवल 
वनों की रक्षा करना था। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने या इनसे व्यापारिक लाभ उठाने 
की ओर इनका ध्यान नहीं गया था | मु 


(४) वन-विज्ञान और वन-रक्षण विद्या के ज्ञान के अभाव में हम वन सम्पत्ति 
का पूरा लाभ नहीं उठा सके है। श्राज भी हम अपने व्तों में पाई जाने वाली कई 
प्रकार की लकड़ी के ग्रुणों, महत्व और उपयोगिता के विपय में अनभिज्न हैं । 

(५) हमारे देश में लकड़ी काटने के तरीके भी बहुत पुराने हैं। इससे बहुत सी 
लकड़ी व्यथे नह हो जाती है। 


६) कई राज्यों के वन विभाग अविकसित हैं । संख्या और योग्यता दोनों की 
दृष्टि से हमारी वन-सेवा पिछड़ी हुई है । ४ 


उन्नति के उपाय--वन हमारी महत्वपुर्ण राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। हमको इसी झूप 
में इनकी रक्षा और विकास करना होगा और इसके सर्वोत्तम उपयोग के साधन 
जुटाने होंगे । | ; 
(१) केख्रीय व्न-मण्डल ((छात 8000 0 ए06509) को चाहिये कि 
प्रादेशिक जाँच करके प्रत्येक प्रदेश के लिए वनों फा न्यूनतम प्रतिशत निर्घारित करे 
ओर वन-विभागों को इन न्यूनतम प्रतिशतों तक पहुंचाने को योजनाएँ बना कर काम 
करना चाहिये । सौभाग्य से हमारे देश में इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये यथे्ट भूमि.है 
और प्राकृतिक दशा तथा जलवायु भी अनुकूल है। जिस भूमि पर खेती नहीं की जाती 
है या नही की जा सकती है उस पर घन लगाये जाने चाहिएँ। जिम भूमि पर एक 
समय वन ये गरन्तु श्रव न2 हो गये हैं वहाँ फ़िर से लगाये जाने चाहिएँ। ऊप्तर, बंजर 
भूमि पर भी वन लगाने के प्रयत्न किये जाने चाहिएँ । इसी प्रकार तालाबों, नहरों और 
सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये जाने चाहिए । जमींदारी और जागीरदारी समाप्त होने 
पर जो वन-भूमि सरकारी हो गईं है उस पर भी वनों का ब्रिकास किया जाना चाहिये ॥ 
निजी भूमि पर वन लगाने के लिये वन-त्रिभागों द्वारा प्रोत्साहत और सुविधाएँ प्रदान 
की जानी चाहिएँ। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश में न्यू 


नतम वन-प्षेत्र का उद्देश्य प्राप्त करने 
का प्रयत्व होना चाहिये। ः की | 


(९) कई राज्यों में चनों को सुरक्षित (२6४६:ए८१), रक्षित (?70(००००) 
और अरक्षित ((08६४६१ ० ऐंप्राटइषाए80) श्रेशियों-'में विभाजित किया ' 
जाता है। वन रक्षा की दृष्टि से केवल श्रथम श्रे शी के वनो का' उपयुक्त प्रबंन्ध है । शेप 
दो श्रेणियों के वनों को व्यवस्था सन्तोपप्रद नहीं है । निजी वनो में तो बब रक्षा का 
नाम ही नहीं है । बन विभागों को 'अरक्षित' वनों के सुप्रवन्ध की व्यवस्था करन 
चाहिये ओर निजी वनों पर भी नियन्त्रण रखना चाहिये । 
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आरत की वन-सम्पत्ति हर 


(३) रेलों, सड़कों भौर नदियों तथा नहरों में नौ-वहन की उन्नति द्वारा उत्त बनों 
का उपयोग करता चाहियें जो इन साधनों के अ्रभाव में उपयोग नहीं हो रहे हैं । 

(४) वन-रक्षण, वृक्ष लगाने और वृक्ष काटने के चैज्ञानिक तरीकों का उपयोग 
किया जाना चाहिये । 

(५) बन-विद्या और वन-अ्रनुसंघान की उन्नति की जानो चाहिये। इस दिद्ा में 
देहरादुन की वन-अनुसंघान-संस्था (7070-80 १6६७७॥०॥ [750/00॥6। का कार्य 
सराहनीय है। इस संस्था ने लकड़ी की रक्षा करने और बाँसों को कीड़ों और रोगों से 
बचाने के तरीके निकाले हैं और कागज, प्लाईवुड, तारपीन श्रादि उद्योगों की स्थापना 
में सहायता की है। परन्तु इस संस्था के अनुसन्धान के परिणाम जनता तक पहुँचाने के 
लिये इनको प्रकाशित करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और इस संस्था और 
उद्योगों में सम्पर्क स्थापित होना चाहिये । 

« (६) वेन-उद्योग के व्यापारिक पहलु की ओर श्रधिक ध्दान दिया जाना 
चाहिए। इससे सरकार को भ्रधिक आय होगी और देद में रोजगार बढ़ेगा । 

(७) चत्त-विभाग के कमंचारियों की संख्या और योग्यता में वृद्धि फी जानी 
चाहिये; क्योंकि जमींदारी और जागीरदारी प्रथाश्रों की समाप्ति से अधिक वन-क्षेत् 
सरकारी नियन्त्रण में श्रा गए हैं और वनों की जाँच पड़ताल और विकास के लिए 
यथेष्ठ संख्या में योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। राज्यों की वन-सेवा के उच्च 
कमंचारियों को प्रशिक्षण प्रदाव करने के लिए भारतीय-वन-महाविद्यालय ([90वद 
(07९5९  (0॥९९8) देहरादुन तथा रेन्‍्जरों के प्रशिक्षण के लिए इण्डियन : 
फोरेस्ट रेन्गर कालेज, देहरादून और रीजनल फोरेस्ट कालेज, कोप्रम्बेटूर कार्य कर 
रहे हैं। कई राज्यों में. भी वन-विद्यालय. हैं । इन संस्थाओं का विकास किया जाना 
चाहिए और इनको एक सूत्र में बांधकर एक वन-विश्वविद्यालय की स्थापना की 
जानी चाहिए। 

(८) वनों के श्रति नया दृष्टिकोश अपनाना चाहिए ।, हमको देश की वन 
सम्पदा को अपने पुर्वंजों को धरोहर साननी चाहिए और हमारा कर्तव्य होना चाहिए 
कि इसको बढ़ा कर अपनी अपने चाली पीढ़ियों को.ददेवें ॥ हम केवल इस सम्पत्ति 

का व्याज काम में ले सकते हैं, इसके मूल को कम करना आने वाली पीढ़ियों के 
प्रति अन्याय होगा | 

वन-नीति- वनों के प्रति जनता की भावना में परिवर्तन करने और 
वत्तों के विकास की हृष्ठटि से सन्‌ १६४७ में वृक्षारोपरत अम्दोलन चलाया गया था 
जिसमें राज्यपालों, मुख्य मन्त्रियों तथा देहा के अन्य नेताओं ने भाग लिया | सन्‌ 

१६५४० में भारत सरकार के कृषि मन्दी श्री मुन्शी ने वन महोत्सव आरम्भ किया जो 
प्रतिवर्ष समारोह-पुवंक मवाया जाता है। भारत सरकार ने संत १६५३ में राष्ट्रीय 
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६२ छठा श्रध्याय 
बत-नोति सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में देश्ा में ३५ प्रतिशत भूमि पर बन लगाते का 
लक्ष्य निर्धारित किया है । इस वन सम्बन्धी नीति के दो उद्देश्य हैं--- 


(अर) वन्य साधनों की दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना शरीर (प्रा) निकट : 
भविष्य भें इमारती लड़की की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करना । 


इस नीति के अन्तर्गत निम्नांकित बातों पर चिणेप ध्यान दिया जां रहा है 
(१) भूमि का ऐसा संतुलित श्रौर पुरक उपयोग करन। जिससे प्रत्येक प्रकार की 
भूमि से भ्रधिकृतम उत्पत्ति मिले श्रौर उसका च्यूनतम ह्यास हो; 


०. ० 


(२) पर्व॑तीय क्षंत्रों में वाढ़ रोकता; नदियों के किनारे और ढातू मैदानों 
में मिट्टी का कटाव रोकना जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति का क्षय नहीं हो; 


(३) समुद्री किनारों और मसुभूमि (राजस्थान) की रेत को श्रागे बढ़ने से 
रोकना; 


(४) यथासम्भव प्राकृतिक और जलवायु सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिये 
नए वन लगाना; 


(५) चराई के लिये घास ओर खेती के औजारों और ईंधन की पूत्रि के लिये- 
लकड़ी की व्यवस्था करना जिसमे गोबर खाद के काम भरा सके 


(६) सुरक्षा, परिवहन तथा अन्य उद्योगों के लिये ध्यापारिक लकड़ी की स्थायी 
पूर्ति करना 


(७) उपपु क्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही साथ बनों से श्रधिकतम प्राय 
प्राप्त करना ।* 


पंचवर्ष.घ योजनाओं के श्रस्तर्गत वन ॥ 

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बत लगाने, वनों में आने-जाने के लिये 
सड़क झादि वनामे तथा छोटे-छोटे बागान लगाने की श्रनेक योजनाएँ शुरू की गई 
भी :--(१) ७५ हजार एकड़ से अधिक भूमि पर फिर से वन अथवा वागान लगाये 
गए, (२) वनों में तीन हजार मील से अधिक लम्बी सड़कें बाई गई या उनमें सुधोर 
किया गया और (३) दो करोड़ एकड़ से भ्रधिक गैर-सरकारी वस्थ-प्रदेश को सरकार 
ने अपने नियन्त्रण में ले लिया। (४) पहली योजना का लक्ष्य इसारती 'लकडी की 
पूति २ था २१५ लाख टन बढ़ाना था जो योजना पूर्व वापिक पूतति का १० प्रतिशत होता 
है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दियासलाई वनाने की लकड़ी पर विशेष ध्यान दिया गया 


झौर तीन हजार एकड़ बागान प्रतिवर्ष लगाये गये | (५) देहराइन में किये जाने वाले 
' श्रन्य अनुसंधान कार्पो-की भी काफी उच्चति हुई. 
0 जा 2 थ 


के जावरका वरा9ात्रा09, 9४०0], ] २०, 5 ० [5-]-958 ए..0695 


भारत की वन-सम्पत्ति ६३ 


दूसरी योजना में वनों के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम श्रपतायों गया है उसकी मुख्य 
बातें निम्नांकित हैं :--- 

(१) तीन लाख अस्सी हजार एकड़ इलाके के वनों को दशा सुधारना 

(२) वन विस्तार कार्यक्रम के अन्तगंत चहरों की पटरियों और सड़कों के किनारे 
किनारे वन लगाना, बाढ़ों और रेगिस्तान के विस्तार के रोकने के लिए पेड़ लगाना 
तथा बंजर भूमि में वृक्ष लगाना । 

(३) ५० हजार एकड़ इलाके में व्यापारिक महत्व की इमारती लकड़ी के बागान 
लगाना। 


_ 2! ५० हजार एकड़ अत्तिरिक्त भूमि में दियासलाई की लकड़ी के बागान 


(५) १३ हजार एकड़ भूमि में वाटल और सरपत के पौधे लगाना । 

(६) वनों में ७, ४०० मोल लम्बी सड़कें बनाना या उनमें सुधार करना । 

(७) शहतीरों को काटने के नए तरीके अपनाना । 

(८) द्वितीय श्रेणी की इमारती लकड़ी को बढ़िया लकड़ी में बदलने के लिये 
केन्द्र स्थापित करना | 

(६) लगभग दो हजार एकड़ भूमि में जड़ी-बूटियों के पौधे लगाना । 

(१०) वच्य-साधतों के जाँच की व्यवस्था करना । 

इसके भ्रतिरिक्त वनों में काम करने वाले श्रमिकों की भलाई के लिए सहकारी 
संस्थाएँ स्थापित करने, वन-अनुसंघान का विस्तार करने, और वन-उद्योग की उन्नति 
के. लिए बन-भ्रायोग स्थापित करने का भी विचार है । 

केन्द्रीय वद मंडल ने तीसरी योजना में वनों के विस्तार के लिए ११७-करोड़ 
रु० की योजना तंयार की है जिसमें ६० लाख मनुष्यों को सीधा और २० लाख को 
परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा । पहली और दूसरी योजनाश्रों में वनों के विकास पर 
क्रमशः, १३ करोड़ रु० और ४७ करोड़ रु० रखें गए थे । 

'. प्रो० अलक घोष ने सुझाव दिया है कि वनों के प्रशासन, झ्रायोजन और १९५२ 
की राष्ट्रीय वत नीति को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त एक वन-उद्योग-आयोग ' 
(90765७ए ००एण्ांडछ07) की स्थापना को जानी चाहिये ।* 

परीक्षा के प्रइन 
राजस्थान विश्वविद्यालय (वो. ए.) 
(१) भारत में खेती की खुशहाली में वर्तों का महत्व स्पष्ट कीजिये । वनों की उपज 
पर आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए और उनके विकास के लिए अपनाई गई 
नीति की-वर्णात कीजिये । * (१६५४) 


.' पावाशा 8०07070₹ (959), 9. 33. 


है४ + छर्ठा अध्याये' 


- (२) भारतीय अ्रथ॑-व्यवस्था में वनों के महत्व का विवेचन कीजिंयें | वर्तमान 
सरकार की वन नीति वतलाइये । | (१६५६) 
आ्रागरा विद्वविद्यालय (बी. ए. व वी. एस-सी.) हु 
(१) भारत की वन सम्पत्ति के अनुमान वतलाइये । इस सम्पत्ति की सुरक्षा और 
सदृपयोग के लिए सुझाव दीजिये | (१६४७) 
संदर्भ प्रन्थ 
], 007 ए076588 $ (एशाएथीणा$ एज, ऐश), 


2, हू, 0, ठा0्चा $ ००07० ॥१6४0०070९४ 0 [तब 496 एव) 
(६, एऐ, 8859, (४०0६७, ।956), 


3. संक्षिप्त दूसरी पत्चवर्षोय योजना + (योजना आयोग, दिल्ली श्र० १५) 


सातवाँ श्रध्याय 
' भारत में द्वाक्ति के साधन 


“ज्षौतिक संस्कृति का स्लोत विकसित ज्ञक्ति है। हम श्रव शक्ति के युग में प्रवेश 
कर रहे हैं श्रीर शक्ति का महत्व उत्पादन को श्रधिक और सस्ता करने में है ताकि 
हम सबको सांसारिक वस्तुएं अ्रधिक प्राप्त हो सकें ।” >हेनरी फोर्ड 


शक्ति के साधनों का महत्व 
किसी देश के झ्राधथिक विकास में शक्ति के साधनों का वड़ा महत्व है। जिस देश 
में प्रचुर मात्रा और कम कीमत में शक्ति के साधन उपलब्ध हों वहां तीम्र गति से 
सर्वाज्भीणा आरथिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। किन्तु जहाँ शक्ति के साधनों 
का अश्रभाव हो वहाँ, श्रन्य बातों के पक्ष में होते हुए भी, आध्धिक विकास में रुकावट 


पड़ जाती है। जिस देश में शक्ति के साधन उपलब्ध हों वहाँ कृषि, उद्योग, व्यापार 
ऋौर परिवहन सभी फो उन्नति की जा सकती है । शक्ति के साधनों की सहायता से 
यांत्रिक कृपि (४९०॥०॥५४० 3९7॥0पप76) सम्भव हो सकती है--प्रर्थात्‌ 
भूमि को समतल करने, मुलायम करने, हाँकने, बीज बोने, सिंचाई करने, फसल काटने 
ओर माल निकालने के लिए शक्ति से संचालित यन्‍्त्रों ((४०॥॥०४) का उपयोग 
किया जा सकता है। माल तैयार करने के उद्योग-घन्धचे (४7॥पतिएणपत॥8 
ए80605४४768) भी शक्ति के साधनों पर श्रवलम्वित है । कारखानों का स्थानीयकरण 
वहीं होता हैं जहाँ शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं। शक्ति के साधनों से, विशेषकर 
विद्युत्‌ शक्ति से, ग्रंइ-उद्योग के विकास में भी बड़ी सहायता मिलती है । जापान और 
स्विट्जरलैंड में ग्रह-उद्योगों की सफलता का एक बड़ा कारण उन देझ्षों में प्रचुर मात्रा 
और कम कीमत पर विद्युत्‌ शक्ति का उपलब्ध होना है। जल, स्थल और नभ के 
* आवागमन के साधनों की उन्नति भी शक्ति के साधनों पर निर्भर करती है। यदि तीज, 
गतिशील, सस्ते और सुरक्षित परिवहन के साधन उपलब्ध हों तो व्यापार का यथेष्ट 
-विकास हो सकता है। यही कारण है कि आथिक विकास की योजनाओं में शक्ति के 
साधनों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। | 
... वक्ति के प्रमुख साधन 
भारत में शक्ति के प्रमुख साधन निम्नांकित हैं-- - 
(ञ्र) मानव-शक्ति (्िएायशा ?0एछ&/), (था) पद्ु-शक्ति (दाता: 
ए0ए़2", ' (इ) कोयला ((08]), (६) लकड़ी: (२४००४), . (उ) खनिज ' तेल: 
ड़ धर रा ६३ पद ५ अर े 


६६ सातवाँ भ्रध्याव 


(गन 0॥9), (ऊ) वागुदक्ति (हा ?009७), (ए) विद्युत-शक्ति 
विशेषतः जल-विद्य त-शक्ति (्रिज600-७६०7० ?0फ्क), (ऐ) भ्राणविक ग्रक्ति 
(00770 ?0एछ८) । 

(अ) मानव-शक्ति (उिपााका ?207७)-मनृष्य केवल उपभोक्ता ही नहीं है 
किन्तु घनोत्पादन का एक अनिवार्य साधन भी है। धनोत्यादन का कोई भी कार्य मनुष्य 
की सहाण्ता के बिना असंभव है। मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति से, औजारों या छोटे यंत्रों 
की सहायता से धनोत्वादन के कई कार्य करता है। मानव-श्रक्ति की पूर्ति मनुष्पों की 
संख्या और दक्षता पर * भर करती है । भारत में जन-संख्या की भरमार है। मानव 
जाति का सातवाँ भाग हमारे देश सें रहता है। किन्तु हमांरे श्रमिकों में दक्षता का 
प्रभाव है। संख्या की वबहुलता और जीवन-स्तर के नीचा होने से श्रमिकों का वेतन 
कम है । इसी कारण घनोत्पादन के कार्यो में मानव-श्चक्ति का उपयोग किया जाता 
है। परन्तु ज्यों-ज्यो बड़े पैमाने पर घनोत्पादन की प्रणाली झपनाई जाती है मानव- 
शक्ति का महत्व घटता जाता है। इसी कारण घनोत्यादन की श्राथुनिक व्यवस्था में 
शक्ति के साधन के रूप में मनुष्य का स्थान गौण है | ] 

(आर) पशु-शक्ति (छयरग] 70फ़«)-हमारे देश में मनुष्य संख्या की भाँति 
पद्षु संख्या भी श्रत्यधिक है। बैल, भैसे, घोड़े खच्चर, गधे, हाथी इत्यादि हन चलाने, 
गन्ना पेरने, पानी निकालने, गाड़ी हाँकने, वोका ढोने और सवारी इत्यादि के काम में 
श्राते है। परन्तु चारे की कमी, पशु-चिकित्सा के साधनों के श्रभाव और नस्ल के बिगड़ 
जाने से हमारे पशुम्रों की दक्षता भी बहुत कम रह गई है। हमारा श्रादर्श यह होना 
चाहिए कि पशु संख्या में कम हों किस्तु दक्षता में भ्रधिक श्रच्छे हों। ; 

(इ) कोयला ((/08)--कोयला, भाष या विद्युत पैदा करके यन्त्र संचालन के - 
काम आता है । हम खनिज पदार्थों के प्रकरण में देख चुके हुँ कि भारत में कोयला, 
अधिकांशत; एक ही प्रदेश में केन्द्रित है। समविभाजन के अभाव में हमारे देश के 
कई स्थानों में, जो कोयले की खानों- से दर हैं, विशेषकर प्रायद्वीप में, कोयले की. बड़ी 
कमी है । हमारी खातों में भी कोयले की मात्रा सीमित है भोर सदैव के लिए ,इन पर 
निभेर नहीं रहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतोय कोयला घटिया श्रेणी का 
है | उष्णु जलवायु के कारण गहरी खानों में काम करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है ४ 
कोयला काटने के यस्त्रों का उपयोग भी कम होता है। हमारे कोयले की रक्षा और- 
उपयोग में किफायत की बड़ी आ्रावश्यकता है। आओ 

(ई) लकड़ी (श००९:--ईंघन के लिए लड़की का उपयोग कच्ची शक्ल में या 
कोयला बनाकर किया जाता है। कच्ची शक्ल में लकड़ी का उपयोग असुविधा-जनक 

न 7णा 0६ 9४०००) को- लोकप्रिय बनाना चाहिये 
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क्योंकि इससे लकड़ी के कोयले के अतिरिक्त काए-सुरासार (/७४४ए 800॥0]) 
और काछ तारकोल (१४००0 (६7) आदि गौर उपज (छिप-270000(8) के रूप 
में प्राप्त होते हैं जिनकी बिक्नी से लकड़ी के कोयले की उत्पादन लागत में कमी हो 
जाती है। भारत के जंगलों में बड़ी मात्रा में लकड़ी पाई जाती है; परन्तु इन वनों से 
उपयुक्त लाभ नहीं उठाया जाता है। हमारे देश में अधिकांश वन पवेतीय प्रदेशों में 
हैं । वहाँ परिवहन कठिन और मंहगा रहता है । यदि यह असुविधा उपस्थित नहीं भी 
हो तो भी जब तक बड़े प॑माने पर वृक्ष लगाने की योजना नहीं अ्पनाई जाती, हमें 
सन्देह है कि लकड़ी की पृति इसकी श्रौद्योगिक और घरेलू माँग के बरावर हो सकेगी | 

(उ) खनिज तेल (/वा्ाव 0][)--इत् पर भी खनिज पदार्थों के प्रकरण 
में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बर्भा 
और पाकिस्तान के अलग हो जाने के पश्चात्‌ भारत में केवल आसाम में डिब्र|ढ़ के 
आस-पास तेल निकलता है जो हमारी ग्रावश्यकताश्रों के लिये श्रपर्याप्त है। अतएव 
हमको बड़ी मात्रा में तेल विदेशों से मंगाना पड़ता है ॥ 

(ऊ) वामु-शक्ति (87-20ए़&/") -वायु भी शक्ति का प्रवल स्रोत है परन्तु 
अभी तक मनुष्य इस शक्ति का लाभ उठाने में श्रसमर्थ रहा है। हमारे देश में हिमालय 
के कारण प्रचंड वायु नहीं वहती है। फिर भी वायु-श्क्ति मंदानों में भूसा उड़ाने 
(ऐ/770एस्‍78) के काम में श्राती है और पर्वत्तीय प्रदेशों में यह पानी निकालने 
और चक्की चलाने के काम में भी ली जाती है परन्तु धवोत्यादन के काम में इसका 
महत्व नगण्य है । 

(ए) विद्य्‌ त-शक्ति---आजकल बिजली, शक्ति का एक प्रमुख साधन मानी जाती 
है । विजली तैयार करने के लिये भाप से चलने वाले इंजन या तेल से चलने वाले 
इंजन या पानी से चलने वाले इंजन काम में आते हैं। कोयला और तेल का वर्णन 
ऊपर हो चुका है। श्रतः हम इस प्रकरण में पानी की शक्ति से बनने वाली बिजली के 
लाभों का संक्षिप्त वर्णन करके यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में 
भारत में विद्युत शक्ति का कितना विकास हुआ है और भविष्य में हमारे देश में इसके 
विकास की क्या सम्भावना है ? 

| जल-विद्य त के लाभ 
. जल-विद्युत के विकास से निम्नांकित लाभों की आज्या की जाती है-- 

(१) जल-विद्युत को “सफ़ेद कोयला” (४6 (08]) फहते हैं। यह नाम 
वतलाता है कि कोयले की भाँति जल-विद्युत भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। 
इससे शक्ति उत्पन्न करने में शक्ति के साथ ही तीज गरमी पैदा होती है । किन्तु जल-विद्यू त् 

तेपार फरने में यद्यपि श्रधिर शक्ति प्राप्त होती है किन्तु कोई खास गरमी पैदा नहीं 


ध्ध सातवा श्रध्याय 


होतो है । इसलिए भारत के समान गरम देश में जल-विद्युत ही शक्ति का सर्वोत्तम 
साधन है । 


(२) इस साधन से शक्ति, श्रन्य साधनों की अपेक्षा, सस्ती उत्पन्न की जा सकती 
है। ऐसा अनुमान है कि पुर्णंतः विकास होने पर जल-विद्युत दो पैसे प्रति इकाई के 
भाव से प्राप्त की जा सकती है। 

(२) कोबला, लकड़ी, तेल इत्यादि को हे 
जाने में बड़ी श्रसुविधा और व्यय होते हैं, इसलिए ये वस्तुएँ उत्पत्ति से दूर के स्था 
में बड़ी महगी पड़ती हैं । किन्तु जल-विद्यु त तारों द्वारा श्रासानी से श्रीर श्रत्प व्यय 
में दर तक ले जाई जा सकती है। 

(४) जल-विद्युत का एक वेड़ा लाभ यह है कि जलन 
सिंचाई, नौका-वहन, बाढ़ नियन्धरण, मिट्टी की रक्षा, 
की योजनाएँ एक हो साथ कार्यान्वित की जा तकती 
से "एक पंथ बहु काज” सिद्ध होते हैं। 

(५) जल-विद्य त द्वारा कृषि के यांत्रीकरण 
प्राप्त होती है। पानी निकालने इत्यादि 
किये जा सकते हैं । 


(६) जल-विद्युत की सहायता से उद्योग-घन्धों . कै विकेद्रीकरण (]98८०॥- 
4६६/0॥) और प्रामीण उद्योगों और गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है ।. 
देहात में कपास ओटने, तेल निकालने, मूंगफली छीलने, आटा पीसने और ईख को 
_- रस निकालने इत्यादि के छोटे-छोटे विद्यू त द्वारा संचालित कारशाने खोले जा-सकते 

हैं। इस प्रकार भूमि पर भार कम हो सकता है। 

(७) इसके फलस्वरूप कारखाना प्रणाली की 


श्रौद्योगिक नगरों की भ्रत्यधिक भीड़ घटा कर देहात 


सकती है। इससे जन-संख्या का श्रधिक सम-विभाजन और देश का सम-आाधिक- 
विकास सम्भव हो सकता है। 


(८) जल-विद्य त के विकास से बड़े पैमाने पर कास करने वाले उद्योग-धन्प्रों को 
भी लाभ होता है। शक्ति की लगत में कमी हो जाने से माल को कुल उत्पादन 
जागत भी कम हो जाती है। वम्बई के कारखानों- को वहाँ जल-विद्यू त का विकास 
होने से बड़ा लाभ पहुँचा है। यही कारण है कि नये. कारखाने वही खुल रहे हैं जहाँ 
जल-विद्य्‌ त-शक्ति उपलब्ध है। 


(६) जस-विद्यूतत के विकास से परिवहन और सं 
में भो सहायता ,प्राप्त होतो है। विजली से चलते वाली 
सकती हैं । इससे रेलों की गति तेज. की 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 


-विद्युत्‌ योजनाएँ झौर 
वनों श्रौर मछलियों के विकास. 
हैं। ऐसी बहु-उद्देश्य योजनाओं 


(९८ ४॥8900॥) में सहायता 
के कार्य विद्य त की संहायता से अल्प व्यय में 


हानियाँ कम्र को जा सती है। 


वाद-वहन के साधनों के घिकास ' 
रेलें, ट्रामें इत्यादि बनाई जा* 
जा सकती है शोर उत्पादन लागत में कमी 


खाली होने 'की प्रवृत्ति रोकी जा. 
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की जा सकती है। तारों, बेतारं के तांरों, रेडियो आदि का भी विकास सम्भव हो 
जाता है। 

(१०) झ्ग्त में ग्रामवासियों को भी सभ्य जीवन की सुविधाएं, जेसे रेडियो 
(२४०॥०0), बिजली के पंखे (8॥80000 [7४॥5), हिमकारक यत्र (रि७गर2908- 
6079) झ्रादि उपलब्ध किये जा सकते हैं । 

यद्यपि जल-विद्यू त-शक्ति के विकास से कई प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ हैं तथापि 
इसके उत्पन्न करने में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं जिनके कारण इसका श्ीत्र 
विकास नहीं हो सकता है । प्रथम, इसके उत्पन्न करने में प्रारम्भिक व्यय बहुत होता 
है यद्यपि संचालन-व्यय (४े/०7.708 550008989) कम होता है । दूसरे, हमारे 
देश में वर्षा केवल तीन मास होती है और ऐसी नदियों का अ्रभाव है जिनमें स्देव 
प्रचुर मात्रा में पानी बहता रहे | इसलिये सूखी ऋतु में उपयोग के लिए पानी को 
इकट्ठा करने की भ्रावश्यकता पड़ती है । इससे भी उत्पादन-लागत में वृद्धि हो जाती 
है और सस्ती कीमत पर जिद्यू त की पूर्ति करने में कठिनाई पड़ती है ॥ यह केवल 
भविष्य ही बतला सकता है कि विज्ञान इन कठिनाइयों पर कब और कहाँ तक 
विजय पा सकेगा । 

जल-विद्यु त की सम्भावनाएँ और विकास 

भारत में जलविद्यू त की सम्भावना--हम ऊपर वतला चुके हैं कि हमारे देश 
में कोयला, लकड़ी, खनिज तेल और वायु-शक्ति आदि का बड़ा श्रभाव है। परन्तु 
यह सौभाग्य का विपग्र है कि यह बअ्रभाव देश के कई भागों में जल-विद्यूत शक्ति के 
विकास से पूरा किया जा सकता है। केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग के शक्ति-विभाग 
मे जल-शक्ति का विस्तृत मूल्यांकन अपने हाथ में लिया है। इसकी जाँच से पता चला 
है कि पश्चिमी घाट से पद्चम दिशा में बहने वाली नदियों, दक्षिण भारत की पूर्व॑ 
की ओर बहने वाली नदियों प्लौर भारत की केन्द्रीय पठार की नदियों से लगभग १४७- 
लाख किलोवाट शक्ति तैयार की जा सकती है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के 
अश्रष्ययन चालू हैं। अनुमाव है कि देश में कुल मिलाकर ४१० लाख किलोवाट पन- 
विंजली तैयार करने की अनुद्भूत शक्ति है 

: दाक्ति के विकास के लिये संगठन--जल-विद्य त-शक्ति की विधिवत जाँच- 
पड़ताल और विकांस करने के लिये भारत सरकार ने केद्रीय जल और द्ाक्ति श्रायोग 
(आए एद्वालः 270 0फथ' ('०्माणांइ्शंणा) की स्थापना की है। 
यह आयोग राजकीय सरकारों द्वारा सिंचाई और जल-विद्युत के विकास सम्बन्धी 
कार्यों का समे-संगठन करता ' है श्लौर उनकी सहायता करता है । विजली की पू्ि--., 
बढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिये संसद में सन्‌ १६७४८ में विजली (पृ) कान 

वा 960, 9. 282... 
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स्वीकार किया । इसके प्रन्तर्गत समस्त देश के कैसद्रीय-विजली प्राधिकारी ((ल्लाएथं 
20०धला३ गण) और प्रादेशिक संगठन बवाने फी व्यवस्था है जितको 
राज्य विजली मंडल (386 5[0०7०ी३ 20905) कहते हैं। इस कादून है 
अनुसार सन्‌ १६५७ में केन्द्रीय विजली प्राधिवारी की स्थापना की गई है और 
लगभग सब राज्यों में विजली मण्डल भी बना दिये गये हैं । 


भारत में जलविद्यत का विकास--भारत में जल-विद्युत बनाने का कार्य सब 
से पहले १६६७-६८ में दाजिलिग में आरम्भ किया गया था। १८६६ में कलकत्ता 
में १००० किलोवाट का भाष से चलने वाला विजली-घर बनाया गया । १७० वीं 
शत्ताबदी के पहले २५ वर्षों में विद्चत उत्पादन की पूर्ति धीमी थी परन्तु तब से 
अब तक निरन्तर द्वुत गति से उन्नति हुई है। यदि १६३६ को ग्राधार (१०' ) 
माता जाय तो मार्च १६५४६ में त्रिजली की प्रस्थापित क्षमता, कुल उत्पादन और बिक्री 
क़मश: ३२५३, ५३२९० और ५२६८ थी । परन्तु इस विकास के बावजूद भी भारते 
में प्रति व्यक्ति विजली का उत्पादन केवल ३६ क्िलोबाट घन्दा प्रति व्यक्ति हैं, जब कि 
जापात में ५७१, यू० क्े० में १६१०, कनाडा में ५७८० ओर नावें में ७७४० है। ' 
देश के श्रवेक स्थानों में विजलो की माँग बढ़ रही है भौर शक्ति के अभाव में श्राथिक 


विकास मन्द पड़ गया है। इसके अतिरिक्त कई बिजली घरों की मशीनें पुरानी पड़ गई 
है और उन्हें तुरन्त वदलने की जरूरत है । 


पहली पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत विद्यु त-शक्ति का विकास- देश के आर्थिक, ' 
और औद्योगिक विकास के लिए विद्यू तत-शक्ति के महत्व को देखते हुये हमारी पहली 
और दूसरी दोनों योजनाओं में शक्ति के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।, 
पहली पंचवर्षीय योजना में शक्ति क्रे विकास के लिये लगभग २६० करोड़ रुपये 
निर्धारित किये गये थे जो योजना की कुल लागत का ११ प्रतिशत होता है। पहली 
योजना के शुरू में देश में बिजली तैयार करने के केन्द्रों की उत्पादन-क्षमता सर्वे 
मिलाकर २३ लाख किलोवाट थी। पहली योजना की अवधि में देश में बिजली 
केन्द्रों की प्रस्तावित क्षमता ११ लाख किलोवाट से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो 
गई। इसी अ्रवधि में बिजली का .उत्पादन १६५०-५१ में ६५७५ करोड़ इकाइयों से 
बढ़कर १६५५-५६ में ११०० करोड़ इकाइयाँ हो गया। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में विजली के उत्पादन में ६७ प्रतिशत वृद्धि हुई । 


पहली योजना के शुरू भें केवल ३६८७ नगरों और गाँवों को विजलो मिलती 
थी। मार्च १६५६ में ऐसे नगरों और गाँवों की संस्घा ७४०० हो गई । १६५०-५१ 
में देश में विजली को प्रति व्यक्ति खपत १४ इकाई थी, जो १६४५-४६ में बढ़कर 
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२५ इकाई तक पहुँच गई। इस प्रकार पहली योजना को अ्रवधि में बिजली की 
प्रस्तावित क्षमत्ता, उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 


दूसरी योजना सें बिजली-सम्बन्धी कार्वक्रा-दुसरी पंचवर्षीय योजना में 
बिजली के विकास के लिये ४२७ करोड़ रुपये रखे गये हैं जो इस योजना की कुल 
लागत का ६ प्रतिशत है शौर इस कार्य के लिये पहली योजना में निर्धारित राशि 
से १६७ करोड़ रुपये अ्रधिक हैं। दूसरी योजना का लक्ष्य बिजली की प्रस्थापित 
क्षमता: १६५५-५६ में ३४ लाल किलोवाट से बढ़ाकर १९६०-६१ में ६६ लाख 
किलोवाट कर देना है । इस प्रकार अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों में विजली की 
स्थापित क्षमता में ३५ लाख किलोवाट की वृद्धि होगी । २६९ लाख किलोवाद की 
वृद्धि सावंजनिक क्षेत्र में, ३ लाख किलोवाट की वृद्धि विजली सप्लाई कम्पनियों में 
और होप ३ लाख किलोवाट की वृद्धि औद्योगिक संस्थानों में होगी । सार्वजनिक क्षेत्र 
में होने वाली २६९ लाख किलोवाट की वृद्धि में से २१ लाख किलोवाट की वृद्धि 
पन-विजली केन्द्रों में श्रौर ८ लाख किलोवाड की वृद्धि ईंघव से विजली तैयार करने 
के केन्द्रों में होगी, जिनमें से कुछ बिजली डीजल से भी तैयार होगी । 

दूसरी प्रंचवर्षश्र योजना में विजली तैयार करने की ४४ योजनाएँ शुरू की 
जाएँगी, जिनमें कुछ नई योजनाएँ होंगी और कुछ वर्तमान केन्द्रों के विकास की 
योजनाएँ होंगी । इनमें २५ पन-विजली केन्द्र होगे और १६ ईंधन से बिजली तैयार 
करने के केन्द्र । 

अनुमान है कि जहाँ १६५५-५६ में कोई ११०० करोड़ इकाई बिजली तैयार 
हुई थी, वहाँ १६६०-६१ में २२०० करोड़ इकाई बिजली तैयार हो सकेगी । इस 
प्रकार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो पहली योजना के अन्त में २५ इकाई थी 
दूसरी योजना के अन्त में ५० इक्राई हो जायगी । 

पहली योजना की तरह दूसरी योजना में भी छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में विजली 
पहुँचाने की ओर विशेष घ्यान दिया जायगा । ४२७ करोड़ रुपयों की कुल रकम में से 
७५ करोड़ रुपये छोटे कस्वों और गाँवों में बिजली लगाने पर खर्च किये जायेंगे | अनु- 
मान है कि दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कस्वों और गाँवों की संख्या ७४०० से 
बढ़कर १८,००० हो जायगी, जितसमें त्रिजली को व्यवस्था होगी। इस प्रकार दूसरे 
योजना काल में जिन १०,६०० कस्बों और गाँवों में पहली वार बिजली पहुँच जायगी 
उनमें से ८६००, पाँच हजार से कम आवादी वाले गाँव होंगे । 

कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ 

(१) भाखड़ा सांगल योजना--यह भारत की सबसे वड़ी वहु-प्रयोजनीय 

योजना है। इस योजना में निम्तांकित कार्य शामिल हैं। . 


१०२ सातवा भ्रध्याय 


(१) पण्जाव के श्रम्वाला जिले में रूपर से ५० मील ऊपर सतलज नदी के झार- 
पार ७४० फुट ऊँचा भाखड़ा वाँध 
(२) बाँध की तलहटी में दो विजली घर; 
(३) नांगल बाँध; यह भाखड़ा बाँध से ८ मील नीचे की श्र है; 
(४) नांगल हाइडल चेनल; 
(५) नांगल हाइडल चेनल पर गंगुवाल और कटोना में दो बिजली घर; 
(६) नहर प्रणाली ( लगभग ६५२ मील मुख्य नहरें और २२०० भील छोटी * 
नहरें | ) ; 
अनुमान है कि इस योजना पर कुल १७०..करोड़ रुपये खर्च होंगे और योजना पूरी 
होने पर पञण्जाव तथा राजस्थान में ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी 
तथा ३,६६,००० फिलोबाट बिजली पंदा की जा सकेगी | यह विजली पञ्जाबव और 
राजस्थान के अतिरिक्त दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को भी दी जा सकेगी । 
भाँखड़ा वाँध ओर उसके विजली घरों के अलावा अन्य काम पूरे हो छुके: 
हैं। जनवरी १६५५ से गंग्रवाल और जुलाई १६५६ से कोटला के विजली घरों ने 
कार्य आरम्भ कर दिया है। सिंचाई का कार्य भी आरम्भ हो गया है। १६५७-५६ 
में भाँखड़ा की नहरों से पंजाब और राजस्थान में १६९६७ लात एकड़ भूमि की सिंचाई 
गई थी । यदि इस वर्ष भाखड़ा पर दुघंदना नहीं हुई होती तो बारह महीने 
सिंचाई होने की आशा थी । 
हे (२) दामोदर घादी योजना--इस बहु-प्रयोजवीय योजना का उहं इय बंगाल और" 
. विहार में बहने वाली दामोदर और इसकी सहायक नदियों को नियंत्रित करके- इस 
क्षेत्र को प्रलयंकारी बाढ़ों से वचाना श्लौर इसके साधनों का समग्र रूप से विकास करना 
है। जिस क्षेत्र में दामोदर भौर इसकी सहायक नदियाँ वहतो हैं, बह लगभग ६ हुजार ' 
वर्ग मील में फैला हुआ है, इसमें लगभग ५ लाख मनुष्य रहते हैं। यह कोयला, लोहा, ' 
मेंगनीज, अ्रश्नक, ताँवा, वोक्साइट, आदि म्रहृत्वपूर्ण खनिज़ों झौर उद्योगों का घर है। - 
दामोदर घाटी योजना इस पूरे नदी प्रदेश-को “इकाई मानकर . अमेरिका की टिनैसी 
घाटी योजना की तरह इसके वहुमुखी विकास के लिये चलाई गई है । इस योजना को 
बनाने का काम दामोदर घाटी आयोग को सौंपा गया है । इस योजना में चार बाँध 
. (तिलैया, माइथन, कोनार और पंचेट पहाड़) होगे, जिन परे पतन बिजली के देस्नद्र होगे 
दीन तापीय-विजली के केन्द्र वोकारो, दुर्गापुर और चन्द्रगगर होगे जिनकी कुल क्षमता 
५,००,००० किलोवाट होगी; विजली को पहुँचाते के लिये विस्तृत खम्भों और तारों 
का जाल विछा होगा और सिंचाई तथा नौका-नयन के लिए नहरें होगी । 
श तिलेया बाँध १६५४ में पूरा वन चुका था। माइथन बाँध भी १६५४७ में पूरा 
77: बाँध पर ६०,००० किलोवाद क्षमता का जल-विद्युत केन्द्र है जो पुर्ण॑तः 
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जमीन के नीचे है । यह भी तैयार हो चुका हैं। कोनार बाँध भी १६५४ में तैयार हो 
चुका था। पंचेद बाँध का उद्घाटन अ्रभी ६ दिसम्वर १६५६ को प्रधान मंत्री ने 
किया था। यह चारों बाँधों में सव से बड़ा है। इन चारों बाँधों से दामोदर घाटों 
क्षेत्र की वाढ़ों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इन पर कोतार बाँध को छोड़ कर 
सव के साथ पन-विजली घर हैं, जिनको कुल क्षमता १,०४,००० किलोवबाट है और 
इनसे १०,४४,००० एकड़ खरीफ और ३,००,००० एकड़ रबी की फसलों की सिंचाई 
भी हो सकेगी तथा उद्योगों को पानी मिल सकेगा । इनके अतिरिक्त इस योजना में 
दुर्गापुर का सिचाई बाँध भी शामिल है, जिससे १० ४४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
शुरू हो गई है। इसकी बाई नहर कलकत्ता और रानीगंज के वीच नौ-वहत के काम 
आयेगी । ५ 

इस योजना के तीन तापीय बिजली घरों में से पहला वोकारो पर १६५३ में पुरा 
हो गया था। इसकी क्षमता आरम्भ में १,५०,००० किलोबाट थी; जिसमें १६५६ पें 
७५,००० किलोवाट की वृद्धि कर दी गई है । दुर्गापुर का तापीय-बिजली घर जिसकी 
क्षमता १,४०,००० किलोवांट है, लगभग पूरा हो चुका है। चन्द्रपुर के तीसरे 
१,२५,००० किलोवाट क्षमता वाले बिजली घर पर भी कायय॑ आरम्भ कर दिया गया 
है। इससे मुख्यतः रेलों के लिए विजली मिलेगी । 

सबसे पहले जब श्री चुद हुइन ने दामोदर योजना का प्रारूप तैयार किया था, 
इसकी कुल लागत ५४ करोड़ रु० आँकी जाती थी। १६४८ में रुपए के अ्रवमूल्यन, 
मेहगाई तथा अतिरिक्त कार्यों के शामिल क्यि जानें से इसकी कुल लागत १०५ करोड़ 
रु- हो गई है। आजा की जाती है कि इस योजना के पुरी होने पर १३ लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई और ६,८४,००० किलोवाट बिजली के अतिरिक्त वाढ़-नियंत्रण और 
भूमि की कटाव से रक्षा की जा सकेगी तथा' जल-यातायात और मछली-पालन सम्भव 
हो सकेगा । 

(३) हीराकुण्ड योजता--प्रारम्भ में हीराकुण्ड योजना का प्रमुख उद्देहय बाढ़ 
नियन्तस था और सिंचाई तथा विजली इसके गौर उहू श्य थे। बाढ़ों की समस्या पर 
६८४२ से ही विचार शुरू हो गया था ।' १६३७ में श्री मोक्षग्रण्ड विश्वेसैरया से महा- 
नदी पर एक जलाशय बनाकर अकाल-प्रस्त क्षेत्रों को पाती पहुँचाने तथा वाढ़ों को 
रोकने का सुकाव दिया | १६४६ में केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई भ्ौर नौका-नयन आयोग 
के अध्यक्ष के श्री ए० एन० खोसलां ने महानदी पर तीन बाँध बनाने की सिफारिश 
की, जिनमें से पहला हीराकुण्ड पर बनाया ' गया है। यह वाँव सम्बलपुर से £ मील 
ऊपर 'महानवदी के आर-पार १५० फीट ऊंचा और १५,७४८ फीट लम्बा है तथा 
इसके दोनों श्रीर १३ मील लम्बी दीवारें हैं। इससे बने जलाशय में ६६ लाख एकड़ 
फुद पानी जमा हो सकेगा और यह २८८ वर्ग मील जगह घेरेगा । इस प्रकार यह 


१७४ - सातवाँ श्रध्प्राय 
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चित्र-संस्या १३--भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ 
भारत की सबसे बड़ी मनुष्य की बनाई हुई कील होगी । इस बाँध से ६'७ लाख एकः 
भूमि की सिंचाई हो सकेगी और बाँध की तलहटी में दनाये जाने वाले विजलीघरों + 
१,२३,००२ किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी । इस योजना की संशोधिर 
अनुमानित लागत ७०७८ करोड़ रुपये है। 
मुख्य बाँध और दीवारों का .गम लगभग पूरा हो चुका है। सितम्बर १६५४३ 
त्िचाई आरम्भ हुई; जनवरी १६५७ से विजलीधर ने काम शुरू किया श्रौर - कर 
उद्योगों को बिजली मिलने ,पेग गई है ॥ | । 


भारत में शक्ति के साधन श्ण्पू 


भहानदी के डेल्टा में १५ करोड़ रुपये की लागत की एक सिंचाई योजना मंजुर 
की गई, जो १६६० तक पूरी हो जायगी । इसके पूरी होने पर कटक श्र पुरी जिलों 
में १८९७ लाख एकड़ भ्रूमि की सिंचाई होने लगेगी । 

विजली की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये शक्ति के विकास की दुसरी 
मंजिल शुरू कर दी गई है। इसके भ्न्दर्गत मुख्य बाँध के पास ३७,५०० किलोवाट 
क्षमता पाले दो और यंत्र लगाये जा रहे हैं और हीराकुण्ड विजलीघर के बचे हुए पानी 
को काम में लाकर बाँध से १४ मील नीचे चिपलिमा स्थान पर २४,००० किलोवाट 
क्षमता वाले तीन भर यन्त्र लगाये जायेंगे । पूरे वव जाने पर इन दोनों विजलीघरों 
की क्षमता २,३२,५०० किलोवाट होगी । 

(४) तुद्धमद्रा योजचा-- इस योजना पर आस्प्र और मैसूर राज्य दोनों मिलकर 
कार्य कर रहे हैं। इसके अन्तगंत तुद्भद्रा नदी के झर-पार एक बाँध बनाया जा रहा 
है जो ७६४२ फीट लम्बा और १६२ फीट ऊँचा होगा । यह जलाशय १४६ वर्ग मील 
में फैला हुआ होगा और इसमें ३० लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा । इससे दो 
नहरें निकाली जायेंगी, जिनसे ८5*३ लाख एकड़ भूमि को पानी मिल सक्रेगा । इस 
योजना में दो विजली के केन्द्र होंगे, जिनमें आरम्भ में ६-६ हजार किलोवाट के दो 
यब्त्र लगाये जायेंगे। बाँध के नीचे एक पन-बिजली केन्द्र भी होगा जिसमें भी 
प्रारम्भ में ६-६ हजार किलोवाट क्षमता के दो यन्त्र लगाये जायेंगे। अनुमान है कि 
थ्रागे चलकर इन स्टेशनों से १७३ हजार किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी, जिससे 
लगभग १२ लाख घरों में रोशनी हो सकती है। इस योजना की कुल लागत ४७ 
करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मुख्य वाँध वन चुका है और ६००० किलोबाट 
क्षमता के दो बिजली के यन्त्र काम करने लग गये हैं । 

(५) कोसी योजना---तीन इकाई वाली कोसी योजना मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण की 
योजना है, जिससे अन्य लाभ भी मिल सकेंगे । इस-योजना की पहली इकाई में- नैपाल 
में हनुमान नगर से तीव मील ऊपर कोसी नदी के आर-पार एक बाँध बनाया जायगा ! 
दूसरी इकाई में दो कार्यक्रम शामिल हैं :--- (१) कोसी नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ 
रोकने के लिये १५२ मील लम्बी पालें बाँधी जायेगी; (२) निर्मली नगर और महादेव 
सठ गाँव के चारों ओर बाँध बनाये जायँगे तथा कोसी की कतिपय सहांयक नदियों 
पर भी बाँध बनाये जायेंगे । तीसरी इकाई में हनुमान नयर बाँव से पूर्वी, कोसी वहर 
निकाली जायगी, जिससे लगभग १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । हनुमान 
नगर वाँध भ्रौर नहरों पर काम शुरू हो गया है। वाढ़-नियन्त्रण के लिए वनाई जाने 
वाली पालों का काम पूरा हो छुका है । इस योजनां की लागत ४४७६ करोड़ रू० 
आँकी गई है । अक्टूबर १६५६ तक मुख्य नहर का &४"३% श्र शाखा नहँरों का . 
७१"६५% खुदाई का काम पुरा हो चुका है । जी है 


१०६ सांतवाँ अ्रव्याय 
(६) नागाजु न सागर योजना--प्रान्त्न राज्य की इस योजना में कृष्ण नदी - 
के आर-पार एक ३०२ फुट ऊँचा और ३६०० फुट लम्बा पवका बाँध बनाया जायगा 
श्रोर नदी के दोनों ओर स्थित अकाल-पग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिये नहरें बनाई 
जायेंगी । इस योजना की नींव प्रधान मन्‍्त्री द्वारा ११ दिसम्बर १६५४ को रखी गई 
थी। इसके पूरा होने पर लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, जिसमें 
से ३२५ लाख एकड़ कृष्णा नदी के डेल्टा में होगी | इसके अतिरिक्त योजना की तीनों * 
अवस्थाओं में यन्‍्त्रों पर ६० प्रतिशत भार रखने से ७५ हजार किलोबाट पन-विजली 
तंथार होने लगेगी। इस योजना की तीनों अवस्थाओं में कुल मिलाकर १३१ करोह 
रुपये खचं होगे, जिसमें से ८६ करोड़ पहली अवस्था पर लगने का श्र 
१६६३-६४ तक पूर्ण हो सकेगी । | 
(७) कोइना योजना -इस योजना में वम्वई राज्य में वहने वाली कोइना नदी के - 
आरपार एक २०८ फुट ऊँचा वाँध बनाया जायगा भ्ौर एक सुरंग द्वारा नदी के पानी 
को घुभाकर १५७० फुट ऊँचाई से गिराया जायगा । इस योजना से विजली बनाने के 
लिये जमीन के अन्दर एक विजली-घर वनाया जायगा जिसमें ६०-६० हजार किलोवाट 
की क्षमता के चार यन्त्र होंगे। अनुमान है कि २'३ लाख किलोवाट बिजली बम्बई .' 
भ्रौर पूना नगर को भेजी जायगी और शेप १० हजार किलोवाट महाराष्ट्र के समीपवर्ती 
इलाके में काम आायगी । अनुमान है “कि इस योजना पर 
होंगे और यह १६६१ तक पूरी हो जायगी । 
(८. रिहन्द योजना--इस योजना के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश में सोन की सहायक 2 
नदी रिहन्द के झरार-पार: मिर्जापुर से १०० मील दक्षिण की ओर पीपरी नामक छोटे 
से कस्बे के पास एक ३०६५ फुट लम्बा और ३०० फुट ऊँचा सीमेंट का बाँध बनवाया 
जायगा । इस जलाशय में ८६ लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा, जिसवे उत्तरप्रदेश 
श्रौर बिहार में १४लाख गुकढ़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने लगेगा एक २ लाख 
किलोवाट प्रस्थापित क्षमता वाला विजली-बर्‌ भी बनाया जा रहा है | अनुभान है कि 
इस योजना की कुल लागत ४६-०५ वरोड़ रुपये होगी । इसमें से २६ करोड़ रपये 
भारत मरकार दूसरी योजना के प्रन्तगंत खर्च करेगी ।. इस योजना के हिपये १५ करोड़ 
रुपये की विदेशी सहायता भी मिलते की आशा है; जिसमें से ३- 
प्रमेरिका ने देना स्वीकार छिय्रा है। अनुमान है कि वध और ब्रिजतों 
१६६१ तक पूरा हो जायगा | 


नुमान है जो 


३८'२८ करोड़ रुपये खर्च 


७० करोड़ रुपये 
-धर का निर्माण 


(६) भाद्रा जलाशय योजना - यह बहु-पयोजनीय योजना है। इसके प्रन्तर्गंत 
मंगूर राज्य में भाद्वा नदी के भोर-पार एक बाँव का निर्माण किया जागगा, जिससे 
२८५ लाया एकड़ भूमि फो सिधाई हो सकेगी और ३३,२०० किलोबाट बिजली पैदा 
फरने की क्षमता होगी।इस योजना दी संभोषित सागत ३३९५३ करोड झ्पये 


भारत में शक्ति के साधन १०७ 


होगी । बाँध का काम प्रगति पर है श्रौर आशा की जाती है कि यह योजना १६६१ 
तक पूरी हो जायगी । 

(१०) फक्रापर योजना - इस योजना की वित्तीय व्यवस्था वम्बई सरकार 
कर रही है। इसको ताप्ती घाटी के विकास की ओर पहला कदम माना जा सकता है। 
इसके ग्रन्त्गंत ताप्ती नदी के आर-पार २०३८ फुट लम्बा और ४५ फुट ऊँचा बाँध 
जूत १६४३ में वन चुका है । नहरों की खुदाई दो वर्ष में पूरी करने की योजना है। 
इस योजना की अनुमानित लागत ६२६ लाख रुपये है । इस योजना के पूरी हो जाने 
पर सूरत जिले में ६३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । सूचना मिली है कि 
३५० मील लम्बी नहर खोदी जा चुकी है और ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई शुरू 
हो गई है । 

(११) मचकुन्ड योजना---इस पन-विजली योजना पर आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा 
की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं । इसमें मचकुन्ड नदी के पानी से जल-विद्यु त 
त॑यार की जा रही है जो दोनों राज्यों के बीच सीमा वनती है। जालापुट के पास 
मचकुन्ड नदी के झार-पार १७६ फुट ऊंचा और १३४५ फुट लम्बा बाँध बनाया जां 
चुका है, जिसमें ६,२५,००० एकड़ फुट पानी जमा हो सवे गा | बिजली बनाने के लिये 

१७-१७ हजार किलोवाट के तीन यन्त्र और २१,२५० किलोवाट प्रत्येक के तीन यन्त्र 
स्थापित किये जा छुके हैं श्रौर कुल मिला कर १,१४,७५० लाख किलोवबाट बिजली 
की प्रस्थापित क्षमता है ॥ 

(१२) मयुराक्षी योजना--पर्िचिमी वंगल सरकार की यह महत्वपूर्णां योजना 
मुख्यतः सिंचाई योजना है; यद्यपि इसमें ४ हजार किलोवाट का विद्य त-यन्यन्त्र भी' 
शामिल है । यह बिजली पश्चिमी बंगाल के वीर भूमि और मुशिदावाद जिलों में शर 
बिहार के सन्याल परगनों में दी जायगी । पश्चिमी वंगाल में सूरी के पास तिलपाड़ा 
बाँध में मगुराक्षी नदी के श्रार-पार पानी फ़ेरने के लिये बाँध १६५४१ में बन चुका था।। 
मयुराक्षी योजना का सबसे महत्वपुर्णा वाँध. १५४ फुट ऊँचा और २१७० फुट: लम्बा 
मसंजोर बाँध है, जिसको कनाडा वाँध के नाम से पुकारा जाता है । यह निर्धारित 
तिथि से छः महीने पहले जून १६५५ में वनकर तैयार हो गया । इस बाँध में पाँच 
लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकता है शोर इससे एक लाख एकड़ भूमि की फसल 
की सिंचाई हो सकती है | बांध के दोनों ओर से निकाली जोने वाली नहरों से ७२ 
लाख़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी | विजली-घर में २००० किलोवाट का पहला 

यन्त्र दिसम्बर १६५६ में और दूसरा फरवरी १६५७ में लग चुके है । * 
(१३) राजस्थान की योजनाएँ-- राजस्थान से सम्बन्धित चार प्रमुख योजनाएँ 
हैं ;-(१) भाखड़ा नांगल; (२) चम्बल; (३) जवाई और (४) राजस्थान नहर । इनमें 
से पहली दो बहु-प्रयोजनीय और बहु-राज्यीय योजनाएँ हैं भौर तीसरी .एक प्रयोजनीय: 
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श्ण्प  , ' सातव्वाँ ग्रध्याय 
सिंचाई झ्ौर राज्जीय (पुणंत: राजस्थान की) योजना है। हम राजस्थानी विद्यायियी 
के लिए इन योजनाग्रों का संक्षित विवरण देते हैँ। विस्तृत विवरण के लिये पाठक 
लेखक की “राजस्थान का ग्राधिक विकास” देखें | 
(१) भाखड़ा सांगल-हुम ऊपर बतला चुके हैँ कि यह राष्ट्र बी सबसे बड़ी 
योजना है । राजस्थान का इसमें १५२ %, भाग है। झनुमान है कि दस योजना से 
राजस्थान को इतना पानी मिल राकेगा कि गंगानगर जिले की १० लाख एकड़ भूत 
कृषि योग्य हो सकेगी श्रौर ६ लाख एकड़ भूमि की शियाई हो सकेगी । राजस्थान की 
अपने हिल्‍्ते का पाती अश्रपनी सीमा पर मिलेगा। इसको काम में लाने के लिये राग 
में छोगी-बडी मिलाकर एक हुजार मील लम्दी नहरें बनाई जा रहो हैं। मुख्य-मृछ्ल 
शाखा -नहरों की तलह॒ठियाँ पक्की बनाई जा रही है; जिससे कीमती पानी रेत के द्वार 
न सोखा जासके। नहरों की खुदाई और वेधाई के साथ ही साथ गाँव बत्तानें 
मन्डियाँ और सड़कें बनाने का कार्य भी प्रगति पर है | इससे सीमित सिंचाई शुरू द्दी 
गई है। और यदि भाखड़ा दुर्घटना नहीं होती तो १६५६-६० से साल भर पिचाई होने 
की आशा थी। 
इस योजना से सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में विजली पैदा होगी ।॥ नांयल की 
बिजली घर तैयार हो गया हैं और राजस्थान को बिजली मिलने लग गई है, 
१६६२ तक वढ़कर १५,००० किलोबाट हो जायगी। राजस्थान को श्रीगंगा नगर 
और राजगढ़ में विजली मिलेगी और यहाँ से ४९ नगरों और मार्ग के देहाती . भागों में 
बिजली पहुँचाई जायगी। प्रनुमाव है कि श्रौद्योगिक कार्यो के लिये १ श्रावा प्रति इकाई ' 
के भाव पर विजली मिल सकेगी । हि 
राजस्थान की इस योजना के सिंचाई सम्बन्धी भाग पर लगभग, २२ करोड़ रुपये, 
जल विद्युत सम्बन्धी भाग पर लगभग १० करोड़ और स्थानीय विकास कार्यों पेरे 
लगभग १२५१५ लाख रु० लगेंगे। इस कार्य के लिये अधिकांश” रुपया राज्य को भारते 
सरकार से ऋण के रूप में मिलेगा । पे 
(२) चस्वल योजना--चम्धल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक-मात्रः 
अ्रविरत बहने वाली चदी है। चम्बल विकास योजना पर राजस्थान और भध्त-प्रदेश 
राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गंत चम्बल नदी पर चार 
बाँध बनाये जायेंगे । ( १ ) गाँधो सागर बाँध--यह भानपुरो ( मं० प्र० ) से दस 
मील उत्तर-पर्चिम और चौरासीगढ़ से ५ मील नीचे बचाया जा रहा है। इसकी 
लम्बाई १५७५ फुट और ऊंचाई -२०० फुट होगी ४ और, इनमें ६५ लाख एकड़- 
फुट पानी समा सकेगा। (२) राणा प्रताप सागर वध--अह पहले बाँध से -२१ मील 
नीचे चूलिया करने पर बनाया जायगा। इसकी लम्बाई ३६२० फुद और ऊँचाई 
ईर९५ फुड होगी.। इसमें २३७ लाख एकड़-फुट पानी झा सकेगा । (३) कोटा 


भारत में शक्ति के साधन १०६ 


बॉँघ-- यह कोटा नगर से १० मील दक्षिण में बनाया जायगा। इसकी लम्बाई 
२४४० फुट और ऊँचाई १४५ फुट होगी । (४) छोटा-सिचाई बाँघध--यह ११६० 
फुट लम्बा और ८प३*५ फुद ऊँचा होगा और कोटा नगर से ५ सील उत्तर में बताया 
जायगा। पहले तीन वाँघों के साथ पन-विजली स्टेशन भी बनाये जायेंगे । इस योजना 
की पहली शअ्रवस्था में गाँधी -सागर बाँध, वाँध का विजलीघर, कोटा-सिंचाई बाँध और 
नहरों का काम हाथ में लिया गया है। आशा है कि यह कार्य १६६३'६४ तक पूरा 
हो जायगा और हिजलीघर अगस्त १६६० तक काम करना प्रारम्भ कर देगा। 
अनुमान है कि इस योजना की पहली अवस्था पर कुल मिलाकर ६३-५६ करोड़ रुपये 
खर्च होंगे । अनुमान है कि योजना पूर्णा हो जाने पर ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
हो सकेगी श्रौर २ लाख १० हजार किलोवाट विजली पैदा हो सब्ेगी । इससे 
राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई हो सकेगी 
और दक्षिसणी-पूर्वी भाग को विजली मिल सक्रेगी । अनुमात है कि सिंचाई की दर 
६॥>) प्रति एकड़ श्र विजली ८ पाई प्रति यूनिट मिल सकेगी । इस योजना से ३० 
हजार श्रमिकों को ५-६ वर्षों तक काम मिलेगा और ४,७५,००० टन अश्रतिरिक्त 
खाद्यान्न उत्पन्न होगा । 


हैं (३) जदाई योजना-- जवाई नदी मारवाड़ की प्रसिद्ध लूनी नदी की सहायक है | 
यह जोधपुर डिवीजन के दक्षिण में बहती है। इस पर पश्चिमी रेलवे के एरिनपुरा 
रोड स्टेशन से १३ मील श्रौर सुमेरपुर से ५ मील ऊपर एक ३०३० फुट लम्बा और 
११४ फुट ऊँचा बाँध बनाया गया है। इससे लगभग १,१०,००० एकड़ बेरानी 
(असिचित) भूमि पर खेती और प्रतिवर्ष श्रौसतन ५०,००० से ६०,००० एकड़ भूमि की 
सिंचाई होती है । इस योजना पर कुल लगभग ३२३ लाख ० व्यय होने का अनुमान 
है। एक समय इसे योजना से सिंचाई के अतिरिक्त ४००० किलोबाट शक्ति भी पैदा 
होने की आशा थी । परन्तु यह उद्देश्य अब स्थगित कर दिया है और जवाई योजना से 
श्रभी केवल सिंचाई कां ही लाभ मिल रहा है। इसी वर्ष से जवाई बाँध से जोधपुर 
सगर को पानी भी मिलने लग गया है । 


(४) राजस्थान नहर--राजस्थान नहर उस नहर का नाम है, जो पड्जाब में 
'संतलज' नदी के औआर-पार सतलज और व्यास के सद्भम से कुछ नीचे बनाए जाने वाले े 
हंरिके बाँध से आरम्भ होंकर राजस्थान में जैसलमेर जिले के रामगढ़ गाँव के पास 
संमास होगी। यह भारत ही चहीं, संसार की सबसे लम्बी सिंचाई नहर होगी । इसकी 
लम्बाई ४२५ मील, चौड़ाई १३४ फुट और गहराई २१ फुट होगी। इसके उद्गम 
स्थान पर १८,५०० क्युसेक से लेकर नीचे चलकर ६००० वंयुसेक पानी बहेगा। इस 
नहर से लगभग १६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने का श्रनुमाव है । इसकी कुल 


११० - सातवाँ भध्याय 


लागत ६६ करोड़ 5० बैठने का श्रतुमान है ।* रेगिस्तान की रेत में पानी को सोखने 
से बचाने के लिए समस्त मुख्य नहर (हनुमानगढ़ से रामगढ़ तक लग्रभग ३०२ भील) 
अन्दर से पवकी चताई जाएगी । नहर के दाहिनी झोर भारत-पाकिस्तान सीमा की 


पर . ओर ढाल होने से भ्ासानी से 
पट, | फ्षचाई हो सकेगी । परस्सु बाँई 
४.22 ८ ओर भूमि की सतह ऊँची होने. 
४ से पानी को ऊपर उठाना होगा। 
अनुमान है कि पानी ऊपर उठाने 
के लिए बिजली भी नहर के 
पानी से पँदा की जा सकेगी । 
आगे चलकर इस नहर को 
उत्तर में यमुना और दक्षिण में ' 
लूबी नदी से मिलाकर दिल्ली से 
कांडला तक जल-मार्य बनाने का 
भी प्रस्ताव है। 
राजस्थान नहर के निर्माण - 
के लिए एक झलग मंडल वचावा 
चित्र-संस्या १३--राजस्थान नहर गया है, जिसकी संचालन समिति 
दो 


के श्रध्पक्ष केन्द्रीय मंत्री और सचिव, जल तथा शक्ति आयोग के भूतपूर्व श्रध्यक्ष श्री 
कु वरसेन 
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आरम्भ में राजस्थान नहर में रावी ओर व्यास का ऊपर का पानी दिया जायगा ।. 
श्रागे चलकर इन नदियों पर वांध बनाये जायेंगे। आशा है कि ऊपर के पानी से 
बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के जिलों में १६"८५४ लाख एकड़ भूमि की 
सिचाई हो सकेगी जिससे १५*६ करोड़ रु० की कीमत का ५*७ लाख टन प्रतिरिक्त 
अनाज पैदा होने लगेगा | 


आरपविक शक्ति 


हम खतिज पदार्थों के अध्याय में वतला चुके हैं कि भारत में ययेट्ट मात्रा में 
भाणविक घातुएँ उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने भ्राणविक जक्ति के विकास के लिए 


“आणुविक शक्ति आयोग” की स्थापना की है । सरकार से महाराष्ट्र, में 


वस्वई श्ौर अहमदावांद के बोच तारापुर में पहला भ्राशविक विजनीघर बनाने का 
निश्चय किया है। तोसरी योजना में १५०-१५० मेगावाट क्षमता के दो और 


५द/ज>कन।काकांद्रल्या आचार आल बता बा ट 
॥) पावीका वरातिययाबइधणा (, 4, 959), 9, 73,' 


भारत में शक्ति के साधन १११ 


आशणुविक विजलीघर और दो अन्तविश्वविजय आशणुविक केन्द्र बनाने का विचार है । 
आशा है इससे ऐश में वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ जझक्ति की पूर्ति भी बढ़ेगी ।* 
परीक्षा के प्रश्न 

«(6 कक विमान मे अप विश्वविद्यालय, दी ०. ए०. 

(१) आधिक विकास में जल-शक्ति का महत्व बतलाइये । मुख्य-मुख्य जल-विद्य त॑ 

योजनामप्रों का उल्लेख कीजिए | क्या राजस्थान में जल-शक्ति के विकास की कोई 

सम्भावना है ? (सन्‌ १९५१, १६५४) 
(२) भारत के आर्थिक विकास में बहुउद्दं शीय नदी-धाटी योजनाप्रों का स्थान, 

विशेष रूप से बड़ी नदियों के सम्बन्ध में, समझाइये। आज दिन तक इस सम्बन्ध में 






भारत में हुई प्रगति श्लौर योजनाम्रों का वर्णन कीजिए । (१९५५) 
(३) भारत में जल-शक्ति के विकास का महत्व समभाइये और जल विद्युत्त के 
विकास का वरुन कीजिए । (१६५७) 


(४) भारत की वहुउद्देशीय योजनाश्रों के नाम लिखिए और भाखड़ा नांगल 
योजना, दामोदर घाटी योजना तथा चम्बल योजना का विस्तृत वन कोजिए । 
(१६६० पूरक) 
(५) नदी घाटी योजनाश्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (१६६०) 
झागरा विदवविद्यालप, बी० ए० और बी० एस० सी० 
(१) भारत की नदी घाटी योजनाश्रों का वर्णशंव कीजिए। (क) कृषि भर 
(ख) उद्योगों पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए । ५. (१६५४५) 
(+) जल विद्यू त विकास के सम्बन्ध में भारत की वर्तमान स्थिति क्‍या है ? देश 
में जल-विद्यू त-शक्ति के विकास के लिए हाल में श्रपनाई गई कुछ योजनाओं का 
उल्लेख कीजिए । (१६५७) 
(३) भारत की जल-विद्यु त-शक्ति के महत्व के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं ? 
बहुउद शीय योजनाएँ जो सरकार ने चलाई हैं उनके विषय में विस्तारपुवंक लिखिए । - 
(१६५८) 


(7) फ्रतींका ॥ऋरए7655 (2-8-60), 9. | शत 7. 


श्राठवाँ अध्याय 
भारत का पशुचन 

यूरोप में कल क्रे हलों से काम होता है सही, 

जुत क्यों न जाती हो श्रब में जेट के हल से मही । 

गोव॑ंश पर ही किन्तु है यह देश अक्लग्बित सदा, 

पर दीन भारत [ हाथ ! तेरे भाग्य में हे क्या वदा ? 
हा / शोचनीय किसे नहीं योव॑श का यह हाीप है, ' 

इस पाप से ही वढ़ रहा क्या अब हमारा जास है ? 
--भारत भारती . 

पशुओं सम्बन्धी आँकड़े 
भारत की गिनती संसार के सबसे अधिक पशुओ्रों वाले देशों में की जाती है। 
१९५६ की पशुगणना के ग्नुणार भारत में. सब प्रकार के पलतू पशुओं की संख्या 
लगभग ३०'६५ करोड़ है । इनमें लगभग १५ करोड़ ८७ लाख गाय-बैल और ४४८ 
करोड़ भैंस जाति के पशु हैं जो समस्त संसार के इस जाति के पशुओं की संख्या का 
लगभग एक-चौथाई भाग है । इनके अतिरिक्त लगभग ६ करोड़ ४६ लाख भेड़ वकरियाँ ,' 
और लगभग ८३ लाख घोड़े, खच्चर, गधे शोर ऊँठ इत्यादि हैं। ' इस प्रकार प्रति 
व्यक्ति और प्रति एकड़ कृषित भूति दोनों ही के हिसाव से भारत की पशु-संस्या संत्तार 
के अधिकतर देशों से अधिक है । का 

अनुमान है कि हमको हमारे पशुओं से प्रतिवर्ष ३०० हजार करोड़ रुपग्रे का घर 
मिलता है। इसमें १०२० करोड़ रुपये का दूध भौर मांस, २३४ करोड़ रुपये काघी, , 

४० करोंडू का मक्खन, १००० करोड़ की खाद, ४७' करोड़ की खालें, ३०० करोड़ का. 
खेती का काम और १६०० करोड़ रुपये का भारवाहक कार्य सम्मिलित है। “इस 


प्रकार हमें इन.पशुओं से देश के चार बड़े उचद्योग-चीनी, लोहा, सूती कपड़ा और कोयले 
के वापिक लाभ से चौगुना लाभ होता है ॥'!* 


यद्यपि हमारे देश में गाय-वैलों के अतिरिक्त अनेक अन्य जातियों के उपयोगी पश्मु 
, हैं तथापि संख्या और महत्व की हृष्टि से गो-वंश ही प्रधान है। अतएवं हम इस अध्याय 
जे विशेष रूप से गो-धन की समस्याओ्रों का विवेचन करेंगे। . 
व. जात 960, 9. 256. 
2. योजना, ४ अगस्त १६५७१ ४ नह“ 
्‌ः श११२:- * _ ४ ये 


भारत. का पंशुधव २१३ 


गो-घेन का सहत्व 

भारत एक कृपि-प्रधान देश है। हमारी समस्त जन-संख्या का लगभग दो- 
तिहाई भाग कृषि से जीवन निर्वाह करता है और हमारी राष्ट्रीय श्राय का लगभग 
श्राघा भाग कृपि से प्राप्त होता है । क्ृृपि-प्रधान भारत के लिए पशुवत का बड़ा 

हत्त्व है। पशुओं में सबसे भ्रधिक महत्त्व गरोवंश का है। भारतीय कृषि बंलों पर 

इतनी श्ाश्चित है कि कृषि का कोई भी प्रझुख कार्य उतकी सहायता के बिना नहीं 
किया जा सकता | वैलों का उपयोग हल चलाने, भूमि को समतल बनाने, वीज 
बोने, कुम्ों से सिंचाई के लिए पानी निकालने, फसलों को गाहने आदि सभी कृपि- 
क्रियाश्रों में किया जाता है। इसके प्रतिरिक्त चरी काटने को मशीन चलाने, गाड़ी 
खीचने और बोफा ढोने में भी बैल काम भञाते हैं। यद्यपि कभी-कभी भैसे, ऊंट और 
घोड़े, ऊच्चर श्रादि पशु भी इन कार्यो के लिए उपयोग किये जाते हैं तथापि कृपि- 
कार्यो में बैलों की प्रधानता है । इसीलिए कहावत्त प्रसिद्ध है कि “न गाय न अनाज 
अर्थात्‌ यदि गाय नही होगी तो प्रन्न भी नहीं होगा । 

कृपि के अ्रतिरिक्त भी गो-वंश का बड़ा महत्व है | गाय श्र भेंस दूध देती 
हैं । इनका ग्रोवंर खाद और ईंधन के काम आता है। इनका "मांस खाया जाता है। 
मृत्यु के पश्चात्‌ भी ये मनुष्य की सेवा करती है । इनके चमड़े से अनेक वस्तुए” बनती 
हैं। इनके सीगों के वटन शौर कंचे श्रादि बनाये जाते हैं। इनकी हड्डियाँ भी खाद 
और फासफोरस आदि रसायन बनाने के काम आती हैं । संक्षेप में इनके शरीर का 
प्रत्येक अवयव मनुष्य के लिए उपयोगी है । | 

गो-वंश की सर्वागीण उपयोगिता को देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि 
प्राचीन काल में गाय की सेवा और रक्षा करना भारतवापिियों के धर्म श्रौर विश्वास 
का एक अंग वन गया था । परन्तु झाजकल. यो-सेवा का ढोंग-मात्र रह गया है । 
ऐसा लगता है कि जिस तरह वे पुराने दिन चले गये हैं, ठीक उसी तरह यह सेवा . 
की भावना भी जाती रही । * 


॒ 


गो-बंश की हीन दशा 

श्राजकल हमारे पश्मु अविकसित दछ्षा में हैं और भ्रति पशु पीछे हमारा 
उत्पादन संसार में सब देशों से नीचा है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में प्रति गाय 
दूध का वाधिक उत्पादन केवल ४१३ पौंड है जब कि डेनमार्क में यह ७००१ पौंड . 
हैं और सब उन्नत देशों में यह २००० से ७००० पौंड तक होता है। परन्तु हमारे , 
पशुश्रों में अधिक उत्पादन की शक्ति निहित है और उसे प्रकट रूप में लाना हमारी 
प्रधान समस्या हैं। ' डे 

हीन दर्शा के कारण--हमारे पश्चुधन की दुदंगा के मुख्य कारण निम्नांकित हैं :- 


११४ ब श्राठवाँ अध्याय 


(१) छुपोषश--हमारे देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जन-संद्या के भरण- 
पोपण के लिए कृषित क्षेत्र का विकास श्रावश्यक हो गया है। इससे चरागाहों के 
क्षेत्र में कमी हो गई है और छुछ भूमि चारे वाली फसल के स्थान पर अनाज, कपास, 
पटसन यथा तम्बाकू आदि उत्पन्न करने के काम आने लगी है। कृषि के विकास से 
जहाँ एक झोर पदुन्नों को माँग बढ़ती है वहाँ दूसरी ओर चराग्राहों और चारे वाली 
फसलों को कमी होती जातो है।इसवे अधिक पशुझ्लों को कम चारे पर रखना 
पड़ता है। फलस्वृहूप पद्यु श्राधे भूज़े रहते है और दुबले-पतले, छोटे तथा शक्तिहीन 
हो जाते है और उनकी दूध देने को तथा भारवहन-क्षमता घढ जाती हैं। अध्ययत 
से पता चलता है कि देश्न में पशुओं की संख्या चारे की पूर्ति को देखते हुए बहँते 
भ्रधिक है। “सामान्यतः विचार है कि सूखे चारे की दृष्टि से देश में पशुओं को संख्या 
कम से कम एक-तिहाई श्रप्तिक है भोर हरे चारे की हृष्टि से स्थिति और भी 
खराब है |” अत्र तक पशुओं का भरण-पोपण चरागाहों की घास तथा श्रनाज की 
खेती से प्राप्त होते वाले भूम्ता आ्रादि अ्रन्य ऐसो चीजों के सहारे होता रहा है। 
भविष्य में पशुषन की उन्नति मिश्रित कृषि-व्यवस्था के विकास पर बहुत कुछ निर्भर 
करेगी और खेती के पुनगंन की योजनाएं बनाते समय इस बात पर विशेष धन 
देवा होगा । | 

(२) कुव्यवस्था--पशुओं की संरुषा बढ़ने और उनके मालिकों की आर्थिक 
- दशा खरात्र होने से न केवल पशुओं को पूरी छुराक नहीं मिलती बल्कि पशुझों की 

नस्वे सुधार और पालन-पोपण की सुव्यवस्था भी नहीं होने पाती है । गायों और 
भैतों को दूध निकालने के पदचात्‌ गाँव के वाहर चरने को निकाल दिया जाता हैं 
जहाँ पर चरने वाले निम्तकोदि के देलों से गाणें का श्रव्यवस्थित्त सयोग होता है। 
इससे गो धन की नस्ल बहुत गिर गई हैं । 

- (३) रोग और महामारियाँ--हमारे देश में पशुप्नों के रोगों की रोक-थाम 
और चिकित्सा के साधनों का भारी अ्रभाव है। 'फलतः अनेक प्रकार के संक्रामक 
तथा ध्रन्य रोगों से पशुम्नों को भारी हानि होती है। बहुतेरे पशु मर जाते हैं और 

हुतेरे कमजोर पड़ जाते हैं। 

(४) फालतू पशु-पिछने कुछ वर्षों से देश में फालतू और बेकार पशुओं 
को संख्या बढ़ती हुई मालूम देती है। श्रकाल और महामारियों के नियन्त्रण और 
पशुझ्रों के वध का पूर्णतया निषेध करने की जो कार्यवाही की गईं है उससे इस प्रवृति 
को और प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है। फालतु पशुओं की व्यवस्था को झ्रोः 
उनके मालिक प्रायः उदासीन रहते हैं। इससे संक्रामक रोगों के फैलने और नरः 
_दिगइने का भय रहता है। भ्रतएव इनको सुव्यवस्था भी श्रावदयक है । 

१. संक्षिप्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रष्ठ १०५। 


भारत का पशुंधन ११६ 


गो-धन का सुधार 

गोधन के सुधार के लिये उपरोक्त सभी कारणों का निराकरण करना होगा। 
इसके लिये एक चतुमु खी योजना अपनानी होगी जिसके अन्तर्गत (१) चरागाहों और 
चारे की फसलों का विकास; (?) पशुओं को नस्लों का सुधार; (३) पशुओं के रोगों 
की रोक-धाम श्र चिक्त्सि और (४) पशुपालन की उत्तम व्यवस्था---ये चार श्रेंग 
होने चाहियें। 

(१) चारे का प्रइन--हम देख चुके हैं कि हमारे पशुधन की वर्तमान दुर्दक्षा 
का सबसे प्रधान कारण उनका कुपोषण है । हमारे देदं में जितना चारा पंदा होता 
है वह कुल पश्ुप्नों के दो-तिहाई के लिये भी काफी नहीं है। अनुमान है कि अच्छी 
खुराक से दूध के उत्पादन में ३०% वृद्धि हो सकती है और वैलों की कार्यशक्ति भी 
काफी वढ़ सकती है। शभ्रतएवं उन्नति की दक्शा में पहला कदस चारे के उत्पादन में 
वृद्धि और वरतंमान उत्पादन की उचित सुरक्षा होनी चाहिए । इस दश्षा में निस्‍्नांकित 
सुझावों पर भ्रमल किया जाना चाहिए । 

(अं) सिचित क्षेत्रों में किसानोंको चारा और चारे के काम में श्राने वाली 
फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त साल भर हरी 
रहने वाली घास भी लगाई जा सकती है। अन्य फसलों के साथ ही साथ पत्ती वाली 
फसलें भी लगाई .जा सकती है। इस प्रकार कृपि के साथ पश्ु-पालन का अच्छा 
सम्मिश्नण हो सकता है । 

(आरा ) चखूखे प्रदेशों में चराई का महत्व बना रहेगा। परन्तु अत्यधिक चराई 
हानिकारक होती हैँ । वर्तमान चरागाहों से पुरा लाभ उठाने के लिये नियन्त्रित चराई 
की पद्धति बे अपनाना होगा । साथ ही स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल नई प्रकार की 
अनुभवश्तिद्ध घासें ज॑से नेपियर घास के उपयोग से वर्त्तमान चरागाहों पर घास की 
उत्पत्ति बढ़ानी होगी । 

(इ) जहाँ तक अप्तिरिक्त चरागाहों का प्रश्न है खेती की उन्नति से सीमांतत 
भूमि चरागाहों के लिये प्राप्प हो सकेगी । भारत में लगभग ५'६ करोड़ एकड़ क्ृपि 
योग्य परन्तु श्रक्ृपित भूमि है। इसका एक भाग घास उत्पन्न करने के काम में लिया 
जा सकता है। विज्ञान वी सहायता से ऊबड़-खाबड़, ऊजड़ और क्ृषि के लिये 
अ्रयोग्य भूमि के विस्तृत क्षेत्र भी घास उत्पन्न करने के काम में आ सकते हैं । भारत 
में लगभग १२ करोड़ एकड़ भूमि वनों से ढकी हुई है। वनों के सुप्रवन्ध से चारे का 
प्रढन हल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। उपयुक्त स्थानों पर वृक्ष लगाये जा 
सकते हैं, जिनको पत्तियों और फल्नियाँ पशुओं के खाने के काम में श्रा सकती हैं । 

( ई ) धास संग्रह करने और साइलेज त॑यार करने के तरीकों में सुधार करने 
' से भी पशुओ्रों की खुराक की समस्या हल करने में सहायता मिल सकती है। 


' 
$ 
ई 
20 


११६ प्राठवां भ्रध्याव, 
(3) हमने भ्रव तक केवल चारे के प्रशन पर विचार किया हूँ। चारे से 
पशुओं को केवल कार्बोज ((७700-90728७) प्राप्त होते हैं। पश्ुओ्रों के सुपोपण 
के लिये कार्बोज के अतिरिक्त पुत्तनकों ([20(0॥5) की भी झावश्यकता होती हैं। 
पशुओ्रो के लिये पुत्तनकों या प्रोटीन्स की पूति खली, तेलहन, चता आदि खिला 
कर की जा सकतो है । परन्तु हमारे देश में इन वस्तुओं को बड़ी कमी है| अनुमान 
है कि भारत में कुल जितने पश्चु हैं, उनके केवल २८%, के लिए ही ये वस्तुएं उपलब्ध 
हो सकती हैं। पश्चुप्रों के मालिकों को पश्षुग्रों के पोषण के लिए झावदश्यक तत्वों का 
पूरा ज्ञान भी नहीं है। अतरव विभिन्न स्थानीय साधनों को ध्यान में रसते हुए पुत्रों 
के लिए उपयुक्त 'युराक' का ज्ञान जता को दिया जाना चाहिए । 

(ऊ) फालू पश्षप्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण चारे की समस्या और भी , 
गम्भीर होती जा रहो है। इनकी व्यवस्था के लिये गो-सदनों की स्थापना की जानी 
चाहिये जहाँ पर कम खर्च पर फालतू पशुश्रों को वस्तियों से दूर रखा जा सके । पहली " 
योजना में ३,२०,००० फालतू पशुओं के लिये १६० गो-सदन स्थापित करने का लक्ष्य 
था; परन्तु केवल २२ गो-सदन ही स्थापित हो सके हैं । दूसरी योजना की भ्रवर्धि में 
६० गो-सदन स्थापित करने का कार्यक्रम हैं जिनमें ३०,००० “फालतू पशु रह सकेंगे। 
स्वेय-सेवी संस्थाओं और जनता को इस कार्य में श्रागे आना चाहिये । 

(२) नस्ल-सुघार-- प्रजनन द्वारा पशु को एक निश्चित मात्रा में अपने जनक की 
उत्पास्न सामरथ्य॑ प्राप्त होती है। झाप किसी पशु को कितना भी खिनायें, किन्तु उसका 
उत्पादन वही रहेगा जो उसके वंश के हिसाव से होता है । हम देख चुके हैँ कि हमारे 
देहातों में चलने वाले अव्यवस्यित संयोग के कारण हमारे गो-घन की नस्ल बहुत ही' 
गिर गई है। नस्ल सुधारने के लिए एक ओर बुरी नस्ल के बैलों को बंधिया- करना 
होगा और दूसरी ओर पर्यात संख्या में अच्छी जाति के सांड़ों को व्यवस्था करनी 
होगी। अनुमान हैं कि सारे देश के लिए लगभग ६० लाख ऐसे साँड़ चाहियें, जब कि 
हारे पास ३०,००० से श्रधिक ऐसे साँड़ नहीं हैं॥ इस कमी को पूरा करने के लिए 
इत्रिम-गर्भाघान पद्धति (0 0ं॥। [507 4707) का प्रचार करना होगा। 
साथ ही सरकारी फार्मों पर अधिकाधिक संख्या में भ्रच्छी जाति के साँड़ तैयार करके 
गाँवों अप होगा । इस कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए पशु- 
प्रदर्शलिर्याँ या पशु-मेले भी आयोजित करने चाहियें, जिनमें उत्तम जाति के पशुओ्रों के 
मालिकों को पारितोपिक दिये जाने चाहिएँ। इन सब्र कारों में सद्यपि काफी समय लगेगा 
तवापि इसका लाभ भी महत्वपूर्ण होगा ।  अयोगों से ज्ञात हुआ है कि यदि छुनी हुई 
गायों और छुने हुए साँड़ों का व्यवस्थित संयोग कराया 


2 है जाय तो दूध का उत्पादन २५ 
“£ चर्षोमें ही चोगुना हो सकता है । 


' जनता आयोग ने प्शुधन सुधार के लिए केन्ोय प्राम योजना बताई है। इसः 


भारत का पशुधत ११७ 


योजना के अनुसार कुछ चुने हुए इलाकों पर, जिनमें तीन साल से श्रधिक प्रायु वाली 
लगभग पाँच हजार गायें हैं, ध्यान केन्द्रित किया जाता है । इन इलाकों में घटिया 
किस्म के साँड़ों को बधिया कर दिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये 
जाते हैं, लोगों को बछड़े पालने के लिये सरकारों सहायता दी जाती है, चारे के 
साधनों का-विकरास किया जाता है और पशु-पालन उद्योग की वस्तुओं की विक्री के 
लिए सहकारी ढंग की व्यवस्था की जाती है । पहली योजना में ६०० केन्द्र ग्राम और 
१५० कृधिम गर्भावान केन्द्र स्थापित किये गये । दूसरी योजना की श्रवधि में १२५४८ 
केन्द्र ग्राम, २४५ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और २५४ विस्तार केन्द्र खोले जायेंगे । 

(३) रोगों की रोक-थधाम--भारत में अ्रनेक प्रकार के संक्रामक तथा अन्य रोगों 
से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पशु मरते हैं या कमजोर पड़ जाते है। राज्यों में पशुझ्रों के 
रोगों की रोकथाम और चिकित्सा का कार्य पशु-चिकित्सा विभागों द्वारा होता है। 
परन्तु ये इतने विकसित नहीं हैं कि सारा काम सम्हाल सकें । अनुमान है कि लगभग 
२५,००० पशुओं के पीछे कम से कस एक पश्चु-चिकित्सालय तो होना ही चाहिये। 
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पहले योजना-काल में पशु-चिकित्सालयों की संख्या २००० 
हजार से बढ़ाकर २६५० कर दी गई है। दूसरी योजना में १६९०० पशु-चिकित्सालय 
ओर खोले जायेंगे। इसके अ्रतिरिक्त दूसरी योजना की अ्रवधि में देश को” पोकनी 
(२१॥0७7[0880) नामक पश्ु-महामारी से मुक्त करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार 
किया गया है । हमारे देश में १०० में से ६० पशुझ्ों की मृत्यु इसी रोग से होती है । 

भारत में पशु-चिकरित्सा के लिये डाक्टरों की बड़ी कमी है। अनुमान है कि दूसरी 
योजना की अवधि में हमको ५००० डाक्टरों की आवदयकता होगी । इसके लिए मध्य 
भारत, उड़ीसा, आान््र और केरल राज्यों में कॉलेज खोले गये हैं और पुराने कॉलेजों 
में दित में दो वार पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन कॉलेजों में चार वर्ष की पढ़ाई 
के बाद ग्रेज्युएट (3, ४, 80. & ४. 7.) की डिग्री मिलती हैं। इसके झागे 
पढ़ाई के लिए एक कॉलेज इज्जतनगर ( बरेली ) में खोला जा रहा है। फिलहाल 
काम चलाने के लिए दस केन्द्रों में इसी वर्ष से छोटा पाठ्यक्रम भी चालू किया है। 
राज्य सरकारें भी पशुओं के विकास के लिए कर्मचारियों को विशेष विपयों की शिक्षा 
देने का प्रवन्ध कर रही हैं। पशु-पालन सम्बन्धी अनुसंधान के लिए भी राष्ट्रीय, प्रादेशिक 
और राज्य स्तर पर एक योजना तैयार की गई है। अ्व देश के विभिन्न भागों से कई 
शोध केन्द्रों में काम हो रहा है। कई शोध-संस्थाएँ अनुसंघान के साथ ही साथ पशु- 
चिकित्सा की शिक्षा भी प्रदान कर रही हैं । 

(४) उचित व्यवस्था--चराई, नस्ल-सुधार और रोगों की रोकथाम के अतिरिक्त 
उत्तम व्यवस्था भी पशु-उन्नति के कार्य में प्रधान कार्य होवा चाहिए। जैसा कि 
श्रो दातार सिंह ने कहा है, गाथ. एक जीती-जागती मशीन हैं भौर उससे श्रधिक से ४“ 


श्श्८ ४ आाठवाँ भ्रध्याय 


अधिक प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकताओं पर सतत्‌ ध्यात देना श्रावश्यक है। 
पशुओं को कम से कम पर्याप्त मात्रा में झुद्ध जल और यथेष्ट चारा, उनके रहने के 
लिए साफ और आरामदायक स्थान और उनकी देख-भाल के' लिए न्यूनतम परिश्रम 
आवश्यक माने गये हैं। इन झ्रावश्यकताशों की पूर्ति करने के लिए हमारे अधिकांश 
पशु-पालक साधनहीन हैं। वे प्रायः नहीं जानते कि पशु के आराम झौर साधारण 
कल्याण के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता होती है। श्रतएवं इस क्षेत्र में लोगों 
में फैले हुए अज्ञान और ताजानकारी को दूर करने की आवश्यकता है ताकि वे विज्ञान _ 
द्वारा सिद्ध उपायों को जानें और काम में लेवें । साथ ही सहकारी बिक्री संस्थाश्रों का 
संगठन करके दूध श्र दूध से प्राप्त वस्तुओं की विक्री का सुभ्रवन्ध होना चाहिये, 
जिससे पश्ु-पालन प्राथिक दृष्टि से लाभदायक व्यवसाथ बन सके भ्रौर लोगों को पशु 
सुधार की ओर श्राभिक प्रयोजन मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पहलू पर भी 
जोर दिया गया है और शहरों में दूध वितरण के लिए ३६ दूध पूि-संघ, १२ मबखन | 
बनाने के सहकारी कारखाने और दूध-चूरं बनाने के ७ कारखाने स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई है १ ये कारखाने गाँवों में स्थापित किये जायेंगे और इनमें मबखन, 
थी और मवखन निकाले हुए दूध का चूणं त॑यार किया जायगा | गाँवों में इकट्ठा किया 
हुआ दूध शहरों में दूध-मंडलों जैसे समुचित प्राधिकारियों की देंख-रेख में वितरित 
किया जायगा | बम्बई में आरे नामक स्थान पर एक बड़ी दूध-बस्ती स्थापित की गई है 
भ्रौर कलकत्ता में भी एक ऐसी ही बस्ती हरिनघाठा में बनाई जा रही ह# । भरा है इन 
प्रयत्नों के फलस्वरूप शहरी इलाकों में दूध की समस्या कुछ ह॒द तक हल हो जायगी । 
अ्रभ्यास के प्रदन ; 

(१) भारत में गो-वंश का महत्व समझाइये । हमारी पंचवर्षीय योजनाप्रों में 
गो-वंश के सुधार की क्या व्यवस्था की गई है ? 

(२) हमारे पक्षुघन की हीन दशा के कारण समकाकर लिखिए। आपकी राय 
में भारत में पशु-धन के सुधार के लिये क्या किया जाना चाहिये । 

दर प्रन्थ 
() गाता। 960 (?फास्‍दापता$ एछंनज्नंठ 04#॥), 99. 256-58 
(2) संक्षिप्त द्वितोय पंचवर्षीय योजना श्र. १४ । 
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“सम्पन्नता के बीच गरीबी 
प्रायः कहा जाता है कि प्रकृति ने उदारता-पूर्वक भारत को अपने उपहार प्रदान 
किए हैं, परन्तु भारतवासी उनसे समुचित लाभ नहीं उठा सके हैं। परिणामस्वरूप 
भारत प्राकृतिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी यहाँ के निवासी निर्धभ और गरीब हैं । 
हम इस भअ्रध्याय में यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि यह कथन कहाँ तक सही है । 
प्राचीन काल से प्रकृति और मनुष्य, धनोत्पादन के प्रमुख साधन माने गये 
हैं। जिन देशों में प्राकृतिक साधनों की विपुलता है और मनुष्य ने उनका समुचित उपयोग 
किया है वे आज आर्थिक उन्नति के शिखर पर है। दूसरी ओर जिन देझ्ञों में प्राकृतिक 
साधनों का श्रभाव है या यथेष्ट मात्रा में प्राकृतिक साधन होने पर भी मनुष्य ने उनका 
समुचित उपयोग नहीं किया है, वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और दरिद्र हैं । 
आकार और स्थिति--हमने पिछले ६ श्रध्यायों में भारत के प्राकृतिक साधनों का 
वर्णन किया है | हमने देखा कि आकार और स्थिति की दृष्टि से भारत का दुनियाँ के 
देशों में ऊचा स्थान है। वर्तमान भारतीय संघ का क्षेत्रफल लगभग १२०५ लाख वर्ग 
मील है जो ब्रिटेन का लगभग १४ ग्रुना और जापान का € ग्रुना होता है। वैसे भारत 
आकार की दृष्टि से दुनियाँ का सातवाँ सबसे बड़ा देश है । प्रकृति ने भारत को 
भोगोलिक एकता प्रदान की है और इसको शेप एशिया से पव॑तों श्रौर समुद्रों द्वारा 
अलग कर दिया है। भारत पूर्वीय गोलादू , के बिल्कुल बीच में झ्ागया है अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से दुसरे देशों की ठुलना में भारत की स्थित्ति बहुत अनुकूल 
है ) विस्तृत समुद्र तट होने से भारत के लिये समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार का 
विधशेप महत्व है। परन्तु वन्दरगाहों और जहाजरानी के श्रभाव में भारतवासी अपने 
, देश की श्रनुकूल स्थिति का यथेष्ट लाभ नही उठा सके हैं और आज भी भारत के 
विदेक्षी व्यापार का बड़ा भाग विदेशियों.के हाथ में है । 
जलवायु झौर_ जल-साधन--जलवायु की दृष्टि से भी भारत की स्थिति अच्छी 
है। भारत में समग्र रूप से श्र्ध-अयनवृतीय मानसून बौली की जलवायु पाई जाती है । 
प्रायः गर्म जलवायु निरंतर कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। देश 
में वर्षा का वितरण समान नहीं होने से भारत की कृपि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था अस्थिर 
रहती है परन्तु सिंचाई के साधनों के विकास द्वारा वर्षा की अस्थिरता कम की जा 
सकती हैं। सौभाग्य से भारत में बारह महीने बहने वाली कई नदियाँ हैं जिनका पानी 
११६ * 
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सिच।ई के काम में लाया जा सकता है। परन्तु अनेक कारणी से देंण में सिंचाई के 
साधनों वा यथेष्र विकास नहीं हो पाया है । धनुमान है कि भारत में १,३५,६,० लाख 
एकड़ फुट जल साधन है जिसमें लगभग ४५४०० लाख एकड़-फुट का सिचाई के लिए 
उपयोग किया जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय (१६५१) 
तक ८८० लाख एयड़ फुट यानी कुल साधनों के ६५ प्रतिशत श्रीर काम लायक 
साधनों के १६५ प्रतिशत का उपभोग किया जा रहा था।' यद्यपि १६५६-१६५७ मे 
में समाप्त होने वाले ६ वर्षों में ग्रसली सिंचित क्षेत्र में ४२ लाख एकड़ की वृद्धि हुई 
तथापि श्र,ज भी कुल कृपित क्षेत्र के केवल १० प्रतिशत को भिचाई की सुविधाएं 
प्राप्त हैं।* दूसरे शब्दों में सदुपयोग के अभाव में झ्राज भी हमारी नदियों का पानी 
सिर्फ बहकर समुद्र में चला जाता है भौर वाढ़े' तथा भूमि का कठाव करता है। 
मिट्टियाँ--एक खंतिहर देश की आर्थिक समृद्धि मूलत। वहाँ की मिट्टी की उपूजाऊ 
शक्ति पर सिर करती है। भारत के समतल मैँदानों, पठारों तथा नदी घाटियों में 
विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्ठियाँ पाई जाती हैं, परन्तु शरतांब्दियों के निरन्तर उपयोग 
तथा विश्वाम और खाद की कमी से भारत की भूमि की उपजाक शक्ति बहुत घट! गई 
है और फलस्वरूप भारत में प्रति एकड़ औसत उपज संसार में सबसे कम पाई जाती 
है। देश में गोवर की खाद, कम्पोस्ट खाद और -रासायनिक उर्वरक तैयार करने के 
लिए यथेष्ट सामग्री मोजूद है, परन्तु अधिकांश गोवर उपलों के रूप में जला दिया 
जाता है और खाद बनाने के वााम में नहीं लाया जाता । इसी प्रकार अन्यविश्वास “के 
कारण मल-मृत्र, कूड़ा-करकट या विश् से बनी हुईं कम्पोस्ट खाद का बहुत कम उपयोग 
किया जाता है । पिछले कुछ वर्षों से देश में कम्पोस्ट और रासायनिक उबंरकों की 
माँग काफी बढ़ गई है, परन्तु इनकी पूति आज भी माँग के मुकाबले में वहुत कम है ।* 
- मिट्टियों के अध्याय में हमने बतलाया कि बिना सोचे. समझे वनों को काटने से 
अधिकंशि भ्रूमि नंगी हो गई है और भूमि के कटाव के कारण बड़ी मात्रा में भूमि कृषि 


के थोग्य नहीं । अतएव भूमि के कटाव को रोक कर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने 
की आवश्यकता है । के हा के 


खनिज--खनिज सम्पत्ति की हृष्टि से भी भारत की स्थिति अच्छी है। भारत में 
खनिज लोहे का भण्डार संसार में सबसे अ्रधिक है। मेंगनीज के.' भण्डार की द्वि से 
भी भारत का नम्बर संसार में तीसरा है। इस्पात को केठोर बनाने बाली धातुओं में 


क्रोमियम, दिदानिपम आदि भी भारत में यथेड मात्रा में पाये जाते . 


ः हैं। ग्रत्यमिनियम 
बनाने के आर & 


लिए वहुत बड़ी मात्रा में बॉवसाइट मौजूद है भौर मोनेजाइट तथा 'बेरित् 
नि गा आर हल कर ६०४ २६:४४ 
- , गाता॥, 956, 9. 280. .- ची हु ३० 
2. पाकब, 956, 9. 246, 7 | ३ 
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भादि, जिनसे श्राणविक शक्ति प्राप्त होती है, काफी मात्रा में पाये जाते हैं। भभक का 
तो भारत को विश्व में एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त है। जिप्सम भी, जिससे 
रासायतिक उवरक और गन्धक का तेजाव वनाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता 
है । बड़े पंसाने पर औद्योगिक विकास के लिए जिन खनिजों की पूत्ति काफी नहीं है 
उनमें अधिक महत्वपूर्ण गन्धक, तांवा, रांगा, निकल, सीसा, जस्ता, ग्रें-फाइट, कोवल्ट, 
पारा और खनिज तेल हैं | इनके प्रलावा भारत में औद्योगिक विकाप्त के लिये मूल 
खनिज और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं । परन्तु हम अपने खनिजों का पूरा लाभ 
नहीं उठा पाये हैं। स्वाधीवता मिलने तक हमारे देद के श्रधिकांश खतिज पदार्थों का 
कच्ची शक्ल में तिर्यात होता था और इनसे बनी हुई वस्तुओं का आयात किया जाता 
था। हमारी श्रधिकांश खानें पिदेशियों के हाथ में थी जो भविष्य की परवाह न करते 
हुए खानों से कम से कम समय में अधिक से अधिक माल निकालने का प्रयत्त करते 
थे। श्राज भी हमारा खान खोदने का तरीका श्रदक्ष है श्रोर हमें श्रपने देश की खनिज 
सम्पत्ति के वारे में पूरा ज्ञान नहीं है । 
वन-सम्पत्ति--भारत में २.६६ लाख वर्गमील क्षेत्र में वन लगे हुए हैं जो देश $में 
भूमि के कुल क्षेत्रफल का २१.३% होता है। परन्तु वनों का सब राज्यों में समान 
वितरण नहीं है। वतों का बड़ा भाग पहाड़ों पर होने से मनुष्यों के पहुँच के बाहर 
हैं। शेप वनों का भी ,सुप्रबन्ध नहीं किया जाता। हमारा लकड़ी काटने का तरीकों 
बहुत पुराना है तथा वन-रक्षण विद्या' के ज्ञान का भी हम में अभाव है । यही कारण 
है कि हमारे वनों की वापिक प्रति एकड़ उत्पादिता प्रन्‍्य देशों की तुलना में बहुत 
कम है. ४: 
पशुधत--भारत की गिनती .संसार में सबसे श्रधिक पशुवाले देझ्ञों में की जाती 
है । चारे की कमी, श्रव्यवेस्थित संथोग और रोगों तथा महामारियों के कारण हमारे 
पशु-धन की दशा वहुत खराब है । अनुत्पयादक पशुश्रों की संख्या भी बहुत है। हमाद्रा 
झादर्श यह होना चाहिये कि पशु संख्या में चाहे कम हों, किन्तु दक्षता में श्रधिक श्रच्छे 
हों । 
. शक्ति के साधक--श्रौद्योगिक विकास के लिये शक्ति के साधनों के रूप में कोयला, 
खतिज तेल या विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है । भारत में खनिज कोयले की 
विज्ेप कमी नहीं है, परन्तु अधिकांश कोयला घटढिया दर्जे का है भौर घातु कामिक 
9» कोयले का श्रभाव है । जहाँ तक खनिज तेल का सम्बन्ध है, भारत की स्थिति वास्तव 
में खराब है और हमें बड़ी मात्रा में विदेशों से तेल का श्रायात करना पड़ता है । परल्तु 
पन-बिजली के विकास से यह कमी पूरी की जा सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है, 
भारत में कुल मिलाकर ४१० लाख किलोवाट पन-विजली तँयार करने की अनदभुत 
दक्ति है । पहली योजना के प्रारम्भ में देश में बिजली तैयार करने के केन्द्रों की: 
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उत्पादन क्षमता कुल मिलाकर तेइ्स लाख किलोबाठ थी। भ्रतएवं हमारी पंचवर्षीय 
योजनाओं में जल-विद्यूत्त का विकास करके शक्ति की कमी को दूर करने की शोर 
विशेष ध्यात दिया गया हैं । 
इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रकृति ने भारत को उदारता 
पुवंक अपने उपहार प्रदान किए हैं; परन्तु भारतवासी उनका पूरा लाभ नहीं उठा सके 
हैँ। जहाँ तक भारतवासियों की दरिद्रता करा प्रइन है यह किसी से छिपी नहीं है । 
हमारी दरिद्रता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे देश में प्रति व्यक्ति श्राय का कम होना है । 
अनुमान लगाया गया है सन्‌ १६५१ में भारत में प्रति व्यक्ति औसत भझ्राय २ ५२) २० 
थी जब कि लेका में ७५५), जापान में १०१०), पब्चिमी जम॑नी में २,६८३) 
इड्जूलैण्ड में ३,६८१) और अमेरिका में ६३५१) थी। प्राकृतिक सम्पन्नता के बीच 
मानव-दरिद्रता के भुख्य कारण निम्नांकित है 
(१) प्राकृतिक साधनों के उपयोग का अभाव या अ्रदक्ष उपयोग । 
(२) तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या । 
(३) कृषि पर अत्यधिक आफित्ता १ 
(४) प्रति व्यक्ति कृपित क्षेत्र में कमी । 
(५) श्रौद्योगिक विकास का भ्रभाव । 
(६) आधुनिक विज्ञान श्ौर प्राविधिक ज्ञान की कमी । 
(७) प्रतिकूल सामाजिक और राजनैतिक वातावरण । 
स्पष्ट हैं कि जब तक अनुपयुक्त पड़े हुए साधवों का पूरा-पुरा उपयोग नहीं किया 
जाता भारतवासियों के जीवन स्तर में यथेट्ट उच्चति नहीं की जा सकती। हमारी पंच- 
वर्षोय योजनाप्रों में श्राथिक विकास'की इस्त मूल समस्या पर ध्यान दिया गया है भौर 
धीरे-धोरे हम भ्रपने प्राकृतिक साथंनों का सदुपयोग करके अपने जीवन-स्तर को बढ़ाने 
का प्रयत्त कर रहेहैं। _ | 
; परीक्षा के प्रइन + 
राजस्थान विश्वविद्यालय, थी. ए 


(१) भारत गरीब जोगों से वसा एक सम्पन्न देश है ।” सविस्तार विवेचना 


कीजिए | ( 
2 ॥ १६५१) 
द 2022 संदर्भ प्रन्थ | 


+ 


0, जाठ क्याश गिए6 शल्य एशा, & 009ी 00॥ ] 400 (95७० [, 
(2) जयार.एण्ड बरी : भारतीय अर्ध-शाल्र, हिन्दी संस्करण, प्रध्याय २। 


खण्ड २३०मानवीय खान घर कम 
खम्रसू्काएँ 


“किसी देश का धत मुख्यतः उसके निवासियों की योग्यता में मिहिलत है । जिस 
देश में प्राकृतिक लाधनों की प्रचुरता है किन्तु जहाँ के निवासी श्रालसी श्नौर पिछड़े 
हुए हैं, उस देश को तुलना में जहां प्राकृतिक साधन कम्त हैं परन्तु जहाँ के निधासी 
स्फूतिवान हैं, दरिद्र होगा | जिस कारण से शया की दक्षता बढ़तो है, राष्ट्रीय आप 


बढ़ती है; भ्रोर जिससे दक्षता घढती है, राष्ट्रीय श्राय क्रम होती है।”.. -- लिपसन 
पु ह भ्रध्याय १० से १५ 
[अ्रष्याय १०--भारत की जन-संस्या; ११--भारत में श्रमिक दक्षता; १२-- 


भारत के सामाजिक रीति-रिवाज; १३--भारत में श्रमिक-संघ, १४--श्रम-विधात; 
१५--भारत में असत-कल्यारा कार्य | | 


दसचाँ अध्याय 
भारत की जन-संख्या 


“पुत्र के जन्म से सनुष्य को सब लोकों पर विजय प्राप्त होती है, पौत्र के जन्म 
से वह अ्रमर हो जाता है श्रौर तत्पद्चात्‌ प्रपौत्र के जन्म से उसको सू्बंलोक मिलता 


है! --मनुस्मृति 
| ९““क्षारत की आबादी नियंत्रित करना राष्ट्रीय कल्याण और राष्ट्रीय योजना की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।' “-पोजना श्रायोग 


किसी देश के आर्थिक जीवन पर वहाँ के निवासियों की संख्या और दक्षता का 
गहरा प्रभाव प्रड़ता है। आथिक विकास का उदय मनुष्य के जीवन को आशिक हृष्टि 
से सुखी और सम्पन्न बनाना है| प्रत्येक देश के रहने वाले अपने प्राविधिक ज्ञान भौर 
पूजी की सहायता,से अ्रपने देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके धन का उत्पादन 
: करते-हैं। यदि जनसंख्या बहुत कम हुई तो देझ्ष में श्रमिकों की कमी होने से प्राकृतिक 
साधनों का, पुरा-उपयोग नहीं किया जा सकता और मण्डी के सीमित होने से श्रम- 
* विभाजन और बड़े पैमाने के लाभ नहीं उठाये जा सकते ! इसके विपरीत जन-संख्या 
, के अत्यधिक होने से देश में बे-रोजगारी और भ्रद्ध-रोजगारी, कम श्रामदनी और नीचे 
जीवन-स्तर' की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। भ्रतएव श्रधिकतम झ्राधिक कल्याण की 
दृष्टि से देश की जन-संख्या न बहुत कम और न॒ बहुत ज्यादा ही होनी चाहिये वल्कि 
इतनी होनी चाहिये कि प्रतिव्यक्ति श्रधिकतम उत्पादन भौर आय प्राप्त हो सके। 
ऐसी जन-संड्या इश्तत्तम जनसंख्या "((07धग्रपण ?०४प्रोशा०णा) कहलाती है। 
-जन-संख्या की वृद्धि और श्राथिक विकास--पिछली दो शताब्दियों में संसार की 
णजन-संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । ईसा मसीह के जन्म से लेकर १७५० तक संसार 
की जन-संख्या में प्रति शताब्दी लगभग ६ प्रतिशत वृद्धि होने का अ्रनुभमान लगाया 
जाता है जब कि १७५० से १६५० के बीच संसार की जन-संझ्या में वृद्धि की दर 
प्रति शताब्दी ८४ प्रतिशत रही है। वास्तव में संसार की जन-संख्या जो ईसा के जन्म 
' के समय लगभग २५ करोड़ थी, १७४० में लगभग ७० करोड़ होगई झौर १६५० 
में लगभग २४० करोड़ होगई । करते है। 
जन-संझ्या में परिवर्तत जन्म-दर और मृत्यु-दर के सम्बन्ध पर निर्भर करते हैं।. 
औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व जन:संख्या और इसकी वृद्धि की दर कम होने का कारण यह 
है कि मध्यकालीन समाजों में जन्म-दर भर मृत्यु-दर दोनों काफी ऊँची थीं और दोनों * 
रे ४ (२४ 
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का अन्तर वहुत कम था ; औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्त जीवन-स्तर उन्नत होने से 
मृत्युदर काफी कम होगई; परन्तु जन्म-दर में विश्येप कमी नहीं हुई। आ्राथिक उन्नति के 
फलस्वरूप खाद्यानों की पूर्ति बढ़ने और जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ने 
से मृत्यु दर घट जाती है। परल्तु जन्म-दर्‌ घटने में देरी लगती हैं, क्योंकि झड़िग्रस्त 
और पिछड़े हुये समाजों में य्लेन-ब्यवहार में परिवर्तत होने और सब्तति-निम्नह के प्रचार 
में देरी लगती है। आगे चलकर जव॑ श्रौद्योगीकरण के फलस्वरूप गाँवों को छोड़ कर 
शहरों में रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो अधिक सनन्‍्ताव भारस्वरूप बन जाती है। धीरे 
धीरे सामाजिक रीति-रिवाजों और अन्धविश्वासों के वन्धन ढीले पड़ने लगते हैं.भर 
जन्म-दर भी घटने लगती है। फिर कुछ समय के लिए जन्म-दर और मृत्यु दर दोनों 
साथ-साथ घटने लगती है और जन-संख्या में वृद्धि की एक स्थिर दर कायम हो 
जाती है । 
हम श्रागे चलकर देखेंगे कि भारत में पिछले ४० वर्षो में चिकित्सा के साधनों में 
सुधार और चिकित्सा-झात् में प्रगति तथा संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के फंलस्वरूप 
भारत में पृत्यु दर घट गई है; परन्तु हमारी जन्म-दर श्राज भी पूृर्व॑बत्‌ ऊँची है। 
फलस्वरूप पिछले ४० वर्षो में भारत की जनसंख्या में तेजी से बृंद्धि हुई है। भविष्य 
में आाधिक विकास के कारण मृत्यु दर में और कुछ कमी होने की ग्राश्ा है। परन्तु 
सामाजिक छड़ियों और परम्परागत विश्यासों के कारण सम्भव है कुछ वर्षो तक भारत ' 
में जन्म दर ऊंची ही बनी रहेगी या कुछ बढ़ भी सकती है। फलस्वरूप निकट भविष्य . « 
में जन्म-संरुषा में वृद्धि की गति ओर तेज होने की आजा है। परन्तु आगे चन्नकर तेजी... 
सेलश्राथिक विकास होने पर उचिएँ और विश्वास बदलेंगे और परिवार-नियोजन के- 
प्रचार के साथ जन्म-दर घटने वी आज्ञा की जा सकती है। 
हमने अब तक जतसंक्या दी वृद्धि की दर पर आथिक विक्रास के प्रभाव का 
विचार किया है । परन्तु जन-सेंझट वी वृद्धि का श्राविक विकास की गति पर प्रभाव 
पड़ता है, यदि शावादी बड़े के साथ-साथ पूजो संचय और उत्पादन के नये तरीके 
अपनाने की इच्छा भी बढ़ती जातो है तो बढ़तो हुई जनसंश्या को रोजगार मिलता 
रहता है और जनसंस्या के बढ़ने से प्राथिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। “नये/ 
मुल्कों में जब पुराने मुल्कों के आदमी झकर वस जाते है और अपने साथ अपनी 
बचाई हुई पूंजी भी ले.प्राते हैं तथा प्रछुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं 
तो जनसं्या के बढ़ने मे अधिक दिकास की गति थ्रौर तेज हो जाती है। परन्तु सदि 
9, जी के तेचय की वर्तमान दर बढ़ती हुई जनसंड भ को रोजगार देने के लिये काफी 
हीं हुई तो चे-रोजग भ्रद्धं रोज मस्पा उल्तन्न हो जाती है । आधि 
है डे मी क 80 00508 रे समस्पा ३५३ हो जाती हा आधिक 
हे हुई स्‍ ३ देणा में प्रायः ऐसा ही होता है। इन देशों में पूजी 
इलनी कम होती है कि मीजूदा झावादी फो-जी परा रोजगार नहीं #न० सता भौर 


हु] 


भारत की जनसंख्या १२७- 


जनसंख्या की वृद्धि से बेरोजगार और कम-रोजगार पाये हुये लोगों की संख्या बराबर 
बढ़तो रहती है । श्रतएव इन देशों में एक और उत्पादन के नये तरीके भ्रपनाकर बचत 
और पूजी-संचय बढ़ाने की आवश्यकता होती है और दुसरी ओर प्रिवार-नियोजन 
द्वारा जन्म-दर को घठाकर जन-संख्या पर नियन्त्रण करना होता है । 


भारत में जनसंख्या का आकार ओर वृद्धि 

सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार भारत ( सिक्तकिम और चन्द्रनगर सहित; 
परन्तु जम्मू-काइमीर तथा झ्ासाम के कबाइली इलाकों को छोड़कर ) की कुल जन- 
संख्या ३५,६०,७६,३६४ थी। अनुमान हैं कि एक १ मार्च १६५१ को जम्मू और 
काइमीर की जनसंख्या ४४१ लाख और श्रासाम के कबाइली इलाकों की लाभग ५६ 
लाख थी । इस प्रकार जम्मू और काइमीर तथा आ्रासाम के कबाइली इलाकों सहित 
भारतीय संघ की कुल जनसंख्या ३६ करोड़ से ऊपर हो जाती है । संयुक्त-रा्ट-संघ की 
एक रिपोर्ट के अनुसार १६५० में विश्व की जनसंख्या लगभग २४० करोड़ थी | इस 
प्रकार भारत की जनसंख्या समस्त संसार को जनसंख्या को ह हुई श्रर्पात्‌ विश्व में 
प्रत्येक सातवाँ सनुष्य भारतीय है । जन-संख्या के श्राकार की दृष्टि से भारत, चीन को 
छोड़कर, संसार में सबसे बड़ा देश है । हमारी जनसंख्या सोवियत सद्छ ( २१ करोड़ ), 


न 
(6६ «३ 2३. ० "७, 
4 * है 4 


भ् 





चित्र-संस्या १४---विश्व की जन-संख्या में भारत की जेन-संख्या : 


१्रे८ * दसेवाँ अ्रध्योय 
उत्तरी अमेरिका (२९ करोड़), श्रफ़ीका (२० करोड़), दक्षिणी अमेरिका .(११ करोड़), 
ओोशनिया (१३ करोड़) से भ्रधिक है और सोवियत संघ को छोड़कर शेष यूरोप की 
जज़संख्या (३६६ करोड़) के लगभग वरावर है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि भारत 
की कुल जनसंख्या विद्त्र की कुल जनसंख्या की लगभग १४ प्रतिशत है तथापि भारत 
का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल २९४ प्रतिशत हैं । 

मीचे वे कोएक में भारतीय संघ की वर्तमान सीमाग्रों की जन-संस्ष्रा के पिछले 
पचास वर्षो के आँकड़े दिये जाते हैं, जिससे हमारे देश में वर्तमान शताब्दी में जन-संख्या ह 
की वृद्धि की गति ज्ञात होती है । का 


भारत में जन-संख्या की वृद्धि! 











रे जनसंख्या | वास्तविक वृद्धि था कमी प्रतिशत वृद्धि या कमी 

(लाख) (लाख) |, था 
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उरामरममना 
उपयु'क्त कोष्ठक से ज्ञात होगा कि गत पचास वर्षों में हमारी जन-संस्या लगभर्ग 
५२% वढ़ गई है। इस शताब्दी के प्रथम दो दक्षकों में वृद्धि की दर कम थी, परत 
सन्‌ १९२१ से वृद्धि की दर काफी ऊंची रही है। इस प्रकार सन्‌ १६२१ सहान भाजक 
((32०५ ॥)006) माना गया है । १६२६१ से पहिले भारत में जनसंख्या की वृद्धि 
की दर कम थी। क्योंकि यद्यपि भारत की जन्म दर ऊँची थी तथापि श्रकाल और . 
महामारियों के कारण मृत्यु दर भी काफी ऊँची थी । परन्तु १६९१ के वाद चिकित्सा - 
शास्त्र की प्रगति और देश में चिकित्सा की सुविधाप्रों में सुघार तथा संक्रामक रोगों के 
नियन्त्रण के फलस्वरूप जहाँ हमारी मृत्यु-दर काफी घट गई है वहाँ हमारी जन्म-दर 
आज भी पूवेवत्‌ ऊंची है। अ्तएव १६२१ के बाद जनसंझ्या बड़ी तेजी से बढ़ी है । 

' सन्‌ १६४१ से १६५१ के १० वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि जिस दर से हुई है अगर 
उसी दर से हमारी जनसंर्या बढ़ती रही तो श्री गोपालास्वामी के अनुमानों के अनुसार, ' 
भारत की जनसंख्या १६६० में ४१ करोड़, १६७४- में ४६ करोड़ श्रोर १६८१ में ५२ 
करोष्ट हो जाएगी। डॉ० चन्द्रगेजर ने झनुमान लगाया है कि बतंमान वृद्धि की दर के ह 
अनुस्तार भारतीय सद्भु की जनसंख्या इस शताउदी के अन्त तक १ भरव हो सकती है। 


- भारत की जन-संख्या १२६ 


वास्वव में मृत्यु-दर के घीरे-धीरे कम होने श्लौर जन्म-दर के पूर्वचत्‌ ऊँची बनी रहने से 
जनसंस्या में वृद्धि की दर पृवरपिक्षा बढ़ने का अनुमान है। योजना-आयोग ने भ्रनुमान 
लगाया था कि १९२५ प्रतिशत वापिक वृद्धि की दर से दूसरी योजना की अ्रवधि में 
भारत की जनसंख्या में प्रति व १ करोड़ वृद्धि होगी और १६५१-१६६१ की दस 
वर्षों की अवधि में जनसंख्या में १२९५ प्रतिशत वृद्धि हो जायगी | जनसंख्या के नये 
अ्रध्ययनों से प्रगठ हुप्रा है कि योजना-आायोग ने वृद्धि की दर कम आँकी है। पिस्टल 
विश्वविद्यालय के प्रो० कोले प्रौर प्रो० हुवर के भ्रनुसार दूसरी योजना की भ्रवधि में 
पहली योजना की अवधि की श्रपेक्षा मृत्यु-दर १००० पीछे ५ कम हो सकती है । इस 
आधार पर इन चिद्वानों ने अनुमान लगाया है कि दूसरी योजना-काल में जनसंण्या में 
वृद्धि की दर २ भतिशत प्रति वर्ष हो सकतो है श्रौर जंचसंल्या में वास्तविक वृद्धि प्रति 
वर्ष ५० लाख की जगह ८० लाख होने का श्रतुभान है । तीसरी योजना के प्रारम्भिक 
मसौदे में योजना श्रायोग ने इन अनुमानों को सही माना है । इस प्रकार भारत की 
पतंमान जनसंरुया निःसंदेह ४० करोड़ से ऊपर है । 
कुछ लोगों का कहता है हमारी जनसंख्या की वृद्धि की दर अन्य देशों से श्रधिक 
नहीं है | परन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि इस साधारण वृद्धि की दर से भी 
हमारे देश में प्रति दशक ८ करोड़ आबादी बढ़ सकती है जो सोवियत संघ को छोड़कर 
किसी भी योरपीय देश की समस्त आबादी से भ्रधिक है । 
जनसंख्या के बढ़ने से सवसे प्रमुख समस्या खाद्यान्नों की पूि की पैदा होती है । 
अनुमान है कि भारत में खाद्यान्नों की पूर्ति मुश्किल से ३० करोड़ लोगों के लिए काफी 
होती है जबकि हमारे देश की जनसंख्या ४० करोड़ से ऊपर है। दूसरे शब्दों में, देश 
की अधिकांश जनसंख्या भुखपरी से पीड़ित रहती है| जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के 
कारण भ्रुखमरी की समस्या और भी विकट हो सकती है। इसको रोकने के केवल दो 
उपाय हैं--(१) कपि के विस्तार और उन्नति के द्वारा खाद्यानों की पूति बढ़ाई जा 
सकती हैं और (२) परिवार-नियोजव के हारा खाद्यान्नों की माँग पर नियंत्रण स्थापित 
किया जा सकता है। कई विशेषज्ञों की रात्र है कि हम केवल खेती के विस्तार भ्ौर 
उन्नति के द्वारा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये यथेष्ट श्रन्न उत्पन्न नहीं कर पायेंगे । 
श्रतएव पदि हम भुखमरी से बचना चाहते हैं तो खाद्याज्नों की उत्पत्ति बढ़ाने के साथ 
ही साथ परिवार-नियोजन हारा जनसंख्या पर नियंत्रण करना प्रावदयक होगा । 
जनसंख्या का घन्तत्वे 

;.. जन-संख्या के . घनत्व (90॥97ए ए ?0ए9प्रधाणा) से हमारा अ्भिष्राय 
प्रतिवर्धभील निवासियों की संख्या: से है । --यदि किसी देश या क्षेत्र की कुल जन 
संख्या को वहाँ के क्षेत्रफल (वर्ममीलों में) से विभाजित कर दिया .जाये तो वहाँ की जन- 
संख्या का घनत्व ज्ञात हो जाता है। हमने देखा कि भारत की जनसंख्या बराबर 


१३० - « देसवाँ अध्याय . 


बढ़ती जा रही है । परन्तु देश का क्षेत्रफल लगभग स्थिर है। फलस्वरूप भारत 
भारत में जन-संख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है ५१ परस्तु केवल जन-संस्या के घनत्व के 
आधार पर हम नही कह सकते कि किसी देश में जवाधियय (0एआ-२09फ09/0॥) 
है या जनाभाव (ए00-70]परकांणा) । निम्नलिखित कोछक से ज्ञात होता है 
कि इड्धूल॑स्ड श्रादि देशों में जन-संख्या का धनत्व भारत से अधिक है, परन्तु इससे यह 
परिणाम निकालना सही नहीं होगा कि उन देशों में जवाधिवय है या भारत में जना- 
भाव है । 


जन-संद्या का घनत्व ह 
देश का नाम... जने संएया का घनत्व देश का नाम जम सेस्या का घनत्व , 
जापान ५७६ श्रमेरिका के संयुक्त ह 
संबुक्तराज्य (0.60) ५३६ राज्य (0.8...) ५० 
भारत श्१२ सोवियत संघ. ॥ 
फ्रांस १६३ (09.8.8.78,) २३ 
चीन १२३ ब्राजील ह ड् 


निम्नांकित सारिणी में भारत के विभिन्न राज्यों श्र क्षेत्रों में जन-संख्या का 
घनत्व दिया जाता है --- 


राज्य जन-संख्या का घनत्व 

(१) आरान्क्र प्रदेश २६५ 

(२) भासाम १०६ 

(३) विहार प्र७७ 

(४) वेम्बई २५३ . 

(५) जम्मू ओर कार्मीर पर 

(६) केरल ६०३ 

(७) मध्यप्रदेश १५२ 

(५) मद्रास - भह८- * 
हु (६) मंसूर & 2 2४४ , <« ५२, ] 

(१०) उड़ीसा. मी आम 
(११) पंजाब 85 कक इ् इडइ...... .- 


!. भारत में जन-संख्या का घनत्व १६२१, १६३१, ५ १७४१ और ६ 
१६३, २१३, २४६ झोर २८७ पाया गया है। (0ता&“96 6 ७ 
2. पता 953, 9: 6 से संग्रहीत ॥ # 
3. ग्रावा॥ 960, 9. 5 से संग्रहीत । 


६५१ में क्रमशः 
43) . 75 ० 


भारत की जन-सं रुया ४ १३१ 


(१२) राजस्थान - १२१ 
(१३) उत्तर प्रदेश ५५७ 
(१४) पं० बंगाल ७७५ 
क्षेत्र 
(१) अन्डमन और निकोबार १० 
(२) दिल्‍ली ३०४४ 
(३) हिमालय प्रदेश १०ण्य्‌ 
(४) लकादिवे, मिनिकोई और आमिनदिवी १६१२ 
(५) मरीपुर द्छ 
(६) त्रिपुर १श८ 
भारत श्र 


उपयुक्त कोष्ठक से ज्ञात होता है कि भारत में जन-संख्या के धनत्व का औसत 
३१२ है, परन्तु घनत्व भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। एक झोर अ्रण्डमन में यह्‌ 
केवल १० है तो दूसरी श्रोर दिल्‍ली राज्य में ३२०४४ है । जन-संर्या के घनत्व पर जिन 
बातों का प्रभाव पड़ता है, उनमें से मुख्य निम्नांकित हैं :--- 

(१) भूमि का धरातल--जन-संख्या के घनत्व की दृष्टि से भूमि के धरातल 
का बड़ा महत्व है । जहाँ भूमि समतल होती है, प्रत्येक इल्च भूमि पर खेती की जा 
सकती है श्रौर बहुत घनी जन-संख्या का निर्वाह हो सकता है; जैँप्ते, बद्भाल और 
बिहार में। यदि सतह ऊत्रड़-खाबड़ हो या पर्वतों और घाटियों से भरी हुई हो तो 
खेती में कठिनाई होती है और जन-संख्या का घनत्व अपेक्षाकृत घट जाता है; जैंसे--- 
बम्बई राज्य में । 

(२) सिदट्टी--यदि उपजाऊ भ्रूमि के साथ ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती हो 
तो भूमि की उर्वरता का भी जन-संख्या के घनत्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। परन्तु 
केवल मिट्टी के गुणों का भारत में जन-संख्या के घनत्व पर प्रभाव अधिक महत्व- , 
पूर्ण नहीं है । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े राज्यों के श्राधार पर विचार करने से मिट्टियों 
के अन्तर बहुत सृक्ष्म हो जाते हैं । 

(३) वर्षा-भारत में “जन-संख्या के इट्रतम घनत्व” के लिये भगभग ४० इच्ध 
वापिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसका वितरण भी उपयुक्त हो। यदि वर्षा इस 
भ्रौसत से कम हो या वर्षा का . वितरण ठीक न हो तो जन-संख्या का घनत्व घट 
जाता है। परन्तु सीमा से अधिक वर्षा सी लाभवायक न होकर वास्तव में हानिकारक 


/ [*- 'पातां4 960 में सिक्किम के क्षेत्रफल श्रौर जन-संख्या के सहित भारत में जम 
संख्या का घनत्व २८७ बतलायां गया है । (देखिये पृ० १५) 


4३३ . दसवाँ अध्योय 

सिद्ध होती है। जहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और पर्यात वर्षा तीनों मिल जाती 

है, वहाँ जन-सख्या का घनत्व बहुत बढ़ जाता है; जैसे, दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर । 
(४) सिचाई-सिंचाई का प्रभाव भी चर्षा के समान ही होता है । वर्षा की कमी 


की सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है, परन्तु समस्त देश की हृष्टि से धिचाई का घनत्व 
पर प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 


(५) जलवायु-जन-संख्या के घनत्व पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है ॥ 
कहीं कहीं खराब जलवायु के कारण अन्य लाभों का निराकरण हो जाता है श्र हमें 
बहुत कम घनत्व दृष्टियोचर होता है। उदाहरणवतु-आंसाम में प्रस्वास्थ्यकर ' 
जलवायु के कारण घनत्व बहुत कम है । 


(६) जन पत की सुरक्षा--जन-संस्या के घनी होने के लिए जन-धन कौ 
सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। जिस स्थान में जन-घन की सुरक्षा नहीं होती, 
वहाँ से मनुष्य ऐसी जगह चले जाते हैं, जहाँ इनका समुचित प्रबन्ध हो.। जैसे देश- , 
विभाजन के पश्चात्‌ पूर्वी बंगाल, सिन्ध और पश्चिमी बंगाल के दंगाई क्षेत्रों को ' 


छोड़कर बहुत से हिन्दुओं ने पद्िचमी बंगाल, प5जाबव, उत्तर-प्रदेश, देहली या राजस्थान 
में शरण ली है । 


(७) जीवन-स्तर - बहुधा लोग ऐसे स्थान पर रहना पसन्द करते हैं, जहाँ 
का जीवन-स्तर इतता ऊँचा होता है ताकि सभ्य जीवन की सुविधाओं का पर्याप्त 
श्रावन्द उठाया जा सके । एक देश से दूसरे देश के प्रवास वहुधा इसी कारण होते हैं। 
भ्ही कारण है कि कई यूरोपवासी अमरीका और आस्ट्रेलिया में जाकर बस गये हैं 
या हमारे देश में कई देहाती लोग श्रौद्योगिक श्रौर व्यावसायिक नंगरों में जाकर 
रहने लगे हूँ | 

. (5) श्राथिक-साधन--जिस स्थान पर आर्थिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
हों; वहाँ अन्य स्थानों की भ्रपेक्षा, जहाँ इनका भ्रभाव हो, जन-संख्या भ्रधिक होती है । 
उदाहरणुतः राजस्थान में साधनों के अ्रभाव से जन-संख्या बहुत कम है। विहार 
ओर बंगाल में भ्रन्य साधनों की अपेक्षा कोयले और लोहे की खानों के निकट जन-संस्या 
की श्रधिकता हैं।.. 

(६) आथिक विकास की प्रवस्था--जैसे-जैसे देश का आधिक विकास होता है वैसे- 
वैसे जन-संस्या का घनत्व भी बढ़ता जाता है; क्योंकि विकसित आशिक दक्षा में 
भ्रधिक जन-संस्या का निर्वाह सम्भव हो जाता है। यहीं कारण है कि शिकार की 


अवस्या से पशु-पालन अवध्या में जन-संख्या अधिक थी] कृषि प्रौर आ्रमोद्योग अ्रवस्था 
- में यह और भी अधिक हो गई झोर वर्तमात समय में ओद्योगिक अवस्था में जत-संस्या 
फर्षप भ्रवस्था से भो अधिक घी है । ; 


॥। 


भारत की जन-संख्या १३३ 


रहन-सहन के ढड़्ा--१६५१ 
(श्र) गाँव ओर कछस्बे 
निम्नांकित कोष्ठक में भारत को जन सेंखु्या का गाँवों और कस्वों के भ्राधार पर 
विभाजन दिया गया है? -- 
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(कर हि है हि का 
नाम स्थान | सख्या का स्थान | जन-सख्या | कुल जन-सढ्या का अतियत 











गाँव | प्रृप्ृघण८॥8 | २६५० लाख 77 रे 
कस्बे ३०१८ | ६१६ ,» /_ १७१३ 
कुल प१६११०७ ॥ ३५६६ ,, १००१० ' 


उपयु'क्त कोष्ठक से ज्ञात होता है कि सन्‌ १६५१ में भारत में मनुष्यों के रहने के 
कुल ५,६१,१०७ स्थान ये जिनमें ५,५८,०८६ गाँव थे और ३०१८ करस्त्रे थे। देश की 
कुल ३५६६ लाख जन-संख्या में से २९५० लाख अर्थात्‌ कुल जन-संख्या का ८२७०७ 
गाँवों में रहते थे और शेप ६१६ लाख श्रर्थात्‌ ३७-३९ क॒र्बों में रहते थे। दूसरे 
शब्दों में, देश की कुल जन-संख्या का छठा भाग कस्यों में रहता था। 

यदि हम जन-संख्या के उपयु'क्त वितरण की भूतकाल से तुलना करे तो ज्ञात 
होगा कि हमारे देश सें इस शताब्दी के प्रारम्भ ही से देहात में रहने वालों का श्रतुपात 
घट रहा है और कस्बों में रहने वालों का श्रनुपात बढ़ रहा है।' * 














जन-सख्या का अनुपात ११६०१।॥१६११।/१६९१।१६३१(१६४११६५१ 
गाँवों में [६०११ ६० | प८'७छ ८७६ ८६'१| ८२ 2] 
करों. में ६"४ ११३| १२९१| १३९६/ १७ 











उपयुक्त कोष्ठक से ज्ञात होता है कि भारत में गहरी जनता का अनुपात १६४१ 
की अपेक्षा ३५४% और १६०१ की अपेक्षा ७४९, झ्धिक है। इस प्रवृत्ति के चार 
मुख्य कारण हैं :--(१) देश के झौद्योगीकरण, जिससे जन-संख्या का केन्द्रीयकरण “ 
होता है; (२) मध्य श्रेणी के लिये कस्वों के जीवन का आ्राकपंण; (३) कस्यों में शिक्षों 
ओर चिकित्सा के साधनों का उपलब्ध होना; (४) देश-विभाजन, जिससे पाकिस्तान 
को ६२%, और भारत को ८६% देहाती जनता मिली । 

यद्यपि भारत में शहरी आवादी का अनुपात बढ़ रहा है तथापि अन्य रेशों की 
अपेक्षा यह अब भी बहुत कम है। जबकि भारत में शहरी आ्रावादी का अनुपात 

१७३९ है, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका के संयुक्त राज्यों और इंगलेंड में क्रमशः ४६%, 
५३७०७, ५६९२९, और ८०% है। यह हमारी पिछड़ी हुई आशिक दा और क्ृपि- . 
प्रधानता का द्योतक है । 


|, एक5७४ ०7 गाता॥ (95), ए0:; 7, एड ] & 
'2,. (९505 9 एव (95), ए०, व, शेक्ा 4 8 


१३४ दसवाँ प्ध्याय 


(श्रा) सकान और परिवार ु 

सन्‌ १६५१ की जन-गणना के अनुसार भारत में 'रहने के मकानों! ((000ध- 
96० ०६८७) की कुल संख्या ६४४ लाख थी जिनमें ५४१ लाख गाँवों में और 
१०३ लाख कस्तरों में ये। इस हिसाब से हमारे क्यों में प्रत्येक मकान में € मनुष्यों 
और गाँवों में दो घरों में ११ मनुष्यों की संख्या आत्ती है । 

गणना में परिवारों (00५८॥०08) के विपय में भी सूचना इकट्री की गई , 
थी। परिवार (#00५७॥०09) से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक साथ रहते हैं - 
और एक स्थान पर भोजन करते हैं। इस गणना से मालूम हुमा कि गाँवों में श्रति 
१०० मकानों में ११२ परिवार रहते हैं, जबकि क्यों में प्रति १०० मकानों में ' 
१२४ परिवार रहते है । गाँवों में प्रति सौ परिवार में ४६१ मनुष्य हैं जबकि कस्बों 
में प्रति सौ परिवार में ४७१ मनुष्य हैं । ह 

आकार की हृष्टि से परिवारों को चार श्रेणियों में वाँठा गया था, यधा-- 
छोटे (जिनमें तीन या कम सदस्य हों), मध्यम (जिनमें ४ या ५ सदस्य हों,), बड़े 
(जिनमें ७, ८ या ६ सदस्य हों), | परिवार को श्रेणी परिवार का प्रतिशत 


भौर बहुत बड़े (जिनमें १० या अधिक हक आम 


सदस्य हों) । पाश्व॑वर्ती कोष्ठक से गाँव में कस्े में 
ज्ञात होगा कि एक प्रतिनिधि गाँव | : 
भ्ौर प्रतिनिधि कस्बे में सौ परिवारों | छोटे ३३. ३८ 
में से कितने किस श्रेणी के हैं। कोष्ठक ! 
से स्पष्ट है कि गाँव में ३३%, परिवार जप ० 
ऐसे हैँ जिनमें तीन या कम सदस्य हैं । | बड़े * १७ १६ 
इससे प्रकट होता है कि “संयुक्त परि- द गा 
वार प्रणाली” श्रव बहुत कमजोर हो है: ४ और ई रह 


.... सवनमननपननीनगनगगपमगनपनन-थ.. 





गई है। कल १०७/. 2280 
४80प708 $ 0शाशा३ड न प्रग तठठा), एंग. ।, #त |, 9. 5. 
(३) लिंग अनुपात 
पारणतः आशा की जाती है कि पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात सवंत्र समान 
होता है। गणना से ज्ञात होता है कि प्रायः ऐसा नहीं है भौर देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में भिन्न-भिन्न असमानता है। १६५१ की गराना से पता चलता है कि हमारे देश में 
लिंग भनुषात ६४७ है अर्थात्‌ प्रति १००० पुरुषों के पीछे ६४७ स्त्रियां हैं। स्ाधारणेतः 
लिंग अनुपात गाँवों की अपेक्षा कस्यों में कम है। समस्त देवा के लिए गाँवों में यह | 
अनपात # ६५८ $ ज्कैज +++-5० घ्नें डे रो 
में ८६० है। बड़े नगरों में यहं अनुवात और भी कम है । 


भारेत की जन-संख्या १३५ 


पाश्वात्य देशों में प्रायः स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जांता है । श्रतएव 
वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में यह विश्वास किया जाता था कि भारत में स्त्रियों के 
श्रभाव का कारण यह है कि स्त्रियों की पूरी गणना नहीं कराई जाती है । परन्तु यह 
वात नहीं है। हमारी गणना प्रणाली में यह दोप नहीं है। पिछली सब गरानाओों से 
यही निष्कर्प निकलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है । निम्नांकित 
कोष्ठक से यह निष्कपं सिद्ध होता है । 
७ रा य्छझ्ा हछछ त्ू 
लिंग भनुयातत ६६ 8६५१ , ६४६ ध्ड्छ 
50प्राए० $ (७॥६05 0॥708 (95]3, ५० ॥, !गा। ! 8, ?, 57. 
श्रौद्योगिक शहरों या भ्रन्य स्थानों में जहाँ प्रन्य स्थानों से मनुष्य आकर 
वसते हैं, पुरुषों की श्रधिकता स्वाभाविक है क्योंकि पहले पुरुप काम पर लगते हैं, तब 
बाद में स्त्रियों को ले जाते हैँ । परन्तु इस प्रवृत्ति से समस्त देश में स्त्रियों का प्रभाव 
समझ में नहीं श्रा सकता । समस्त देद में स्त्रियों की कमी के दो कारण हैं--(१) 
नव-जात शिश्षुप्रों में बच्चियों की श्रपेक्षा बच्चे अधिक होते हैं, और (२) बहुत छोटी 
श्रौर चहुत बड़ी उम्र में मृत्यु-दर पुरुषों में अधिक भौर स्त्रियों में कम पाई जाती है; 
परन्तु बीच की उम्र में स्त्रियों में मृत्यु-दर अधिक है । 
(ई) अवस्था भेद 
निम्नांकित कोष्ठक में अवस्था-भेद के श्राधार पर भारत की जन-संखझ्या के विभिन्न 


अवस्था-वर्गो के भ्रनुपात दिये गये हैं ; - 











अश्रवस्था वर्ग प्रतिशत 
शिशु (०से ४ वर्ष १३९५ ह 
लड़के और लड़कियाँ - )४५से १४ ,, श्धा८ | 500 
ह ४ भसे २४ ,, छोड 
युवक और युवतियाँ | हर थे सा हे हे | ३३-०% 
बीच की प्रवस्था के स्त्री-पुरुष | ह के ड १! ॥ | २०'४%, 
५५ से ६४ ,, ४१ 
बड़ी अवस्था के स्त्री पुरुष | ६४ से ७४ ,, श्र | 5३% 
आओ ७५ भर अधिक ,, १९० 
| ९००१७ 


80पा०७ (एआएा$ 0 ॥08 (95), ५०. 4, एद्चा। ।] 8, 0. 65. 
उपयु क्त कोएक से स्पष्ट है कि भारत में प्रति १००० व्यक्तियों में से ३५३, पद्धह 
व्यं से कम अवस्था वाले हैं और केवल परे ऐसे. हैं, जिचकी अवस्था ५५ वर्ष या 
हि + 





शा * दसवाँ अध्याय 


अधिक है । यदि हम अपने देश की श्रन्य देशों से तुलना करें तो ज्ञात होता है कि 
भारत उन देशों में से है जहाँ शिशुओं का भ्रचुपात भ्रधिक भर वृद्धों का श्रनुपात कम 
है । उदाहरण के लिए, यदि हम भारत की तुलत़ा प्रमेरिका के संयुक्त राज्यों से कर 
तो ज्ञात होगा कि भारत में चार वर तक के शिशुओं का अनुपात १३५% है, जब 
कि अमेरिका में यह केवल १०८ %, है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 
प्रमेरिका में केवल १६३ % है, जबकि भारत में २४८ है । इसी प्रकार 
थुवकों और युवतियों का अनुपात हमारे यहां ३३% है ओर अमेरिका में ३००४५ है। 
परन्तु बीच की अवस्था के खस््री-पुरुषों का अनुपात भारत (२०"४५%) की अपेक्षा 
अमेरिका (२५६९ में भ्रधिक है। वड़ी श्रवस्था के स्त्री पुरुषों का अनुपात तो अमेरिकी 
में (१६६४४) भारत के अनुपात (घ३१) का लगभग दुगना है। 
तुलना का क्या महत्व है ? यदि हम पहले दो भ्वस्था-वर्गों को एक साथ ले 
तो हमको ज्ञात होगा कि प्रति १००० व्यक्तियों में से, १५ वप॑ तक की अवस्था वाली 
की संख्या भारत में ३८५३ है, जबकि अमेरिका में २७१ है । इसका अर्थ यह.हुआ कि 
यदि भारत और श्रमेरिका में प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति अपने बाल-वच्चों के पालव- 
पोषण पर बरावर-वरावर साधन लगावें तो श्रोतत भाग जो एक भारतीय वच्चे को 
मिलेगा, वह एक प्मरीकी बच्चे से बहुत कम होगा, वर्योकि' बराबर साधनों को 
झधिक बच्चों में वाँटना होगा । वास्तव में एक ओसत भारतीय दम्पत्ति की श्राय बहुत 
कम है। स्पष्ट है कि एक भारतीय बच्चा भोजन, बख्र, निवास, चिकित्सा श्रादि सभी 
बातों में प्रमरीकी बच्चे की श्रपेक्षा बहुत केस पाता है । 
(उ) वेवाहिक स्थिति - 
१६५१ की जन-गणना से ज्ञात होता है कि भारत में कुल जन-संख्या का 
१९% अविवाहित हैं। पुरुषों और र््रियों की श्रलन-अलग गशना की जाय तो ज्ञात 
होता है कि अविवाहित पुरुषों का अनुपात ४६*१% और अ्रविवाहित स्त्रियों का 
अनुपात ३८८९ (ञर्थात्‌ मोदी तौर पर दो में से एक पुरुष श्रविवाहित है और 
पांच में से दो स्त्रियाँ अविवाहिता हैं) । स्पष्ट है कि ५०"६% पुरुष विवाहित या 
विघुर हैं ओर ६१२% स््रियाँ विवाहिता या विधवा है। अनुमान है कि पुष्पों में 
. ४५४"८" विवाहित श्लोर ५-१% विघुर हैं; और स्त्रियों में ४५०४% विवाहित और 
१९२८५ विधवाएँ हैं। हमारे देश में विवेच्छेदित ([/)9070४) व्यक्तियों की कुल 


सेल्या १,४४,७८६ भर्थातु कुल जन-संझ्या का ०४% है । इसलिए इनको विधुरों या 
विधवाज्नों के साथ गिना गया है। 
भारत में वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में दो भौर वातें उल्ले 
बाल-विंवाह-निषेध फाजून के 
ध 


खनीय हैं--(१) 
होते हुए भो अनेक बालक शौर चालिकाएँ विधाहित 


(०7४४४ ० पातां4 (950), एठ0. ॥. एव 4 & 
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हैं, (२) पिछले कुछ वेों में विधवाशों का श्रनुपात ग्रिर गया हैं । सन्‌ १६३१ में 
भारत में १६९११ विधवाएँ थीं, जवकि १६५१ में १९८५ विधवाए हैँ। विधवाशों 
के भ्रनुपात में कमी पतियों के दीर्घायु होने या पुनरविवाह की प्रवृत्ति के बढ़ने से हो 
सकती है । गराना आयुक्त की राय में पहला कारण अधिक कार्य कर रहा है । 
(ऊ) जन्म-दर ओर समुृत्यु-दर 

किसी देश की जन्म-मृत्यु, स्वास्थ्य और श्रौसत श्रायु झादि महत्वएूर्ण तथ्यों से 
सम्बन्धित आँकड़ों को अंग्रजी में 'बाइटल स्टेटिसटिक्स, (४॥8/| 9805008) 
कहते हैं । इस प्रकरण में हम इन विपयों पर प्रकाश डालेंगे । 

निम्नांकित सारिणी में भारत में प्रति एक हजार मनुष्यों के पीछे जन्म श्रौर 
मृत्यु दरें पिछले ५० वर्षो के लिए दस वर्षीय श्रौसत के हिसाव से दी गई हैं :--- 


। पंजीप्त | जन-गशणाना के आधार पर 

शक 

हे | जन्म-दर । मृत्यु-दर | जन्म-दर | मृत्यु-दर 
१६०१--१० ३७ ध्जजक डेप ३ ४२६ 
१६११--२० ३७ ३४ ४६*२ ४य८'६ 
१६२१--३० ३४ २६ ४६९४ ३६९*'३ 
१६३१--४० ३४ २३ ४५९२ ३१२ 
१६४६१- ५० र्‌८ २० ३९६६ २७४ 


>00706 ; ॥04 4900, 0. 39, 


कई बार जन्म और मृत्यु पंजीयत रजिस्टर में 
दर्ज नहीं कराए जाते, इसलिए पंजीयत अँकड़ों और ४ 
जन-गणतना से प्राप्त आँकड़ों में श्रस्तर पाया जाता है । 
परन्तु इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे देश में पिछले 
पचास वर्षो में जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों में कमी » 
हुई है । यह भी स्पष्ट हैं कि जन्म दर की श्रपेक्षा * 
मृत्यु-दर में ग्रधिक कमी हुई है । फिर भी यह 
उल्लेखनीय है कि" श्राज भी हमारे यहाँ जन्म दर * 
श्रोर मृत्यु दर भ्रन्य देशों की तुलना में बहुत ऊची हैं । 
भारत में १६४१-५० के दक्षक में प्रति एक 
हजार मनुष्यों के पीछे प्रति वर्ष जन्म-दर ४०, मृत्यु- 
दर २७ और प्राकृतिक वृद्धि दर १३ रही है।!' 
पाइ्ववर्ती चित्र में भारत, भ्रमरीका और इड्धलेंड की 
जन्म-दर और मृत्यु दरों की तुलना की गई है । चित्रों " 
से स्पष्ट है कि भारत में जन्म-दर और मृत्यु दर दीनों 






अपेक्षाकृत भ्रधिक हैं | हमारे देश में स्त्रियों और चित्र-संख्या-१५ 5९५ 
शिशुओं की. मृत्यु-दर विश्ेप है और हम इनके भरत, भमरीका झ्रोर इजलेंड 
काररों पर प्रकाश डालते हैं। की जन्म और मृत्यु दरे 


7, हुए गरकँला त95), एण, ॥, एथ४ ] 8, 9. 76, 


हे . दंसवाँ श्रष्याय 


/ स्त्रियों की मृत्यु दर--हमारे देझ्ष में स्त्रियों को मृत्यु-दर बहुत भ्रधिक है 
और स्त्रियों की औसत झायु पुरुषों से कम है, इसके मुख्य कारण ये हैं :-- न्‍र 

(१) हमारे देश में कुछ सामाजिक रीति-रिवाज ऐसे हैं, जिनका स्त्रियों के 
स्वास्थ्य पर भयानक कुप्रभाव पड़ता है । हमारी स्त्रियों का काये क्षेत्र धर की चाहर- 
दीवारी में सीमित रहता है। उन्हें जनाने या पर्दे में बन्द रहना पढ़ता है । उन्‍हें 
ताजी हवा, सूरज की रोशनी तथा व्यायाम उपलब्ध नहीं होते, जिससे उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है । 

(२) जन-साधारण की दरिद्रता के कारण उनका पर्याप्त पोषण और 
शरीराच्छादत भी श्रस्मम्भव है। इसलिए जब स्त्रियों का स्वास्थ्य विगड़ जाता है श्रौर 
ये रोग-ग्रस्त हो जाती हैं तो रोगों के निदान और उपचार के साधन उपलब्ध नहीं ह 
होने से उनकी भ्रसामयिक मृत्यु हो जाती है। 

(३) हमारे देश में स्त्री-जीवन को पुरुष-जीवन की अ्रपेक्षा बहुत कम महत्व 
दिया जाता है । शिशु काल ही से वालिकाओं के पालन-पोषण की उपेक्षा की जा-े 
है। उनकी शिक्षा-दीक्षा और विकास के प्रति उदासीनता रहती है। ' 

(४) वाल-विवाह की रीति के कारण लड़कियों का रजोदश्ांन के पूवे ही 
विवाह कर दिया जाता है। वे अपरिपक्व अवस्था में विवाहित होने के कारण निर्बल 
और रोगग्रस्त हो जाती हैँ। स्वायु दुवंलता, राज्यक्षम और अनेक प्रकार के रोग .. 
मुवावस्था ही में उनका जोवन समाप्त कर देते हैं । | ह 

(५) हमारे देश में स्त्रियों पर अत्यधिक बच्चे पैदा करने का भार.पड़ता है, 
जिससे वे निंल पड़ जाती हैं । हम देख ऊुके हैं कि हमारे देश में प्रति १००० मनुर्यों - 
पीछे प्रतिवर्ष ४० बच्चे पंदा होते हैं। इन ४० में से ८ पहले बच्चे होते हैं, और १६ 

पहले या दूसरे होते हैं; २३ पहले, दूसरे या तीसरे होते हैं; भर ४० में से १७ चौथे 
या वाद के वच्चे होते हैं।' यदि जिन माताओ्नों के तीन बच्चे हो चुके हैं, उनके 
द्वारा पैदा किय्रे हुए और बच्चों को हम “अविवेकपुर्ण मातृत्व” -([7णए्संतेद्ा, 
(079) कहें तो हमको ज्ञात होगा कि भारत में यह प्रवृत्ति४२.५%, अमेरिका _ 
में १४१२/०, इड्धलैण्ड में १४३ %, और जम॑नी में १२*३% है।* 

(६) हमारी दाइयाँ अशिक्षित, उनके तरीके गन्दे और खतरनाक और हमारे 


जापों के स्थान भ्रस्वच्छ होते हैं। इसका प्रभाव युवा माताओं के स्वास्थ्य पर बहुत॑ 
बुरा होता है। कुछ मातात्रों का जापे ही में देहान्त हो जाता है और कितनी ही 
रोग-प्रस्त हो जाती हैं । 


(७) कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों को प्रसव काल तक काम करना 
पड़ता है और माता बनने के परचातु भी श्रथिक समय तक विश्राम उपलब्ध . नहीं 


]. ठक्काएघ5ड ता म्ठीद त्‌ 95 
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होता । इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एक बार प्रसिद्ध व्यद्ध-चित्रकार 
दंकर ने अपने व्यद्ध-चित्र में दिखलाया था कि खान में ,काम करने वाली एक स्त्री 
जब खान से बाहर निकलती हैं तो टोकरी में खनिज के स्थान पर एक बच्चे को 
लेकर निकलती है । वास्तविक दशा इससे अ्रधिक भिन्न नहीं है । 

शिक्षुओं की पृत्यु-दर--ध्नियों की मृत्युदर की भाँति हमारे देश में शिक्षुओं 
की मृत्यु-दर भी वहुत अधिक है| भारत में शिक्षुओ्नरों की मृत्यु-दर संसार में सबसे 
श्रधिक है और हमारे देश के नगरों में यह देहात से भी अधिक है। १६४६ में हमारे 
देश में शिशुओं की मृत्यु-दर १५८ प्रति हजार थी। इडूलैड में ६०; अ्रमेरिका के 
संयुक्त राज्यों में ६५; श्रास्ट्रे लिया में ४१; स्यूजीलैण्ड में ३५ प्रति हजार है । हमारे 
देश में लगभग २५% शिज्षु एक वर्ष की भायु तक पहुँचने के पहले ही ससाप्त हो 
जाते हैं और लगभग ४४०४० पाँच वपं की आयु तक पहुँचने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त 
होते हैं। शक्ति और साधनों के इससे श्रधिक भयानक सर्वेनाश की कल्पना करना 
कठिन है। संतोप का विषय है कि साधारण मुत्यु-दर शौर स्त्रियों की मृत्यु-दर भ्रौर 
विश्यु-मृत्यु दर तीनों कुछ वर्षो से कम होती जा रही हैं, लेकिन इस दिश्ला में तुरन्त 
और अधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता है। निम्नांकित कोष्ठक में पिछले ३५ वर्षों के 
शिश्लु-मृत्यु-दर के आँकड़े दिये जाते हैं। इनसे स्पष्ट है कि हमारे देश में शिकलु-मृत्यु-दर 
घट रही है। ' 


भारत में शिशु मृत्यु-दर 
तस््ग्त्क््त | शिश्षु मृत्युद्दर वर्ष [7 कु पृत्यु-दर 
१६२१ | श्ध्प १६३८ १६७ 
१६२२ १७५ १६३६ १५६ 
१६९२३ १७६ १६४० १६० 
१६२४ श्प्६ १६४९१ श्प्५ 
१६९२५ १७४ श्६४२ श्६३ 
१६२६ श्षह १६४३ १६५ 
१६२७ १७६ १६४४ १६९ 
६२८ श्छरे १६४५ १५१ 
१६२६ श्छरे १६४६ १३६ 
१६३० श्प€ १६४७ श््६ 
१६३१ १७६ १६४८ १३१ 
९६३२ १६६ १६४६ १२३ 
१६३३ १७१ १६४५० १२७ 
< १६३४ ४ श्८प७ १६९५१ १२४ 
१६३५ १६४ १६९५२ ११६ 
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१६३७ | १६२ १६५४ । ११३ 
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मर दसवाँ भ्रध्याय 


शिक्षु पृत्यु-दर के कारण :--- है ० 

(१) शिशुप्रों की मृत्यु के कारण लगभग वे ही हैं जो स्त्रियों के मरण के हैं। 
यदि माताएँ निबल होती हैं तो उनकी सनन्‍्तान और भी अधिक अशक्त होती है । निर्बल 
माताओं की संतान जन्म के परचात्‌ ज्ीत्र हो मत्यु को प्रात्त होती है। ह 

(२) हमारी माताएँ अशिक्षित होती हैं। वे मातृत्व की कला के सिद्धान्त से 
प्रबभिन्न होती हैं । शिशुओं का उपयुक्त पोषण नहीं होने से उन्हें भ्नेक प्रकार के रोग 
घेर लेते हैं और उनका प्राणान्त कर देते हैं । 

(३) प्रमूति-गृह की गन्दगो, दाइयों की अ्रशिक्षा और भ्रसावघानी श्रादि के कारण 
कई शिक्ु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैँ या रोग-ग्रस्त्र हो जाते हैं। 

(४) जन-साधारण की दरिद्रता के कारण वच्चों के पालन-पोषण की उचित 
व्यवस्था नहीं की जा सकती है। उनके लिये पर्यात दूध, वस्त्र और उपयुक्त चिकित्सा 
तथा ग्रौपधिर्यां उपलब्ध नहीं होती है| स 

(५) कभी-कभी जीवन-निर्वाह के लिए माताम्नों को कारखानों, खानों तथा खेतों: 
पर काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रसवकाल के पूर्व और पद्चात्‌ उन्हें 
पर्यात्त विश्वाम नहीं मिलता है। वे शिश्लुओ्रों के पालन-पोपण की शोर घ्यान .नहीं दे 
सकती हैं। ; 

(६) जी स्त्रियाँ वाहर काम पर नहीं जाती हैं, उन्हें भी घरेलू घन्धों से फुरसत 
नहीं मिलती है। बच्चों की बला से छुटकारा पाने के लिए कई माताएँ उन्हें हानिकारक 
श्रोषधिपाँ; जैरो अफीम आदि खिलाना आरम्भ कर देदी हैं। इससे उनका स्वास्थ्य 

विगड़ जाता है भौर वे भ्रसागयिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 


जीविकोपाजंन के ढेंग--१६५१ 


सन्‌ १६५१ की जन-गरणाना के अनुसार भारत की समस्त जन-संख्या को कृपक 
और गैर-कृपक--दो बड़े भागों में वाँठा गया है | दोनों भागों को चार-चार उपविभागों 
में बाँठा गया है.। कृपक-वर्ग के निम्तांकित चार उपविभाग किये गये हैं :--- 
(१) पू्ंत: या मुख्यतः अपनी ही भूमि पर खेती करने वाले कृपक (किसान 
., शैस्वामों) और उनके झाश्वित मनुष्य; जिस भूमि पर खेतो करने वाले का स्थायी पैतुक 
- अधिकार हो, वह "अपनी ही भूमि” ((0७7०९0 |,00) मानी गई है। 
(२) पूर्णतः या मुख्यतः दूसरों की भूसि पर खेठो करने वाले कृपक (झासामी), 
जिनको भूमि पर पैतृक अधिकार प्राप्त नहीं है । परन्तु जो खेतीहर मजदूर नहीं हैं, 
क्योंकि खेती सम्बन्धो निर्ण॑य वे स्वयं करते हैं और उनके आश्रित व्यक्ति। 
(३) 'खेततीहर मजदूर अर्थात्‌ भूमि-रहित व्यक्ति जो किसानों 


हे हारा मजदूरों पर 
काम करने को रखे जाते है और उनके झाश्चित व्यक्ति | है 


डे 


भारत कौ जन-संख्या १४९ 


(४) भरू-स्वामी जो खेती नहीं करते; अर्थात्‌ भुमि से लगान पाने वाले और उनके 
आभित 
गर-क्ृपक वर्ग में निम्नांकित व्यवसायों में लगे हुए व्यक्ति और उनके आश्वित 
व्यक्ति सम्मिलित हैं । 
(५) कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन । 
(६) वारशिज्य । 
- (७) परिवहन । 
(८) भ्रन्य वृत्तियाँ और विविध कार्य । 
प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग को निम्नांकित तीन वर्गों में बाँठा गया है ;--- (१, 
स्वावलम्बी व्यक्ति; (२) श्राश्चित जो उपाज॑न नहीं करते; (३) उपार्जन करने वाले 
ग्राश्चित । 
निम्नांकित कोष्ठक में भारत में सन्‌ १६५१ में विभिन्न वर्गों के मनुष्यों की संख्या 
दी जाती है :--- 




















वर्ग का नाम जन-संख्या प्रतिशत 
चु.पंक च्ग २४,€० /9४,६० १ ६६९' पल 
(१) किसान भू-स्वामी | १६,१३,२६,५७८५ ४६९६ 
(२) किसान आसामी ३,१६, १८,०७३ पा 
(३) खेतिहर मजदूर ४,४५,०६,०१६ १२९६ 
(४) भू स्वामी जो खेती 
हीं करते ५३,३१,१३१ १५ 
गेर कृपत्र-गं १०,७५,२३,४९१ र२२ 
प५) गैर-कृणि उत्पादन ३,७६,७१,६०२ १०५ 
(६) वाणिज्य । २,१३,११,प्ह८ छू ० 
(७) परिवहन ४६,२०,७११ १६ 
(८) अन्य प्रवृत्तियाँ 
तथा विविध कार्य ४,९२६ ,४८, ८६४ १२'१ 


३५,६६,२८,३१२ | १०००० . 
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' उपयु'क कोशक से स्पष्ट है कि हमारे देश की कुल जंन-संख्या का लगभग ७०% 
भाग कृषि पर आाश्रित है। गेर-कृषि उत्पादन (उद्योग-धन्धे श्रादि) पर श्राश्चित 
व्यक्तियों का अनुपात केवल १०५० है । गर-कृषि उत्पादन में लगे हुये मनुष्यों में 
लगभग ४ प्रतिद्यत छोटे उद्योग्रों में और १ प्रतिशत बड़े उद्योगों में लगे हुये हैं। यदि 
हम इन आंकड़ों की तुलना दूसरे देशों के आँकड़ों से करें तो हमको ज्ञात होगा कि. 
समस्त सम्य देशों में भारत में कृषि पर आश्रित मनुष्यों का अनुपात सबसे भ्रधिक है 


है दसवाँ अध्याय 


झौर उद्योग-धन्धों, विशेषतः वड़े पैमाने के उद्योगों पर आश्ित मनुष्यों वंग अनुपात सत्र 
से कम है। यह हमारी भ्रथ॑-व्यवस्था के पिछड़ेपण भोर इसके ढॉचे में भारी असन्तुलन 
का द्योतक है। भारत में दस में से सात मनुष्य खेती पर श्राश्रित हैं और जन-सेंख्या के 
बढ़ती से खेती पर भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति कृषित क्षेत्र 
क्री मात्रा घटती जा रही है श्रीर खेतों के वहुत छोटे-छोटे द्ुकड़े हो गये हैं । खेतों के 
छोटे श्राकार, खेती के पुराने तरीकों और सिंचाई श्रादि स्थायी सुधारों की कमी पे 
खेती पर श्राश्रित मनुष्णों की आमदनी बहुत कम है। भारत के अधिकांश किसानों के 
खेतों की उपज केवल जीवन-निर्वाह-मात्र के लिए काफी होती है भ्रौर वे बचत एवं 
विनियोग करने की स्थिति में नहीं हैं । दूसरी ओर शहरी श्रौद्योगिक क्षेत्र में लोगों की . 
झामदती अच्छी है भर इनकी खाद्यान्नों की मांग गांवों की बची हुईं उपज से पूरी नहीं 
हो पाती । इस प्रकार देश में वरावर खाद्य संकट बना रहता है। श्रतएंव पंच-वर्षीय 
योजनाओं द्वारा एक शोर खेही की ऊपज प्रौर किसानों की श्रामदनी बढ़ाने का भयल 
किया जा रहा है तो दूसरी ओर उद्योग-धन्धों का विकास करके खेती पर जन-भार 
घटाने का प्रयत्त किया जा रहा है । ु 


निम्तांकित कोठक में पारिवारिक श्रायिक दर्जे (न०ा5६७॥0०6 छ८णाणाएं० 


$]805) के आधार पर १६५१ के भारत की जन-संख्या के विभाजन के प्रांकड़े दिये 
गये हैं ।* 








०५ >«मममनऊ-ञमन+मनमनगाकानाी-ी 
दर्ज का नाम कुल संख्या प्रतिशत, 
(१) स्वावलम्बी व्यक्ति १०४४ लाख २६३ 
(२) कमाने वाले आश्चित ३७६ ,, १०९६ 
(३) बिना कमाने वाले झश्वित २१४३ ,, ६०११ 
कि । 
कुल ;--- ३५६६ लाख १०००० 





अिलेलनननमवमन>नीनाना, 


उपयु क्त कोछक से स्पष्ट है कि भारत में “एक झ्ौसत व्यक्ति श्रपनी आ्ामदती से 
, भपने अतिरिक्त कम से कम दो व्यक्तियों का पालन करता है और भत्पेक तीन स्वाव- 


लस्बी व्यक्तियों में से एक ऐसा है जो इनके श्रतिरिक्त एक कमाने वाले प्राश्रित का 
अंशतः पालन भी करता है। इस प्रकार के भ्नन्‍्य देशों के . आँकड़ों से तुलना करने पर 


ज्ञात होता है कि भारत में श्राश्नितों का भार (फ्रेणतंशा 0 (6एशात॑था०ए) 


शपेक्षाकत्त अधिक है । . 





3. जालंधर कार्यालय में आग लग जाने से २४५१०८२ मनुष्यों | री 
ल र् प्पों की पचियाँ जल गई थ 
प्रतएंय इस कोछक का जोड़ कुच जनसंख्या के जोड़ से २शए०्घर कम है।.._ 


((ए०पच७5 ० १9073, 95, 'ए०। ॥. 287६ १--8 7२०००७४ 9०१0) 


भारत की जन-संख्या ९४३ 


भारत में जनाधिदय की समस्या | 
क्या भारत में जनाधिकिध है ? यह एक बड़ा विवाउग्नस्त प्रश्न है। ग्रनेक विद्वानों 
ते इस समस्या के पक्ष और विपक्ष में सकारण दलीलें प्रस्तुत की हैं। हम पहिले संक्षेप 
में जनाधिक्य का ब्र्थ समझाकर यह वतलाने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में किस सीमा 
तक झौर किस रूप में जनाधिक्य पाया जाता है। तत्पश्चात्‌ु जनाधिक्य के विरोध 
में दी गई दलीलों का संक्षेप में विवेचन करेंगे और अन्त में जनाधिवय का उपचार 
बतलाकर भारत सरकार की जन-संख्या सम्बन्धी नीति पर अपने विचार प्रकट करेंगे । 
-जनाधिकय का श्र्थ--जनाधिक्य की परिभाषा इंशतम या शादशं जनसंख्या 
((0707स्‍ण09 90978 060०ा) की परिभाषा से निकाली जाती है। विशुद्ध आथिक 
दृष्टि से इश्तम उस जनसंख्या को कहते हैं जिसके होने से देशवासियों को प्रत्ति व्यक्ति 
अधिकृतम वास्तविक आ्राय और अधिकतम ग्याथिक कल्याण प्राप्त होसके । किसी देझ्ष में 
यदि जन-संख्या इष्टतम बिन्दु से श्रागे निकल जाती है तो जनाधिदय ((0ए०/ .0- 
ए909607) पाया जाता है । जनाधिवय के मोटे तौर से दो रूप देखने को मिलते हैं, 
(१) जनाधिक्ध एक अधृत्ति के रूप में पाया जा सकता है या (+) एक स्थिति के 
रूप में । जब किसी देश की जन-संख्या इस गति से बढ़ती है कि उससे प्रृति व्यक्ति 
आय कम होने लग जाती है तो कहा जाता है कि देश में जताधिक्य को प्रवृत्ति है। जब 
देश की जनसंख्या घटने पर प्रति व्यक्ति शाय बढ़ने की ब्राश्ा होती है तो जनाधिक्य की 
स्थिति पाई जाती है । बहुधा जनाधिक्य के दोनों रूप एक साथ ही पाये जा सकते हैं 
और कई विद्वानों की राय में आजकल भारत में पाये जाते है । 
जनाधिक्य के लक्षण :--इंग्ठतम जनसंख्या की परिभाषा के आधार पर जनाधिक्य 
की परिभाषा करना आसान है; किन्तु व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करने में बहुत 
कठिनाई होती है | पड़ती बात तो यह है क्रि क्रिप्ती देश के लिप्रे इड्तम जनसंख्या सदा 
के लिए निश्चित नहीं होती | नए प्राकृत्रिक साथतरों के पत्ता लगने और उत्पादन के 
तरीकों में परिवतंन होने के साथ-साथ इश्तम जनसंख्या भी बदलती जाती है। इसलिए 
यह कहना मुहिकल हो जाता है कि किस देश के लिए किसी समय में इषतम जनसंख्या 
क्या होगी । जब. इष्तम जनसंख्या ज्ञात नहीं की जाती तो जनाधिक्य भी ज्ञात नहीं हो 
सकता । जनाधिक्य को ज्ञात करने में दुसरी कठिनाई यह होती है: कि राष्ट्रीय आय और 
प्रति व्यक्ति आय के विश्वसनीय आकड़े नही मिलते श्रौर यह कहना मुश्किल हो जाता है 
कि.वास्तविक प्रतिव्यक्ति श्राय-वढ़ रही है या घट रही है। इसलिये जनाधिक्य की समस्या 
पर विचार करने-के लिए हमें माल्थस के सिद्धान्त का.सहारा लेना पड़ता है। 
यद्यपि माल्यस के विचार झ्राजकल पुराने माने जाते हैं तथापि माल्यस का यह 
पनुमान कि यदि मानव-प्रजनन-शक्ति अवाब रूप से काम करे तो खाद्यान्नों की पूर्ति 
जन संख्या -के मुकावले दौड़ में पीछे रह जाती है, मूलतः सही है । दूसरे शब्दों में, जब 


१९४ दसवाँ अ्रध्यावे 


बिना किसी श्रतिवन्ध के सन्तानोत्तत्ति की जाती है तो देश में धन की उत्पादन की 
तुलना में जनसंख्या आगे वढ़ सकती है। अतएव किसी पुराने देश के सम्बन्ध में जहाँ 
उत्पादन के तरीके बहुत पिछड़े हुये होते हैं, यह सिद्ध कर दिया जाय कि वहाँ जनसंख्या 
की वद्धि पर किसी प्रकार के निवारक प्रतिवन्ध नहीं हैँ तो वहाँ जनाधिक्य का अपुमाते 
ऊैगाया जा सकता है। ऊँची जन्म दर और ऊँची मृत्यु दर, विशेषतः ऊँची शिश्यु मृत्यु 
दर, गरीदी, वेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी भर नैसगिक प्रतिवन्धों का प्रचलित होना 
जैनाधिक्य के लक्षण माने जाते हैं । यह लक्षण न्यूनाधिक रूप में भारत में मोजूद है । 
भारत में मृत्युदर, विशेषकर शिशुओं और स्त्रियों की भृत्यु-दर बहुत अधिक है, लेकि' 
झन्म-दर उनसे भी भ्रधिक है। प्राचीन काल में जन-संख्या पर जो सीमाएँ थी वे भी 
भ्रव नहीं रही हैं । श्राश्रम धर्म के अनुसार २५ ब्ष के ब्रह्मचयं के बाद २५ वर्ष गृह 
रह कर सब्तान पैदा करने की पश्राज्ञा थी । परन्तु श्राजकल ब्रह्मचर्याक्षम का स्थार्ग 
वाल-विवाह ने लेलिया है शौर शादी के वक्त से मृत्यु तक गृहस्पाश्रम चलता है ।। पुरुषा 
के लिये पुनविवाह की व्यवस्था पहले ही से थी। भव तो सुधार के वेग में स्ियों में भी 
पुनविवाह होने लगे है। बाल-विवाह निरोधक कानून केवल कानून के ग्रन्थों में हैं। 
इस पर व्यवहार नहीं होता है। विवाह के पश्चात संयम का नाम भी 'नहीं है। प्रत्येक 
हिन्दू के लिए विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करना एक घामिक कत्त'व्य है; लड़कियों की 
विवाह छोटी उम्र में (रजोदर्शन होने से पूर्व ही) करना घामिक कक्त॑व्य है। मुसलमानों 
में भी वाल-विवाह की प्रणाली है। निर्धनता के कारण घर का घन्धा चलाने के तिएँ , 
बहू का होता आवश्यक हो जाता है। बच्चों के पालन-पोपण में अधिक खर्च नहीं. होगे 
झौर छोटी उम्र में वे कमाने लग जाते हैं। अशिक्षा और श्रदूरदर्शिता के कारण व्त्वों 
को पढ़ाने-लिखाने का उत्तरदायित्व प्रतीत नहीं होता है। संतत्ति-निम्नह के उपायों की 
शान और प्रचार नहीं है । गर्भपात श्नौर शिशुहत्या के रिवाजों से भी जन-संख्या सीमित 
रहती थी, किन्तु शात और सम्यता के विकास से इन घुणित और अ्रनैतिक प्रथाओ्रों का , 
प्रभावं भी नगष्य हो गया है । हि 
सारांश यह है कि निवारक प्रतिबस्धों के श्रमाव में जन्म-दर (376 7४6) 
चहुत अधिक है श्रौर भारत के निवासियों को विदेशों में जाकर बसने की सुविधाएँ ह 
नहीं हूँ । फलस्वरूप जन-संख्या तेजी से बढ़ रही है । 
भव राष्ट्रीय आय की ओर देखिए'। लगभग ७० प्रतिशत जन-संस्या जीविकोपाजत ' 
के लिए कृपि पर अवलम्बित है; जहाँ भूमि की परिमितता और गहरी खेती के कारण! 
क्रमागत-हास की प्रवृत्ति है कृपि-सुघार के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं और प्रगति 
00820 है। जय चारिज्ष्य भर व्यवसाय अविकसित दछ्षा में हैं । यद्यपि 
् छ 
बा रह शो निएकर बट गगन 
स्तर विशेष -उन्नत नहीं 


भारत की, जनसंख्या १४५ 


हुमा है और देश में व्यापक बेकारी फैली हुई है । समय-समय पर देव में भारी अन्न- 
संकट पैदा हो जाता है और देशवासियों का बड़ा भाग सदा भुखमरी के किनारे पर 
रहता है । 

- श्रव नैसभिक प्रतिबन्धों को लीजिये | हमारे देश में प्लेग, हैजा, चेचक श्रादि महा- 
सारियों का भयंकर प्रकोप है । दुभिक्ष और वाढ़े बार-बार अपना प्रलयंकारी प्रभाव 
दिखलाते हैं । भूचाल भी मृत्यु-दर में वृद्धि करते हैं। बुद्ध और दंगों के कारण मरने 
बालों की संख्या भी कम नहीं है । इसके भ्रतिरिक्त भी मृत्यु-दर (विशेषकर स्त्रियों और 
शिशुओं में) संसार में सबसे श्रधिक है । 

इस प्रकार जनाधिक्य के प्रायः सभी लक्षण (5979(0709) भारत में विद्यमान 
हैं। माल्यस का सिद्धाँत यहाँ काम कर रहा है | वर्तमान दशा और भविष्य में आथिक 
विकास की सम्भावना को देखते-हुए यह कहा जा सकता है कि हमारे देश का कल्याण इसी 
में है कि हम एक ओर संतानोत्पत्ति कम करें और कृषि की उन्नति एवं श्रौद्योगिक विकास 
के द्वारा देश की राष्ट्रीय आय और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करें। 

जिन बिद्वावों ने भारत में जन-संख्या को समस्या का अध्ययत किया है उनमें से 
अधिकांश ने यही मत्त प्रगट किया है कि देश में जनाधिव्य है | डॉ० राधाकमल मुकर्जी 
ने अनुमान लगाया हैं कि साधारण फसल से वर्ष के १३ प्रतिशत जनता के लिए 
अनाज की कमी रहती है । श्री० पी० के० वतल ने हिसाव लगाया है. कि १६१३-१४ 
ओर १६३५-३६ के बीच में भारत की जनसंख्या में एक प्रतिशत वापिक वृद्धि हुई जबकि 
फसलों की उपज सिर्फ ०*६५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी । डॉ० ज्ञानचन्द ने यह सिद्ध क्रिया 
है कि वर्तमान शताब्दी के पहिले ६४ वर्षो में जनसंख्या २१ प्रतिशत बढ़ी जबकि कृपित 
क्षेत्र केवल ११ प्रतिशत बढ़ा । ओ० अलख घोप का भी यही मत है। उनके अनुसार 
“माल्यस के परम्परागत विचारों के अनुसार भारत में जनाधिक्य के लक्षण नजर आते 
:१६२१ और १६११ के बीच भारत की जतसंख्या में ८८ प्रतिशत वृद्धि हुईं हैं जब कि 
हैं। कषित क्षेत्र में सिर्फ ५ प्रतिदात वृद्धि हुई है ।' 

भारत सरकार के योजना आयोग ने भी इस. समस्या पर विचार करके यह मत 
प्रमद, किया है कि “हालाँकि यह कहना कठिन है कि भारत के लिये इश्तम जनसंख्या 
कितनी होनी चाहिये और हालांकि आधुनिक विजञाव और प्राद्योगिक ज्ञान से किसी देश 
की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ाई जा सकती है फिर भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान परि- . 
स्थिति को देखते हुए जनसंख्या की वृद्धि से भारत की अर्थ-ब्यवस्था को वल नहीं मिलता 
बल्कि यह कमज़ोर होती है ।”* - 
...एप वैगपगय छल्माकाए (959) 9. 443.: 

(2) गा पर प्रछचा शिक्षा--6 वी 000078, 9. 6, 


१४६ दसवाँ पश्रध्याये 
जनाधिकय के विरोध में दलीलें--यद्यपि श्राजकल प्राय: यह स्वीकार किया जा 
है कि भारत में जनाधिकय की श्थिति है फिर भी कुछ लोग इस मत से सहमत नहीं 
है। हम नीचे विरोधी पक्ष की दलीलों का संक्षेप में विवेचन करते हँ। े 
(१) जनाधिक्य के विरोध में एक दलील यहू दी जाती है कि भारत में जनमंस्या 
की वृद्धि की गति भ्रन्य देशों की तुलना में कम है। परन्तु जनाधिवय की बात ५३; 
काटने के लिए यह दलील काफी नहीं है। यदि यह सिद्ध किया जाय कि जनसंख्या के 
मुकावले उत्पादन में वृद्धि श्रधिक हुईं है श्रौर यदि जनसंख्या की वृद्धि की गति कम 
होती तो प्रति व्यक्ति आय भी कम नजर आती तभी यह माना जा सकता है कि भारत 
में जनाधिकय नहीं है । फिर हमें यह भी देखना होगा कि जनसंख्या की वृद्धि की गति 
कम होने के कारण, निवारक प्रतिवन्‍्ध या म॑सगिक प्रतिबन्ध हैँ । हम जानते हैं कि ' 
भारत में निवारक प्रतिवन्धों का प्राय; श्रभाव रहा है श्र यदि भूतकाल में जनसंस्या 


के बढ़ने की गति कम रही है तो यह मृत्यु-दर के अधिक होने से है, न कि जन्म-दर के. 
कम होने से । 


(१) जनाविक्य के विरोध में दूसरी दलील यह दो जाती है कि भारत में पिछले 


कुछ वर्षों से. राष्ट्रीय श्राय में धीरे-धीरे वृद्धि हुईं है। यदि जनसंख्या की वृद्धि के साथ- 


साथ राष्ट्रीय झाय भी उसी गति से बढ़ रही है तो फिर जनाधिक्य का प्रइन ही नहीं 
उठता । लेकिन हम वतला चुके हैं कि इस दनील को जाँचने के लिए भारत की 
राष्ट्रीय आय के विश्वसनीय आँकड़ें उपलब्ध नहीं हैं । कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध किया 
है कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होमे तक प्रति व्यक्ति वास्तविक झाय बढेंने 
के वजाय घद रही थी । यदि यह मान लिया जाए कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 
बढ़ी है तो कम से कम इतना तो जरूर मानना होगा कि यदि जनसंल्या कम बढ़ी' , 
होती तो शायद राष्ट्रीय आय में यथेट्ठ सुधार नजर आ सकता था । 70. ८ 
(३) कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारत के झौद्योगिक क्षेत्रों में दक्ष श्रमिकों . 
का अ्रभाव यह सिद्ध करता है कि भारत में जनाधिकथ नहीं है । परन्तु यह दलील भी 
थोधी है। यह सच है कि कभी-कभी प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी नजर आरती है फिर 
भी हमें यह नहों भूलेना चाहिये कि साधारण लोगों की व्यापक बेरोजगारी जनाधिक्य.' 
की प्रयट करतो है। जे जी जा 
जनाधिक्य के उपचार--जनाधिकंय को समस्या का सामना करने के लि एं हमको . - 
दो भोचों पर युद्ध करंना होगा | “एक ओर हमको तेजी से देश का आ्िक विकास 
करना होगा जिससे देश में उत्पादन और आय बढ़ेगी और जन-साधारण का जीवन- - 


तर ऊंचा उठेगा, दूसरी शोर परिवार-नियोजन हारा हमको जनसंस्या पर नियंत्रण 
करना होगा | मत 5 ह हा * 


भारत की जनसंख्या १४७ 


> (के) श्राथिक विकास--भारत प्राकृतिक और मानवीय साधनों की दृष्टि से सम्पन्न 
देश है। परन्तु हमने अ्रव तक इनसे पूरा लाभ नहीं उठाया है। पिछले १० वर्षों से 
. भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा इस श्रोर प्रयत्त कर रही है। जन-साधारण 
की आय और जीवन-स्तर बढ़ाने के लिए दो बातें जरूरी हैं---(१) हमें कृषि की उन्नति 
और उद्योगों के विकास द्वारा धनोत्पादन में वृद्धि करता चाहिये जिससे राष्ट्रीय श्राय 
में यथेष्ट वृद्धि हो । (२) हमें घन और सम्पत्ति के वितरण में जो भारी विपमता मौजूद 
है उसे दूर करना चाहिये । इसके लिए हमें प्रगतिशील राजस्वनीति अपतानी होगी 
और समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर पिछड़े हुए वर्गों को, रोजगार और विकास 
के समान अवसर प्रदाव करने होंगे । हमारे देश की पंचवर्षीय योजनाश्रों में इन दोनों 
उद्द शयों को सामने रबखा है। हम बतला छुके हैं कि आथिक विकास के द्वारा जीवन- 
स्तर ऊँचा होने पर आरम्भ में मृत्युदर घटेगी जिससे जनसंख्या की वृद्धि की दर थोड़े 
अरसे के लिए बढ़ सकती है। परन्तु आगे चलकर उन्नत जीवन-स्तर व्यत्तीतं करने के 
आदी हो जाने पर लोग जानवूककर संग्रम या परिवार नियोजन द्वारा जन्म-दर 
घटायेंगे । फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि की दर अपने आप कम हो जाएगी । ०... 


(क) जनसंख्या पर त्ियन्त्रण--कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत में श्रनुपयुक्त 
प्राकृतिक साधन इतनी प्रद्भुर मात्रा में उपलब्ध हैं कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने 
की आवश्यकता नही है । परन्तु जो लोग यह कहते हैं वे सम्भाविता और वास्तविकत्ता 
के श्रन्तर को भूल जाते हैं । यह विचार कर चलना कि हमारे आर्थिक विकास के 
स्वप्न पूरे हो छुके हैं और हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, 
भारी भूल होगी। वास्तव में हम कितनी भी तेजी से श्राथिक विकास करें यदि 
जनसंख्या बिना रोके बढ़ती रही तो हमारी जनसंख्या जीवन-निर्वाह के साधनों से 
अ्रधिक बढ़ जायगी तो भुखमरी, युद्ध तथा महामारियों के रूप में नैसग्रिक प्रतिबन्ध 
प्पने विनाशकारी रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ेंगे. अ्रतएवं श्राधिक विकास के साथ- 

., साथ जनसंझुषा पर नियंत्रण भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत में योजना प्रायोग 
ने देश के सम्मुख पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करते समय बिल्कुल सही कहा था 
कि “यदि जन्म-दर को घटाकर जनसंख्या की वृद्धि की गति कम करने के लिए कदम 
नहीं उठाये गये तो हमें उपभोग के मौजूदा स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरोत्तर 
श्रधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे । पहली पंचवर्षीय योजना के भ्रयत्नों के बावजूद भोजन और 
वस्त्र जैसी आवश्यक वस्तुओं के उपभोग का स्तर, १६५५-५६ में जाकर युद्ध पूर्व 

, स्तर पर पहुँचेगा। अतएवं आथिक योजना की सफलता के लिए जनसंख्या को नियंत्रित 
करना आवश्यक है ।”) कु 


,. मंए७ छाप १७४४ श्रा -& जिया, 0प्वॉ४06, ७. 6. 


शडद , द्सबाँ अध्याय 
कभी-कभी जनसंख्या के नियंत्रण के तरीकों के बारे में भी विवाद उठाया जाता 
है। नि.संदेह नंतिक संयम जनसंख्या के नियंत्रण का सर्वोत्तम और सुरक्षित-उपचार 
है। परन्तु श्राज के जमाने में श्राजन्म संयम ने सभी के लिए सम्भव ही है- और न 
सर्वथा दोपरहित ही है। अतएवं जहाँ जनसख्या के नियंत्रण के लिए छोटी उम्र मे 
विवाह बन्द किया जाकर विवाहित जीवन में भी सयम रखने का प्रयत्व किया जाता 
चाहिये बह्ाँ विवाहितों के लिये इच्छित संतान की प्राप्ति के पश्चात्‌ विवाहित -जीवन 
में संततति-निग्रह के कृत्रिम उपायों को अपनाना भी आवश्यक है ॥ परिवार नियोजन 
का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक संतान इच्छित होवी चाहिये। परन्तु सत्तानोत्पत्ति की 
इच्छा नहीं होने पर संतति-निग्रह के उपाय अवश्य अपनाये जाने चाहियें । 
परिवार-नियोजन के अतिरिक्त जनसंख्या के उचित वितरण द्वारा भो जवाधिवंय 
की समस्या हल करने में सहायता मिल सकती है। यद्यपि संसार में आज भी ग्रनेक 
ऐसे देदा हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं और जनाभाव के कारण 
उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता तथापि संकीर्ण राष्ट्रीयीगा और व भेद के . 
इस जमाने में यह आशा करता कि बड़ी मात्रा में भारतवासी विदेशों में जाकर वर्ष 
सकते हैं, गलत होगा। अपने ही देश में जहाँ जनभार अधिक़ है वहाँ से हटा कर लोग 
ऐसे स्थानों में बसाये जा सकते हैं जहाँ श्रधिक श्रम की आवश्यकता है या होगी ।. 
भारत की जन-संख्या सम्बन्धी नीति शक 
भारत की जन-संख्या में निरल्तर वृद्धि से जन-संख्या के नियन्त्रण के लिए 
परिवार आयोजन (एथ0)]५ ?]4॥॥॥8) की आवश्यकता अनुभव की जाते, त्ञगी 
है। १६५१ की जन-गणना के आयुक्त ने देश के साधनों और जन-संख्या में सन्तुलन 
के लिए खेती को उपज बढ़ाने भौर "अविवेक पूर्ण मातृत्व” का श्रनुपात घटाने की 
सिफारिश की थी । े 
योजना श्रायोग ले भी वड़ पेमाने पर परिवार श्रायोजन अपनाने पर जोर 
दिया है, तदर्थ उसने एक व्यापक कार्यक्रम स्वीकार किया है जिसमें परिवार आयोजन 
सेवा, प्रशिक्षण, शिक्षा ओर अनुसन्धान शामिल हैं। 
पहली योजना में इस कार्य के लिए ६५ लाख रु० की व्यवस्था थी, परन्तु कार्य 
देरी से आरम्भ होने से केवल २१ देहाती और १२६ शहूरी केन्द्र खोले गये और केवल 
१८ लाख रु० सर्द हुए ३ दूसरी योजना में इस कार्य के लिए ४६७ लाख २० रखे 
गये हैं श्रोर ५०० शहरी भ्रोर २००० देहाती केन्द्र जोलने की योजना है | अक्तूबर 
१६५६ तक ६६९ देहाती और ३०६ बाहरी यावी कुल १००० केन्द्र खोले जा चुक़ेह । 
संवीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जन-संरया (७॥089फप्र०) सलाहकार समिति 


बनाई है भौर दूसरी योजना में जन-संख्या की समस्याओं में अनुसन्धान और प्रश्षिक्षण 
के लिए ३० लाख झ० को व्यवस्था की गई है दि 


भारत की जनसंख्या ः हक 


विवेकपूर्ण जन-संस्या नोतिः- हम बतला चुके हैं कि भारतं में श्रा्थिक श्रायोजन 
की सफलता के लिए जनसंख्या का नियंत्रण जरूरी है। तदर्थ हमको झ्राथिक योज- 
नाप्रों के अन्तर्गत साधनों के उपयोग ओर विकांस की दर और जन-संख्या की वृद्धि की 
दर में तालमेल बँंठाना होगा । वास्तव में हमको आधिकं योजनाएं बनाते समय- 
मौफू श्र जन-संख्या और भावी जन-संख्या दोनों का ध्यान रखना चाहिए । जन-संखझुया 
के प्रभावी नियंत्रण के लिए परिवार-नियोजन कार्यक्रम को सामुदायिक विकास कार्य- 
क्रम के साथ मिलाकर चिशेपतः देहातों में और स्त्रियों में इसका प्रचार करना चाहिए। 
प्रौढ़ शिक्षा और महिला-शिक्षा के विस्तार से भी इस कार्य में सहायता मिल सकती ' 
है क्योंकि पढ़ी लिखी स्त्रियां अधिक बच्चों की माता बनना नहीं चाहती साथ ही 
सम्तति-निग्रह के आसान और सस्ते उपायों की खोज और प्रचार करना चाहिये जिन्हें 
देहाती श्रनपढ़ ओर गरीव लोग भी आसानी से काम में ले सकें । 


परीक्षा के प्रद्त 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी. ए. 

(१) भारत के राज्यों में जन-संख्या के घनत्व में भ्रन्तर के कारण वतलाइए । 
विवेचन कीजिए कि क्‍या जन-संख्या का देहाती क्षेत्रों से शहरों में जाना वांछनीय 
है। (१६५३) 

(२) भारत में जन-संख्या के मौजुदा व्यावसायिक वितरण का विवेचन कीजिए । 
भविष्य के लिए आप अंसी प्रवृत्ति का सुझाव देंगे ? (१६५४) 

(३) भारत में जन-संख्या के व्यावसायिक वितरण की समीक्षा कीजिए । यह 
हमारी गरीबी के लिए कहाँ तक जिम्मेदार हैँ । (१६५६-५८) 

(४) भारत में जन-संख्या की समस्या पर विचार कीजिए और बतलाइए कि हमारे 
देश के लिए उपयुक्त जन-संख्या की नीति क्या होनी चाहिए ? (१६५७) 

(५) “परिवार नियोजन” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 


श्ागरा विश्वविद्यालय, बी, ए. और दो. एस सी. 

(१) क्‍या आपके विचार से भारत में जनाधिवय है ? यदि ऐसा है तो श्राप यह 
नतीजा किन बातों के आ्राघार पर निकाल सकते है। (१६५४) 

(२) भारत में जन-संख्या के व्यावसायिक वितरण के आशिक महत्व की समीक्षा 
कीजिए | भारत में देहाती भ्रद्ध॑ रोजगारी दूर करने के उपाय बतलाइए । (१६५५) 

(३) भारतीय जन-संख्या की मुख्य समस्या पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 
(१६५६) 

(४) भारतीय जन-संख्या- की तीत्र वृद्धि श्राथिक विकास में वाधक है । इस बात 
से श्राप कहाँ तक सहमत हैं -? 


१्प्रू० , « दसवाँ श्रध्याय. 


(५) भारत की जन-संख्या की प्रमुख विशेषताश्रों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ इसके उद्यम-सम्बन्धी वितरण को कहाँ तक प्रभावित कर 
सकती हैं ? (१६५६) हि 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, वी, ए. ै 

(१) भारत में व्यावसायिक वितरण का झाथिक महत्व समकाइए । भारत में 
देहाती अद्धं-रोजगार दूर करने के उपाय बतलाइए । (१६५६) न्‍ 

(२) क्या भारत में जनाधिक्य है ? इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या 
सुभाव देंगे ? (१६१२ 

संदर्भ प्रन्थ ह 

() 09क्चा ए॥थ॥0 ; 8096 850०९०६ ० (॥6 ए0एणत्रांणा ?20४शा॥॥ 

॥708 (९४॥8 एग्रांस्थञञए, ९79, 956), 
(2) एशा४०६ 0 वा0तं8, 95] (९ए078 था0 ?एश३ (]/क्वाइ्वशश' एॉ 
एप्रमांध्ब05, 0७7) 


(3) 00०86 क्ात छ्00ए०: एकांत 0ा0णा जाते 70070770 स्‍0078- 
40ए9णगशाई व ॥,0 प्रगााःणा6 (१0७॥785 


(4) [एवा8४०ए एऐवएं६ ३ “90|प्रधांणा ० गाता ध्ाते एहव088॥, ? ?7॥08: 
(०), 495] 


(5) पा क्वाह ए्ए८ एल्था ए॥0--/ वी 0पए/॥॥6 (%. ॥, 
(6) प॥6 पकरां।त क्यंए७ रा एक--2 79 000०, (9. ॥, 


ग्यारहयाँ प्रध्याय 
भारत से श्रमिक दक्षता 


“किसी भी भांति की शिक्षा या उचित शिक्षा के भ्रभाव से भारतीय श्रमिक 
केवल अ्रकुशल श्ौर श्रविश्वलनीय ही नहीं हो जाता चरन्‌ उसकी शक्रात्मोन्‍नति फी 
सारी अ्रभिलाषा ही मर जाती है ।” जथार श्र घेरी 


कुछ विद्वानों के सत 

पाइचात्य लेखक प्राय; भारतीय श्रमिकों की अदक्षता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्शंन 
करते हैं। उदाहरण के लिए सर अ्लेवजेन्डर मैंक रोबर्ट (9 /]६४शा0& )० $ .. 
00007) ने कहा है कि इज्चलेंड का एक श्रमिक एक भारतीय श्रमिक _से साढ़े तीन 
या चार गुना दक्ष होता है। सर वलीमेन्ट सिम्पसन (8॥7 (!]6णथा। आं॥ए05४०॥) 
कहते हैं कि भारत की सृतती मिल के २,६७ श्रमिक इड्ढलेंड के एक श्रमिक के वराबर 
काम करते हैं । हम स्वीकार करते हैं कि नमन मल 40438 लैंड के श्रमिकों की घुलना में भारत के , ८ 
श्रमिक फप्त दक्ष होते हैं, परन्तु हम दावे के साथ कहते हैं कि उपयुक्त का मत 7 
पक्षपातपुर्ण और भ्रतिशयोक्तिपुर्ण है । डॉ, गिलवर्ट स्लेटर ([)7., (0७7६ $]80०7) 
ने भी उपयुक्त मत में अतिशयोक्ति स्वीकार की है। उन्होंने बतलाया है कि इद्धलेड 
की अपेक्षा भारत की मिलों में एक मश्ञीन पीछे अधिक श्रमिक लगाने का कारण यह 
है कि भारत में मजदूरी की दरें नीची होने से श्रतिरिक्त श्रमिकों को रखने से प्राप्त 
उत्पादन में अर 22223: 40) का मुल्य, उनको दी गई मजदूरा की रकम से भ्रधिक होता है। परन्तु 
इड्जलेंण्ड में मजदूरी ऊँची होने से श्रमिकों के लगाने मे किकायत आवदयक हो जाती 
है | इसके अतिरिक्त भारत में समान समय में कम उत्पादन होने के कारण अ्रंशतः (क) 
घटिया प्रवन्ध, (ख) घटिया रई, जिसका तागा वार-बार हटता है, श्रौर (ग) मेहनत 
बचाने के साधनों ([,800फप7 ४86णा]8 ॥06एं०४३) या स्वचालित मशीनों का 
अभाव है। 

हम नीचे भारत के उद्योग-घन्धों में काम करने वाले श्रमिकों में दक्षता की कमी 
के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाल कर यह बतलाने वा प्रयत्त करेंगे कि इनका 
निराकरण कर हमारे श्रमिकों की दक्षतो बढ़ाने के लिए वया किया जाना चाहिये। 

भारतीय शअमभिकों प्ें दक्षता की कमी के कारण--भारत में श्रमिकों में का्यशक्ति 
की कभी के मुख्य कारण निम्नांकित हैं ;-- 

(१) जातोयता--पाश्चात्य लेखकों का मत है कि अधिकांश भारतीय श्रमिक 

पी 
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ऐसे पूर्वजों की संतान हैं, जिनमें औद्योगिक क्षमता का श्रभाव था । यह मत पक्षपातपूर्ण 
और असत्य है। इतिहास इस वात का साक्षी है कि प्राचीन काल में भारत श्रौद्योगिक 
दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा था और श्रव भी यदि श्रवसर प्रदान फिये जायें तो हमारे देश तने 
दक्ष श्रमिक तैयार किये जा सकते हैं । तातानगर का उदाहरण हमारे सम्मुख विद्यमान 
है। भारतीय श्रमिकों में दक्षता के अभाव का कारण उनकी जातीयता (२४०८) नहीं, 
बरन्‌ हमारे देश में अ्रनुकूल वातावरण का अभाव है। 
(२) गरम जलवायु--पाइचात्य लेखक भारत के श्रमिकों में दक्षता की कमी का 
दूसरा कारण हमारे देश के गरम जलवायु को बतलाते हैं। यह धारणा अंशतः सत्य 
है, परन्तु श्रवाट्य नहीं है। यद्यपि हमारे देश का जलवायु गरम है, तथापि हमारे 
श्रमिक इस गरस जलवायु में भी वरावर कठिन परिश्रम करने के श्रादी हैं। एक 
भारतीय कृपक ज्येष्ठ और श्रापाढ़ की कड़ी घृप में नंगे बदन दिन भर हल चलाता है, 
परन्तु एक प्रेंग्र ज के लिये बया ऐसा करना सम्भव है? सम्भवतः वह इस कठिन 
घूप में एक घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकेगा । इसके अतिरिक्त कारखाने की 
श्राभ्यान्तरिक जलवायु का जहाँ तक प्रश्न है, वह बिजली के पंखों, हिमकारक यन्त्रो 
(8८॥2०8075), नमीकरण यन्त्रों (नणा॥ं0ग68) इत्यादि कृत्रिम साधनों 
द्वारा तियन्त्रित की.जा सकती है। न ४ ० 
(३) नीचा जीवन-स्तर--हमारे देश के श्रमिकों में दक्षता के श्रभ्ाव का एक 
प्रमुख कारणा यह है कि उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है। शिक्षा और मनोरंजन 
व्रादि सम्य जीवन असल तो दूर रही; उन्हें अपना भोजन, वस्त्र और 
निवास-स्थान की प्रा पं की पूर्ति करने के भी पर्याप्त साधन उपयर्ब्ध 
हीं हैं। फलस्वरूप उनके शरीर दूबृंल भर मस्तिष्क अविकसित हैं। दक्षता के श्रभाव॑ 
से उन्हें पारिश्रमिक कतत मिलता है और पारिश्रसिक की कमी से उनका जीवन-हतर 
नीचा है। फलस्वरूप उनकी दक्षता भी कम है। यह एक - दूषित चृत्त (एॉट005 
(06) है जिसको तोड़ने के लिए उनको शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शुद्ध जल, 
पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्यवर्धंक निवास-स्थान और 'सामाजिक सुरक्षा' (5008) [शझा- 
72॥08) की सुविधाएँ अधिक मात्रा में प्राप्त होनी चाहियें। 
हरे (४ ) शारीरिक दुर्बलता--हमारे श्रमिकों का जीवन-स्तर इतना नीचा है कि. 
हे हा के लिये रूखा-सुखा भोजन मिलता है; पहनने को फटे-पुरोने और गन्दे कपड़े 
' मिलते हैं शोर रहने के लिए गन्दी और अन्चेरी कोठरियाँ मिलती हैं। शिक्षा के प्रभाव 
में उन्हें स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान नहीं है। यदि बीमार हो जाये तो चिकित्सा की 


कोई सुविधाएँ नहीं हैं। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनकी दारीरिक 
शक्ति वहुत कम हो जाती है । अधिकांश भारतीय 


श्रमिकों के शरीर दबंल, हडियाँ 
निकली हुई, आँखें, गाल और छाती बैठी रू# ठजी 5 "आम 


हर वे चलते-फिरते श्रस्थिपंजर 


भारत में श्रमिक दक्षता १४३ 


» फे समान हदृष्टिगोचर होते हूँ ।॥ वे अधिक समय तक लगातार कठिन परिश्रम नहों कर 
सकते हैं । उनकी ज्ञारीरिक दुबंलता के कारण उनकी वक्षता बहुत कम होतो है। 
इसको दूर करने के लिए उनमें स्वास्थ्य-शिक्षा का प्रचार श्र उनके जीवन-स्तर में वृद्धि 
की आवश्यकता है । 


(५) साधारण बुद्धि का अ्रभाद--भारतीय श्रमिकों में दक्षता की कमी का एक 
कारण उनमें साधारण बुद्धि की कमी है । उन्हें नई वात को समभने में देर लगती है।; 
उनकी बराबर निगरानी करनी होती हैँ । उनमें नये श्राविष्कार करने की योग्यता नहीं 
है। इस सबका कारण यह है कि वे शताब्दियों से श्रशिक्षा और अन्ध-विश्वास के 
अन्धकार में दवे रहे हैं। भारतीय श्रमिकों की मान्न्सिक शक्तियों के विकास के लिए 
उनमें शिक्षा का प्रसार बहुत आवश्यक है | 





है 


(६) शिक्षा का अ्भाव--लगभग- २०० वर्षों तक 'सम्य/ अ्रग्र जी राज्य के पश्चात्‌ 
हमारे देश में आज भी केवल १३*६५% मनुष्य ऐसे हैं जो साक्षर कहे जाते हैं । जब 
साधारण शिक्षा ही की यह दक्षा है तो प्राविधिक शिक्षा ([6०ग्रांठहा 260९०/- 
707) की श्राशा करना ही व्यर्थ है। साधारण शिक्षा के प्रभाव में श्रस्ििकों की 
मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास नहीं होता है और प्राविधिक शिक्षा के 
श्रभाव में वे अपने व्यवसाय के मूल-सिद्धान्तों के ज्ञान (॥606008]| ६॥0फ- 

-00206) भ्रौर व्यावहारिक-शिक्षरा (7080708/ पकाया)8) से श्रनभिन्न रहते 
हैं। फलस्वरूप उनकी दक्षता बहुत कम होती है। साधारण शिक्षा के प्रसार के लिए 
प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और श्रनिवार्य किये जाने और प्रोढ़ शिक्षा के प्रचार की 
प्रावर्यकत है। प्राविधिक शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विशेष संस्थाएँ खोली जानी 
चाहिएँ । कारखानों के साथ शिक्षण-विभाग (॥707॥7॥78 ७९००7) स्थापित किये 
जाने चाहिएँ । विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाकर देश में नवयुवकों को शिक्षा दिलाई 
जानी चाहिये और होनहार युवकों को 'उच्च-प्रशिक्ष ण! (8 0ए६70९6 '7थां॥॥98) 
के लिए विदेशों में भेजा जाना चाहिये। 

(७) चैतिक गुश--भारतवासी स्वभावतः सम्तोपी होते हैं। वतंमान हीनदशा से 
स्वस्थ असंतोप की भावना का, जो उन्नति का मून कारण है, उनमें अ्रभाव है । ज्ञो कुछ | 
मिलता है उसीमें रुब्न है। वे श्रपने को उसोके योग्य मानते हैं श्लौर प्रगति का प्रयत्न ही 
नहीं करते । यदि हमारे श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाय तो वे काम से 
गैरहाजिर होने लगते है, क्योंकि वे समभते हैं, कि उन्हें - अधिक रुपए से क्या करना 
है । इसी प्रकार मासिक हिसाव छुकाये जाने की तारीख के बाद बहुधा एक आधे दिन 
की भनुपस्थित्ति हो ही जाती है। शिक्षा और भ्रचार द्वारा उनमें वर्तमान हीन-दशा से 
उठने की चेष्ठा उपन्‍न की जानी चाहिये... ना 5 

$ 2७४०४ ४४ हर 
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(८) काम के घण्टे--हम वतला चुके हैं कि श्रधिक समय तक काम .करने से 
श्रमिकों की कुशलता का 'ह्वास होता है। हमारे देद में सन्‌ १८८४१ में सबसे पहला 
“कारखाना कातून” बनाया गया। इसमें कई परिवर्तन किये गये । सबसे महत्वपूर्ण 

५ -८घयघयघयघतघययघ ०» 
परिवर्तन १६३४ के कारखाना काबून भौर १६४८ के कारखाना कानून द्वारा, किये 
गये । १६४८ के कानून के श्रनुसार प्रौढ़ श्रमिकों के लिये काम के घन्दे ६ प्रतिदिन 
भौर ४८ प्रति सप्ताह और बच्चों के लिए ४३ प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं। परन्तु 
यह कानुन छोटे कारखानों में लागू नहीं है । 


(६) कारखानों की दक्ा--कारखानों में ताजी हवा, रोशनी; स्वच्छ जल भौर ह 
सफाई की कमी से भी श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है भर दक्षता घठ जाती है। 
१६४८ के कारखाना कानून के अधीन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के 
लिए व्यवस्था की गई है। १६४६,५०,५३ और ५४ के संझोधनों द्वारा काम की दशा 
में और भी सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु छोटे कारखानों में श्रव भी 
काम की दक्षा भ्रच्छी नहीं है। यह भी एक कारण है जिसका हमारे श्रमिकों की 


दक्षता पर कुप्रभाव पड़ता है। ये कानून छोटे कारखानों पर भी लागू किए जाने 
चाहियें। थे 


(१०) अमिक प्रवसन--भारतवपं में पादचात्य देशों की भाँति स्थायी औद्योगिक 
श्रमिक वर्ग नहीं है । हमारे कारखानों में काम करने वाले श्रमिक $ बहुधा देहात से आते 
“हैं और देहात से अपना सम्बन्ध कायम रखते हैं, जहाँ उनका घर, उनका खेत भौर 
रिवार हो हि वे है 

उनका परिवार होता है। समय-समय पर वे देहात को जाते हैं शरर यद्यपि वह जितनी 

, तर जाना चाहते हैं नहीं जा सकते, फिर भी वृद्धावस्था के कारण श्रवकाश-ग्रहण 
४ जिपएन-बागाए्ाणा ) के पश्चात्‌ अवश्य ही देहात में जाकर बस जाते हैं । वास्तव 
ै पा मा कोई लगाव या आकर्परा नहीं है। वे तो परिस्थिति से मजदूंर 
हाकर हो वहाँ जाते हूँ, वर्योकि देहात भें जीविकोपार्जन कठिन होता है । यदि वे देहात 


में पर्यात भोजन और वस्त्र की प्राप्ति कर सके तो बहुत कम औद्योगिक श्रमिक ऐसे 


,'गे जो शहर में ठहरेंगे। कोई-कोई तो जब , खेतों पर काम नहीं होता, तब हहरों में 
काम करने को चले जाते हैं प्रौर फसल के. समय लोट श्राते हैं। श्रम-झ्रायोग ([.8- 
कप (०णाणांडभंणा) ने इस प्रथा को वर्तमान परिस्थितियों में लाभदायक 

लाया है, क्योंकि जलवायु परिवतंन से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता> 
है परन्छु इस प्रथा को एक हानि यह है कि स्थायी रूप से नहीं रहने के कारस 
न्‍ 30320 440 दक्षता (]60ग्रांप्य ीशंशा09) प्राप्त नहीं कर सकते 
अक न हक स्थायी निवास करें, इसके लिए आवश्यक है कि शहरी 
' ज्नास्थ्य-सम्बन्धी सुधार करके, उत्तके लिए श्राकर्पक बसादई जानी ७» 


भारत में श्रमिक दक्षता. - हे ० १५५ 


(११) व्यवस्थापकों में दक्षता का अ्रभाव--अन्त में भारतवर्ष में श्रमिकों की (. 
'दक्षता की कम्मी का एक कारण हमारे देश में दक्ष और योग्य व्यवस्थापकों का श्रभाव ४ 
है । फलस्वरूप हमको बड़े-बड़े कारखानों के लिए विदेशों से प्रवन्धक मंगाने पड़ेते हैं या 
उद्योगों का प्रबन्ध प्रधिकोंशेत: विदेशी प्रबन्ध अभिकर्त्ताशों (४०॥॥82॥2 23 8०7) 
को सौंपना पड़ता है। परन्तु विदेशी प्रवन्धक उच्च वेतन की झतंवन्दी के पश्चात 
काम पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश की जलवायु उ्ते लिए अनुपयुक्त है 
और वे हमारी भाषा से श्रनभिज्ञ होने के कारण हमारे श्रमिकों से भली प्रकार व्यवहार 

नहीं करते हैं। हमारे श्रमिकों को नवीनतम यंत्र उपलब्ध नहीं किये जाते हैं। इसलिए 
यह आवश्यक है कि होनहार भारतीय नवयुवकों को यही अथवा विदेश में शिक्षा दी 


जा करके उन्हीं को प्रवन्धक नियुक्त किया जाना चाहिये। 
परीक्षा के प्रदन 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० 
() श्र 8 ॥ तब वातांद्रा वब90प्र7ए 48 70 ३४ थीटांशस्‍ए 8 ह6गाह्राटका 07 


फ्गपज्र वक्ठे0पा ? 9९86७ एथग॥6068 0 गगफ़ाणमाहई 00 धीएेशाएए एं 
पाता) 4800ए. (95) 


संदर्भ प्रन्थ 
(१) जे० बी० जथार तथा एस० जी० बेरी : भारतीय अर्थशास्त्र वात॑त्ा 
80००४०7॥0०४ का हिन्दी रूपांतर 


खण्ड २, अ० ३ (१६५६ राज 
कमल प्रकाशन, दिल्‍ली)। 


(२) जे० बी० जथार तथा के०-जी० जथारः भारतीय भ्र्थशास्त्र अ० १५ (१ ६५७) ड़ 
(ऑव्सफॉर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई) है 


बारहवाँ श्रध्याय 
भारत की समाज व्यवस्था, उत्तराधिकार नियम श्रोर धर्म 


/हिन्दुओं के लिए उनका जाति संगठन ही उनका सम्मेलन केख्र है, उनका 
श्रप्तिक सब है, हितकारिणी समिति है श्रौर वही उनको जन-हिलेषो सभा भी है। 
(एस० लो) 
सामाजिक परिवेश और आथिक विशास--किसी देश की समाज व्यवस्था शोर 
उत्तराधिकार के नियमों तथा घामिक विश्वासोों का वहाँ के आथिक जीवन पर गहरे. 
प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे कृषि-प्रधान, घने भ्रावाद और पिछड़े हुए देश की 
झाधिक विकास करने के लिए एक भोर खेती की पंदावार बढ़ानी होती है और दूसरी 
ओर अतिरिक्त आवादी को खेती से हटाकर उद्योग-घस्चों में लगानी पड़ती है। शयः 
पह देखा जाता है कि घामिक अंधविश्वासों से खेती में नए तरीके अपनाने में कठिताई 
होती है भर जाति-बंधनों भर संयुक्त परिवार प्रणाली जैसी सामाजिक संस्थाएँ 
श्रमिकों की व्यावसायिक भर भौगोलिक गतिशीलता में वाघा उपस्थित करती हैं। 
हम इस प्रध्याय में जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार के नियम तंथीं 
धामिक विश्वासों का संक्षित परिचय देकर यह बतलाने का प्रयत्त करेंगे कि ये हमारे 
आर्थिक विकास में किस सीमा त्क सहायक या वाघक सिद्ध हुए हैं। 


चरा-व्यचस्था या जाति-प्रथा - 
वर्णु-व्यवस्था या जाति-प्रधा भारतीय समाज की सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
विशेषता है। वैसे तो संसार के सभी देशों में सामाजिक वर्गं विभाजन पाया जाता 
हैं, परन्तु वह इतना कठोर नहों है जितना कि भारत में है। प्रत्येक व्यक्ति को 
भ्रपना जोवन-व्यवसाय चुनने और एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने की स्वतन्त्रता होती 
है) अन्तर्व॑र्गीय खान-पान और विवाह सम्वन्धों पर विज्ञेप प्रतिवन्‍्ध नहीं होते । “परस्तु 
भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जिस जाति में वह जन्म लेता है उसी में रहना पड़ता है । 
नह भ्रपने से चीची जाति वालों के साथ विवाह सम्बन्ध और खान-पान नहीं कर 
सकता । उसका व्यवसाय, खान-पान, रहन-सहन, वेप-भूषा झादि उस जाति में 
प्रचलित रीति-रिवाजों या नियमों के अनुसार निर्धारित होते हैं श्रौर जाति के नियमों 
का उल्लपन करने पर उसको दंड दिया जाता है अथवा जाति से अलग कर दिया 

जाता है । 
जातियों के भेद--कहते हैँ कि आरम्भ में चार प्रमुख वर्ण थे-- ब्राहाण, क्षत्रिय, 
१५६ 


भारत की समाज व्यवस्था, उत्तराधिकार नियम और धर्म (५७ 


चैश्य. और शूद्र । परन्तु अनेक कारणों से वर्णं-सेद बढ़ता रहा और भ्राजकल जातियों 
अथवा उपजातियों की संख्या २००० से भी भ्रधिक है। जातियों के तीन मुख्य भेद 
) व्यावसायिक जातियाँ, जसे---नाई, घोवी, कुम्हार, बढ़ई और सुनार श्रादि; 
(ख) श्रानुवंशिक जातियाँ, जैंसे-जाट, गूजर, मेव, कोली और कहार श्रादि; 
(ग) धामिक जातियाँ, जैसे-- बम्वई की लिगायत जाति । 





वर्शा-व्यवस्था के लाभ--वर्ण-व्यवस्था या जाति-प्रथा के मुख्य लाभ और 
उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं :--- 

ह (१) अमर विभाजन-दप्रायः व्यवसाय वंजश्ञानुगत होते हैं। इससे पुत्र को घर के 
सुखद वातावरण और पिता के वात्सल्ययुक्त संरक्षण में व्यवसाय का प्रशिक्षण मिल 
जाता है और पिता को विश्वसनीय सहायक मिल जाता है। इससे श्रम विभाजन और 
विशिध्वीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं ।॥ परन्तु जब कोई दूसरा व्यवसाय अपनाना वजित 
और दण्डनीय हो जाता है तो अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। 

(२) व्यावसायिक हितों की रक्षा-जाति- संगठनों ने मध्यकालीन व्यापार-संघों 
को तरह अपने जाति-बन्धुश्रों के लिए भ्रपनी जाति के परम्परागत व्यवसाय को 
सिखाने, पारिश्रमिक और लाभ को नियमित करने, वाद्य प्रतिस्पर्धा से उनको रक्षा 
करने, आपसी विवादों के निपटारे के लिए पंच-फैसलों की व्यवस्था करने भौर जाति- 
हितैषी कार्य करनें में महत्वपुर्णा योग दिया है। परल्तु कालान्तर में जातियों की संख्या 
बढ़ने और उनमें पार्थथय की भावना के जोर पकड़ने से उनकी कला के विकास श्रौर 
रक्षा करने की क्षमता जाती रही । | 

(३). संस्कृति को रक्षा--जाति-प्रथा : के पक्ष में यहं भी कहा जाता है कि सम्बता 
के संक्रमण-काल में इसने श्रपनी जाति विशेष की संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण योग 
दिया होगा ।' “सम्भवततः इस व्यवस्था ने हिन्दू-समाज को स्वयं अक्षण्ण बने रहकर 
राजनीतिक श्राक्रमणों के आघातों को संहने की शक्ति भी दी ।”* 

(४) जन्म से निश्चित व्यवसाथ--यह भी कहा' जाता है कि जाति-प्रथा ने 
भारतीय “ संमाज को श्राघारमूत स्थिरता और सेन्‍्तोप प्रदात किया है। इस प्रथा के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-व्यवसाय जन्म से निश्चित हो जाता था और उसको 
आजकल की तरह अपना व्यवसाय चुनने की उलभव नहीं फ्रेलनी पड़ती थी । ॥॒ 

' जातिं-प्रथा के दोष--जाति-व्यवस्था आरस्म में कितनी ही उत्तम क्‍यों न रही 
हो, कालान्तर में इसमें अनेक दोप पैदा हो गये; जिनमें मुख्य निम्नांकित हैं :-- 

(१) राष्ट्रीय एकता में वाधक--जातिं-प्रथा ने भारतीय ' समाज को ऐसे अलग- 
झलग वर्गो में बाँठ दिया है जिसमें खान-पान और विवाह सम्बन्ध वर्जित हैं। इस 


कक ज++ न 


१.-. भारतीय अर्थ-शास्त्र : जथार तथा बेरो, भाग १, ए० ६६ (हिन्दी रूपान्तर)'। 


५६ बारहवाँ अ्रध्यांय 


प्रकार जाति-प्रया देश की विभिन्न जातियों के निर्वाव मिलव और राष्ट्रीय एकता के 
भार्ग में धाधक रही है। ह 

(२) त्जातीय विवाह से श्रवततति--जाति-प्रथा के पक्ष में प्रायः यह बात कही 
जाती है कि इसने उच्च कुलों की विशुद्धता को अक्षुण्ण रखा है। परल्तु प्राणी-शास्त्र के 
अनुसार सजातीय अभिजनन से उदच्च-कुलागत मुल-गरुणों का ह्वास होता है। साथ ही 
कई जातियों में स्त्री-पुरुषों की संख्या में असमानता होते से दहेज, वाल-हंत्या झ्रादि कई ह 
सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो गई हैं । ः 

(३) व्यवसाय चुनने फी स्वतन्त्रता में बाघक--जाति-प्रथा के अनुसार कि 
व्यक्ति का व्यवसाय उसकी प्रवृत्ति और योग्यता पर निर्भर नहीं करता, वल्कि जम 
पर निर्भर करता है। इससे कई योग्य मनुप्यों को अपनी शक्तियों के पूर्णा विकॉर्स का 
झ्वसर नहीं मिलता और समाज को उनसे पुरा-पूरा लाभ नहीं मिलता । हर 

(४) श्रम की गतिशीलता में वोधक--जाति-प्रथा के श्रन्तगंत व्यवसाय परिवर्तन. 
और स्थान-परिवर्तत कठिन होता है । इससे प्रतियोगिता-हीव दल (/४०॥-007709 
(8 (07008) पैदा हो जाते हैं और श्रमिकों को सीमान्त उत्पादिता के -अनुसारि 
काम पर नहीं लगाया जा सकता । हु 

(५) बड़ पैमाने पर उत्पादन में बाधक - बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए. 
श्रम और पू जी ग्रादि उत्पादन के साथनों को एक जगह इकट्ठा करना होता है।. यदि 
उत्पादन के, विभिन्न साधन अलग-अलग जातियों के पास हों तो उनको एक स्थात 7 
इकट्ठा करने में कठिनाई होती है । जाति-प्रथा से सूक्ष्म श्रम-विभाजन में भी कर्वितीई 
होती. है और अलग-अलग जातियों के खान-पान, रहन-सहन के तरीकों में भिन्नता हो 
से अनेक प्रकार की वस्तुओं का छोटे पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है 

, (६) शारीरिक श्रप्त में भ्ररचि--जाति-प्रथा - से उच्च जातियों के सदस्यों में शारी- 

रिक श्रम के पति अरुच पंदा हो जाती है ।इससे देश में वर्ग-विपमता बढ़ती है । «, -* 

(७) .अँच-नोच श्रीर छुआहछुत क्षी भावना--जाति-प्रथा; मानव-समानता के 


सिद्धान्त को स्वीकार नहों करती । इससे समाज में ऊँच-नीच झौर छुम्नाह्ृत का घातक 
बिप फैल जाता है । कि हद 
जरएति-प्रथ में परिवर्तत--वैंसे तो देश में समय-समय पर कई ऐसे श्रान्दोलन चले 


हैं, जिन्होंने ऊँच-चीच-भौर छुम्ाछूत का विरोध किया. है । परन्तु उनका प्रभाव अधिक 
स्थायी कौर व्यापक नहीं, हुआ । पिछले कुछ वर्षों में रेलों, कारखानों और सरकारी 
शिक्षालयों की उन्नति और विस्तार, प्राथिक परिस्थिति के दवाव तथा वैधानिक सुधारों 


धोर राजवैतिक जागुतरि के परिशाम-स्वरूप जातीय-भेद की दीवारें काफी कमजोर हो 

गई है। अधिकाविक संख्या में लोग अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर नए 
ऊ 25, र्ड्. पब रे 

. आम अपनाने लगे हैं १ कई उच्च जाति के लोग भी आधिक परिस्थिति के दवाव 


भारत की समाज व्यवस्था, उत्तराधिकार नियम और. धर्म १५६ 


से ऐसे काम करने लगे हैं जो श्रव तक केवल निम्न जातियों वाले करते थे। स्कूलों, 
कालेजों, रेलों और कारखानों में साथ-साथ बैठने-उठने, खाने-पीने और काम करने से 
भी ऊँच-तीच और छूप्नाछ्ूत का भेद कम होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपिता महात्मा 
गान्धी के चलाये गये अस्पृश्यता-निवारण और हरिजन-उद्धार आन्दोलन से भी जाति- 
भेद मिटाने में सहायता मिली है । भारत का नया संविधान तो किसी प्रकार का कुल, 
जाति या योनि का भेद-भाव स्वीकार ही नहीं करता । 

कानून की निगाह में सब वरावर है पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए शासन 
विशेष रूप से प्रयत्नशील है। अन्तर्जातीय विवाहों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। 
शौद्योगिक विकास ने कई नए पेशों को जन्म दिया है जिनके लिए अलग जातियाँ नहीं 
हैं । पाश्चात्य विचारों के प्रभाव-स्वरूप जात-पाँत विवेकहीन मानी जाने लगी है। 
हिन्दू धमं छोड़ कर ईसाई या मुसलमान बनकर जात-पाँत के बन्धनों से छूटने की 
प्रवुत्ति ने भी जातपाँत की कठोरता कम करने में मदद की है । पिछड़ी जातियाँ भी 
अपने अ्रधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और उच्च जातियों का रुख भी बदल 
रहा है। परन्तु जाति-प्रथा अभी कायम है। कई जातियों वाले ऊपर से अपने तक तो 
समानता लाना चाहते है, परन्तु अपने से नीचे वालों को अपने बरावर मानते को 
तैयार नहीं है । अ्रन्तर्जातीय विवाह और खान-पान झभी तक सीमित हैं। पिछड़ी हुई 
जातियों के लिए विधान-सभाग्रों में सीटें श्रारक्षित रखने, सरकारी नौकरियों और 


। विशेष शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के समय उनको रियायतें देने से पिछड़ी जाति वालों 
)के निहित, स्वार्थ बन गये हैं । जाति-प्रथा का जहर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में 


भी फैल गया हैं। फिर भी जाति-गत वन्धन और असमानताएँ पूवरपिक्षा धीरे-घीरे कम 
हो रही हैं और जाति-प्रथा का रूप बदल रहा है। 
संयुक्त परिवार प्रय्याली 

भारतीय समाज की दूसरी विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है। पाइचात्य देश्षों 
में परिवार का अर्थ पति, पत्नी और उनके छोटे बच्चों से होता है। बड़े होने पर 
लड़कियाँ अपने पति के घर चली जाती हैं और लड़के अपना अलग घर वसा लेते हैं । 
परन्तु भारत में कभी-कभी तीन-चार पीढ़ियों तक लोग एक साथ रहते हुए पाये जाते 
हैं और उनका क्राम-काज, पूजा-पाठ, खाना-पीना और सोना-बैठना सब साथ-साथ 
होते हैं । ॥ 

संयुक्त-परिवार में प्राय; परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का प्रमुख या कर्ता 
माना जाता है और वह परिवार की सम्पत्ति श्र सदस्यों की देख-रेख करता है। 
परिवार के सत्र सदस्य उसकी आज्ञा मानते हैं ।॥ वे अपनी-अपनी योग्यतानुसार कमाते 
हैं भर उनकी एकत्रित आय प्रधान द्वारा उदकी आवश्यकता के अनुसार निकाली या 
खर्च की जाती है । 


हद बारहवाँ अध्याय. 


संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ--इस प्रणाल्री के पक्ष में निम्मांकित बातें कही 
जातीं हैं । 

(१) श्रम विभाजन के लाभ--संप्क्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी 
योग्यतानुसार कार्य करने को दिया जाता है। परिवार की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े भौर 
श्रशक्त भी घर के काम में पुरुषों की सहायता करते हैं। खेती और घरेलू ध्चीं के 
चलाने में इसमे मदद मिलती है । | 

(२) जीवत-निर्वाह का श्राइवासन--संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य को जीवंत 
र्बाह का आश्वासन रहता है जो झ्राथिक उन्नति के लिए आवश्यक है । बिना माँवात 

। बच्चों, विधवाश्रों, बूढ़ों और अशक्तों - सभी को परिवार में प्रश्रय मिलता है। कर 
कार यह प्रणाली आधुनिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा (007र[आधाथाओं९० 
!00 ४) 56०79) का प्राचीन रूप है । ह हि 

(३) उपभोग में किफायत--संथुक्त परिवार में खाने-पीने, पहनने' और के 
एदि के खर्चे में बहुत किफायत होती है और कम खर्चे में बड़े-बड़े परिवारों का 
ग़सानी से काम चल जाता है । - “अल मआ। 


(४) संयुक्त सम्पत्ति--इस प्रणाली में समस्त परिवार की सब सम्पत्ति शार्मित 
हती है। भूमि का अधिक उपविभाजन और अपशृृण्डन नहीं होने पाता और [जी 
शि अच्छे से अच्छा आर्थिक प्रयोग संभव हो जाता है । 


(५) नेतिक लाभ--संयुक्त परिवार प्रणाली में आत्म संयम, स्वार्थ-ला/- 
भाज्ञाकारिता और झील आदि गुणों का विकास होता है। परन्तु कभी-कभी. तैतिय 
लाभ के स्थान पर हं प, वैमन्स्य और कलह तथा अनाचार भी पैदा हो सकते हैं। 

संयुक्त परिवार प्रणाली के दोष-- 
भी आज की परिवरतित परिस्थितियों 
जिनमें मुख्य निम्नांकित है :-- 


(१) भयत्त भर प्रतिफल में भ्रन्तर--जवब भनुष्य को विद्वास होता है कि उसकी . 
अपने परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा तो वह अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करता है। 
संयुक्त परिवार प्रणाली में प्राय: “एक कमाता है और अनेक खाते है” । इससे एक 
शोर कमाने वाले पर अत्यधिक भार पड़ता है ओर कार्य करने की शक्ति व इच्छा 


शियिल हो जाती है। दूसरी ओर चाहे कोई काम करे या न.करे, परिवार के प्रत्येक 
परत का जीवन-निर्वाह तो होता ही है। इससे कई ऐसे आलसी ओर अनुत्पादक लोग 
पँदा हो जाते हैं जिनमें न ६ 


वामिमान होता है श्लोर न उत्तरदायित्व की भावना ही 

' (२) -साहसोद्यम का सभाव--संयुक्त परिवार के सदस्यों में साहसोद्यम का अभाव 
24 क्‌ल' तक 

पाया जाता है श्रौर कुलपति के अतिरिक्त शेप सदस्यों का काम प्राय: श्राज्ञा पाता, 


प्राचीन भारतीय संस्कृति के श्रमुकूल होने ९ 
ने इस प्रथा के अनेक दोपों को उभार दिया है; 


' भारत की समाज व्यवस्था, उत्तराघिकार नियम और धर्म १६१ 


और पालन करना होता है श्रौर कुलपति भी परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व के 
विचार से जोखिम उठाने से हिचकता है । 

(३) श्रम की गतिशीलता का श्रभाव--पारिवारिक स्नेह के कारण अधिकांश 
सदस्यों की घर पर रहने की इच्छा बलवतीं होती है श्र वे घर छोड़ कर अन्यत्र जाना 
पसन्द नहीं करते । इससे श्रमिकों में गतिशीलता घट जाती है। 

संयुक्त परिवार प्रशाली का हृासत-्राज देश में संयुक्त परिवार प्रणाली इतनी 
अचलित नहीं है, जितनी की पुरानी पाख्य-पुस्तकों में बतलाई जाती है। हम दसवें 
अध्याय “भारत की जन-संख्या” में वतला चुके हैं कि १६५१ की जन-गणना के 
अनुसार हमारे देश में एक औसत परिवार में सदस्यों की संख्या पाँच से कम है। 
स्पष्ट है. कि संपुक्त-परिवार प्रणाली प्राजज्ल बहुत कमजोर पड़ गई है। इसके कई 
कारण हैं--परिवहत और संचार के साधनों के विस्तार से श्रम की गतिशीलता में 
वृद्धि; परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय का हास होने से जीविकोपाज॑न के लिए नए 
स्थानों या नए व्यवसायों में जानें की आवश्यकता; पाइचात्य सभ्यता की देन के रूप में 
व्यक्तिवाद का विकास; पारिवारिक कलह और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की 
तीब्रगा में वृद्धि आदि । हमें संयुक्त परिवार प्रथा के हास का रंज नहीं है । परन्तु हम 
पूर्णाह्पेण आत्म-केन्द्रित व्यक्तिवाद के पक्ष में भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की स्वतन्त्रता हो, परन्तु उप्ते स्वार्थरत 
होकर दीन-हीन सम्वन्धियों के प्रति अपना उत्तरदायित्व नही भूलना चाहिये | 

उत्तराधिकार के नियम 

किसी देश में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमों का उसके शराथिक जीवन पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। भारत में हिन्दुओं में उत्तराधिकार की दो मुख्य प्रणालियाँ हैं। 

(१) मिताक्षर प्रशाली--य्रह बंगाल को छोड़कर शेप भारत में प्रचलित है। इसके 
अनुसार पूव॑जों की सम्पत्ति पर पिता और पुत्रों का संगुक्त अ्रधिकार होता है । पिता 
श्रपने पुत्र या पुत्रों की अनुमति के बिना सम्पत्ति को नहीं बेच सकता और पुत्र भ्रपने 
पिता के जीवन-काल में ही सम्पत्ति का वेटवारा करा सकता है। परन्तु यह नियम 
पिता की श्रपनी कमाई हुईं सम्पत्ति पर लागू नहीं होता श्रौर यह उसको निजी 
सम्पत्ति मानो जाती है। परन्तु कमाने वाले के मरने के बाद यह भी संयुक्त रूप से 
अधिकृत सम्पत्ति हो जाती है। (२) दायभाग प्रणाली--यह बंगाल में प्रचलित है। 
इसके अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ही पुत्रों का सम्पत्ति पर अधिकार होता है । 
पिता श्रपने जीवन-काल में सम्पत्ति का एकान्त अधिकारी होता है और वह इसे बिना 
पुत्र की अनुमति के भी बेच सकता है । स्पष्ट है कि मिताक्षर प्रणाली के अनुसार पुत्र 
अपसे पिता के जीवित रहते हुए भी और दायभाग में पिता के मरने पर संयुक्त परिवार 
से अलग होकर अपने पूर्वजों की सम्पत्ति का बॉँटवारा करा सकता है। अब तक तो 
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पिता की सम्पत्ति में कैवल पुत्रों को हो अधिकार मिलता था; परन्तु हाल ही में बनाये 
गये 'हिन्दू उत्तराधिकार नियम' के अनुसार पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ह्वी पिता की 
सम्पत्ति में श्रधिकार दे दिया गया है । मुसलमानों के उत्तराधिकार नियम भी बहुत ईद 
हिन्दुओं के नियमों से मिलते-जुलते हैं । मुसलमानों में पंतुक और स्वाजित-सम्पत्ति प्र 
किसी व्यक्ति का अधिकार केवल उसके जीवन-पर्यन्त ही रहता हैं श्रौर उसके मरने क्के 
पढ्चात वह अ्रधिकार हिन्दू कातुन की श्रपेक्षा श्रधिक विविध प्रकार के उत्तराधिकारियों 
को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि हिन्दुय्ों को ही तरह मुसलमानों में भी व्योज्येठरता 
का कोई अधिकार नहीं है । है 

उत्तराधिकार सियमों के गरुण--हमारे देण में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमी 
के पक्ष में यह कहा जाता है कि वयोज्येष्ठता के नियम का श्रभाव समानता झौर सकें 
प्रति न्‍्याय की भावना का सूचक है । इनसे समाज के प्रत्येक सदस्य को झ्राथिक जीवेर्न 
आरम्भ करने के लिए एक सहारा मिल जाता हैं और श्राथिक विपमता नहीं 
बढ़ने पाती । इनसे गाँवों में स्वतस्त्र और स्वाभिमानी किसान-भुस्वामी वर्ग और नगरों 
में प्रभावशाली मध्य वर्ग का विकास होता है जो श्राकस्मिक परिवतेनों का. विरोध 
करते हैं भ्रीर समाज को स्थापथित्व प्रदान करते हैं ॥ 
उत्तराधिकार नियमों की हानियाँ--- ् 

(१) ये नियम अधिक मात्रा में पूंजी के संचय में बाघा डाल कर बड़े पैमाने के 
उत्पादन के मार्ग में रकावट डालते हैं । परन्तु यह दोप ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनियों र्का 
संगठन करके दूर किया जा सकता है। , 

(२) इन नियमों के कारण खेत बहुत छोटे-छोठे टुकड़ों मे बट गये हैं और ञ्रे 


श्लौर भी भश्रधिक छोटे टुकड़े होने की संभावना वढ़ गई हैं। चकबन्दी श्रौर सहकारी खेती 
से इस दोप का निवारण सम्भव है । 


. (३) उत्तराधिकार के नियम के अनुसार सम्पत्ति के, विशेषतः भूमि के बेठवारे के 
वक्त ध्राय; उत्तराधिकारियों में भगड़े होते हें जिससे मुकदमेवाजी को भोत्साहन मिलता 
है और किसानों की दरिद्रता श्रौर कजंदारी में वृद्धि होती है।... | 

| | धर्म ओर श्राथिक विकास 

प्रायः कहा जाता है कि धर्मंपरायणता भारत के आ्राथिक विकास में बाधक रही 

है; क्योंकि इसके कारण भारतवासिथों ने भौतिक सुख और सम्पन्नता की ओर से मुख 

मोड़कर आ्राध्यात्मिक उन्नति की और अपना - ध्यान दिया हैं। परन्तु हम भारत के 

इतिहास का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि प्राचीद काल में घमं, श्राधिक विकास में 

बा नहीं था श्रौर न आज ही है। यह ठीक है कि मानसिक और नैतिक प्रति-क्रियाप्रों. 
हाल मे आपन में लेक ऐसे साधु महात्माओों का जन्म हुआ जिन्होंने मानव जीवन - 
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के चरम लक्ष्य की प्राप्ति में भौतिक वस्तुझों का विशेष स्थान नहीं माना | परन्तु 
साधारणतः हमारे देश में धत को मानव कल्याण का एक मुख्य साधन माना गया है | 
धर्म-शास््रों की आ्राज्ञा है कि मनुष्य को अपने जीवन के पहले २४ वर्षो में विद्याध्ययन 
करना चाहिये भौर अगले २५ वर्षो में धतोपाजंव करना चाहिये । महाभारत के शांति 
पवव॑ में कई स्थानों पर जीवन में घन का महत्व वतलाया गया है । उसमें लिखा है कि 
जो मनुष्य किसी दूसरे का धन हरण करता है तो वह उसका वर्म भी हर लेता है। 
दरिद्रता को पाप माता गया है। यही नहीं, भारत में ऐसे विचारकों का भी जन्म हुआ 
है जिन्होंने 'खाझ्नो पीझओ और मौज उड़ाझ्रो' का आदर्श श्रपताया है। उदाहरण के लिए 
चार्वाक-दर्गन में बतलाया गया हैं कि जब तक जीवित है आ्रानन्द से रहना चाहिये और 
कजे लेता पड़े तो भी घी पीना चाहिये । स्पष्ट है कि हिन्दू धं में धन की उपेक्षा नहीं 
की गई है । यही कारण है कि प्राचीन काल में भारत, भौतिक हृष्टि से बढ़ा-चढ़ा था। 
भारत में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की यथेष्ट उन्नत्ति हुई थी और 
भारत अपनी हस्तकलाझ्रों के लिए सबंत्र प्रसिद्ध था। लगभग १७वीं दाताब्दी के 
आरम्म तक भारत की झ्राथिक स्थिति श्रन्य देशों से उन्नत थी । 
वर्तमान काल में भी मारवाड़ी, भाटिया, मेमन, बोहरा और खोजा श्रादि कई 
जातियों के लोग, जिनके धार्मिक आरचार-विचारों पर पाश्चात्य विचारों का वहुत कम 
“असर पड़ा है, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी पाये गये हैं। श्रतएवं धर्म को 
श्राथिक विकास में मुख्य बाघक नहीं माना जा सकता । 

“भारत के विकास में मुख्य बाधा, अनुकूल वातावरण न होने से पंदा हुई है । मुगल 
साज़ाज्य के पतन के पश्चात्‌ कई वर्षों तक शांति और सुरक्षा के अभाव में लोगों में 
अधिक परिश्रम करने श्रौर वचत करने की प्रवृत्ति नहीं रही । भकाल और महामारियों 
जैसे प्राकृतिक प्रकीपों का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा, क्योकि भुखमदी और वेकारी न 
केवल लोगों को जान से मार डालती है वरन उप्तत्ते भी ज्यादा लोगों को शारीरिक, 
और नैतिक हष्टि से कमजोर बनाती है | गरीबी के कारण कई ऐसे कुचक्र पंदा हो 
जाते हैं जिससे आधिक विकास रुक जाता है। इनमें से कुछ का वर्णन हम दूसरे 
भ्रध्याय में कर चुके हैं और उन्हें यहाँ पुन; दोहराने की भ्रावश्यकता नहीं है । 

जो पाश्चात्य लेखक भारतवासियों की धर्मंपरायणता और भगवान भरोसे रहने 
की प्रवृत्ति को आथिक विकास में वाधक मानते है उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि 
संसार के सभी घर्मो में ईश्वर इच्छा के सामने भुकने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम 
शब्द का तो श्रथ॑ ही ईश्वर के सम्मुख आत्म-समर्पण है| ईसाई घमर्मं में भी ईश्वर-इच्छा 
को वलवान मात्ता है। यही कारण है कि काले मावस ने सभी घर्मो को श्रफीम के. 
समान मानकर इनको न सानने को वात कही है। अतएव हिन्दू घ॒र्मं पर ही, विभेषरूप 
से आधिक विकास में बाधक होने का दोपारोपण नहीं किया जा सकता है। 
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तेरहवाँ श्रध्याय 
भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन 


/हमारे श्रौद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण यद्यपि यहाँ श्रम-समरया 


यूरोपीय देशों के समान कठिन नहीं है, परन्तु उनके जंसी होने में श्रव देर भी 
नहीं है ।” --जथार और बेरी 


श्रसिक संघ और उनके कार्ये 


सिडनी श्रौर बीट्रिस वेब के अनुसार श्रमिक संघ (77308 ए॥07) श्रमिकों 
के ऐसे स्थायी सड्भठन को कहते हैं जिसका उद्देंइय काम की दशाओ्रों फो बनाये रखना 
ओर सुधारता होता है । आजकल श्रमिक-संघों का कार्य-क्षेत्र केवल श्रमिकों की काम 
की दक्षाओं से ही सम्बन्धित नही रह गया है, किन्तु उनके जीवन के प्रत्येक पहलू 
आशिक, सामाजिक भ्रौर राजनैतिक-- तक फैल गया है। 

बेब दम्पत्ति के अनुसार श्रमिक-संघ लोकतंत्र को उद्योगों में फैलाने का साधन है । 

_अमिक संध के मोटी तौर से दो मुख्य कार्य होते हैं। (१) मजदूरी बढ़ाने . श्र काम 
' के घंटे कम करने तथा काम की दश्ाञ्रों में सुधार करने का प्रयत्त करना ; और (२) 

श्रमिकों के कल्याण के लिए रचनात्मक सेवा-कार्य करना | श्रमिकों के संगठित होकर 
सामूहिक मोल भाव करने से उनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है| उनमें आात्म- 
विश्वास, आत्म-सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। उनमें अ्रनुशासन और 
ईमानदारी की भावना बढ़ती है और उद्योगों के प्रबन्ध साभी के रूप में श्रमिकों को 
हिस्सा मिलने का अवसर मिलता है। इन उद्दंब्यों की पूर्ति के लिए श्रमिक-संघ पारस्परिक 
सुरक्षा (/०(७४)] 775प्राक्ष08) का काम करते हैं, _ सामूहिक मोल भाव करते हैं 
झ्रौर श्रमिकों के हिंत में कानून पास करवाते हैं | माक्स ग्रौर एंजिल ने श्रमिक संघ, को 
पू'जीवाद को उखाड़ फेंकने और वर्गु-हीन समार्ज स्थापित करने का साधन माना है । 
इसके लिए उनका.सबसे शक्तिशाली अस्चर आम हड़ताल' माना गया है । 

भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन--पाव्चात्य देशों में श्रौद्योगिक क्रांति और कार- 
खाना प्रणाली के फलस्वरूप जब श्रमिकों की दशा बहुत विगड़ गई तो उनकी दक्या सुधारने 
के लिए श्रमिक-संघों की स्थापना की गई। भारत में श्रौद्योगीकरण देरी से प्रारम्भ 
हुआ ॥ भ्रतएवं हमारे देश में श्रमिक संघ आन्दोलन का विकास भी देरी से हुआ । कहते 
हैं कि सबसे पहले सोरावजी ज्ञाह पुरजी के नेतृत्व में सन्‌ १८७५ में वम्बई के श्रमिकों 
की शोचनीय दक्षा के विरोध में आन्दोलन शुरू हुआ | १८६० में श्री नारायण मेघजी 

ह १६४ ह 





१६६ रहती मा 


लोखण्डे ने “वम्बई मिल मजदूर संघ” की. स्थापना की । परन्तु यह बोई सुसंगठित 
संस्था नही थी | इसके पास न कोई कोप था, न सदस्यों की सूची थी और न संत्था 
का विधान श्रादि हो था | कलकत्ता में मजदूरों में व्यावहारिक धर्म का प्रचार करने 
तथा कल्याण कार्य करने के लिए ब्रह्म समाज ने १८७८ में ' मजदूर मिशन” चलाया 
और श्री शशिपदा बैनज्जी ने श्रमिक-कल्याण के लिये ' 'ड़ानगर इन्स्टीट्यूट चलाई। 
सन्‌ १६११ में वम्बई में “कामगर हितवर्धिनी सभा” की स्थापना की गई । यद्यपि मे ह 
संस्थाएँ श्रमिक कल्याए के लिए चलाई गई थीं और वास्तविक श्रर्थ में श्रमिक 
नहीं थीं तथापि इनके कारण श्रमिकों को राजनैतिक श्रान्दोलन चलाने भर सामूहिक 
सौदा करने की कला में प्रशिक्षण मिला । 


भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन का वास्तविक प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध के दिलों में 
हुआ | इसके कई कारण थे। युद्धकाल में मेहगाई के कारण श्रमिकों में असंतोष था | 
देश में राजनैतिक जाग्रति और रूसी क्रांति के समाचारों से भी श्रमिकों में उत्साह 


था| जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हो च्लुकी थी श्रौर इस संस्था में ह 
भारत को अपना प्रतिनिधि भेजना था | ह 


श्री वाडिया ने मद्रास में और पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने पंजांव में 
श्रभिक-संघ स्थापित किये | १६२० में |प्रॉल इण्डिया ट्रेंड यूनियन काँग्रेस के नाम ते, 
श्रमिकों का भ्रथम अखिल भारतीय संगठन स्थापित किया गया । परन्तु भ्रव भी श्रमिक 
संघों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी । श्रमिक-संघों की सम्पत्ति जब्त की जा सकती 
थी और इनके नेताओं को दण्ड दिया जा सकता था। 


अ्धिकांग अ्रमिक-संघ, स्व 
संगठन न होकर "हड़ताल समितियों” को तरह थे श्रीर हड़ताल खतम होने पर डे 
पड़ जाते थे | "ट 


अखिल भारतीय ट्रेंड युनियन कांग्रेस की स्थापना से श्रमिक आन्दोलन को बहुत 
बल मिला भौर १६२०-२५ के वीच में श्रमिक-सघों की संख्या चौगुनी हो गई । १६२६. 
में पहला श्रमिक संघ कानून बनाया गया जिससे रजिस्टर्ड श्रमिक संघों को कामुनी * 
मान्यता मिली और हड़ताल करने का अधिका ह 
कांग्रेस में साम्यवादियों का प्रभाव वढ़ गया और नेताओं में फूट पड़ जाने के कारण वे 
नरम दल और गरम दल में वँट गये । सूरकार ने श्रमिक संघों के प्रति दोहरी नीति 
अपनाई । एक ओर साम्यवादियों को दवाया गया ओर दूसरी ओर श्रप्रिकों की दशा | 
सुधारने के लिए १६२८ में शाही कमीशन की स्वापना की गई जिसे हिटले कमीशन 
(0 ५९ए (णापांइञ्नणा) कहते हैं। सन्‌ १६२६ में नरम दल बाले थी एन० 
एम० जोशी के नेतृत्व में ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने अलग ट्रेड 
यूनियन फेंडरेशन बना लिया ) १६३१ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में और फूट पड़ गई - 
भोर्‌ देश पांडे तथा रनदिवे के नेतृत्व में शलाल टेड यनियनत 'कमजोजार -> - ते 'आॉल | 
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इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस से अलग हो गए । इस प्रकार ' ऑल इष्डिया ट्रेंड युनियन 


2, 


काँग्रेस,” प्लॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन फेडरेदान,” “लाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस” के 
अलावा “इण्डियन रेलवेमेन्स फेडरेशन” और 'अहमदाबाद मिल मजदूर संघ” आदि 
कई श्रलग-अलग संगठन कायम हो जाने से मजदूर आन्दोलन को घवका लगा। 

सन्‌ १६३१ में रेलवेमेन्स फेडरेशन ने समभोते का प्रयत्न किया; सनू १६३२ में 
एक एकता समिति बनाई गई और १६३३ में एकत्ता सम्मेलन हुआ; परन्तु विशेष 
सफलता नहीं मिली | आखिर १६३४ में समझौता हुआ और लाल ट्रेंड यूनियन काँग्रेस 
दोड़ दी गई । सन्‌ १६३८ में श्री वी० बी० गिरी के प्रयत्वों से ट्रेंड युतियत फेडरेशन 
और ट्रेंड यूनियन काँग्रेस में भी एकता हो गई और १६४० में फेडरेशन भी तोड़ 
दिया गया ।॥ 

दूसरे महाप्रुद्ध के समय श्रमिक ग्रान्दोलन ने फिर जोर पकड़ा । मौहगाई के कारण 
मजबूरी बढ़ाने और मेहगाई भत्ता देने की माँग की गई। काम के घंटे बढ़ाने श्ौर 
अतिरिक्त समय काम करने के लिये श्रमिकों को रिश्रायतें दी गईं । सरकार ने बिदलीय- 
वार्ताएँ आरम्भ कीं जिससे भी श्रमिक आन्दोलन को मान्यता मिली । परन्तु सरकार को 
युद्ध में सहयोग देने के प्रश्त पर पुतः मतभेद हो गया । जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण 
करने के पश्चात्‌ श्री एम० एन० राय ने सरकार को युद्ध संचालन में सहयोग देने के 
लिए ट्रंड यूनियन काँग्रस छोड़कर “इण्डियन फेडरेशन ऑफ लेवर" की स्थापना की 
जिसको सरकार से श्रमिकों में कार्य करने के लिए उदार सहायता प्रदान की गई | 

युद्धोत्तर काल में महगाई के कारण श्रमिकों में श्रसंतोप बहुत बढ़ गया। सन्‌ 
१६४५-४७ के बीच अनेकों हड़तालें हुई जिनमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। 
स्तरतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेताओं ने सन्‌ १६४७ 
में “राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस” (इल्टक) की स्थापना की और जो श्रमिक संघ 
समाजवादियों के प्रभाव में थे उन्होंने मिलकर “हिन्दू मजदूर पंचायत” बना ली। 
दिसस्व॒र १६४७ में सरकार, अमिकों और नियोक्ताओ्ों के प्रतिनिधियों के बीच 
श्ौद्योगिक झान्ति कायम करने के लिए एक समभौता हुमा श्रौर_तत्पश्चात्‌ कुछ वर्षो 
तबः कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई। दिसम्बर १६४६ में "हिन्दू मजदूर पंचायत” श्र 
“इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर” के प्रतिनिधियों ने कलकत्ते में एक सम्मेलन किया 
ओर दोनीं ने मिलकर "हिन्दू मजदूर सभा” बना ली । इसी वर्ष श्रमिक आन्दोलन में 
पुनः एकता स्थापित करने की दृष्टि से प्रोफेसर के० टी० शाह के प्रय॒त्तों से “बुनाइटेड 
ट्रेड यूनियन काँग्रेस” के साम से एक अलग अखिल भारतीय श्रमिक संध स्थापित 

किया गया। इस प्रकार देश में चार श्रखिल भारतीय श्रमिक संघ बन गए। अगले पृष्ठ 

पर अंकित तालिका में इन अखिल भारतोय संगठनों से सम्बद्ध श्रमिक-संघों और 
सदस्यों की संख्या बतलाई गई है :--- ' रा 


छे 


बे ह तैरहवाँ प्रव्याय 








सम्बद्ध श्रमित 
संघों की | सदस्यता 
संख्या 

(१) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस ७२७ ६,१ हक 

(२) हिन्दू मजदूर सभा । ११५१ | १/६ 3 ल 
(३) श्रॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ८०७ | शरे७/६७ 

टी ग्रे २ ८२,९०६ 

(४) यूनाइटेड ट्रेंड युनियन कांग्रेस श्प 2 

योग :-- । १,८६३ [१७,२२३ 
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पिछले कुछ वर्षो में महंगाई और राष्ट्रीय सरकार की उदार श्रम-नीति के कारण . 
भारत में श्रम आन्दोलन को काफी वल मिला है। सन्‌ १६४७ में ट्रेंड यूनियन कीहूने 
संशोधन किया गया और कुछ शर्तें पुरी करने की दशा में रजिस्टर्ड श्रमिक-संघरों को 
मान्यता देना झावश्यक कर दिया गया । कुछ विपयों में सरकारी नीति अन्तिम रुप में 
तय होने तक इस कानून पर अमल रोक दिया गया है। इस समय रेलों, डाक व तार 
विभाग, कोयले की खानों, लोहा और इस्पात के कारखानों और सूती मिलों में काम 
करने वाले श्रमिकों में शक्तियाली संगठन है । अन्य उद्योगों के श्रमिक भी संगठित हो. 
रहे हैं, परन्तु अभी तक उनके संगठन इतने शक्तिशाली नहीं हैं । | 
भारत में अ्रमिक-संघ श्रान्दोलन के सार्ग में कठिनाइयाँ. 


यद्यपि हमारे देश में श्रमिक-संघवाद ने काफी उन्नति की है, तथापि अत्य 
प्रगतिग्ील “देशों की तुलना में यह अ्रव भी कम 


जोर है। इस कमजोरी के प्रधिकांश 

कारण थयान्तरिक हैं, यद्यपि कुछ वाह्य कठिनाइयाँ भी श्रमिक आन्दोलन के मार्ग में हैं। न 
[कफ] श्रान्तरिक कारण--- | 
>> (६) सीमित सदस्पता--श्रमिक-संघवाद अधिकांक्षत: श्रौद्योगिक नगरों में सीमित ' 
है भर यहाँ भी श्रमिक-संघों के सदस्यों की संल्या श्रमिकों की बु.ल संख्या के अनुपात में " 
बहुत कर ) वास्तव में सक्रिय सदस्यों की संख्या प्रकाशित आँकड़ों से कम है और : 
नामुम्रात्न के सदस्य ज्यादा हैं । ; 


पन्‍्संघों का आकार बहुत छोटा ह। छोटे . 
होता है श्रौर वे नियोक्ताओ्रों तथा शासन को 


(२) छोटे श्रपिक-संघ--.भारत में श्रम 
संघों के पास धने और संगठन का अभाव 
प्रभावित नहीं कर सकते । है ' 

हे हे सीमित साधन--भारत में अधिकांश श्रमिक-संघों के साधन इतने कम होते हैं 
के ये संबंदन व भ्न्वेषण के नहीं रख सके 
| सके लिए श्रधिवपती नौकर नहों रख सकते, रचमात्मक 
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कल्पारा-कार्य तहीं कर सकते और हड़ताल के दिनों में अपने सदस्यों की सहायता नहीं 
कर सकते । 

(४) श्रमिकों की प्रवास-वृत्ति--हमारे देश में स्थायी श्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग का 
श्रभाव है। हमारे भ्रधिकांश श्रमिक देहात के रहने वाले होते र हैं जे सजग जो रोजगार के लिए 
नगरों में चले आते हैं और पुनः अपने गाँव को चले जाते हैं । ये लोग श्रमिक-संघों में 
रुचि नहीं लेते । 

दरिद्रता--अधिकांश श्रमिकों को मजदूरी इतनी कम मिलती है कि वें 
श्रमिक संघों का चन्दा भी नहीं दे सकते । 


उउ७ज-जस्जडाउडजडजडजछ ३ (६) श्रवकाश का प्रभाव-- 
श्रमिक-संघवाद की कठिनाइयाँ श्रमिको को कारखानों में इतने अधिक 

















[क 00007%% काररत समय तक काम करना पड़ता है कि वे _ 

(१) महक: थक जाते हैं। उनको घर आमने पर 
भी आराम नहीं मिलता | प्रायः उनके 
घर भी कारखानों से काफी दूर होते 
है। अत्तएव उनके पास संघ के कार्यों 
के लिए समय भर शक्ति ही नहीं 
होती । 

(७) भश्रश्िक्षा--श्रशिक्षा के कारण 
भारत के श्रधिकांश श्रमिक श्रमिक- 
संघों की श्रावदयकता और महत्व नहीं 
समझ पाते । ज्ञान और रुचि के अभाव 





छोटे श्रमिक-संघ; 
(३) सीमित साधन; 
(४) श्रमिकों की प्रवास प्रवृत्ति; 


दरिद्वता; 
४६) श्रवकाश का प्रभाव; 


्््््््ल््््च्ज 
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अशिक्षा; 
विविधता; 
फठ; 

(१०) बाहरी नेतृत्व; 
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। राजनंतिक प्रभाव; कर सर <; 

४ (१२) विध्वंसात्मक प्रवृत्ति। में वे बाहरी नेतात्रों पर निर्भेर हो 
| जाते हैं । 

॥६ [ख | बाह्य काररण (८) विविधता- श्रमिकों. भें 


जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की भिन्नता 
पाई जाती है भौर वर्ग चेतना का अभाव 
५; है जिससे एकता नही पैदा हो पाती । 
£ २४६) फूट--श्रमिक-संघों में आपसी फूट पाई जाती है। प्रायः एक ही प्रतिष्ठान 
या उद्योग में भिन्न और विरोधी आद्शों में विश्वास रखने वाले दो या भ्रधिक संघ - 
होते हैं जो झापस में लड़ा करते हैं । 
(९०) बाहरी नेवृत्व--श्रमिक संघों के नेता अधिकतर वकील, डावटर या 
सामाजिक और राजनैतिक कार्य-कर्ता होते हैं जिनको उद्योग का प्राविधिक ज्ञान नहीं 
6 दोता श्र श्रमिकों के प्रति सहानुभूति नहीं होती । कुछ तो इतने व्यस्त होते हैं कि 


१४) नियोक्ताश्नों का विरोध; 


(१३) भरती का गलत तरीका; 
। (१५) सरकारी रवेया। 
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१७२ .. तरहवाँ. भध्याय 


संघ को राजनैतिक उद्देदय के लिए विशेष कोप इकट्ठा करने का अ्रधिकार है । श्रमिक 
संघों के सदस्यों की संख्या कम से कम ७ होनी चाहिये । श्रमिक-संघों के लिए रजिस्ट्री 
करना अनिवार्य नहीं है; परन्तु रजिस्टर्ड श्रमिक-संघों को विशेष अधिकार प्रदान किए. 
गए है। एक रजिस्टडं-संघ के पदाधिकारियों पर, जो संघ के वैधानिक उहं ध्यों की प्राति 
के लिए कार्य करते हों पड़यंत्र करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | ह 
इसी प्रकार किसी पदाधिकारी या सदस्य पर नौकरी करने का समभौता तोड़ने के लिए 
किसी दीवानी श्रदालत में दावा नहीं किया जा सकता । 


हम बतला चुके हैं कि श्रमिक-संघ कानून ने श्रमिक-संघों को कानूनी मान्यता हद 
की भ्ौर हिसाव की अनिवाय॑ जांच की व्यवस्था की जिससे श्रमिक संघों हारा अपने 
कोप का दुरुपयोग नहीं किया जा सके । परन्तु इससे श्रमिकों के भ्रान्दोलन को विशेष 
बल नहीं मिला, क्योंकि नियोक्ता के लिए रजिस्टर्ड ट्रेड युनियन को मान्यता देंगी 
प्रावश्यक नहीं था | इस कानून की एक और कमजोरी यह थी कि इसके अ्रधीन एव 
ही उद्योग में कई श्रमिक संघ अलग-अलग रजिस्ट्री करा सकते थे और यह मालूम करते 
में कठिनाई होती थी कि कौन सा संघ वास्तव में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। 


सन्‌ १६४७ का अमिक संघ फानुन--अ्रमिक संघ झ्रान्दोलन को श्क्तिश्ञाली वेगारे 
के लिए भारत सरकार ने १६४६ में १६२६ के श्रमिक संघ कानून में संशोधन करी . 
की दृष्टि से एक बिल तैयार किया जिसमें प्रतिनिधि श्रमिक संघों को अनिवाय रूप ऐ 
मान्यता देने की व्यवस्था की गई | इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि यदि निरयोर्ि ह 
मान्यता प्राप्त श्रमिक-संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इन्कार करे तो उप 
एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। मान्यता प्रास श्रमिक संघ की बरी ' 
की दक्षा, मजदूरी की दर तथा काम के घण्टों के बारे में नियोक्ता से बातचीत करी 
का अधिकार दिया गया तथा कारखानों में जहाँ इसके सदस्य काम करते हों सूची 
पत्र लगाने का भी अधिकार दिया गया | साथ ही मान्दता प्राप्त श्रमिक-संघों पर 
श्रमिक-संत्रों के रजिस्ट्रार के पास वापिक व्यौरा भेजने और अनियमित हड़ताल की 


बन्द करने का उत्तरदायित्व डाला गया । इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि यदि कोई ' 


श्रमिक संघ अनुचित कार्यवाही करे या श्रमिकों का प्रतिनिधि न रहे तो उस्तकी मान्यता 
, रह को जा सकती, है 


से । रस कानून के अन्तर्गत सरकारी नौकरों के श्रमिक संघों में वाहर 
* के लोग कार्यकारिणी के सदस्य नहीं वन सकते और दूसरे तो 
की संरू । चार या कुल संख्या की आधे से अधिक नही हो सकती । यह विधेयक नवम्बर 
१६४७ में स्वीकार कर लिया गया; परल्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इस पर अमल 
रोफ दिया गया ।* पहली कठिनाई यह है कि जब एक ही उद्योग में कई-श्रमिक-संघ 
आपदा 2 बवाल कट कज लिकि के 


३3., एए68 ऊाशरविलाब्ाए + ग्रापांब्'5 &8007079 (] 959) 
न्‍ 


श्रमिक संधों में बाहर व 


9. 79, 


भारत में श्रमिक-सच्ठः श्रान्दौलन ४ १७३ 


काम करते हों तो उनमें से श्रमिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कौन करता है यह तय 
करना मुश्किल हो जाता है भर इसके बिना नियोक्ता को मान्यता देने के लिए मजबूर 
नहीं किया जा सकता । अनिवायं रूप से मान्यता देने के मार्ग में दुसरी कठिनाई श्रमिक 
संघों की कार्यकारिणियों में वाहर वालों की प्रधानता से उत्पन्न होती है। नियोक्ता 
लोग अपने कारखानों में काम करने की दवा में वाहर वालों से बातचीत करना पसन्द 
नहीं करते । झाजश्ञा है शीघ्र ही इन कठिनाइयों का उचित हल निकाला जा सकेगा । 


परीक्षा के प्रइन 
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चोदह॒वाँ भ्रध्याय 
भारत में श्रम-विधान 

किसी भी देश में प्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रम-विधान काम 
,6श5]8000) की आवश्यकता बढ़ती जाती है। श्रमिकों की हक 
एवं उन्हें मालिकों के शोपण से बचाने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं । पलक, 
के लिए भी कानून पास करने होते हैं | इस प्रकार श्रौद्योगिक समाज में श्रम-विधार 

महत्वपूर्ण स्थान होता है । 

है प्रारम्भ ० विभिन्न उद्योगों की भ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए विर्मि 
समयों में श्रम-कानुन बनाये गये ।* श्रम-विधान में एक नीति नहीं बरती गई । हक 
के संविधान के अन्तर्गत निम्न विषय विधान की हृष्टि से केन्द्रीय व राज्यीय दोनों ्कषत् 
में आते है ;-- # 

(श्र) मजदूर संघ, भद्योगिक व भ्रम-संघर्ष, 
- (प्रा) सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा, रोजगार व वेकारी । के 

(३) श्रम-कल्याश जिसमें काम की दगाएँ, प्रॉविडेन्ड फण्ड, मालिक का दॉर्यिते, 
मजदूरों की क्षतिपूर्ति, वृद्ध 


बस्था में पेंशन व. मातृत्त लाभ शामिल हैं । 
(६) श्रमिकों को व्यावसायिक व टैव्नीकल प्रत्निक्षण । 


(उ) शरणाभियों की सुविधा व पुनः बसाने से सम्बन्धित कार्य । 
. मिम्न विषय केन्द्रीय क्षेत्र में रखे गये :--- 
(श्र) खानों व तेल के क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा व नियमन | 
(आ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित ओद्योगिक झगड़े । 


राज्यों की सूची में श्रयोग्य व वेकारों को सुविधा प्रदान करने का विधान रखी 
गया । ८ कप पदक 


शक हे 


श्रम-विधान का संक्षिप्त इतिहास 
मत महायुद्ध से पूर्व श्रंम-विधान की स्थिति अस्त- 
व १८६० के श्रम-कानुनों में मजदूरों के हित्तों को रक्षा 
समभोता तोड़ने पर भारी सजा कही 
में मजदूरों को दक्ा ठौक 


. 0फ 2 
3959, ७, 440 


व्यस्त व घीमी थी । १५४६ 
करने के वजाय उनके हर 
व्यवस्था थी। १६वीं शताब्दी के अ्रत्त में कारखानों 
करने के लिए कानून बने । १८११ व १८६१ के फौपदरी 





के आइए प्याांधा इक ल 
00॥0फ्रां८ श०्णशध्था-ज़्तांत धात 


अचचलाबा, 60 उतीपमण्फ 
१७४ 


भारत में श्रम-विधान १७५ 


एवट इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। इनमें स्त्रियों व बच्चों के काम के घंटे आदि 
निर्धारित किये गये । १६०१ में पहला खान-अधिनियम बना । 
वाद में कारखाना-श्रम-आयोग, १६०७ के सुझावों पर १६११ में फैक्टरी एक्ट 
पुनः बनाया गया । प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद से श्रम-व्रिघान ने फिर से जोर 
पकड़ा और निम्न अधिनियम बने; भारतीय खान-प्रधिनियम। १६२३; मजदूर क्षतिपूर्ति 
अधिनियम, १६२३; दी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, १६२६ व भारतीय टूूंड यूनियन 
अधिनियम, १६२६। रॉयल कमीशन, १६२६ की सिफारिशों के आधार पर १६३१ 
से श्रम-कातुन पास किये जाने लगे । नया फैक्टरी एक्ट १६३४ में बना जिसमें काम - 
के घंटे प्रतिदिग १० व सप्ताह में ५४ स्थायी उद्योगों में व प्रतिदित ११ और सप्ताह 
में ६० मौसमी उद्योगों में निडिचित किये गये | मजदूरी भुगतान अधिनियम १६३७ में 
बना । १६३७ में प्रान्तीय स्वायत्त-शासन लागू होने से प्रान्तों में काँग्रेस मन्त्रीमंडल 
बने और श्रम-विधान को प्रोत्साहन मिला, लेकिन इन्होंने नवम्बर, १६३६ में इस्तीफा 
दे दिया जिससे इस दिशा में विशेष प्रगति न हो सकी । 
विभिन्न प्रान्तों में श्रम-विधान में काफी अन्तर उत्पन्न हो गया। श्रतः केन्द्रीय 
सरकार द्वारा एकता स्थापित करना आवश्यक हो गया। भारत सरकार ने श्रम-मंत्रियों 
का सम्मेलन जनवरी, १६४० में बुलाया और १६४१ व १९४२ में पुन्रः श्रधिवेशन 
[ किये गये | अगस्त, १६४२ में प्रथम त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन किया गया जिसमें सरकारों 
के प्रतिनिधि, एवं मालिकों व मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हुए । 
इसमें एक स्थायी-श्रम-संगठन वना जिसके ३ उद्देश्य रखे गये. (१) श्रम- 
विधान में एकता लाता ; (२) श्रौद्योगिक ऋगड़ों को सिपटाने की पद्धति निर्धारित 
करना भौर (३) समस्त देश को प्रभावित करने वाले श्रौद्योगिक _हित के मामलों पर 
विचार-विमर्श करना । इस संगठन की एक स्टेडिंग कमेटी है जिसमें १० सरकारी, 
५ मालिकों के एवं ५ भजदूरों के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार इस कमेटी की सभा 
'कभी भी बुला सकती है । इस संगठन का एक सम्मेलन भी लगभग प्रति वर्ष होता है 
“जिसमें २२ सरकारी प्रतिनिधि ( सभापति को छोड़ कर ) और मालिकों व मजदूरों में 
से प्रत्येक के ११. प्रतिनिधि भाग लेते हैं । 
बत्रिदलीय श्रम्त-सम्मेलन से १६४३ में मजदूरों की विभिन्न समस्याश्रों को जाँच करने 
| कि लिए श्री डी० बी० रेगे की अध्यक्षता में एक समिति निग्रुक्त की जिसकी रिपोर्ट 
4१६४६ में प्रकाशित हुई। रेगे समिति के सुझावों के अनुसार श्रम-विघान में परिवर्तन 
#चालू किये गये । 
ह १६४७ के बाद श्रम-विधान -- 
स्वतंत्रता के आगमन से श्रम-विघान को नई प्रेरणा मिली। ही जगजीवन राम 
गे देख-रेख में क्षम-विभाग मे एक पंच-वर्षीय श्रम-कार्यक्रम बनाया जिसमें समस्त देश 


५६६ ह चौदहवाँ भ्रम्याय 


के लिए एक सी श्रम-नीति श्रपनाने पर जोर दिया गया । मजदूरों की सामाजिक जा 
श्रौद्योगिक शुरन्‍्ति व उचित मजदूरी आदि से सम्बन्धित कार्यों को भी आगे बढ़ाते पर 
्ाः श 
तन वियार ता 
वल दिद़ा या। 


. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न श्रम कानून बने हैं। फौडटरी एव, १६४८ 
श्रौद्योगिक झगड़ा कानून, १६४७; ट्रेंड यूनियन एवट, १६४७; कर्मचारी राज्य से 
अधिनियम, १६४८; न्यूनतम मजदूरी कानून, १६४८; वागान श्रम-अधिनियम, (६ 
कर्मचारी प्रॉविडेन्ट फन्ड, १९५२ व खान-अधिनियम, १६४२। इन परधिनियतो 
द्वारा मजदूरों की काम की दशाएँ, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा व श्रम-कल्याण- हे छ 
में सुधार की व्यवस्था की गई है । मालिक-मजदूरों के झगड़े निपटाने की पढुंतिं* 
विकास किया गया है और श्रम-संघों को मान्यता दी गई है। 


५ हे भौदो ५ रि ; कानों 

इस अध्याय में काम की दश्षाओं, मजदूरी व ग्रौद्योगिक ऋणड़ों से सम्बन्धित कार्श थे 
का विवेचन किया गया है और अगले श्रध्याय में श्रम-कल्याण व सामाजिक सुर 
सम्बन्धी व्यवस्था का वर्णुन किया जायगा। 


कारखाना कानून, (#8०६००४ ४०६, 948) 

* पहले कहा जा छुका है कि कारखानों में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अर 
कारखाना कानून, १८८१ में पास किया गया । यह १८६ १ , १६११, १६एशवं (६ 
में संशोधित किया गया। अन्त में चालू कानून में प्रामुल-चूल परिवर्तन करने के मं 

१६४८ में नया फेक्टरी एक्ट बनाओ ८ में नया फैक्टरी एक्ट गया जिसमें मजदूरों क्के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कला 
काम के घंटे एवं काम की दक्षाएँ निर्धारित की गई । कारखाना कानुन, ३४४ 


है ते नीचे दी जाती हैं । 
क्षेत्र--यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू 


होगा जहाँ १० या १० ते आया 
मजहुर काम करते हैं एवं शक्ति का प्रयोग होता है श्रथवा २० या २० से ज्याई 
मजदूर काम करते हैं लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं होता है । इस कानून में त्थायी झा 
मौसमी उद्योगों का भेद समाप्त कर दिया गया है। है ३ 
, अध्य्य, सुधार व कल्याण--१६४८ के कानून में घुल व घुंआ दूर करे, 
व्यर्थ पदार्थों को हटवाने, तापक्रम' का नियंत्रण करने, गामियों में ठंडे पानी की पति 
करने एवं पानी के स्थानों को साफ रखने की व्यवस्था की गई है। कानून बनने के वाई 
स्पापित किये गये कारखानों मे प्रति मजदूर 
प्रावश्यक होगा । कल 
अधिनियम में मजदूरों के लिए श्रावश्यक सुरक्षा की भी 
भाँखों की रक्षा, खतरनाक धुश्नों से 








न्‍ व्यवस्था की गई है ह 
, अतरनाः रक्षा श्रादि। कोई भी भा सह: 
उठागेगा जिससे कि उसे चोट पहुँचे | 2 4 के 


भारत में श्रम-विघान १७७ 


अधिनियम में कपड़ा घोने की सुविधायें, प्राथमिक चिकित्सा का सामान, भोजन-ग्रह, 
विश्राम भृह व शिश्ुु-गृहों की व्यवस्था भी है। मजदूरों के बैठने का प्रबन्ध करने के 
लिए भी व्यवस्था की गई है । 

रोजगार -- १६३४ के अधिनियम के अनुसार बच्चों की नौकरी की आयु कम से कम 
१२ थी और १५ से १७ चर की उम्र तक के वयस्क बच्चों की श्रेणी में ही आते थे 
(यदि उन्हें वयस्क होने का प्रमारा पत्र नही मिलता)। १६४८ के अधिनियम में न्यूनतम 
उम्र १४ रखो गई है और ऊपरी उम्र की सीमा १७ से १८ कर दी गई है। 

काम के घण्टे--वयस्कों के लिए काम के घण्टे प्रतिदिन £ व सप्ताह में ४८ रखे 
गये हैं औ्रौर काम का फैलाव १०३ घण्टे प्रतिदिन का हो सक्रेगा । बच्चों व तश्णों के 
लिए काम के घण्टे ५ से घटा कर ४३ प्रतिदिन कर दिये गये है। स्त्रियों व्‌ बच्चों से 
शाम को ७ बजे से लेकर सुबह ६ बजे तक काम नही लिया जा सकेगा । अश्रधिक समय. 
तक काम लेने पर कर्मचारियों को उनकी सामान्य मजदूरी का दुगुना श्रुगतान करना 
होगा । ह 

“ मजदूरी सहित छुट्टियाँ--साप्ताहिक छुट्टियों के अतिरिक्त १२ महीने लगातार काम 
करने पर मजदूरी सहित छुट्टियों की व्यवस्था इस प्रक्रार से होगी--व्यस्क को २० 
दिन काम करने पर १ दित (कम से कम १० दिन), बच्चों को १४ दिन काम करने 
पर १ दिन (कम से क्रम १४ दिन) की वेतन सहिंत छुट्टो मिलेगी । 


कारखानों के मैनेजरों को मृत्यु या भगानक शारीरिक चोट सम्बन्धी विशेष दुर्घटनाओं 
की सूचुना देनी होगी | व्यावसाथिक बीमारी की भी सूचना देनी होगी । 

इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों के जिम्मे होगा। केन्द्रीय सरकार ने 
सलाह देने के लिए मुख्य सलाहकार, फंक्टरीज, का दफ्तर खोला हैँ । यह विभाग 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित करके मजदूरों की जानकारी बढ़ाता है और कारखानों के निरीक्षकों 
को शिक्षा प्रदान करता है। 

'१६४८ के अधिनियम ने मजदूरों के लिए स्वास्थ्य व सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण की 
सुविधाएँ चढ़ा कर भारत के कारजानों से सम्बन्धित विधान के इत्तिहास में एक नथा 
अध्याय जोड़ा है।१ इस विधान से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ेगी। प्रो० श्रुल॒क्‌ घोष ने 
सुक्ाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को इस श्रधितियम के प्रद्मासन की जिम्मेदारी भी 
अपने ऊपर लेनी चाहिए श्र इसके लिए मुख्य सलाहकार, फैक्ट्रीज के दफ्तर को 
बढ़ाना चाहिए । ऐसा करने से अधिनियम सफलतापुववक्र कार्यान्वित किया जो सकेगा । 
उनका दूसश सुकाव-यह है कि एक अलग अधिनियम वीड़ी, अश्रक, चपड़ा, गलीचा- 


बुनाई-उद्योग एवं श्रन्य ऐसे उद्योगों पर लागू किया जाय जहाँ मजदूरो! का प्रत्यधिक 








._[. एक ए००प्रणए-- कब 5009, 9. 334. 
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शोपण होता हैं। यदि इन दौनों सुझावों के भ्रनुसार कार्य किया जाय तो श्रमिकों को 
लाभ होगा और उबकी स्थिति सुघरेगी । | 
बागान अस-विधान--पहले बागानों में श्रमिकों को भेजने व उनकी भर्ती के 
-म्बन्ध में अनुचित ढँग चलते थे । मजदूरों को विशेष समभीते के श्रनुसार काम करना 
इता था शरीर इसके तोड़ने पर उन्हें सजा दी जाती थी। झासाम श्रम व प्रवास कानून, 
६१४ ने ठेकेदारों द्वारा भर्ती करने की प्रणाली का दमन किया। ल्किन बागानों के 
'मिकों की दक्षा सुधारने के श्रसली प्रयत्न का प्रारम्भ बागान श्रम-श्रविनिगम, १६४१ 
! पास होने से माना जायगा । यह अधिनियम चाय, कहवा, रवड व सिनकोना के 
रुणों के लिए ४० घष्टे प्रति सप्ताह काम करने की व्यवस्था वी गई है । १२ वर्ष से 
मे उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकेगा। बच्चे व स्त्रियाँ रात में काम 
ही कर सकेंगे । वागान के मालिक अपने क्षेत्र. के श्रमिकों के लिए मकान व दवा का ' 
इन्तजाम करेंगे। 


खान भ्रधिनियसम--पहला खान अधिनियम १६०१ में पास किया गया था। 
भारतीय खान-अधिनियूम, १६२३ आगे जाकर-..३६३५. में संशोधित हुआ जिसके 
प्रनुसार सत्तह पर काम के भ्रधिकतम घण्टे ५४ (प्रति सप्ताह) और १० (प्रतिदिन) 
निर्धारित किये गये । जमीन के नीचे काम करने के अधिकतम घण्टे € प्रतिदिन रखे 
गये । नौकरो पर रखने की कम से कम उम्र १४ निर्धारित को गई। खान अधिनियम, 
१६५२ के अनुसार काम के घण्टे प्रति सप्ताह छद प्रतिदिन ६ (सतह पर), ८ (नीचे। 
कर दिये गये हैं । 


9 १६४२ में कोयला खान +0 मे कोयला खान (रक्षा व घुरक्षा) श्रधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार 


कोयले की भविष्य के लिए रक्षा एवं खान खोदमे वालों की सुरक्षा की व्यवस्था की 
गई। इन कार्यों का सम्पादन करने के लिए कोयला बोर्ड बनाया गया। - 
4५५०क ५ नी पक न++क- मन ++-++लननननीननम-.. 


१६४७ में कोयला खान-श्रम-कल्याण कोप अधिनियम पास किया गया जिसके 
अनुप्तार कोयले के उत्पादन पर कर (०७88) जगा कर एकत्र की गई रकम मजदूरों के 
मकान, पीने के पानी, शिक्षा, मनोरंजन, दवा व .यातायात्त की सुविधा बढ़ाने पर व्यय 
को जायगी । यह अधिनियम १६४६ में संशोधित किय्रा गया । >क 


: पुनतम सजदूरी विधांन "(माफ़पात। ०४० [हा>६त०४) 


मजदूरों की का के ालता में वृद्धि करने के लिए लता में वृद्धि करने के लिए स्यूबतम मजदूरी निर्धारित करना 
अत होता है । बहुत कप मजदूरों मिलने से रहन-सहन का स्तर नीचा होता है 
के कर्यकुशलता भी कम होती है । भारत में स्वतंत्रता प्रो के बाद च्यूनतम मजदूरी - 
अधिनियम, १६४८ में पास किया 


गया । इसकी मुख्य बातें ये हैं :--- 


् 


] 
पे के 


भारत में श्रम-विधान १७६ 


(१) यह जम्मू-काश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगा । इस अधिनियम 
के अन्तर्गत उन उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था की गई है 
जिनमें मजदूरों के शोपणा की ज्यादा सम्भावनाएँ हैं। अधिनियम में ऐसे उद्योगों की 
एक सूची दी गई है जिनमें यह लागू होगा | उन उद्योगों में च्यूवतम मजदूरी निश्चित 
नहीं की जायग्री जिनमें मजदूरों की कुल संख्या सारे राज्य में १,००० से भी कम है। 
१६५७ के संशोधन के अनुसार यह शर्तं ढीली कर दी गई है। 

(२) अधिनियम में (भ्र) न्यूनतम (समय के अनुसार) मजदूरी की दर, (झा) न्यूनतम 
(काम के अनुसार) मजदूरी की दर, (इ) समय के अनुसार गारन्टी की हुई दर 
(ई) अधिक समय तक काम करने की दर निरद्िचत करने की व्यवस्था की गई है। 
विभिन्न श्र सी के मेजदूस के लिए विभिन्न व्यवसायों में ये दरें भिन्न-भिन्न होंगी । 

३) राज्यों में सलाहकार बोर्ड बनेंगे जो न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित करने 
में मदद करेंगे। एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड भी स्थापित होगा जो भ्रन्य राज्यीय वोर्डो 
के काम में ताल-मेल बँठायेगा । 

सभी राज्यों की सरकारों ने कई उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी को दरें निश्चित की 
हैं। गलीचा बनाने का उद्योग, चावल व आटा पीसने की चविकर्या तम्बाकू उत्पादन 
बागान, लाख निर्माण उद्योग, चमड़ा रँगने का उद्योग व सावंजनिक मोटर यातायात 
में विशेषतया न्यूनतम मजदूरी की दरें लाग्ु की गई हैं । 

१६५७ में न्यूचतम मजदूरी अधिनियम, १६४८ में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित करने की तारीश् ३१ दिसम्बर, १६४६४ तक रखी गई। एक केन्‍न्द्रोय 
सलाहकार वोडं व राज्यों में सलाहकार अधिकारी नियुक्त हुए है। १६४८ का 
अधिनियम कई उद्योगों पर लागू नहीं क्रिया गया था। सलाहकार बोर्ड व समितियों 
को स्थायी बनाने की श्रावश्यकता है । न्यूनतम मजदूरी अ्रधिनियय को लागू करने के 
लिए. प्रत्येक उद्योग के लिए एक स्थायी न्यूनतम मजदूरी बोर्ड स्थापित किया जाना 





“>शकत अनतम मजदरी से ८६ के से आवश्यकता | जो ६ 


धन्धों पर लागू की जा सके | 

मजदूरी बोर्ड (४४४९० 808/08)--भारत सरकार ने सूती वस्त्र, चीनी व सीमेंट 
उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजदूर बोर्ड बनाये हैं जिनका काम “उचित मजदूरी” (एव 
४४8०७) के सिद्धान्त के आधार पर मजदूरी का ढाँचा निद्चिचत करना है। उचित 
मजदूरी” न्यूनतम मजदूरी' से अधिक हो गी है और “निर्वाह मजदूरी” (शाह ७०३26) 
से कम होती है। उचित मजदूरी” का सम्बन्ध मजदूर की कार्य-क्षमता से होता है जब 


4. एपीदा रिटगाएणाए -काॉगिर ठ॥0%, एं. 340. 


१८० चौदहवाँ अध्याय 


कि निर्वाह मजदूरी का सम्बन्ध मजदूर की सामान्य आवश्यकताओं से होता है जो उसे 
सभ्य समाज में रहते हुए पूर्ण करनी होती हैं । 
भारत में 'उचित मजदूरी” (?क्षए फ़82०5५) निश्चित करने के सम्बन्ध में अभी 
तक कोई अधिनियम नहीं वन पाया है। हमें न्यूनतम मजदूरी' अधिनियम को सर्वत्र 
लागू करने के वाद 'उचित मजदूरी” भ्रधितियम की तरफ बढ़ना चाहिए । 
ओद्योगिक झगड़े ([)4०७०६०४०) 89प/०४७) ल्‍ 
ग्रौद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए श्रौद्योगिक शान्ति की आवश्यकता 
होती है। मजदूरों द्वारा हड़ताल एवं मालिकों हारा तालाबन्दी करने से उत्पादन को 
क्षति पहुँवती है जिससे देश में उपभोक्ता-वर्ग को भी हानि होती है। भारत में इस. 
समय ओद्योगिक शान्ति की अत्यन्त आवश्यक्ता है क्योंकि देश तेजी से श्राथिक-विकास 
के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। नीचे श्रौद्योगिक झंगड़ों की आधुनिक प्रवृत्तियों व 
कारणों पर प्रकाश डालने के वाद इनको रोकने व निपठाने की वंघानिक पद्धतियों का 
' बणंन किया जायगा । ह 
ओद्योगिक झूगड़ों की श्राधुलिक प्रवृत्तियाँ 
द्वितीय महायुद्ध की अवधि में श्रौद्योगिक भांगड़ो से काम के दिनों की विश्वेप क्षति 
नहीं हुई ॥ १६४३, "६४४ व १६४४५ में क्रमश; २'३, २"४ व ४'१ मिलियन दिलों 
को क्षति हुई। इन वर्षो में वस्तुओं के मूल्य बढ़े लेकिन साथ में मजदूरी भी बढ़ी । 
झतः मजदूरों का असन्तोप बढ़ नही पाया। इन्ही वर्षों में भारत सुरक्षा कानून की 
घारा ५१-ए का हड़तालों के दमन में प्रयोग हो सकता था | इसलिए मजदूर प्रसस्तु६ 
होनें पर भी छुप रहे । महायुद्ध के वर्षो में औद्योगिक सम्बन्ध ठीक रहे लेकित युद्ध 
समाप्त होते ही मजदूरों ने श्रपती स्थिति सुधारने श्रौर मजदूरी बढ़वाने के लिए “हड़तालें 
चालू कर दीं जिससे १६४६ व्‌ १६४७ में क्रमशः १२९७ व १६"८ मिलियन दिनों की 
हानि हुई। इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर, - १६४७ में 
औद्योगिक शान्ति-समक्ीता करवाया जिसका आगे. जाकर तअच्छा प्रभाव पड़ा। १६५० 
में वम्पई में सूती वस्त्र उद्योग_ की हड़ताल के कारण १०३ मिलियन दिनों की हानि 
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स्थिति सुधरी ओर अतिवर्ष ३-४ मिलियन दिनों की क्षति हुई। उसके बाद स्थिति इस 
प्रकार रही :--- 


- (मिलियन दिनों की क्षति) 
१६५५ बम हो भ्र्छ 
१६५६ | #«*»*० , ७९० 
ि है" ६४७ ब्ब्न्न 5 ६-४ 
१६४५८ शा छाप ' 


१६५६ (प्रक्‍टूबर) जब्न्_ ४७ 


भारत में श्रभ-विधान श्प१्‌ 


१६५४ में कानपुर में आघुनिकीकरण के प्रथन पर वस्त्र-उद्योग में हड़ताल होने से 

१“८ मिलियन मनुष्य-दिनों की हानि हुई । 
श्रोद्योगिक झगड़ों के प्रमुख कारर 

पूजीवादी अर्थव्यवस्था में मालिक-मजदूरों के हितों में थ्रन्तनिहित विरोध होने से 
संघप॑ होना अस्थाभाविक नहीं है। मालिक भ्रधिक मुनाफा चाहते. हैं. भौर मजदूर 
ग्रधिक मजदूरी चाहते हैं। मालिकों की मनोवृत्ति_ प्रायः कम मजदूरी देकर अधिक 
मुनाफा अजित करने की होती है । श्रम उत्पत्ति का एक साधन-मान्न माना जाता है। 
मालिकों का, मजदूरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोश न होकर श्राथिक ही रहता है। इस 
परिस्थिति में श्रशान्ति का पनपना स्वाभाविक ही है । 

औद्योगिक ऋंगड़ों के उपयुक्त आधारभूत कारण के अलावा श्रत्य कारण भी 
गिनाये जा सकते हैं। जैसे मजदूरी व बोनस के प्रदन, काम के घंटे, छुट्टियों की माँग, 
उद्योग का श्राधुनिकीकरण, मजदूरों की छेटनी व कुछ मजदूरों को पुन; काम पर 
लगाये जाते को माँग आदि । कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी हड़तालें हो जाती 
हैं लेकिन श्रौद्योगिक भगड़ों के प्रमुख कारण मजदूरी से ही सम्बन्धित होते हैं। आजकल 
बोनस व कर्मचारियों के प्रइनों को लेकर भी संधपं हो जाता है। रॉयल श्रम ग्रायोग 
१६३१ के मतानुसार, “उद्योग से असम्बन्धित कारणों का हड़तालों में हाथ, जितना 
प्रायः सोचा जाता है, उससे बहुत कम होता है'“““यद्यपि मजदूर ऐसे व्यक्तियों से 
प्रभावित होते हैं जो राष्ट्रीय, साम्यवादी अ्रथवा व्यावसायिक हिंतों की पूति करना 
चाहते हैं तथापि गरायद ही कोई महत्वपुर्ण हड़ताल कभी हुई हो जिसके पीछे पुर्णतया 
यो प्रमुखतया श्राथिक कारण नहीं रहे हों |” ' 

भारत में मिल-मालिक हुड़तालों के लिए भड़काने वालों को उत्तरदायी ठहराते 
हैं। लेकिन यह पूर्णतया सही नहीं है। यदि मंजदुर संघ में कोई मजदूर विशेष 
दिलचस्पी दिखाता है तो उसे मालिक काम से श्रलुग कर देते हैं। परिणामस्वरूप वह 
वाहरी' बन जाता है । अतः मालिकों का असहानुभूति-पूर्रा व्यवहार व्‌ दमन की नीति 





भी मजदूरों में असंतोप उत्पन्न करती है। इस प्रकार भौद्योगिक भ्रशान्ति के अनेक 
काररा हो सकते हैं। समस्त श्रौद्योगिक वातावरण ही इसके लिए उत्तरदायी माना 
जाना चाहिए । 
आद्योगिक ऋगड़ों को रोकने व निपटाने की पद्धति 
वैधानिक स्थिति---ओश्रौद्योगिक झागड़ों का निपटारा करने के लिए १६२६ में 
'इल्डियन ट्रंड डिस्प्यूट्स एक्ट' (ह7208 729/9065 0८6 929) वनाया गया: 


, 0070 छ९णाणरं? , शक्ताल्राा--फ804. थाव ैद्वयाधा से उद्धृत 
9. 450-43], 
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१८२ * चौदह॒वाँ अध्याय - 


जिसमें सावंजनिक सेवा सम्बन्धी कार्थों एवं भ्रन्य उद्योगों में भेंद किया गया । सार्वजनिक 
लाभ के कार्यो में जैसे रेल, तार-डाक, व्िजली व पामी आदि में हड़ताल से पूर्व १४ 
दिन की प्रग्निम सूचना देना अनिवाय किया गया। श्रन्‍्य उद्योगों के लिए भंगड़ों को 
निपटाने के लिए एक निश्चित मशीनरी घोषित की गई। अस्थाई जाँच-प्रदालतों 
(89॥00 (०पा॥ ० कावणाए। या समभौता बोर्ड (3090 0 (णाएं- 
[800] स्थापित करने की व्यवस्था की गई। जाँच अदालत में १ या अ्रधिक 
स्वतन्त्र व्यक्ति होते थे जो अपनी रिपोर्ट पेश करते थे। समभौता-बोर्ड का काम दोनों 
पक्षों को नजदीक लाना और समभौता कराना होता था और इसमें असफलता मिलने 
पर सरकार को सूचना देनी पड़ती थी । । 
ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, १६२६ ने अनिवायं पंच-निर्णय ((०॥05079 7११० हि 
परागा) की व्यवस्था नहीं की । वे वल विरोधी पार्टियों में समकौता करने की ही 
कोशिश की जाती थी । इम अ्धिनिय्म के अनुसार उन्त हड़तालों व तालाबन्दियों को 
गैर-कानूनी घोषित किया गया जिनका उद्दं्य प्रौद्योगिक झगड़े के श्रलावा कुछ और 
ही होता भ्रथवा जो समाज के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध होती । 
इस अधिनियम से विशेप लाभ नहीं हो सका क्योकि व्यवहार में जाँच पर ज्यादा 
जोर दिया गया और समभौता बोर्ड कम स्थापित किये गये । इसमें स्थायी श्रौद्योगिक 
अदालत के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई थी। है 
वम्बई राज्य औद्योगिक झंगड़ों को निपटाने के कानुनों की हृष्टि से सब- राज्यों से 
श्रागे रहा है। इस राज्य में १६३४, १६३८ व १६४६ में इस सम्बन्ध में कान 
बनाये गये । माजिकों द्वारा श्रम-संघों को मान्यता देने की व्यवस्था की गई । शुरू में 
समभोौतों पर जोर दिया गया और बाद में १६४६ के विधान में अनिवार्य पंच निर्णय 
((०णाएएै४०७५ 8&790900॥) की भी व्यवस्था की गई। वम्बई के कानून ते 
एक वृह॒द्‌ श्रखिल भारतीय विधान के लिए रास्ता साफ कर दिया । 
इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १६४४७--यह फरवरी १६४७ में पास किया गया। 
“ इसमें निम्त संस्थाओ्रों की व्यवस्था की गई :-- ह 
> (9) कार्य समितियाँ (२४०६४ (१07्राशं((०८5)--प्रत्येक कारखाने में, जहाँ 
१०० से अधिक व्यक्ति काम करते हों, वहाँ एक कार्य-समिति बनाई जाय जो मालिकों 
व मजदूर के दनक जततेदी को दूर करने में मदद करे। म्तभेदों को दूर करने में मदद करे । ' 
(प्रा) समभौता श्रधिकारी (00लीकीण गील्ट$)...._ हि 
(३) समभौता बोर्ड श्रौर जाँच अदालतें ((णालाव्ांगा 30705 हात॑ 
(:095 0 सिवा, 
-_(६) स्थायी श्रोद्योगिक भ्रदालतें (एथफाश्ालाह [67 5प्रत पणज०एा४9) 
इसमें उच्च न्यायालय के व्यायाधीश होगे। यदि समझौता भ्रपिकारियों .व..बोर्डों के 


भारत में श्रम-विधान हे १८३ 


प्रथस्त विफल हो जाँय तो मामला भ्रौद्योगिक अदालत को दिया जायगा। सरकार इस 
अदालत का निर्णय पूर्णतया अथवा कुछ श्रंशों में लागू कर सकने का अधिकार रखेगी । 
इस प्रकार इस अधिनियम में अनिवार्य पंच निर्णय की व्यवस्था कर दी गई। इस 
अधिनियम में १६४१ में संशोधन किया गया जिससे इसके क्षेत्र में वे इकाइयाँ 
भी आगई' जिनमें भविष्य में कगड़ा होने की सम्भावना है । 

१६४७ के भ्रधिनियम ने झुनिवाय पंच-निसंय ((0॥7ए509 4छा।6तणा) 
को भ्रपताकर सरकार ने उचित कदम नही उठाया है क्पोकि इससे मजदूरों का हड़ताल 
करने का अधिकार छीना गया है| झ्लौद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए समभौतों 
प्र ज्यादा बल दिया जाना चाहिए । मजदूरों की दण्शा सुधारी जानी चाहिए । 

झोद्योगिक भगड़े (अम-अ्रपोल-अदालत) अधिनियम, १६५०--इसके अन्तर्गत 
'अपील अदालत” की स्थापना की व्यवस्था की गई है जे) श्रौद्योगिक अ्रदालतो व मजदूरी 
वोर्डो के फैसलों पर अपीलें सुनेगी । श्रपील भ्रदालत की स्थापना आवश्यक हो गई 
क्योंकि औद्योगिक अदालतें विभिन्न राज्यों में विरोधी निणुय देने लगीं। 'अभ्रपील 
अ्रदालत' मजदूरी, बोनस, ग्रे च्यूटी-पुगतान व छेंटनी आदि के मामलों पर श्रपील सुनने 
के लिए बनाई गई। अदा 

१६४२ व १६५३ में श्री ग्िरि ने “अपील अभ्रदालत' की स्थापना का विरोध किया। 
इन्होंने ऐड्छिक समझौता व ऐच्छिक पंच निरंय पर बल दिया। अनिवाय॑ पंच-निणंय 
का प्रयोग सर्व जनिक उपयोग के उद्योगों में सीमित करने का सुझाव दिया गया। 
श्री गिरि ने 'धापूहिक मोलभाव! ((?0॥6९९४५४४ ऐक्षष्टआातंत02) की नीति पर 
जोर दिया जिसमें मालिकों के संगठत मजदूरों के संगठन से विचार-विमर्श करके प्रश्नों 
का हल निकालेंगे। 

जब तक औद्योगिक अदालतें रखी जाती हैं तब तक 'अपील अ्दालत' का रहना 
लाभप्रद ही होगा। & 

श्रौद्योगिक्त ऋगड़ा श्रधिनियम,१६५६ (विता$06प78 ॥)9790066४ 8०६, 
956)--१६५० में संसद में एक श्रम-सम्बन्ध बिल [[.8090ए7 रिछ४।०णा5 
8] पेश किया गया लेकिन वह पास नहीं हो सका । इसलिए इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 
एक्ट - १६४७ में संशोधन क्विया गया और इल्डस्ट्यिल डिस्प्यूट्स (अमेंडमेण्ट व मिसले- 
नियूस प्रॉविजन्स) एक्ट, १६५६ में पास किया गया .। यह अधिनियम भी 'गिरि हृश्िकोण 
के अनुसार नहीं है । इसकी मुरुष बातें इस प्रकार हैं 

(१) ५०० 5० प्रति माह पाने वाले तमाम व्यक्ति 'मजदर कहलायेंगे । टेबमीकल 
कर्मचारी व प्रबन्ध करने वाले कमंचारी भी इस परिभाषा के अनुसार मजदूर हो 
जाते हैं । हु 

(२) भ्रम अपील झदालत' समाप्त हो जायगी। 


श्द्ड चौदह॒वाँ प्रध्याय 


(३) भ्रधिनियम के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार की अदालतें स्थापित होंगी: ;-- 

(अ) श्रम अदालतें (80007 (00078) - ये मजदूर के हटाने से सम्बन्धित 
भगड़ों, हड़ताल की वैधानिकता झादि के मामलीं पर फँसला देंगी । 

(प्रा) श्रौद्योगिक श्रदालतें (70079 085) (-- इनके श्रन्तर्गत 
मजदूरी, काम के घंटे, बोवस, छुटनी व अभिनवीकरण झादि प्रश्न आयेंगे । 

() राष्ट्रीय भ्दालतें--(4800०) 700०5) : ये राष्ट्रीय महत्व के 
प्रश्नों पर विचार करेंगी।.. 

इस प्रकार तीन संस्थाएँ होंगी | इस श्रधिनियम के अनुसार मालिक, भ्दूर को 
ऋगड़े से असम्बन्धित रूराव आचरण करने पर छोड़ सकेगा । सरवार को श्रौद्योगिक 
फैसले में परिवर्तत करने का अधिकार होगा । 


्रोच्योपिक भ्रतुशासन-संहिता (2०३७ रण ग्रातेपशफांबी छै5ण०॥००) 


१६४७ में भारतीय श्रम सम्मेज़न की सस्टेडिंग समिति ने श्रीद्योगिक अनुशासन 
की संहिता तैयार की जिसमे, भारत में ग्रौद्योगिक सम्वन्धों में सुधार होगा । इस संहिता 
को लागू करने एवं इसका मूल्यांकन करने के लिए १६४८ में व्यवस्था की गई है । 
आशा है भविष्य में श्रीद्यागिक शान्ति स्थापित हो से गी । प्रबन्ध में मजदूरों के भाग 
लेने के सिद्धान्त को स्वीकार-किया गया है। सामुहिक विचार-विमर्श व समभौते की 
नीति का भ्रचार होने रे श्रौद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा । न्यूनतम मजदूरी कामूत, 
सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम-कल्याण कार्यो का विस्तार होने मे मजदूर-वर्ग को सतीप 
प्राप्त होगा और वह उत् वह उत्पादन बढ़ाने में अधिक सहयोग दे सकेगा । ह | | 

परीक्षा के प्रदन 
रण ० २9]75त00, 5. औ, 


3. फिलीए तैछछां0० गरह परह8ा8६ (बएला वी 00 0ण॥ातए सी उल्टा 
६5 0 90१8 ४6 एणादाए ०णाताधं०08  80०007४68 (958) 


3... जवरा6 8 ॥0 0 (6 जतणापाए ९0०ातंतंजा$ ॥ 78९०0९5 4॥ 7977: 


90, (6 60एशआग्रध्मा 6076 [0 गर070ए९8 [656 गा €टशा। एश्ता5 


3. एछा50058 (6 ए्चत86४ ए वरातत्ञांव तंत्र वा ॥09,. ऊाण 
गाह१5पा6६ ॥896 एशशा ह्तठ00(९6 [7 600॥६ ९८३7४ ॥0 907906 ॥प0879 , 
> एथ्येए२ ॥ 6 ००७७५ ? (960) न्‍ ं 
; सन्दर्स ग्रन्थ 
(() 58900ए '६हंशकता के गाता, 957 (0, ]. 
पल्ण एल)... 8 200 आह लक 


लता 80090 एकाॉशा--सहताव बाते जशैल्णीत्र॥,, 959, 


पंद्रहवाँ श्रध्याय 
भारत में श्रम-कल्यारण काये 


परिभाषा :-- विभिन्‍न देशों में 'श्रम-कल्याण' के अलग अलग अर्थ लगाये गये 
हैं। सबसे विस्तृत अर्थ में श्रम-कल्याण' में श्रम की तमाम परिस्थितियाँ झा जाती हैं 
और इसमें श्रम विधान व सामाजिक बीमा भी शामिल माने जाते हैं। एक परिभाषा 
के अनुसार श्रम-कल्पण कार्य में 'एक मालिक के स्वेच्छिक प्रयत्त शामिल होते हैं जो 
वह चालू प्रौद्योगिक प्रणाली में, कानून, उद्योग के रिवाजों व बाजार की परिस्थितियों 
के अतिरिक्त, अपने मजदूरों या कर्ंचारियों की काम करने, रहने व सांस्कृतिक दशाओं 
की स्थायना के लिए करता है।' इस परिभापा में श्रम-कल्याण में मालिकों के 
पस्वेच्छिक प्रयत्न” ही शामिल किये गये हैं। अतः भारत जैसे देझ्षों में श्रम-कल्याण 
की यह परिभाषा नहीं मानी जा सकती क्योंकि यहाँ इस सम्बन्ध में वैधानिक व्यवस्था 
की गई है । रॉयल श्रम श्रायोग के अनुसार कल्याण शब्द की परिभाषा लोचदार 
होगी ताकि विभिन्न देश्षों में वहाँ के सामाजिक रिवाजों, श्रौद्योगीकरण की दशा व 
मजदूरों के शेक्षरिौक्त विकास के श्रनुतार इसके विभिन्न श्र्थ लगाणे जा सकें। 
अन्तर्राट्टीय श्रम सम्मेलन के जुत, १६४७ के ३० वें श्रधिवेशन में श्रम-कल्याण के 
न्तर्गत निम्न सेवाएँ व सुविधाएँ शामिल की गई :-- भोजन ग्रह, आराम व मनोरंजन 
की सुविधाएँ, सफाई व दवा की व्यवस्था, घर से काम के स्थान तक यात्रा का प्रबन्ध, 
मकानों का इन्तजाम व श्रन्य उसी प्रकार की सेवाएँ । 
इस प्रवंगर श्रम कल्याण कार्यो में मालिकों, सरकारों व श्रन्य स्वेच्छिक संगठनों 
द्वारा किये गये वे सब कार्य शामिल होते हैं जिनसे मजदूरों को दशा सुधरती है। ये 
कार्य कारखानों के श्न्दर हो सकते हैं श्रथवा बाहर हो सकते हैं, स्वेच्छा से किये 
जा सफते हैं श्रथवा कानून के दवाव से किये जा सकते हैं। 


भारत में शरम-कल्याण कार्यो की श्रावरयकता* 
श्रम-कल्पाण कार्यो से औद्योगिक शान्ति स्थापित होती है और श्रम की कार्यक्षमता 


बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। भारत में निम्न कारणों से श्रम कल्याण कार्यो का विशेष 
महत्व है :-- 


4... छ0ए9ण०छ्चव्तांब 0 80व2ांत्रीं 500॥088, ४०0. 45, ?, 395 


2... ि'एशा 706ए७0फञाधा।8 7 ९७एशे) 35968९8 0 वठां॥) रि९००णाएयए 
(, 4,, 0., 7709 छाया, 'ए७ए 06७॥7, 959) 9. 88-89 
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१्घ६ पद्दह॒वाँ अध्याय 


(१) श्रमिक को प्रवाही प्रवृत्ति ;--भारत में अन्य देझों की तरह एक स्थायी 
मजदर वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ के मजदूर दिल से 'किसान' होते हैँ श्लौर मौका 
मिलते पर गाँत्रों में वापिस जाना चाहते हैं। उनका गाँवों से सम्बन्ध विच्छेद नहीं 
होता है। इसलिए गश्रौद्योगिक केन्द्रों में उतके लिए भोजन, मकान व मनोरंजन की 
सुविधाएँ बढ़ाकर आकर्षण उत्पन्न किया जाना आवश्यक हू। ऐसा करने से मजदूर 
अपने आपको झौद्योगिक वातावरण के अनुकूल वना सकेंगे । 

(२) सुदूर स्थानों में कल्याणा-कार्य झ्रावइयक :--उन वागानों, खानों व अन्य 
छोटे उद्योगों में, जो एकान्त स्थानों में स्थित हैं, विशेष कल्याण कार्य की प्रावश्यकता 
होती है। वहाँ आयात व दैनिक उपभोग की वस्तुम्रों की व्यवस्था करनी होती है । 

(३) अम-सघों का धीसा विकास :--भारत में श्रम-संघों ने मजदूरों के कल्याण 
के लिए विद्येप कार्य नहीं किया है, इसलिए कल्याण-कार्य सरकार व मालिकों द्वारा 
किये जाने चाहिएँ। 

(४) निम्त जीवम-स्तर :--भारतीय मजदूर का जीवन-स्तर बहुत नीचा होता है 
इसलिए कल्याण कार्यो के द्वारा उसके लिए पौष्टिक भोजन, अ्रच्छा मकान, शिक्षा वे 
चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। कल्याण कार्यो के अभाव में उसे ये सुविधाएँ 
नहीं मिल सकेंगो। 

श्रम-कल्याण में भाग लेने वाली संस्थाएँ व कानूनी व्यवस्था. 

भारत में श्रम-कल्याण के लिए निम्न सुविधायें हैं-- वैधानिक, केन्द्रीय वे राज्य 
सरकारों के कार्य, मालिकों की ऐच्छिक क्रियायें, मजदूर-संघो व अन्य स्वेच्छिक संस्थाश्रों 
द्वारा किये गये कल्याण कार्य । 

श्रम-कल्याण से सम्बन्धित कानुन--सर्वप्रथम कारखाना कानून, १६३४ में अम- 
कल्याण की व्यवस्था की गई। वाद में १६४८ के कानून में ये सुविधायें बढ़ाई गई । 
इसमें भोजन-गृह, शिशु-गृह, आराम-यूह, नहाने-घोने की सुविधाएँ, प्रारम्भिक सहायता 
का सामान आदि की व्यवस्था की गई। इस कानून में मजदूरों के बैठते का इन्तजाम 
करने के लिए भी जोर दिया गया । श्रमिकों-के कपड़े रखने के उपयुक्त स्थानों की 
व्यवस्था भी की गई। ५०० या अधिक मजदूरों के कारखानों में कल्याण-प्रधिकारी 

(४०६४० 000०७०५५) नियुक्त करना आवश्यक कर दिया- गया । ह 

खान अधिनियम, १६५२ में भी खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए 
विभिन्न नुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था को गई। जहाँ स्त्रियाँ काम करती हैं वहाँ 
शिय्यु-गूड ((7९०॥८५) स्थापित करना आवश्4क वना दिया गया | 

कोपला खान श्रम-कल्याण फण्ड अधिनियम, १६४७--कोयले की खान में. काम 

करने वाले मजदूरों के लाभ के लिए उपयुक्त अधिनियम, _ १६४७ में बनाया गया। 
इसके अन्तगंत एक कोप स्थापित किया गया जिसमें रकम, खान से कोयला निकालकर 
बाहर भेजते समय उस पर कर लगाने से प्राप्त होगी । इस कोप की धवरात्षि श्रमिकों 


“भारत में श्रम-कल्याण-कार्ये 


हु 


केःलिए मकान की तथा दवा, पाती, शिक्षा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करने के 
लिए खचे की जायगी । इस समय कोष की सहायता से २ केन्द्रीय अस्पताल, ६ प्रादे- 
शिक् अस्पताल (मातृत्व सहित) और बच्चों के कल्पारा केन्द्र, ३ दवाखानें और २ ही० 
बी० क्लितिक चल रहे हैं। कोप की तरफ से प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र, स्त्रियों के कल्याण- 
केन्द्र, बच्चों के पार्क श्रादि चल रहें हैं। कोप ने मकानों के निर्माण को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया है। अब तक कोप की आमदनी १,७६,५५,४८४ रु» और कुल व्यय 
१,७०,००,०० ० हुआ है हे 
अभ्रक खान श्रम-कल्याण कोष अधिनियम, १६४६--उपयु'क्त अधिनियम से 
मिलता-जुलता अधिनियम अभ्रक की खानों के मजदूरों के लाभार्थ बनाया गया है। 
इसके कोष के लिए भारत से अश्नक के निर्यात पर कर ((९55) लगाकर घनराक्षि 
एकत्र की जायगी। अश्नक की खान में काम करने वाले मजदूरों को इस कोष से 
विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिलंगी । कोप की तरफ से करमा (बिहार) में एक 
अस्पताल चल रहा है। तीन अस्पताल भ्रान्ध्र-प्रदेश, विहार व राजस्थान (गंगापुर) में 
बन रहे हैं। कई दवाखानें चल रहे हैं। कई प्राथमिक पाठशालाएँ चल रही हैं। 
१६५६-६० में झान्त्र-प्रदेश, विहार व राजस्थान को क्रमशः ४,१०४२ व्‌ ४१३७ 
लाख २० व्यय करने के लिए दिये गये ।* 
बागान भ्रम-अधिनियम, १६४१ के अन्तर्गत वागान के मालिकों को श्रपने श्रमिकों 
के लिए मकान व ग्रस्पताल की व्यवस्था करनी होती है। कई स्थानों पर शिक्षा, 
: मनोरंजन व दस्तकारी की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है । 
ज़पयु'क्त केन्द्रीय विधान के अतिरिक्त बम्बई व उत्तर-प्रदेश में भी श्रम-कल्याण के 
लिए कोपों को स्थापना की गई है। बस्वई श्रम-कल्याण कोप अधिनियम १६५३ में 
पास किया गया | इसके अन्तगंत एक कोप रथापित किया गया है जो राज्य में श्रम- 
कल्याण की वृद्धि करेगा । इस कोष में रकम कर्मचारियों के जुर्मानों, ऐच्छिक भनुदान, 
किसी संस्था के श्रम-कल्याण-क्षोप को हुस्तान्तरित करके व बिना चुकाई हुई एकत्र 
रकम से प्राप्त होगी | इस कोप की रकम शिक्षा, मनोरंजन, व घरेलु उद्योगों पर व्यय 
की जायगो | 
उत्तर-प्रदेश में भी ऐसा ही अधिनियम १६५६ में.बनाया गया । 

- सरकारों द्वारा किये गये कल्याण-फायं--द्वितीय महायुद्ध के बाद केन्द्रीय व राज्य 
सरकारों ने मजदूरों के कल्याण-कार्य में विशेष रुचि लेना प्रारम्भ किया। केन्द्रीय 
-सेरकार ने खानों व तेल-क्षेत्रों के मजदूरों एवं केन्द्रीय कारखानों के मजदूरों के लिए 
कुछ सुविधायें प्रदान की हैं। सिंदरी के खाद के कारखाने, चितरंजन लोकोमोटिव 

. पापा 960, 9. 385, . हे न्‍ 
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१ ट ता :. पद्दहेवाँ श्रष्याय 


बबस एवं मद्रास की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में मजदूरों के लिए मकान, भोजनागार व 
मनोरंजन की सुविधायें दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने रेल मजदूरों के बच्चों के लिए 
शिक्षा की व्यवस्था की है | 


राज्यों में विशेषतया वम्बई व उत्तर प्रदेश की सरकारें श्रम-कल्याण कार्य में आगे 
रही हैं। बम्वई में ४ श्रेणी के कल्याण केन्द्र चल रहे है। इन केन्द्रों में मनोरंजन, 
शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य चलाये जाते है । 


उत्तर प्रदेश में १६५५ में ४५ श्रम-कल्याण केन्द्र विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल 
रहे थे | यहाँ भी केन्द्र चार भागों में वटे गये हैं । 


मालिकों द्वारा कल्याण-कार्य--अ्रम-कल्याण कार्यो को सुचार रूप से चलाने. में 
मालिकों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भारत में मिल मालिकों की कानून के अन्तर्गत 
मजदूरों के कल्याण के लिए कई कार्य करने पड़ते हैं। ज्यादातर उद्योगपति कल्याण 
कार्यो पर किया गया व्यय वोका समभते हैं और इसमें विशेष रुचि नही दिखाते हैं । 
लेकिन कुछ, मएलिकों के काये सराहुतीय भी रहे हैं, वकिघम कर्नाटक मिल्स, मद्रास, 
दिल्‍ली बलाथ व जनरल मिल्स, दिल्‍ली, एक्सप्रेस मिल, नागपुर, टाटा आाइरन और 
स्टोल कम्पनी, जमझेदपुर और ब्रिटिश इन्डिया कॉरपोरेशन, कानपुर ने अपने मजदूरों 
के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, मनोरंजन आदि की सुविधाएँ प्रदान की है। इन्डियन 
जूट मिल्स एसोसियेशन (. ह. श, 8 ) कलकत्ता ने ५ कल्याण केन्द्र खोले हैं। 
इनमें विभिन्न शैक्षरेषक व सांस्कृतिक कार्य चलाये जाते हैं । 
कई मालिकों हारा प्रदान की गई सुविधाओं के स्तर कानूनी झ्रावश्यकताशों से 
काफी अच्छे है । आजकल कैण्टीन व शिशु-गरह की उचित व्यवस्था पाई जाती है। 
सजदूर संधों हारा कल्याश-कार्य--भारत में मजदूर-सघों ने श्रम-कल्याण कार्यो 
में विशेष प्रगति नहीं को है। अहमदाबाद के टेव्सटाइल लेबर एसोसियेशम ने मजदूरों 
के लाभाथथ कई सामाजिक व कल्याणु-कार्य किये हैं। मजदूरों के सांस्कृतिक उत्थान के 
प्रयत्न किये गये हैं । बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है । | 
निष्कषें ] ४ 
भारत में क्षम-कल्याए कार्य में विविधंता पाई जाती है । एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश 
में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में एवं एक उद्योग की विभिन्न इकाइयों में कल्याण- 
काय॑ में अन्तर पाया जाता है। कल्याण-कार्यों की सफलता पर्याप्त कोपों पर निर्भर 
करती है। “भारत में श्रम-कल्याण-कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निम्न.सुकाव दिये जा 
सकते हैं :-- 


(१) फैक्टरी एवट, १६४८ की श्रम-कल्याणा सम्बन्धी घाराप्रों का पूरा पुरा पालन 
किया जाय । 


भारत में श्र॒म-कल्याणु-कार्य १८६ 


(२) विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कल्याण-कार्यो को प्राथमिकता दी जाय 
जैसे बागान मजदूरों को विशेषतया मकानों की सुविधा, खान-मजदूरों को मकान, शिक्षा - 
व दवा की सुविधा एवं जहाँ स्त्रियाँ काम करती हैं, वहाँ शिश्यु-ग्ृहों की स्थापना पर 
विशेष बल दिया जाय | इस सम्बन्ध में जाँच की भ्रावदयकता है । 

(३) मजदूरों को कल्पराण-समितियों में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर 
दिया जाय ताकि कल्याण कार्यों में तेजी से प्रगति हो सके । 

(४) कल्याण-प्रधिकारियों ('४७४४ि० 00०८8) का चुनाव सावधानी से 
किया जाय। वे व्यक्ति ही लिये जाँय जो मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर सकें और 
अच्छे प्रशासक हो सके । उन्हें मजदूरों के कल्पाण में वास्तविक हचि व उत्साह होना 
चाहिए । 

(५) कोयला व अश्नक्त खानों के कोपों को तरह अन्य कोप भी स्थापित किये जाँय 

(६) सरकारों द्वारा कल्याण-केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाय । 

(७) मजदूरों की सहकारी सभितियाँ बनाई जाय शौर सहकारी आधार पर 
मकान-निर्माणा, साख व उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय । 

(८) मालिकों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदाव की जाने वाली सुविधाम्रों व कल्याण- 
कार्यों वो पूर्णतया स्पष्ट किया जाय और उत्तको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 
प्रेरित किया जाय | 

(६) श्रम-संघों को भी कल्यारा-कार्यो में ग्रधिक रुचि दिखानी चाहिए । 

(१०) सरकारी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कल्याण-कार्यो को 
उचित व्यवस्था करके उद्योगपतियों के समक्ष आदर्श उपस्थित किया जाय । 

परिशिष्ट 
भारत में सामाजिक सुरक्षा 

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वह सुरक्षा आती है जो एक समाज अपने सदस्यों 
को कुछ जोखिमों के विरुद्ध एक उपयुक्त संगठन द्वारा प्रदान करता है। बीमारी, काम 
के अ्योग्य हो जाना, मातृत्व, बुढ़ापा व यृत्यु आदि जोखिमें ऐसी हैं जिनसे अ्रकेला 
आदमी अपने सीमित व अल्प साधनों से मुकाबला नही कर सकता है | अ्रत। समाज 


का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सदस्यों को इन जोखिमों से बचावे और उनकी 
मदद करे । 


सामाजिक सुरक्षा (502 560०प्रा7(9) एक व्यापक धारणा है। इसमें 
सामाजिक वीमा “(80एंथ। प्राहप्राआ06) और सामाजिक सहायता (800 ं॥]- 
355508708) दोनों आरा जाते हैं ।* सामाजिक बीसा का लाभ तो उन व्यक्तियों को 


हे परिपीशा 8007णराएंए६--₹, ॥6., 6च्रथा 476 0, 02, आए), 959, 
ए 363, ह पु ध् हु 
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मिलता है जो प्रीमियम या शुल्क चुकाते हैं लेकिन सामाजिक सहायता निःशुल्क मिलती 
है । अतः सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा से ज्यादा व्यापक होती है। इसमें दुर्घटना 
को रोकने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक विस्तृत्त व 
समग्र हृश्टिकोश है जो चोट या वीमारी को रोकने, आग का समान बंदवारा करन एव 
तमाम किस्म की आवश्यक्षताओं से स्वतंत्रता दिलाने में सहायक होता है ६ 
सामाजिक सुरक्षा की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार इसका क्षेत्र काफी व्यापक 
हो जाता है। इसके अन्तगंत एक तरफ बेरोजगारी, बीमारी एवं वृद्धावस्था को 
सामाजिक बीमा आ जाता है तो दूसरी तरफ अस्पताल, मातृत्व, वच्चों का कल्याण 
एवं दवा की सुविधाएँ भी झा जातीं हैं, जो मुफ्त में उपलब्ध होतो है । है 
भारत में भ्रभी तक सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ब्रिटिश 
काल मे तो मजदूर क्षतियूति अधिनियम, १६२३ व कुछ मातृत्व लाभ-अधिनियम 
ही सामाजिक सुरक्षा में आते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कर्मंचरी राज्य वीमा अधिनियम 
१६४८ और कर्मचारी प्रॉविडेन्ट फणष्ड अधिनियम, १६५२ और जुड़े हैं । इन भ्धिनियमों 
का विवरण व इनके अन्तर्गत हुई प्रगति का उल्लेख नीचे किया जाता है। ; 
मजदूर क्षतिपूर्ति-अधितियम, १६२३ (फ्ेंणपाशा'5$ 007079थ१5%807 
8.0 0६ ]923, पा सुरक्षा के क्षेत्र में मजदूर क्षतिपूर्त 
अधिनियम, १६२३-होँ मुख्य था । इसके अन्तर्गत मालिक को मजदूर के काम करते हुए 
चोट आजाने पर मुआवजा देना पड़ता था। मुआवजा श्रौसत मासिक मजदूरी कै 
अनुसार निकाला जाता था श्रौर चोट की प्रकृति के अनुसार निर्धारित. होदा थीं। 
१६४६ के एक संशोधन के झनुसार यह ३०० ₹० तक की मजदुरी पाने वालों से ४०० 
रु० तक की मजदूरी पाने वालों पर लागू कर दिय्रा गया । १६५६ के संशोधन से यह 
अधिनियम ज्यादा व्यापक हो गया है। इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। 
मातृत्व लाभ के सम्बन्ध में लगभग सारे राज्यों में विधान बन गये हैं। जीने 
मातृत्व-सहायता अधिनियम, १६४१, कर्मचारी राज्य वीमा-अधिनियम, १६४८ वें 
वांगान श्रम-अधिनियम, १६५१ में भी मातृत्व सहायता की व्यवस्था की गई है। 
विभिन्न राज्यों में सहायता का स्तर एक सा न होने से एक केन्द्रीय विधान की आव- ' 
इयकता प्रतीत हो रही है जो एक सा स्तर लाने में सकल हो सके । 
श्रदारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना (060क्षाटआ/$8 सिद्याएाी प्राइच्ा धा08 
$0ाशा6 --१६४३ में प्रो० दी० पी० प्रदारकर को सरकार हारा औद्योगिक मजदूरों 
के लिए स्वास्थ्य वीमा की योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया। प्रो० 
अदारकर ने अपनी योजना को झुरू में वस्त्र उद्योग, इन््रीनिर्यर्ग च खनिज और घातु 


.. [तब ए०जा०एएउ--हाग: 00०99, )959, ए. 344 
2. शात8 3960; 9. 385 
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उद्योगों में लागू करने का सुझाव दिया । इन्होंने सरकार द्वारा योजना में भाग लेना 
आवश्यक बताया । १६४४ में श्रन्तर्राष्रीय श्रम संगठन के विशेपज्ञों ने श्रदारकर योजना 
की जाँच की और इसमें मातृत्व सहायता व मजदूर क्षतिपूर्ति भी मिला देने का सुझाव 
दिपा। अदारकर योजना व विशेषज्ञों के सुकावों के आधार पर ही एक विल रखा 
गया जो पास होने पर कर्मचारी राज्य वीमा-अधिनियम, १६४८ कहलाया । 

कर्मचारी राज्य बीसा श्रधित्तियस, १६४८--यह मौसमी उद्योगों को छोड़कर अन्य 
शक्ति का उपयोग करने वाले और २० व अधिक मजदूरों को काम देने वाले उद्योगों 
पर लागू होगा । यह जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर शेष भारत में लागू होगा। 

इस झधिनियम के अन्तर्गत ५ किस्म के लाभ मिल सर्कंगे--बीमारी, मातृत्व, 
काम के अयोग्य हो जाना, शआ्राश्चितों वीी व दवा की सुविधाएं । इस कार्यक्रम में काम 
करते समय की चोट (व्यावसायिक रोग संहिता), मातृत्व व बीमारी की जोखिमें शामिल 
होंगी। 

इस थोजना में मजदूर व मालिक अपना अपना हिस्सा देंगे । राज्य की तरफ से 
प्रथम ५ वर्षो के प्रशासनिक व्यय का २/३ भाग दिया जायगा । 

यह योजना कमंचारी राज्य बीमा-निगम की देख-रेख में चलेगी | निगम की एक 
स्टेंडिंग समिति होगी और एक दवा सहायता-समिति होगी। मालिक व मजदूरों के 
: हिस्सों के अज्ञावा कोप में केन्द्रीय व राज्य सरकारें अनुदान या भेंट-स्वरूप रकम प्रदान 
करेंगी । शुरू में बीमा योजना कानपुर व दिल्‍ली में लागू करने का निश्चय किया गया ; 
लेकिन विरोध होने से १६५१ में एक संशोधन करना पड़ा जिसके अनुसार यह तय 
हुआ कि देश के सभी भागों में मालिक अपना हिस्सा देना प्रारम्भ करें और जहाँ यह 
योजना लागू की गई है वहाँ ऊंची दर से शुल्क देवें । 

इस योजना के अन्तर्गत ४०० रु० तक को मासिक तसरवाह पाने वाले मजदूर 
व क्लर्क शामिल हो गये हैं। अब तक १४ लाख ४३ हजार व्यक्ति इसके नीचे आ 
जुके हैं ॥ १६४८-५६ के अ्रन्त तक वीमा कराने वालों को लाभ के बतौर २"४५ करोड़ 
हे दिये जा छुके थे । यह रकम बीमारी, मातृत्व, श्रयोग्यता व आश्नितों के लिए दी. 
गई । 

कमंचारी राज्य वीमा योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम" 
है । लेकिन अभी तक यह सभी व्यक्तियों व जोखिमों को शामिल नहीं कर सकी है । 
भविष्य में इसके अन्तर्गत वेरीज़गारी का बीमा, बुढ़ापे की सुरक्षा व अपाहिज होने के 
प्रति सुरक्षा लाने की आवश्यकता है । 

भारत में अभी तक बेरोजगारी दीमा नहीं है।- सिर्फ औद्योगिक संघर्ष-कासुन 
१६५३ के अन्तर्गत वेरोजगारी लाभ की व्यवस्था छुटतीः श्रादि के समय की गई है। 


. वातंं॥ [960, 9. 384 
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कर्मचारी प्रॉचिडेन्ट फण्ड अधिनियम, १६४२ (7॥6 छित्राए|0एटा8 शि0एं- 
१07 7 8०७, [952 --यह अधिनियम शुरू में ६ बड़े उद्योगों पर लागू 
किया गधा लेकिन भ्रव तक यह ३३ अन्य उद्योगों पर लागू किया जा चुका है। बागान, 
खान, माचिस उद्योग, सड़क मोटर यातायात व बिस्कुट उद्योग इसके अन्तगंत झा चुके 
हैं। यह कानून उन कारखानों पर लागू होता है जो ३ वर्ष से चालू हैं और ५० या 
ज्यादा मजदूरों को काम देते है। जो मजदूर १ साल तक लगातार काम कर चुकते हैं 
और मासिक ५०० रू० तक सबकुछ मिलाकर पाते हैं, उन्हें श्रपनी वेसिक मजदूरी का 
६३५ ग्रनिवाय॑ रूप से प्रॉविडेम्ट फण्ड में देना पड़ता है । ऐसे मजदूरों के लिए मालिक 
भी उतनी ही रकम फण्ड में जमा कराता है। सितम्बर १६५६ के श्रन्त में ७,१०९ 
संस्थाग्रो में प्रॉविडेन्ट फण्ड थे जिनमें २५'२५ लाख व्यक्ति चन्दा देने वाले थे | फण्डों 
में कुल जमा की रकम १५१*८ करोड़ रु० थी |) - 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाने के सुाव- हम ऊपर देख चुके हैं 
कि भारत में इस समय अलग अलग अधिनियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा की 
व्यवस्था चल रहो है। इससे दिककतें बढ़ती हैं। किफायत व कुशलता के लिए एक 
संगठन के चीचे सारा काम चलने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। 'सामाजिक सुरक्षा पर 
अध्ययन दल' ने, जो श्री बी० के० मेनन की श्रध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, अपनी 
दिसम्बर, १६५८ की रिपोर्ट में एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना का सुझाव दिया है 
ताकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना व कर्मचारी प्रॉविडेन्ट फण्ड योजना का एकीकरण 
किया जा सके | इस एकीकरण से मालिकों व मजदूरों पर थोड़ा वित्तीय भार बढ़ेगा । 
दोनों को ६३%, की जगह ८३४४ देना होगा । अव्ययन-दल ने ग्रेच्यूटी प्रदात करते का 
सुझाव भी दिया है। आशा है मेनन समिति के सुझाव भविष्य में लागू किये जायेंगे। 
ऐसा करने पर हम एकीकृत सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को अपना सकेंगे । 

परीक्षा के प्रदत 
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खण्ड ० 
यामीण छ्थज्ञास्तः क सहकारिता 


(प्रध्याय १६ से भ्रध्याय २६ तक) 


सोलहवाँ श्रध्याय 
भारत में कृषि का महत्व और पेदावार 
रॉ 
भारत में कृषि का महत्व 


भारत एक कृपि-प्रघान देश है। अनेक दृष्टियों से हमारी शंट्रीय अर्थव्यवस्था में 
कृषि का बड़ा महत्व है | 


(१) जीवन-निर्वाह+- सन्‌ १६५११ की जन-गणना के अनुसार भारत की छुल 
जन-संख्या का लगभग ७० प्रतिशत अपने जीवन-निर्वाह के लिए खेती पर श्राश्चित है, 
जब कि गैर-कृपि उत्पादन पर झाश्चित जन-संख्या केवल १०"४५ प्रतिशत है। दूसरे 
शब्दों में, हमारे देश्व में छोटे-बड़े सब प्रकार के उद्योगों पर कुल मिलाकर जितनी जन- 
संख्या आश्चित है, उसकी सात शुनी जन संख्या केवल कृषि पर आश्रित है । 


(२। रोजगार - राष्ट्रीय श्राय समिति की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार" १६५०-५१ 
में भारत में. कुल कार्यंशील जन-संख्या १४"३ करोड़ थी, जिसमें से लगभग १०३ 
करोड़ श्रर्थातु कुल कार्यशील जनता का ७२"४ प्रतिशत कृषि और तत्सस्वन्धित कार्यो 
में लगी हुई थी। शेप में से १०'६ प्रतिशत खानों, कारखानों और दस्तकारियों में 
७'७ प्रतिशत वारिज्य, परिवहन और संचार में तथा ६*३ प्रतिशत अ्रन्य सेवाओं में 
लगी हुई थी । स्पष्ट है कि देश की कर्मशील जन-संझ्या को रोजगार देने की दृष्टि से 
भी कृषि का स्थान सर्वप्रथम है। 

(३) उत्पादन--भारत में उत्पादन को दृष्टि से भी कृपि का सबसे ऊँचा स्थान है। 
१६५४-५४ में हमारी कुल राष्ट्रीय श्राय ६६१० करोड़ रु० थी, जिसमें खेती की उपज 
का मूल्य ४५८० करोड़ रु० था; अर्थात्‌ हमारे देश में प्रतिवर्ष कुल जितना धनोत्पादन 
होता है उसका ४६-२ प्रतिशत या लगभग आधा कृषि से प्राप्त होता है । 

(४) उद्योगों के लिए कच्चा साल--कृषि भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग ही 
नहीं है, यह हमारे छोटे बड़े सभी प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का 
साधन भी है। हमारी सूत और कपड़े की मिलों के लिए कपास, हमारी पटेसन की 
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मिलों के लिए पटसन और हमारे चीनी के कारखानों के लिए गन्ना खेती ही से 
मित्रता है । 


(५) शहरी जनता के लिए खाद्यान्नों की पूति--पिछले कुछ-वर्षों से हमारे देश 
मे शहरों दी श्राबादी तेजी से बढ़ रही है। हमारी बढ़ती हुई शहरी जनता के लिए 
खाद्यान्नों की पूति का साधन भी कृषि ही है। $ 


(६) निर्यात व्यापार--भारत के निर्यात व्यापार में भी कृपि का वड़ा महत्व है। 
यद्यपि पिछले कुछ वर्षो से देश में शौद्योगोकरण की प्रगति के कारण हमारे निर्यात 
व्यापार में आजकल तैयार माल का महत्व वढ़ गया है, फिर भी हमारे निर्यात व्यापार 
में खाद्य और पेय पदार्थों तथा तम्बाखू का भाग २८ प्रतिशत और कच्चे माल तथा 
उपज का भाग २८ प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, हमारे निर्यात के मूल्यों का लगभग 
५६ प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती से प्राप्त होता है । 


(७) झ्न्तर्सष्टीय महत्व-- समस्त संघार की उत्पत्ति श्रौर संसार के उद्योग धम्धों 
के लिए कच्चे माल की पूर्ति की दृष्टि से भी भारतीय कृषि का प्रमुख स्थान है भ्ौर 
यह तरिक भी अ्रस॒स्भच नहीं कि यह निकट भविष्य ही में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर 
सकती है। श्राज भी भारत को लाख की उत्पत्ति में एकाधिकार-सा प्राप्त है और 
मूंगफली तथा चाय की उत्पत्ति में भी भारत संसार में सर्वप्रथम है। चावल, 'पाट 
तम्बाखू, ईख, तिल, एरंड और रुई की उत्त्ति में भी भारत का संसार-में इंसरा 
स्थान है । जे 

इतना होने पर भी भारत में जनता के लिए अन्न और भारतीय सूती वस्र तथा 
पटसन उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी है। इसका कारण यह है कि हमारी खेती 
की उपज अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है | इसलिए भारतीय कृषि एक पिछड़ा 
हुआ और गयौ-वीता उद्योग है श्रोर भारतीय किसान दरिद्र तथा ऋशण ग्रस्त हैं.। 


भूमि का उपयोग हा 


भारत की श्र्थ॑-व्यवस्था में कृषि की प्रधानता और भ्रनाज तथा कच्चे माल की 
कमी को पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुये भूमि और श्रम, के सदुषयोग का बड़ी 
महँतव है । हमको खेती के त्रिस्तार और खेती के तरीकों में सुधार करके भूमि की उप 


इतनी बढ़ाती चाहिये कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके यथेष्ट मात्ना में निर्मात॑ 
कर सकें । 


भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफले ६०*६३ करोड़ एकड़ है। इसमें से ७२"१० 
करोड़ एकड़ या छुल क्षेत्रफल के ८९४ प्रतिशत के भ्रमि के उपयोग के श्राँकडे प्राप्त है । 


&छ-- 
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उपग्रक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत का कुल भोगोलिक क्षेत्रफल ८०"६३ 
करोड़ एकड़ है जिसमें से ७२.१० करोड़ एकड़ के उपयोग के आँकड़े उपलब्ध हैं। 
शेप ८:४३ करोड़ एकड़ में पहाड़, रेगिस्तान या ऐसे वन हैँ जो मनुष्य की पहुँव के 
बाहर हैं। ७२*१० करोड़ एकड़ में से जिसके उपयोग के आँकड़े प्राप्त हैं ३२२५ 

करोड़ एकड़ पर वास्तव में खेती की जाती है । इस क्षेत्र में भारत की: खेती में .लगी 
हुई कार्यश्ील जन-संख्या १०.३७ करोड़ का भांग देने से प्रति कार्यशील जन-संख्या पर 
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करीब ३ एकड़ कृपित भूमि आती है और इस क्षेत्र में भारत की कुल जन-संख्या लगभग 
४० करोड़ का भाग देने से प्रति व्यक्ति लगभग ०'७५४ एव ड़ कृपित भूमि आती है। 
भूमि का जेष क्षेत्रफल या तो खेती के लिए अग्राप्य है था कृपि-योग्य होने पर भी 
उस पर खेती नहीं की जाती हैं। इसमें से वनों का क्षेत्रफल लगभग १२"४६ करोड़ 
एकड़ है और ११९६२ करोड़ एकड़ खेती के अलावा दूसरे काम में लिया जाता है या 
ऊसर औ्रौर खेती के अयोग्य है। परती के अलावा दूसरी अक्वपित-भूमि जिस -पर 
खेतो का विस्तार किया जा सकता है €*७० करोड़ एकड़ है परन्तु इसमें से लगभग 
३ करोड़ एकड़ पर स्थायी चरागाह, १४५ करोड़ एकड़ पेड़ों से ढकी हुई है और 
५"३१ करोड़ एकड़ कृपि-योग्र वंजर है । कुल परती भूमि यानी वह भूमि ज्सिको 
विश्वाम देने और पुनः उपजाऊ शक्ति प्राप्त करने के लिए बिना खेती के छोड़ दिया 
जाता है लगभग ५८५ करोड़ एकड़ है जिसमे से २:६७ करोड़ एकड़ चालू परती है। 
चालू परती का क्षेत्रफल खेती के तरीकों भ्ौर सुविधा के अनुसार बदलता रहता है। 
जिस वर्ष वर्षा समय पर झौर यथेप्ट मात्रा में हो जाती है परती कम छोड़ी जाती है । 
परल्तु वर्षा समय पर नही होने या कम होने पर परती ज्यादा छोड़ी जाती है । 
मोटे तोर पर भारत में भूमि का उपयोग आज भी लगभग वैसा ही है जैसा 
लगभग चालीस वर्षों पहले था। हम वनला चुके है कि परती भूमि का क्षेत्रफल वर्षा 
की मात्रा और समय पर निर्भर करता है और इसमें प्रति वर्ष थोड़ा हेर-फेर होता 
रहता है। खेती के लिए अप्राप्य भूमि का क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही है. जितना 
हले था । परन्तु पिछले कुछ वर्षों में, विशेपत; जब से देश के श्रायोजित श्राथिक 
विकास का कार्य आरम्भ किया गया है, वन क्षेत्र का विस्तार हुआ,है और देश वन 
बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए खाद्यान्नों और देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल की 
पू्ति बढ़ाने के लिए पहले भ्रकृपित किन्तु कृपि-योग्य भूमि पर खेती की जाने लगी हैं 
और चरागाहों का विस्तार किया गया है। फलस्वरूप १६५०-५१ और १६५८-४६ 
के बीच वन-क्षे त्र १० करोड़ एकड़ से बढ़कर १२९५६ करोड़ एकड़ यानी लगभग 
२५ प्रतिशत, चरागाहों का क्षेत्रफल १९६५ करोड़ एकड़ से वढ़कर ३०१ करोड़ एकड़ 
, या लगभग ८२ प्रतिशत बढ़ा है और पेड़ों तथा कुछ्जों से ढकी हुई भूमि का क्षेत्रफल 
४६० करोड़ एकड़ से घटकर केवल १९४५ करोड़ एकड़ रह गया है। इसी अ्रवधि में 
विशुद्ध कृपित क्षेत्र, २९९३४ करोड़ एकड़ से बढ़कर ३२'२५ करोड़ एकड़ होगया है । 
कृषि योग्य वंजर भूमि को खेती योग्य बनाने में १६४८ में स्थापित केन्द्रीय टेक्टर 
संगठन ( ([:0' | ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस संगठन ने अब तक १६७६ 
लाख एकड़ भूमि को काँस या वनों से साफ करके खेती के योग्य बनाने में मदद दी है ।* 
परन्तु अब इस प्रकार खेती के विस्तार की ज््यादा संभावना नही है श्रौर हमको खेती 
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की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई का विस्तार करके और अच्छे बीनों, खादों, औजारों 
की पूर्ति बढ़ा कर फसलों की पंदावार बढ़ानी होगी और जिस भूमि पर एक फसल 
बोई जाती है उस पर दो या ज्यादा फसलें बोनी होंगी । हम इस समस्या पर नीचे 
थोड़ा विस्तार से विचार करंगे । 
गहरी और विस्तृत खेती 
खेती की उपज बढ़ाने के दो तरीके हैं, जिनको अ्र्थश्ञास्त्र में 'गहरी' या श्रम- 
प्रधान खेती (7शाशंप8 (पए्रगांप्धांणा)) और “विस्तृत” यथा भृ प्रधात खेती 
(स्द्राशाआए९ (पाधए३॥07) के नाम से पुकारा जाता है। जब भूमि के क्षेत्रफल 
को बढ़ाये बिना भ्रच्छे बीजों, भ्रच्छी खाद, श्रच्छे शौजारों, श्रधिक परिश्रम शझौर 
सुधरे हुये घेज्ञानिक तरीकों की सहायता से उपज बढ़ाई जाती है तो यह 'गहरी' 
खेती कहलाती है । जब नई भुमि जिस पर पहले खेती नहीं की जाती थी जोत कर 
खेती को उपज बढ़ाई जातो है तो यह 'चिस्तृत' खेती कहलाती है। 
प्रायः खेती की उपज बढ़ाने के दोनों त्तीके साथ साथ काम में लाये जाते हैं । 
जब णम-संसया के बढ़ने या नई मण्डियों के उपलब्ध होने के कारण खेती की पैदावार 
की मांग बढ़ती है तो एक ओर अधिक पूजी और श्रम लगाकर विज्ञान की सहायता 
से पुराने खेतों की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्त किया जाता है। दूसरी ओर जिस भूपम्ति 
पर अब तक खेती नहीं की जाती थी उस पर भी हल जोत कर फसल प्राप्त की जाती 
है । प्रायः भारत, चीन, जापान आरावि पुराने देशों में जहाँ जन-संख्या अ्रधिक और कृषि 
योग्य भूमि की कमी होतीं है गहरी खेती” के उपायों को अ्रध्रिक काम में लाया जाता 
है और अमेरिका, आस्ट्रेलिया झ्रादि देशों में जहाँ श्रमिकों की कमी और कृषि योग्य 
भूमि की मात्रा अधिक होती है 'विस्तृत खेती' का सहारा लिया जाता है! 
भारत में भी खेती की उपज .बढ़ाने के लिए इन दोनों तरीकों को काम में लाया 
जारहा है| परन्तु भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकुत अधिक 
है और देश की कार्य-शील जनता का बड़ा भाग (लगभग ७२"४ प्रतिशत) खेती में 
लगा हुआ है और कुल जनसंख्या में लगभग तीत चौथाई जीविकोपाजन के लिए खेती 
पर आश्रित है । इसलिए भारत में खेती का विस्तार काफी बढ़ें गया है। परती भूमि 
के अलावा बहुत कम कृषि योग्य भूमि ऐसी है जिस पर खेती नहीं की जाती | यद्यपि 
कुछ सीमा तक जंगलों को काटकर, दलदल का पानी निकालकर और ऊसर. भूमि को 
सिंचाई का विस्तार तथा रासायनिक खादों का प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया जा 
सकता है। फिर भी भारत में इस दिल्ला में बहुत कम विस्तार का क्षेत्र है । फिर हमारे 
यहाँ वनों श्र चरागाहों की कमी होने से वन क्षेत्र और गोचर भूमि का क्षेत्र भी बढ़ाने 
की झावश्यकता' है । बहुत कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने से उपज इतनी कम होती 
है कि लागत भी नहों निकल पाती । इन सद वात़ों को देखते हुए हमें यह स्वीकार 
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करना होगा कि भारत में कृपित क्षेत्र का विस्तार करके खेती की उपज बढ़ाने के 
लिए क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। अ्रतएवं हमें खेती की दशा सुधारने के लिए मुख्यतः 
जमीन की पैदावार बढ़ाना होगा । 

भारत में गहरी खेती की श्रावधयकता--पिछले कई वर्षों से भारत में गहरी खेती 
के द्वारा खेती की उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जारहा है इमके कई कारण हैं, 

(१) पिछले ४० वर्षों में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से भूमि पर झाश्रितः लोगों 
की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जारही है । 

(२) गत २०० वर्षों में हमारे देश में कुटीर उद्योग-धन्धों की अवनति होने से 
भूमि पंर श्राश्चित लोगों की संख्या और भी बढ़ गई है । 

(३) वर्मा और पाकिस्तान के अलग हो जाने के परचातु हमें भीषशो श्रन्न संकट 
का सामना करना पड़ रहा है और हमारी सूती कपड़े श्र जूट की मिलों के लिए 
ययेष्ट मात्रा में बढ़िया रई झौर जुट की कमी थ्रा गई है। इस प्रकार तेजी से बढ़ती 
हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाने के अतिरिक्त हमारे देश के उद्योगों के 
लिए कच्चा माल विशेषतः वढ़िया २ई, जूट और गन्ना इत्यादि की उपज बढ़ाने “की 
आवश्यकता है। है 

(४) भारत में कई ऐसी फसलें पैदा की जाती हैं जिनकी विदेशों में माँग है। इस 
फसलों की पैदावार विदेशों में भेजकर हम आवश्यक कच्चा माल और मशीनें आदि 
मेंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं । हमें श्रपनी खेती की उपज बढ़ाने कै 
लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिये । 

गहरी खेती की कठिनाइयाँ--हम बतला चुके हैं कि भारत में खेती वी पंदावार 
बढ़ाने के लिए गहरी खेती की हो भ्रधिक सहायता लेने की आवश्यकता है; लेकिस 
गहरी खेती के उपायों को अपनाने के मार्ग में कई रुकावट हैँ। पहली वात तो यह है. 
कि हमारे किसान कृपि-सुधार के उपायों से अनभिज्ञ हैं। दूसरी वोत यह है कि 
दरिद्रता के कारण अच्छे बीज, अच्छी खाद और अच्छे भौजार श्रादि खरीदने में असमय 
हैं। तीसरे, सरकारी प्रदर्शक भ्रकुशल हैं । वे किसानों को नये उपायों की उत्तमता को 
समभाने में ग्रसफल रहे हैं। चौथे, खेतों के छोटे-छोटे और बिखरे हुए होने के कारण 
कृषि में कई सुधार, जैसे यन्त्रों का उपयोग श्रादि कोर्यान्वित नहीं किये जा सकते है । 
पाँचवाँ, गहरी खेती के खर्चले प्रयोगों की सफलता के लिए सिंचाई के साधनों का 
होना आवश्यक है | लेकिन हमारे देश में इनको अभाव है। प्रन्तिम, गहरी खेती के 
उपायों को अपनाने के लिए उधार पू'जी से काम लिया जा सकता" है। “किंन्तु हमारे 
यहाँ ऐसी संस्थान्रों का अभाव है जो उचित व्याज पर किसानों को पूजी उधार दें 

सके | इसी प्रकार उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था खराब होने के ' कारण 
किसान उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिए जो भी प्रयत्न करता है, उसका पूर्ण लाभ उंसको 
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प्राप्त नहीं होता है; बल्कि बीच के आदमियों (दलालों, भ्राइ़तियों आदि) के पास चला 
जाता है । इसलिए किसान को कृपि-सुधार में कोई भी विशेष रूचि नहीं होती है। 
जब तक उपयुक्त बाधाएँ दूर नहीं की जातीं, हमारे देश में “गहरी खेती” की विज्ञेप 
प्रगति की आशा करना निरर्थक है। 
गहरी खेती के विकास्त के उपाय--पिछले कुछ वर्षो में, विशेषत; जब से देझ्ष में 
प्रायोजित आर्थिक विकास के प्रयत्त आरम्भ किये गये हैं, खेती की उन्नत्ति की श्रोर 
विशेष ध्यान दिया गया है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में खेती की उन्नति के लिए 
सिंचाई, शक्ति और परिवहन के विकास के श्रलावा मुख्यतः सामुदायिक विकास और 
राष्ट्रीय विकास योजनाम्रों को लागू किया गया है। इनका सविस्तार विवेचन हम भागे 
करेंगे । यहाँ यह बतला देना काफी होगा कि इसके लिए जो कार्यक्रम अपनाये गए 
हैं उनमें भूमि सुधार, सिंचाई के साधनों का विकास, अच्छे वीजों, खादों, औजारों तथा 
खेती के सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग, पशु सुधार, शाक, फलों श्रादि की खेती का 
विस्तार और वृक्षारोपण मुख्य हैं। एक ओर सिंचाई के छोटे साथनों के विकास के 
लिए कुओझों, तालाबों, छोटे बन्धों, नहरों, नल कूपों का निर्माण और मरम्मत और 
ऊसर, वंजर भूमि के पुनरोद्धार तथा सफाई का कार्य हाथ में लिया गा है और दूसरी 
ओर रासायनिक उवंरकों, कम्पोस्ट तथा अन्य खादों, सुधरे हुए वीजों झरादि की पूर्ति 
बढ़ाई जारही है तथा कीड़ों, वीमारियों झौर टिड्डियों से फसलों की रक्षा करने के प्रयत्त 
किये जाते हैं | सत्‌ १६५८-५६ से ही कई राज्यों में रवी और खरीफ वी फसलों की 
उपज बढ़ाने के लिए विशेष आन्दोलन आारण्भ किये गए हैं । इनके श्रन्तगंत किसानों 
के समय पर और ययथेष्ट मात्रा में उत्पादन के साधनों की पूर्ति की जाती है और 
कम्पोस्ट बनाने के खड्डु खोदने तथा खेती के विस्तार के प्रयत्न किये जाते हैं। झाशा 
की जाती है कि इन प्रयत्नों से खेती की उपज बढ़ने में काफी मदद मिलेगी । 
भारत को प्रचुख फसलें 
भारतीय खेती की उपज की दो मुख्य विद्येपताएं हैं--(१) फसलों की विविधता ; 
जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें पँदा होती हैं 
(२) खाद्य फसलों की प्रधानता : कुल कृपित क्षेत्र के तीन-चोथाई भाग पर खाद्य-फसलें 
पैदा की जाती है और दोष भाग पर अन्य फसलें । कुल वोए गए क्षेत्र में मुख्य फसलों 
का श्रनुपांत इस प्रकार है, चावल २२६ प्रतिशत गेहूँ, ७'४ प्रतिशत, अन्य अनाज १०९४ 
प्रतिशत, दालें १२ प्रतिशत, मूंगफली ३*४ प्रतिशत, अन्य .तेलहन ५२ प्रतिशत 
गन्ना €*५ प्रतिशत, कपास ४६ प्रतिशत, खाद ०'५ प्रतिशत, शौर छोप ६*६ अतिशत्त, 
क्षेत्र पर अन्य फसलें ।* 
3, ", 8, वादा गाए है, 0. वशीवा ३ - गराएंवा 8एणाण्रांए६ (957), 
9. 40, ; ४ ४६५ 
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मिम्मांकित तालिका में १६५८-५६ में भारत की प्रमुख फसलों के क्षेत्रक्न और 
उपज के आँकड़े दिये जाते हैं! .-- 
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अब हम भारत को प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण देते हैं। हम पहले 


है 
२. 


]098 980, 9. 247-249. 


कभी-कभी फसलों को (क) खाद्य उपज, शोर (खत) व्यापारिक उपज 


(अ) खाद्य फसलें लेंगे, और वाद में (आ) भखाद फसलें*। अखाद्व फेसलों के तीन 


इन दो भागों 


-में बाँटा जाता है। परन्तु यह वर्गीकरण ठीक नही है ! कभी-कभी खाद्यान्नों की खेती भ 


मंडी में बेचने के व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है भौर क 


के लिए की जाती है। 


पाम थ्राडि की ज़ेती घरेलू उपभोग 


भारत में कृषि का महत्व और पैदावार २०३ 


उपविभाग करेंगे (क) तिलहन, (ख) रेशेदार पदार्थ, और (ग) पेय और औपघ ,फसलें । 
(अर) खाद्य फसलें 

हम बतनां चुके है कि भारत में कुल कृपित क्षेत्र के लगभग ७५ अतिशत भाग पर 
खाद्यान्नों को खेती होती है। निम्नांकित चित्र में विभिन्न खाद्यान्नों से बोई हुई भूमि के 
प्रतिशत दिखलाये गये हैं । 

नीचे हम प्रमुख खाद्य फसलों का संक्षिप्त 
विवपरण देते हैं :--- 

(१) चावल--चावल हमारे देशवासियों का 
मनोनीत भोजन है । भारत में कुल खाद्यान्नों से वोये 
गये क्षेत्रफल के ३५ प्रतिशत पर चावल बोया जाता 
है | हम चीन के बाद संसार में चावल के सबसे बड़े 
उत्पादक है । सन्‌ १६५७-५६ में भारत में 5९५०६ ० 
लाख एकड़ भूमि पर चावल वोया गया था और 
कुल २६७२१ लाख टव चावल पैदा हुआ था। . चित्र-संख्या १६- खाद्यान्नों 
हमारे देश में चावल की प्रति एकड़ उत्पत्ति का का प्रतिशत 
झौसत लगभग ७६१ पौण्ड है। चावल के लिए गरम और तर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी 
और सस्ते मजदूरों की भ्रावश्यकता होती है। भारत में चावल की खेतो पश्चिमी 
बंगाल, आास््र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, और आसाम में श्रधिक 
होती है । 

साथ के कोष्ठक में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल से बोई हुई भूमि के क्षेत्रफल 
झौर उत्पत्ति के प्रतिशत दिये गये हैं । चावल 

यद्यपि पिछले २० वर्षो में हमारे ] 
देश में चावल से बोई हुई भूमि का | राज्य का नाम | क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
क्षेत्रकल बढ़ा है, तथापि चावल की 























 बलत की तर“ 
कुल उत्पत्ति हमारी माँग की श्रपेक्षा अदा । ३ न्‍ 
कम है । इसलिए प्रतिवपं बड़ी मात्रा | पं० बंगाल १३ १३ 


! 
में वर्मा, स्पा और हिम्द-चीन भ्रादि | उड़ीसा १३ ३ 
| 








से चावल मँगाना पड़ता है । नई भूमि | पे अं का / 
में खेती करके, उत्तम खाद और उत्तम 5083 ४ ह 
बीजों का प्रयोग' करके तथा कीड़ों से । अन्य | १३ १३ 
फसलों की रक्षा करके चावल की ! कुल | १०० नल 


उत्तत्ति बढ़ाने के अयत्न | किये गये हैं । - ह0प्रा०० ; फ्रितका 3 हा गाए 
साथ ही, पिछले चार-पाँच वर्षों से 6098, 9. 49, 





२०४ ....  सोलहवाँ अ्रष्याय 


चावल की खेती की जापानी प्रणाली का प्रचार किया जा रहा है। इस प्रणाली के 
उपयोग से झौसत प्रति एकड़ उत्पत्ति लगभग २० मन हो जाती है, जबकि देशी तरीके 
से चावल वोने पर उत्पत्ति केवल १३-१४ मन होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
८० लाख एकड़ भूमि पर जापानी तरीके से चावल की खेती करने का लक्ष्य श्रपनाया _ 
गया है । 
(२) गेहँ--गेहूँ भी भारत का डप 
लोकप्रिय भोजन है। भारत में खाद्यान्नों राज्य 
से वोये गये क्षेत्रफल के ११ प्रतिशत ््क्त्क़्छ 
पर गेहूँ वोया जाता है। सन्‌ १६४७-४६ | जब 
में २०६६६ लाख एकड़ भूमि पर गेहूँ | मध्य प्रदेश 
की खेती की गई थी, और ६६६४ | मध्य भारत 
लाख टन गेहूँ की पैदावार हुई थी। | पेम्बई 
देश में गेहूँ की प्रति एकड़ औसत बिहार 





अन्य 
उत्पत्ति लगभग ६४० पौष्ड है । गेहूँ के | क्ला+- मन 
लिए साधारण 8 श्रौर ठंड की 90प708; वताक्षा 880प्राष्रिक्षों 
आवश्यकता होती है इसलिए यह रबी 8088, 9. 27. 


(सर्दी) में वोबा जाता है। 


साथ के को8क में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल झ्ौर उत्पत्ति के प्रतिशत दिये 
गये हैं । _ ब्छ५ 

* यद्यपि सुधरी हुई किस्म के वीजों का प्रयोग वढ़ रहा है और क्ृपि अनुसंधान ' 
परिषद तथा कृषि महाविद्यालयों में अनुसंधान जारी हैं, तथापि प्रन्य देकों की भ्रपेक्ष 


भारत में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । हम आगे चल कर इस समस्या: पर विस्तार 
से विचार करेंगे | ' 


(३) जौ--ेहूँ की भांति जौ भी रवी की फसल है। इसकी खेती में गेहूँ की 


प्रपेक्षा कम उपजाऊ भूमि और कम जौ 
पानी की आवश्यकता होती है । सन्त सह 


ज्य. | छ्षे हि 
१६५७ ५६ में भारत में कुल ११.६४ 5 | भैफल का 
लाख एकड़ भूमि पर जौ- की खेती की | उत्तर प्रदेश | स्तर 








प्र ७१ 
गई थी मरी उत्पत्ति २६-४०लाख | विंदार ु की 
र कुल उत्पत्ति २ ६"४०लास राजस्थान हर शव 
टन थी। साथ के कोष्ठक में विभिन्न अन्य | हृथ भड 
राज्यों के क्षेत्रफल और उत्पत्ति के प्रति- सा 2०० | 7०० 
छत दिये जाते हैं। गेहूँ की भाँति जौ में." 3 0] 


े "50006 $ दाता 3 8707॥77वा 
भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ,... 2795, 9, 26, 


भारत में कृषि का महत्व और पैदावार १०४ 


विदेशों में जौ शराव बनाने के काम आता है, परन्तु हमारे यहाँ यह गरीब लोगों और 
जानवरों का मुख्य भोजन है । 
(४) ज्वार--वावल को छोड़कर ज्वार भारत में सबसे अधिक भूमि में बोई 











जांती है। ज्वार के लिए चावल से कम ज्वार 
पानी और गेहूं से श्रधिक गरमी चाहिए । 
अतएव यह सूखे और गरम क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रफल | उत्पत्ति । 
अ्रधिक बोई जाती है। सन्‌ १६५७-१६ 
में भारत में कुल ४२६०८ लाख एकड़ । हे पे 
* | हैदराबाद १७ १४ 

भूमि पर ज्वार की खेती की गई थी, | भद्रास १२ १६ 
शौर कुल उत्पत्ति ७६-८६ लाख टनथी | | मण० प्रदेश... श्र १६ 

| दक्षिण भारत में ज्वार किसानों का | 7९ भारत द हा 
मुख्य भोजन है। उत्तर भारत में यह | जरा रे ९ 
प्रायः जानवरों को खिलाई जाती है। | श्रन्य €& ६ 














इसके आटे से श्रारोट बनाया जाता है, 





जो कपड़ों में कलफ देने के काम आता कुल | १०० | १०० 
है लक कोधक 08७ राज्यों हठप्त्ःप्रगंगऊहझा जाए 7 
में ज्वार की खेती के क्षेत्रफल और 885. 9. 22, 
उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते हैं । 

(५) बाजरा--वाजरे की खेती बाजरा 


न वननननरननाननन नल न न कननाननमन-म मान न जनन्‍+ नस फनी पवनन नाना मनन न नमन नमन नमन मक उन तगजनकललनन-नम. 


के लिए सुखा और गरम जलवायु त्था 
साधारण रेतीली मिट्टी अच्छी मानी | राज्य 
जाती है । इसकी खेती में बहुत कम 


क्षेत्रफल | उत्पत्ति 























में | अविई २७ | ३१ 
परिश्रम न है । सन्‌ १६५७ ५६ में | शजस्थान २२ & 
भारत में कुल २७६*०५ लाख एकड़ | उत्तर प्रदेश १३ १७ 
भूमि पर बाजरे की खेती की गई थी, | भद्गास १० १६ 
और कुल उत्पत्ति ३७६१ लाख दन हक ३ १ 
थी । ज्वार की तरह वाजरा भी गरीब | धन्य " श्र है 
किसानों का भोजन है । 

साथ के कोष्ठक में विभिन्‍न राज्यों कुल १०० | १०० 
में बाजरे की खेती के क्षेत्रक_् और -“55्स&: फेम 7 खत्म रूजा 
दि व 
उत्तत्ति के प्रतिन्गत दिये जाते हैं।.... 82 6485, 2. 23, 


(६) मकई--कहते हैं कि - सकई का जन्म-स्थाव उत्तरी अमेरिका है। भारत 
में इसको पुर्तंगाली .लागे थे.। मकई की खेती के लिए यथेद्ट वर्षा, गरमी भौद 





२०६ 


उपजाऊ भूमि चाहिए। यह गरीब 
किसानों का मुख्य भोजन है, और स्टाच॑ 
बनाने के काम में भी आती है। सन्‌ 
१६५७-५६ में भारत में कुल १०३१४ 
लाख एकड़ भूमि पर मकई की खेती की 
गई थी और कुल उत्पत्ति २९१६० लाख 
टव थी । 

साथ के कोप्ठक में विभिन्न राज्यों 
में मकई की खेती के क्षेत्रफल और 
उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते है । 

(७) रामी--रागी के लिए गरम 
जलवायु और यथेष्ट सिंचाई की आव- 
श्यकता होती है । फलस्वरूप इसकी 
खेती में अ्रधिक परिश्रम होता है, भौर 
यह महूँगो होती है । दक्षिणी भारत के 
गरीब किसान इसक्षो प्रायः एक विला 
सिता की वस्तु मानते हैं । सन्‌ १६५७ 
-५६ में भारत में कुल ५६"३० लाख 
एकड़ भूमि पर रागी वोई गई थी और 
कुल उत्पत्ति १७"२२ लाख टन थी। 

साथ के कोष में विभिन्न राज्यों 
में रागी की खेती के क्षेत्रकल और 
उत्पत्ति के प्रतिशत दिये गये हैं । 

(८) दालें - दालों का कृपि और 
भोजन दोनों की दृष्टि से महत्व है ।'दालों 
के पौधे अपनी पत्तियों और जड़ों के 
द्वारा भूमि में सजोव तत्वों ((2५70 
»ध्वा(6ा) की पूर्ति करके मूमि की 
उपंरा घक्ति बढ़ाते हैं । मनुष्पों और 
जानवरों के भोजन की दृष्टि से भी दालों 


की वड़ी उपयोगिता है | इनसे पुत्तनक जा 


(?70०॥) मिलता है, जिसकी 


शाकाहारियों के भोजन में कमी होती 























सोलहरवाँ अ्रध्यांय 
सकई 
| राज्य | क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
उत्तर प्रदेश | २४ ३ 
विहार | श्र है 
पंजाव [१० १७ 
राजस्थान | ८५ १६ 
मध्य भारत | टू न 
वम्बई | ६ ११ 
अन्य २३ द 
| कुल | ६०० | १०० 
80767 ; गाता 8 श-०ांपाए 
59 *, .. 22. 
रागी 
हि 3 आशीअलक आवक जनक न कलम, 
राज्य क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
मैसूर हु | रेप 
मद्रास र्प ३६. 
वम्बई १३. १५ 
विहार १३२ (६० 
उड़ीसा ७ ४ 
अन्य पा ३ 
कुल १०० | १०० 
$0प06 ; ॥ापवा #70परएयों 
8095, 0. 23. 
: दालें 
! राज्य क्षेत्रफल उत्पात्त 
उत्तर प्रदेश ३३ १ 
पजजाव १६ श्४ 
मध्य प्रदेश हा घर 
बिहार ८ ष् 
भध्यभारत ७ दर 
राजस्थान ६ +-अ 
पैप्सू . ५ ६ 
अन्य | की रे १७ 
न ४ १्ल० 9७० 





8000९ ; (॥5ता 2809॥प०। 
३ 585, 9. 3], 


भारत में कृपि का महत्व- और पंदावार २०७ 


है। हमारे देश में कई दालों के पौधों की खेती की जाती है; जैसे--चना, अरहर, 
उड़द, मूंग, मोंठ, मसूर आदि । इनमें, विशेषकर उत्तरी भारत में चने की प्रधानता है । 
सन्‌ १६४८-५६ में भारत में ५८६७० लाख एकड़ भरुमि पर दालों की खेती की गई 
थी और कुल उत्पत्ति १२२*०८ लाख टन थी। साथ के कोपछ्ठक में विभिन्न राज्यों में 
चने की खेती के क्षेत्रफल श्रीर उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते हैं । 

(६) ईख--भारत ईख़ का जन्म-स्थान है और संसार में सबसे अधिक ईख की 
खेती करता है । इसके लिए उपजाऊ भूमि, तेन गरमी और सम-वितरित यथेष्ट वर्षा 
की आवद्यकता होती है। यह प्रायः मार्च में बोई जाती है और फरवरी में काट ली 
जाती है। कुछ वर्षों से गन्ने की माँग में वृद्धि होने से जल्दी पकने वाली किसमें बोई 
जाने लगी हैं, जो नवम्बर तक काठ ली जाती हैं। सन्‌ १६२६ तक प्रति एकड़ अल्प 
उत्पत्ति, वृहत्‌ माँग, संरक्षण के अभाव ईख 
और झविकसित चीनो उद्योग के कारण 
भारत को प्रतिवर्ष १० लाख टन चीनी 
विदेशों से मेंगानी पड़ती थी। सन्‌ | उपर भ्रदेश 

१६३६ में संरक्षण की नीति अपनाई जहा 


। 

| 

... 6 पण्णाव 

गई और गजन्नों की उत्तम किस्मों का | मद्रास 


बलि 


राज्य | क्षेत्रफल | उत्पत्ति 








अनुसंधान और प्रयोग बढ़ने लगा। | वम्बई 
फलस्वरूप ह्वितीय महायुद्ध आरम्भ | सैन्य १३ रे 
होने के समय ग्रर्थात्‌ दस वर्षों से कम तब 
की भ्रवधि में भारत चीनी के विपय में 50006 ; गिवांध्या ७8707 परे 
आत्म-निर्भर हो गया । सन्‌ १६४८- >95, 9. 33. 
५६ में भारत में कुल ४५'३६ लाख एकड़ भूमि पर गन्ना वोया गया था। कुल उत्पत्ति 
७०९'१५ लाख टन थी। साथ के कोष्ठक में विभिन्न राज्यों में गन्ने के क्षेत्रफल और 
भुड़ की उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते हैं । 
भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज १३ टन है जढ़ कि जावा में ५६ टन और 
हवाई में ६९ ठन है। चीनी की प्राप्ति भी भारत में लगभग १० प्रतिशत है जब कि 
भास्ट्रे लिया में १४३ प्रतिशत और क्युवा में १२३ प्रतिशत है । इसीलिए चीनी की 
उत्पादन लागत भारत में ऊँची बैठती है। 
(आ) अखाद्य फसलें 
न्‍ (क) तेलहन हे 
भारत में विभिन्न प्रकार के तेहलन पंदा होते हैं, जैसे---तिल, सरसों, राई, अलसी 
मूंगफली नारियल, एरंड के वीज (इन्डोली), विनोला, धनियाँ, जीरा, श्रजत्रायन 
- झ्रादि । हम यहाँ केवल अधिक महत्वपूर्ण तेलहनों का संक्षिप्त विवरण देते है । 


हद सोलहर्वां प्रध्याव 





























(१) मुंगफली- इसका जस्म- मूंगफली 
स्थान बाजील कहा जाता है। परन्तु राज्य [| क्षत्रफल । उत्पत्ति 
झ्ाज-कल इसकी संसार में सबसे । मद्रास | इध | ४६ 
अधिक खेती भारत में होती है। सन्‌ | वम्बई | २० | २ 
१६५५-४६ में भारत में कुल १४४८६ अप | ४ ह 5 
लाख एकड़ भूमि पर मूंगफली की खेती | &ब्य । १४ १! 
की गई थी भर कुल उत्पत्ति ४५६६ | कुल (हुए [इन 
लाख ठन थी। साथ के कोष्ठक में $0पा९6 ; गताशा 8एण्पराप्रावां 
विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल भर उत्पत्ति /8, 9. 36 
के प्रतिशत दिये जाते हैं । मूंगफली क तिल डे 
तेल जमाकर वनस्पति घो बनाया जाता राज्य लेब्रफल' | उत्तत्ति 
है। इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा | उत्तर प्रदेश २३ १६ 
मिलती है। मद्रास १४ ; ५ 2 

(२) तिल -भारत में मूंगफली राव े बज रे 
के वाद तिलों की खेती अन्य तेलहनों | भ्य प्रदेश 8 दर 
में सबसे अधिक होती है । सत्‌ १६५८- | सौराष्ट्र द । न 
५६ में कुल ५३३३ लाख एकड़ | गष्य भारत ६] ६ 
भूमि पर तिलों की खेती की गई थी । डी । 
कुल उत्पत्ति ४६६ लाख टन थी। | थ्रन्य कम 
देश में तिलों की भारी मांग होने से | _ जल पएूू (६०० [हुए 


इनका नियति नहीं होता हैं। साथ के 7” 50708 : गाया 87077 
कोछठक में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल 685, 9. 38. 


श्ौर उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते हैं । सरसों और राई 








(३) सरसों श्लौर राई--गे दोनों ।_ का! । क्षेत्रफल | 3 
चीजें प्रायः साथ-साथ बोई जाती हैं। | उत्तर प्रदेश घ्ड ३६१ ८: 
सन्‌ १६५८-४६ .ें भारत में कु बिहार | ४ हर 
६२'८८ लाख एकड़ भ्रूमि पर इनकी पञ्जाव दर ५:२७ 
खेती की गई थी और कुल उत्पत्ति | राजस्थान भ ड 
लगभग १०९६६ लाख ठन थी। साथ | अन्य १४ १३ 





के कोए्ठक में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल कुल 
और उत्पत्ति के प्रतिशत दिये जाते हैं । 


१०० १०० 
_“77335335%4%/* इक ५७-0५ ....कफ९७५४॥७ १७५१५» + "५७७४७ आफ 54१७ अ+७० ०००. 

80006 $ पातांधा 58एं0परप्रात्वो * 
4(98, 9. 39, 





भारत में कृषि का महत्व और पैदावार २०६ 














अलसी 

(४) अलसो- श्रलसी के लिए | 
गहरी मिट्टी और यथेट् नमी चाहिए । _ ० तिल हक हम 
इसवा तेल वानिश और रोगन बनाने | मध्य के २७ १६ 
के काम में आता है। सन्‌ ६६४६- किक हा हे 
हे काम हर ] न १ ६२३८-२६ हैदराबाद १ ६ १० 
में भारत में ३७० ८ लाख एकड़ भूमि | भ्रष्य भारत है & 
पर अलसी वोई गई थी भौर कुल | विहार & १० 
उत्पत्ति ४४३० लाख टन, थी । द्वितीय अन्य | (५॥।॥ (६४५ | 
महायुद्ध के पहले भ्रलसी का भ्रधिकांश ' ह..88 0 20. 
पढि रोप को त्हे 50प्वा06 ; धातावा। 5008007राप्राद्वां 
पश्चिमी यूरोप को निर्यात होता था । &/88, 0. 40. 


ह (५) एरंड या इन्डोली--एरंड के लिए गरम जलवायु उपयुक्त होती है। इसका 
पौधा १० से १५ फीट तक ऊँचा होता है । इसके बीज से तेल निकलता है जो जलाने 








साधुन और मोमबत्ती बताने श्लीर सिर एरड 

में डालने तथा जुलाव के काम आता 

है । इसकी खली वी उत्तम खाद बनती राज्प क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
है। सन्‌ १६५८-५६ में भारत में कुल पहुक्ाबाद व | एद | दा 
११०९३ लाख एकड़ भूमि पर एरंड | मद्रास १७ १६ 
की खेती की गई थी और कुल उत्पत्ति | वम्बई १० १३ 
१९१३ लाख टन -थी। भारत में एरंड | मंसूर ६ 3 


वा उपयोग कम होता है। इसका [अन्य ११ १५ 








ग्रधिकांश निर्यात होता है। साथ के कु | १०० _ | १०० 
कोछक में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रल 80768 : वातांक्षा 8870क्‍प्रत। 3&॥48, 
पर त श हे ह 

और उत्पत्ति के प्रतिशत दिए जाते है । नारियल या खोपरा 

(६) नारियल था खोपरा-- +>+3+++5+++7++++5 
नॉरियल का रस पीने और इसकी राज्य क्षेत्रफल | उत्पत्ति: | 
गिरी खाने और तेल निकालने के काम । पद्धत्त | [देश फू 

आती है । नांरियल या खोपरे का तेल | त्रावशकोर-कोचीन | ४१ ३६ 

खाने, सिर में डालने और सावुन बनाने | मैसूर (२ € 

के काम आता है । इसकी नारेंली | से पी पक 5 6 5. 

चूड़ियाँ, हुक्‍के भादि बनाने और इसकी [क्लिक 7 

जठा गलीचे आदि बनानें के काम में इ0प्रा08 ; प्रतीबा 68: 

श्राती है। नारियल के लिये' ययेष्ट +745, 9, 48 हा 


गरमी और वर्पा तथा उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है। अतएंव ये समुद्र-तठ के सैदानों 
में. अधिक होता है। भारत में लगभग १६ लाख एकड़ भूमि प्र नारियल के वृक्ष हैं. 


५१० -... सोलहर्वाँ ब्रध्याय 


कुल उत्पत्ति लगभग ४२१ करोड़ गोले होती है। साथ के कोष्ठक में विभिन्न राज्यों के 
क्षेत्रफल और उत्तत्ति के प्रतिणत दिये जाते हैं। खोपरे का निर्यात नगण्य है । 
(ख) रेशेदार फसले 
अशदार पौधों में कपास और पाट मुख्य हैं। हम रबड़ का बर्णंत भी इसी शीर्षक 
के अ्रस्तगंत करेगे । गा 
(१ कपास--कपास की खेती में भारत का स्थान अमेरिका के पश्चात्‌ संसार में 
दूसरा आता है । कपास वी खेती के लिए शुप्फ क्षेत्र, जहाँ तेज धूप और सिंचाई की 
सुविधाएँ उपलब्ध हों, श्रच्छे रहते हैं। कपास से विनौले और रुई-- दो उपयोगी पदार्थ 
मिलते है । बिनौलों का तेल तिकाला जाता है जो वनस्पति घी बनाने के काम ओता 
है। ४ई के कपड़े बनाए जाते हैं । विनोले मई से दिसग्बर तक वोये जाते हैं और 
कपास अवतूवर से मई या जून तक चुनी जाती है । अ्रधिकांश भारतीय रुई छोटे रेथों 
वाली होती है जो वढ़िया कपड़े बनाने के लिए उपयुक्त नही होती । देश-विभाजन से 
बड़े रेशों वाली रई के स्थान पाकिस्तान में चले गये है । अ्रतएव भारत को वड़े रेशों - 
वाली रुई विदेशों से भेंगानी पड़तो हैं । 








(मनन 


कपास 
परतु हमारे देश में छोटे रेशों वाली रर"प्रद_ैै] 
रुई की पैदावार इतनी काफी -होती - है राज्य क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
किहम प्रतिव्ं बड़ी मात्रा में बह रई | ____ अल 
विदेशों (गुर्यतः इंगलेड और जापान) | वस्वई _ | श्र | १3 
को भेजते है। भारतीय केन्द्रीय-8ई- | -. कर 

ः रि गै से क्के पर धि हृदराबाद । १ ० १ मा 
08 ओर राज्यों के कृपि विभाग | मद्रास 5 5 ११ 
देशी ४ई की नस्ल सुधारने शौर लम्बे | मध्य भारत ११ | ४७ 
रेशों वालो रई की उपज बढ़ाने के | सोराष््र ८, ३ 
प्रयत्त कर रहे हैं । प्रति एकड़ उत्तत्ति (० ः का 25 

090० 

में वृद्धि के प्रयत्त भी जारी हैँ। रुई 


की बिक्री -में सुधार भी किए जा रहे हैं । इन प्रयत्नों को काफी सफलता मिली है ! 
पाकिस्तान के अ्रलग हो जाने पर भी आज भारत में विभाजन-पूर्व भारत . से श्रधिक 
भूमि पर कपास की खेती की जाती है । सन्‌ १६५८-५६ में भारत में कुल १६८२५ 
लाख एकड़ भूमि पर कपास वोई गई थी और कुल उत्पत्ति ४७०५ लाख गाँठें थी। 
साथ के कोएक में विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल और उत्पत्ति के प्रतिशत दिए जाते हैं । 
(२) पाद--संसार में भारत, पाकिस्तान और ज्नाजील ही ऐसे देश हैं जहाँ पर 
पाट पैदा होता है। पाठ का पौधा ८५-१० फीट ऊँचा होता है। इसकी छाल के रेशों 
की बोरियाँ, त्रिपाल, पर्दे, दरियाँ श्रादि बनाए जाते हैं। पाठ की खेती के लिए 
उच्च  तापक्रम; भारी वर्षा और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता * होती... 


भारत में कृषि का महत्व और पंदावार॑ २११ 




















है | यह मार्च से मई तक बोया जाता पाढ 
है और अगस्त-सितम्बर में काठ लिया शोक कै कल 
में ५५ ज त्रफल ट्‌ 
जाता है। सन्‌ १६४८-५६ में भारत में । रा 
54 २७ लाल गकड़ भूमि पर पाट की । पर्ची बद्भाल । झग द्र्पू 
खेती की गई थी और उत्पत्ति ५१९७८ * विहार २५ २० 
लाख गाँठें थीं। साथ के कोए्ठक में 52 0 २५ 
विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल और उत्तपत्ति है 2 ० श्र 
५ है आर २ डरे 
के प्रतिशत दिये जाते हैं। भारत की कुल हज के हर 
मिलों हि _पतिबपं 40 4 0 2 $06फणफा66 : पतीब्या 8 ह7०प्रएबो 
पाट की गाँठों की आवश्यकता होती 8485, 70. 4[. 


है । देश-विभाजन के समय भारत में केवल १६ लाख गाढठें उत्पन्न होती थीं। अतएव 
खेती के तरीकों में सुधार, उत्तम बीजों के उपयोग और नये स्थानों (उत्तर प्रदेश के 
तराई क्षेत्र और दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टाश्रों) में खेती करके पाठ की उत्पत्ति 
में वृद्धि के प्रयत्व किये गये। १६५०-४१ में पाठ की उत्पत्ति ३३ लाख गांठे थी। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ५३'६ लाख गाँठें रखा गया था | झ्रारम्भ में मौसम 
की प्रतिकुलता और भावों में गिरावट से उपज उलटी घट गई परन्तु पिछले दो चार 
वर्षों में उपज भ्रच्छी हुई। भारतीय केन्द्रीय-पाट समिति और पाट कृपिज्योध विभाग पाट 
की मात्रा भौर उत्तमता, और पाट की विक्री-व्यवस्था में सुधार के प्रयत्न कर रहे हैं। 

(३) रबड़--यह एक प्रकार के पेड़ के दूध से तैयार किया जाता है। इसके लिए 
यथेष्ट गरमी और वर्षा की आवश्यकता होती है। श्राज के युग में रवड़ का बड़ा महत्व 
है। भारत में इसकी पंदावार इसी शताब्दी में आरम्भ की गई है। १९५६-५७ में कुल 
१०८४ लाख'एकड़ भूमि पर रबड़ की खेती की गई और कुल उत्पत्ति ४६ लाख पौंड 
थी । रबड़ की खेती मुख्यतः केरल, मंचुर, मद्रास और आसाम में होती है। हमारी कुल 
उत्पत्ति विश्व की तुलना में बहुत कम है परन्तु देश में मोटरें और साइकिलें बनाने के 
कारखानों के खुलने से इसका महत्व बढ़ गया है श्रौर भारतीय रबड़-बोर्ड उत्पत्ति में 
वृद्धि करने के साधन जुटा रहा है । 

(ग) पेय और झौषध फसलें 

पारचात्य देशों में पेय पदार्थों का वहुत उपयोग होता है । इनमें चाय और कहवा 
मुख्य हैं। हम इस शीर्षक में इनके अतिरिक्त तम्वाखु और नील का भी संक्षेप में 
वर्णन करेंगे । 

(१) चाय--चाय एक प्रकार की भाड़ी होती है, जिसकी पत्तियाँ सुखा कर 
गरम पानी में उवाल कर पीते हैं। चाय की भाड़ी के लिए गरमी श्रौर तरी चाहिए, 
किन्तु स्थिर जल इसके लिए ,हानिकारक होता है ।इसलिए यह अधिकांश पहाड़ी 


५१२ > सीलहवोँ ग्रध्याय' 


भूमि पर पैदा की जाती है। भारत में गत सौ वर्षों से चाय के बागान लगाये , 








जाने लगे हैं। इससे पहाड़ी क्षेत्रों को चाय 
बेकार भूमि काम में आ गई है और “व | कल 
3 8३३ 8 आय ः बयां ऊ प्रन्न' ट 
हजारो मजदूरों को रोजगार मिल गया. मकर | 
ये बोर्ड के एक विज्ञापन) के |- -.. - -------- 75 
है । चाय बोर्ड के कर वि 0 27 हि । स्् 
अनुस्तार भारत में आजकल ७,१४४ | पश्चिमी वद्भाल. | २४ श्प 
कः बे ज 4 जी 
रजिस्टर्ड चाय के बागान हैं। लगभग | मद्रास ० 0 
७'६ लाख एकड़ भूमि पर चाय की | केरल १० ह 
खैज़ी की जाती है और कुल उत्पत्ति | वि मिमी 
ऐड़ पोड होती तीय जल फिर 22423 
“६० करोड़ पौड हूं द 
आस, के पड़ होती है। भार इपवच्दगतगक्ा्इतन्पीफश ॥# 
चाय उद्योग में श्ननुमावतः ११३ करोड़ 


8]88, 9. 49. 
रुपयों की पूजी लगी है। हमारे देश में प्रतिवरं लगभग २१ करोड़ पौण्ड चाय की 
खपत होती है भर शेष (कुल उत्पत्ति की है से अधिक) इड्ढलेंड, अमेरिका भरे 
कनाडा को भेजी जाती है। सन्‌ १६५७ में भारत से ४४२० करोड़ पौंड चाय की 
निर्यात्‌ हुआ और १२३६६ करोड़ रुपयों का विदेशी विनिभय प्राप्त हुग्ना। चाय क्के 
बागानों में लगभग १० लाख मनुष्य काम करते हैं ओर कई चाय के व्यापार में लगे 
हुए है। सन्‌ १६५६-५७ में भारत सरकार को चाय उद्योग से निर्यात कर दवरा' 
२०३४ करोड़ रुपये और संघीय उत्पादन कर द्वारा ३:१६ करोड़ स्पये की कर 
हुई थी । चाय के यातायात से प्रतिव्॑ यातायात्त सेवाओं को लगभग ४ कोई 7९ 


की आमदनी होती है। भारतीय प्लाइडड और फरटिलाइजर उद्योग भी सुद्यत: हर 
उद्योग पर निर्भर है। कि 


साथ के कोछक में भारत के विभिन्न राज्यों में चाय की खेती के क्षे्रेफेत ओर 
उसत्ति के प्रतिश्षत दिये गये हैँ । 


कहवा 

“ (२) कहवा--कहवा का आ्रादि 
स्थान अफ्रीका है। इसके लिये भी चाय राज्य... | क्षेत्रफल | उत्पत्ति 
कौतरह गरम और तर जलवायु की ___ - &#_  . ऑ 
आवश्यकता होती है । कहवे के बीजों | मत्तर डक ५ ३ 
या दाने को भूलकर पीस लिया. जाता | न रा अ 
है और फिर चाय की तरह गरम पानी | क्वैरल ' पर 


में उबाल कर पेय तैयार किया जाता [ कुल... | १०० | १०० 

7 मे बज अाड ललललललननीततयनीयीसी तन नल पल ननननननननन न लतियभन नाना नमन मनन 
है.। सन्‌ ' १६५८-५६ में भारत में 50708 + गाति॥9 4 8परंटपापां 
लगभग '२"४० लाख एकड़ भूमि पर... 50४», 9. ४0. 


१. देखिये "साप्ताहिक हिन्दुस्तान” ता० १५-३-१६५६ ।- 


भारत में कृपि का महत्व और पैदावार २१३ 


कहवा की खेती की गई थी और कुल उत्पत्ति लगभग ८८ लाख पौंड हुई थी। भारतीय 
कह॒वा की विदेशों में माँग है | परन्तु उत्पत्ति कम होने से विद्येप निर्यात नहीं होता । 
अपने देश में भी कहवा का उपभोग वढ़ रहा है। केन्द्रीय कहवा बोर्ड ने कहबा की 
उत्पत्ति बढ़ाने की पञ्चवर्षीय योजना चला रखी है। साथ के कोप्ठक में विभिन्‍न 
राज्यों में कहवा की खेती के क्षेचफल और उत्पत्ति के प्रतिशत दिए गए हैं । 

(३) तम्बाखू--इसका जन्म-स्थान अमेरिका है । सम्भवतः इसको भारत में पहले- 
पहल पुतंगाली लोग सोनहवीं शता5दी में लाए थे। तम्बालू के पौधे के लिए यथेष्ट 
गरमी, पानी और उपजाऊ मिट्टी 
चाहिए । १६५८-५६ में ८६६ लाख तम्बाखु 
एकड़ भूमि पर तम्बाखू की खेती की 





(#०-न्‍न्‍क, 











गई थी और कुल उत्पत्ति २६३ लाख पी । क्षेत्रफल | उत्तत्ति 
टन हुई थी । साथ के कोण्ठक में | मद्रास. | इघ । एड 
विभिन्‍न राज्यों के क्षेत्ररल और | वम्वई मी 
उत्पत्ति के प्रतिशत दिए जाते हैं । 358 5500 | ह 
तम्बायू भारतवासियों की प्रमुख कृत्रिम | उत्तर प्रदेश |. ४ दर 
आवश्यकता है। भ्तएवं हमारी भ्रधि- | अब | १७ १४ 

| 


१०० १०० 


कांश उत्पत्ति का यहीं उपभोग होता |__ 
है। भारतीय तम्बाखू घटिया दर्जे की $0प706 + वातीध्या 880प॥ पर्व 
है। कृषि अनुसन्धान-संस्था में इसकी 295, 9. 32. 
उत्तमता में वृद्धि करने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। फलस्वरूप आन्त्र और बिहार 
में बढ़िया “विरजिनिया” तम्बाखू की खेती होने लगी है जो सिगरेट बनाने के लिए 
उपयुक्त है। पिछले कुछ वर्षो से तम्बाखू का निर्यात बढ़कर १५ करोड़ रुपए प्रतित्रप 
का होगया है । 

परीक्षा के प्रइन 


ए्रप्लआए ए रिक्ु|ं॥५पधौता, फे. 8. 
(॥) शिश्राणा तीढ जार जीवबएलाडतए5 ०0 गरतीवा बशाव्प्राप्ताल, ज़ठए 
एथ्था। एझ गराएा078 0 ? (।95]) 
(<). ए०वरा 60 धा6 त509प00ा तत 8प्रशुक्षाएथा९, 00॥0, (०8 & ९००४) ग 
पातंध क्षात 59055 (लए 90708 7 वातीशा [7806 क्ात 005079.(] 952) 
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दर चिलल जलन बट लक 


अध्याय सोलह॒याँ (अर) 
भारत की खाद्य समस्या 


श्रग्रे डी की एक कहावत है कि मनुष्य सिर्फ रोटी के लिए ही जिन्दा नहीं रहता। 
परन्तु यह भी सही है कि बह रोटी के व्िना भी जिन्दा नहीं रह सकता। भोजन 
मनुष्य की एक प्राथमिक ब्रावश्यवता है भर शुद्ध, संतुलित और पौष्टिक भोजन की 
यथेष्ट मात्रा सुखी जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है । 

भारत में चार में से तीन व्यक्ति खेती करते है श्रौर बोई हुई भूमि का छ+े 
प्रतिशत खाद्यान्नों के उभवे के काम गाता है। फिर भी देश में पिछले कई वर्षो से 
बराबर खांद्यानों का प्रभाव हैं । ह 

खाद्यान्नों फी पूति श्रौर श्राथिक्ष विकात-- भारत के ग्राथिक विकास में खाच्ान्र 
की यथेप्ट पति का बड़ा महत्व हैं । जब एक क्ृपि प्रधान श्र्थ व्यवस्था आयोजित 
श्रौद्योगिक विकास के मार्ग पर बढ़ती है तो श्रौद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 
लोगों की आमदनी वढ़ने से खाद्यान्नों और दूसरे उपभोग्य पदार्थों की माँग बढ जाती 
- है। इसके अतिरिक्त तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी खाद्यान्नों की व्यवस्था 

करनी होती हैं। पिछले ४० वर्षों से भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है भर 

अनुमान है कि कुछ वर्षों तक इससे भी अधिक तेजी से बढ़ सकती है । आज भी भारत 
की जनसंख्या ४० करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है और प्रतिवर्ष दो प्रतिशत वा ८९ ली 
बढ़ जाती है जो ग्रेंट ब्रिटेन और जर्मनी वी कुल जनसंख्या के बराबर हैं। ईसे तेजी 
से बढ़ती हुई जनसंझुधय के लिए भोजन उपलब्ध करने वी समस्या वंड़ी विकेट है। 
कहते हैं कि जब मनुष्य संसोर में जम लेता है तो खाने के लिए एक मुह के साथ 
साथ काम करने के लिए दो हाथ भी लेकर आता है। परन्तु जहाँ उसका मुंह जत्म 
से ही खाने को माँगता है, उसके हाथ कई वर्षो, तक काम नहीं कर सकते। फिर 
हाथों से काम करके खाद्यान्न पैदा करने के लिए भूमि और दूसरे साधनों की भी 
जरूरत होती है | अ्तएवं एक घने आवाद और पिछड़े , हुए देश में एक भोर खेती के 
विस्तार और सुधार हारा खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाने के प्रयत्त किए जाते हैं और दूसरी 
शोर परिवार नियोजन हारा जनसंख्या का नियंत्रण ग्रावश्यक हो जाता है। । 

अरद्धं-विकसित देश में खाद्य समस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। गरीबी 
के कारण अधिकाँग जनसंख्या भुखमरी के किनारे पर रहती है इसलिए ज्सकी . 
खाद्यान्नों की मास काफी लोचदार होती है। ऐसे -देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ 
जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो उनकी खाद्यान्नों की माँग भी बढ़नी जादी है ) 

२१४ 


भारत की खाद्य-समस्पा आओ २१५ 


देश की बढ़तो हुई जनसंख्या को मौजूदा स्तर पर भ्रावश्यक खाद्यान्रों की यथेप्ट 
पूतति करने के अलावा खाद्य-समस्या का एक और पहलू है जिसे हम गुणात्मक पहलू 
कह सकते हैं। यदि एक औसत भारतवासी की खुराक का विश्लेपण किया जाय 
तो ज्ञात होगा कि इसमें कारवोज ((क्षा00जश्ताधा०8) की प्रधानता होती है भौर 
प्रोटोन, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि आवश्यक पौष्टिक तत्वों का अभाव होता 
है। अतएव खाद्यान्नों की पूति बढ़ाने के साथ ही साथ लोगों की झुराक सुधारने और 
उनको यथेट्ट मात्रा में पौष्टिक भोशन प्रदान करने की भी व्यवस्था करती होती है । 


जब तक खाद्य-समस्या का स्थायी रूप से हत नहीं हो जाता तब तक आराथिक 
विकास की नींव मजबूत नहीं हो सकती; क्ग्रोकि जब त्तक खाद्यास्नों का भ्रभाव रहेगा 
तब तक दुल॑भ विदेश्ली मुद्रा श्रौद्योगिक विकास के लिए मशीनों आदि पर खर्च करने 
की बजाय विदेशों से भ्रवाज मंगाने में लगानी होगी । इसके अलावा अन्नाभाव के कारण 
कीमतों में बराबर बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी भर योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का 
खर्चा बढ़ता रहेगा । इस प्रकार खाद्यास्वों का अभाव भ्राथिक विकास के मार्ग 
में वरावर कठिनाइगँ पैदा करता रहेगा | इसके विपरीत यदि हम खाद्यान्नों के मामले 
में आत्म-निर्भर हो जाएँ श्र श्रनाज तथा कच्चा माल नियत करने की स्थिति में 
हों तो तेजी से झाधिक विकास किया जा सकता है । इस प्रकार हम देखते है कि 
ज़ाद्यान्नों की फठिनाई श्राथिक विकास के सार्ग में सुख्य कठिनाई है और खाद्य समस्या 
फा स्थायी रूप से हल किए विना तेजी से श्राथिक विकास नहीं किया जा सकता । 

/ 


दीर्घ कालीम समस्या--कुछ लोगों का विचार है कि भारत में द्वितोय विश्व-युद्ध 
औ्रर देश-विभाजन के पूर्व खाद्यान्‍्तों का श्रभाव नहीं था ।' देश की खाद्यानों की माँग 
अपनी ही खेती की उपज और साधारण आयात से पुरी की जा सकती थी | यद्यपि 
समाज के कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको यथेट्ट भोजन नहीं प्राप्त होता था; किन्तु इसका 
कारण उनकी गरीबी थी न कि अनाज का अभाव । यदि देश की आर्थिक हालत अ्रच्छी 
हो और श्रनाज आसानी से विदेशों से मंगाया जा सके तो खाद्य समस्या श्रनाज के 
अभाव के रूप में प्रगट नहीं होती वल्कि भुगतान की समस्या (उि्वधा८6 ०0 
ए४फा०व5) का एक रूप वन जाती है। इंग्लैण्ड में खाद्य समस्या का यही रूप 
है | परन्तु यदि देश की आ्िक हालत खराब हो और खाद्यान्तों का आयात आसानी 
से न किया जा सके तो श्रभाज का संकट उपस्थित हो जाता है। वास्तव में प्रथम 
विद्व-पुद्ध के दिनों से-भारत में एक प्रकार से अन्ताभाव की स्थिति चली आरा रही है। 
परन्तु जब तक वर्मा राजनैतिक दृष्टि स भारत का एक भाग था, वर्मा में पंदा किया 
हुआ चावल वरावर भारत के अन्ताभाव को दुर करता रहा। यही नहीं उन दिनों भारत 


सा ाइल+ां कया तक कक 20 पअलआक 54 आया + का था 9 ४ है. 
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२१६ सोलहवाँ अध्याय (श्र) 


से बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात होता था । परन्तु जब से वर्मा राजनैतिक दृष्टि से 
अलग हो गया है, तव से भारत में चावल का आयात होने लगा है। हितीय विश्व- 
पुद्ध के दिनों में जब वर्मा जापानियों के »विकार में चना गया और वहाँ से चावल 
का आना बन्द हो गया, तो भारत में चावल का बढ़ा भ्रभाव हो गया और भारत को, 
विशेषततः बंगात, को १६४३ में भीपरा भ्रकाल का सामना करना पड़ा । सरकार को 
विदेशों से श्रनाज मेंगवाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगो के लिए भ्रनाज उपलब्ध करने की | 
जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी श्र भोजन की समस्या एक महत्वपूर्ण प्रद्यासनिक 
समस्या बन गई। 
श्रन्नाभाव के झनुमात--समय-समय्र पर सरकारी और गैर सरकारी तौर पर 
भारत में श्रभाव के अनुनान लगाये जाते रहे हैं। सबने पहले स्वाधीनता मिलने के 
पश्चात्‌ भारत के खाद्य और क्ृवि मंत्री थी, जयरामदास दौलतराम ने यह घोपणा की / 
थी कि देश में खाद्य/न्नों का उत्पादन लगभग ४२० लाख टन था और प्रतिवर्ष ४० 
लाख टन खाद्यान्तों की कमी पड़ती थी-- अर्थात्‌ देश में लगभग १० प्रतिशत अन्नाभाव ' 
था। योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना के मसोदे में बतलाया है कि १६४० 
में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जेगभग ४५५ लाख टन था और यह अनुमान लगाया 
कि यदि उपज नहीं बढ़ाई गई तो १६५५-५६ तक देश में १३६७ श्रौंस प्रति व्यक्ति की 
: दर से ७० लाख टन, १४ श्रौंस की दर से ८९ लाख टन , १४ श्रौंस की दर से १२० 
लाख टन, भौर १६ ओ्ौंस यानी ६ सेर की दर से १५८लाखब टन, खाद्यान्नों की कमी हो 
जायगी । पहली योजना का उदंशय भोजन और वस्त्रों के उपभोग का युद्ध (ूर्व स्वर 
स्थापित करनों था । अ्रतः पहली योजना में आधार वप॑ (१६४६-५०, में ५४० लाख टन 
खाद्यान्नों की उपज को १६५४५-५ ६ तक ७६ लाख टन की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया । सौभाग्य से पहली योजना काल में खाद्यान्नों के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि 
>> नटन के स्थान पर १०८ लाख टन होगई है। जमाख टन के स्थान पर १०८ लाख टन गई है। दूसरी योजना में आरंभ में खा- 
यान्नों का उत्पादन १ ६२१५-५६ में ६५०लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ तक ३५० लाख 
उन करने का लक्ष्य रक्त़ा गया है। संशोधित योजना में यह लक्ष्य बढ़ाकर ५०५ लाख 
उन कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, टूसरी योजना का संशोधित लक्ष्य खाद्यान्नों के 
उत्पादन की १६ प्रतिशत के स्थान पर रकऋप्रतिशत वृद्धि करना है। ८ह आशा की 
जाती है कि इस लक्ष्य के प्राप्त होने पर देश खाद्यान्नों के मामलों में आत्म-निर्भर हो 
जायगा। परन्तु अशोक मेहता समिति का अनुमान है कि देक् में १६६०६१ तक 
यान्नों का उत्पादन ७७० लाख टव से.अधिक .तही बढ़ सकेगा और हमको प्रति- 
तप २० लाख ठन अन्न विदेशों से आयात करना होगा। <दि मुद्रा स्फ्रीति के कारण 
भाँग बढ़ भाई या किसी काररणा फसलें खराब हो गई तो देझ् में खाद्यान्तों की कमी 
.. की पूरा करने के लिए भायात॒ की मात्रा बढ़ानी होगी । इस प्रकार भय है कि दूंसरी 


भारत की साय-संमेस्या २५१७ 


योजना की अवधि के बाद में भी देक्ष में थोड़ा ब्नहुत भ्रन्नाभाव बना रहेगा और इस 
कमी को पूरा करने के लिए हमको विदेशों से झाद्यान्‍्नों का श्रायात करना पड़ेगा। 


तीसरी योजना के मसौदे में खाद्यान्नों की उपज का लक्ष्य १० से १०३ करोड़ 
टन रखा गया हे--पअर्थात्‌ सन्‌ १६६५-६६ में १६६०-६१ की अपेक्षा खाद्यान्नों की 
उपज में ३३ से लगाकर ४० प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य है । अनुमान हैं कि जब यह 
लक्ष्य प्राप्त हो जायगा तो भारत तीसरी योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के मामले में 
पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जाएगा । 


उपयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि देश में खाद्यान्तों की कुल मांग और उपज के 
अनुमान समय-समय पर बदलते रहे हैं। इसका कारण यह है कि बाजार में खाद्यान्नों 
की माँग प्रायः उन लोगों द्वारा की जाती है जो खेती नहीं करते | ग्रतएव भण्डी में 
खाद्यान्नों की माँग खाद्यान्व पैदा नहीं करने वाले वर्ग की संख्या और उसकी आ्रामदनी 
पर निर्भर करती है । अनाज पैदा करने वाली जनसंख्या की खाद्याननों की माँग का 
प्रभाव मण्डी में खाद्यान्नों की पूर्ति पर पड़ता है । यदि खेती करने वालों की उपभोग 
और संग्रह की मात्रा बढ़ जाती है तो मण्डी में खाद्यास्तों की श्रामद घट जाती है और 
कीमतें बढ़ने लगती हैं । 

खाद्यान्नों की उपज के सरकारी आँकड़ों से प्रकट होता है कि देश में खाद्यान्तों 
की कुल उपज जो १६४६-५० में ५*७६ करोड़ टन थी, १६५०-५१ में ५'२२ करोड़ 
टन और १६५५-५६ में ६५८ करोड़ टन हो गई । पिछले वर्ष (१६५५-५६) खाद्यान्नों 
की उपज सबसे अधिक हुई जो ७"३५ करोड़ टन बताई जाती है । इस वर्ष 
(१६५६-६०) प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले वर्ष की श्रपेक्षा उपज २० लाख ढन 
कम होने का अनुमान है । तीसरी योजना के मसीदे में यह मान लिया गया है १६६०- 
६१ में खाद्यान्नों की कुल उपज ७*५ करोड़ टन होगी । आश्चर्य की बात हैकि जाद्यान्नों 
की कुल उपज में वरावर वृद्धि होते रहने पर भी पिछले १० वर्षों में देश में न्यूनाधिक 
रूप में खाद्याननों का श्रभाव रहा है । इसके दो कारण हो सकते है । पहला कारण 
यह है कि उपज के सरकारी आँकड़े सम्भवतः वहुत विश्वसनीय नहीं हैं। दूसरी बात्त 
यह है कि खाद्यान्तों की कुल उपभ कितनी ही क्यों न हो खाद्यान्नों के भाव मण्डी में 
आने वाली पूर्ति पर निर्भर करते हैं और हमें आज भी इस बात का यथे४ ज्ञान नहीं 
है कि प्रतिवर्ष मण्डी में पूर्ति वी मात्रा कितनी रहती है.।। इस विवेचन से प्रकट होता 
है कि खाद्य समस्या के दो महत्वपुर्ण पहलू हैं । एक पहलू वह है जो कुल माँग और कुल 
उपज के अन्तर के कारण पैदा होता है और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वह है जो मण्डी 
में खाद्यान्तों की कुल माँग और कुल पूर्ति से सम्बन्ध रखता है । हमें खाद्य समस्या 
का हल करने के लिए दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा। 


२१८ सोलहरवाँ अध्याय, (अ) 


खाद्यान्नों के अभाव के कारण 

भारत में अन्न-संकट के कारणों का अ्रध्ययन तीन भागों में किया जा सकता है। , 
(क) दीघ॑-कालीन कारण, (ख) मध्यम-कालीन कारण, तथा (ग) अल्प-कालीन 
कारण । । 

(क) दीर्घ-कालीन कारण--जिन दीर्घ-कालीन कारणों के फलस्वरूप भारत में 
अन्न-संकट उत्पन्न हुआ है उसमें से मुख्य निम्तांकित है ;--- 

(१) जनसंब्या की वृद्धि--हम देख चुके हैं कि पिछले ४० वर्षो से भारत की 
जन-संख्या बड़ी तेजी से वढ़ रही है। वीसवी झताब्दी के पहले बीस वर्षो में जन-स्या 
की वृद्धि वी गति इतनी तेज नहीं थी और जन-संख्या के साथ-साथ खेती का विस्तार 
भी बढ़ रहा था प्रतएव अनाज की कमी नहीं थी। लेकिन १६२१ के पदचात्‌ भारत 
को जन-संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर इस झाताब्दी के पहले #० 
वर्षों में जन-संख्या में ५२ प्रतिणत वृद्धि हुई है जब कि खाद्यान्नों को उपज २० श्रतिशत 
बड़ी है। १६४०-४१ की अवधि में जहाँ भारत की जन-संख्या १३९४ प्रतिशत बढ़ी 
वर्ड जाद्यान्नों को एृत्ति ३९२ प्रतिद्यत बढ़ी है !" पहली भर हूसरी पंचवर्षीय योजनाओं 
में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किये गए थे तब अनुमान लगाया गया 
था कि इस अ्रवधि में जन-संख्या उसी गति से बढ़ेगी जिस गति से १९४१-१९. * 
बीच में वढ़ी थी। लेकिन नये अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जहाँ योजना श्रायोग ने 
जन-संख्या में वृद्धि को गति १९२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष मानी थी वृद्धि वरस्तिव में 

प्रतिशत प्रतिवर्ष होने का अनुप्रान है । ,नीचे की तालिका में दूसरी योजता है और 
केन्द्रीय साँस्यकी-संगठन के हाल के जन-संख्य की वृद्धि के झनुमान दिये जाते जी 
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भारत की खाद्य-समंस्या | २१६ 


पुर सलिको मे यह स्पष्ट है कि १९५१-७६ के बीच जहाँ पहले भ्रनुमान था 
कि जन-संख्या (३८ करोड़ बढ़ेगी वहाँ भव अनुमान है कि २०"६ करोड़ बढ़ सकती 
है । तीसरी योजना के खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य इन नये अनुमानों के आधार 
पर बनाये गये हैं। 

(२) प्रति एकड़ कम उपज--भारत में खेती की औसत प्रति एकड़ उपज बहुत 
कम है। यही कारण है कि हमारे देश्व में प्रतिवर्ष लगभग २७"८ करोड़ एकड़ भूमि 
पर-खाद्यान्नों की खेती की जाती है और देश की कार्येशील जन-संख्या का ७२ प्रतिशत 
भाग खेती का कार्य करता है फिर भी देश में खाद्यान्नों का भ्रभाव है । 

(३) प्राकृतिक विपत्तियाँ--भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है जब कभी वर्षा बहुत 
कम यथा बहुत अधिक होती है या समय पर नहीं होती तो फसल बिगड़ जाती है और 
खेती की पैदावार बहुत घट जाती है | वर्षा की अनिश्चितता के अतिरिक्त प्रतिवर्ष बड़ी 
मात्रा में श्राँघी, तुफान, ओलों आदि से भी फसलों को नुकसान होता है। इसी प्रकार 
जंगली जानवर, टिट्ियाँ, चूहे आदि भी बड़ी मात्रा में फसल न४ कर देते है। रोली 
इत्यादि फसलों की बीमारियों से भी काफी नुकसान होता है | इन सव कारणों से खेती 
की उपज घट जाती है और भश्रन्न-संकट पैदा हो जाता है । -... - 

(४) उपभोग श्र उत्पत्ति में परिवर्तन - पिछले कुछ वर्षो से हमारे देश में अनेक 
कारणों से ज्वार, वाजग, मकई आदि घटिया श्रनाजों के स्थान पर गेहूँ, चावल आदि 
बढ़िया अनाजों की खपत बढ़ गई है । इसके विपरीत डा० राधात्र मल मुवर्जी ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “70006 एशंश्ाग्राष्ट #णए #0फा झणाताल्त शा078/ 
में बतलाया है कि कुछ वर्षो से गेहूँ, चावल श्रादि वढ़िया अनाजों के स्थान पर घटिया 
अनाज बोने की प्रवृत्ति बढ़ गई है; क्योकि बढ़िया अनाज पैदा करने में अधिक परिश्रम, 
अधिक लागत और अधिक कुशलता की आवश्यकता होती हैं। दूसरी ओर आजकल 
घटिया अनाजों के स्थान पर >ोहूँ व चावलों का उपभोग बढ़ गया है। यह भी एक 
कारण है कि हमारे देश में गेहूँ, चावल श्रादि की कमी चजर श्रात्ती है 

(ख) सध्यम-कालीन कारण-- 

(५) युद्ध-छितीय विद्व-युद्ध का भी हमारे देश की खाद्य स्थिति पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा है। युद्ध काल में बड़ी संख्या में देहातों से जवानों को फौज में भरती किया 
गया और उनकों अच्छी खुराक मिलने लगी । इससे एक श्रोर खाद्यान्नों की माँग बढ़ी 
और दूसरी ओर कई स्थानों पर खेती करने वालों की कमी हो गई। थुंद्ध की समाप्ति 
के पश्चात्‌ जब संमिकों की छटठनी की गई, तब अनेक सँनिकों में आराम की जिन्दगी 

बिताने की आदत हो जाने से उनमें फिर जाकर गवों मे बसने वी अनिच्छा उत्पन्न हो 
गई है। फिर युद्ध काल की श्रनिश्चितता के कारण भ्रन्न संग्रह और मुनाफाखोरी की 
प्रवृत्तियों ने भी अन्न-संकट को बढ़ा दिया हैं| 


२२० ” सोलह॒वाँ श्रध्याय (श्र) 


(६) देश-विभाजन--देश विभाजन का भी हमारी श्रन्न समस्या पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा है। विभाजन के फलस्वरूप भारतीय संघ को अ्रविभाजित भारत की दर 
प्रतिशत जनसंख्या मिली, परन्तु केवल ६६ प्रतिशत वास्तविक सिंचित क्षेत्र, मिला और 
प्रमुख खाद्यान्नों की पूर्ति का ७५ प्रतिशत भाग मिला ।! इसके सांथ ही बड़ी संख्या में 
विस्थापितों के आने के फलस्वरूप खाद्यान्नों की माँग और भी बढ़ गई । 

(७) दूपित वितरण व्यवस्था--भारत सरकार द्वारा १६५७ में श्री अशोक मेहता 
की अध्यक्षता में नियुक्त खाद्यान्न जाँच समिति ने लिखा है कि भारत में खाद्यान्नों की 
समस्या केवल उत्पत्ति बढ़ाने की समस्या नहीं है लेकिन साथ ही जो लोग खेती नहीं 
करते है उनके लिए खेती करने वालों द्वारा वेचे जाने वाले श्रन्न के वितरण करने की 
भी समस्या है। बहुधा उपज ठीक होने पर भी वाजार में पूर्ति के अभाव में खाद्यात्रों 
की कीमतें बढ जाती हैं। किसान, व्यापारी और उपभोक्ता भी न्यूनाधिक मात्रा में अन्न 
जमा करने लगते हैं जिससे कीमतें श्र भी बढ़ जाती हैं। वास्तव में कीमतों की दृष्टि 
से उपज में परिवर्तत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिक्नो के लिए आने वाली मात्रा' में 
परिवरतंन है जिसका सम्बन्ध उपज के उचित वितरण से है । 

(८) सरकार को ढिलमिल खाद्य नीति---गत १६ वर्षो से, जब १६४२ में भारत 
सरकार ने खाद्य-विभाग की स्थापना की थी, सरकार देश की खाद्य-समस्या को हल 
करने का प्रयत्न कर रहो है। हम आगे चलकर सरकार की खाद्य-नीति का विस्तार से 
विश्लेषण करेंगे । यहाँ केवल इतना बतला देना काफी होगा कि सरकार को'इस कंंगर्य 
में पूरी सफलता नहीं मिली है। सुधरे हुये वीजों झौर खादों की कमी, वास्वार' - 
उहं शयों व नीति में परिवतंन, प्राकृतिक विपत्तियों एवं प्रशासनिक कठिनाइथों के कारण 
सरकार देश को खाद्यों में आत्म निर्भर नहीं वता सकी है। फलस्वरूप सरकार को 
कीमतों में श्रत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए विदेशों से अनाज के झायात एवं कीमतों के 
नियंत्रर) का सहारा लेना पड़ रहा है जिनसे केवल अस्थायी राहुत मिलदी है। 
खाचयान्नों में पूर्णतः आत्म-निर्भर हुये बिना खाद्य-समस्या का स्थायी हल अ्रसम्भव है । 
*._(ग) अल्प-फालीन क्ारण--खाद्य-समस्या को हेल करने के लिए भारत की पहली 
योजना में खाद्यान्नों की उपज ७६ लाख टन वढ़ाने का लक्ष्य रखा गया | अनुकूल मौसम 
के कारण पहली योजना को अवधि में खाद्यान्नों की उपज १०८ ज़ाख टन बढ़ गई- 
अतएव दूसरी योजना में खेती के स्थान पर उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया 
गया। हूसरी योजना के पहले ही वर्ष में खाद्यान्नों की कमी नजर आने लगी और 
इनकी कीमतें बढ़ने लगीं। झतएव दूसरी योजना की अवधि सें ख़ाद्यान्नों की वृद्धि का 
'_सल्य ६ करोड़ टन से वढाकर १"४ करोड़ उन कर दिया गया और सामुदायिक विकास 

(॥) फेंका &870णीपर 7 फ्फंण, 9. ८8, हे 
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और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में खेती के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। 
परन्तु पिछले तोन-चार वर्षो में अनाज के भाव वराबर ऊंचे रहे हैँ। भारत सरकार ने 
इसकी जाँच करने के लिए जुलाई १६५७ में श्री अशोक मेहता को अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त की थी। हम आगे चलकर इस समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से 
प्रकाश डालेंगे । यहाँ पर पिछले तीन-चार वर्षो में ग्रवाज की मेहगाई के मुख्य कारणों 
पर प्रकाश डालते हैं :--- 

(६) माँग में वृद्धि--सरकारी और निजी क्षेत्र में योजनाओं के अ्रधीन बड़ी मात्रा 
में विनियोग किया गया है और घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा साख के विस्तार द्वारा 
इसकी वित्तीय व्यवस्था की गई है जिसमे लोगों की श्राय और खाद्यान्नों और अन्य 
उपभोग्य पदर्थों की माँग उनको पूर्ति की श्रपेक्षा बहुत बढ़ जाने से कीमतें बढ़ गई । 

(१०) उपज में कम वृद्धि--पहली योजना की अवधि में खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ने 
का एक कारण अनुकूल मौसम था; परन्तु दूसरी योजना के आरम्भ में मौसम प्रतिकूल 
होने से उपज उतनी नहीं बढ़ी । वास्तव में १६५७-५८ में १६५६-५७ की तुलना में 
खाद्यान्नों की उपज लगभग ६२ लाख टन कम हुई । 

(११) संग्रह बृत्ति--जब माँग बढ़ने या उपज कम होने से झनांज के भाव 
बढ़ने लगते हैं तो उत्पादक और व्यापारी महँगे भावों का लाभ उठाने के लिए 
वड़ी मात्रा में श्रवाज का संग्रह करने लगते हैं। पहली योजना की अ्रवधि में 
खेती की उपज बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ी श्र जहाँ एक शोर उनके उपभोग 
की मात्रा में भी वृद्धि हुई वहाँ दूसरी ओर ऊँचे भावों का लाभ उठाने के लिए बढ़े 
किसान संग्रह करने लगे । सहकारी समितियों श्रौर सरकार द्वारा साख की पूर्ति बढ़ाने 
से उन्हें संग्रह करने में मदद मिली । इसके साथ ही भाव ऊंचे होने से वे अ्रपती उपज 
का थोड़ा हिस्ता बेच कर अपनी मुद्रा की माँग पुरी कर सकते थे | इन सब कारणों से 
घाजार में खाद्यान्नों की आमद घट गई और बड़े किसान अनाज का संग्रह करने लग 
गये । इसी तरह व्यापारी लोग भी ऊँचे भावों का फायदा उठाने के लिए अ्रधिक 
संग्रह करने लग गए॥।  * 

खाद्य समस्या का हल 5) 

भारंत के समान कृपि प्रधान देश के लिए खाद्यान्नों की पूति के लिए विदेशों पर 
निर्भर रहना लज्जा की बांत हैं । पिछले १५ वर्षों से हमारे देश में खाद्यान्नों की 
संमृस्या को हल करने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और हमें इस दिशा में श्रां+ 
बिंक सफलता भी मिली है । हम यह भी देख चुके हैं कि खाद्यान्नों की समस्‍्ये के अनेक 
पहुंचे हैं और इस समस्या को हल करने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देता चाहिए। 

(१) उत्पत्ति सें वृद्धि--खेती की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए निम्नांकित त्तरीके कार्म 
में लाए जा सकेतें हैं-- ' 
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२३१३ सोलहवाँ श्रध्याय (श्र 


(कफ) विस्वृत खेती--भा रत में लगभग ५३१ करोड़ एकड़ कृषि योग्य बंजर 
भूमि हैं। सिंचाई के साचनों के विकास, ट्रेक्‍्टरों एवं रासायनिक उवंरकों की तहावता 
से इस पर खेती का विस्तार किया जाना चाहिये। कुछ लोग वनों श्र चरागाहां की 
भूमि पर खेती करने और अखाद्य फसलों के स्थान पर खाद्य फसलें पैदा करने के 
सुकाव भी देते है । परन्तु हमारे देश में वनों और भरागाहों की भी कमी है| फिर ऐसी 
भूमि पर उपज कम झौर लागत अधिक होने से खेती करना लाभदायक नहीं होता । 
ताथ ही हमारे देश में उद्योगों व निर्यात के लिए कच्चे माल के महत्व को देखते हुये 
प्रश्न फसलों के स्थान पर खाद्य फसलें उसने में भी कोई तुक नहीं है। वास्तव में 
ज॑सा हमने १६ वें अध्याय मे बतलाया है भारत जैसे पुराने और घने आ्रावाद देश में 
विस्तृत खेती का क्षेत्र बहुत सीमित है और हमको खाद्यान्नों को पूति बढ़ाने के लिए 
मौजूदा खेनो की उपज बढ़ानी होगी । 4 ' 

(ख) गहरो सेती---हम बतला चुके हैँ कि हमको मौज़ुदा खेती-की भूमि की उपज 
वढ़ानी है। इसके जिए सृथ्रे हुये बीजो, श्रच्धी खादों और रासायनिक .उव॑रकों, उत्तम ' 
हेगो तथा श्रन्य औजारों और खेती के सुधरे हुये तरीकों का प्रयोग करना चाहिये | 
सिचराई के विस्तार द्वारा जिन खेतों पर एके फसल उगाई जाती है उन पर दो फसलें 
उगाई जा सकती है। इस दिशा में जितना भी प्रयत्न किया जा सक्रे उतना ही 

च्छा है । ला 

(२) फसलों की रक्षा--भारत में प्रतिवर्ष फसल का बड़ा भाग टिंड्डियों, चूहों, 
कीड़ों तथा फसल के रोगों से न हो जाता है। कोड़े मारने की दवाइयों के प्रयोग द्वारा 
फप्नल की रक्षा की जानी चाहिये । सुधरे हुये बीजों के प्रयोग से भी फसलों को रोग 
नहीं लगता | जंगली और भटकने वाले पालतू जानवरों से भी फसलों की रक्षा की 
जानी चाहिये | फसलों को बाढ़ों, आग, अनावृष्टि व श्रन्प फसलों के शन्चुओं' से बचाने 

दे लिए फसनों का बीमा किया जाना चाहिये | * 
. जो फसल खेतों ही में नट्ट हो जाती है उसके अजावा उपज को साल भर हिफाजत 


से रखने के साधनों के अभाव में भी बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। खेतों 


की पैदावार को हिफाजत से रखने के लिए गोदामों और भण्डारगृहों का विस्तार किया 
जाना चाहिये । 5 2. * ५ 

(३) वितररा की सुब्यवस्था--अनाज के विवरण की ऐसी- व्यवस्था को जानी 

चाहिये कि देश के सभी भागों में, विशेषकर शहरों और कस्वों 'जहाँ . पर ज्यादातर 

ऐसे लोग रहते हैँ जो खेती नहीं करते, साल भर उचित मूल्यों पर,अनाज प्राप्त हो 

: सके | प्रायः देखा जाता है कि जब किसी स्थान पर किसी समय फसल त्रिगड़ जाने या 

अन्य कारणों से श्रनाज की पूर्ति घट जाती है या माँग बढ़ जाने से भाव ऊंचे चढ़ने 

' भगत हैं तो बड़े किसान और व्यापारी व कुछ -हद तक उपभोक्ता भी आवश्यकता से- 
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अधिक अनाज संग्रह करने लगते हैं जिससे मण्डी में श्रमाज की बहुत कमी श्रा जाती है 
झौर भाव बहुत ऊँचे चड़ जाते हैं। इस समस्या का हल करने के लिए अशोक मेहता 
समिति ने मूल्यों के स्थिरीकरण का सुझाव दिया है । प्रो० अलक घोप ने बड़े किसानों 
द्वारा संग्रह नहीं हो इसके लिए अविलम्ब भूमि पर सीमा लगाने की राय दी है तथा 
व्यापारियों द्वारा अनाज के सट्टों को निषेध. करने का सुझाव दिया है । अशोक मेहता 
समिति ने राज्य द्वारा अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने और सस्ते श्रनाज 
की दुकानों, सहकाओे समितियों व नियोक्ताग्रों के संगठनों द्वारा अनाज के वितरण की 
सिफारिश की है। सरकार ने श्रनाज के वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए समय 
समय पर कण्ट्रोल व राशनिंग, सस्ते भ्रनाज की दुकानों, लाइसेसों हारा थोक व्यापारियों 
का नियंत्रण, अमाज पर उधार का नियंत्रण, खाद्य क्षेत्रों का निर्धारण और बड़ी 
मात्रा में विदेशों से अनाज मं गवा कर उचित मूल्यों पर बेचने की व्यवस्था की है। 
अभी हाल में भण्डार बनाने के लिए अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं श्रौर चावल म॑ गवाने 
के लिए समभीता किया गया है। परन्तु अब तक अनाज के मूल्यों को स्थिर करने भर 
अनाज तथा अन्य वस्तुओं के मूल्थों में उचित संबंध रखने के लिए प्रभावज्ञाली कदम नहीं 
उठाये गये है। मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए सरकार के पास खेती की उपज के विस्तृत 
भण्डार होने चाहियें। तदर्थ आयातों पर निर्भर रहने की अपेक्षा जिन्स में मालगुजारी 
वसूल करने तथा सूरतगढ़ के सरकारी फार्म की तरह कई सरकारी फार्म खोल कर 
जितनी अनाज की साधारणतः कमी रहती है उतना अनाज सरकारी फार्मो पर पद 
करने का सुझाव दिया जा सकता है। 

(४) उपभोग सें सुधार--एक औसत भारतवासी की खुराक में श्रवाज की प्रधानता 
है। अचाज के स्थान पर केले, शकरकन्द व आलू आदि अधिक उपजने वाली फसलों 
वा उपभोग बढ़ाया जाकर तथा कृत्रिम चावल, शाक-फल, श्रण्डे, मछली श्रादि पौड्िक 
पदार्थों का सेवव किया जाये तो कम अनाज में काम चन्न सकता है और छुराक भी 
सुधर सकती है। 

(५) जमसंद्या का नियंत्रण--खाद्यान्नों की समस्या का स्थायी हल करने के लिए 
उपज बढ़ाने, फसलों की रक्षा करने की सुव्यवस्था करने तथा उपभोग में सुधार करने 
के साथ ही साथ परिवार नियोजन और सन्तति-निग्नह के द्वारा जन-संख्या की वृद्धि 
की गति को कम किया जाया चाहिये | हमारा निश्चित मत है कि जन-संख्या की वृद्धि 
पर नियंत्रण किये बिना खाद्यान्नों में त्थायी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कठिनाई 
होगी । - 

सरकार की खाद्य-नीति 

स्वाधीनता के पुर्वे खाद्यननीति ;---द्वितीय महायुद्ध के दिनों में वर्मा के जापानियों 
के अधिकार में चले जाने से चावल का आयात बन्द होने से भारत में गम्भीर खाद्य 


श्२्८ सौलहवाँ प्रव्याय (भर) 


संकट पंदा हो गया | भारत-सरकार ने प्रान्तों और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का 
एक सम्मेलन बुलाया और १६४२ में केन्द्र में खाद्य-विभाग को स्थापना की गई। 
१६४३ के बंगाल के भीपण श्रकाल से सरकार की आंखें खोल दी । सरकार ने १४ 
जुबाई १६४३ को डा० ग्रेगरी वी अब्यक्षता में खाद्यान्न नीति-समिति की स्थापना 
को और इसको सिफारिशों के अनुसार दी्घ-कालीव तौति के रूप में अ्रधिक श्रन्न 
उपजाओ आन्दोलन श्रारम्भ किया गया और अ्रत्प-कालीन उपायों के तौर पर अनाज 
का कण्ट्रोल और राशनिंग प्रारम्भ किया गया । * पु 
(कफ) अधिक भ्रन्‍्त उपजाओं श्रान्दोलन--ग्रें गरी समिति की सिफारिशों के अनुत्तार 
अधिक अन्न उपजाग्रो आन्दोलन श्रारम्भ किया गया लिमसके अन्तगंत खाद्यान्नों की उपज 
बढ़ाने के लिए निम्नांकित तीन उपाय किये गए ; ः 
(१) जिस भूमि पर छोटे रेशों वाली कपास को खेती की जाती थी उस पर 
कपाप्त की जगह खाद्य फसलें उगाने के प्रयत्त किये गए; ; 
(२) पड़त भूमि और खेती पोग्य उऊसर भूमि पर नये सिरे से खेती का विस्तार 
किया गया; और 
(३) पिचाई की सुविधाओं का विस्तार करके तथा सुघरे हुए वीजों, खादों भौर 
खेंती के उन्नत तरीकों के प्रसार द्वारा उपज बढ़ाने के प्रथत्न किए गए। भारत 
सरकार मे १६४३-४६ में ऋणों श्लीर अनुदान के रूप में अधिक अन्त उपजाओ 
आन्दोलन पर १६ करोड़ रुपए खच किए । परन्तु आश्ानुकूल नतीजा नहीं निकला । 
इरा आन्दोलन की मुझुप कमियाँ तीन थीं :--. मी 
(१) खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया 
गया था । ; 
(२) खेती के विकास की कोई व्यापक्त योजना नहीं बनाई गई । ही 
(३) अधिक ग्रन्न उाजानो आन्दोलन का संदेश हिसानों तक पहुँ वाने के: लिंग 
सामुदायिक विकास संगठन या राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में कोई संगठन नहीं बताया 
ग॒या। फलस्वरूप खाद्यान्तों की.उपज में विशेष वृद्धि नहीं हुई । उदाहरण के लिए- 
१६४५, ,४६ और ४७ में उपज क्रमशः ४६१ » ४०६ और ४२० लांख टन थी। झतः 
बड़ी मात्रा में विदेशों से अ्रनाज- मंगवाना पड़ा । 26 
 (ख) खाद्यान्तों का नियंत्रण और राशतिग-- १६४३ में बंगाल के भीपरण 
अकाल के पश्चात्‌ खाद्य-समस्या को हल करने के लिए झल्प-कालीन उपायों के रूप में 
गाँवों से अनाज की वसूली करके सरकार के नियंत्रण में वितरण की व्यवस्था की - 
. गई। अनाज की कीमतें निश्चित कर दी गई और झ्नाज के लाने लेजाने पर प्रतिबन्ध 
लगाये गया] कई स्थानों पर अनाज का राशन : भी किया गया। अनुमान है कि 
१६४७ तक जब .अंग्रे जों ने भारत छोड़ा शहरों की लगभग १४९५ करोड़ जनता राशन 
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के अधोन आ चुकी थी। परन्तु कण्ट्रोल और राशन का अनाज लोगों की आवश्यकता 
के लिए पूरा नहीं होता धा। अतएवं भ्रशाचार, मुनाफाखोरी, और चोर-वाजारी बहुत 
चढ़ गई । 

स्वाधोनता के बाद की खाद्य-नीति--स्वाधीनता दे: साथ ही साथ देश-विभाजन 
से खाद्यगसमस्था और भी गम्भीर हो गई। सरकार ने २७ सितम्बर १६४७ को 
खाद्यान्न-नीति समिति नियुक्त की जिसने विदेशों पर आश्चितता घटाने तथा उपज बढ़ाने 
की राय दी। राष्ट्रीय. सरकार ने धीरे-धीरे कन्ट्रोल उठाने की चीति अ्रपनाई और साथ 
ही नए सिरे से अधिक अच्त उपजाशो श्रान्दोलन तथा खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता 
सम्बन्धी आन्दोलन चलाया गया। झागे चलकर पंचवर्षीय योजनाओं के शन्तर्गत खेती 
के पुनसंगठन- श्र पुनर्जीवन के द्वारा अन्न-सं कट को स्थायी रूप से हल करने का प्रयत्न 
किया गया । 

(क) कण्ट्रोल उठाने की नीति-स्वाघीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ दिसम्बर १६४७ में 
अ्रद्माचार और नैतिक पतन को रोकने के लिए महात्मा गांधी की सलाह पर खाद्यान्नों 
से कण्ट्रोल उठा लिया गया । इसके फलस्वरूप कीमतें वहुत ज्य.दा बढ़ गई और पुनः 
कण्ट्रोल लागू करना पड़ा। परन्तु खाद्यान्नों में श्रात्म-निर्भरता आन्दोलन और पहली 
योजना की खाद्यान्नों की उपज का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता के कारण सरकार के 
लिए धीरे-घीरे कण्ट्रोल उठाना सम्भव हो गया और जुलाई १६४४ से कण्ट्रोल लगभग 
समाप्त कर दिया गया। 

(ख) अ्रधिक अन्न उपजाओ और शआत्म-निर्भरता शआन्दोलन--स्वाधीनता प्राप्ति 
के पदचात्‌ दूसरी खाद्यान्नों की नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार नये सिरे से 
श्रधिक श्रन्न॒ उपजाश्रो झ्रानदोलन चलाया गया । इसके प्रधीन गहरी खेती के तरीकों 
को अपनाकर उपज बढ़ाने के प्रप्रत्त करिए गए और हर राज्य के लिए प्रतिवर्ष 
ग्रतिरिक्त खाद्य उसादन के निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये बये | केज्द्र में एक खाद्य 
श्रायुक्त की नियुक्ति की गई और उसे सलाह देने के लिए खाद्य उत्पादन मण्डल भी 
बनाया गया तथा राज्यों में मंत्रिमण्डलों की उप-समितियाँ वनाई गई | इस आन्दोलन 
में श्िचाई के छोटे साधनों के विकास तथा सुधरे हुए बीजों, खादों और औजारों की 
पूति पर विशेष ध्यात दिया गया । काँस और जंगलों से ढकी हुई भूमि को खेती के 
योग्य बनाने के लिए केन्द्रीय द्रेबटर संगठन की स्थापना की गईं। पुरक खाद्य के रूप 
में मत्य्य-पालन का विकास किया गया और उपज को बेढ़ावा देने के लिए फसल 
प्रतियोगिताएँ आरम्भ की गई । भारत सरकार के खाद्य एवम कृषि मंत्री श्री क० भा० 
भुन्शी ने खाद्य-आत्म-निर्भरता आन्दोलन झुरू किया शौर मई १६५२ तक खाद्यात्नों में 
आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया | इस प्रयत्नों के फलस्वरूप 
जाद्यान्नों की उपज में काफी वृद्धि होते पर भी भनेक्रों कारणों से आत्म निर्भरता का 


३१२६ सौलहूर्वा अध्याय (श्र) 


का आम नहीं किया जा सका । इस श्रमिक अ्रसफलता के कई कारण थे, जैसे मुघरे 
हेंए बीजों प्रौर खादों का प्रथा , भाकुतिक विपत्तियाँ, प्रशासनिक कठिनाइयाँ, विगेषतः 
कपि और अन्य विभागो में ताल-मेन्न का अभाव और उद्दंदयों की अदला-बदली। 
लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि समस्या के केचल एक पहलू पर ही ध्यान दिया 
गया जब कि प्राम्य-जोवन के सभी पहलू परस्पर सम्बन्धित हैं और गाँवों के सर्वाद्भीण 
विकास के बिना समस्या को पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता। इस-कमी को दूर 
करने के लिए श्री कृष्णामाचारी की अव्पक्षता में वंठाई गई अधिक अन्न उपजाप्रो 
सम्रित (१६५२) ने सामुदाश्कि विकास श्रौर राष्ट्रीय विस्तार के द्वारा गाँवों के 
सबाज्गीण विकास के देतु योजना प्रस्तुत की। इस नई नीति के भन्तर्गंत सिंचाई के 
छोटे साधनों दथा सुधरे हुए बीजों और सादा की पति पर विशेष ब्यान दिया गया । 
साथ ही सहकारी समितियों द्वारा साख की पृत्ति बढ़ाने का प्रयत्न कि, गया और 
किसानों को उपज की न्यूनतम कीमत की गारन्टी करने को नीति श्रपनाई गईं ।. इस 
समिति की सिफारिशों पहली योजना की खाद्य और कृषि तीति का आधार वन गई । 

(ग) पहली योजना श्रौर जाद्यानञ्च--पहली योजना में खेती के विकास पर विशेष 
ध्यान दिया गया भौर खेती तथा सामुदाबिक विकास कार्यक्रमों के लिए ३५७ करोड़ 
रुपए निर्धारित किए बएू । पहली योजना का लक्ष्य खोद्यान्नों की उपज में ७६ लाख 
टन की वृद्धि करता था ताकि प्रति व्यक्ति १४ आ्रौस्त॒ प्रतिदिन के हिसाव से देश 
खाद्यान्नों के मामले में प्रात्म निर्भर हो सके । प्रकृति ने भो देश का साथ दिया झौर 
अनुकूल मौसम रहने से पहली योजना की अवधि में खाद्यान्नों की उपज में ७६ लाख 
उन की वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर वास्तव में १०८ लाख टन हो गई। फलस्वरुप 
खाद्यान्नों का आयात घट गया और कण्ट्रोल ढोला कर दिया गया । ऐसा महसूस होने 
लगा कि खाद्यान्नों की समस्या हल हो जाने ते दूसरी योजना में खेती के स्थान पर 
उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जा सकता है । है। 

इसरी थोजना श्रौर खाद्य समस्या “इईसरी योजना का प्रारम्भिक लक्ष्य खाद्यान्नों 


को उत्पत्ति १६५५-४६ में ६५ करोड़ टन से बढ़ाकर १६६०--६१ तक ७'४ करोड़ 
पशत की वृद्धि करना रखा गया था। 


टन करना अर्थात्‌ १ करोड़ टन या १५ प्रति 


परन्‍तु १६५६ के आरम्भ से ही खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई अतएवं जब 
१६५६ में राष्ट्रीय विकास परिपद ने इंसरी योजना की समीक्षा की तो यह महसूस 
किया जाने लगा कि सम्भवतः दूसरी योजना के खादयानों के वृद्धि के , लक्ष्य देश की 
आवश्यकताओं के लिए काफी नहीं है । अतएव योजना आयोग ने राज्यों के प्रतिमिधियों 
से वातचीत करके दूसरी योजना की श्रवधि में चाद्यान्नों की अतिरिक्त उपज का लक्ष्य 
- करोड़ ढन से बढ़ाकर १-४६६॥ करोड़ टव कर विया। इस प्रकार दूसरी योजना के 


'शोचित सक्ष्य में खाद्यान्नों को उपज में १५ प्रतिशत की जगह २५ प्रतिशत वृद्धि कर 
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दी गई। साथ ही सामुदायिक विकास झौर राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में खेती की 
उपज बढ़ाने पर विशेष वल देना त्य किया गया। फलस्वरूप खाद्यान्नों की उपज 
१६५५-५६ में ६५८ करोड़ टन से बढ़कर १६५६-५७ में ६*८८ करोड़ टन हो 
गई। परल्तु जहाँ एक ओर घाटे की अर्थ-व्यवस्था और साख के विस्तार से बड़ी मात्रा 
में विनियोग के कारण लोगों की झ्रामदनी और खाद्यान्नों की माँग वढ़ गई वहाँ दूसरी 
और प्रतिकूल मौसम के कारण १६५७-४४ में खाद्यान्नों की कुल उपज घटकर ६'२५ 
करोड़ टन रह गई। बढ़ती हुई कीमतों का लाभ उठाने के लिये बड़े किसानों, 
व्यापारियों तथा कुछ उपभोक्ताओं ने भी खाद्यान्नों का संग्रह करना आरम्भ कर दिया ॥ 
सरकार ने रिजव॑ बैक की सहायता से साख पर नियंत्रण किया और अनाज, विशेषतः 
चावल की बिना पर उधार देना कम कर दिया । अनाज के बड़े व्यापारियों के लिए 
लाइमेन्स लेना जरूरी कर दिया गया श्रौर सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई | ज्ुलाई 
१६५७ में सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई 
कीमतों की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की । हम इस समित्ति की रिपोर्ट 
का विश्लेपण आगे चलकर करेंगे। सौभाग्य से पिछले वर्ष (१६४८-५६) में मौसम 
अनुकूल रहा और उपज बढ़ाने के प्रयत्नों को सफलता मिली जिससे खाद्यान्नों की कुल 
उपज ७१३४ करोड़ टन तक पहुँच गई जितती भ्रव तक कभी नहीं हुई; परन्तु इस चर्षं 
(१६५६-६०) उपज गत वर्ष की अपेक्षा लगभग १०-२० लाख टन कम होने का 
अनुमान है ।! योजना आयोग ने तीसरी योजना के मसौदे में आगामी वर्ष (१६६०० 
६१) को उपज ७३ करोड़ टन मानी है; किन्तु देश के अनेक भागों में बाढ़ एवम्‌ 
अनावृष्टि के कारण हमें भय है कि उपज इतनी नहीं हो पायेगी। फिर भी दूसरी 
योजना का खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने का लक्ष्य पूरा हो जाने की आ्राशा है। हाल में 
ही अन्न-संकट दूर करने के लिए-फ़िये ग़ये उपायों में से भारत सरकार के वर्तमान खाद्य 
मंत्री श्री एस० के० पाटिल द्वारा अमेरिका की सरकार से क्रिया गया समभौता भी 
उल्लेखनीय है जिसके श्रधीन भारत को झागामी चार वर्षो में अमेरिका से १"६ करोड़ 
टन गेहूँ और १० लाप् टन चावल आआआत्त हो सक्रेया । खाद्यान्नों का यह भण्डार प्राप्त 
हो जाने पर आशा की जाती है दिन-प्रतिदिन की चिन्ता से राहत मिलेगी और मेंहगाई 
विशेष नहीं बढ़ने पायेगी । 

तीत्तरी योजना में खाद्यान्नौॉ--दुंसरी योजना की श्रवधि में बराबर अन्न-संकट 
और मंहगाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश की खाद्य-समस्या अश्रभी हल नहीं हुई 
है। साथ ही नए अध्ययनों से पता चला है कि देश में जन-संख्या की धृद्धि की गति 
जितनी दूसरी योजना में मानी गई थी उससे अधिक हो रही है। अ्रतएवं खाद्यात्नों में 
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ग्रात्म-निर्भरता प्राप्त करता और उद्योगों तथा निर्यात के लिए खेती की उपज बढ़ाना 
तौसरी योजना का एक मुख्य उद्देइय माना गया है। इस उद्देइय को ध्यान में रखते 
हुए तीसरी योजना का लक्ष्य खाद्यान्नों की उपज १६६०-६१ में ७'५ करोड़ टन से 
बढ़ाकर १६६५-६६ तक १०'०-१०*५ करोड़ टन तक ले जाने का रखा गया है, 
श्र्थात्‌ १६६५-६६ में १६६०-६१ की अपेक्षा खाद्यान्नों वी उपज २३-४० प्रतिशत 
बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में 
खेती एवम्‌ सम्बन्धित कार्यों के लिए ६२५ करोड़ रुपयों का प्रावधान है . इसके. 
भ्रतिरिक्त सामुदायिक विकास और सहकार के लिए ४०० करोड़ रुपया रकखा गया 
है। प्रतुमान है कि इस रकम का लगभग एक-तिहाई खेती की उपज बढ़ाने के काम 
आएगा । इसी तरह योजना में सिंचाई के साधनों के विकास के लिए ६५० हर 
रुपए तथा उब॑रकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए २४० करोड़ रुपए रखे गए हैं। ईसक 
श्रतिरिक्त श्रनुमान है कि तीसरी योजना की श्रवधि में निजी क्षेत्र में खेती में लगभग 
८०० करोड़ रुपयों का विनियोग होगा तथा योजना को अवधि में संहकारी संस्थात्री 
क़ै द्वारा अत्प-कालीन, मब्य-कालीन और दी्घ-कालीन ऋणों में क्रमशः ४२० करोड़ 
हपसे, १६० करोड़ रुपये और ११५ करोड़ रुपये बांटे जाएँगे। तीसरी योजना कर 
जाद्यान्नों की उपज के लक्ष्य प्रास करने के लिए जो मुख्य कार्य -क्रम अपताये गये हैं वे 
मे हैं--(१) सिचाई, (२) भु-संरक्षण, सूखी खेती भर भूमि सुधार, (३) उर्वरकों शरीर 
खादों की पूति, (४) उत्तम हल भौर सुधरे हुए औजार । आशा की जाती है कि यह 
लक्ष्य प्राप्त होने पर भारत खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म-निभर हो, सकेगा |. «५ हे 

प्रशोक मेहता समिति की रिपोर्ट--भारत सरकार ने जुलाई १६५७ में श्री अशी 
मेहता की अध्यक्षता में खाद्यान्नों की जाँच के लिएएक समिति नियुक्त की थी । समिति 
की रिपोर्ट नवम्बर १६४५७ में प्रकाशित हुई थी। हम इस अध्याय में स्थान-स्थान पर 
इस समिति का उल्लेख कर चुके हैं। इस प्रकररा में हम इसकी रिपोर्ट की मुख्य बाता 
पर प्रकाश डालते हैं । * 

सुझ्य समस्या--समिति की राय में एक विकासोन्मुख भ्रर्थ-व्यवस्था में कीमतों की , 
वृद्धि की दीघं-कालोन प्रवृत्ति होना , स्वाभाविक है; परन्तु कीमतों में अचानक और 
भ्रत्यधिक वृद्धि को रोका जाना चाब्यि | समिति के अनुसार भारत में १६५३ और ५५ 


: के बीच में श्रनाज की कीमतों में ३४ प्रतिशत गिरावट आई जबकि १६५७ में ५१ 


प्रतिक्षत वृद्धि हो गई। श्रनाज की कीमतों में इस प्रकार श्रस्थिरता रहने से किसानों 
की आमदनी श्ौर रहन-सहन के खर्चे में तथा उत्पादव लागत और रोजगार में उतार- 
सढ़ाव आते हैं जिन्हें दुर करना हमारी मुख्य समस्या है। हे 
प्रनाज की कीमतें बढ़ने के कारण---समिति के श्रनुसार कुछ वर्षो में भारत में 
अनाज को कोगतें निरंतर बढ़ने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं... :' 


भारत की खाद्य-समस्या | २२६ 


(१) सन्‌ १६५३-५४ और १६५६-४७ के बीच योजना के अघीत बड़ी मात्रा में 
विनियोग हुआ और इस विनियोग को सम्भव बनाने के लिए बड़ी मात्रा में साख का 
विस्तार किया गंया तथा घादे की श्र्थ-व्यवस्था की गई। समिति की रात्र में भारत 
में महंगाई मूलतः विकास की गति और इसकी वित्तीय व्यवस्था के ढंग के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न हुई है । 

(२) आर्थिक विरास के कारण देश के कई वर्गों की श्रामदनी पृवरणिक्षा बढ़ी है। 
इसके फलस्वरूप उनके उपभोग वी मात्रा और छ॒े में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। 
विशेपरूद से जिन लोगों की आमदनी बढो है उनकी खाद्य और उपभोग की वस्तुओं 
की माँग बढ़ गई है और वे मोटे श्रनाज की जगह गेहँ, चावल शादि बढ़िया अनाज वा 
झधिक मात्रा में उपयोग करने लग गये हैं । 

(३) मेंहगाई का, लाभ उठाने के लिए व्यापारियों और बड़े उत्पादकों ने श्रमाज 
का संग्रह करना आरम्भ कर दिया है । 

(४) कभी-कभी किसी खास अनाज की पूर्ति में परिवतंन होने से भी भ्रनाज की 
कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को बल मिला है । उदाहरण के लिए १६५५-५६ में ज्वार- 
वाजरा की फसल खराब होने से लोगों की गेहूँ की माँग वढ़ गई और दोनों ही पदार्थों 
की कीमतें बढ़ने लगीं | हे 

(५) समिति के अनुसार कीमतों में परिवर्तत की दृष्टि से कुल उपज में घटा-बढ़ी 
इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बाजार में विकने के लिए आने वाली मात्रा में 
परिवर्तन । समिति की राप है कि किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार और साख 
की उदार पूर्ति के कारण किसानों में संग्रह वृत्ति बढ़ जाने से जो लोग खेती नहीं करते 

हैं उनके लिए खाद्यान्नों की पूर्ति'घट गई है । 

(६) देश में कुछ क्षेत्र ऐमे हूँ जहाँ वर्षा की कमी एवम्‌ अनिश्चितता के कारण 
समय-समय पर ब्नन्त संकट पदा होता रहता है और इन क्षेत्रों से महगाई की प्रवृत्ति 

रे स्थानों में भी फैल जाती है । 

खाद्य-समस्या का उपचार--अ्रश्ोक मेहता समिति ने अनुमान लगाया है कि 
दूसरी योजना की अवधि में १:५५ करोड़ टन के संशोधित लक्ष्य की तुलना में भ्रनाज 
की उपज में वास्तविक वृद्धि १९०३ टन ही सम्भव हो सक्रैगी श्रौर प्रतिवर्ष २०-३० 
लाख टन अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ेगा । 

समिति की राय में खाद्य समस्या के हत के लिए अ्व्ाध निजी व्यापार और 
१६५३. की भाँति पूर्ण कन्द्रोल के बीच का मार्ग अपनाना “पड़ेगा | समिति की राय में 
कन्ट्रोल का उद्दे श्य प्रतिवन्‍्ध लगाना न होकर अनाज की पूर्ति में होते वाली घटा-बढ़ी 

का नियंत्रण श्र नियमन होना चाहिये। हमारा उदूंश्य खाद्यान्नों और सम्बन्धित 
बस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना होना चाहिये; परन्तु कीमतों का बिल्वुल सिर 


न सोलहर्वा अध्याय (प्र) 


रसना न तो सम्भव ही है और न वांछनीय ही है। यदि कीमतों में धीरे-धीरे परिवर्तन 
होता रहे तथा साथ हो लागत और आमदती भी चदलती रहे तो कोई एतराज नहीं, 
पसल्तु जब लागत और आमदनी अपरिवर्दित रहती है भौर कीमतें बदल जाती है तो 
कठिना :याँ उत्पन्न होती हैं । अ्तएव समिति की राय में हमारा उ्ृश्य खाथान्नों 
के मूल्य में स्थिरता लाना होना चाहिये । 
पल्य स्थिरीकरण की नीति निर्धारित करने और कार्यक्रम वनाने के ह 
समिति ने “मूल्य स्थिरीकरण मण्डल” (7०७ 58७॥22007 80थ70) की 
स्थापना का सुझाव दिया है। इसकी सहायता के लिये एक “गर-सरकारी केंद्रीय 
जाच सलाहकार परिषद” और झखिल भारतीय और क्षेत्रीय श्राधार पर कीमर्ते- 
सूचनांक तैयार करने के लिए “मूल्य-ज्ञान विज्ञाग” (2068 ॥7620708 
अंएंधंणा) होना चाहिये। ह 
खादयान्तों के क्रय-विक्रय हारा मूल्य-स्थिरीकरण की नीति को कार्थाविस्त करने 
के लिए समिति ने “खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन”! (000069क्या।5 99 /॥ट240०॥ 
()एश॥59007) की स्थापना की राय दी है। यह संगठन अन्तस्थ 5 
(8767 $000[00 रखेगा और भाव बढ़ने पर खाद्यान्नों को वेचेगा तथा भाव धटने ' 
पर खाद्यानों की खरीद करेगा। आगे चलकर यह संगठन देश का प्रधान 5 . पारी बने 
जायगा और थोक व्यापार का पढ़ा भाग अपने हाथ में ले लेगा | इस प्रकार भन्तता ह 
देश में थोक व्यापार का उत्तरोत्तर आयोजित समाजी-करण हो जायगा | समिति की 
राय में संक्रांति काल में जब तक सुद्रा स्फीति और अ्रन्नाभाव प्रचलित रहता है। 


राज्य को भण्डार भरा रखने के लिए अनियाय॑ वसूली करनी चाहिये तथा झभाव मय 
क्षेत्रों में उचित भूल्य पर अनाज की पूत्ति करनी चाहिये । ः 


अन्य चुझाव--समिति ने अपनी योजना-को सफलता के लिए कुछ और सुझाव 
दिये हैं। ह॒ 

(१) भ्रनाज के सभी बड़े व्यापारियों और उत्पादवों के लिए लाइसेन्स लेना जरूरी 
होना चाहिये । हे 


(२) खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन की मन्तःस्थ-भंडार के अत्तिरिक्त २० लाख दन 
का सुरक्षित भण्डार भी रखना चाहिए । इसके लिये अमेरिका तथा वर्मा आदि देशों से 
दीर्घकालीन समभौता किया जाना चाहिये। - 


सस्ते भ्रनाज की दुकानें खोली जानी चाहियें 
क्ताओं के संगठनों के जरिये अनाज का वितरण 


भारत की साथ-समस्या २३१ 


(४) समिति की राय में खाद्यक्षेत्रों को नीति जारी रहनी चाहिए श्रौर श्राधिक 
विकास में अभावग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा पुरक खाद्यान्नों का उपभोग 
बढ़ाया जाना चाहिये झौर अ्रन्तिम किन्तु सबसे महत्वपूर्णा उपज बढ़ाने के प्रयत्न किये 
जाने चाहियें। 

उपज बढ़ाने के लिए समिति नें कोई नई बात नहीं सुझाई है और सिंचाई का 
विस्तार करने, बीजों तथा खादों की पूति बढाने, भूमि सुधार करने श्रौर जनसंरुपरा का 
नियंत्रण करने के सुझाव दिए हैं । 

यस्पि समिति की ये सिफारिश अमल में नहीं लाई गई है तथापि सरकार ने 
खाद्यान्तों की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए दूसरे उपाय काम में लिये है जिनमें 
मुख्यतः निम्नांकित हैं :--- 

(क) अनाज के बड़े विक्रेताओं के लिए लाइमेग्स लेना अ्रनिवा्य कर दिया गया 
है जिससे कि सट्टू पर नियंत्रण रबखा जा सके | 

(ख) चुने हुए स्थानों पर सस्ते अ्रताज की दुकानें शुरू की गई हैं। 

(ग) कहीं कहीं संशोधित रूप में राशन भी लागू किया गया है । 

(घ) बेंकों से ऋए लेकर भ्रनाज का सट्टा रोकने के लिए रिजर्व बेंक की सहायता 
से साख-नियंत्ररय के लिये कदम उठाये गये हैं और देझ्ष में श्रनाज की कमी को पुरा 
करने के लिये अनाज के आयात की व्यवस्था की गई है और अनाज वसूली का कार्यक्रम 
अपनाया गया है । 

(ड) सरकार ने अश्ञोक मेहता समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुये एक 
स्थायी "क्रपि पदार्थ सलाहकार समिति” (&8॥र०).्रप्रिय] (०॥77709॥0658 
30ए509 (एणाप्र।68) स्थापित करने का निश्चय किया है जो खेती की 
चीजों की कीमतें तय करने और उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम बनाने में सरकार की 
सलाह देगी। साथ ही एक गंर-सरकारी “किसान मण्डल” (>छ्यापराक्न$ 7थ॥०) 
के बनाने का भी विचार है जो कीमतों और उपज के सम्बन्ध में स्थायी समिति को 
राय देगा ।* 

दद्यानह्नों का सरकारी व्यापार--तवम्बर १६५८ में भारत सरकार ने खाथद्यान्नों 
में सरकारी व्यापार की योजना लागू करने का निर्णय किया | इसके अनुसार उत्पादकों 
से नियंत्रित कीमतों पर अनफ खरीदने के लिये राज्य व्यापार निगम ($886 770 
पाए 0णए0थागं०णा) की स्थापना करेगी। कोई निजी व्यापारी सरकार से लाइसेंस 
लिए बिना अनाज नहीं खरीद सकेगा और जिनको लाइसेन्स दिया जायगा . उन्हें 
किसानों को सरकार द्वारा निश्चित च्यूनतम कीमत देनी पड़ेगी | सरकार को अधिकार 
होगा कि लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों से तियंत्रित भाव पर अ्रनाज प्राप्त कर सके 


» , वातिंशा फफा०55, 6प९७5६ 25, 4900, | 


२३२ सोलह॒वाँ अध्योय (अर) 


लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों का कत्तंव्य होगा कि बाकी बचे हुए अनाज को फुटकर 
विक्र ताओ्लें को सरकार द्वारा निश्चित भावों पर वेचे। फुटकर कीमतों पर सीधा 
कन्ट्रोल नहीं किया जाएगा लेकिन सस्ते श्रनाज की दुकानों और उपभोक्ताओं के सहकार 
भण्डारों को श्रनाज की पूर्ति करके फुटकर कीमतों को प्रभावित किया जा सकेगा। , 
साथ ही यदि राज्य सरकार चाहे तो फुटकर कीमतों पर भी कन्द्रोल स्थापित कर 
सकेगी । सरकार मण्डी में आने वाली कुल पूति को नहीं खरीदेगी, परन्तु सरकार द्वारा 
खरीदी जाने वाली मात्रा मे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी ताकि सरकार का मूण्डी पर 
नियंत्रण स्थापित हो सके । ह हे 

अन्ततः खाद्यान्तों में सरकारी व्यापार की जो व्यवस्था स्थापित होगी, उसमें 
गाँवों में सरकारी सेवा समितियाँ अपने क्षेत्र के किसानों से अनाज खरीद कर 
सहकारी विक्री संगठनों द्वारा उपभोक्ताओं की सरकारी समितियों को अनाज 
पहुँचावेगी । इस प्रकार अनाज के थोक व्यापार में सिजी व्यापारियों का 
स्थान सहकारी संस्थाएँ ले लेंगी । इस प्रकार बीच के आ्रादमियों में कमी होने से 
श्राशा की जाती है कि उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली और उत्पादकों को मिलने वॉली 
कीमत में प्रन्तर कम हो जाएगा झौर उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों को उचित 
कीमतों का लाभ मिल सकेगा । ह हे 

अप्रल १६५६ में घोषणा की गई कि झ्ारम्भ में सरकारी व्यापार का क्षेत्र 
केवल चावल और गेहूँ तक सीमित रहेगा और यह न लाभ और न हानि के श्राधार 
पर किया जाएगा । | | 

खाद्यान्नों के सरकारी व्यापार की नीति भारत की समाजवादी ढंग की संमाज- 
व्यवस्था के अनुकूल ही है। समाजवादी देशों में ग्राथिक विकास की महत्वाकांक्षी 
योजनाएँ झपनाने से पहले प्रायः आ्रावश्यक पदाथों के व्यापार का राष्ट्रीय-क्रण कर 
दिया जाता है। अनाज जैसी भ्रावश्यक वस्तुओं का व्यापार सरकारी हाथ में होने से 
राज्य द्वारा रहन-सहन के खर्चे पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जा सकता हैं तथा सट्ठ वाज 
व्यापारियों द्वारा की जाने वाली भावों की घटा-बढ़ी नहीं होने पाती और जनता को 


लगभग एक से भाव पर अनाज मिलता है। साथ ही भ्रनाज की कीमतों पर ,नियंत्रणण . 
हारा रहन-सहन का खर्चा सीमित रहने से देश में बड़ी मात्रा में बचत और पूंजी 
निर्माण सम्भव हो सकता है । ञ ' 
परन्तु खाद्यान्नों के सरकारी ध्यापार की स फलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
सरकार के पास व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर्मचारी हों; । इसके 
के विरोध में यह कहा जाता है कि जब योजना 
की कमी पड़ रही हो उस समय सरकार के 
उचित नहीं है। साधनों की कमी के अतिरिक्त 


अलावा ,इस प्रस्ताव 
के कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए रुपयों 
लिए वहु-साध्य योजना हाथ में लेना 
बड़ी मात्रा में अनाज के संग्रह के लिये 
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गोदामों की बहुत कमी है । निजी क्षेत्र के व्यापारियों का सहयोग नहीं मिलने पर भी 
यह योजना श्रसफल हो सकती है | अतः इत्तनी वड़ी जिम्मेदारी का काम हाथ में लेने 
से पहले यथेष्ट गोदामों श्लौर अनुभवी कर्मचारियों का होना श्रत्यावश्यक है । 
खाद्यान्तों के श्रायात पर संक्षिप्त टिप्पणी 

खाद्य समस्या के अध्ययन में हमने देखा कि जब कभी मण्डी में खाद्यान्नों की पूर्ति 
में कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं तो सरकार को कीमतों में वृद्धि रोकने 
के लिए अनाज की पूि करनी पड़ती है । मण्डी में श्रनाज की पूर्ति करने के लिए 
सरकार फो या तो बड़ी मात्रा में विदेशों से श्रनाज मंगवाना पड़ता है या किसानों 
से अ्रनाज फी वसूली करनी पड़ती है । संकट काल में प्रायः विदेशी राज्यों की मद्दद से 
अनाज का झ्ायात किया जाता है; क्योंकि वसूली के मुकाबले यह आ्रासतान रहता है । 
इसलिए हम देखते हैं कि यद्यपि पहिले १०-१२ वर्षो में भारत में जनसंझ्या की वृद्धि 
की तुलना में खाद्यन्नों की उपज में अधिक वृद्धि हुई है तथापि श्रवाज का आयात 
वराबर होता रहा है। निम्नांकित तालिका में भारत में अनाज के झ्रायात के आँकड़े 
संग्रहित है भा 

वर्ष आयात की मात्रा आयात की लागत वर्ष आयात की मात्रा 
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उपग्रुक्त तालिका से स्पष्ट है १९४४ से १६४३ के दस वर्षो में भारत ने लगभग 
११४३ करोड़ रु० की लागत का २'५३ करोड़ टन श्रनाज विदेशों से मँगवाया। 
यदि हमें विदेशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ता तो इतने रूपयों से हमारी पहली पंच- 


वर्षीय योजना की आधी से ज्यादा लागत निकल सकती. थी और यदि यह रुपया श्रनाज 


२१३४ सौलहवां अध्याय (प्र) 


की ऊपज बढाने पर खर्च किया जाता तो हम श्रनाज के मामले में कभी के प्रात्म- 
निर्भर हो सकते थे । 

अनाज के आयात से भुसमरी से बचा जा सकता है झोर मुद्रा-स्फीति को एक 
सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। सरकारी तौर पर ग्रायातित श्रनाज सीधा 
सरकार के पास इच्छानुसार वितरण करने के लिए उपलब्ध होता है झ्ोर यदि प्रायात्त 


5 


हाउतार्थ या उधार प्राप्त होता है तो सरकार को तत्काल मूल्य नहीं चुकाना पढ़ता 
भर इस प्रकार बचा हुआ स्पण दूसरे कार्यो में लगाया जा सकता है। परुतु इत 
प्रकार ग्रायातित अनाज की मात्रा कम होती है । साधारण तौर पर व्यापारिक तरीकी 
से बड़ी मात्रा में अनाज मंगवाने से व्यापार की बावी देश के विपक्ष में हो जाती है 
भौर निर्यातों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा आधिक विकास के लिए भ्रावश्यक साज-सामान 
और मशीनें मंगाने की जगह श्रनाज मंगाने में उर्च करनी पड़ती है। कभी-कभी प्ताज 
के आयात के लिए दुल्भ मुद्रा विदेशों से उधार लेनी पड़ती है। त्रिदेशों से झ्रायातित॑ 
प्रनाज कुछ गिने चुने वनन्‍्दरगाहों पर उत्तार कर देश भर में बाँदना पड़ता है जिससे 
श की परिवहन प्रणाली पर भी भत्यधिक भार पड़ता है। फिर अवसर देखा गया हैं 
कि विदेशी शभ्रनाज मंहया पड़ता है और सरकार को घाटा खाकर सस्ते भाव पर बेचना 
पड़ता है जो विदेशी उत्पादकों और निर्यात-कर्त्तात्रों को सहायता के रुप में प्राप्त होता 
है । फिर भ्ायातों पर निर्भर रहने से देश के आ्रात्मसम्मान को चोट लगती है और ब्रुद्ध- 
काल में विदेशों पर झराश्चितता से भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस सत्र बातों 
को देखते हुए भ्रनाज के श्रायात पर निर्भरता जितनी कम की जासके' उतनी भ्रच्छी 
है। विशेष रूप से एक कृषि-प्रधान देश के लिए अनाज के मामले में विदेशों पर निर्भर 
हहना बड़ी लज्जा की बात है । हमारा पक्‍क्रा विश्वास हैं कि जितना रुपया विदेशों से 
अ्रनाज मंगवाने में खर्च किया गया है अ्रगर उतना ही रुपया देझ्ष में श्रनाज की के ह 
बढ़ाने में खर्च किया जाता तो भारत प्रनाज के सामले में कभी का शआत्म-निर्भर 
हो जाता । ' | 
यद्यपि हमें उन देशों के प्रति प्रनुगृहीत होना चाहिये जिन्होंने संकट के समय अनाज 
भेजकर हमारी सहायता की है तथापि हमारा भला इसी में है कि हम जितना जल्दी 
हो सके अनाज के मामले में स्वावलग्वी बन जाएँ । हमारे विचार से तो सुरक्षित भण्डार 
“इकट्ठा करने के लिए भी विदेशों की सहायता लेने वी आवश्यकता नहीं है। सरकार 
को चाहिये कि साधारणतः देश में अनाज की जितनी कमी होती है कम से कम उतनों 
अनाज चूरतगढ़ के सरकारी फार्म की तरह श्रन्य सरकारी फामों पर पैदा करके, पुरा : 
करे । ह ४ 
निस्संदेह उत्पादकों से अनाज की अ्रतिवाय॑ वसूली में दिवकते झ्राती हैं; परन्तु यदि 
भ्रकारी मालगुजारी नगदी की जगह जिन्‍स में वसूल की जा सके तो आसानी से बड़ी 


श् 
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मात्रा में श्रनाज संग्रह किया जा सकता है। इन तरीकों को अपना कर विदेश्ञों पर 
आश्चितता कम की जानी चाहिये। मै 


परीक्षा के प्रइन 
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सतरहवाँ अ्रध्याय ु 
भारतीय कृषि की कम उपज और क्ृषि-सुधार . 


क्ृपि भारत का राष्ट्रीय उद्योग है। परल्तु दुर्भाग्य से भारतीय कृषि की दशा _ 
बिगड़ी हुई है। हमारे कृपक अत्यन्त निर्धभ और ऋणणग्रस्त हैं और हमारा देश ग्रार्ज 
भी खाद्यान्नों और बढ़िया रुई तथा पटसन जैसे कच्चे माल के लिए भी विदेशों पर 
निर्भर है। इसका प्रमुख कारण हमारे देद्ष में प्रति एकड़ श्रीसत उपज का बहुत के 


होता है। 


खेती की कम उपज--निर्मांकित तालिका में कुछ चुने हुए देक्षों की छुनी हुई 
वस्तुओं के प्रति एकड़ श्रौसत उपज के आँकड़े संग्रहित हैं 


अननगन्‍नननन-+«-. 


| |__ _ पाउण्ड प्रति एड. का: 
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आंरतीय कैपि की कम उपज और कृपि-सुघार रै३७ 


कोछठक में दिये हुए झँकड़े यह प्रग: करते हैं कि अन्य देगों में प्रति एकड़ उत्पत्ति 
भारत से कितनी ग़ुनी है | 
उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में प्रमुख फसलों की प्रति एकड़ उपज 
संसार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरण के लिए--- 
जापान में चाबल की औसत प्रति एकड़ उत्पत्ति हमसे ३ गुनी से अधिक, बेल- 
जियम में गेहूँ और मकई को झौसत प्रति एकड़ उत्पत्ति हमसे क्रमशः ४ गरुवी और 
ह शुनी, हवाई में गन्ने की उत्पत्ति हमसे ६ घुनी, मिस्र में रुई की प्रति एकड़ उत्पत्ति 
हमसे ६ गरुनी, और मूंगफली की हममे २ मुनी से भी अ्रधिक है । 
परन्तु इन आँकड़ों रो हमें यह नत्तोजा नहीं निकालना चाहिए कि किसी खास देद 
में किसी फसलल की जो श्रधिकत्म उपज है वह हमें प्रात्त हो सकती है । क्‍योंकि किसी 
फसल की अधिकतम उपज कितनी हो सकती है यह वहाँ की जलवायु एवम्‌ मिट्टी के 
गुणों आदि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि जो देश भूमि 
से श्रधिक उपज प्राम कर रहा है ऐमे उपाय काम में ला रहा हो जिनमें भूमि की उप- 
जाऊ शक्ति पर भव्ष्य में प्रतिकूल असर पड़ सकता है, हमारे लिए ऐसे उपायों को 
अपनाना हिंतकर नहीं होगा जो अल्प काल में अधिक उपज पैदा कर सकें किन्तु जिनसे 
अन्तत्त; हमें नुकसान उठाना पड़ें। यद्यपि हमें उपयुक्त तथ्यों को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए फिर भी यह स्वीवार करना पड़ेगा कि भारत में खेती की उपज जितनी प्राप्त 
की जा सकती है उसमे बहुत कम है। देखा गया है कि कई फसलों की श्रौसत प्रति 
एकड़ उपज अलग अलग राज्यों में अलग-अलग है और कुछ फसलों की उपज तो एक 
हो राज्य में प्रजग-अलग, जिलों और गांवों में अलग-अलग, किसानों के खेतों में अ्रलग 
अलग पाई जाती है। जो किसान भरपूर परिश्रम करते हैं शौर खेती के उच्चत उपायों 
को काम में लाते हैं तथा जिनके पास सिंचाई की सुविधाएँ उयलब्य हैं वे उप्ती प्रकार 
की 'जमीनों में दूसरे किसानों के मुकावले में बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर लेते है । 
पिछले कुछ वर्षों से देश में कई राज्यों: में फसल-प्रतियोगिताञ्रों का आयोजन किया 
गया है । इनसे भी प्रगट होता है कि प्रयत्न करने पर औसत उत्पत्ति कई ग्रुवी बढ़ाई 
जा सकती है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में खेती की प्रति एकड़ उपज 
बढ़ने की कितनों सम्भावना है । 
| भांरत की खेती के पिछड़े होने के कारण 
(१) प्राकृतिक कारणः--यद्यपि भारत को प्रकृति की ओर से अनेक वरदान 
प्राप्त हैं तथापि कुछ प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कभी खेती करने वालों 
को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | इनमें से मुख्य निम्नांकित है।--- 
(क) -अभ्रच्छी उपज, के लिए यथेष्ट पाती की आवश्यकता होती है। सिंचाई के 
साधनों के अंभावं॑-में खेती करने वालों को प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है 


श्श्द | संतरहूवाँ अध्याय 


हमारे देथ में प्रमेक प्रदेश ऐसे हूँ जहाँ वर्षा का वापिक औसत चहुत कम है भर कई .. 
क्षेत्र ऐगे है जहां श्रौसत ठीक होने पर भी वर्षा की बड़ी श्रनिश्चितता रहती ती हैं। कभी 
कभी बहुत पानी बरस जाता है और वाढ़ों के कारण खेती की तबाही हा जाती है वी 
कभी सूखा पड़ गाता है और फसलें जल जाती हैं । अतिवृष्टि श्रौर भनादृ्टि दोनों हैं 
से फसले निगड़ जाती हैं । व 
(ख) भारत की जलवायु भी पश्रधिक गरम होने से लगातार कठिन परिश्रम के 
लिए उपयुक्त नही हैं । इसका प्रभाव हमारे श्रमिकों की दक्षता पर विपरीत पड़ता हैं । 
(ग) फसलों में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं जिनसे फसलें खराब हो जाती दा 
हैं । इसी प्रकार अनेक छोटे बड़े जानवर तथा कौड़ोे आदि प्रतिवप फप्तलों को भी 
क्षति पहुंचाते 
(घ) भारत के पश्चु-धन के ग्रध्याय में हम बतला छुक्े हैं कि यद्यपि भीर्खित 
पालतू-पश्चुप्रों की संख्या संसार में अधिक है; किन्तु कु-पोपणा, श्रनियंत्रित 'प्रजनन 
अनेक रोगों के कारण हमारे पशु बहुत निर्वल हैं। भारत में खेती की इं्ट से मजे 
बैलों का वड़ा महत्व है और ऐसे बैलों के अभाव में खेती पर.भप्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं । | 
(२) मनुष्य की असावधानी, दुरुपयोग और उपेक्षा के कारण भी कई प्राकतिक 
साधन खराब हो गए हूँ । 'तहीं 
(क) खेतों पर लगातार भारी फसलों के उगाने और यथेद्ट' मात्रा में जाई हे: 
पहुँबाने से भारतीय भूमि की उपजाऊ दाक्ति कम हो गई है।. और 
(ख) भूमि के कटाव से भो घीरे-धीरे उपजाऊ शक्ति का ह्ास हो रहीं है 
जिस्तुत क्षेत्र खेती के योग्य नहीं रहे हैं । हु 
(ग) संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर पड़ने तया भूमि पर ,जन“भरिं बे 
_« उत्तराधिकार नियमों के कारण भृम्ति का देंटवारा होने से खेतों का श्राकार बहुत छोटा 
होगया हैं तथा सभी खेत एक जगह नहीं होकर बिलरे हुए रहते हैं जिससे शो 2 
यंत्रों तथा उन्नत उपायों से खेती नहीं की जा सकती । ऐसे खेतों पर खेती करने में 
उपज कम मिलती है और लागत ज्यादा बैठने से लाभ नहीं रहता | ५ 
(घ) खेती के लिए भूमि को समतल वनाकर, पानी के बहाव की नालियाँ खोदकर 
बाढ़ लगाकर, सिंचाई के साधनों का विकास करके भूमि को सुधारा जाता है | इरले 
आदि पाश्चात्य देशों में जमींदार किसानों को आकपित करने के लिए भूमि का स्थायी 
सुधार करते हैँ । परन्तु भारत में मूमि पर स्थायी सुधार का बड़ा अभाव हैं| देव में 
रोजगार के अन्य साधनों के अभाव में, कृपि पर जन-भार की वराबर वृद्धि हो रही 
है और खेती करने के लिए म्रूमि की बड़ी माँग है, चाहे भूमि पर सुधार भी नहीं किया 


गया हो । इसलिए जमीदार लोग प्रायः भूमि का सुधार करने में दिलचस्पी नहीं लेते । 
किसान लोग ,भी गरीबी, , अज्ञानता और: मार्ग-प्रदर्शन के श्रभाव में सुबार करने से 
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भारतीय कृषि की कम उपज और कृषि-सुधार । २३६ 


असमर्थ हैं । , फिरहाल के सुधारों के पहले तक जिन किसानों के पास साधन होते थे वे 
भी वेदखली श्रौर लगान वृद्धि के भय से भूमि पर स्थायी सुधार करनें में हिचकते थे | 
स्वाघीनता मिलने तक राज्य भी कृषि सुधार में इतनी दिलचस्पी नही लेते थे। इन 
सब कारणों से भारत में भूमि पर स्थायी सुधारों का बड़ा अभाव है । 


(३) श्रमिकों में दक्षता का भ्रभाव :--हमारे देश में साधारण श्रमिकों में दक्षता 
का श्रभाव है । कहा जाता है कि 'खेती की श्वद्धला में सबसे निर्वल कड़ी स्वयं कृषक 
हैं ।' किसानों का जीवन-स्तर बहुत नीचा हैं। वे भाग्य परायण होते हैं भर उनमें 
उन्नति की भावना का सवंया अभाव होता है। उनका स्वास्थ्य खराब होता है, वे 
अशिक्षित और प.रेवर्तंत-विरोधी होते हैं । 


(४) पूंजी का भ्रभाव --ूसरे उद्योगों की तरह खेती की उपज भी खेती में . 
लगाई गई पूजी की भावा पर निर्भर करती है । परन्तु भारत के अधिकांश किसान 
बहुत गरीब है ओर उनको खेनी में लगाने के लिए पूजी प्राप्त करने की सुविधाएं भी 
सीमित हैं । इस कारण हमारे देश में खेती में 'चल' श्रौर अचल! पूजी का अ्रभाव: 
है | किसानों की कुल पूर्जी हत, बैल, चरस, फावड़ें और टोकरी इत्यादि हैं। कई 
किसानों के पास तो ये झ्रावश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलेंगी। इनके पाप्त उत्तम खाद, 
उत्तम बीज, उत्तम औजार और उत्तम बल खरीदने के लिए पूंजी नहीं है। प्रगतिशील 
देशों में हल जोतने, वीज बोने, फसल काटने, तथा भूसा उड़ाने, पानी निकालने आदि 
के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें काम में ली जाती हैं। परन्तु भारत में पौराणिक काल के 
कृपि यंत्र, साधारण बीज और नाममात्र के खाद काम में लिए जाते है। फलस्वरूप 
हमारी उपज बहुत कम है ॥ 

(५) बिक्को की सुविधाओं का श्रभाव :--भारत में खेती की उत्पत्ति की विक्री 
के लिए उचित प्रवन्ध नहीं है; फलस्वरूप खेती की वस्तुओं के लिए जो कीमत उपभोक्ता 
देते हैं और जो कीमत उत्पादक (किसान) को मिलती है, उसमें अत्यधिक अन्तर रहता. 
है । किसान को लगान और व्याज की किछ्त चुकाने और घर के लिये रुपये-की इतनी 
अधिक आवश्यकता होती है कि फसल तैयार होते ही बेवनी पड़ती है झर उस समय 
पूर्ति की अधिकता से बहुत कम कीमत मिलती है । कभी-कभी तो खेत में खड़ी फसल 
ही नाममात्र की कीमत पर वेच दी जाती है । इस प्रकार वाद की ऊंची कीमतों का 
लाभ किसानों को नहीं मिलता । खेती की उत्पत्ति को मण्डी त्तक ले जाने के लिए 
अच्छी सड़कों के अभाव में बड़ी कठिनाई और भ्रधिक व्यय: होता है | इसलिये अधिकांश 
किसान तो अपनी उत्पत्ति गाँव ही में वेच देते हैं। जो माल को मंडी में ले जाते हैं उन 
की बावगी, दलाली, झाढ़त, तुलाई, शागिर्दी, धर्माक्ष में बहुत व्यय होता है और चालाक 
तथा बेईमान खरीदार जो मिले हुए होते हैं; बहुत कम कीमत में माल खरीद लेते हैं | 
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इस प्रकार किसान को अपने माल के विनिमय में बहुत कम कीमत मिलने से उपज 
बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिलती । | 
(६) सहायक उद्योग-धन्धों का अभाव :--खेंती की एक विशेषता अं है कि 
इस व्यवसाय में किसान को बारह महिने खेत पर काम नहीं होता है | बहुत-दिनों वर्क 
उसे कुछ भी काम नहीं रहता और कई दिन केवल थोड़े समय के लिये काम करना 
होता है । परिवार के अन्य सदस्थों वे लिए यह वात और भी लाझू है । लेकिन सहाय 
उद्योग-घन्चों (5703ंतांबाए ग0050769) के अभाव में हमारे कृपक इस पमय 
का उत्पादक उपयोग नहीं कर सकते हैं । ह 
(७) लेने-देमे की सुविधाओं का अभ्रथाव :--किसानों को पूजी उधार लेने की 
सुविधाग्रों का प्रभाव है। उन्हें ऋण के लिए स्थानीय साहुकार या महर्जित पट 
आशित रहना पड़ता है । साहुकार लोग अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करके वहैंत 
अधिक व्याज लेते हैं और ऋण के साथ कड़ी शर्ते जोड़ देते हैं। एक बार 48 चंगुल 
में फँसने के वाद किसान के लिए छुटकारा पाना असम्भव हैं। किसान ऋरा में जे 
लेता है, ऋण में रहता है और ऋण ही में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।' कई साहुकार 
यह जानते हुए भी कि किसान कर्जा नहीं लौटा सकेग।, उदारतापूर्वक ऋण देते हैं श्रीर 
जब वक्त पर कर्जा नहीं लीटाया जाता है तो कर्जदार पर दावा करके सा जमीन 
को कुड़को और नीलाम करवा देते हैं और प्रायः खुद ही उस जमीन को खरीद थे हैं । 
इस प्रकार जमीन खेती करने वालों के हाथ से निकल कर दूसरे लोगों के हगे में चली 
जाती है। दारी 
(८) जमोंदारी प्रथा :--हाल के सुधारों के पहले भारत में जमींदारी, 3 30 
ताल्लुकेदारी, विस्वेदारी आदि भू-धारगण प्रणालियों का बोलवाला था | ईर्ग प्रधाओ न 
अन्तर्गत जमीन के भालिक ऐसे मध्यस्थ लोग होते थे जो खुद खेती नहीं करते अर 
छेढ़ी के लिए जमीन आशामियों को लगात पर देते थे । थे लोग , जमीम को सुधार 
दिलचस्पी नहीं लेते थे श्रोर किसानों से बहुत ऊंचा लगान लेते, और गर-कानूनी लाए 
एवं वेगार लेते और हर तरह से किसानों का शोपण करते थे । वेदखली के. भेमे श्र 
गरीबी के कारण किसान खुद जमीन पर सुधार नहीं करते थे और -उन्हें उपज 238 
के लिए कोई प्रेरणा नहीं रहती थी । | 
(६) कृषि पर जन-भार चृद्धिः--क्ृपि पर जन-भार बहुत बढ़ गया है।' उद्योगः 
घन्यों के भ्रभाव में बढ़ती हुई जन-संख्या का भार खेती पर पड़ना स्वाभाविक है। 
फलस्वरूप प्रति किसान-औसत आय बहुत कम हो गई है । | 
(१०) धामिक और सामाजिक चातावरणः---एक सीमा तक किसानों के घार्मिक 
विश्वास और सामाजिक रीति-रिवाज भी खेती के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। 
कई फिसान घामिक ग्रस्ध-विश्वास के कारण हड्डी को खाद या प्रन्य प्रकार की खाद 
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हीं काम में लाते हैं तथा फसल का नाश करने वाले जानवरों व कीड़ों श्रादि को 
मारना भी पाप समझते हैं। इसी प्रकार सामाजिक झरूढ़ियों के दास होने से अधिकांश 
किसान जब फसल अच्छी होती है तो अपनी कमाई का रुपया खेतों को सुधारने में 
लगाने की जगह शादी-विवाह, नुकते-ताकों या तीथ॑-यात्रा में खर्च कर देते हैं। कुछ 
लोग लकीर के फकीर होने से खेती के नए और उत्तम तरीकों को अपनाने के पक्ष में 
नहीं हैं । े 

कृषि-सुधार और उच्चत खेती की ओर 

भारत एक क्ृपि-प्रधान देश है और औद्योगिक विकास के वाद भी क्ृपि-प्रधानं 
ही रहेगा | श्रतएव भारत के आर्थिक विकास के लिये खेती की उन्नति आवश्यक है । 
इसीलिए भारत के आंथिक विकास की योजनाओं में खेती की उन्नति को प्राथमिकता 
दी जानी चाहिये। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रधानंता दी गई 
थी। दूसरी योजना में भी यद्यपि कृषि की उपेक्षा नहीं की गई तथापि ज्यादा जोर 
उद्योगों के विशेषतः आधार उद्योगों के विकास पर दिया गया था | परन्तु दुसरी योजना 
की भ्रवधि में साद्यान्नों और कच्चे माल की कमी ने हमें तीसरी योजना में पुनः खेती 
पर ज्यादा जोर देने के लिए मजबूर कर दिया है । यह सन्तोपष की बात है कि तीसरी 
योजना के मसोदे में ख़ाद्यान्तों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों व निर्यात 
के-लिए खेती की उपज बढ़ाना एक प्रधाव उद्दंइय माना गया है। 

खेती की उपज बढ़ाने के लिए हमको जो प्राकृतिक, भोतिक व मानवी कारण 
खेती के पिछड़ेषन के लिए जिम्मेवार हैं उत्को दूर करना होगा, तथा खेती के 
पुराते तरीकों की जगह -उच्नत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा और जो संस्थागत 
रुकावर्ट खेती की उन्नति में घावक हैं उनको दूर करके किसानों में खेती की उन्नति 
में दिलचस्पी पैदा करनी होगी और उसको खेती की उन्नति के लिए आवश्यक साधन 
उपलब्ध करने होंगे। इसके लिये प्रारम्भ में राज्य को भरपूर प्रयत्त करने होंगे श्नौर 
अन्ततः खेती का सहकारी आधार पर पुनर्गठत करना होगा । राज्य की ओर से इस 
उ्दश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किये जारहे हैं उनका वर्णान पुस्तक में यथास्थान 
विशेषतः सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के अध्याय में मिलेगा। हम यहाँ 
संक्षेप में यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि खेती की उन्नति के मार्ग में मुख्य रुकावटों 
को .कीसे दुर किया जा सकता हैः-- 

(१) यद्यपि विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की हू कि वर्षा पर नियंत्रण किया जा 
सके तथापि सिचाई के कृत्रिम साधनों (क्रुश्ों, तालाबों और नहरों) के निर्मार भर 
विकास द्वारा चर्षा पर आ्राश्चितता कम क्वी जा सकती है। सिंचाई के साधनों के विकास 
से वर्षा पर आश्चितता घटने के अलावा खेतों की उपज भी बढ़ती है। (देखिए झ, २०)* 
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(२) इसी प्रकार वनों की सुरक्षा, विस्तार, सुव्यवस्था से भ्रुमि की कठाव से रक्षा 
होती है, जलवाग्ु बम और ज्ञीतल रहती है और वर्षा को मात्रा भी बढ़ती है । 
(देखिये श्र. ६) । 

(३) चुधरे हुए बीजों का प्रयोग करने से फसलों को रोग कम लगते हैं और फोड़ा- 
मार औषधियों का प्रयोग करके फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है तथा खेतों 
के चारों श्रोर बाड़ लगाकर जंगली जानवरों से फस्नलों की रक्षा की जा सकती है । 

(४) भ्रूमि के कठाव को रोकने के लिए और कटी हुई भूमि को फिर से कृषि योग्य 
बनाने के लिए भू-संरक्षण का विस्तृत कार्यक्रम श्रपताया जाना चाहिए । 

(देखिये भर, ४) । 

(५) इसी प्रकार मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छी खादों श्र रासा- 
बनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिये और फसलों के फेर-बदल कौर मिश्ररण 
द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिए | (देखिए अ० ४ और २० ॥) 

(६) भारत में खेतों के छोटे-छोटे भर बिखरे हुए होने से खेती के उन्नत-तरोकों 
का उपयोग नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप खेती से उपज कम मिलती है' और 
लागत ज्यादा बैठने से खेती करने में विशेष लाभ नहीं रहता। चकबन्दी, सहकारी 
खेती, भूमि पर सौमा निर्धारण तथा भूमि के पुनः वितरण द्वारा यह समस्या हल की 
जा सकती है । (देखिए अध्याय १८) । 

(७) हम बतला छुके हैं कि भारत में जब तक भु-स्वामी प्रथा प्रचलित थी जमी- 
दार लोग भूमि पर स्थायी सुधार करने में रुचि नहीं लेते थे | यह हप॑ की बात है कि 
स्वाघीनता मिलने के वाद भूमि सुधारों द्वारा सध्यस्थों का श्रन्त करके किसानों को 
. भ्रूमि पर स्थायो अधिकार दिये गये हैं (देखिए अध्याय ६) । सामुदायिक विकार और * 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा ह्वारा राज्य भी भुमि सुधार में सक्रिय भाग ले रहा है । (देखिए 
अध्याय '४४) । 

(८) हम ऊपर ११ वें अध्याय में श्रमिकों की अदक्षता के कारण और दक्षता 
बढ़ाने के उपायों का साधारण परिचय दे चुके हैं और आगे १८ वें अ्रध्याय में खेतीहर 
मजदूरों की समस्याओं का विस्तृत. विवेचन करेंगे । इस अध्याय में सुझाए गए उपायों 
को अपनाने से किसानों और खेतीहेर मजदूरों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है ॥ 

(६) हम बता चुके हैं कि उद्योगों को तरह खेती की उपज भी इसमें लगाई गई 
पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। सम्भवत्तः पूर्णत; यांभिक खेतो हमारे देश में त 
सम्भव ही है और न वांछनीय ही । परंतु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती के 
ओऔजारों में सुधार भ्रावश्यक है । इसी प्रकार उपज बढ़ाने के लिए बढ़िया बीजों भर 
खादों का उपयोग भी झ्रावश्यक है । भारतीय कृषि अनुसंचान परिषद्‌ के उपाध्यक्ष 
डॉ० रघावा ने बतलाया है कि प्रति एकड़ २० पौंड नाइट्रोजन का खाद देने से चावल 
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' और गेहूँ की प्रति एकड़ उपज में क्रमशः ४५ मत और ३ मन वृद्धि हो सकती है।* 
इसी प्रकार सुधरे हुए वीजों को काम में लाने से उपज में ३० से ४० प्रतिशत वृद्धि 
सम्भव है। कम से कम गोवर का जलाना बन्द कंरके खाद के काम में लिया जाना 
चाहिए। बैलों की नस्ल सुधारने और दक्षता बढ़ाने के प्रयत्न करिए जाने चाहिएँ। 
सहकारी समितियों द्वारा “उन्नत कृषि” के लिए पूजी की व्यवस्था होनी चाहिए। 

(१०) गत १५ वर्षों से संवीय और राज्यीय सरकारों के कृपि-बिक्री विभाग 

(ह870प्रणव। (७०४7४ 0०9 ६70थ7॥) विक्री की व्यवस्था को सुधारने, 
उत्पत्ति की श्रेणियाँ स्थापित -करने (ठक्षता॥ड ध्रात शक्षातआवांटक्षाणा) 
में प्रयल्लशील हैं। सहकारी विक्री समितियाँ (20-079०:४४ए७ 98७ 500०४९5) 
भी किंसान को अपनी उत्पत्ति की अच्छी कीमत दिलाने में बहुत सहायता दे सकती हैं, 
जैसा कि उत्तर प्रदेश में ईख की विक्ती समितियों के कार्य से स्पष्ट है। ग्रामीण सर्वेक्षण 
समिति की गोदाम बंनाने की सिफारिश अमल में लाने से भी सुधार की आशा है। 

(११) देहातों में अद्ध-बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ऐसे उद्योग- 
धन्धों की स्थापना और विकास किया जाना चाहिए जिन्हें किसान लोग श्रवकाश के 
समय श्रंपता सेकें। ये उद्योग-घन्धे मुझ्यतः ऐसे होने चाहिए जिनमें खेतों की उपज 
को काम में लेकर देहातों में रहने वालों की झावश्यकता पूर्ति के लिए वस्तुएँ बचाई 
जाएँ । (देखिए अ० २७) 

(१२) किसानों को खेती के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के ऋणों की झ्रावश्यकता 
होती है जिन्हें क्रमशः दी्घ-कालीत, मध्यम-कालीन और अल्प कालीन ऋण कह सकते 
हैं। भ्राजकल किसान लोग ऋण! के लिए मुख्यतः साहुकारों पर निर्भर करते हैँ। 
पिछले ५०; वर्षो से विविध प्रकार की सहकारी साख-समितियाँ और भूमि-वन्धक थेकों 
का विकास किया जा रहा है, परन्तु इनको अधिक सफलता नहीं मिली है। अखिल 
भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन्‌ १६५१ में 
किसानों के ऋणों की पूर्ति में सहकारी संस्थाओं का भाग केवल ३*३ प्रतिशत था। 
लगभग ३'१ प्रतिशत की पूर्ति सरकार से मिलने वाली तकावी श्रादि से होती थी श्रौर 
६४ प्रतिशत ऋणों के लिए किसान निजी ऋशदाताओं पर निर्भर थे जिनमें साहुकार, 
व्यापारी, .जमींदार और किसानों के सगे सम्बन्धी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्ो में इस 
कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सहकारी साख के पुनर्गठन के प्रयत्व किये गये हैं झौर 
साख को उत्पादन कार्य-क्रम और विक्री-व्यवस्था के साथ मिलाने के प्रयत्त किये जा 
रहे हैं। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और सहकारी संस्थाश्रों द्वारा दिये जाने वाले 
ऋों की मात्रा ५०-५१ में २३ करोड़ रुपयों से बढ़कर ६०-६१ में १६० करोड़ रुपए 
हो जाने की आज्ञा है। सहकारी विकास अव्ययन मण्डल (जैेंणाताए 07007 

(॥) - गाया दाणि|एव]0ण॥, ५१०4, 4, 0. 783 
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0॥ (00-07णरक्वाए० 96एथैणु)।0ा।) ने सुकाव दिया है कि (तीसरी यौजना कु 
अवधि में सहकारी संस्थाओ्रों के द्वारा ४०० करोड़ रुपये भ्रल्प-कालीत, १५० कर: 
रुपये मध्यम-कालीन और ११५ करोड़ रुपये दीघ-कालीन ऋणों की व्यवस्था की जानी 
चाहिये ।* व 
(१३) स्वाधीनता मिलने के वाद भूमि पर राज्य और किसानों के वीच मध्यस्थों के 
उन्मूलन के लिये अनेक कानूव बनाए गए हैं । साथ ही भु-घारण सुधारों हारा किसानों 
को राहत देने के लिए लगान में कमो, बेदखली से बचाने के लिये भूमि पर स्थायी 
भ्रधिकार, और भूमि खरीदने के श्रधिकार देने के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं । 
फिर भी कई कारणों से हल चलाने वाला वास्तव में जमीन का मालिक नहीं बन 
सका है और कई लोग जो खेती पर मेहनत नहीं करते खेती की उपज का बड़ा हिस्सा: 
हड़प लेते हैं। भ्रतएवं किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए जमीन की 
उपज का बड़ा भाग खेती करने वालों के. हाथ में रहे इसकी व्यवस्था करना 
आवश्यक है । है हि 
(१४) भूमि पर जन-भार बढ़ने से देहातों में कई ऐसे लोग हैं जो खेती के काम में 
लंगे हुए दिखलाई देते हैं, परन्तु वास्तव में वे खेती की उपज बढ़ाने में विज्येप योगदान 
नहीं देते और यदि उनको खेती से हठा लिया जाय तो भी खेती की कुल उपज विशेष 
कम नहीं होगी । दूसरे शब्दों में, इन लोगों की सीमान्त उत्पादिता शून्य या नाम-मात्र 
की है श्र थे शुप्त वेकारी के शिकार हैं। श्रौद्योगिक विकास द्वारा इन लोगों को खेत्ती 
के काम से हटाकर प्रन्य उत्पादक कार्यो में लगाया जाना चाहिए । (देखिए श्र० ४०) 
(१५) लेती की उन्नति के लिये खेती करने वालों के हृष्टिकोश में परिवर्तन लाने 
की भी श्रावइपकता है। शिक्षा के प्रसार, विशेषतः सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा 
के विस्तार एवम्‌ प्रचार और प्रभावी प्रदर्शनों द्वारा किसानों के हृष्टिकोश में परिवतंन 
लाया जाना चाहिये भर उन्हें खेती के उन्नत तरीकों को भ्रपनाने तथा साम्राजिक 
हड़ियों की दासता से मुक्त कर भ्रपनी आ्िक उन्नति में जुट जाने के लिए तैयार करना 
चाहिये । 
परीक्षा के प्रइन 
छंत्रां्शज।(॥ ए परेशुं॥षीज्षा, 5. 8, 


(]) 25९55 (6 ०5९३ ० (6 990८एक्राता०5५ ० ॥॥0[ 47 बड्ांसा(पराल, 
5९९९५ जञाएगी९४ 40 ॥7970790 06 ००४०090॥5, (!959) 
(2) रीवा शढ धाढ गत छएा०णथार 6 तंता घहु्एप।पा6 ? न6ए 45 
६ छाणए0०5०१ 40 500० धाशा 0078 ९ 0९९-३४९१३ छ़ांधा १ (#ह879, 955) 
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अठारहवाँ अ्रध्याय 
भारत में खेतों का उपविभाजन श्रौर श्रपखण 


/भारत में कृषि की पिछड़ी हुई अवस्था झौर किसानों की निर्धनता के जो अनेक 
कारण हैं, उनमें से एक सुझ्य कारण भूमि का उपविभाजन भ्रौर शपस्ण्डन है ।# : 
उपविभाजन का श्र्थ भूमि के बंटवारे के कारण खेतों का ब्लाकार बहुत छोटा हूं! 
जाना है। जब खेत एक साथ मिले हुए भहीं होते और दूर-हुर बिखरे होते हैं तो 
अप्खण्डन फहलप्ता है १ 

खेतों का उपविभाजन--भारत में खेती की एक बड़ी कमी यह है कि हमारें देश में 
अधिकांश खेत बहुत छोटे-छोटे और एक दूसरे से दूर-दूर विखरे हुए हैं। भनुमान हैं कि 
भारत में श्रौसत खेत ७*५ एकड़ का है। परन्तु देश में अधिकांश खेतों का क्षेत्रफल ५ ' 
एकड़ से कम है। अकाल-जाँच भश्रायोग के अनुसार खेतों का औसत झ्राकार वम्बई में 
११०७ एकड़, पञ्जाव में १० एकड़, उत्तर प्रदेश में ६ एकड़, बंगाल में ४५ एकड़, 
मद्रास में ४४ एकड़ है। अनेक खेतों का वास्तविक आकार औसत से बहुत कम है । 
सन्‌ १६४६-५० की क्ृपि-श्रम-जाँच से ज्ञात होता है कि मद्रास, बिहार झौर बंगाल में 
अधिकांश खेतों का श्राकार २ एकड़ से भी कम है । योजना आयोग ने अपनी हाल की 
रिपोर्ट में बतलाया है. कि उत्तर प्रदेश, वम्बई, मच्य प्रदेश, उड़ीसा, विहार, आसाम, 
मैसूर, विवाकुर-फोचीन, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश झौर कुर्ग में ५ एकड़ या उसमे कम के 
खेतों का. अनुपात क्रमश: ८१९२, ५२९३, ५१९५, ७४'२, ८३३, ६६'१, ६६/२, 
६४'१, ४५४, ६५० और ७६० प्रतिशत है।' संक्षेप में देश में अधिकोंण खेत ५ 
एकड़ से छोटे हैं । 

यदि हम श्रपने देश के खेतों के आकार की तुलना श्रन्य देशों के खेतों के श्राकार से 
करें तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे देश के खेतों का श्रौसत आकार अन्य देणों की 
तुलना में बहुत कम है। जहाँ भारत में खेतों का औसत आकार ७५ एकड़ है वहं 
इड्लेंड में २० एकड़, फ्रांस में २० एकड़, जर्मनी में २१९४ एकड़, हालेंड में २६ एकड़ 
झौर अमेरिका में १४५ एकड़ है । र 

खेतों का अपखण्डन--भारत में भुमि का उपविभाजन ( 509 तीशं४०0 ) 

प्रायः अ्पखण्डन ( गिद807900॥ ) के साथ-साथ पाया जाता है ॥ हमारे खेतों 
]. प्वाश ९6 शढथए ?]87, 00. 99-202 ह 

2, जात, 270' जठ0 &९०0०7०॥0ए (958) ; प॥४ एप्शाएश्णाड फएाए- 
90॥, 000४. 007)098, 9. 8 
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का आकार छोटा ही नहीं है वरन्‌ खेत एक स्थान पर स्थित न होकर विखरे हुए 
हैं और छोटे-छोटे द्रुकड़ों में एक-दुसरे . से इतनी दूर पर स्थित होते हैं कि उन पर 
खेती करने वाले को बड़ी कठिनाई होती है ।डा० मान (]र्थ॥॥॥) ने वम्बई प्रान्त में 
सर्वेक्षण से पता लगाया है कि भरू-स्वामियों की जोतों भौर कृषि दोनों ही में बहुत अ्रप- 
खण्डन है। श्री रामलाल भल्‍्ला ने पंजाव के बहरामपुर गाँव में ३४९५ प्रतिशत किसान 
ऐसे पाये, जिनमें से प्रत्येक के पास जमीन के २५-२४ टुकड़े थे। कहीं-कहीं ऐसे भी क्षेत्र 
हैं, जहाँ खेतों का इतना अधिक अपखण्डव हो छुका ५2 ही असंभव हो भई है । 
कारण 

खेतों के छोटे भर दूर-दूर होने के मुल्य कारण निम्नांकित है :--- 

(१) उत्तराधिकार के नियम--इजूलेंड में ज्येश्धिकार का नियम ( 7.8 
0६ ?॥४0१७४ॉए7४ ) प्रचलित है जिसके अनुसार पिता की मृत्यु पर उसकी 


दम रा ह्ल्ट भू-सम्पति का विभाजन नहीं होता, वरत्‌ 
खेत हु दर दर पका ज्येप्र पत्र उसमे कचरा 

रु तों के जमे 3 पे गा है ॥ उसका ज्येप्र पुत्र उसकी सारो भू-सम्पतति का- 
| (१ हे अल का सब 9 स्वामी होता है। फलस्वरूप वहाँ खेत बड़े-बड़े 
प्र उमर #० हैं । हमारे देश में हिन्दुओं झौर मुसलमातों: 
७. (२) भूमि पर जन-भार वृद्धि ४ शैनों के उत्तराधिकार के नियमों डे 

घः धप ! दोनों के उत्तराधिकार के नियमों. या रीति- 
५ (३) व्यक्तिबद का विकास #8- भें 22 श 

मा के की हे ! रिवाजों में ज्येछता के अधिकार को नहीं माना 
हम १ जाता हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
99399325392353293 35 छत €६छ फेक 2 तर की भृत्यु त्‌ उसक 


भूसरम्पत्ति का उसके उत्तराधिकारियों में विभाजन होता हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी को+ 
उसके पूर्व॑ज की भूमि का एक भाग प्राप्त होता है। हिस्सेदार, परिवार की भूमि की 
प्रत्येक पाटी में हिस्सा लेना चाहता है, वह अपना सारा हिस्सा एक ही पाटी में लेना 
पसन्द नहीं करता है। फलस्वरूप प्रत्येक हिस्सेदार को कई छोटे छोटे टुकड़े एक-दूसरे 
से काफी दूर प्राप्त होते हैं । हे 0 प्र 
(२) भरुमि पर जन-भार की वृद्धि--भारतवर्प की 'जन-संझ्या-उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है परन्तु उद्योग-पन्धों का विकास नहीं हो रहा है। उल्दां विदेशी आयात की 
वस्तुओं की प्रतियोगिता के कारण कुटीर उद्योग-घन्घों का नाश हो गया है। फलस्वरूप हि 
भूमि पर आश्षित मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है | भूमि पर प्राश्चित जन- 
संख्या का अनुपात सन्‌ १८६१ ई० में ६२ % था सर्‌ १६०१४७० में: ६८ प्रतिशत हो 
गया ओर सन्‌ ११ और २१ में यह छर % पाया गया | सन्‌ १६३१ को जन-गणाना : 
के अनुसार यह ६६ प्रतिशत था और सन्‌ १६५१ की गणशनानुसार बहू ७० % था। 
उद्योग भर व्यवसाय के श्रभाव में प्रत्येक उत्तराधिकारी परिवार की भू-सम्पत्ति में 
अपना भाग लेने का इच्छुक रहता है। इस प्रकार हिस्सेदारों की संत्या में वृद्धि होने से- 
भेर्वेक के हिस्से का क्षेत्रअच घटता जाता है| श्रनुमात लगाया जाता ' है कि हमारे देण 





भारत में खेतों का उपविभाजन और अपखण्डन हे रछछ 


में कृषि पर भ्राश्षित प्रति भनुष्प के हिस्से में श्रोसतव एक एकड़ से भी फस प्रति श्रत्ती 
है । इस प्रकार एक औसत परिवार के पास केवल ३ या ४ एकड़ भूमि होती है, जब 
कि सन्तोपप्रद जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिये प्रति परिवार ३० एकड़ भूमि की 
आवश्यकता वतलाई जाती है ॥" 

(३) संपुक्त परिवार प्रणाली की प्रवनति--प्राचीनु-काल में हमारे देश में संपुक्त 
परिवार प्रणाली (॥00५ #क्लाग५ 59807) प्रचलित थी । परिवार के सब सदस्यों 
की सम्पत्ति सामुहिक और अ्विभाजित रहती थी | परन्तु वर्तमान अवस्था में व्यक्तिगत 
स्वार्थ, सन्देह और ईर्ष्या वे कारण इस प्रणालो का केवल नाम ही रह गया है | परिवार 
के सदस्य पारिवारिक हित से व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देते हैं श्रौर पारिवारिक 
सम्पत्ति का विभाजन करके अपने भाग की सम्पत्ति अलग रखना पसच्द करते हहैं। 
फलस्वरूप जो भू-सम्पत्ति पहले भ्रविभाजित थी उसके भी श्रव छुकड़े-ढुकड़े हो गये हैं । 

(४) साझे की प्रथा--अनेकों भ्रृ-स्वामी अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते । 
वे किसानों द्वारा खेती कराते हैं जिसे “सिझारे' देना कहते हैं।वे सारी भूमि एक ही 
किसान (प्िफरारियो) को नहीं देते परन्तु अलग-अलग किसानों (स्िक्तारियों) को देते 
हैं। इस प्रथा से स्वामित्व श्रविभाजित रहते हुए भी खेती श्रलग-प्रलग होती है भौर 
प्रत्येक किसान को छोटे-छोटे खेत प्राप्त होते हैँ । बहुधा एक ही किसान कई जमीदारों 
के साथ साझे के सम्बन्ध रखता है और उसकी एक-दूसरे से असुविधाजवक दूरी पर 
स्थित खेतों पर खेती करना होता है । 

उपविभाजन भर अपखण्डन के दोष - बहुत छोटे खेतों पर खेती करने से कई 
तरह के श्रपव्यय होते हैं जिससे लागत बढ़ जाती है और खेती आर्थिक दृष्टि से श्रलाभप्रद 
हो जाती है । मुख्य दोप 'निम्नांकित हैं :-- 

(१) खेत का क्षेत्रफत छोटा होने के कारण बैलों और औजारों को पूरा काम नहीं 
मिलता । माना कि एक बजोड़ी बल झौर एंक हल की सहायता से एक किसान दस 
बीघा भूमि पर अं छी तरह काइत कर सकता है, किन्तु उसके पास केवल पाँच ही 
बीघा भूमि हो तो वह अपने साधनों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता । फलस्वरूप प्रति 

इकाई; उत्पादन लागत अधिक होती है । कोई-कोई खेत तो इतने छोटे होते हैं कि भली- 
भाँति जोते या वोये भी नहीं जा सकते । उनमें काइत करने का खर्चा उनकी उलत्ति 
के मूल्य से श्रधिक्ष होता है। इनमें खेती करता अलाभग्रद (एण600707र0) होता 
है । इस प्रकार कई खेत खाली छोड़ दिये जाते हैं । 

(२) छोटे-छोटे और दूर-दूर स्थित खेतों में अलग-अलग वाढ़ लगाने और मेंड़ 
छोड़ने में खर्चा बैठता है तथा बहुत भ्रूमि खेती के काम से निकल जाती हैं। यदि- वाड़ 
नहीं लगाई जाय तो जानवर फसल नष्ट कर देते हू । 
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कै 


एप्प का तुला टिएएप न 


(३) छोटे-छोटे श्रोर बिखरे हुए खेतों के लिए अ्रलग-अलग छुए नहीं खोदे हा 
सबते हैं बचोंकि छोटे खेत के लिए अलग कुय्याँ बनाना प्रलाभप्रद होता हैं। कुझ्नों के 
अभाव में इन खेतों की सिंचाई का उपयुक्त प्रवन्ध नहीं होता । दूसरों के कुझओों से पानी 
लाने में खर्च अधिक होता है और रास्ते में पानी व्यर्थ न होने श्लोर झगड़े होने का 
इर रहता है। यदि सामे के कुएँ बनामे जायें तो मरम्मत के अभाव में भीतर खराब 
हो जाते हैं । हि 

(४) छोटे-छोटे और विखरे हुए खेतों में भ्रम-वचत करने के उपायों ([.800प7 
80 जा8 06ए॥०2७) का प्रयोग नहीं हो सकता । यान्त्रिक खेती ( अध्याधां2९0 
(प्रापएक्षांणा) असम्भव हो जाती है, क्योकि ट्रक्टर ([8007), स्क्रपर 
(8०७), बुल-डानर (ठप ॥0084), धृंगर (7788707) इत्यादि कलें 
काम में नहीं ली जा सकती । इस प्रकार प्रगतिशील झौर वैज्ञानिक खेती असम्भव 
होती है । 

(५) दूर-दूर स्थित खेतों में खेती करने में खाद, बीज, उपज, लाव, चरस, फावड़ा 
आ्रादि औजारों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में समय, शक्ति भौर घन का 
अपव्यग होता है । . 

६) खेतों के बिखरे हुए होने से सीमा, बाड़, मार्ग एवं जल-सम्बन्धी अनेक भागड़े 
ओर मुकदमें'्वलते रहते हैं जिनमें व्यथं समय, शक्ति 'शौर सम्पत्ति का नाग होता है । 
४-९5) छोटे और दूर-दूर स्थित खेतों पर निगरानी करना कठिन और खर्चीला 


होता ह्दै ) ०७३७ 


है 


*-(<) छोटे-छोटे खेतों की जमानत पर आसानी से रकम उधार नही मिलती शौर 
ऊँची व्याज की दर देनी पड़ती है। 


(६) प्रथिकांश खेतों के गलत आकार-प्रकार के होने से उत्पादन की मात्रा ' 
अनिश्चित रहती है और मूल्यों में श्रस्थिरता रहती है । नह 

(१०) छोटे-छोटे खेतों पर खेती करने से होने वाली हानि से बचने का एक तरीका 
जापान की तरह गहरी खेती करने का है परन्तु जब किसानों को एक ही चक 
में खेती करने के वजाय अलग-अलग विखरे हुए छोटे-छोटे खेतों पर खेती करना होता 
है तो वे अपना पूरा ध्यान किसी एक खेत पर नहीं लगा सकते । इस प्रकार खेतों के 
अपखण्डन से गहरी खेती में कठिनाई होती है । 

उप-विभाजन और अ्रप-लण्डत् फा पक्ष--खेतों के 
के पक्ष में निम्तांकित बातें कही जाती हैं :-- 

(१) उप-विभाजन के पक्ष में क 
है और भू.स्वामी कृपकों के एक ऐसे 


उप-विभाजन और अप-खण्डन . 


हा जाता है कि इससे भूमि का सम-वितरण होता 
वर्ग का जन्म होता है जो स्वतंत्रता और स्थिरता 


ड्. * थीं 


भारत में खेतों का उपधिभाजन श्रौर अपखण्डन २४६ 


का पोपक होता है । परल्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहुत छोटे-छोटे खेतों पर 
काइत करने वाले लोग प्रायः बहुत गरीब होते है जिनसे राष्ट्र कमजोर हो जाता है। 
(२) इसी प्रकार खेतों के श्रप-खण्डन के पक्ष में दो बातें कही जाती हैं-- 
(क) अलग-अलग खेतों में मिट्टी अलग-अलग तरह की होती है और उत्त पर झलग- 
अलग फसलें बोई जा सकती हैं | भ्रतएव यदि एक फसल खराब हो जाये तो दूसरी से 
काम चलाया जा सकता है। 


(ख) विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से किसानों को साल में ज्यादा दिनों तक 
काम मिलता है। परन्तु ये दलीलें देने वाले भूल जाते हैं कि जब हम खेतों के अप- 
खण्डन वी बात करते हैं तो हमारा अभिप्नाय ऐसे खेतों से होता है जिनमें एक सी मिट्टी 
हो और एक सी फसलें बोई जाती हों अतएव यह दलीलें भी थोथी हैं । 

। उपचार 

छोटे-छोदे और दूर-दूर स्थित खेतों की समस्या को हल करने के लिए जो उपाय 

सुझाये गए हैं उनमें मुख्य निम्तांकित हैं :--- > 
« -(१) ज्येष्ठताधिकार नियम ([.29 0 श70897#07०)--इस प्रवृत्ति को 
रोकने का एक उपाय यह है कि हमारे उत्तराधिकार के तियमों में संशोधन कर इच्ध- 
लण्ड की भाँति ज्येह्ता का नियम अपना लिया जाय | इस नियम के अनुसार भू-स्त्रामी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी भ्रूमि का स्त्रामित्व केवल सबसे बड़े लड़के को मिलता है ॥ 
ऐसा भी नियम बनाया जा सकता है जिसमें भूमि का स्वामित्व श्रलग-अलग हो, किन्तु 
खेती मिल कर की जावे । ये सुधार श्रव्यावहारिक हैं। | 

(२) श्रोद्योगीकरण---उद्योग-पन्धों के विक्रास हारा भी भ्रूमि पर जन-भार कम 
किया जा सकता है। किस्तु इस उपाय से भी भूमि पर से अधिक भार कम होने की 
सम्भावना नहीं है। फिर यह॒ उपाय तुरन्त लागू नहीं किया जा सकता । 

. (३) चकबन्दी (00500 4007 ०६ पछणतावर-्ट)--छोटे और बिखरे हुए 
खेतों की समस्या को हल करनले का एकमात्र प्रभावी उपाय चकवन्दी है । के 
जिस सनुष्य के पास भूमि दे! बिखरे हुए छुकड़े हों, उसे एक ही स्थान पर उनके 
समान पूल्य की इकट्ठी भ्ूत्ति देने की विधि को 'चकदन्दी' कहते हैं ॥ इसका उद्देश्य 
प्रत्येक किध्वान को इतनी भूमि प्रदात करता है कि उत्तम खेती करके वह अपनी श्राथिक 
दशा सुधार सके । आरादर्ग यह होना चाहिए कि प्रत्येक किसात के पास इतनी भूमि हो 
कि वह अपने श्रम और पूंजी की सहायता से भ्रधिकतम॒,उंत्पत्ति प्रात कर सके | 
चकबन्दी के लिए सुर्ष रूप से दो तरीके अपनाए गए हैं--(१) स्वेच्छापूर्वक 
चकबन्दी, जो' अधिकांशत; सहकारी संमितियों के तत्त्वावधान में की जाती है, और. 
(२) अवतिवाय चंकबन्दी,- जो कानून -के अन्तगंत सरकारी विभागों-के-तत्त्वावंधानें” 


श 


२५० भ्रठारहंवाँ अध्याय 


ह्ध्ध्ध्ह्श्ह्स्च्ह्ध्ध्ध्ध्व्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्णः भेंकी जाती है। आरम्भ में चकवनन्‍्दी 


॥ खेतों के उपविभाजन और ग स्वेच्छापूर्वक घुरू की गई । सबसे पहले 
| भअ्रपल्एडन के उपचार गा बड़ौदा राज्य में सन्‌ १६२० में ऐसा 
७४ (१) ज्येप्ठताधिकार का ॥ क्ानुन बनाया गया जिसके अन्तगंत 
४ समन - १... किसान चाहें तो सरकार चकबन्‍्दी की 
| 22 आज क 0 श्ाज्ञाएँ जारी कर सकती थी । साथ ही 
५ (३) चकबन्दी # पंजाब और उत्तर-प्रदेश श्रादि राज्यों 
! पा ५५५०0७०७७8 3 में सहकारी झ्राधार पर चकवन्दी का 
कि (५) सहकारी झेती है काम शुरू किया गया। यद्यपि इस 
उस डजशिकत से कक ते लेतेते आड9 उजक केजेल.. प्रकार की गई चकवन्दी का परिणाम 


बहुत लाभप्रद रहा, किन्तु इस ओर प्रगति की गति बड़ी मन्द रही क्योंकि कोई भी 

किसान चकवन्दी की योजना को अस्वीकार करके प्रगति रोक सकता था। अतएव 

चकवन्दी के कार्यों में कानूनी श्रनिवार्यता लागू की जाने लगी । आरम्भ में ऐसे कानून 

बनाए गए, जितके अधीन यदि किसानों का वहुमत या निर्धारित प्रतिशत चकवन्दी को 

योजना स्वीकार कर ले तो वह योजना अल्पमत पर अनिवार्य॑त्: लाग्म की जा सकती 

थी । सबसे पहले सन्‌ १६२८ में मध्य प्रदेश में ऐसा कानुन वनाया गया जिसके श्रधीन 

कम से कम है भूमि पर स्थायी अ्रधिकार रखने वाले लोग, जिनके पास कृपित क्षेत्र 

का 3 भाग हो; किसी चकबन्दी की योजना को स्वीकार करलें तो वह सभी पर अनिवार्य 

रूप से लागू की जा सकती थी। इस प्रकार के कानून पंजाब (१६३६) और उत्तर 

# प्रदेश (१६३६) में भी वनाए गए । कितु प्रगति अधिक सन्तोपजनक नही रही; क्योंकि 

चुकबंदी की पहल किसानों की ओर से आने पर ही कार्य संभव हो सकता था। भ्रतएव 

आगे चलकर ऐसे कानून बनाए गए जिनके ग्राधीन सरकार को किसी क्षेत्र में चकबन्दी 

के लिए पहल करने का और अनियाय रूप से चकवनन्‍्दी की योजना को लाभ करने का 

श्रधिकार प्रदान कर दिया गया। वम्बई (१६४७), पंजाव (१६४८),दिल्ली (१६४८), 

उत्तर प्रदेश (१६५३) और राजस्थान (१६५४) में इस सम्बन्ध में कानून बनाये गए । 

पहली और दूसरी दोनों योजनाओ्रों में चकबन्दी की आवश्यकता पर बल दिया 

गया। १६५६ में योजना श्रायोग ने एक स्मृति-पत्र तैयार किया, जिसमें सामुदायिक 
विक्राप्त और राष्ट्रीय क्षेत्रों में चकबन्दी के कार्यो को प्राथमिकता देने की सिफारिश की 

गई । पहली योजना की अ्रवधि में बम्बई में २० लाख एकड़, मध्य-प्रदेश में २१ लाख 

एकड़, पंजावमें ४८५ लाख एकड्ड, पेप्सू में १३ लाख एकड़ और उत्तरप्रदेश में ४४ लाख 

| , एकड़ भूमि पर चकबंदी का कार्य किया गया | राज्यों की दूसरी योजना में चक्बंदी के 

*, लिए ३७५ लाख रुपयों का प्रावधान है और दूसरी योजना की अयधि में लगभग ३६० 


8 । 


ला एकड़ भूमि. पर चकव॑ंदी करने का लक्ष्य स्वीकार किया गया है | 





भारत में खेतों का उपविभाजन और शपखण्डन * २५१ 


पिछले वर्ष आमन्क्र-प्रदेश, आयाम और मैसूर भें चक्रवन्‍दी सम्बन्धी कानुन बताये गये 
झौर मध्य-प्रदेश में चकवन्‍दी का काम आसान करने के लिए एक व्यापक “भर-राजस्व 
संहिता” तैयार की गई। ३० जून, १६३८ तक १८१८७ लाख एकड़ भूमि पर 
चकबन्दी का काम हो चुका था और १०५"२९८ लाख एकड़ भूमि का चकबन्‍्दी का 
कार्य चालू था ।* 

कई राज्यों में खेती के उप-विभाजन और अपखण्डन को रोकने के लिए भी कानुन 
बनाए गए हैं । वम्बई, दिल्‍ली, पंजाब, और पेप्सू में पहली योजना के शुरू होने से पुर्व 
ही ऐसे कानून वनाए जा चुके थे | तब से आसाम, विह्वर, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, 
उत्तर-प्रदेश और परिचमी बंगाल में भूमि के अ्रन्तरण और बंटवारे के तियमन के लिए: 
कानून वनाये गए हैं जिससे कि खेतों का आकार निश्चित सीमा से भीचे नही जाने 
पाए। अधिकांश राज्यों में अत्यधिक उप-विभाजन शौर अ्रप-खण्डन को रोकने के लिए. 
कानुन बनाए जा चुके हैं ।* 

(४) श्राथिक् जोत का निर्धारण :--खेतों के लिए अत्यधिक उप-विभाजन और 
अप-खण्डन को रोकने के लिए भूमि को श्राथिक जोत (36070णगा6 ॥0+%7॥ह8) 
निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया जाता है। श्राथिक जोत की कई अलग-श्रलग 
परिभाषाएँ की गई हैं। कीटिय (06४(४26) के अनुसार “"भ्राथिक जोत से हमारा 
अभिप्राय ऐसे खेतों से है जिनकी उपज आवश्यक खर्चा निकालने के बाद किसान और 
उसके परिवार को उचित आराम के स्तर पर रख्ने के लिए काफी हो।” डा० मान 
(७॥॥) के अनुसार “आशिक जोत उसे कहते हैं जिस पर खेती करके एक ओसत 
परिवार संतोषप्रद न्यूनतम जीवच-स्तर पर रह सके ।” प्रो० स्टेनले जेवन्स (98॥[09 
४6५०7) के अनुसार: 'झाधथिक जोत उसे कहते हैं जिसमें किसाव उच्च जीवन-स्तर | 
व्यतीत कर सके ।” एक श्रन्य परिभाषा के अनुसार “भझाधिक जोत, खेत के ऐसे झ्राकार 
को कहते हैं जिस पर खेती करने से एक झौसत क्सिन परिवार के श्रम और पृजी- 
को पूरा रोजगार और अधिकतम सम्भावित प्रतिफल प्राप्त हो सके ।” इन सब परि- 
भाषाप्रों में यह बतलाने का प्रवत्त किया गया है कि खेतों का आकार कम से कम 
इतना होना-चाहिए कि औसत किसांन परिवार झावश्यक खर्चा तिकाल कर आराम से 
जिन्दगी विता सके । यह तभी सम्भव हो सकता हूँ जब उसके परिवार के लोगों को 
खेतों पर साल भर लगातार काम मिलता रहे और यथेष्ट उपज और आमदनी प्राप्त हो 
सके । यह स्पष्ट है कि प्राथिक जोत और खेतों के सर्वोत्तम आकार में बहुत अन्तर है; 
क्योंकि विश्युद्ध आर्थिक दृष्टि से खेतों का सर्वोत्तम आकार वह साना जायगा जिस पर 
खेती करने की लागत कम से कम हो । परन्तु भारत जँसे घने आवाद देश में जहाँ 
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खेतों का श्राकार बहुत छोटा हो खेतों के सर्वोत्तम: आकार की वात करना अत्याव- 
हारिक होगा | इसलिए सर्वोत्तम झ्राकार के खेतों की जगह खेतों की आधथिक जोत ह 
प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए | . ० द 
ग्राथिक जोत निर्धारित करने के लिए मिट्टी की उपजाऊ द्ाक्ति, वर्षा की मात्रा; 
सिचाई के उपलब्ध साधन, उपलब्ध पूंजी तथा खेती के लिए श्रपनाए जाने वाले 
तरीकों श्रादि कई बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । फिर भी खेती का व्यावहारिक 
ज्ञान रखने वाले किसी बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा 
कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष क्षेत्र में श्राथक जोत कितनी होनी 
चाहिए । उदाहरण के लिए कीटिंग ने बतलाया है कि दक्षिण में श्रादर्श जोत एक 
जगह मिली हुई ४० या ५० एकड़ भूमि होगी जिस पर कमर से कम सिंचाई के लिए 
एक. कुँआ भर रहने के लिए मकान हो । यह उल्लेखनीय है कि इस उदाहरण में 
कीटिंग में इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी क्षेत्र में आरथिक जीत निर्धारित करने 
के लिए केवल भूमि के क्षेत्रफल पर ध्याव देता ही काफी नहीं होगा लेकिन इस वात 
प्र भी ध्यान देना होगा कि उतनी भूमि झलग-अलग बिखरी हुई न होकर एक ही चक, 
'में उपलब्ध हो । | 
कभी-कभी यह भी सुझाव: दिया जाता है कि अ्रभाधिक जोतों की समस्या को दूर, 
करने के लिए भुमि की श्रधिकतम श्रौर न्युनतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। 
जिन लोगों के. पास भ्रधिकतम निर्धारित सीमा से श्रधिक भूमि हो वह क्षतिपूर्ति देकर- 
न्यूनतम सीमा से कम भूमि वाले किसानों या भूमिहीन श्रमिकों में बाँद देनी चाहिए. 
य्रा सहकारी खेती के लिए दे देनी चाहिए | सबसे पहले कांग्रेस की आर्थिक कार्यक्रम 
“समिति ने, जिसके भ्रध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू थे, सन्‌ १६४७-४८ में सामाजिक, 
न्याय के आधार पर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रक्‍खा और 
साथ ही यह भी सुझाव दिया कि देश में अधिकतम आय राष्ट्रीय व्यूवतम झ्राय की ४०- , 
गुवी से अधिक नहीं होनी चाहिए । परन्तु उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति, ' 
जिसके अध्यक्ष पं० गोविन्द वललभ पंत थे, खेती की अधिकतम सीमा लगाने के पक्ष में ; 
नहीं थी । कांग्रेस ऋृषि-सुधार-समिति ते यह राय दी कि भूमि की अ्रधिकतम सीमा 
भ्राथिक जोत की तीन ग्रुनी होनी चाहिए। परन्तु यह सामाजिक न्याय के झाधार पर छोटे 
आकार की खेती के पक्ष में थी जिन्हें “बुनियादी जोत” (3280 घत्रणताए9) के नाम 
से पुकार सकते है। पहली योजना के प्रारम्भिक मसौदे में अनाज की उपज बढ़ाने पर 
जोर दिया गया और केवल भविष्य में प्राप्त की जाने चाली भूमि-सीमा निर्धारण का 
भस्ताव रखा गया। परन्तु पहली योजना के अन्तिम मसौदे में योजना श्लायोग ने सामा- 
 जिक न्याय के भ्राधार पर मौजूदा खेती पर भी सीमा निर्धारण पर जोर 


कि भाः (दिया और यह 
उु्ाव दिया गया कि भूमि की अधिकतम सीमा ' 'परिवार-जोत” , (ए्क्षाओर पग- 
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वाटर) की त्तीन झुनी होनी चाहिए ६ इसमें राज्यों से झेतों की गणना (('टााड०8 0६ 
घगवाए) करके अधिकतम सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की गईं। तदनुसार 
भूतपूर्व २२ राज्यों में अलग-अलग प्रकार से खेतों की गणना का कार्य किया 
गया। द्वितीय योजना में सीमा निर्धारण सम्बन्धी सिफारिशें दोहराई गई और मौजूदा 
भूमि पर भी परिवार जोत की तीन ग्रुती सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की गईं । 
योजना झ्रायोग को राय में भूमि पर सीमा निर्धारण का यह कार्य दूसरी योजना की 
अवधि में पूरा हो जाना चाहिए ॥ 

सूचता मिली है कि श्रान्ध्र-प्रदेश, आसाम, वम्वई, जम्पू और कारमीर, मध्य-प्रदेश, 
मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्‍ली में भविष्य में प्राप्त 
की जानें वाली भूमि पर सीमा निर्वारित करदी गई है । इस प्रकार श्रान्क्र-प्रदेश, प्रासाम 
बम्बई, जम्मू और काइमीर, मैसूर, पंजाब, पश्चिमी बंगाल श्रीर हिमालय प्रदेश .में 
भौदूदा भूमि पर भी सीमा निर्धारण करने के लिए भी कानुन वनाये जा छुके हैं । 
दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं ।* नागपुर अधिवेशन में 
काग्रेस द्वारा भूमि की श्रधिकतम सीमा निर्धारित करने भौर अ्रतिरिक्त भूमि को भ्रुमि- 
हीन श्रमिकों में बॉटने का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद इस दिश्ञा में तेजी से प्रगति 
हुईं है । 


समालोचना : | 


पक्ष ; (१) भूमि की अधिकतम सीसा निर्धारित करना सामाजिक न्याय की हृष्टि 
से आवश्यक है; (२) सीमा से अधिक भूमि भूमिहीनों में बाँट कर उनको राहत पहुँचाई 
जा सकंती है; (३) इस नीति से भ्रूमि का पूरी अच्छी तरह उपयोग करने में भी 
सहायता मिलेगी । 


विपक्ष : (१) परन्तु “आधिक जोत” निश्चित करने में कठिनाई होती है भौर 
क्षतियपूत्ति के रूप में बड़ी लागत लगती है। (२) सीमा निर्धारण से उत्त श्रमिकों में. 
वैकारी फैलेगी जो बड़े फार्मो पर मजदूरी करते हैं। (३) फिर जब तक श्रन्प प्रकार 
की सम्पत्ति व आय पर सीमा नहीं लगाई जाती केवल भूमि पर सीमा लगाना एक 
प्रकार से भृ-स्वामियों के प्रति अन्याय होगा । (४) सीमा निर्धरिण का एक कुपरिणाम 
यह होगा कि भू-स्वामी भूमि के सुधारने में पुजी लगाना बन्द कर देंगे। (१) यह भी 
भय है कि सीमा निर्धारण से संडियों में विक्रो के लिए आते वाली उपज कम पड़ 
जायगो, क्‍योंकि यह भ्रधिकांश चंड़े फार्मों से आती है । (६) यह भी कहा जाता है कि 
सीमा निर्धारण से जो भूमि भुमिहीनों में बाँटने के लिए प्राप्त होगी वह बहुत थोड़ी 
होगी । इस प्रकार भूमिहीनों को इस नीति से विशेष राहत नहीं मिल सकेगी । 


_7. ता 960, 99. 265-66. 
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(५) सहकारी खेती 
श्र्थ : छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतों के दोषों को दूर करने के लिए सहकारी 
खेती (00-07शक्षाए० धिएा?8) भी अपनाई जा सकती है। खेती की इसे 
पद्धति में प्रायः छोटे-छोटे किसान अवनी गरीबी भ्रीर कमजोरी दुर करने व बीच के 
लोगों के शोपण से बचने के लिए पारस्वरिक सहयोग के आधार पर खेती करते हैं। 
सहकारिता वा सिद्धांत आरम्भ में खेती के कुछ कामों में; जैते-श्रच्छे बीजों, खादों भौर 
झौजारों की पूर्ति तथा उपज की बिक्री में लाश किया जा सकता है झौरं श्रागे चलकर 
देतों को आपस में मिलाकर तथा मिलकर खेती करने श्लौर जमीन को रखने में: भी 
लागू किया जा सकता है। . हट 
भारत की-पहली झौर दूसरी योजनाओं में भूसि'की समस्या के हल के लिये 
सहकारी ग्राम प्रवन्ध की योजना स्वीकार की गई। १हली योजना की अवधि में 
. लुगभग सभी राज्यों में सहकारी खेती समितियों की स्थापना श्रौर/ सहायता के लिए. 
. कानून वन छुके थे। इन कानूनों के भ्रनुतार यदि किसी गाँव के किसानों का बहुमत; 
* जिनके पास कम से कम कुल कृपि-भूमि की ४ भूमि हो; सहकारी" खेती भ्रपनाना चाहें . 
तो सारे गाँव में सहकारी खेती समिति बनाई जा सकती हैं। दुसरी योजना में ऐसा 
कदम उठाने पर जोर दिया गया है जिससे सहकारी खेती के लिए ठोस भ्राघार त्तैयार 
किये जा सके । पितम्बर १६५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद ले सहकारी खेती के कार्य- 
क्रम पर विचार किया और यह निर्णय किया कि दूसरी योजवा की शेप अ्रवन्ति में 
( तीन, हजार सहकारी खेती के प्रयोग किये जाने चाहिएँ । परन्तु कांग्रेस द्वरा नागपुर 
अधिवेशन में सहकारी खेती के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्‌ देश में सहकारी 
खेती को लेकर जो बड़ा विवाद चल पड़ा है उसको देखते हुए २८ मार्च १६५६ को 
लोक-सभा में एक गैर सरकारी प्रस्ताव स्त्रीकार किया गया जिसके श्रधीन देक में 
सहकारी खेती की दिशा में पहुला कदम उठाने के लिए सेवा सहकारी समित्तियों की 
स्थापना की जानी चाहिये। ११ जून १६५६ को भारत सरकार ने, जो लोग साफे से _ 
सहकारी संपुक्त समितियाँ बनाना चाहें, उनको वित्तीय एवम्‌ प्राविधिक सहायता देने 
के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए एक “अ्रेष्ययन दल” नियुक्त किया । इस 
“अध्ययन दल ने १५ फरवरी, १६६० को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें सुझाव दिया 
गया है कि झागामी चार वर्षों में चुने हुए रूण्डों में प्रत्येक जिले में एक के हिसाव से 
३२० प्रयोगत्मक योजताग्रों (004 ?70[8०(5) पर काम किया जाना चाहिये। 
यह उल्लेखनीय है कि इस श्रष्ययत् दल ने कुछ राज्यों में स्वीकृत कापून की उस घारा 
को, जिसके श्रवीन किसानों का बहुमत गांव के सभी लोगों को सहकारी खेती समिति 
के सदस्य बनाने के लिए मजबूर कह सकता है, सहकारिता के मूल-सिद्धांत के विरोध में. 
- और व्यावहारिक दृष्टि से श्रवांछुनीय वतलाया है । 
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तोट---सहकारी खेती के विस्तृत-विवेचन के लिए कृपया अध्याय २२ देखिए । 


(६) भू-दाच 

हमने दसवें अध्याथ में भारत की जन-संख्या के जीविकोपार्जन के तरीकों के 
अध्ययन में देखा था कि सन्‌ १६५१ की जन-गणाता के अनुसार देश की कुल ३५९६ 
करोड़ जन-संख्या में से २४'६ करोड़ खेतीहर लोग हैं। इनमें भी लगभग ४"४५ करोड़ 
भूमिहीन श्रमिक हैं जिनको मुश्किल से साल में ४-६ महीने काम मिलता है और जो 
शेष दिनों में प्रायः वेकार रहते हैं।॥ दूसरी ओर भारत में लगभग ५३ लाख ऐसे भू- 
स्वामी हैं जिनके पास काफी जमीन है परन्तु जो खुद खेती नहीं करते | भूमि-सुधार की 
एक मुख्य समस्या भ्रू-स्वामियों से अतिरिक्त भूमि लेकर भरुमि-हीन श्रमिकों में वॉटने की 
है। भूमि का यह पुनवितरण वास्तव में देश में सम्पत्ति और आय के पुनवितरण की 
व्यापक समस्या का एक भाग है । इस समस्या को हल करने के लिए एक श्रोर राज्य 
सरकारें जोत की न्यूततम और भ्रधिकतम सीमाएं निर्धारित करते और भूमि पर से 
बीच के लोगों को हटाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं और दूसरी शोर आचार्य विनोवा 

भावे के नेतृत्व में भरू-दान श्रान्दोलन चल रहा है । 

आरम्भ और प्रगति 
१८ भ्रप्रेल १६५१ की वात है, श्राचार्य भावे हैदराबाद राज्य के तैलंगाना क्षेत्र 
की पँदल यात्रा करते-करते नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गाँव में पहुँचे । संध्या के 
समय जब वे अपने विचार सुनाने के लिये खड़ें हुए तो कुछ हरिजनों ने उन्हें सरकार से 
८० एकड़ भूमि दिलाने की प्राथंना की । आचाय॑ जी मे सोचा कि उपस्थित लोगों में से 
शायद कुछ के पास शझततिरिक्त भुमि हो और शायद वे अपने भाइयों की मदद के लिए 
त॑यार हो जावें। अतएव उन्होंने भुभि-दाव के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर 
एक जमींदार १०० एकड़ भूमि देने को तंयार हो गया । बिनोवा जी ने वह भूमि भूमि- 
हीनों में वाँट दी । 
इस प्रकार भूमि-हीनों को भूमि दिलाने के लिए भू-दान यज्ञ श्रारम्भ हुआ | 
विनोवा जी ने अपना लक्ष्य श्रप्नेल १६५७ तक भु-दान के लिए ५ करोड़ एकड़ 
भूमि प्राप्त करना रखा जिससे कि देश में प्रत्येक भूमि-हीन श्रमिक को अपने निर्वाह के 
लिए कम से कम १ एकड़ भूमि मिल जाय । पिछले थ्राठ वर्षो में यह आन्दोलन समस्त 
देश में फैल गया है। जून १६५६ तक ४४ लाख एकड़ भूमि भ्रू-दान में प्राप्त हुई 
जिसमें ८"४ लाख एकड़ भूमि भरूमि-हीनों में वाँठ दी गई है ।? 

जनवरी १६५३ में भू-दात का क्षेत्र वढ़ाकर इसे ग्राम-दान का रूप दे दिया गदा 
है। ग्राम-दान का उद्देश्य गाँव की सब्र भूमि को गाँव वालों के सामूहिक या पंचायती 
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पठारहवाँ प्रव्याये 
२५६ ह 
प्रधिकार में लेकर राहकारी तरीके से उसकी व्यवस्था करना है| ३० जून १६५६ तक 
४५६५ गांव ग्राम-दान में प्राप्त हुए थे ।* ह जे 
जिस प्रकार देहातों के लिए भू-दान तथा ग्रागदान के श्रग्तगंत भूमि प्राप्त मे | 
उसके ऊपर समस्त गाँव का स्वामिल्र स्थापित करने का आदर है उसी प्रकार गैर- 
कृषि क्षेत्र में अनुत्वादन व्यवसायों का निराकरण करने और कारखाना तथा बड़े 
उद्योगों पर समाग का स्वामित्व स्थापित करने का ब्रादर्श है। इस श्रादर्श की ओर 
श्रग्मसर होने के लिए सम्पर्चि-दान श्रम का महत्व बढ़ाने के लिए श्रम-दान और भद्ान 
के भ्रादशों का प्रचार करने के लिए बुद्धिदान, समपनदान तेया अन्तत। जीवन- 
दान के कार्य-क्रम रखे गये हैं। 
पा राज्य और भू-दातत 
ज्ञासन नें भू-दार्त के महत्व को स्वीकार क्रिया है। ग्राम-दान में प्रात गाँवों की 
व्यावहारिक सफलता का सहकारी ग्राम विकास के लिए महत्व को देखते हुए सामुदायिक 
विवागस तथा अन्य, विकास कार्य-क्रमों में ग्रामदान में प्राप्त गाँवों को प्राथमिकता दी 
जायेगी । तदर्थ श्र० भा० स्व सेवा संघ को ग्रामदान में प्राप्त गाँवों के विकास के 
लिए विशेष सहायता दी गईं है । कई राज्यों में विशेष कानुन ववाकर भु-दात को 
कानूनी मान्यता प्रदाव की गई। 
 आ युल्याडू:न ओर कार्य-सिद्धि 
ह भूद्ाव श्रान्दोलन के उद्दे इम और तरीके भारतीय परम्परा और दर्शन पर भ्राधारित 
हैं। इसके साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। यह विनोबाजी, 
जंयप्रकाशजी, वर्माघिकारीजी, विमला बहुत श्रादि सनन्‍्तविधारक-कार्य-कर्तताओं हारा 
चलाया जा रहा है। अनेक पढ़े-लिखे समाज-सेवी लोग इस आन्दोलन में लगे हुए हैं । 
इससे भ्रहिसात्मक तरीके से भूमि के पुनवितरण की समस्या हल करने की थ्राश्ा की 
जाती हैं। भ्रूमिहीतों को भूपि प्राव्य होने से उनकी आशिक दछ्था में सुधार होना, 
निश्चित है । इससे राज्य पर घन-भार भी नहीं पड़ता. क्योकि दान में प्राप्त भूमि का 
मुआवजा नहीं देवा पड़ता । इससे अब तक अक्ृपित भूमि पर खेती होते की भी आ्राज्ा 
की जाती है। अन्ततः इससे सहकोरी खेती की प्रण्णाली को प्रोत्साहन मिलेगा और यह 
एक वर्गह्दीन तथा घोषण-होन समाज की स्थापना की श्रोर पहला प्रभावी कदम है | 
इस प्रकार भरूदान आन्दोलन के उद्दं इय और तरीके सराहनीय हैँ । परन्तु अब तक 
की प्रगति और कार्य सिद्धि से इसकी सफलता में अधिक विश्वास पैदा नहीं होता । 
विनोबाजी का लक्ष्य १६५७ तक ४ करोड़ भृत्ति प्राप्त करते का था परन्तु श्रव तक ' 
आधी करोड़ भी श्राप्त नहीं हुई है। 'यह खोदा पहाड़ मिकला चूहा वालों बात है । 
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यदि यह भी मान लिया जाय कि कभी न कभी वह लक्ष्य अवदय पूरा हो जायगा तो भी 
इससे देश की गरीबी भर भुखमरी की समस्या हल नहीं होगी। ५ करोड़ एकड़ भूमि 
प करोड़ भुमिहीनों में वाँटने से एक प्रकार से गरीबी ही का बेंटवारा होगा । इससे उन 
को यथे्ट रोजगार या भ्रामदनी नहीं मिल सकेगी । दूसरे, श्रव तक जो भूमि प्रास हुई है 
उसमें अ्रधिकांश निकम्मी और खेती के अयोग्य है । इससे भूमिहीनों को विशेष लाभ नहीं 
होगा । तीसरे, भूमि चाँटने का कार्य, भूमि प्राप्त करने से बहुत पीछे है । जून १६५६ 
तक लगभग ४४ लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी जिसमें केवल ८'४ लाख एकड़ का 
बेंटवारा हुआ था । दूसरे शब्दों में शेप भूमि वेकार, भ्रकृपित पड़ी थी। चौथे, भूमि के 
बेंटवारे से खेतों में उप-विभाजन भ्ौर अपखण्डन की समस्या प्लौर भी विगड़ने का भय 
है 4 इससे जोत की इकाई श्रलाभदायक हों जायगी | भ्रतएव भृदान-यज्ञ सैद्धान्तिक दृष्टि 
से कितना ही अच्छा क्‍्यों' न हो श्रव तक की प्रगति शोर कार्यसिद्धि को देखते हुये 
इसके लक्ष्यों और श्रादर्शों की सफलता सन्देहजनक है । 


परीक्षा के प्रदन 


एाएश्ञार ण॑ ऐशआ|9४त97, 8, 8. 


(0) जरा 5 था ९०णाणाएंए ॥ण07ह (अनुकूलतम जोत) ? किक्मायं॥6 [॥ 
पां5$ 00776070॥ 6 €ॉशा बात ७शॉ$ 0 इफत॑शंञंणा क्वात॑ 7780ग्रथा9रा0ा 
0०6॥0]0॥788 (उपत्रिमाजन भ्ौर भ्रपस्तण्डन के दोप) 40 ॥0|9, (956) 

(2) ७०ा४ा०) धा6 ९8058६ क्ाते 800॥070 ७९०४४ 06 “0055 5प290ए- 
50ा बात एट्शलाआधाणा ० ]8007 ॥ ॥0॥8, 70080088 0९760]8| 76898785. 

(१952) 

(3) 96गच्ा6 था 80०0707र0 ॥0फ0ा8.... भज्रात्रा ग्राध्य5ञ/65 एणा फ्रणात 

इाए2868 607 लता बात छ2णा8407 06 6०००7 ॥08॥725 47 ॥0॥9 ९ 
(953) 


48079 एराएशआए, फ्रे, है. & 8. 80. 

(0) ए॥६६ 60 एणए णातंध्ाअश्यात 09 व487॥शाशबि+0ा शार्द आ्वीशंडंगा ० 
#णकंत।88४ ? ज्ञात प्राव8४07७5 ॥8ए8 06श॥ (तथा वं। 78007 ए०दा७ 0 ०॥००८ 
कथा: 6एं।६ ? (954, 57, 59) 
एछ७एफ एएंपशआं09, 58. 2. 

(॥) फ्रग्ांप6 धार ढक्षाइठ5 क्ात॑ छरिएणं5 00 धरीढ हरएत[शंधंणा बगा06 88४- 
ग्रद्मा्धांणा ०0 09ाए5 था वता8 (95]) 

(2) एो5०055 धी6 शाह$ ता एशिंएा (शाह ॥4ए6 ए06शा प्राधत6 वी 50॥6 
एथ्था5 ० दावीय 40 ए8फ्रथवए 078 ९च5 00 ७००४४ए० डफताशंआंत्ता ब्ात॑ व88% 
ग्राध्या00॥ 04 00725. ' (!953) 


मेशद हे ' 57. झर्ठारिहरर्वाँ प्रध्याय 


सन्दर्भ ग्रंथ 
() #ह0प्रपायों [एटह्रॉइविी0०फा वी वतीह ३ ४0९ ता 60॥5णॉतंा।णा 
| ० ॥0[वांगरएुड (चशा8/० 0०६ 
एप्रछ्ाट्था०5, स्‍/00॥, 950- 
56) 
" (2) एछथांल वाठशाल 5 शैशराकांदा ए7०हएुण्ण5 वा उग्वाह (2207 80॥00] 
0 260707705, 32०778, 4956) 
ः (3) 099 श9ए० छा0009 ४०798 (थ९००एशा 27055, #6॥76- 
' ४ '.. त8990). ' 
(७). रिक्रशाए० फ्रशा: ० 708 (०75064880॥ ० पर०07825 (२. छ. 7. 
; 98077089, 495) 


उन्नीसवाँ अध्याय 
खेतीहर मजदूर 
. परिभाषाओर महत्वः--पिछले वर्षो में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों 
की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिये इतको समस्प्राओ्नों पर ध्यान भ्राकर्पित होना 
स्वाभाविक है। खेतीहर मजदूरों की श्राथिक परिस्थितियों का भ्रध्ययन करने से 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई बेकारी व भ्रद्धं-बेकारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, 
कृषि पर जन-संख्या का भार आदि का आसानी से ज्ञान हो जाता है। वास्तव में 
भारत में जनाधिवय व श्रथ॑-व्यवस्था के पिछड़ेपन का परिचय खेतीहर मजदूरों की दशा 
में स्पष्ट भलकता है। गांवों की श्रतिरिक्त श्रम-शक्ति ( 5पाएाप$ एप प्रक्षान 
ए0०ण़ा&/ ) जो झ्राज बेकार पड़ो है, भविष्य में पूंजी-निर्माण में बदली जा सकती है 
और वदली जानी चाहिये ) श्रत्ः खेतीहर मजदूरों की समस्या भारतीय प्र्थ-व्यवस्था 
को प्रमुख व आधारभुत समस्या है। जब इसका सस्वन्ध आशिक पिछड़ेपन से है तब 
इसका समाधान भ्राथिक विकास से ही होना स्वाभाविक वात है । 


खेतीहर मजदूरों से सम्बन्धित बातों की जानकारी का पहले बड़ा अभाव था। 
प्रयम पंच-वर्षीय योजना में १९५१ की जनगणना से प्राप्त कुछ सूचनाश्रों व तथ्यों का 
प्रयोग किया गया था । जनगणना के अनुसार कृपक मजदूरों की संख्या ४६ मिलियन 
थी | हाल ही में खेतीहर-श्रम जाँच के परिणामों का उपयोग होने लग गया है जिसमें 
खेंतीहर मजदुरों की १६५०-५१ ? में की गई जाँच की कई रिपोर्ट प्रकाशित क्री गई 
हैं। इस जाँच ने खेतीहर श्रमिकों की समस्या पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जनगणना 
से उतना प्रकाश पड़ना सम्भव नहीं था। जनगणना में 'खेतीहर मजदूर! का श्रर्थ उस 
श्रमिक से लगाया गया जो खेत में मजदूरी पर काम करे । लेकित यह परिभाषा पुर्ण- 
तया सही नहीं कही जा सकती क्योंकि इसके अ्रनुसार प्रत्येक खेतीहर मजदूर” एक 
भूमिहीन मजदूर हो जाता है । लेकित भारतीय गाँवों में ऐसे व्यक्ति भी मिन्नते हैं, 
जिनकी स्वयं ही थोड़ी भूमि है था जो कारीगर हैं, फिर भी खेतों में समय-समय पर 
मजदूरों भी कर सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित करना कठिन हो 


१. एक दूसरी अखिल भारतीय खेतीहर-अम-जाँच १६५६-५७ के लिये ३,६०० गाँवों 
में हुई है जिसका उददिश्य प्रथम पंच-वर्षोय योजना के कार्य-क्रमों का खेतीहर मजदूरों के 
रोजगार, श्राप व जीवन-स्तर पर प्रभाव मालुम करना है। इस जाँच के परिणाम अभी तक 
प्रकाशित नहों हुए हैं। ४ ५8 

हु २५६ ्ः ल्‍ 


जाता है। इसलिये 'पेतीहर-अम-जाँच' (8 870प्रशियं।&0०ए शिपणा३) 


ने 'तेतीहर मजदूर उस व्यक्ति को कहा है जो वर्ष में पने फाम फे कुल दिनों में 
झाघे से ज्यादा दिन 'सेतीहर-मजदूर' घनकर फाम फरे। इस परिभाषा में भी कुछ 
कठिताइयाँ हो सकती हैं परन्तु यह “खेतीहर मजदूरों” की ज्यादा सही स्थिति 
दर्शाती है । ह ु 

.. नीचे 'लेतीहर-ध्म-जांच' के आधार पर खेंतीहर मजदूरों की रोजगार च्विति, 
शभ्राय, जीवन-स्तर, समस्या की प्रकृति श्रादि का वर्णुव किया जाता है : 

ह (९) संख्या व कृषक-मजदूरों को किसमें ;--जाँच से पता लगा है कि ग्रामीण 
परिवारों में ३०४ प्रतिशत परिवार खेतीहर मजदूरों के थे जिनमें लगभग आघों के 
पास भूमि थी शीर आधे भूमिहीन ये । खेतीहर मजदूरों के कुल परिवार १७६ लाख 
थे । खैतीहर मजदूर-परिवारों की संख्या विहार, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, 
व हैदराबाद में श्रधिक थी । . 


गाँवों में ७६'८ प्रतिशत परिवार 'खेतीहर परिवार! थे जिनका वितरण इस 
प्रकार है ;-- 
कृपक-भू-स्वामी._ २९*२% 
काइतकार २७"२५% 
खेतीहर मजदूर ३०"४% * 
खेतीहर मजदूरों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँध गया है--( १) अस्थायों 
(४5४०४), (२) स्थायी (8&(08०॥80) भ्रस्थायी व स्थायी खेतीहर मजदूरों का 
अनुपात ८५ ६ १४५ के लगभग था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्यादातर 
मजदूर 'अस्थायी' होते हैँ जिन्हें फसल योनें व काटते या भ्रन्य कृपि-कार्यो के लिए रखा 
जाता है और कार्य समाप्त होते ही छोड़ दिया जाता है। वास्तव में कृषि में मौसमी 
कार्यों की प्रघानता होने से ऐसा होना स्वाभाविक है। इसी वर्ग पर बेकारी व श्रद्धा 
बेकारी का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है भ्रोर इनका जीवन व जीविका बड़े श्रनिश्चित 
देते हैं। 'स्थायी खेतीहर मजदूरों' की भी प्रपन्ती समस्‍यायें हैं जैसे भू-स्वामी द्वांये 
शोपण, वैयार, निम्न मजदूरी, कार्य की बुरी दशाएँ आदि, लेकिल 'अस्थायी 
भ्ंजदूरों'. काती समस्त जीवन गरीबी, उत्पीड़न, अस्थिरता व अनिर्चितता से भरा 
जा कई वार तो यह संदेह होने लगता. है कि क्‍या ऐसा जीवन भी ह जीने - 
(२) रोजगार की स्थिति--एक खेतीहर श्रमिक के परिवार का आकार ४९७० 
आँका गया है। परिवार की श्रौसत कार्य-शक्ति २६ मानी गई है। क्ृपि में रोजगार- 


भोय: मौसम जखेतीहर मजदूरों में 
गी ही होता है। खेतीहर मजदूरों में पुरुष, स्थ्रियाँ व बच्चे तीनों शामिल 
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होते हैं । पुरपों की संख्या १९ मिलियन और स्त्रियों की १४ मिलियन थी। श्रतः 
'खैेतीहर मजदूरों' में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
पुरुष-अ्मिकों को साल में २१८ दिन मजदूरी पर काम प्राप्त हुझा, ४९ दिन स्वयं 
का काम किया ($श+प्00एशशआ) और शेप ६८ दिन बेकार रहना पड़ा। 
इस प्रकार एक साल में लगभग १०० दिन उन्हें धेकार रहता पड़ा। 'अस्थिर श्रमिक! 
साल में २०० दिन और “स्थिर श्रमिक' ३२६ दिन काम पाते हैं। पुरुष साल में जो 
२१८ दिन मजदूरी कर सके उसमें से उन्हें १८६ दिन 'खेतीहर श्रम” और २६ दिन 
'एर-खेतीहर-श्रम” करता पड़ा । 
अस्थिर श्रमिक' जाँच के अनुसार २०० दिन काम पा सके, उन्हें ७५ दिन स्वयं 
का धंधा करना पड़ा और ६० दित बेकार रहना पड़ा। इस प्रकार हम निष्कर्प 
निकाल सकते हैं कि अस्थायी श्रमिक! साल में लगभग ६३ महीने मजदूरी पर काम 
करते हैं, २३ महीने स्वयं का घंघा करते हैँ और क्षेप लगभग ३ महीने बेकार रहते 
हैं। यह स्थिति वड़ी चिन्ताजवक है। यह विशाल श्रम-शक्ति का दर्दनाक क्षय है गिसे 
क्षीध्र रोका जाना चाहिए। 
(३) प्राय-व्यय व ऋण श्रादि-- समस्त भारत में द॑निक मजदूरों लगभग १७४ 
श्राने आँकी गई थी । 
प्रत्येक खेतीहर मजदूर परिवार (स्थायी व अस्थायी दोनों की साथ में) की झौसत 
वापिक आय ४४७ ₹० थी और खर्च ४६१ रु० था + इसके अलावा उत्सव व त्यौहारों 
आदि पर औसत व्यय ७ रु ओर था। ४६१ २० के चालू खर्च में से ३६३ रू० 
भोजन पर, २६ रु० कपड़े पर और शेप ३६ 5० अन्य आवश्यकतामों के पुर्णा करने के 
लिए खर्च किये गये । ३६ ० में से ४ रु० ईघन व रोशनी पर श्ौर ४ र० मकान- 
किराये व मरम्मत प्र व्यय किये गये । इससे मजदूरों के लिए मकान के लगभग न 
होने की स्थिति का पता चलता है। 
खर्च ज्यादा होने से ऋएा का उत्पन्न होना स््राभाविक है। लगभग १७६ लाख 
परिवारों में से ७८ लाख परिवारों पर ( लगभग ४५ % ) प्रति परिवार १०५ ₹ू० 
का औसत ऋण था । खेतीहर मजदूर परिवारों पर कुल ऋण का भार लगभग ८० 
करोड़ ₹० आँका गया है जो उनकी झ्राथिक स्थिति देखते हुये अत्यधिक है। ऋण के 
मुख्य खोत मालिक, दुकानदार, सहकारी समितियाँ, मित्र व सम्बन्धी. पाये गये | 
. . उपयु'क्त विवरण से खेतीहर मजदूरों की दवनीय आ्थिक स्थिति का पता चलता 
है | इनकी स्थिति दिनों-दित खराब होती गई है और उसका मुख्य कारण इनकी 
बढ़ती हुई संख्या है जिसने इनको बहुत सस्ता बना दिया है । 
खेतीहर सजदूरों की संझ्या बढ़ने ' के कारण ;--उतन्नीसवीं शताब्दी में खेतीहर 
भजदूरों की संख्या कुल कृपक जनसंख्या का लगभग १३ प्रतिशत थी जो १६५०-५१ 
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में बढ़कर ३० प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई। सेतीहर मजदूरों की संख्यों का तेजी से 
बढ़ना पिछले वर्षों का देहाती क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन कहा जा 
सकता है। इसके लिये निम्न कारण दिये जा सकते हैं :--- 

(१) देहातों में जन-संख्या फी वृद्धि--भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 
ज्यादातर लोगों के जीविकोपा्जंन का साधन खेती है | भूमि पर जनभार बढ़ने से खेती 
पर ग्राश्नित रहने वालों के कई चर्ग बन गये हैं जैसे भू-स्वामी, काइतकार, खेतीहर मज- 
दूर या सर्वहारा (8 ह07्रीपायों |णंश्षांध)। 

(२) भूमि का उपविभाजन व श्रपखन्डन--यह कहना अनुचित न होगा कि वे 
सब कारण जिनसे भूमि के छोटे-छोटे द्वकड़े हो गये हैं, उन्होंने खेतीहर मजदूरों की 
संख्या भी बढ़ाई है। जब एक किसान के पास भूमि का एक छोटा द्वुकड़ा रह जाता हैं 
तब कृषि की जोत अनाथिक बन जाती है श्रौर उससे एक परिवार की भी ग्रुजर-वसर 
होना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के दो परिणाम होते हैं: प्रथम तो यह 
कि उस किसान को दूसरे खेत के पर मजदूरी करके अपनी आय बढ़ानी होती है भ्रथवा 
कर्ज करके ग्रुजारा करना पड़ता है । दुसरी स्थिति में भूमि का छोटा ठुकड़ा भी काला- 
न्तर में इसके हाथ से निकल कर महाजन, साहुकार व जमींदार के हाथ में चला 
जाता है । 

भारत में श्राज ऐसे बहुत से खेतीहर मजदूर मिलेंगे जिनके पास पहले स्वयं की 
जमीन थी लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उनके पास सिर्फ 'श्रम' बेचने के लिए 
रह गया । 

. . (३) प्रामीण उद्योग-धन्धों का विनाश--भारत के देहातों में 'सर्बहारावर्ग' के 
उदय व वृद्धि का एक कारण का उद्योगों का पतन भी है। कुछ ग्रामीण कारीगर 
हम के कारण खेत में मजदूरी करने को वाध्य हुए | कुछ कारीगर भ्रपने 
कुटीर-धंघे वा पतन हो जाने से भूमि की तरफ खिंचे । इस प्रकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
में एक सामान्य पिछड़ापन झा गया और ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग के लिये कैवल : 
'मजदूरी' करना ही शेप रह गया । हे 

(४) प्रन्य कारण - अकाल, भ्राथिक कठिनाई, कर्ज का भार, सामाजिक पिछडों- 
पन एवं शिक्षा की कमी आदि कारणों ने भी खेतीहर मजदूरों की समस्या को अ्रधिक 
तीव्र बना दिया । संक्षेप में है कहा जा सकता है कि प्राचीन ग्राम्य-अ्रर्थ-व्यवस्था के 

8 02008 03507 डक 

में न्‍ सबसे ज्यादा दवा हुआ है और 
अत्यन्त दयनीय अवस्था में है । | 
र । उन्हें बेकारी, श्रांशिक 
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वेके।री, निम्न आय, नीचा जीवन स्तर, गरीबी व शोपण का सामना करना पड़ता है | 
उनकी सामाजिक दहा भी बहुत गिरी हुई है। कई स्थानों में तो उनकी दक्षा शुलामों- 
जैसी पाईं गईं है । कई वार थोड़ा-सा कर्ज लेने के बदले जीवन भर बेगार करनी पड़ती 
है । उन्हें विकृ/ से मिक्ृट्ट काम करना पड़ता है । कहीं कहीं तो बाप-दादों का कर्ज 
चुकाने के लिये भी महाजन या जमींदार के घर प्र जीवन भर काम करना पड़ता है । 
ऐसे लोगों के लिये स्वतन्त्रता का क्या श्रर्थ हो सकता है। इन्हें हर प्रकार के शोपण 
का शिकार रहना पड़ता है। 
खेतीहर मजदूरों की दक्षा में सुधार 
न्यूनतम मजदूरी कानून - १६४८ का न्यूनतम मजदूरी-कानुत कृषक श्रमिकों पर 
भी लाशू किया गया है| शुरू में यह व्यवस्था की गई थी कि तीन वर्ष तक न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित करदी जायथ। लेकिन कानुन लाशु होने के तीत वर्ष तक राज्य 
सरकारें खूनतम मजदूरी निर्धारित करने में असमर्थ रहीं । बाद में संशोधन करके 
अवधि ३१ दिसम्बर, १६५४ तक करदी गई | मई, १६५५ में भारतीय-श्रम-सम्मेलन 
के १४ वें अधिवेशन में यह अवधि-सीमा भी हटा दी गई और यह निश्चय किया गया 
कि कभी भी न्यूनतम मजदूरी भिश्चित की जा सकती है। | 
खेतीहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी' निर्घारित करना श्रत्यन्त कठिन कार्य 
हैं क्योंकि प्रथम तो कृपि व्यवसाय-उद्योग से भिन्न प्रकृति का होता है, उसमें विभिन्‍न, 
किस्म के काम होते हैं जिनकी अलग मजदूरी तय करना मुश्किल होता है। दूसरी बात 
यह है कि ये भजदुर देश के भिन्न-भिन्न कोनों में फैले हुए हैं, असंगठित हैं और कुछ 
महीने बेकार रहते हैं। बहुत से श्रमिक ऐसे स्थानों में काम करते हैँ जहाँ सुविधापूर्वक 
पहुँचा नहीं जा सकेता है | इन कठिनाइयों के कारण प्रथम त्तो न्युनतम मजदूरी निर्घा- 
रित करना मुह्िकल होता है और द्वितीय उसे कार्यान्वित करना और भी दुष्कर होता 
है । यही काररण है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में काफी समय लग गया है। ' 
अरब तक न्यूनतम मजदूरी केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली व त्रिपुरा में 
निश्चित की जा चुकी है। आसाम, आन्ध-प्रदेश, विहार, वम्बई, हिंमाचल-प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, मंसूर, उत्तर प्रदेश व पद्िचमी बंगाल के चुछ क्षेत्रों में व्युनतम' मजदूरी निर्धारित 
की गई है। केन्द्रीय खाद्य व कृपि मंत्रालय एवं सुरक्षा मंत्रालय के श्रधीन चलाये गये 
ऋृपि-फार्मों में भी केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है ।* 
प्रथम पंद्-वर्षोय योजना में व्यवस्था :--खेतीहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के 
लिए प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कृषि उत्पादन, भूमि सुधार, सहकारिता, ग्रामीण 
उद्योग भ्रादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर जोर दिया गया । इसके भतिरिक्त प्रथम-योजना 
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में भूमिहीन मजदूरों को बसाने के लिए १९४५ करोड़ रु० के व्यय करने की व्यवस्थी की 
गई जिसके श्रत्तर्गत निम्त कार्यक्रम शामिल किये गये :-- | 

(१) गाँवों में मकानों की जंग्रह पर कब्जा प्रदान करना ; _ 

(२) प्रून्दान में प्राप्त भूमि के बंटवारे में सहयोग देना ; 

(३) श्रमिकों की सहकारी समितियाँ बनाकर स्थानीय सिंचाई वर्गरः के कार्य 

संपपेश्न करना ; पे २ 

(४) नई भूमि व कृपि-योग्य व्यथं भूमि के टुकड़ों पर भूमिहीन मजदूरों-व अनाथिक 
जोतों के स्वामियों को सहकारी ढंग पर बसाना ; 

(५) मकान, बेल, भौजार व अन्य सहायक उद्योगों के लिए भूमिहीन किसानों की 
सहकारी समितियों को ऋण व वित्तीय सहायता प्रदान करना ; 

(६) व्यावसायिक व टैक्नीकल शिक्षा के लिए सहायता देना ; 

(७) ग्रामीणु-प्रसार-कार्यकर्त्ाओं व ग्राम-पंचायतों को खेतीहर मजदूरों के 
कल्याण के लिए उत्तरदायी बनाना । 

प्रथम योजना में मद्रास व आन्ध्र राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के कार्य- 
क्रम लागू किये गये | कई राज्यों में हरिजनों को घसाने के कार्यक्रम चलाये गये । 
भोपाल में केन्द्रीय सरकार ने १०००० एकड़ के फार्म पर भूमिहीन मजदूरों को वसाया। 

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रम :--ढ्विंतीय पंच-बर्पीय योजना में भी खेती- 
हर मजदूरों की दक्षा सुधारने पर विशेष वल .दिया गया है । गहरी खती व विविषता- 
पूर्ण कृषि-उत्पादन से गाँवों में रोजगार के साधन बढ़ेगे | सामुदायिक विकास व राष््रीय- 
विस्तार सेवा खण्डों में भी ऐसे कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया गया है जिनसे भूमि- 
हीन किसानों को विशेष लाभ पहुँचे । _ 

: आमीण व छोटे उद्योगों के लिए २०० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित 
किया 2 है। ६० करोड़ 5० पिछड़ी जातियों के कल्याण पर व्यय होंगे । शिक्षा व 
स्वास्थ्य के साधन बढ़ने से भी ग्रामीण मजदूरों को लाभ पहुँचेगा । 

श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रमों, सहकारी समितियों की स्थापना, मकान की 
जगह देना, न्यूनतम मजहुरी को लागू करने आदि पर विशेष ध्यान दिया जायगा। 

१४ राज्यों ने ४ करोड़ रु० की लागत पर २० हजार भूमिहीन मजदूरों के परि- * 
बारों को १ लाख एकड़ भूमि पर दसाने का लक्ष्य निर्धारित किया है |... 
कगार पी 
जायेगे | न दजिना है। इन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में से साघन भी प्रदान किये 
बम में क्षम निर्माण-सहकारी-समित्तियाँ स्थापित होने से रोजगार के भ्वसर 
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भजदूरों को मकान बनाने के लिए मुफ्त में जगह देने का सुझाव दिया गया है ॥- 
स्यूततम मजदूरी कानून को सभी राज्यों व सभी क्षेत्रों में लागु करमे पर बल दिया 

गया है । 

भुदान व भूमिहीन अ्सिक 
भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने श्रप्रेल, १६५४१ में 
भू-दान आन्दोलन चलाया जो अबतक देझ के कोने-कोने में फेल गया है । ५ करोड़ भ्रूमि- 
हीन श्रमिकों को बसाने के लिए ५ करोड़ एकड़ भूसि (६४७ तक एकत्र करने का लक्ष्य 
रखा गया था । भरू-दान आन्दोलन श्रव अपने विकसित रूप में 'ग्राम-दान, 'श्रम-दान,/ 

'संपत्ति-दान' 'बुद्धि-दान' व 'जीवन-दान”' आदि की तरफ भी बढ़ चुका हैं| ३० नवंबर, 

१६५६ तक लगभग ४४ लाख एकड़ भूमि भू-दान में एकत्र की गई जिसमें से लगभग 

८४० लाख एकड़ भूमिहीन श्रमिकों में वाँटी जा चुकी है। अनत्र तक ४,५६५ ग्राम 

दान में मिले हैं ।* सरकार ने इन ग्रामों में सामुदायिक विकास खंड खोलने का निश्चय 

किया है ताकि इनमें चौमुखी प्रगति हो सके ।- 

विनोबाजी व उतके समर्थकों का कहना है.कि दिलों के टुकड़ों की जगह 'भूमि के 
ठुकड़े' होना ज्यादा श्रच्छा है । इसलिए भूमिहीन श्रमिकों को अनुप्राणित व उत्साहित. 
करने के लिए उन्हें छोटे छोटे भूमि के टुकड़े देना भी श्रेयप्कर माता गया है। भृ-दाच-. 
कार्यक्रम आलोचना से परे नहीं है लेकिन « इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सहकारी 
झान्दोलन भूमि-सुधार, ग्रामोत्थान व सामाजिक परिवतंन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर रहा है। | 

' सुझाव 

सरकार द्वारा भूमिहीन .करिसानों की स्थितिं सुधारते के लिए किये गये उपायों का 
वर्णन ऊपर किया गया है । उनके' सफल होने से इनको बहुत लाभ होगा । लेकिन प्रश्त 
यह है कि क्या इन उपायों से इस वर्ग की स्थिति में कोई स्थायी व क्लान्तिकारी- 
परिवर्तन झा सकेगा ? वया अब तक इनके प्रति जो दृष्टिकोण व नीति अपनाई गई है,. 
बह पर्यात्त व प्भ्नावपूर्ण सिद्ध हो सकेगी ? इस वात को यहाँ पुनः दोहराना भ्रनुचित 
ने होगा कि भूमिहीन किसानों की गरीबी दूर होने से गाँवों की गरीबी दूर होगी और 

« समस्त देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा । तीव्र औद्योगीकरण से ही भूमि पर जन-संख्या 

का - भार कम किया जा सकेगा । भारत में आधुनिक पद्धति पर श्राघारित विकेन्द्रित 

छोटे उद्योगों को ग्रामीण जीवन में अपनाकर स्थायी सुधार की आज्ञा की जा सकती 
है। आज ग्राम-केन्द्रित उद्योगों की अ्रथवा गाँवों के औद्योगीकरण की आवश्यकता हैं।। 
तभी गाँवों की जनता का जीवन-स्तर सुधर सकेगा। भूमि की भूख बढ़ाने की नीति 
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भावी झावथिक विकास की हि से सही नहीं है। यह श्रावदयक नहीं है कि 'मृमिहीन 
श्रमिकों' को 'यूमि” पर ही बम्तागा जाय । उनित तो यह होगा कि 'बैज्ञानिक क््पिः 
को अश्रपताक्र भूमि पर जन-भार घढाया जाय शोर अतिरिक्त जन-संख्या की पूंजी 
निर्माण कार्यो की तरफ ले जाया जाय ताकि ध्राविक विकास हो सके शरीर वेकौर 
श्षम-यक्ति उत्वादक बने सके । बाँध बनाना, भिट्टी की रक्षा के कार्य, वृक्षारोपण, 
सढ़क-निर्माण, नहरें निकालना, छृपि-योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाना भ्रादि कार्यों में गाँवों 
की विशाल श्रम-शन्ति को लगाना चाहिए । ऐसे करने से ही. श्रथ॑-व्यवस्था गत्यात्मक 
(07970) हो सक्रेगी । कृषि से 'बचत' (80709) उत्तन्न होगी जो पुनः 

उत्पादक कार्यों में लगाई जायगी । 

आ्मीण क्षेत्रों की श्रम-श्क्ति का पूर्ण “उपयोग करने के लिए योजना आयोग ने 
विभिन्नि श्रेणियों के कार्य प्रारम्भ करने पर जोर दिया है। ये श्रणियां श्रौर इनके 

इस प्रकार हैं ;---.१ 
कर (१ ) हक जिनमें अदक्ष व अ्रद्ध-दक्ष श्रमिकों को लगाया जा सके जैसे सिंचाई 
व वाढ़-नियंत्रण के कार्यक्रम, नई भूमि तोड़ना, पानी के उचित बहाव की व्यवस्था 
करना ताकि वह एकत्र न हो, रेहवाली भूमि पक [8705) को कृषि योग्य 
चृद रक्षा कार्य, सड़कें इत्यादि । 
0278 के लिए नालियाँ (०4 णा्षा7०(5) बनाना, नदी के 
क्षेत्र में वाँध बनाना (ए०ा०ण-४ंप्रव०8) ५ तालाबों को ठीक रखना इत्यादि 

(३) सापूहिक सम्पत्ति के साधन तैयार करना जैसे गाँव में तालाब बनाया, 
मछली उद्योग, ईघन के पेड़ लगाना, चरागाह बनाना, मुर्गी-पालन, ग्रामीण उद्योग, 
परिनिर्माण उद्योग (2700०8आ॥8 ॥तप$005), पशु-पालन, आदि । 

(४) ग्रामीण जनता को सुविधा (8००४ ५८७) पहुँचाने के कार्य जैसे पीने के 
पानी की व्यवस्था, गाँव की सड़क को मुख्य सड़क से मिलाना, स्कूल की इमारत 
बनाना भौर उसमें पुस्तकालय बनानां आदि | हि 0 लक 

| हमारी राष्ट्रीय योजवा इस तरफ काफी पभ्रयत्नशील है और सफलता भी मिलने ' 
लगी है लेकिन श्रव भी पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना, विश्वास व उत्साह उत्पन्न होने बाकी हैं । 
साम्यवादी देशों में केन्द्रित योजना व कठोर प्रशासन से सफलता ज्ञीक्ष मिलती है 
लेकिन साथ में स्वतंत्रता भी खोई जाती है। हमें भारत में जन-जागरण के प्रजातान्िक 
तरीकों को अपनाकर क्रान्तिकारी राष्ट्रीय कर्मठता जगानी है ताकि तीब् श्राथिक विकास 
का सार्ग. प्रश्स्त हो सके । ' हि - 


. ही परत ण एबरायगह8'-?एरणोजार्त क३ फ्ीबायाड ए०जांइश्रणा 
- १9४५७ 27-40, 40 
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सनन्‍्दर्स प्रस्थ 
() रिज्ृणा गा गाशाभए 5प्राए2ए  6870राणवों [,80007, फितञ09- 
गाल, जउच्रव॑शलशाए।एग्रापका, ए4285 शाप [६ए८४ ०6 एंज्रा९, 
जएठा., | (एव, ४थावहु ए ?७७॥0४(078, 955), 
(2) 86००॥० एए6 १6३० 7६, 0. ह५ए।, 9. 33-320, 


(3) २6०७गां क्‍06ए6०एछाग्रद्मा5 वी लाश] १596०5 0 वात॑धा 8७णा0०गए 
५०. ॥ (. 7.. 0., [809 27॥0०, १९४ 72थ॥, 955), ०७, 2, 


वोसवां श्रध्याय 
कृषि के साधन व पद्धति... 

भारत एक कृपि-प्रवान देश है। ७०% जन-संझ्या कृपि. पर श्राश्नित है जो कुल 
राष्ट्रीय श्राय का लगभंग आधा हिस्सा प्रा्त करती है। श्रतः खेतीहर जन-संख्या को 
राष्ट्रीय श्राय का काफी छोटा अ्रंश मिन्नता है। भ्रूमि के बंटवारे में बहुत श्रसमानता 
है। श्राथे से ज्यादा किसातों के पास ५ एकड़ से भी कम भूमि है। भ्रतः उनकी झाय 
बड़ी जोतों के मालिकों वी तुलना में और भी कम है । उसमें एक परिवार का गुजारा 
भी श्रच्छी तरह नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि जीवन- 
यापन का साधन-मात्र है, यह एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं है । ऐसी स्थिति में कृषि में 
पू"जी के विनियोग की मात्रा का कम होना स्वाभाविक वात है। भारतीय किसान की 
वास्तविक बचत वहुत कम है। श्रनाथिक जोतों के स्वामियों को उधार लेना पड़ता है 
श्ौर ज्यादातर किसान ऋण भ्रस्त पाये 'जाते-हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि 
झधिकतर किसान झ्राय से ज्यादा खर्च करते हैं और कृपि व्यवसाय से बचत होने की 
बजाय घाटा रहता है। यह कथन बड़े भू-स्वामियों पर तो लागू नहीं होता है लेकिन 
उनकी संख्या भी थोड़ी है। ज्यादात्तर किसान इस स्थिति में नहीं है कि वे प्रतिवपे 
कृषि में विनियोग की मात्रा बढ़ाकर भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ा सकें। 

देश के सबसे बड़े उद्योग की यह स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। भारत में कम 
उत्पत्ति, कम बचत, कस विनियोग व कम झाय का एक जहरीला चवकर चल रहा है। 
प्रति एकड़ कम उत्पत्ति के कारणों की जाँच प्रायः तीन शीर्पकों के श्रन्तगंत की 
जाती है ;--- 

(१) छषि के ढाँचे में दोप ($9पढांप्रा॥ तज्ीलंथालं55) इसके भ्रन्तगंत - 
भू-स्वत्व प्रणाली (,8006-6॥धा8 5५४४४०१) श्राती है जिसमें किसान के भूमि- 
सम्पन्धी अधिकारों का प्रइन आता है । 

(२) वल्णांद्क या प्राविधिक कारण जिसमें कृषि के साधन व पद्धति सम्बन्धी 
दोप ते हैं ज॑से उत्तम खाद, बीज, औजार श्रादि का अभाव । 

(३) संगठन सम्बन्धी दोष (082754007वा 06७(९८४४) जिसमें सहकारी 
खेती का भमाव, छोटे-छोटे व बिखरे हुए टुकड़ों की वाहुल्यता ग्रादि समस्‍यायें 
आती हैं । पु 

अतः भारतीय कृषि के विस्तृत विवरण में इसके ढांचे, पद्धति व संगठन की चर्चा 
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की जाती है। इस अध्याय में हम द्वितीय प्रइन अर्थात्‌ टैबनीक व प्राविधिक ज्ञान के 
विविध श्रंगों पर प्रकाश डालेंगे । अन्य विपयों का वर्णन अलग-अलग अध्यायों में 
किया जायगा । 

भारतीय कृषि की टेकनॉलोजी के अन्तगगंत मिट्टी, खाद, वीज, श्रौजार, फसलों का 
उलट-फेर, मिश्रित खेती, सिंचाई, व पशु-शक्ति' का विवरण आता है। इनमें से मिट्टी 
व पशु-शक्ति की चर्चा स्वतंत्र भ्रध्यायों में पहले की जा चुकी है, इसलिए यहाँ शेप का 
वितरण दिया जाता है। निम्न विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रति एकड़ पैदा- 
बार व देश की कुल पैदावार बढ़ाने में उत्तम खाद, बीज, औजार श्रादि का कितना 
बड़ा हाथ हो सकता है । भ्राज भारत में कृषि-उत्पादन बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है 
वरोंकि तभी बढ़ती हुई जनसंझ्या को खाद्यान्न मिल सकता है और कारखानों को 
कच्चा माल प्राप्त हो सकता है । इसलिए कृपि-टैवनीक का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो 
जाता है। 

खाद व उवेरक (शधापा०३ & छ802678) 

भारतीय मिट्टी शुरू से कम उत्पादक नहीं रही है बल्कि लगातार शताब्दियों तक 
खेती करने के परिणामस्वरूप श्रपना उपजाऊपन खो चैठी है | हम मिट्टी से कुछ न कुछ 
निकालना ही सीखे हैं, उसमें वापिस डालना या जोड़ना नहीं सीख पाये हैं। इसीलिए 
हमारे देश की मिट्टी का उपजाऊपन निम्न स्तर पर आकर ठहर गया है । उसमें अधिक 
गिरावट की ग्रुजाइश लगभग नहीं के वरावर रह गई है। 

भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजज व फॉसफोरस का विश्ेपतया अभाव पाया जाता. 
हैं । प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन वाली खाद देना नितान्त आवश्यक , 
है। यहाँ यह कहना उपयुक्त होगा कि खाद व सिंचाई दोनों का एक साथ होना 
आ्रावश्यक-है । सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में खाद की उपयोगिता कम ही नहीं 
हो जाती बल्कि तेज खाद से कमी कमी फसलों की हानि हो सकती है । सूखी भूमि में 
खाद देने से लाभ नहीं होता है । भ्रतः ज्यादातर खाद का उपयोग पर्याप्त वर्षा व सिंचाई 
 बाले भागों में ही हो पाता है ॥ 
> खाद निम्त साधनों से उपलब्ध होती है गोबर, नगरों व गा।वों में तंस्यार की हुई 
कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, हड्डी व मछली की खाद, खली की खाद एवं रोसायनिक | 
उर्वरक ((श्ाांत्व लिप्राशआ5) इनमें से प्रत्येक की हमारे देश में क्या स्थिति 
है, प्रत्येक किस्म की खाद का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या समस्‍यायें हैं--- 
शझ्ादि का विवरण नीचे दिया जाता है। 

भोबर की खाद 

गोवर में नाइट्रोजन' पर्याप्त. मात्रा में पाया जाता है। भारतीय किझात गोबर के 

उपयोग व महत्व से अपरिचित नहीं है लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर वह इसे 
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जला डालता है। १८६३ में डा० वायलकर में, १६२८ के कूपि-आायोग ने एवं सर 
जान रसैल ने गोवर के दुश्पयोग की चर्चा की है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूर्णतया 
किसान पर नहीं डाली जा सकती । ईघन के अभाव में किसान झ्राज तक गोवर है 
को विवश है । पशुओं का गोवर और पेशाव दोनों खाद की दृष्टि से अत्यन्त है 
हैं।. १६५१ की पशु-गणना के प्रनुसार ताजा गोवर की उत्पत्ति ८० कर 0 
वेष॑ है । लेकिन यह गोबर भूमि को नहीं मिलता है । इसका लगभग ४० ६ जता है 
जाता है, २०१ व्यर्थ नष्ट हो जाता है और शेष ४० 9 खाद के काम भरा पाता न्‍ | 
गोवर की खाद का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि-इसके 80 कक 
में प्रत्यधिक वृद्धि होती है । इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :--(१) 
पशुओं के बैठने की जगह घास विद्या देनी चाहिए ताकि उसमें गोबर व मृत्र पड़ता रहे 
और व्यर्थ न जाय । ५ 
(२) किसानों को खाद बनाने की उपयुक्त विधि वतानी चाहिए ताकि प्रधिकतम 
नाइट्रोजन प्रात्त हो सके । ताजे गोवर को खेत में विखेर देने से कोई लाभ नहीं होगा | 
(३) ऐसे वृक्ष लगाये जाने चाहिएँ जिनसे जलाने की लकड़ी शीघ्र-प्राप्त हो सके । 
येदि किसान को पर्यात मात्रा में, ठीक समय पर सस्ती लकड़ी जलाने के लिए मिल सके 
तो-वह गोबर को खाद बनाने में लगा सक्रेगा- । ह 
हु कम्पोस्ट बनाने के कार्यक्रम' * - 
शहरों व गाँवों के कूड़े-करकट, घास-पांत, गोवर भ्रांदि की सड़ाकर कम्पोस्ट तैयार 
किया जांता हैं । यह विधि चीन में वहुव प्रचलित है । भारत में भी इसका प्रयोग 
निरन्तर बढ़ रहा है । १६५८-५६ में घहरी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन लगभग २३ 
लाख टन हुआ था ।१ १६५६-६० का लक्ष्य बढ़ाकर २८'५ लाख टन रक्खा गया है। 
. सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में भी स्थानीय खाद के साधमों 
का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। बड़ी पंचायतों व गांवों में मल-मृत्र से कम्पोस्ट थंनाने' 
के प्रयत्त चालू हुए हैं । है पे म 
वड़े शहरों की गन्दी नालियों के पानी-पेशाब व कीचड़ का प्रयोग भी नाइट्रोजन की 
कमी को पूरा करने में मदद दे सकता है। लखनऊ, कानपुर, मद्रास, दिल्‍ली, वर्धा व 
नादियाद (१००४४०) शहरों के गन्दे पानी का प्रयोग खाद्यान्नों की फसलों के लिए 
किया गया है) , 
हरो खाद (066॥ )/थ्वाणा०) :--भारतीय किसान हरी खाद का प्रयोग भी 
जानता है लेकिन गरीबी के कारण अपने खेत में हरी खाद की खेती करने को तैयार 
नहीं होता है.! हरी खाद की विधि यह है कि इसमें कुछ फसलें जैसे सन, ढेँचा, चना 
. 0) ऊछ, |. 252. 
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आदि खेत में तैयार की जांती हैं। जब इनके पौचे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको मिट्टी 
में जोत दिया जाता है ताकि उसे हरी खाद मिल सह | हरी खाद देने के वाद जब 
खेती की जाती है तो फसल की उत्पत्ति काफी बढ़ जाती है । हरी.खाद की दूसरी विधि 
यह है कि फली वाले पौधे. (] ,८९पाआ॥।॥॥00$ ?]|875) जैसे ववार, चना, मोठ, मूंग 
आदि अपनी जड़ों में नाइट्रोजन तैयार करते है जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है- 
इसलिए साथ की अन्य- फसलों को लाभ होता है । 

कई राज्यों में हरी खाद के बीज थोड़ी बहुत मात्रा में बाँटे गग्रे हैं। मद्रास वे 
आन्श्र-प्रदेश में हरी खाद की विधि विज्ञेप लोकप्रिय सिद्ध हुई है। राज्यों को हरी 
खाद के बीज बढ़ाने के लिए २ ० प्रति मन आाथिक सहायता भी दी गई है । 

हड्डी की खाद +--हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। भारत में किसान की, 
भ्रज्ञानता व अन्ध-विश्वांस ने हड्डियों की खाद के उपयोग में बाधा डाली है। इसके 
झलावा हड्डियों का चूर्णा या पाउडर बनाने को विधि का ज्ञान नहीं है । साथ में किसानों 
को यह भी पता नहीं है कि किस मिट्टी में किस मात्रा में इस खाद का उपयोग होना- 
चाहिए । हड्डियों के निर्यात ने भी इस साधन के प्रयोग में वाधा डाली है। धीरे,धीरे- 
तिर्यात्‌ कम होने से हड्डियों की खाद का प्रयोग व प्रचार बढ़ रहा है। 

«' भझछली की खाद--मछली के अवशिष्ट पदार्थ खाद बनाने के काम श्रा सकते हैं । 
अभी तक ,मछली की खाद बहुत कम बनाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन अथवा 
फॉसफोरस पाये जाते हैं। भविष्प में मछली की खाद का उत्पादन बढ़ाया जाना 
चाहिये । 

खली की खाद--तिलहन व खली के निर्यात ने इस साधन से खाद प्राप्त होने में 
रुकावट डाली है । खली पशुओं को खिलाने से भी मिट्टी को खाद मिल जाती है। 
लेकिन कुछ खली जो पशुओं को खिलाने के लायक नहीं है, वह खाद के रूप में प्रत्यक्ष- 
तया प्रयुक्त हो सकती है। आजकल भारत में तेल निकालने के कारखाने बढ़ाये जा रहे 
हैं ताकि भविष्य में खली का प्रयोग देश में ही पशुओं के भोजन श्रथवा खाद के रूप में 
हो पके । लेकित कुछ वर्षो तक खली का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए ही किया 
जाना चाहिये ताकि उनकी दुग्ध देने की क्षमता बढ़ सके | 

रासायनिक खाद (0॥870०ं शिप2०75)--उपपुक्त सावनों से खाद की 
माँग की पूर्ति होना सम्भव नहीं प्रतीत होता हैं । अतः रासायनिक खाद का प्रयोग भी 
देश में होने लग गया है। १६५१ से २३ करोड़ 5० की लागत से विह्वार में घ्िन्दरी 
में खाद व रसायन का कारखाना चालू किया गया है। इसकी प्रारम्भिक उत्पादन- 
क्षमता ३,१०,००० टन प्रतिवर्ष अमोनियम सल्फेट की है। इस क्षमता में श्रव वृद्धि की 
गई है प 


न्‍ 


रछर , वीसवां प्रध्याँग् 
.._ रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद के तीन नये कारखाने स्थापित 
किये जायेंगे जो नॉगल, झरकेला, व नेवेली में स्थित होंगे । हम रासायनिक खाद का 
आयात भी करते हैं | है 

कुछ लोगों का कहना है कि रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी की झक्ति का 
क्षय होने लगता है और वस्तु की किस्म घटने लगती है। इस सरबन्ध में विभिन्न मत- 
भेदों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रासायनिक खाद का प्रयोग श्रत्य फिल्‍म 
की खादों के साथ-साथ किया जावा चाहिये ताकि सर्वोत्तम परिणाम निकलें। 

रासायनिक खाद में सुपर फॉसफेट की माँग भी बढ़ती जा रही है ।  « 

श्रभी तक रासायनिक खाद की कीमत किसाव' की श्राथिक स्थिति को देखते हुये 
ऊँची है । उसकी क्रयःशक्ति कम है । इसलिये राज्यों को भ्रल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं 
ताकि नाइट्रोजन वाली खाद खरीद कर किसानों को उधार पर बेच सकें । अमोनियर्म॑ 
सल्फेट राज्यों को * ३५० २० प्रति ठव के हिसाब से दिया गया है। फॉसफ्रेठिक खाद 
की कीमत का २४५ प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में छोड़ा जाता है लेकिन इसका 
झाघा बोका वितरण करने वाले राज्य को उठाना: पड़ता है। भारत में रासायनिक 
खाद की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही है । किसान खाद के लाभों से परिचित हो गया है । 
देश में खाद्यान्नों - का उत्पादन बढ़ाने की बहुत, श्रावश्यकता है । प्रो० एन० आर० 
मल्कानी का कहना है कि भारत में लगभग १० लाख टन नाइट्रोजन श्रर्थात्‌ ४५० लाख, 
_ उन अमोतियम .सल्फेद की वापिक माँग है। सिन्दरी के कारखाने में ७० हजार टन- 
नाइट्रोजन का उत्पादन होने लग गया है। भव हमें १३ सिन्दरी श्रौर चाहिए! ताकि 
उत्पादन १० लाख टन चाइट्रोजन तक होने लग जाय । प्रति कारखाने की लागत यदि 
३० करोड़ रु० आँकी जाय तो लगभग ४०० करोड़ रु० व्यय करके देश की खाद की 
माँग पूर्ण की जा सकती है ।'* हे | 

उपयुक्त विवरण से खाद के महत्व पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्रतः हमें सभी: 
ज़ाद के 2 समुचित प्रयोग करना होगा तभी खाद्यान्नों व कच्चे माल का 
उत्पादन आवश्यक मात्रा में बढ़ाया जा सक्रेया । प्राकृतिक खाद (084776 १(शाएप-: 
708) व रासायनिक खाद (गगणाएक्षांए 0 0॥क709 लपरलड ) दोनों: 
का संतुलित श्रयोग किया जाना चाहिए श्र सभी प्रकार के खादों को पूर्ति बढ़ाई जानी 
चाहिये 4 हमारा लक्ष्य व्यर्थ पदार्थों को सम्पत्ति (२४४४७ ग0 एब्थता) बदलना .. 
होना चाहिये तभी विद्याल जनसंएपा .को पर्यात खाद्यान्न दिया जा सक्रेगा । ना. 
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सुधरे हुए बीज ([ए/०ए०पें 58९१७ ) 
कृपि-उत्पादन की मात्रा व किस्म सुधारने के लिये बीजों का छुनाव बहुत श्राव- 
इयक होता है । यह तरीका बहुत सरल और सस्ता होता है। थोड़ा व्यय बढ़ाकर, 
किसान तुरच्त अधिक उत्पादन के रूप में लाभ प्राप्त करने लगता है । सुधरे हुए बीजों 
से अधिकतम लाभ उठाने के लिये खाद व सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। बीजों 
के चुनाव, मेल से उत्पन्न बीज व पौधे ( तिंए970॥89/40॥ ) एवं विदेशी बीजों के 
उचित प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सुधरी हुई किस्मों के प्रयोग से ५ से. 
१० प्रतिद्षत तक उत्पत्ति बढ़ता सम्भव हो सकता है। ह 
भारत में पिछले वर्षों में कपास व गन्ने की उपज बढ़ाने में इस विधि का प्रयोग: 
किया गया है। व्यापारिक फसलों में सुधरे हुये बीजों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है। गेहूँ और चावल की पैदावार बढ़ाने में भी सुधरे हुए बीजों का प्रयोग बढ़ा है| 
अब तक लगभग" ४६ मिलियन एकड़ भूमि पर अच्छे बीजों का प्रयोग होने 
लगा है। सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय-विस्तार सेवा-खण्डों में उपज बढ़ाने के लिए 
सुधरे हुए बीज बांटे गये हैं । 
सुधरे हुए बीज बाँटने से पहले इनका उत्पादन गुणननद्धों में (४७८( एात- 
7॥02४07 (:७॥068) बढ़ाना पड़ता है। अभी तक अच्छे वीजों की पूति माँग की 
तुलना में कम है । इसलिए अच्छे बीजों की पू्ि बढ़ाई जानी चाहिये । 
अच्छे बीजों के अपनाने में पहली कठिनाई यह रही है कि इनके लिए अधिक खाद 
की झ्रावश्यकता पड़ती है | इसके भ्रलावा बीजों को पूर्ति कम होने से सबको प्राप्त होने 
में कठिनाई होती है । श्रभी तक बीजों का व्यवस्थित बाजार नहीं पनप पाया है । 
तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कृषि- उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने का लक्ष्य 
अपनाया गया है | भ्रतः सुधरे हुए बीजों का उत्पादन व वितरण सुव्यवस्थित होनों 
चॉहिए | चावल व गेहूँ के सम्बन्ध में सुधरे हुए वीजों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए । 
भारत में वहुत सी किस्म के गेहूँ व चावल के वीज पाये जाते हैं। देश के विभिन्न 
स्थानों के लिए उपयुक्त वीजों का चुनाव किया जाना चाहिए । यदि हम तृतीय योजना 
के श्रेन्त तक १०० मिलियन एकड़ भूमि में अच्छे वीजों का प्रयोग कर सके तो उपज, 
बढ़ने में चहुत मदद मिलेगी । 
प्रत्येके विकास खण्ड में वीज-भंडारों की संख्या कम-प्े-क्रम चार होनी चाहिए ताकि 
_ अच्छे चीज किसान के दरवाजे तक पहुँचाये जा सकें ।* बीज बढ़ाने वाले फार्म स्थापित 
करने के लिये भूमि देने की व्यवस्था सरल की जायी चाहिये 
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२७४ ... वोसवाँ अध्याय: 


कृषि के श्रोजार 


भारतीय किसान के पास आज जो औौजार हैं वे बहुत वर्षों पुराने और घटिया 
किस्म के हैं। कृपि की सदियों पुराती पद्धति देश में चत्न रही है । इस पद्धति में परि- 
वर्तेन करने की ग्रावश्यकता प्रतीत होने लगी है। भारतीय क्ृपक अपने कार्य में 
निपुण है । सर जॉन रपेल ने भी स्त्रीकार किया-है कि भारतीय किसान विश्व के भ्रन्‍्य 
भागों की कृपक जनसंख्या को तुलना में अपने काय॑ को ज्यादा समभता है। लेकिन साथ 
में यह भी मानना पड़ेगा कि पुराने औजारों व पुरानी पद्धति के सहारे खेती की उपज 
बढ़ाना सम्भव नहीं है । वर्तमान कृषि की दशा को देखते हुए इसे अवैज्ञानिक अथवा 
भकुशल ([7750०१४70 ० र्थी0णंशा) कहना अनुचित न होगा। भारतीय 
कृषि को वैज्ञानिक' बनाने की आवश्यकता है । “वैज्ञानिक' बनाने का श्रभिप्राय यंत्री- 
करण ((००१४॥४5व/707) करता नहीं है| पुराने ओऔजारों में श्रावश्यक सुधार, 
सहकारी क्पि, उत्तम खेती के लिये खाद, बीज व सिंचाई के प्रयोग आदि वैज्ञानिक 
कृषि के श्राधार स्तम्भ होंगे । 
खाद्य-समस्या पर आयोजित एक गोष्ठी में बोलते हुए मेहरू जी ने कृपि के श्ौजारों 
५ में सुधार करने पर जोर दिया था । उन्होंने कहा था कि "मेरे अनुमान से पुराना हल 
"पिछले २००० या ३००० वर्षों से काम में श्रा रहा है। मुझे मालुम नहीं कि कितने 
समय से यह प्रयुक्त हुआ है । ये हल भूमि की सतह को २ या ३ इझञ्च तक खरोंचते हैं। 
उससे श्रच्छे परिणामों की झाशा कौप्ते की जा सकती है ? लेकिन एक कठिनाई और 
है । यदि झ्ााप बहुत अच्छा हल लाते हैं तो बल इतने बलिए नहीं हैं कि उसको खींच 
सकें । वल कमजोर हैं । सिर्फ देश के कुछ भागों में वैल बलिए्ठ हैं। लेकिन ये सब ऐसे 
मामले हैं जो बहुत वड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित नहीं करते और जिनका हल निकाला जा 
सकता है ।/? भारतीय किसान के झ्ीजार सरल, हल्के, सस्ते, वहनीय, छोटे, पुराने व 
थोड़े हैं। वे बलों की क्षमता के अनुसार ही हैं । हमारे खेत भी छोटे-छोटे आ्राकार के ' 
हैं और विखरे हुए हैं। भ्रत: गरीब किसान, छोटे खेत, मामूली पुजी, पुराने श्रौजार व 
दुबंल बलों की जोड़ी आदि ने मिलकर भारतीय कृपि की पद्धति को श्रकुशल, घटिया 
ब पिछड़ा हुआ बना दिया है । यदि हम इनमें से एक को ठीक करना चाहें तो हमारा 
प्रयास ज्यादा फलदायक नहीं होगा। नये ओऔजारों के साथ-साथ श्रधिक पृजीगत 
साधन, उत्तम बलों की जोड़ी, आधिक जोत वाले खेत एवं खुशहाल कृपक की भी 
लिये रे <७ है भर 
श्रावश्यकता है। इसलिये पुराने औजारों के लिये ,कृपक को ही दोपी ठहराना उचित 
नहीं होगा । सारी टेक्नीक ही पिछड़ी हुई होने से औजार कैसे उत्तम व कृशल होंगे ? 
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कृषि के साधन व पद्धति २७५ 


किसान के औजारों में हल के अलावा बीज डालने की नली ( 56९त 067 ), 
पादा, चरस, रस्सी, कुदाली, खुरपी, हँसिया, चलगाड़ी झादि आते हैं । श्रभी तक नये 
औजारों के निर्माण में विशेष प्रगति नहीं हुई हैं। लकड़ी के हल के स्थौन पेर लोहे का 
हल निकाला गया है, लेकिन उसके सम्धन्ध में भी कुछ कठिनाइयाँ हैः जैसे वह भारी 
होता है इसलिये कमजोर बैल उसे खींच नहीं सकते हैं। किसान भी एक खेत से दूसरे 
खेत में लोहे के हल को ले जाने में वोका महसूस करता है । उसकी मरम्मत के लिए 
एक छोटी फाउन्ड्री चाहिये जिसका देहात में होना दुष्कर है। गहरी जुताई से सम्भव 
है कि मिट्टी की नमी को क्षति पहुँचे । इससे मिट्टी को अधिक खाद की आवद्य- 
कता हो जाती है। फिर चावल की खेती में तो लकड़ी का हल ही सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है। कृषि श्रायोग ने कहा था कि भारत में कृपि के श्रौजार स्थानीय परिस्थितियों को 
देखते हुये उपयुक्त हैं। ऊपर भी इनकी सरलता व सस्तेपन के बारे में कहा जा चुका 
है। लेकिन आधुनिक ज्ञान की रोशनी में उनमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये । 
सर जाँन रसेल की राय इस सम्बम्ध में काफी आश्याजनक है। उन्होंने कहा था कि, 
“नये श्रौजार पुराने से हमेशा ज्यादा कारगर नहीं होते हैं, लेकिन वे हल्के होते हैं 
और मनुष्यों व वैलों को कम श्रम करना पड़ता है एवं वे शीघ्रता से काम करते हैं । 
बैल के श्रम में बचत होने से बड़े किसानों को इतने ज्यादा वैल रखने की आवश्यकता 
नहीं होगी और वे दूध देने वाले पशुओं को ज्यादा श्रच्छा खिला सकेंगे, काम की 
रफ्तार ज्यादा होने से झ्रावश्यकता के समय और सबसे ज्ष्यादा लाभदायक अवसर पर 
कृषि के विविध कार्य किये जा सकेंगे 


देशी औजारों में सुधार करने के लिये ग्रामीण लुहारों व खातियों को आवश्यक 
शक्षण मिलना चाहिये । जगह-जगह ऐसे कारखाने खोले जाने चाहियें जहाँ पर सुधरी 
हुईं किस्म के औजार बनाये जाते हैं। साय ही इनके वितरण व मरम्मत की सुव्यवस्था 
की जानी चाहिये । वेंलगाड़ी में रबड़ के टायर व बाल-वियरिंग का प्रयोग किया जाता 
चाहिये। जैसे नई भूमि तोड़ने के लिये ट्रेक्टर व बुल-डॉजर आदि लाभदायक होंगे । 
लेकिन भारतीय क्ृपि में सम्पूर्ण रूप से यंत्रीकरण* न तो सम्भव है श्र न वाँछनीय 
ही है.। भारत में हल्के व आधुनिक औजारों का प्रयोग करने की आवदयकता है। 
इससे खेती के कार्यों में कुशलता में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप उपज भी अधिक 
मिल सकेगी | 
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२. यंत्रीकरण के गुश-दोप के लिए अध्याथ २२ देखिये । 


२७६ बीसवाँ अध्याय 


फसलों का हेर-फेर व मिंश्रण (०६४६० छाप 7९१ ८7०एएए) 
फसलों के हेर-फेर व मिश्रित फसलों की विधि भारतीय किसान सदियों से जावता 
है । वह अ्रपते भ्रनुभव व परिस्थिति के भ्रनुसार इनका उपयोग भी करता श्रा रहा है। 
जब एक हो भूमि पर विभिन्न फसलें एक के वाद एक करके पैदा की जाती हैं 
तब उसे फसलों का उलट-फेर (२008॥0॥) कहते हैं। यह पद्धति ज्यादातर खाद्यान्नां 
की फसलों व दालवाली फसलों में उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि प्रथम किस्म की फसल 
नाइट्रोजन काम में लेने वाली होती हैं जबकि ह्विंतीय किस्म की फसलें इसकी [वि 
करती हैं । इसलिए लगातार खाद्यान्नों की फसलें बोने के बजाय यदि बीच में दालों 
की फसलें उत्पन्न की जाती हैं तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है और भ्रन्‍्त में खांच की 
कुल पंदावार ज्यादा होती है ) 
फसलों के हेर-फेर की पद्धति से निम्न लाभ होते हैं--- ; 
(१) खादयात्रों की प्रति एकड़ उपज बढ़ती है वर्योंकि मिट्टी को उबरता भ्रधिक 
हो.जाती है। 
(२) फसलों की कीटणुश्रों व बीमारियों से. रक्षा होती है । 
(३), मिट्टी का कटाव रुकता है । 
(४) पशुझ्रों को सुधारने में मदद मिलती है। इससे कृषि की उन्नति होती है । 
.. विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण अलग अलग फसलों का 
हेर-फेर उपयुक्त सिद्ध होता है । 
भारत में जनसंख्या के दबाव के कारण परती भूमि का क्षेत्र भी कम है। इसलिए 
भूमि की खोई हुई उ्ंरता को पुनः प्रा्त करने में कठिनाई होती है। तदर्थ फसलों का 
हेर-फेर उत्तम है । 
' * हमारे देश में चावल की खेती में फसलों की हेर-फेर की पद्धति नहीं श्रपताई णां 
सकती है क्योंकि सिल्ट नई होनें से खाद देने की श्रावश्यकता कम हो जाती है । 
फसलों का मिश्रण । 
मिट्टी की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की दूसरी विधि मिश्रित फ्लो 
तैयार करना है। इस विधि का प्रथोग भी भारत में सदियों से होता भ्रा रहा है। इसमें 
एक ही साथ एक से ज्यादा फसलें बोई जाती हैं जैसे गेहूं, चना, जौ, जुवार, कपास, 
वॉजरा, मृ ग, मोठ, ग्वार, अरहर, उड़द, मूंगफली श्रादि । 
एक ही खेत में या तो अलग-अलग दुकड़ों में अलग-अलग फसलें वो देते-हैं श्रथवा 
मिले-जुले ढंग पर सारे खेत में विभिन्न फसलें उगा देते हैं । कुछ जल्दी उगने वाली व॑ 
पकने -वाली होती- हैं श्र कुछ देर से तंय्यार होने वाली होती हैं। कुछ को जड़ें गहरी 
होती हूँ तो कुछ की सतह पर ही होती हैँ । 


फैसलों के मिश्रण से कई लाभ होते हैं जैसे मिट्टी की उ्रा शक्ति बनी रहती है, 


कुषि के साधन व पद्धति २७७ 


सारी फसल के नष्ट होते का भय नहीं रहता है क्योंकि श्रलग श्रलय फसलों की प्रकृति 
अलग अलग होती है, एवं भूमि के तत्त्वों का पर्याप्त ग्ोपण होता है | यही नहीं बल्कि 
मिश्षित फसलों की पद्धति में एक फसल दूसरी की रक्षा करती है जैसे पंजाव में जुआार 
की फसल कपास की गर्म हवाओं से रक्षा करती है। इप प्रकार '“वैज्ञानिक', खेती: के 
लिए मिश्चित फसलें तैयार करना बहुत उपथोगी होता है। सूखी कृषि के क्षेत्रों के लिए 
यह विशेष रूप से उपयोगी प्रमाणित हुई है। 

फसलों के हेर-फेर व मिश्रण की प्रचलित पद्धतियों में विशेष सुधार की सम्भावना 
नहीं हैं क्योंकि भारतीय किसान इन सबसे वहुत प्राचीन काल से परिचित रहा है और 
अपने आर्थिक हित में अपने अनुभव के आधार पर इनका प्रयोग भी करता रहा है। 
यहाँ पर सिर्फ इनके महत्व पर ही प्रकाश डाला गया है। 

सिचाई 

भारत सदा से एक कृपि-प्रधान देश रहा है । कृषि की पैदावार श्रन्य बातों के 
साथ साथ पर्याप्त सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ 
कहा गया है। वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि में अस्थिरता रही है | 
सिंचाई के साघनों दंग विकास करके क्षपि में स्थिरता उत्पन्न की जा सकती है। शअन्य 
देशों की वनित्वत भारत जे देश के लिए सिंचाई का विदोष महत्व है। इसके निम्ने 
कारण हैं--- 

(१) वर्षा की श्रनिविचतता--भारत में वर्षा का होना निश्चित नहीं है। किसी 
वर्ष बहुत कम होती हैं। कभी-कभी शुरू में अश्रच्छी वर्षा हो जाती है लेकिन वाद में 
कई महीने व सप्ताह सूखे निकल जाते हैं भर पैदावार नष्ट हो जाती है | ऐसी स्थिति 
में खेती पूर्णतया मानसून का खेल वन जाती है। सिंचाई की व्यवस्था होने से ही 
मानसूत्त की अनिश्चितता से मुक्ति मिल सकती है । 

(२) वर्षा की श्रपर्यातता--भारत में वर्षा का वितरण सर्वत्र एकसा नहीं हैं 
एक श्रोर चेरापूजी में वर्षा का वापिक भ्ौसत ४५०” है तो दूसरी शोर पंदिचमी 
राजस्थान में यह ५” से भी कम है| कम वर्पा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने' 
से ही खेती की जा सकती है । 

(३) वर्षा की मौसमी प्रकहृत्ति--भारत में वर्षा ज्यादातर वर्षा ऋतु में ही होती -है 
जिसकी अचधि जून से अव्टूबवर तक सीमित होती है। इन महीनों की फसलें तो वर्षा 
के सहारे भी हो सकती हैं लेकिन साल के शेप महीनों में सिचाई की बहुत आवश्यकता 
होती है | पंजाब में थोड़ी वर्षा जाड़े के दिनों में भी होती है लेकिन वह श्रपर्याप्त रहती 
है । इसलिए साल भर खेती करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना आवद्यक है | 

(४) विशेष फसलों के लिए--ईख व चावल को खेती को पर्याप्त जन्न की आव- 
इयकतो होती है और वह सिंचाई से ही मिल सकता है] || - (६ फिय 
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(५) श्रकाल के भय से छुटकारा--सिंचाई के श्रभाव में अकाल पड़ने का भय 
वना रहता है । ऐसा देखा गया है कि श्रकालग्रस्त क्षेत्र प्रायः वे ही होते हैं जहाँ वर्षा की 
कमी रहती है शर उस कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई के साधन नहीं होते हैं । जब से 
भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से भ्रकालों की संख्या, व भीपण॒ता 
घट गई है। पहले सिंचाई के साधनों में उत्पादक (?700प्रट/४6) व रक्षात्रक 
(?:0०0०॥9७) दो भेद किये जाते थे। रक्षात्मक साधनों का उद्द श्य श्रकाल के भय से 
मुक्ति दिलाना ही था । ह 

(६) गहन झेती संभव--भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों सम्बन्धी 
प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए गहरी खेती बहुत आवश्यक है । प्रति एकड़ उपज बढ़ाने 
के लिए सिचाई, उत्तम खाद, बीज व श्रौजारों की आवश्यकता होती है । इन सेंवका 
प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए वरना उपज नही बढ़ेगी । अतः गहरी खेती के 
कार्यक्रम में प्रथम स्थान सिंचाई! को ही दिया गया है। इससे कुल उत्पत्ति में पर्याप्त 
वृद्धि होती है । # 

(७) उपज की किस्स सें सुधार--सिंचाई से उपज की मात्रा के बढ़ने के साथ- 
साथ किस्म में भी सुधार होता है जिससे किसान की आय बढ़ती है श्लौर उसका रहन- 
सहन का दर्जा ठीक होता है। 

., (८) सई भूमि पर खेती सम्भव--भारत में कृपि-योग्य वेकार भूमि पड़ी है। 
सिंचाई के साधनों का विस्तार करके उसमें से काफी एकड़ जमीन खेती के अ्रन्तर्गंत 
लाई जा सकती है। ऐसी भूमि को सिंचाई के विना कभी भी खेती के लिए प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता है। राजस्थान में राजस्थान नहर के वन जाने से नई भूमि पर पहली 


' बार कृषि प्रारम्भ की जायगी । इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती (2700878. 
एगाए०ा।०ा) भी संभव बन जाती है। 


(६) सरकारी आय में वृद्धि--सिंचाई की व्यवस्था बढ़ने से सरकार की श्राय में . 
प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों तरह से वृद्धि होती है। अत्यक्ष रूप से तो जल-कर (शक्वालाः 
॥२७(८५) व लगान आदि प्राप्त होते है और परोक्ष रूप से श्रधिक उत्पत्ति होने से रेलों ' 
की आय, भन्‍्य करों की आय आदि बढ़ने से सरकारी खजाने में श्रधिक घन आता है । 

(१०) यातायात की सुविधा--नहरों से सिंचाई के साथ-साथ यातायात की ' 

“ सहूलियत भी बढ़ती है । रेलों से सिर्फ यातायात ही हो पाता है जब कि नहरों से 
सिंचाई व यातायात दोनों संभव बन पाते हैं । + ० 

' उपयुक्त विवरण से स्पष्ठ हो जाता है कि भारतीय भ्र्थ-व्यवस्था में 
६ ठ में सिंचाई बहुत 
महत्वपूर्ण है | नहरों की सिंचाई से प्रायः हानियाँ भी हो जाती है और विशेषतया 
भष्यवस्थित सिंचाई कई बार भारो क्षत्ति पहुँचा देती है। हु 
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हानिया-- (१) भूमि की ऊपरी सतह पर चमक जमा हो जाता है जिससे रेह 
वाली मिट्टी (8॥0878 50/5) की समस्या उत्तन्न हो जाती हैं | इसमें बहुत सी 
भूमि खेती के लायक नहीं रहती है । 
(२) मलेरिया व भ्रन्य रोग, उत्पन्न होने लगते हैं। 
(३) बाड़ का भय बढ़ जाता है । 
सिंचाई की उपयुक्त हानियाँ पानी के उचित बहाव की व्यवस्था (0090' 
070॥926) दथा पक्‍की नहरें आदि बनाने से कम की जा सकती हैं। 
सिचित क्षेत्र 
भारत में १६५६-५७ में लगभग ३२"२५ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती की गई 
जिसमें से! ५५७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई। अतः कृषि के कुल क्षेत्र का 
१७० सिंचाई के अन्तर्गत भ्रा चुका था । 
बसे प्रथम पंच वर्षीय योजना के अंत तक लगभग ६४० लाख एकड़ भ्रूति में 
सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जा चुकी थी लेकिन वास्तव में सिंचाई केवल 
५५७ लाख एकड़ भूमि में ही की गई--पअर्थात्‌ सिंचाई की पूरी क्षमता (20(॥0 9] 
(809980॥५9) का प्रयोग नहीं किया जा सका। 
यह ध्यान देने की बात है कि भारत में सिचित क्षेत्र विश्व के अन्य सभी देझ्षों के 
मुकाबले सबसे भ्रधिक है। यह संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के सिंचित क्षेत्र का २३ गुना है । 
लेंकिन हमारे देश की भश्रावश्यकताओ्ों को देखते हुए सिचित क्षेत्र कम है।* पाकिस्तान 
में ४८४८ कृपित भूमि पर एवं चीन में ४६% पर सिंचाई की जाती है जबकि भारत 
में सिफे १७% पर सिंचाई होती है । 
सिचाई के साधन 
भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएँ, तालाब व नहरें हैं। देश के विभिन्न भागों 
में घरातल की रचना एक सी नही है, -इसलिए सिंचाई के साधनों की विविधता पाई 
जाती है। उत्तर में मैदानी भाग नहरों द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त है। बारह महीने 
बहने वाली नदियाँ, मैदान का पूर्व की ओर ढलाव, उपजाऊ मिट्टी, नहरें खोदने की 
सुविधा भ्रादि ने उत्तरी भारत को नहरों के लिए आदर्श क्षेत्र वगा दिया है। उत्तर के 
जिन भागों में नहरें नहीं पहुँच पाती हैं उनमें कुओं से सिंचाई की जाती है। दक्षिण 
भारत में ऊबड़-खाबड़ भुमि, तेज गहरी श्रौर मौसमी नदियों के होने से नहरें निकालने 
में कठिनाई होती है अ्रतएव अधिकांश तालाबों से सिंचाई होती है परन्तु चदियों के 
डेल्दा-प्रदेश में नहरें भी बनाई गई हैं । * - 
_.], ातं8 960, 988० 247 (7४७॥ 32), 
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१६५६-५७ में लगभग ५५७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई जिसमें विविध 
साधनों का हिस्सा इस प्रकार था। ;-- उक039: के 
सिचित क्षेत्र का प्रतिशत 


कु (लाख एकड़) (लगभग) 
नहरें १२६ - ४३१ 
तालाव १११: १६ 
कुएं १६२ ३० 
खत्य साधन ५५ १० 
कुल - प्रर७छ ५ ९० 


न्‍अलकनकननलाननननन-% नली ननननतनमम»-न। 


श्रतः सिंचाई के साधनों में क्षेत्र की दृष्टि से नहरों का प्रथम स्थान और कुझों का 
इसरा स्थान गाता है। नीचे सिंचाई के प्रत्येक साधन का संक्षिप्त विवरण दिया 
जाता है :--- 2 - ह 

. (१) कुएँ--भारत में कुल सिंचित भूमि के ३० प्रतिशत भाग पर कुझों से सिंचाई 
होती है। कुओं की सिंचाई से उपज नहरों की सिंचाई की वनिस्वत श्रधिक होती है । 
कुएं भासानी से खोदे जा सकते हैं| कुओं से पानी निकालने में परिश्रम करमा पड़ता ' 
है. इसलिए इनके पानी के उपयोग में सावधानी रखी जाती है। कुशों की सिंचाई से 
'रेहवाली/ मिट्टी की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इन लोगों के श्रल्ावा कुओं की 
सिंचाई की कुछ मर्थादायें भी हैं जँसे बहुत नीची सतह वाले जल के स्थानों में कुएँ 
खोदना कठिन होता है। कहीं-कहीं खारा पानी निकलता है जो फसल नष्ट कर देता 
है। कुश्नों का पानी बहुत बड़े क्षेत्र को नहीं सींच सकता है । 

._ कुएँ दो प्रकार के होते हैं--साधारण छुले कुएँ भौर बिजली से चलने वाले नल- 
कप | ए 0० ७5)। साधारण कुएँ कच्चे व पक्के हो सकते हैं। पदक युश्रों के 
बनाने में ई टें, चूना, पत्थर व सीमेंट श्रादि का प्रयोग होता हैं। कुओं से पानी निकालने 
के लिए ढेकली, चरस या रहेट या पम्पों का प्रयोग किया जाता है। 

नल-कूप (770०-८७) - उत्तरप्रदेश में व्यून्वैल थी सिंचाई का बहुत 
प्रयोग हुआ है । गंगा-नहर-ग्रिड योजना से जो व्रिजली उत्पन्न की जाती है उसका प्रयोग 
व्यस़ बैल से पानी निकालने में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पदिचमी भाग में वर्षा 
फम होती है। श्रतः वहाँ सिचाई के लिश नल-कूपों का प्रयोग किया गया है। उत्तर 
भदेश के विजनौर, सुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, प्रलीगढ़ व बुलप्दक्षहर छि 
सेल-कूपों का विशेष प्रयोग हुआा है । 3 जल गज 
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विहार, पंजाब व राजस्थान में भी नल-कूपों से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के 
छोटे साधनों में ((॥07 प88/0॥) तल-क्ूपों का स्थान सर्वोपरि है । 

प्रगति '--प्रथम पंच-वर्पीय योजना में भारत-अमेरिका-टैब्नीकल-सहायता-कार्यक्रम 
के अन्तर्गत ३,००० स्थच वैल उत्तर प्रदेश, विहार व पंजाब में बनाने का निश्चय 
किया गया था । यह कार्यक्रम सितम्बर १६५६ में पुर्णं हो गया है। १६४४ में अधिक 
भ्र्न-उपजाओ-प्ानदोलन' के अन्तर्गत ७०० व्यूव वैल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था। इनमें से ३५० व्यू व-ब॑ल तो ३,००० वाले कार्यक्रम में शामिल कर लिये 
गये और श्षेप ३५० में से २७० सितम्बर, १६५६ तक तैयार हो चुके हैं । 

उत्तरी गुजरात में भी ३७४ स्यू व वैल चालू किये गये हैं । 

द्वितीय योजना में ३५८१ झौर नल-्कूपों की व्यवस्था की गई है जिन पर २० 
करोड़ रु० व्यय होंगे और ६,१६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । उत्तर- 
प्रदेश, वम्बई व झ्ासाम में वल-क्रूप स्थापित किये जायेंगे। श्रकेले उत्तर-प्रदेश में 
द्वितीय योजना में १५०० नल क्ूप बनाने का कार्यक्रम है 

(२) तालाब--सिंचित भूमि के लगभग १६०४ भाग पर तालाबों से सिंचाई होती 
है । मैसूर, हैदराबाद, राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ी भाग भौर मब्य-प्रदेश तालाबों 
की सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। मद्रास का पेरियर बाँध काफी विख्यात है। दक्षिण- 
भारत में नदियों की धाराएँ तेज होती हैं ॥ वे साल भर नहीं वहती हैं। भूमि समतल 
नहीं है एवं पथरीली है । इसलिए घरातल की बनावट तालाव बनाने के उपयुक्त है । 

तालाबों की सिंचाई में सबसे वड़ी कठिनाई यह है कि इनमें वर्षा का पानी एक 
होता है इसलिए जिस साल वर्षा कम होती है उसी साल इनमें पानी कम आता है। 
इनमें, मिट्टी भी जम जाती है। भारत में मरम्मत के लायक बहुत से तालाब पड़े है ॥ 

(३) नहरें---लगभग ४१५८ सिंचित क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की जाती है। भारत 
में नहरों की कुल लम्बाई संसार में सबसे अ्रधिक है। नहरों की सिंचाई सस्ती, सुविधा- 
जनक और सुनिश्चित होने से श्राजकल, बहुत प्रचलित हो रही है । 

. नहरें तीन प्रकार की होती हैं :-- 

-(१) बाढ़ वाली नहरें (पप्रात॑दांणा (॥45) 

८“ (२) स्थायी या बाँध वाली नहरें (?८&ग7ं0। (-&॥869) 
(३) गोदामी नहरें ($६07.828 (७7४5) 

(१) बाढ़ की नहरों में नदी में बाढ़ आने पर ही पानी थ्रा पाता है। अतः इनसे 
है. समय के लिए ही सिंचाई हो पात्ती है। आजकल इस प्रकार की नहरों क। प्रचार 
नहां ह १ 

(२) बाँध की नहरें नदी पर वाँध बनाकर निकाली जाती हैं। इनसे साल भर 


१.. स्यू-ब-दंल्स की प्रगति का विच्रण 7प्08 960 पर शाधारित है---पृष्ठ २५१ । 
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सिंचाई होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद पु० पंजाब, यु० पी०, उड़ीसा, पदिचिमी 
बंगाल, राजस्थान व अन्य राज्यों में बाँध की नहरें खोदी गई हैं । - 

(३) गोदामी नहरों में वरसात का पानी घाटी के आर-पार बाँध डालकर एकत्र 
किया जाता है। ऐसी नहरें बुन्देलखण्ड, मद्रास व दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। इन 
नहरों का सम्बन्ध नदियों से नहीं होता है । | 

विभिन्न राज्यों की प्रमुख नह्‌रें 

(१) उत्तर-प्रदेश--उत्तर-प्रदेश नहरों के निर्माण की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति 
में है । गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों में साल भर जल भरा रहता है। समतत 
व मुलायम मिट्टी से नहरें खोदने में श्रासानी रहती है| इस प्रदेद्ञ में पुराने समय से हो 
नहरों से सिंचाई होती आ रही है। उत्तर-प्रदेश को पाँच प्रमुख नहरें इस प्रकार हैं--- 

(१) शारदा नहर--(१६३० में वनी और २० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करती 
है इसे १६५५ में 5०० मील और बढ़ाया गया है) 

(२) उत्तरी गद्य नहर--(१० लाख एकड़ सींचती है) 


(३) निचलो गज्भा नहर (८ लाख एकड़ ” 5) 
(४) आगरा नहर (ब8 0... ८80 * 2) 
(५) पूर्वो यमुना (४ लाख /” दे 


रिहान्द घाटी योजना से मिर्जापुर जिले को सिंचाई मिल सकेगी। 

(२) पूर्वी पंजाव--विभाजन से पूर्व पंजाब में नहरें काफी थीं लेकिन इनका हिस्सा 
अरब पाकिस्तान में चला गया है। पूर्वी पंजाब की मुरुष नहरों के वाम इस प्रकार हैः 

(१) पश्चिमी यमुना तहर, 

- (२) सरहिन्द नहर, 

(३) ऊपरी बारी दोश्नाव नहर, 

(४) वीकानेर नहर । 

स्वतंत्रता श्राप्ति के बाई बिस्त दोग्नाव नहर एवं भाकरा-नॉयल की नहेरें भर 
बनाई गई हैं । 

(३) वम्बई राज्य की नहरें-.- 

(१) गोदावरी की नहरें 

(३) प्रवरा नहरें (भंदरदश बाँध से मिकाली हुई) । 

(३) मुठा (४) नीरा (दाये-वाँये), (५) #ण्णा की नहरें (६) गोकक नहरें (घाद- 
भ्रमा पर जो कृष्णा की शाखा है) । | 

इस राज्य की नई योजनाश्रों से.भी सिंचाई को सुविधायें बढ़ेगी । कबकरपार, 
कोपना, भड़ोंच, गद्लापुर स्टोरेज प्रॉजिफ्ड के पुंरा होने पर सिंचाई ज्यादा हो सकेगी। 

था नहर भ्रन्य राज्यों में भी पाई जाती हैं। विहार में गन्डक व सोन नदियों से 


कृषि के साधन व पद्धति श्म्र 


नहरें निकाली गई हैं। मद्रास में पेरियर, मैटूर व लोअर भवानी योजना है। उड़ीसा, 
पश्चिमी बंगाल, मध्य-प्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यों में नई नहरें निकाली गई हैं। 
पंच-वर्षीय योजनाओं सें सिंचाई का विकास 
विभाजन के बाद भारत के हिस्से में ४ ६ करोड़ एकड़ सिचित भूमि और १*८ करोड़ 
एकड़ सिचित भूमि पाकिस्तान में चली गई । भारत सरकार ने सिंचाई के साधन बढ़ाने 
पर प्रारम्भ से ही ध्यान देना चालू कर दिया। परिणामस्वरूप प्रथम पंच-वर्षीय योजना 
के शुरू में सिचित क्षेत्र ५.१४ करोड़ एकड़ हो गया । प्रथम योजना मुख्यतया एक कृषि 
की योजना थी इसलिए इसमें सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था | 
इसमें ३८४ करोड़ रुपये सिंचाई के साधनों की उन्नति के लिए रबखे गये | 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना के भ्रन्तिम वर्ष में १४० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की 
, सिचाई की व्यवस्था की गई । इसमें से १०० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था 
छोटे साधनों से और ४० लाख एकड़ भूमि पर बड़े व मध्यम साधनों से की जा सकी | 
इस प्रकार १९५५-४६ में लगभग ६"५ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई के साधनों 
की व्यवस्था हो गई । लेकिन घ्यान रहे कि १६५६-५७ तक भी वास्तविक सिचित क्षेत्र 
५५७ करोड़ एकड़ ही रहा । 
ट्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सिंचाई के विकास पर ३८१ करोड़ २० की व्यवस्था , 
की गई है और १६६०-६१ तक कुल २ करोड़ १० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर 
सिचाई करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इसमें से १ करोड़ २० लाख एकड़ 
भूमि बड़ी व मध्यम श्रेणी की सिंचाई की योजनाश्रों से और ६० लाख एकड़ छोटी 
स्विचाई की योजनाओं हारा सींची जायगी । 
सारी स्थिति निम्न तालिका में स्पष्ट की गई है ;:-- (करोड़ एकड़ भूमि सिचित) 
१६५०-४१ १६५४-५६ १६६०-६१ 
भ्श्् * ६७ (सं्योधित स्थिति) पद 
भारत में अभी तक नदियों के जल का लगभग दसवां हिस्सा सिंचाई के काम में 
भरा रहा है । भविष्य में प्रयत्त करने पर सिंचाई का काफी विस्तार किया जा रहा है । 
आजकल सिंचाई के छोटे साधनों पर: विश्ेप वल दिया जाने लगा है क्योंकि उन पर 
. खर्च थोड़ा होता है और उपज तुरन्त वढ़ जाती है । इसके श्रतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत 
देख-रेख में रखा जा सकता है और प्रवन्ध वर्गरः की कठिनाई नहीं होती है | भारत -में: 
कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये छोटे, मध्यम व बड़ी श्रेणी के, सभी प्रकार के सिंचाई 
के साधनों का विकास किये जाने की भ्रावश्यकता है । इनमें आपसी समन्वय स्थापित 
कफ़रना चाहिये। 
राजस्थान सें सिचाई 
राजस्थान एक कृपि-प्रधान राज्य है। यहाँ वर्षा का वापिक भौसत २५” से भी ' 
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कम है । उत्तर-पश्चिम में वर्षा का औसत ५ से भी कम है । यदि सिचाई की सबसे 
अधिक कही ग्रावश्यकता है तो हम कहूँगे कि वह राजस्थान में हैं । कल 
हली योजना के आरम्भ में लगभग २६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी, 
जो जोती गई भूमि का लगभग १० प्रतिशत थी। ११ लाख एकड़: पर नहरों व 
तालाबों से और १८ लाख एकड़ पर कुझ्नों से सिंचाई की जाती थी । उस समय राज्य 
भर में सिर्फ एक 'गंग नहर” थी जो बारह-मासी थी । 5. 
प्रथम योजना में तालावों के विकास के लिए लगभग < करोड़ र० रखे गये भौर 
कुप्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। १६५५-५६ में कुल सिचित क्षेत्र ३३१३६ 
लाख एकड़ हो भया । 
दूसरी योजना में लगभग २८ करोड़ रु० सिंचाई पर व्यय किये जाने को रखे गगें 
हैं श्रौर उससे १५९६५ लाख एकड़ भूमि के अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी । 
इस प्रकार १६६०-६१ तक लगभग ४६ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होने 
की संभावना है। राज्य में सिंचाई की छोटी व बड़ी सभी प्रकार की योजनामञ्रों पर 
कार्य हो रहा है । सिंचाई की भावी सम्भावनाश्रों की दृष्टि से इस राज्य का भविष्य - 
बहुत उज्जवल है। 
. ५ तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०'७० लाख एकड़ भूमि में अत्तिरिक्त सिंचाई की 
व्यवस्था करने की चर्चा की जा रही है। इससे लगभग ५,६२,००० टन खाद्यान्न की 
पैदावार बढ़ जायगी । तृतीय योजना के श्रल्त तक लगभग ६६५५ लाख एकड़ भृूमि में 
सिचाई होने लग जायगी । हि 
राजस्थान के लिये सिचाई के तीनों सावन (कुएं तालाब व नहरें) उपयुक्त हैं 
अभी तक व्यू,व-वेल्स की संख्या अधिक नहीं है | वीकानेर व राजस्थान के दक्षिसी-पूर्वी 
भागों में इनके लिये क्षेत्र हैँ 
आजकल इस राज्य में भी सरकार की शक्ति नहरों के निर्माण-में विशेष रूप से ' 
लगी हुई है। सिंचाई को प्रमुख योजनाओं का संक्षि्त परिचय - शक्ति के साधनों के 
अध्याय में दिया जा चुका है । 
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्रांशबांणा विदा जात एव्ाण्पोब्ा क्‍शव्लाए० (0 रिकंधषवीक्ा, (960) 
सन्दभ ग्रन्थ 
(॥)- 007 800707आांठट ?7क्ांला : एकांत बाते थिद्यत्राब, इंच एतत 


(2) ॥7048 -960, ०७, 23. 


ही 


फाड़ फक्रफ़रसाफऊ-का-..:.क्‍.---- हि | 
४ धागवाइकत्र पृंफछ, ।4:5:60.., 0-५ की 280 पका हर 


इव्फीसयाँ श्रध्पाय 
भूमि सुधार 


भूमि सुधार का सामाजिक परिवतंन व आधथिक विवास से गहरा सम्बन्ध है। 
भूमि सुधार में भू-धारण-प्रणाली ([,070 '७0प76 599७॥)) जोतों का आकार, 
कृंपि पद्धति आ्रादि के वे सब परिवर्तन शामिल होते हैँ जिनके अपनाने से कृपि-उत्पादन 
बढ़ता है झोर सामाजिक न्याय का वातावरण तैयार होता है। इस प्रकार भूमि सुधार 
का सम्बन्ध का कार्य कृपि के ढाँचे व संगठन ( 50प०ात6 0 0॥8क7758- 
४ं0॥ ) में श्रावश्यक परिवर्तन करना है । कृपि का सामनन्‍्ती ढाँचा (>७प0॥8]-५॥ए- 
06) भूमि के मालिक और किसान में संघर्ष उत्पन्न करता है। छोटे-छोटे व बिखरे 
हुए खेत कृषि को लाभप्रद बना देते हैं | भूमि सुधार के उपयोग व प्रबन्ध की वैज्ञानिक 
रीतियों को जन्म देते हैं जिससे समस्त कृषि अर्थ-ब्यवस्था में कायापलट हो सकती है । 
भूमि सुधारों फा श्राथिक विकाप्त के लिए सहत्व--क्षपि का विकास श्राथिक 
विकास का वास्तविक भ्राधार है। कृषि से खाद्यान्न व कच्चे माल को उत्पत्ति होती है । 
जब इन दोनों का उत्पादन बढ़ता है तव श्रौद्योगिक विकास की सुहृढ़ नीव पड़ती है । 
लेकिन कृषि का उत्पादन अधिकतम उसी समय तक हो सकता है जब कि भूमि-व्यवस्था 
उसके भनुकूल हो ! यदि भुमि-व्यवस्था शोपण को जन्म देती है तो किसानों को उत्पा- 
दन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं रहतो । इसलिए भूमि-सुधारों द्वारा कृपि-विकास के मार्ग 
में बाधा डालने वाली सारी परिस्थितियों को हटाया जाता है ताकि कृपि का निरन्तर 
विकास हो सके । श्राथिक दृष्टि से समुन्नत देक्षों में प्रगतिशील भूमि-व्यवस्था ही देखने 
को मिलती है। उनमें किसानों को उत्पत्ति बढ़ाने को प्रेरणा मिलती है क्योंकि इसमें 
उनकी श्राय बड़ती है ओर रहन सहन का दजा ऊँचा होता है । साथ में देश को अधिक 
खाद्यान्न व कच्चे माल की प्राप्ति हीती है। भूमि, पूंजी व श्रम भ्रादि उत्पत्ति के साधनों , 
को आदर्श अ्रनुपात में मिलाया जाता है ताकि प्रति एकड़ अधिकतम उत्पत्ति मिल 
सके । कृषि से उत्पन्न 'बचत' ( 9070|05 ) के आधार पर झ्ौद्योगीकरएण की दीवार 
“खड़ी की जाती है। जब तक कृपि में 'पूजी-संचय' (208 707774007) की 
स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तब तक पूजी का अभाव दूर नहीं होता । आशिक विकास 
के,लिये सबसे ज्यादा आवश्यक 'पूजी' है और वह भी निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में, 


श--++०म ०43००». लए प्रमि 





उपलब्ध होनी चाहिये वरना विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जायगा ! इसलिए भूमि-सुधारों - ... 


हारा कृपि-व्यवस्था में अनुकूल वरस्वितेत करके अंविकतम उत्पत्ति की स्थिति उत्पन्न . 
की जाती है । . 
27286, , रघपण 
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है। आजकल 'न्याय' के पहलू पर विशेष बल दिया जाने लगा है | यदि कृपि-ध्यवस्था 
में 'न्याय' का श्रीगणेश हो जाता है तो समस्त देश में समानता का वातावरण तैयार 
होता है। एशियाई देशों में और विशेषतया भारत में ग्राज भी लोगों का मुख्य धन्चा 
खेती है । लेकिन भूमि का वंट्वारा बहुत भ्रसमान है | कृपि-श्रम-जाँच समित्ति के अनु 
सार लगभग ५८ प्रतिशत खेत ५ एकड़ से कम हैं श्ौर ३८ प्रतिशत तो २ एकड़ के 
झ्राकार से भी कम हैं। इसके विपरीत १५% खेत ४५ एकड़ से श्रधिक झ्राकार बीत 
हैं। ५ एकड़ से कम के खेतों का क्षेत्र कुर्त जोते गये क्षेत्र का ब८ है जबकि ४५ एक 
से श्रधिक झाकार के खेतों का लगभग 3 है । इससे जोतों के असमान बंटवारे की 
स्थिति का. पता चलता है। भूमि के इस तरह के बंटवारे से सामाजिक अ्स्तमावता , 
उत्पन्न होती है, ग्रामीण जनता में असंतोप व विद्रोह की भावना बनी रहती है जो 
कभी भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होने देती है। आ्रथिक विकास के लिये 
भूमि का न्यायपूर्ण बंटवारा भ्रत्यन्त शावश्यक है। 
भूमि सुधारों से ही सहकारिता आन्दोलन पन्रप सकता है। , एक मनोवैज्ञानिक 
वातावरण ऐसा बन जाता है जिसमें सहकारिता का प्रयोग रूपि, साख, विक्नी आदि- 
आदि क्षेत्रों में फैल सकता है । 
कई बार यह कहा जाता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना तो एक टैवनीकृल प्रश्न 
है भर उचित बा ट वीज व सिंचाई की प्रवस्था_ से अपने श्राप हल हो जायेगा । 
लेकिन यह धारणा अ्रमपूर्ता है। जब तक ग्राधारभुत समस्या जो भूमि-व्यवस्था का... 
उचित स्वरूप निर्धारित करने की है, हल नहीं हो जाती जब तक टैबनीकल सुविधाश्रों 
ग़ विशेष प्रभाव नही पड़ेगा । किसान खाद, वीज व सिंचाई को परवाह उस समय 
रेगा जबकि वह भूमि का नालिक बन जाता है अयवा उस्ते काइत की सुरक्षा मिलती 
; भौर बेदखली का भव नहीं होता है। जब तक रोग की जड़ नहीं कट्ती कटती है तब तक 


गैड्टिक पदार्थ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं और रोगी दुर्बल बना रहता है। ठोक 


उसी प्रकार जब तक भूमि सुधार नहीं होते हैं तब तक भ्रन्य सुविधायें पूरा प्रभाव नहीं 


देखा पाती हैँ । श्रतः कृपि-विकास के लिए पहले ढाँचे व संगठन के परिवतंन पर 
न्यादा बल दिया जाना चाहि 








भू-धारण व्यवस्था 
भारत में भूमि-सुर्धार से पहले भू-धारण की तीर प्रथायें थीं --(१) जमींदारी 
प्रथा, (२) महलवारी प्रया और (३) रंयतवारी प्रथा (२ए०[ज््षाए 5५श०ा) 
(१) जमींदारी प्रभा- इस प्रथा में एक व्यक्ति जिसे जमींदार कहते थे, किसी एक 
हैत का मालिक माना जाता था। यह क्षेत्र कई गाँव, एक गाँव या गाँव कक एक भाग 


पक सीमित हो श्कता था। जमींदार सरकार को मालमुजारी देने के लिए जिम्मेदार 


भूसि-सुधार श्ष७छ 


होता था। वह स्वयं खेती नहीं करता था। भूमि किसानों को 'लगान' पर उठा दी 
जाती थी। 'लगान' में से सरकार को मालगुजारी चुकाने के बाद जो शेप बचता था 
वह उसकी आमदनी होती थी । इस प्रकार जमींदारी प्रथा में राज्य और किसान का 
सीधा सम्पर्क नहीं था । जमींदार के अलावा मध्यस्थों का एक बड़ा समृह सरकार व 
किसान के बीच उत्पन्न हो गया था । 
जमींदारो प्रथा का उदय--प्राचीन भारत में जमींदार वर्ग नहीं था। जमींदार 
शब्द मुसलमानों के शासन काल से प्रारम्भ हुआ वतलाया जाता है। श्रकवर के माल- 
मंत्री टोडरमल ने भूमि की पैमाइश करा कर मालग्रुजारी वसूल करने का नया बन्दोवस्त 
किया था जिसके अन्तर्गत मालग्रुजारी वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त 
किये गये थे । ये खजाने में मालग्रुजारी जमा कराते थे और सरकार से वेतन पाते थे । 
मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर ये कर्मन्नारी स्वतंत्र होने लगे भौर किसानों 
से मनमाना लगान वसूल करने लगे । जन्र शासन-तन्त्र और भी कमजोर हो गया तो 
मालग्रुजारी वसूल करने का अधिकार न्तीलाम होने लगा और सबसे ऊँची बोली बोलने 
वाले को लगान वसूल का अधिकार मिलता था। इन लोगों ने धीरे-धीरे गाँवों में 
अपना अधिकार जमा लिया शौर अ्रपती स्थिति सुदृढ़ कर ली । श्रन्त में मे भूमि के 
मालिक बन बंठे और अपने ग्रापको जमींदार कहने लगे । 
सन्‌ १७६४५ ई७० में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने अन्तिम मुगल सम्राट शाहप्रालम को 
प्रतिवर्ष २६ लाख रु० देकर बदले में अपने लिए बंगाल, विहार और उड़ीसा में 
“ मालगुजारी वसूल करने का अ्रधिकार (यानी दीवानी) प्राप्त कर लिया। कम्पनी ने 
भालग्रुजारी वसूल करने की पुरानी पद्धति को कायम रखा । फलस्वरूप जमींदारों की 
स्थिति मजबूत हो गई और वे मनमानी लूट करने लगे । किसानों की स्थिति खराब 
होती गई | सतु १७६३० में ला्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त करके इच जमींदारों 
को कानूनी तौर पर भूमि का मालिक मान लिया और किसानों पर जमींदार वर्ग को 
लाद दिया । स्थायी बन्दोवस्त का उद्देश्य जमींदारों को भ्रूमि की उन्नति करने के लिए 
प्रोत्साहित करने का था। लेकिन यह उददं श्य विफल रहा । जमींदार एक अनुपस्थित 
पू-स्वामी (80०४७०॥०8 ]800]070) बन गया और इस अ्था में कई दोप भरा गये 
जिनका वर्णन तीचे किया जाता है :-- 
दोष-- (१) जमीदार लोग किसानों से मनमाता लगान वसूल करने लगे भौर इस 
का प्रल्पांश सरकार को मानगुजारी छुका कर छोप अपने भोगविलास पर व्यय करने 
लगे । इस प्रकार भुमि कर वसूल करने की एक एजेन्सी के रूप मे जमीदारी प्रथा 
प्रन्यन्त भ्रनाथिक (ऐं7600707ग0) सिद्ध हुईं 
(२) सरकार का ध्यान सिर्फ मालग्र॒ुजारो वसूल करने पर ही केन्द्रित हो गया। 
उसका किसान से सम्पर्क जाता रहा |: 
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(३) कृषि का उत्पादन बढ़ाने में सरकार, जमीदार, भ्रन्य मव्यस्थ-वर्ग व काइतकार 
में से किसी की भी जिम्मेदारी व रही और ते किसी को दिलचस्पी रही। इससे कपि 
का विकास रक गया । व | 

(४) मब्यस्थ-बर्ग का निरंतर विकास होने लगा जिससे भूमि के टुकड़े बढ़ते गये 
और स्वामित्व की इकाई ([7]9 0 0ए॥0979) के बड़े रहने पर भी जोत को 
इकाई ([7॥ 0 ८एरॉधए४807) छोटी होती गई और कृषि अलाभंग्रद हो गई 
झौर जोतने वाला किसान गरीब होता गया । न 

(५) जमींदार भ्रपती आय को खेती की उन्नेति में नहीं लगा कर भोगविलाति 
में ही नह कर देते थे वे जमीदारी का प्रबन्ध कारिन्दों के हाथों में छोड़ कर गंगरी 
में विलांस करते थे । इस प्रकार जमीदार समाज के श्रनुत्पादक व श्रनुपयोगी श्र 
बन गये । ' 

(६) जमीदारी क्षेत्रों में मममावा लगान, बेदखलियाँ, वेगार, नजराने, झत्याचार ' 
व नैतिक पतन का साम्राज्य हो गया । । 

(७) जमीदार ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे श्रतः देशद्रोही भौर सुधार-विरोथी 


सिद्ध हुए । 
इस प्रकार जमीदारी प्रथा अन्याय .पुर्ख एवं अकुशल प्रमाणित हुई। इसीलिए 
'भूमि-चुधारों में सर्व प्रथम इसे समाप्त करने का लक्ष्य स्वीकार किया गया । न 


(२) महलवारी प्रया (४०9०7 5५5६७7)--इस प्रया में एक क्षेत्र या , 
'महल' का स्वामी एक जमीदार नहीं होता था वल्कि कई व्यक्ति होते थे। ये व्यक्ति 
मिलकर या अलग-अलग सरकार को मालगुजारी चुकाने के लिए जिम्मेदार होते -थे । 
व्यवहार में सुविधा की दृष्टि से सभी हिस्सेदारों की तरफ से एक प्रतिनिधि (लम्बरदार) 
सालगुजारी इकट्ठी करके सरकार को चुकाता था । हिस्सेदार भूमि के मालिक होते ये । 
लेकिन वे अन्य किसानों को खेती करने के लिये अपने टुकड़े दे देते थे | इस प्रकार वे 
सरकार व किसान के बीच में मध्यस्थ वन जाते थे । ह का 

यह प्रथा व्यवहार में जमीदारी प्रया से काफी मिलती जुलती है क्योंकि इसमें भी 
किसानों का शोपरणा होता था। यह पज्जाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों व मध्य प्रदेश 
में पाई जाती थी । की  .- ह 

' (३) रेयतवारी प्रथा-इसमें सरकार का किसान से सीधा सम्पर्क रहता' है। 
किसान मालगुजारी सोधी सरकार को चुकाता है| यह प्रथा पहले बम्बई, दक्षिणी 
मद्राह, अधिकांश आताम व विहार के कुछ भागों में प्रचलित थो । कहने को तो इस 
के में कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं था लेकिन भूमि का हस्तान्तरण करने की सुविधा होने 
बा बहुत सी चूत समसस्‍्याय झा गई थीं। _सृमि पर जन-संख्या का भार 
ढ्ने हू में भी काइतकार व उप-काश्तकार पँदा हो गये जिनकी सुरक्षा के 


भुमि-सुधघार श्द्र६ 


लिए समय-समय पर कानून पास करने पड़े । इसके अलावा इस प्रथा में भी राज्य ने 
अपना ध्यान सिर्फ लगान वसूल करने पर ही रखा और किसान के हित में कोई कार्य 
नहीं किया। इसलिए यह अनुपस्थित भू-स्वामी की प्रथा से विशेष श्रच्छी सिद्ध 
नहीं हुई । 
भारत में भूमि-घुधार-तीति व प्रगति 
स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद सरकार ने काइतकारों, उप-काइतकारों व भूमिहीन मजदूरों 
की हालत सुधारने के लिए नई भूमि त्तीति अपनाई। बसे १६४७ से पूर्व भी काइत- 
कारों की सुरक्षा व लगान-नियमन के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में कानूत पास 
किये गये थे, लेकिन व्यवहार में उनका विश्वेप प्रभाव नहीं पड़ा । काश्तकारों की स्थिति 
में स्थायी सुधार करने के लिए भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवतंनों की आवश्यकता 
बरावर प्रतीत होती रही। श्रन्त में प्रथम पंच-वर्षोय योजना में यह निश्चय किया गया 
कि भूमि का मालिक किसान होना चाहिये तभी सामाजिक परिवर्तत हो सकेगा और 
कृषि उत्पादन बढ़ सकेगा। प्रथम योजना में भूमि-सुधार सम्बन्धी निम्न कार्यक्रम अप- 
नाने पर जोर दिया गया ३--- 
(क) मध्यस्थों का अंत; 
(ख) लगान में कमी ओर काइतकारों को भू-स्वामी के अधिकार दिलाना । भू- 
स्वामी के लिए खुदकाइत के वास्ते भूमि छोड़ना; 
(ग) जोतों पर सीमा निर्धारित करना और अतिरिक्त भूमि वॉटना; 
(घ) जोतों की चकवन्दी श्रौर भूमि का भ्रपख्ंंडन रोकना; 
(ड) सहकारी कृषि का विकास औौर ग्राम-प्रवंध की स्थापना की ओर अग्रसर होना । 
प्रथम योजना की अवधि में मब्यस्थों का करीव-करीब अन्त कर दिया गया लेकिन 
भूमि सुधार के अन्य पहलुझों पर काम करना बाकी रह गया । 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में भूमि सुधार पर ज्यादा जोर दिया गया है ताकि 
समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की जा सके । 
अब यह महसूस किया जाने लगा है कि भूमि सुधारों में अ्रवावश्यक देर होने से 
एवं अनिश्चितता घनी रहने से ग्रामीण अथं-व्यवस्था में श्रस्थिरता उत्पन्न होती -है और 
कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी योजना में 
खुदकाइत के विचार को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया गया] सीमा-निर्धारण व 
सहकारी खेती के कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया एवं कृषि के - पुनसंद्धठन के 
' लिए श्रावश्यक सुकाव दिये गये । 
मई १६४५३ में भूमि-सुधार सम्बन्धी वेन्द्रीय-समिति नियुक्त को गई। योजना 
श्रायोग. का भूमि-सुधार-डिवीजन कमेटी को मदद करेगा। केदछ्धीय समिति का : 
काम राज्य सरकारों को भुमि सुधारों के सम्बन्ध में एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के 


दि 


२६० इक्कीसवाँ अध्याय 


लिये सलाह देने का है। प्रत्येक राज्य भ्रपनी परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम में थोड़ा 
परिवर्तन कर सकेगा। 
भूमि-सुधारों की प्रगति' 
भूमि-सुधारों की प्रगति का वर्णन निम्न शीर्पकों में किया जायगा 
(१) मध्यस्थ-वर्ग की समाप्ति 
(२) काइतकारी कानुन;-- 
(क) लगान नियमन (रिव्टरपॉथा0] ० रि७ा); 
(ख) भू-स्वामित्व की सुरक्षा (96009 ए परथाणठ); 


(ग) काइतकारों को मालिक होने के अधिकार दिलाना (0ए7609५॥7 
प्र४॥0 0 ॥6 ॥6७798॥9) 


(३) जोतों पर सीमा-निर्धारिण : 
* (क) भावी जोतों पर (एप्राप्रा6 ॥00॥2858); 
(ख) वतंमान जोतों पर ((270587 0]0॥29); 
(४) कृषि का पुनसंज्रठन (२९०02थ7240॥7 ० 8 ९707र[प्रा6) :-- 
(क) चकबन्दी; 
(ख) भूमि के प्रबन्ध व प्रयोग में कुशलता लाने के सम्बन्ध में कानुन; 
(ग) सहकारी खेती; ः 
(घ) सहकारी ग्राम प्रबंध; 
(3) भूमिहीन मजदूर व भु-दान आन्दीौलन । 
इनमें से प्रत्येक की श्र तक की प्रगति का उल्लेख नीचे किया गया है $--- 
(१) मध्यस्थ-वर्ग की सप्ताप्ति :--- * 
झब तक भूमि सुधारों के कार्यक्रम में सबसे बड़ी सफलता मध्यस्थ-वर्ग को समाप्त « 
'करना, कही जा सकती है। मध्यस्थ-वर्ग लगभग पूर्णतया समाप्त किया जा चुका है | 
काइतकारों का राज्य से सीधा सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। बिना जोती हुईं भूमि व: 
वनों इत्यादि पर सरकार का अश्रधिकार हो गया है और उनकी व्यवस्था या तो सरकारे 
स्वयं कर रही हैँ श्रथवा ग्राम-पंचायतों के द्वारा की जा रही है । 
, सरकार ने भध्यस्थों को मुआवजा देकर उनके अधिकार लेना तय किया । किस्तु 
इसमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और भारतीय संविधान में दो बार 
संशोधन करना पड़ा । मुआवजे की दरें प्रायः जायदाद की वास्तविक आय के ग्रुणन के. 
बराबर निर्धारित की गई है। मुआवजे की रकम (पुनर्वास अनुदान व व्याज सहित) 
लगभग ६२३ करोड़ रु० आँकी गईं है जिसमें से लगभग १२५४८ करोड़ रु० दिये जा 
के हैं। विहार, उत्तर प्रदेश, पदिचमी बंगाल और राजस्थान भें मुआवजे की रकम 
१. यह वितरण पञाता9, 960 के पृष्ठ 260-27] पर श्राघारित है । 





भूमि-सुधार २६१ 


क्रमशः २४० करोड़ २०, १७६ करोड़, ७० करोड़ एवं ४०"५० करोड़ ० भ्रॉँकी गई 
है। भतः इन चार राज्यों में सबसे अधिक मुआवजा दिया जायगा | 
(२) काइतकारी चुधार ([शञाक्ा०ए (२९०) 

(क) लगान-नियमन--अव तक काइतकारों को भूमि प्राप्त करने के लिये अनुचित 
लगान देने पड़ते थे | प्रथम पंचवर्षीय योजना में काश्तकार से श्रघिकतम लगान कुल 
उपज का ह या है तक लेने की सिफारिश की गई थी । द्वितीय योजना में इस सुकाव 
पर अ्रधिक जोर दिया गया है। कई राज्यों में लगान की अधिकतम दर घटा कर 3 या 
इससे भी कम रखी गई है। बम्बई व राजस्थान में लगान कुल उपज का है रखा गया 
है । दिल्‍ली में लगान कुल उपज का दे भाग, उड़ीसा में &ै, पंजाव में ३, मद्रास में ३ 
और जम्मू कश्मीर में $ भाग रखा गया है। श्रन्य राज्यों में भी लगान की अधिकतम 
दरें निदिचत की गई हैं। 

लगान-नियमन कानून को सप्रभाविक बनाने के लिये काश्तकार को सुरक्षा प्रदात' 
फरना एवं मालिकाना श्रधिकार देना अत्य॑ंत्त श्रावश्यक हैं । 

(ख) भु-स्वामित्व की सुरक्षा--विभिन्न राज्यों की स्थिति में इस सम्बन्ध में काफी 
अन्तर पाया गया है। उत्तर प्रदेश व दिल्‍ली के सब काइतकारों व उप-काइतकारों भर 
परिचमी बंगाल की रय्यत को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इन राज्यों में भू-स्वामियों 
को भूमि पुत्र लेने की सुविधा नहीं दी गई है। 

आसाम, बम्बई, पंजाब व राजस्थान में भस्वामी, खुदकाइत के लिए एक सीमा 
तक भूमि रख सकेंगे, लेकिन काइतकारों को भी न्यूनतम भूसि अ्रवश्य मिलनी चाहिये । 
आँध्र, मद्रास, उड़ीसा आदि राज्यों में वेदखली रोकने के कानुन पास किये गये हैं । 

दितोय योजना में 'खुद काइत” (078079 ० ए७६0॥) की परिभाषा में 
भू-स्वामी पर चार बर्ते लागू करते का सुझाव दिया गया था। (१) निजी देख-रेख, 

(२) गाँव या उसके पड़ोस में रहता, (३) निजी श्रम, (४) कृषि की जोखिम उठाना । 
वम्बई व्‌ राजस्थान में पहली और चौथी शर्ते लागू की गई हैं। आसाम में दूसरी शर्तें 
लागू को गई है।. है 

.. ऐच्छिक परित्याग (१०एगाधाओ 5प्राएजा्त॑द्ा5) को रुकवाने के लिये भूमि 
के सब सौदों की रजिस्ट्री करवाने का सुझाव दिया गया है। | | 

(ग) काइतकार को सालिकाना अधिकार--भू-स्वामी जिन जमीनों को पुनः ग्रहण 
ने कर सकें उन पर काइतकारों को मालिक बनाया गया है । इसके लिए उनसे कीमत 
सेने की व्यवस्था की गई है । उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली व पदिचमी बंगाल में सव काइतकारों 

का राज्य से सोधा संबंध कर दिया गय्रा है। उप्तरप्रदेश में राज्य काइतकारों से लगांव 
 एकच करता है और श्रपनी बढ़ी हुई ग्राय में से मालिकों को मुआवजा देता है | दिल्‍ली 
में. काइतकारों को सरकार को मालग्रुजारी व मालिकों को मुआवजा दोलों देने पड़ते हैं । 


ग् 


श्ह्ड इक्कीसवाँ श्रध्यांः 


३० जून, १६५८ तक सारे देश में २,४२२ (सभी किस्म की) सहकारी-कृपि 
समितियाँ थीं जिनमें से कुछ राज्यों की स्थिति नीचे दी जाती है :-- 


संख्या 
पंजाब ६७५ 
वम्बई ५१० 
उत्तर-प्रदेश श्घ्र 
मध्य-प्रदेश २०१६ 
आसाम शफढं 
मैसूर १२८ 


ग्रभी तक सहकारी क्ृपि के सम्बन्ध में बहुत कम कार्य हुआ है। सामुदायिक 
विकास केन्द्रों में सहकारी कृषि के प्रयोग किये जाने चाहिएँ। नई भूमि, भू-दान वे 
ग्राम-दान की भूमि, व अतिरिक्त भूमि (सीमा-निर्धारण के बाद) पर संयुक्त खेती 
(०7६ थथि।र78) का परीक्षण होना चाहिये । 

(थी सहकारी प्राम् प्रबंध--छित्तीय योजना में यह आशा प्रमट की गई है कि 
भविष्य में प्रत्येक गाँव भ्रपप्तो विकास योजना बनाकर अपनी पंचायत के मार्फत ग्राम 
की भूमि का प्रवन्ध करेगा । इससे भूमिहदीन मजदूरों की दशा भी सुघरेगी | गाँव की 
सारी आर्थिक क्रियायें सहकारी ढंग पर चलाई जायेंगी। इससे सच्चा ग्राम-स्वराज 
स्थापित होगा | अभी इस दिज्षा में भारी प्रयत्न करने की श्रावश्यकता है । 

(ड) भुमिहीन सजदूरों को बसाना एवं भु-दान प्रान्दोलन--प्रथम योजना मैं 
भोपाल व यू० पी० के खेरी और पीलीभीत जिलों में भूमिहीन मजदूरों को नई भूमि 
पर. बसाने के कार्यक्रम अपनाये गये । द्वितीय योजना में इनके लाभ के लिए कुटीर-- 
उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। नई भूमि, भू-दान की भूमि एवं 
अतिरिक्त भूमि पर इतको सहकारी ढँग पर वसाने के कार्यक्रम अपनाये जायेंगे । रे 

भू-दान आन्दोलन भी १६५१ में भूमिहीन मजदूरों को भूमि पर वसाने के लिये 
ही प्रारम्भ किया गया था। इसमें इच्छा से प्रत्येक भू.स्वामी से है भूमि दान में मांगी 
जाती है। वाद में यह आन्दोलन ग्राम-दान में परिवर्तित हो गया। ३० नवम्बर, 

१६५६ तक लगभग ४४ लाख एकड़ भूमि एकत्र की गई जिसमें से करीव ८"४० लाख 
एकड़ भूमि वित्तरित की गई और ४,१६५ गाँव दान में मिले । 

सितम्बर, १६५७ में यलवल में अखिल भारत सर्व-सेवा संघ के सम्मेलन में 
ग्राम-दान आन्दोलन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ताल-मेल स्थापित करने पर 
जोर दिया गया । भविष्य में ग्राम-दान के क्षेत्रों में सामुदामिक विकास केन्द्र स्थापित 

* किये जायेंगे ६ ह ः 


भूदान में प्रात्त भूमि के वितरण में सुविधा पहुँचाने के लिए बहुत से राज्यों में 
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कानून पास किये गये हैं । राज्य सरकारों ने इस श्रान्दोलन को वित्तीय सहायता भी 
पहुँचाई है। भारत सरकार ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की है। बिहार में भूदान 
के क्षेत्रों में भूमिदीन मजदूरों को बसाने के लिए राज्य-सरकार ने वित्तीय सहायता 
पहुँचाई है । 
भू दास व ग्राम-दान शझ्रान्दोलन ने भूमि-सुधार के लिए मौर विशेषतया सरकारी- 
ग्राम-प्रवंध के लिए श्रनुकूल वातावरण तैयार किया है । 
भूमि सुधारों की प्रगति की समीक्षा 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में विछले वर्षो में भुमि-सुधार सम्बन्धी 
कानूनों की वाढ़ सी झा गई है । मध्यस्थ-वर्ग की समाप्ति, काइतकारों की बेदखली से 
रक्षा, लगान-नियमन, जोतनेवाले को जमीन का मालिक बवाना, सीमा-निर्धा रण, सह- 
कारी खेती, चकबन्दी एवं भू-दान आदि के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में आवश्यक 
अधिनियम पास किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र सक्ष की रिपोर्ट में जो 'भूमि सुधारों की 
प्रगति! पर प्रकाशित की गई है, स्वीकार किया गया है कि “भारत में भूमि-सुधार के 
हाल ही के कानुन संख्यात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वयुरणं हैं । इतने कानून कहीं 
भी नहीं बने हैं। ये कानून लाखों-करोड़ों किसानों पर प्रभाव डालते हैं ओर भूमि के 
विशाल क्षेत्रीं को अपने दायरे में शामिल करते हैं। विभिन्न किस्म की संस्थाओं से 
इनका सम्बन्ध है ।” ; 
लेकिन जब हम यह देखते हैं कि इन काहूनों को कहाँ तक लाग्ु किया गया है, 
काइतकार की वेदखली से व्यवहार में कहाँ तक रक्षा हुई है, लगान कहाँ तक कम हो 
पाया है, कितते किसाम भूमि के मालिक वन पाये हैं, सीमा-निर्धारण से कितनी अ्रति 
रिक्त भूमि. मिली है, कितने सहकारी खेत चल रहे हैं एवं कितने भूमिहीन मजदूरों 
अथवा किसानों को भूमि पर वसाया गया है, तब्र हमें असंत्तोपजनक स्थिति ही 
मिलती है । कानून तो बहुत पास किए जा चुके हैं लेकित उन पर सा होना बाकी 
है । कानूनों में कहीं-कहीं ऐसे छिंद्र छोड़ दिये गए हैं श्रथवा छूट गए हैं जिनका दुष्पयोग 
निहित स्वार्थी वर्ग ने अपनी स्थिति को मजबूत करने में किया है। भूमि-सुधारों का 
कार्यान्वित नहीं किया जाना एक बड़ी भारी चिन्ता का विपय है, वंधोंकि इससे गांवों 
में ग्रनिश्चितता व असंतोप का वातावरण उलन्न होने लग गया है। स्वयं सरकारी 
प्रकाशनों में यह स्वीकार किया गया है कि “भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम ने 
ग्रामीण क्षेन्नों में सामाजिक अन्याय मिटाने एवं जोतने वाले की सुरक्षा के लिए बहुत 
कुछ किया है, लेकिन श्रन्य क्षेत्रों के जसे सहकारी कृषि, भूमिहीव मजदूरों को वसानें व 
काश्तकांसों को भू स्वामित्व प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है ।”* 
“प्‌ कक हकगणाओ की वरतं8-हैण्ड, क्‍959-770 शेक्मागोएड़ टगणार्ए- 
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नहों मिलेगा लेकिन जितनी उसके पास पहले से है उतनी वह श्रवश्य रख सबेगा । 
प्रतः भावी जोतों पर सीमा निदिचत करने से भूमि की खरीद पर रोक लग जाती है। 
या तो भूमि की खरीद बिलकुल बन्द हो जाती है। (सीमा से ऊपर वाले भू-स्वामियों 
के लिये) अथवा खरीद सीमित हो जाती है (सीमा से नीचे वाले भू-स्वामियों के लिए) । 
वर्तमान जोतों पर सीमा लगाने का परिणाम व्यापक होता है क्योंकि इसमें सीमा 
से ऊपर की जमीन (पा एप ॥,4॥0) के प्रयोग का प्रश्न उपस्थित होता है और 
तेजी से भूमि का समान बेटवारा हो जाता है । 
सीमा-निर्धारण के उहँद्य--सोमा-निर्धारण के कई उ््ंश्य बतलाये गये हैं, 
जैसे, (१) भूमि का रुमान बंठवारा करना ताकि सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित 
हो सके । भारत में समाजवादी ढद्भ का समाज स्थापित करने के लिए सीमा-निर्धारण 
करना आवश्यक समभा गया है । 
(२) भूमिहीन मजदूरों को वसाने के लिये एवं आर्थिक जोतों के स्वामियों को 
अश्रधिक भूमि देने के लिए सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भुमि का प्रयोग करना । 
(३) भूमि के प्रबन्ध व प्रयोग में सुधार करना ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके । 
श्रतः सीमा-निर्धारण के (पीछे सामाजिक न्याय, भूमिहीनों को भ्रूमि एवं अधिक 
उत्पादन के कारण प्रस्तुत किये जाते हैं । विभिन्न विचारक इनमें से एक या अधिक 
कारणों के आधार पर सीमा-निर्धारण का समर्थन करते हैं। कई सहकारो कृषि की * 
सफलता के लिए सीमा-निर्धारण को भूमि का एक रूप स्वीकर करते हैं। 
संक्षिप्त ऐेतिहासिफ छप्ठ-भुमि)--भारत में सीमा-निर्धारण वड़ा दिलचस्प विवाद : 
रहा है। कांग्रेस दल ने श्रपनें श्राथिक कार्यक्रमों में समय-२ पर सीमा-निर्धारण की चर्चा 
की थी । कांग्रेस ग्राम्य-सुधार-समिति ने जिसके अ्रध्यक्ष श्री जे, सी. कुमारप्पा थे। सर्व 
१६४६ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सामाजिक न्याय के आधार पर सीमा-निर्धारण 
की नीति स्वीकार की और 'झाथिक जोत” का तिगुना क्षेत्र सीमा के लिए सुझाया 
गया । आर्थिक जोत का अभिप्राय उस जोत से लगाया गया जिस पर एक किसान परिवार 
काम करके भ्रपने श्रम व बैल की जोड़ी श्रादि सीमित पूंजी का पूर्स उपयोग कर सके 
शझौर एक उचित जीवन-स्तर कायम रख्न सके । परन्तु श्री गोविन्दवल्लभ पंत की श्रध्यक्षता 
में स्थापित यू० पी० जमींदारी उन्मूलन-समिति ने सीमा-निर्धारण के विचार का विरोध 
किया श्ौर इमे उत्पादन के लिये हानिप्रद बतलाया। प्रथम योजना की प्रारम्भिक 
रूपरेखा में सीमा-निर्धारण की नीति को शामिल नहीं किया गया क्‍योंकि देश के 
सामने भीषण अन्न-संकट था और इस नीति से उत्पादन घटने का भय था । परन्तु जब 
चुनावों में कई कांग्रेसी उम्मेदवार हार गये तो पहली योजना को अन्तिम रिपोर्ट में 
भूमिहीनों ओर छोटे किसानों को खुश करने के लिये सीमा-निर्धारण पर जोर दिया 
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“गया । कई राज्यों में जोतों की गणना भारम्भ की गई और भावी जोतों पर सीमा 
“निर्धारित कर दीगई । दूसरी योजना में इस विषय पर विशेष वल दिया गया और सीमा- 


निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया गया । इसके अपवाद झादि 
भी सुझाये गये । सीमा-निर्धारण में तीन पारिवारिक जोत' देने का सुझाव रखा गया। 
'परिवारिक जोत' से श्रभिष्राय जोत के उस आकार से लगाया गया जिस पर एक 
परिवार कृषि की प्रचलित पद्धतियों से खेती करके अपने साधनों का पूर्णा उपयोग कर 
सके । 'प्राथिक जोत' के स्थान पर 'पारिवारिक जोत' के विचार का प्रयोग किया गया, 
हालाँकि दोनों का अर्थ समान था । 
... द्वितीय योजना में सीसा-निर्धारण पर चर्चा करते समय इस बात पर जोर दिये 
गया है कि यह कार्य सामाजिक परिवर्तन व न्याय की दृष्टि से आवहबक है लेकिन उसका 
उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाथगा | इसलिये निम्त परिस्थितियों में 
सीमा न लगाने का प्रस्ताव रखा गया ३-- 
* (१) चाय, कहवा व खर के बागान; 

(२) फलों के वाग जहाँ वे इकट्ठे एक ही क्षेत्र में हों; 

(३) विशिष्ट फार्म जिनमें पशु-पालन, दुःघशालाएं, ऊन व्यवसाय आदि होते हों; 

(४) चीनी की मिलों के गन्ने के खेत; 

(५) सुव्यवस्थित खेत जिनमें भारी पूंजी लग चुकी हो और जिनके विघटित होने 
से उत्पादन घटने की भशंका हो । * 

अतिरिक्त भूमि के प्रयोग एवं वेईमानीपुर्णा भूमि के अन्तरण (४४४08 
धध्वाईई०5) पर रोक लगाने के भी सुझाव पेश किये गये । 

काँग्रेस के नागपुर श्रधिवेशन में दिसम्बर, १६५७ में सीमा-निर्धारण व सहकारी 
कृषि को भृत्रि सुधारों में सबसे ज्यादा स्थान दिया गया और १६५६ के अन्त तक 
वरतंमान जोतों पर सीमा तय करने का लक्ष्य घोषित किया गया । 
सोमा-निर्धारण के पक्ष में तके :--- ' है 

(१) भारत में भूमि का वर्तमान बेंटवारा बहुत असमान है। भूमि-जोतों की 
गणना जो १६५४-५४ में कई राज्यों में की गई थी, उसके अनुसार भारत में लगभग 
श्राघे से ज्यादा खेत ५ एकड़ के आकार से कम हैं लेंकिन कुल जोते हुए क्षेत्र में उनका 
प्रतिशत लगभग १० है। ५% जोतें ४५ एकड़ से ऊपर की हैं जो जोती हुई भूमि का 
एक-तिहाई भार घेरे हुए हैं । इस प्रकार ज्यादा भूमि कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित 
'है। भूमि के वितरण की यह श्रसमानता असंतोष उत्तन्न करने वाली है भौर सामाजिक 
विस्फोट का कारण वन सकती है। ह 

एक तरफ बहुत बड़े फार्म हैं. जितका अवध करना कठिन हो रहा है। उत्त पर 
अ्रकुशलतापूर्वक खेती की जाती है । -इूंसरी तरफ बहुत छोटे फार्म हैं जिन्हें प्रयाधिक 
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जोत कहते हैं। उन पर साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और खेती भ्रकुशलता- 
पूर्वक और अलाभप्रद होती है। श्रतः बहुत बड़े फा्म श्रौर बहुत छोटे फार्म समात 
वरके ठीक-ठीक आकार के फार्म बनाने के लिए सीमा लगाना उचित ठहराया“गया | 


_.. (२) सीमा से ऊपर की भूमि भूमिहीनों में वाँटी जा सकेगी जिससे उनमें आत्म- . 
विश्वास बढ़ेगा और उनकी साख बढ़ेगी । उनका समाज में ऊँचा स्थान हो सकेगा । 


(३) सीमा लगने से गाँवों में समानता के आघार पर समाज में एक ऐसा ब्र्ग उत्तन्न - 
होगा जिसमें सहकारिता श्रान्दोलन तेजी से पनप सकेगा । 


(४) कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि वे इसका पुरा उपयोग नहीं : 
कर सकते हैं श्रौर कभी कभी भूमि विना जोते पड़ी रह जाती है। सीमा लगने से . 


उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि भूमि का सदूपयोग होगा आर गहरी खेती के लाभ प्राप्त कियि 
जा सकेंगे । 


(५) भू-दात व ग्राम-दान ने सीमा निश्चित करने के लिए उपयुक्त वातावरण - 
तैयार कर दिया है । हे 


(६) गाँवों में पंचायतों के विकास एवं स्थायित्व के लिए झौर सहकारी-ग्राम-प्रवंध 
को मूत्त'रूप देने के लिए भूमि का समान वितरण करना श्रावश्यक है | जब तक गाँवों 
में झ्लाधथिक समान्तता का वातावरण उत्पन्न नहीं होता है तव तक सामाजिक वे 
राजनीतिक समानता की प्राप्ति एक सुदूर का स्वप्न बनी रहेगी ॥ ह 


- गाँवों की एकमात्र सम्पत्ति भूमि होती है। उसके स्वामित्व में अ्रसमानंता वी 
रहना भनुचित है। भूमिहीनों की सामाजिक स्थिति बहुत नीची मानी जाती है। इसके 


विपरीत भू-स्वामियों को सामाजिक आदर व राजनीतिक अधिकार भोगने का अवसर 
मिलता है । ह 


सीमा-निर्धारण के पक्ष में ऊपर कई तक दिये गये हैं । लेकिन कुछ विचारकों ने 
इसकी उपयोगिता में संदेह प्रगण किया है। उनका कहना है कि सीमा लगाने से ,' 
(विशेषत॒या नीची सीमा लगाने से) देश की कृषि-व्यवस्था नष्ट हो जायगी, उत्पादन घट 
जायगा और सर्वत्र छोटे-छोटे खेत नजर आने लगेंगे । 


विपक्ष के तफे --- 


(१) सीमा लगने से ग्रामीण भराय व शहरी आय में वहुत अ्रन्तर पड़ जायगा। 
यदि भूमि पर सीमा लगाकर गाँव के निवासियों की झ्ामदनी सीमित की जाती है वो 
अन्य व्यवसायों से होने वाली आय सीमित क्‍यों नहीं- की जाती है? शहरों: में 
कारखानों, व्यापार एवं मकानों से लाखों-करोड़ों ,सपयों की आय - प्रतिवर्ष विभिन्न 
व्यक्तियों को होती है। प्रो० डो० झार० गाडगिल ने कहा है कि “यदि गैर-कृपि शभ्राय 
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पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता है तो कृषि श्राय पर सीमा लगाना 
झन्पायपूर्ण ही नहों होगा बल्कि समोज में भारी असंतुलन उत्पन्न कर देगा 7”) 

गाँव के लोग अपनी संतान को उच्च शिक्षा (डावटरी, इंजीनियरिंग श्रादि) नहीं 
दिला सकेंगे। उनका राजनीतिक प्रभाव घट जायगा। शहरी वर्ग ग्रामीण वर्ग पर 
शासत्त करेगा । उत्साही व निपुण व्यक्ति कृपि व्यवसाय में संलग्न न होकर शहरों की 
तरफ आा जायेंगे। कृषि और भी ज्यादा पिछड़ जायगी और उसमें विनियोग घढ 
जायगा ॥ 

(२) सीमा लगने के बाद छोटे पैमाने पर खेती होगी जिस पर यंत्रों का प्रयोग 
नहीं किया जा सकेगा। अतः बड़े पैमाने की खेती के लाभ नहीं मिल लकेंगे और 
उत्पादन घट जायगा । 

सीमा लगने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप 
में कहना सम्भव नहीं है । झ्राज भी स्वामित्व की जोत ((7॥6 0 0ज्राशआां9) 
बड़ी होने पर भी कृषि की जोत (77 0९ ०7४ एथ०॥) तो कई भागों में बंदी 
हुई होने से छोटी ही है । सीमा लगने के बाद यदि सिंचाई का प्रयोग करके गहरी खेती 
की जाय तो उत्पत्ति के घटने का प्रइन नहीं पैदा होता है। सीमा-निर्षारण का उ्ह श्य 
श्रनाधिक जोतें बताना नहीं है वल्कि अत्यधिक बड़ी जोतों को कम करना है। भ्रत्यधिक 
तीची सीमा लगने से उत्पादन के घटने का भय हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं भी 
होने की सम्भावना नहीं दिखाई देती है । 

(३) सीमा के बाद छोटे-छोटे बहुत से भू-स्वामी बन जायेंगे । वे कुल उत्पत्ति में 
से अपने लिए साल भर का अनाज रखकर बाकी का बिक्री के लिए बाजार में लायेंगे । 
उसपे विक्रो.योग्य उपज (]क्षा८९४०9]8 $पा90७) में कमी आने की सम्भावना 
है जिसमे शहरों में खाद्यान्न की कमी श्राने से मूल्य बढ़ेंगे श्रौर देश में मुद्रा-स्फीति की 
समस्या उत्पन्न हो जायगी । 

(४) सीमा लागू करने के वाद यदि उत्तराधिकार के नियम के अनुत्तार भूमि का 
विभाजन जारी रहा तो एक ही पीढ़ी में एक सांथ सारे देश में अ्रनाथिक जोतें उत्पन्न 
'हो जायेंगी और उस स्थिति को सम्हालना सुश्किल हो जायगा । 

ेु (५) सीमा-निर्धारण के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसमें कई 
. कठिनाइयाँ हैं जिनका हल करवा दुष्कर हैं जेसे :-- 

(अ) सीमा ऊँची हो या नीची हो 

]. *'& व्वीजडइ गा जणवाहुड ० 48700रपिरों ब्यात था गरीब! । 
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(आर) सीमा निश्चित करने का आधार क्या हों ? श्राय को आधार माना जाय या 
भूमि के आकार को ? 0 
(३) अतिरिक्त भूमि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाय 
(६) अतिरिक्त भूमि का मुआवजा कैसे दिया जाय ३ 
(उ) अनुचित अन्तरण (/०]४06 [7थ॥र्शष8) को कैसे रोका जाय १ 
(६) सीमा-निर्धारण से जो भूमि प्राप्त होगी वह भूमिहीनों में वाँव्ने के लिए काफी 
नहीं होगी । भारत में अधिकांश खेत छोटे होने से सीमा-निर्धारण का अभाव समन 
. किसानों को दरिद्र बचाना होगा । ह 
(७) सीमा-निर्धारण से जो लोग बड़े खेतों पर मजदूरी करके अपना पेठ- भरते ँ 
उनको रोजगार देने की जधिल समस्या खड़ी हो जायेगी । इस प्रकार सीमा-निर्धारण 
से गाँवों में वेरोजगारी या अद्ध-रोजगारी बढ़ने का भय है । ह 
इस प्रकार सीमा-निर्धारण के विपक्ष में भी कई तक पेश किये गये हैं। अत्तः यह 
प्रश्न बहुत पेचीदा है और समस्याओं से भरा हुआ है । वास्तव में इतना क्रान्तिकारी 
कदम आसान हो भी नहीं सकता । इससे लाखों-करोड़ों भू-स्वामियों, काइ्तकारों व 
भूमिहीन मजदूरों पर प्रभाव पड़ता हैं । फिर इसको लागू करता श्रौर भी कठित है। 
सीमा-निर्धारण की चर्चा सुनते ही भूमि सम्बन्धियों, मित्रों आदि में वाँट दी गई है और 
अनुमान है कि अतिरिक्त भूमि नहीं के वरावर प्राप्त होगी । अतः सीमा ऊँची रखने 
से अतिरिक्त भूसि कम मिलती है और नीची रखने से गाँवों का उत्साही व कर्मठ 
किसान भी गरीब हो जाता है । इन सब कारणों से सीमा-निर्धारण का मामला जर्दिनं 
बन जाता है। 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीमा-निर्धारण के प्रदन पर ज्यादा गहराई 3. 
गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह कार्यक्रम , 
अपनाना उचित है लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण जनता के 
साथ अनुचित भेदभाव न हो जाय और कृपि-उत्पादन व रोजगार को क्षत्ति न पहुँचे । 
इसके लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है 
(१) सामाजिक न्याय, समानता एवं त्याग के लिए झ्रावश्यक है कि जहाँ ग्रामीण 
* झ्ाय पर सीमा लगाई जाती है वहाँ शहरी आय पर भी समप्रभाविक सीमा लगाई 
जाय | वंसे कहने को आय-कर, मृत्यु-कर, धन-कर, ख्च-कर, !भेंद-कर आदि प्रत्यक्ष 
कर लगे हुए हैं लेकिन उनके अनुसार कर कितने' व्यक्ति चुकाते हैं ? करों का प्रशासन 
व वसूली सुघरनी चा 
हमारे. प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने एक बार कहा था कि सीमा भूमि पर लगाई जा 
रही है न कि आमीण आय पर क्योंकि किसान गहरी खेती करके अपनी जाय बढ़ा 


सकेगा । लेकिन यह तर्क बहुत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है क्योकि भूमि पर सीमा 
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लगाने से परोक्ष रूप में श्राय पर भी तो सीमा लग ही जाती है। आखिर किसान एक 
भूमि के निश्चित टुकड़े से कितनी श्राय प्राप्त कर सकेगा ? 

(२) चकबन्दी, सीमा-निर्धारण एवं सहकारी खेती का एक एकीकृत कार्यक्रम 
वनना चाहिये जिससे एक सही स्थिति का ज्ञान हो सके । 

(३) देश में भूमि की भुख नहीं बढ़ाई जानी चाहिये क्योंकि आ्राखिर भूमि पर 
कितने लोगों को बसाया जा सकेगा । उनके लिए साधन कहाँ से आ्रायेंगे, आदि आदि | 
,. (४) भूमि पर सीमा लगाने से भी ज्यादा वल परिवार के सदस्यों की संख्या पर 
सीमा लगाने के व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयत्नों पर दिया जाना चाहिये । 

(५) सीमा-निर्धारण ज॑से विषय को दलगत राजनीतिक पेंतरेबाजी से दूर रखना 
चाहिये । 

। सन्दर्भ ग्रंथ 
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बाईसवाँ अ्रध्याय 
कृषि की घिभिन्न प्रणालियाँ 


जमींदारी प्रथा के अन्त होने के वाद हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 
कृपि की हम कौन सी प्रणाली अपनायें ताकि भूमि का सर्वत्तिम उपयोग हो सक्रे । 
व्यक्तिगत खेती, सहकारी खेती, सामुहिक खेतों, सरकारी खेती एवं पूजीवादी खेती मं 
- से, भारत के लिए कौन सी ज्यादा उपयुक्त रहेगी। 
काँग्रेस भूमि सुधार समिति १६४६ ने अपनी रिपोर्ट में एक आादश भूमि अर्थ॑- 
व्यवस्था में चार विशेपताओ्रों का होना प्रावश्यक माना है। वे इस प्रकार हैं:--- 
(३) भूमि की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास .. 
का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके; 
(२) शोपण न हो; 
(३) भ्रधिकतम उत्पादन हो सके; 
(४) भूमि सुधार का कार्यक्रम व्यावहारिक हो । 


५ 


यदि भूमि-व्यवस्था में ये ग्रुण नहीं होते हैँ तो वह श्रपनाने लायक नहीं मानी 
जायगी क्योंकि या तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी, श्रथवा किसान का जोपण 
होता होगा, या उत्पादन कम होगा और अन्त में ऐसा भी हो सकता है कि वह देंश की 
परम्परा व वातावरण के अनुकूल न होने के कारण गअव्यावहारिक हो । श्रतः विभिन्न 
प्रणालियों में से छुनाव करने के पूर्व उनके गुण दोपों का वर्णन करना उपयुक्त होगा। 
(१) व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि (00 ण्तफ्वा ?९8४७॥॥६ 7िक्वा॥॥8 
07 ऋक्यगरोए कब्यााह 9 सट्व३बर्ता रठगांनगांए)---व्यक्तिगेंत 
कृषि का अ्रभिप्राय यह है कि किसान अ्रपनी भूमि का स्वयं मालिक होता है और उस 
पर स्वतंत्रतापूर्वक!र अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खेती करता है। झर्वें 
इपकता पड़ने पर मजदूर भी रख लेता है। सरकार और किसान के बीच में कोई 
मध्यस्थ नहीं होता है । जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद किसानों व काइतकारों की 
[स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होने से व्यक्तिगत कृपि के लिए श्रवुकूल वातावरण । 
तयार हो गया है। व्यक्तिगत ' कृषि के गुण-दोपों का वर्णन करने से पुर्व यह जानती 
बहुत झ्रावदयक है कि इस अभ्रकार की खेती के लिए कितना बड़ा खेत हो क्योंकि स्प६ 
तया अनाशिक जोतों पर खेती करने से न तो कृपक की आ्राथिक स्थिति ही ठीक रहती 
. है और न देश को ही कोई लाभ पहुँचता है। श्रतः व्यक्तिगत कृपि से लाभ उठाने के . 


रेण्८ 
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लिए आर्थिक जोतों का निर्माण आवश्यक हैं ताकि भूमि, श्रम व प्ृ'जी का सर्वोत्तम 
उपयोग हो सके और क्ृपक एक ठीक जीवन-स्तर पर ग्रुजारा करने लायक हो जाय । 
भही करण है कि कांग्रेस भूमि-सुधार-समिति ने सिफारिश की थी कि एक 
स्यूनतम शभ्राकार से नीचे के द्रुकड़ों पर व्यक्तिगत खेती न की जाकर सहकारी खेती की 
जाय श्र्थात्‌ ऐसे टुकड़ों को खेती के लिए मिला दिया जाय । समिति ने ब्युनतम झाकार 
की जोत को वेसिक जोत (3880 ॥0]0॥79) कहा था । 
.. यहाँ पर यह भी कह देना उपयुक्त होगा कि जिस प्रकार व्यक्तिगत खेती के लिए 
बहुत छोटे खेत हानिप्रद हैं, उसी प्रकार बहुत बड़े खेत भी अनुचित हैं क्योंकि एक परि- 
वार उनका दीक से प्रवन्ध नहीं कर सकता झौीर इससे भूमि के वितरण में असमानता 
हो जाती है जिसके सामाजिक परिणाम घातक होते हैं। अत: व्यक्तिगत खेती में जोत 
के भ्राकार (9726 ० ॥0[0॥79) का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खेत का आकार 
बताए विना व्यक्तिगत खेती की वैज्ञानिक चर्चा नहीं हो सकती । श्रत: निम्न विवरण 
में हमने यह मान लिया है कि एक किसान परिवार के पास ठीक आकार का खेत है । 
भ्रव हम इस पद्धति के ग्रुण दोपों का उल्लेख करते हैं । 
गुर (१)--इसमें कृपक के व्यक्तित्व का विकास होता है क्योंकि उसे स्वतन्त्रता 
मिलती है और स्वाभाविक रूप से उसमें प्रेरणा, उत्साह, साहस, जिम्मेदारी वे कठिन 
परिश्रम आदि गुणों का विकास होता है। “यह विचार कि भूमि उसकी व उसके 
बच्चों की सदा के लिए हो गई है, उसके परिश्रम को हल्का व मधुर वना देने वाला 
होता है और उसका भानसिक क्षितिज व्यापक ही जाता है | यह भावना कि वह स्वयं 
अपना मालिक है, उस पर कोई वाह्म नियस्त्रण नहीं है, और अपनी भूमि का स्वतस्त्र, 
सर्वाधिकार व निर्वाब प्रयोग कर सकता है, उसने उत्तरोत्तर अ्रधिक प्रयत्व करने की 
प्रेरणा करती है । उसे एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रात्त होती है जो भूमि के प्रति उसकी 
निष्ठा व प्रेम को पोपरा प्रदान करती है । दूसरे शब्दों में, यद्यपि जमीदारी प्रथा की समाप्ति 
से खत पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है तथापि कृपक पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। 
' (२) इसमें कृषक का शोपण नहीं होता है क्योंकि वह स्वयं भूमि का मालिक 
होता है श्रौर सरकार को लगान देता है । , 
(३) इस प्रथा में छोटे पैमाने पर गहरी खेती की जाती है जिससे प्रति एकड़ उपज 
श्रधिकतम होती है । कृपक को बचत करने की प्रेरणा मिलती है ताकि वह शा, में 
ज्यादा विनियोग कर सके । भ्रतः वह अपव्यय नहीं कर सकता है। “जापान में छोटे 
खेतों में अमेरिका व आस्ट्रेलिया के बड़े खेतों की घुलचा में दुगना उत्पादन होता है जब 
: कि डेस्मार्क व स्विट्जरलेंड के छोटे खेंतों में चौग्र॒ना होता है ।* । ५ ग 
: 7 अत उणणगा ४ हे दगक जी वणाद 00-०९ 
॥99 सद्ाग्रंगट्' ॥ “(08 0 शिकायत 8: कक 2 
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४) भारत की विश्ेप परिस्थियों में व्यक्तिगत खेती बहुत उपग्रुक्त है बयोंकि यह 
किसानों को भूमि से प्रगाढ़ प्रेम है और उसकी आदतें बगरः इसके अनुकूल है । 

इस प्रकार व्यक्तिगत कृषि प्रशाल्री एक संतुष्ट, सुखी, सम्पन्न व स्वामिमानी कृपक- . 
वर्ग को जन्म देसी है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है । 

दोष (१) भूमि के अन्तरण का अधिकार (रिंश्ा, ० पश्चार्शट होने से 
इसका विभाजन व भ्रपखण्डन होने लगता है। अ्रनाथिक जोतें वन जाती हैं जिससे हपिं 
व कृपक दोनों को हानि होती है । जनाधिवय वालें देक्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार 
बढ़ने से ऐसा होना स्वाभाविक है। 

(२) भूमि की विक्री करने, गिरवी रखने व किराए पर देने से घीरे धीरे वह 
कृपक वर्ग के हाथ से निकल कर अ्रकृपक वर्ग के हाथ में चली जाती हैं।.. 

(३) फसल योजना (500 फाॉशााशा?8) लागू करने में कंडियाई होती है. 
क्योंकि योजना की दृष्टि से बड़ो संख्या में छोटे खेतों की वनिस्वत थोड़ी संझया में बड़े 
खेतों का होना ज्यादा श्र यप्कर होता है। 

(४) व्यक्तिगत किसानों के साधन सीमित होते हैं प्रतः कृषि का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाता है। यही कारण है कि खेती अलग श्रलग करते हुए भी बीज, खाद, 
ओऔजार, सिचाई, गोदाम, बिक्री, प्राविधिक सलाह आदि के लिए सहकारी उत्तम क्‌पि | 
समितियों का निर्माण करना भ्रावश्यक हो जाता है । 

अतः व्यक्तिगत खेती के श्रपने ग्रुण-दोप हैं ॥ यदि खेतों का झ्राकार न॒वहुंत बह 
और न बहुत छोटा होता है, भूमि के उप-विभाजन व श्रपखण्डन पर रोक होती हैं। ' 
सहकारी-सेवा-समितियों का विकास किया जाता है और कृपक को श्रावश्यक सरकारी 
सहायता भी मिलती है तो यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी जा सकती है । 

(२) सहकारी संयुक्त कृषि ((0-079श०४४ए७ व०ा एश्वापा।78)-- इसमें 
किसान अपनी-अपनी भूमि के टुकड़ों को मिला लेते हैं. और संयुक्त खेती (०7 
प्रक्षात्रांगट्ट) करते हैं। भूमि पर स्वामित्व तो अलग-अलग व्यक्तियों का होता हैं - 
लेकिन खेत बड़ा हो जाता है। सहकारी कृपि ऐच्छिक (फेएप्राश३) होती हैं। 
समिति का प्रबन्ध लोक-तान्त्रिक होता है। उपज से प्राप्त श्राय का वितरण भूमि के 
'भ्रनुषात व श्रम को ध्यान में रखकर किया जाता है । सहकारी खेती से बड़े पैमाने की, 

खेती सम्भव होती है जिससे अधिक उत्पादन, कम व्यय व ज्यादा आमदनी प्राप्त होती 
है। लेकिन इस प्रकार की खेती में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है भ्ौर यदि बड़े 
पैमाने पर यंत्रों से खेती की जाती है तो वेकारी बढ़ने का भय उत्तन्न हो जाता है। 

भारत में सहकारी खेती पर सविस्तार झागे लिखा गया है। यहाँ सिर्फ इसका--. 


बहुत संक्षित अर्थ ही बतलाया गया है ताकि अन्य प्रशालियों से इसकी तुलना की '. 
जा सके । ह 
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- (३) सामूहिक खेती ((0॥0०ए8 #8प॥9) - सामूहिक खेती में भूमि, 
पश्चु व श्रौजार आदि पूजीमत साधनों को एक समिति को सौंप दिया जाता है जो 
इनकी स्वामी मानी जाती है । सदस्यों द्वारा निर्वाचित समिति इनका प्रबन्ध करती है । 
वह कार्यक्रम बनाती है, साख, वित्त व विक्नी की व्यवस्था करती हैं और निर्देशन 
करती है ताकि निर्धारित कार्य पुरा किया जा सके । 
.. आराय का बेटवारा 'श्रम' के आधार पर होता है। किसानों को मजदूरी मिलती है 
लेकिन परिश्रम को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक निपुण श्रमिकों को अतिरिक्त श्राथिक 
प्रतिफन्न दिया जाता है । 
सामूहिक खेती का प्रयोग रूस में किया गया है। चहाँ समिति के सदस्यों को घरों 
के पास थोड़ी-योड़ी जमीन पशु-पालने, सब्जी श्रादि उगाने व श्रन्य घरेल्तू उपयोग के 
लिए भी छोड़ी गई है। रूस में बहुत खून-खराबी के बाद यह प्रणान्री लागू की जा 
सकी । अ्रतः इसमें बल का प्रथोग किया गया। सामूहिक खेती को सारे देझ्ष में सारी 
जमीन पर लागू करना पअ्रधिनायकतंत्र में ही सम्भव है। भ्रजातंत्र में यह सम्भव नहीं 
है। सामूहिक खेती में बड़े प॑माने पर यंत्रों से खेती की जाती है अतः बड़े पैमाने “की 
उत्पत्ति के सव लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन इसकी सारी हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं (- 
'कॉम्रेस भूमि-सुधार-समिति ने सामूहिक खेती का प्रयोग नई भूमि के लिए 
वांछनीय बतलाया है जो अब तक बेकार पड़ी थी, क्योंकि उस पर श्रभी तक स्वामित्व 
की भावना उदय नहीं हुई है और यंत्रीकरण करता भी झ्रावश्यक है। भूमिहीन श्रमिकों 
को वसाने के-लिए सामूहिक्त खेती की पद्धति का प्रयोग करने से उनको ऊंची मजदूरी 
मिलेगी, प्रबन्ध में हिस्सा मिलेगा और फास के लाभ में भाग मिलेगा । 
श्रीमन्नानारायण श्रग्रवाल ने कहा है कि सामूहिक खेती और 'कोलखोज' की रूस 
की प्रणाली में भी अन्तर करना चाहिये। कोलखोज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेश मात्र- 
भी नहीं है और इनकी स्थापना में दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया था। लेकिन- 
भारत में जिन सामूहिक खेतों की स्थापना का सुझाव दिया गया है वे स्वेच्छापूर्वक 
: बनेंगे या बने हैं और उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अन्त नहीं हो जायगा। इसीलिए 
सहकारी-योजना-समिति ने १६४६ में इसे सहकारी सामूहिक खेती ((:०-0090406- 
००॥९७॥४७ 49॥72) का चाम दिया और भारत में सरकार ने नई भूमि पर 
भूमिहीन सजदुरों को इस प्रकार के 'सामुहिक खेतों! की स्थापना करके चसाया 


भी हे। 
सहकारी व सामुहिक खेती में सावधानीपूर्वक अन्तर करने की आवश्यकता है 


बयोंकि सहकारी खेती के विरोबी इसमें और सामूहिक खेती में मामूली श्रत्तर मानते 
हैं जो गलत धारणा है । इन दोनो में निस्‍्त अन्तर हैं :--- . है 
), एव इड़ी।, वरणानिक्षा॥ंपट् अ-र३ए०१, 9. 40, . .. ::: 5] कब 
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(१) सहकारी खेती पूर्णतया ऐच्छिक संगठन के आधार पर होती है जब कि 
सामूहिक खेती में दबाव का प्रयोग किया जाता है । . 

(२) सहकारी खेती में भूमि पर स्वामित्व किसानों का होता है, जब कि सामूहिक 
खैती में 'समिति” भूमि की स्वामी होती है। अतः प्रथम में सदस्यों की भाग में 
स्वामित्व का लाभ व मजदरी दोनों शामिल होते हैं जब कि दूसरी में सिर्फ 'मजदूरी 
ही मिलती है। 

(३) सक्कारी खेती में एक सदस्य को श्रलग होने का श्रधिकार होता है- जब कि 
सामूहिक खेती में इस तरह का कोई अ्रधिकार नहीं होता है। सहकारी व सामूहिक 
खेती के ये भ्रन्तर मामूली या ऊपरी नहीं हैं वल्कि आवारभूत और महत्वपूण हैं । यदि 
इन अन्तरों को प्रमुख एवं मौलिक मान लिया जाता है तो सहकारी कृषि का विरोध 
इतना तीन नहीं रह जायगा जितना कि कुछ क्षेत्रों में श्राज भी पाया जाता है। इस 
सम्बन्ध में विशेष आगे चलकर 'भारत में सहकारी खेती' के प्रकरण में लिखा जायगा । 

(४) सरकारी खेती ($086 धि772)--इसमें सर्वप्रथम समस्त भूमिका 
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है । सरकारी अफसरों की देखरेख में बड़े बड़े फार्म यत्रां 
की सहायता से चलाये जाते हैं । किसानों को 'मजदूर' बना दिया जाता है क्रान्ति के 
बाद रुस में सरकारी खेती चालू की गई थी। इस प्रणाली में 'कृपि" भी एक सरकारी 
“द्योग' की तरह की जाने लगती है। सरकार भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने के 
लिये नवीनतम औजारों व पर्याप्त उत्तम खाद व बीज आदि का प्रयोग करती है। 

इस प्रणाली में किसान एक मजदूर की श्रेणी में श्रा जाता है। भारत में इसके 
लिये अनुकूल वातावरण नहीं है क्योंकि यहाँ किसान अपनी भरुभि छोड़ने को ग्रासावी 
से तैयार नहीं होगे । बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर आदि से खेती करने से देश में बेरोजगारी 

लेगी । अ्रतः सरकारी खेती का सामान्य रूप से समस्त देश में प्रयोग नहीं किया थीं 
सकता । ह 
काँग्रेस भूमि-सुधारःसमिति ने सरकारी खेती का प्रयोग अनुसंधान एवं खोज के . 
लिये उपयुक्त माना है। सरकारी खेतों पर उत्तम वीज उत्पन्न किये जाने चाहियें। उते 
पर उत्तम कृषि विधियों का प्रदर्शन किया जाय ताकि श्रन्य किसानों को प्रेरणा मिले | 

राजस्थान में सूरतगढ़ में सरकारी फाम है जहाँ रूस के ट्रेक्टरों आरादि की सहायता 
से बड़े पैमामे पर यंत्रीकृत कृषि होती है । उस क्षेत्र में जनसंख्या कां घनत्व इतना ज्यादा 
नहीं है। भविष्प में इस क्षेत्र में इस तरह के कई फार्म स्थापित करने का विचार किया 
जा रहा है। लेकिन भारत में जनसंख्या की अधिकता, पूंजी का अ्रभाव, भूमि की कमी, 
पशु शक्ति के प्रयोग की अनिवायंत्ता श्रादि कारणों से सरकारी खेती के लिये सीमित क्षेत्र 


ही माना जायगा | अतः सरकारी खेती को सामान्य कृपि प्रणाली के रूप में स्थान 
हहीं दिया जा सकता है । 
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(५) पूजीवादी देती ((2 काश ण 486 एं॥॥॥98)-यह अमैरिका 
वरग्रृंट ब्रिटेन में बहुत प्रचलित है। भारत में भी चाय, कहवां थे रबह के बांगानों में 
इसका प्रयोग किया गया है। १८५७ वे स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद ब्रिटिश अभ्फ्तरों की 
हिमालय व नीलगिरी के प्रदेशों में चाय, कहवा व रचंड़ वी खेसो करने थेः लिये जमीमें 
दी गई थीं । बाद में भारतियों ने भी इन सुविधाओं का उपयोग किया। ये जाग्रदादें 
व्यक्तियों, मिश्रित पूजी की कम्पनियों व सिन्‍्डीकेटों हारा काम में ली जाती हैं। 

पूजीवादी खेती में श्राधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे अधिक- 
तम उत्तपत्ति होती है । मजदूरों के लिये उचित मजदूरी व अन्य सुविधाएं" मिलती हैं । 

भारत के लिये पू'जोवादी खेती का व्यापक प्रयोग अनुचित होगा क्योंकि--.- 
(१) किसान भूमि के मालिक नहीं रहेगे भर मजदूर यन जायेंगे | 

(२) खाद्यान्नों की पूति जैसे महत्वपूर्ण मामले में समाज को पूजीवादी नियन्धण 
में रखना अनुचित होगा । 

(३) इसमे बहुत से व्यक्ति वेकार हो जायेंगे । 

(४) ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो उद्यमी हों एवं सहानुभूति व दूरदशिता को 
अपनाकर कार्य कर सकें । 

भारत में जमींदारों के पास कई वर्षों तक हजारों एकड़ जमीन होने पर भी उन्होंने 
पूजीवादी खेती नहीं अ्रपनाई | यह इस बात का प्रमाण है कि इस खेती के मार्ग में 
कई.वाधाएँ हैं । 

,. नई भूमि को खेती के लायक बनाने के लिये इसका उस परिस्थिति में सीमित व 
नियंत्रित प्रयोग किया जा सकता है जबकि सरकार' के पास बड़े पूंजीगत साधनों के 
विनियोग का श्रभाव हो | लेकिन पू जीपति इस छर्त पर काम करने के लिये शायद ही 
आगे श्रा्वें क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है और लाभ के अवसर सीमित हो जाते हैं । 

उपयु'क्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में कृषि की विभिन्न प्रणालियों का मिश्रण 
इस समय प्रचलित है लेकित व्यापक रूप से प्रचार व्यक्तिगत खेती का ही है । भविष्य में: 
सरकार की नीति सहकारी खेती का विक्रास करने की है ताकि भ्रूमि का अधिकतम 

उपयोग किया जा सके । श्रतः अ्रव हम सहकारी खेती का विस्तृत विवेचन करेंगे। 
भारत में सहकारी जेती (0'0-.0७/क५6 शि08 77 [704 )--जब 
से कांग्रेस के नागपुर अ्धिवेदन में जनवरी १६५६ में सक्कूकारी खेती के पक्ष में अस्ताव' 
पास किया गया है तव से इस विपय पर बहुत. वादविवाद हुआ है जो भव भी जारी है' 
श्रौर शायद काफी समय तक जारी रहेगा । इस अवधि में विभिन्न विद्वानों ने सहकारी 
खेती पर अपने विचार प्रकट किए हैं । श्री चरनसिह ने जिणाा किक्षाया।ह #- 
0089०१ --06 शिठणावा धार्त ह8 8000४ में सहकारी खेती के विपक्ष 
में अपने तक रखे हैं। विसग्बर, १६५६ में सहकारी खेती के विभिन्न पहलुओं की जाँच 
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करने के बाद निजलिगप्पा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। स्वतंत्र पार्टी के-नेताओं 
ने सहकारी खेती के प्रइन पर काँग्रेस दल को चुनौती दी है भर उस पर साम्यवादी 
नीति अपनाने का दोपारोपण किया है। भ्रतः सरकारी खेती का विषय सर्वसाधारण के . 
समझने का विषय बन गया है। इसकी निष्पक्ष जाँच करता श्रावश्यक है कगेकि बहस 
में भाग लेने वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण अत्यधिक सैद्धान्तिक, भावनात्मक, राजनीतिक 
एवं एकांगी है । | 
सव॑-प्रथम सहकारी खेती के श्रर्थ व विशेषताओं से परिचित होना श्रावश्यक है ॥ 
_ सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन का नाम है जिसका उददेइय सदस्यों का भ्राथिक हिंत- 
वरद्धांत करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए मिले-जुले प्रयत्वों 
द्वारा आर्थिक. उन्नति करने का प्रयास किया जाता है ) | भारत में सहकारिता का विशेष 
प्रयोग साख के क्षेत्र में किया गया है। लेकिन पिछले वर्षो में कृषि के क्षेत्र में भी इसका 
प्रयोग चालू हुआ है । अब तक भारत में सहकारी खेती के चार रूप सामने आये हैं :-- 


-(१) सहकारी उन्नत खेती ((0-0ए9छ 4४०७ 86067 एक्ा78), 


(२) » संयुक्त खेती (70 07078 जै0ग)गा शिक्षा॥॥8), 
(३) ,, काश्तकार खेती ((0-0एथधए6 पछाक्षा( 97778), 
' _>(४) , सामूहिक खेती (00 09०8(ए७ ('०[6०४ए७ छ&77॥॥8); 


(१) सहकारी उन्नत खेतो (20-07थक्षाए७ छेलाल फधणयांतरढ़)-7 
इसमें प्रत्येक सदस्य स्वृतन्त्र रूप से अपनी भूमि के टुकड़े पर खेती करता है लेकिन वह 
एक सहकारी समिति का सदस्य भी होता है जो उसे साख, वीज, खाद व उर्वरक, चिक्री 
व मशीनों के उपयोग श्रादि की सुविधाएँ प्रदान करती है। अतः इस प्रकार की: 
सोमित व्यक्तिगत खेतो को उन्नत करने का एक उत्तम तरीका प्रस्तुत करती है.। भारत 
में ऐसी समितियों को 'सहकारी सेवा समितियाँ' ( $6ए००७ (१0-09श्षाए8५ ) 
का नाम या गया है। काँग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में इस प्रकार की . समितियों को, 
समस्त देश में ३ साल की अवधि में (१६६१ के अन्त तक) जाल बिछ। देने का निश्चय 
किया था। जर्मनी .के प्रसिद्ध कृपि-अर्थशासत्रो डा० श्रोटोशीलर ने अपनी पुस्तिका 
नातदरंताण एच्यागरांगह- 00 (१0०-0ए०७शाए७ 7॥69' में सहकारी'उन्नत 
खेती का ही समर्थन किया हैः। उनका कहना है कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये 
भूमि के टुकड़ों को मिलाना आवश्यक नहीं. है । सिर्फ खाद, बीज आादि के लिए सहकारी 

«“ ' संगठन का प्रयोग पर्याप्त होगा । 

सहकारी खेती का यह रूप बहुत सरल होता हैँ | इसमें' विज्येप.कठिनाइयाँ नहीं 
होती हैं वर्योंकि भूमि मिलाने का ऊऋंफट व सगन्य प्रइन सामने नहीं आते हैं । अतः व्यक्ति: 

गत खेती के समयंन -एवं संयुक्त खेती ( वै०णं॥ एप्प ) के विरोधियों तक ने 
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सेहकारी-उन्नत खेती का पूर्ण समर्थन किया है। ज्ञायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा 
जो इसका विरोध करने को उद्यत हो । 

- (२) सहकारी संयुक्त खेती ((0-092४ए९ ]0०॥६-घव77॥2)-- इसमें 
भूमि के टुकड़ों को मिला दिया जाता है और फिर संयुक्त खेती की जाती है लेकिन 
सदस्यों का अपने अपने द्ुकड़ों पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है। इसमें सदस्यों को 
दो तरह से आय होती है, प्रथम तो अपने भूमि के टुकड़े के लिए उपज में से भूमि 
के अनुपात में हिस्सा मिलता है और ' दूसरे श्रम के प्रतिफल के रूप में मजदूरी प्राप्त 
होती है । 

. संयुक्त खेती में जोत की इकाई (ततं 07 ०॥]00७॥/०॥) बड़ी हो जाती है। 
यह कितनी बड़ी हो जाती है, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना अनावश्यक है क्ोंकि 
यंदि गिनती की अ्रनार्थिक जोतें मिलाई गई हैं तो संयुक्त खेत का आकार ज्यादा बड़ा 
नहीं होगा | इसके विपरीत यदि काफी तादाद में ग्राथिक जोतें या इससे भी बड़ी जोतें 
मिलाई गई हैं तो संयुक्त खेत एक बड़ा-काफी वड़ा खेत बन सकता है (6 ]07६ 
चशिए। एच 06 8 हा 7 (00) 

यहाँ यह भ्रम दूर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि भारत में हम बहुत 
बड़े संयुक्त खेत (गंध ]07ा 4775) नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा 
करना वर्तमान परिस्थिति में हितकर नहीं होगा । साथ में यह कहना भी उचित होगा 
कि संयुक्त खेती में आवश्यक नही है कि बड़े पैमाने की खेती यंत्रों की मदद से की 
जाय । संयुक्त खेती भी छोटे पैमाने की खेती हो सकती है जो श्रम-गहन (,800पा' 
गरगा099७) होती है और रोजगार बढ़ाने वाली होती है। 

यदि प्रारम्भ में ही इन दो बातों को समझ लिया जाय तो मतभेद का क्षेत्र समाप्त 
भी न हो तो भी कम-क्राफी कम अ्रवश्य हो जायगा ॥ 

' ज्यादातर वादविवाद सहकारी संयुक्त खेती के सम्बन्ध में ही है। इसकी चर्चा पुनः 
आगे की जायगी । वास्तव में सहकारी खेती का अर्थ - श्राजजल सहकारी संयुक्त खेती 
से ही लिया जाता है जब तक कि अन्य अर्थ विशेष जगह न लगाया जाय । 8 

: (३) सहकारी काइतकार खती (८०-0एथक्षीए७ (७087( शिए/॥गा8)-- 
इसमें भूमि एक समिति की होती- है भ्रौर वह सदस्पों में अलग अलग स्वतंत्र ठुबड़ों में 
वाँट दी जाती है। प्रत्येक सदस्य अपने ट्रुकड़े पर खेती करता है लेकित . समिति द्वारा 
तैयार की हुई योजना के झ्राधार पर उसे चलना पड़ता है। सदस्य को खेती करने में 
पुणुं स्वतंत्रता दी जाती है। समिति साख, वीज, खाद, कीसती झौजार आदि का 
इन्तजाम करती है। प्रत्येक काइतकार अ्रपनी जोत के लिए एक निश्चित लगान समित्ति 
को देता है । उपज उसरी स्वयं की होती है भर वह जैसा चाहे उसका श्रयोग कर 
सकता है । : - हे - ह 


३१६९ हि बाईसवाँ भ्रध्याग्र 


इसमें भूमि की मालिक समिति होती है | सदस्थ समिति के काशतकार होते हैं । 
उन्हें कांफी स्वतंत्रता होती है । जि 
(४) सहकारी सापूहिक झेंती (०0 00७१४ ४००७ ९७० (£9/7772) 
इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पूर्णतया समास हो जाता है। अतः स्वामिस्तव भूमि, पशु व 
औजार श्रादि में समिति वा हो जातां है । उपज के वंँटवारां श्रम के आधार पर 'हींता 
है । जो सदस्य ज्यादा काम करते हैं उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलती है। इसे 'सामूहिक' खेती 
कहना ज्यादा उचित होगा लेकिन भारत में इस प्रकार को खेती का प्रयोग त्तई-भूमि , 
पर बसाने के लिए भूमिहीत श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किया गया है। श्रतः 
रूस के सामूहिक खेत या कोलखोज की तुलना में भारत में बल प्रयोग की स्थिति नहीं 
उत्पन्न हुई क्योंकि नई भूमि पर स्वामित्व की भावना छुरू से उत्पन्न नहीं होने दी गई। 
भूमिहीन श्रमिकों के विरोध का कोई प्रश्न नहीं थी क्योकि उप्तको तो इससे लाभ ही 
हुआ | सरकार ने साधन प्रदांन किये जो उनके पास मैंहीं थे । - 
घंहकारी सामुहिक खेती में ध्यक्तिगत स्वामित्व व रहने से उत्पादन बढ़ाने की 
प्रैरणां कैम हो जाती है और कृपक एक 'मजदूर' वन जाता है लेकित उसे प्रवस्ध वर्गर। 
में हिस्सा मिलता है 
सहकारी खेती के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के बाद अब पुनः हम संयुक्त खेती 
(]०॥६ ६070॥8) की चर्चा उठाते हैं क्योंकि वाकी की बहस इसी के इर्द-गिद्द हो 
रही है। भारत में तीसरी व चौथी किस्म की सहकारी खेती के प्रयोग का क्षेत्र सीमित 
है और उस सम्बन्ध में विद्येप मतभेद नहीं है। सरकार भी उन पर ज्यांदा बल नहीं दे 
रही है । सहकारी उन्नत खेती को सवंत्र स्वीकृति प्राप्त हुई है श्लौर उसमें कोई हारने 
की सम्भावना नहीं है । भरत: अब यही देखना रह जाता है कि सहकारी संयुक्त खेती - 
के ग्रुण-दोप क्या हैं, इसके अपनाने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं, इसे लोकप्रिय ._ 
बनाने के लिए किन उपायों का सहारा लेना चाहिये एवं इसके संगठन, प्रवन्ध, विंत्त व॑ 
प्रचार भ्रादि के लिए वया सुझाव दिये हुँ----भादि । इनका विवरण करते समय हमें 
मिश्र, इजराइल, रूस व चीन आदि देशों में किये गये सहकारी खेती. के प्रयोगों से 
भी लाभ उठाना होगा । 
सहकारी संयुक्त खेती श्रौर सहकारी खेती आजकल एक ही श्रथ॑ में प्रयुक्त होने ' 
लगे हैं। सहकारी कृपि समिति को नई परिभाषा , निजलिगणा समिति मे. अपनी रिपोर्ट . 
में दी है, जो दिसम्बर, १६५६ में प्रकाशित की गई थी । यह परिभाषा इस प्रकार 
;क्‍ 22 कक: कृषि समिति छूपकों का एक ऐच्छिक संगठन है. जिसमें मावव-द्यक्ति 
* च भूमि जते साधन एकत्रित किये जाते हूँ ताकि उनका अधिक प्रर्छा प्रयोग हो सके । 


पद 53 कल ताज मन अब कक शनि 
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कृषि की विभिन्‍न प्रणालियाँ ह ३१७ 


इस संगठन में भ्रधिकाँश सदस्य कृषि कार्यों में हिस्सा बेटाते हैं ताकि कृषि उत्पादन, 
रोजगार एवं आय बढ़ सके ।”! 

सहकारी कृषि समिति की इस परिभाषा को वैज्ञानिक कहा जा सकता है क्योंकि 
इसमें निम्न विशेषताएं हैं-- 

.. (श्र) समिति एक ऐच्छिक संगठन होगी । 

(झा) इसमें भूमि व श्वषम जैमे साधन भ्रधिक अच्छे प्रयोग के लिए मिलाये जायेंगे । 

(३) समिति के अ्धिकाँश सदस्य स्वयं खेतों पर काम करेंगे भौर इस प्रकार उत्पादन 
रोजगार व ग्राय में वृद्धि करेंगे । 
इस परिभाषा का व्यवहार में समिति स्थापित करते समय पालन करने से बड़े 
बड़े अनुपस्थित जमीदारों की सहकारी क्ृपि समितियाँ स्थापित नहीं हो सकेंगी। 
वास्तविक काश्तकार ही समितियाँ बना सकेंगे । 

लाभ--( १) सहकारी खेती से भारत में जोत्तों का श्राकार फा बढ़ जायगा जिससे 
श्रम व पूंजी का सदुपयोग हो सक्रेगा । भारत में लगभग ३ जोतें २३ एकड़ से कम की 
हैं और लगभग ५८% जोतें ५ एकड़ से कम की हैं। २५४ एकड़ भूमि पर श्रम व प्रजी 
का अधूरा प्रयोग होता है । भ्रतः सहकारी खेती से बहुत छोटी व अ्नाथिक जोतें समाप्त 
ही जायेंगी । 

-(२) भूमि का सदुपयोग होने से उत्पादन बढ़ेगा | पहले साधनों के अभाव में भूमि 
का घटिया प्रयोग हो सकता था | लेकिन सहकारी फार्म बनने से ज्यादा साधन प्राप्त 
किये जा सकेंगे | परिणामस्वरूप कुल उत्पादव बढ़ जायया । 

, (३) श्रम का गहरा प्रयोग सम्भव हो सकेगा और पूजी-निर्माण (एणाध्ा 
607%7ए00(0॥) अधिक होगा एवं तेजी से होगा। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कृषि 
श्रथ॑श्यास्त्र के विशेषज्ञ डा० ए० एम० खुसरो ने एक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि 
संयुक्त खेती से रोजगार बढ़ता है भौर प्‌्जीगत साधन तेजी से बनते चलते हैं। इससे 

' भूमि, श्रम व पूंजी तीनों में एक साथ वृद्धि होती है । ' 

मान लीजिए २-- २३ एकड़ के प्राकार वीले ३० टुकड़े हैं। उनमें से प्रत्येक 
ठुकड़े पर एक व्यक्ति बेकार रहता है। लेकित २-- २३ एकड़ भूमि पर वहे अकेला 
पू'जी-निर्माण क्या कर सकेगा । माच लो वह अकेला व्यक्ति किसी तिर्माण-कार्य को 
उठा भी लेता है तो उस्ते कई वर्ष उसे पूरा करने में लग जायेंगे । यदि २० टुकड़े एकत्र 
करके एक सहकारी फार्म बना दिया जाता है तो एक साथ २० व्यक्ति भी एकत्र हो 


जायेंगे और वे बहाव को वालियाँ, छुएँ, नई भूमि तोड़ते का काम (फ6०0४78- 
+07), पेड़ लगाना, मिट्टी की रक्षा, ध्रृमि को ठीक करने, बाँध, खाई लगाना झ्ादि 


झादि कायं जो पहले १० वर्ष में हो सकते थे, उनको आसानी दे ४७ व अर्थात ६ 


३३१८ - वाईसवाँ अध्याय 


महीने में धूरा कर दिखायेंगे। इस प्रकार पूजी का निर्माण एक झासान बात हो 
जायगी और पूंजी का तेजी से विस्तार होगा | श्रम का गहरा उपयोग होगा । 

(४) सरकार के लिए सहझारी खेतों पर कषि-योजना लागू करना आसान होगा । 
बिक्री योग्य बचत में भी वृद्धि होगी । उसे एकत्र करता भी आसान हो जायगा। 

(५) वैज्ञानिक्त कृपि सम्भव हो सऊेगी क्‍योंकि उत्तम स्वाद, बीज, श्रौजार वे 
सिंचाई बे सुविधायें बढ़े गी । फसलों की रक्षा के कार्य भी ज्यादा सफल होगे । 

(६) प्लीमा-निर्धारण, चकवन्दी, नई भूमि, भू-दान व ब्राम-दान में प्राप्त भूमि व 
सहकारी क्ृपि आ्रादि कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहकारी कृषि के विवा ये 
सारे कार्यक्रम अबूरे रह जायेंगे । चकबन्‍्दी से भी भूमि की जोत का श्राकार बढ़ता है 
लेकिन फिर भी कम हो रह जाता है। डा० खुसरों का कहना है कि इन सभी तरीकी 
से प्राप्त भूमि का प्रयोग २३ एकड़ जोत को बढ़ाने में किया जाना चाहिए भौर उत्त 
समय सहकारी खेती अत्यन्त आवश्यक हो जायगी ! 

 विरीध में तर्क--सर्वश्रो राजगोपालाचार्य, मसानी, के० एम० मुस्धी, वे चरनसि|ह 
आदि ने सहकारी खेरी के विपक्ष में निम्न तक दिये हैं 

(१) पहकारी खेती सामूहिक खेती तक पहुँचने का पहला कदम है। आज तो 
कृपक का व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार किया जाता है लेकिन श्रागे जाकर वह समार्त 
कर दिया जायगा । भारतीय किसान अपनी स्वतन्त्रता व भूमि खो बंठेगा। भेतः 
आलोचक सहकारी खेती के कार्यक्रम में साम्यवाद, अधिनायकतंत्र व तानाश्ञाही के 
प्रादुर्भाव के चिन्ह देखते 

(२) सहकारी खेती में यंत्रों का प्रयोग बढ़ेया जिससे वड़े पैमाने पर खेती की 
जायेगी । इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी । 

(३) व्यक्तिगत रुचि कम होने से उत्पादन घट जापगा | 

(४) भारत में सहकारी खेती सफल नहीं होगो क्योंकि किसान भूमि के प्रति 
अत्यधिक मोह होने से इसे त्यागने को तैयार नहीं होंगे। फिर उपज के वित्तरण में कई 
कठिनाइयाँ हैँ | सहकारी खेतों के संगठन व प्रवन्ध में भारी अनुशासन की आवश्यकता 
होगी जिसका देश में अभाव है । अतः आलोचक सहकारी खेती को अव्यावहारिक भी 
मानते हैं । । 

(५) भारत में स्वेचछा से सहकारी खेती कभी भी नहीं अपनाई जायगी क्योंकि 
इसके लिए किसानों में उत्साह व सहानुभूति का अभाव है। अ्रतः सरकार को वल 
प्रयोग करना होगा जो जनतस्त्र को खतरे में डाल देगा। एक पिता के चार पुत्र भी 
जन अपनी जमीनें अलग-अलग द्वुकड़ों में बाँठ लेते हैँ तो विभिन्न परिवारों के सदस्यों 
से सूमि के ठुकड़ों के , मिलाने की आ्राशा करना कहाँ तक ठीक होगा । अतः भारत में 
सहकारी खेती के अनुकूंल मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं है-। 


|] 
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” सहकारी खेंती के विपक्ष में दिये गये तर्कों का विश्येप महत्व नहीं है। श्रालोचकों 
ने सहकारी खेती और सामूहिक खेती का आधारभूत अन्तर भुलाने को कोशिश की है ॥ 
चास्तव में इनमें मौलिक भेद हैं, एक में व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है दूसरे में 
नहीं, एक में स्वामित्व से आय होती है दूसरे में नहीं, एवं एक में स्वेच्छाचारिता व 
स्वतंत्रता रहती है दूसरे में नहीं । अतः ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिल्ला में 
चलते हैं । । 
5 फिर भारत में हम बहुत वड़े सहकारी खेत नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए 
बेरोजगारी व उत्पादन कम होने को समस्‍यायें नहीं उत्पन्न होंगी । हम वैज्ञानिक कृषि 
के लिए जोतों का आकार बढ़ाना चाहते हैं जो सहकारी खेती के बिना असम्भव है। 
शालोचकों ने झताथिक जोतों की समस्या पर ध्यान नहीं विया है। जहाँ तक 
मनोवैज्ञानिक व संगठनात्मक कठिनाइयों का प्रदन है वे तो प्रत्येक नई पद्धति को 
अपनाते समय सामने आयेंगी । लेकिन उचित नेतृत्व, प्रचार व प्रदर्शन से इत पर विजय 
प्रात्त की जा सकती है। भारतीय किसान अपने हित में कोई भी धड़ा परिवतंन स्वीकार 
करने से इन्कार नहीं करेगा । 
विदेशों में सहकारी खेती : -- 

(१) इजराइल--इजराइल का सहकारी खेती का अनुभव भारत के लिए विशेष 
'रूप से उपयोगी माना जायगा क्‍योंकि वहाँ प्रजातान्त्रिक पद्धति से इसे अपनाया गया 
है। शुरू में उन्होंने 'किब्युज' (व00प2) नाम की सहकारी कृषि समितियाँ बनाई 
जिनमें स्वतंत्रता कम दी गई | .ये कम लोकप्रिय हुई । इसलिए दूसरी भ्रकार की 
समितियाँ 'मोशब' (]/0980) वनाई गई' जिनमें काफी स्वततत्रता दी गई । इजराइल 
में समितियों के सदस्य शहरों के शिक्षित व्यक्ति थे जो प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते थें। 
भरत: वहाँ सहकारी खेती को सफलता मिली। वहाँ सदस्यों में लम्बे समय तक 
प्रशिक्षण दिया गया । ग्रुवक आान्‍्दोलनों में सहकारिता का सन्देश दिया गया। इससे 
संगठनात्मक कठिनाइयाँ कम हो गई । हमें भारत में भी किसानों में काफी श्रान्दोलन 
चलाना पड़ेगा ताकि वे सहकारिता के महत्व को पहचान सके और इसे अपना सके। 
(२) मेक्सिको--यहाँ के किसानों की श्राथिक हालत भी पहले बहुत खराब थी । 
 भ्रन्त सें सरकारी सहायता से सहकारी समितियाँ बनीं। वहाँ के सहकारी फार्म को 
'इजीडो! (2]00) कहते हैं । इजीडो की सफलता का मुख्य कारण मंनेजर की 
. निपुणता है | लेकिन वहाँ भी भ्रनुश्यासत की कमी से पर्याप्त सफलता चहीं मिली है । 
अनुमान है कि श्रम की उत्पादकता पहले से कम हो गई है। देहातों में खाद्यान्न का 
उपभोग बढ़ने से विक्री-योग्य बचत में कमी आ गई है । 
इन दोनों देशों के भ्रनुभव से हमें पता लगता है कि किसानों को स्वतंत्रता देकर 
एवं अनुशासन में;रखकुर ही सफलता प्राप्त- की जो सकती .है। ...# .- 


३२० बाईसेवाँ भ्रध्याये 


(३) रूस--वहाँ 'कोलखोज' या 'कोलहोज' नाम से सामूहिक खेतों के निर्माण 
किया गया है जिनमें किसान, भूमि, श्रम, पशु व औ्जार मिला लेते है। इनको कुछ 
जमीन पशु वगरः रखने के लिए भी दी गई है । इन सामूहिक खेतों पर बड़े पमाने की 
यंत्रीकृत कृपि की जाती है। 

भारत में साभूहिक खेती की प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया है व्योकि इसमें 
किसान एक 'मजदूर' बन जाता है। 


(४) चीन--यहाँ कृषि-उत्पादन के लिए चार प्रकार के संगठनों की व्यवस्था कीं 
गई है :-- 

(प्र) मौसमी श्रापप्ती सहायता दल- यह सामूहिक श्रम का एक साधारण हवे 
है। कुछ परिवार मिलकर एक श्रम एक्सचेन्ज बनाते हैं। जिन सदस्यों को भ्रपने पशुओं 
व औजारों को आवश्यकता नहीं होती वे दल को इन्हें उधार दे देते हैं । अन्य खेतों पर 
इनका प्रयोग किया जाता है। 

(भा) स्थायी श्रापसी सहायता दल--सामूहिक पम्पत्ति पर श्रम-विभाजन के 
आधार पर सामूहिक श्रम किया जाता है। ४ 

(इ) प्रारस्सिक कृषि-उत्पादक सहकारी समसिति--इसमें भूमि शेयरों के रूप में 
मिलाई जाती है। संयुक्त प्रबन्ध होता है। / 


(६) 'उच्चतर' कृषि-उत्पादक सहकारी सम्तति-इसमें उत्पादन के साधनों को 
सामूहिक स्वामित्व में लाया जाता है। 


इस प्रकार चीन में सहकारी संयुक्त खेती से सामुहिक खेती की तरफ जाना स्वीकार 
किया गया है। व्यक्तिगत खेती व सहकारी खेतो केवेल केपि विकास के संक्रांति 
काल में चलेगी | अन्त में उन्हें सामूहिक खेती अ्पनानी है जिसमें भूमि व श्रन्य साधनों 


जप 


का स्वामित्व समाज के हाथ में चलां जाता है। 

११६५१ में चीन में सिर्फ ३०० सहकारी फार्म थे। १६४३ के श्रत में इनकी 
संख्या १४,०००, १६५४ में ६, ५०,००० हो गईं। जनवरी १६४५६ में किसाने पंरि- 
वारों का ६०% और मा में ६०%, किसी न किसी सहेकेरी समिति में झामिल हो . 
चुका था। मां में ५६% पंरिवार 'उच्चतर' (&0ए४॥060) सहकारी समिति या 
सामूहिक समिति के सदस्प बन चुके थे । सित्तम्बंर, १६५६ में ६६% परिवार सहकारी 
समितियों में शामिल हो गये थे । 

यह विवरण इसलिए दिया गया है कि हमें यह पता चल सके कि साम्यवादी 


पद्धति से ही सामूहिक खेती सम्भव हो सकती है। लेकिन सहकारी खेती तो प्रजातान्व्रिक 
तरीकों से भी अ्रमनाई जा सकती है । 


नीलजज-++- 
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भारत को पंच-वर्षोय योजनाप्रों में सहकारी खेती--योजना आयोग ने प्रयम 
पृंच-वर्षीय योजना में सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के सुझाव दिये और कहा कि 
छोटे किसानों को स्वेच्छा स्रे सहकारी कृषि समितियाँ बनामे के लिए प्रेरित किया 
जांय | लेकिन प्रथम योजना की अवधि में इस विद्या में कोई सफलता नहीं मिली | 
कई व्यावहारिक कठिताइयाँ सामने आई । द्वितीय योजना में सहक्नारी कृषि के विकास 
के लिए नींव डालने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया ताकि आगामी 
१० वर्षो में कृपि-क्षेत्र का काफी बड़ा भाग सहकारी खेती के अन्तर्गत आ सके | 

जनवरी, १६४५६ में नागपुर अधिवेशन में भूमि-सुधार व क्वपि पुतर्स गठन के प्रस्ताव 
में प्रथम तीन वर्षों में सहकारी सेवा समितियों का जाल बिछाने का निश्चय किया गया 
' श्रौर तत्पश्चात्‌ संयुक्त खेती के विकास करने का निर्णय घोषित किया गया । लेकिन 
यदि इस अवधि में भी स्वेच्छापूर्वक ढंग से किसान सहकारी संयुक्त खेती के लिए तैयार 
किये जा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा | 

जून, १६५८ के अन्त में कुल ३,६९० सहकारी कृपि समित्तियाँ थीं जिनका 
विभिन्न किस्मों में बेटवारा इस प्रकार था। 





संख्या 

(१) काइतकार कृपि समितियाँ १,३७८ 
(२) संयुक्त कृषि समितियाँ १,२०७ 
(३) सामूहिक कृषि समितियाँ ४२० 
(४) उन्नत क्रपि समितियाँ ६४१५ 
कुल ३,६५० 





१६५७-५८ में इनमें से १,४२० समितियों ने लाभ प्राप्त किवा । आधे से ज्यादा 
समितियाँ पंजाब व उत्तर प्रदेश में थीं। कुल ४,५७,७३६ एकड़ पर सहकारी खेती हुई। 
११ जुन, १६५६ को सरकार ने सहकारी खेती के विविध पहलुओं पर सिफारिश 
करने के लिये निर्जालगप्पा समिति नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट १५ फरवरी, १६६० 
को प्रकाशित की गई। इसमें निम्न सुझाव दिये गये हैं :--- * 
'एक सहकारी कृषि समिति के निर्माण के लिये कम से कम १० सदस्य होने 
चाहियें । अधिकांश सदस्य समिति की देख-रेख में कृपि कार्यों में भाग लें। समिति 
के निर्माण में 'पूर्णे स्वेच्छा' का प्रयोग किया जाय | जिन राज्यों में सहकारी कृपिं 
समिति के निर्माण के लिये बल प्रयोग का समर्थन अ्रधिनियमों द्वारा किया गया है, 
वहाँ ऐसे अधिनियमों को समाप्त किया जाय । | 
पु हछतसबए एप 0०-०फुलश्ाए० ०एशाला। जा वतीव, | 996--४४, 
ए, 54, ' 


पु 


नाप 
रह 
ल्‍ बे 
के 


3 पिन हे लो न कक 
संदत्य मे।े घपनी भूमि का दृहहा रापिस सै या बरधिषार दिया जाम । सर्मि। 


है प 
ध हिट 


रे 
दर न पट पर पणाई होठ पर उसे 
ड् के रा पी एं पे छफीफ कर प्रताप 2 ं 
बनाते सनम प्रत्यवा संदमभा नी सोम संत बाग धाजने छोब प्र अलग झोम पर 5 


एक ड्रपि पट को हर के मी है कि उसे बड़ गा भे 4२: 
उतनी छोमस दी सुमि दे दी ज्ाथ। यह झ्ापश्यक नहीं है हि उसे बढ़ी पुराना मु 


फा ठुकड् मिले। सहकारी सो पर सदस्य के भागे मे अविषल प्रभाव गह़ी पढे 
दिया साय । ॒ 

सदस्यों को सुत्ति का प्तिद्वत वास्तविक गान वीर इधणीी9) में से दिया 
जाय। यदि कोई सदस्य भूमि के लावा पथु व औझार भी मिदाता है नो उसकी 
कीमत मालूम करके उसके नाम मे यह रकम पजो था उम्र के शेप में झामिश मी: 
जाती भाहिये । 

समिति का प्रवन्प प्रजातार्रिक होना साटिये यटुमत की इंचथो की स्वीकार : 
किया जाय । गैर-सदस्पों को मन 


डर 


गश्नीनों के प्रथोगे * 


5 आन ः ्र् नई 5 
0 रम्क्‍ंपष में बोर संद्धानिया इंश्योश मे प्रपनाथा जाग । नई 


वित्त व्यवस्था बड़ाने के लिए सहकारी समिति की चुकाने को क्षमता (रिए०29- 
ग्रह 2०५) पर ध्यान दिया जाय । सरबार दीपकासीन ऋण) प्रदान करें। 
केन्द्रीय सहकारी वेक व सरकार मध्यम-कालीन कण की व्यवस्था करें । 
सहकारी समितियों के फेडरे८ 
चाहिएँ । 
समितियों के सदस्यों व भ्रफसरों के प्रशिक्षण को व्ययस्यां 
इसके लिए १६० प्रशिक्षण केन्द्र श्रगले चार 
स्थापित करने का सुझाव दिया गया है । ' 
सामुदायिक विकास केन्द्रों में ३२० केन्द्र सहकारी कृपि समितियों के प्रारम्भ किये 
जाँय। प्रत्येक केन्द्र में १० समितियां बनें । तृतीय योजना के अन्त तक २०,००० नई 
समित्याँ स्थापित की जाँय | विकास-कार्यक्रम पर कुल ३५१२६ करोड़ ह० व्यय 
किये जाँय । बे 
निजलियप्पा समिति के सुझावों को 
को झवशध्य प्रोत्ताहन मिलेगा | ह 
सहकारी खेती का विकास सही दिशा में करना बहुत श्रावश्यक है। प्रनावश्यक 
शोश्ता करने से भ्रागे उलभरनें चढ़ सकती हैं। अतः घीरे धीरे व नियोजित विकास के 
लिए निम्न क्रम से बढ़ना उचित होगा ३--- 
(१) सहकारी-तेवा-समितियों का ठेजी से प्रचार कि. 
'शे णी के किसानों को इनका सद्‌ 


न ब्लाक, जिला, राज्यीय ब राष्ट्रीय स्तर पर बनने 


त्या बढ़ाई जानी चाहिये) 
वर्षों में ३६१ करोड़ ₹० के ध्यय पर 


कार्यान्वित्त करने से भारत में सहकारी खेती 


या- जाय। -छोटे व मध्यम 
स्थे बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 


दब 


कृपि की विभिन्न प्रणालियाँ ३१३ 


(२) चकबन्दी का कार्य पुरा किया जाय | 
(३) सीमा-निर्धारण का कार्य पूरा करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर 
ली जाय । अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जाय । 
(४) नई भूमि को तोड़ने (60[॥&0॥) का कार्य झागे बढ़ाया जाय | 
(४) सीमा-निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त प्ृमि, नई भूमि, भू-दान व ग्राम-दान से 
प्राप्त भूमि का प्रयोग सर्वप्रथम छोटी जोतों को बड़ा करने में किया जाय । बाद में 
भूमिहीन श्रमिकों को बसाने में किया जाय । छोटे कृपकों को थोड़ी अतिरिक्त भूमि देते 
समय सहकारी खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाय । 
इस प्रकार भ्रागामी कुछ वर्षों में देश के बड़े भू-भाग में सहकारी सेवा समितियों 
की छत्रछाया में व्यक्तिगत खेती और छोटी जोतों को मिलाकर संयुक्त खेती होने लग 
जायगी जिससे वंज्ञातिक खेती का मां प्रशस्त होगा और गाँव के लोग सहकारिता 
को महत्व पहचानने लग जायेंगे । हमें बहुत बड़े संयुक्त खेत स्थापित करने की नीति 
नहीं प्रपतानी चाहिये और साथ में सामूहिक खेती को भ्रस्तरीकार करना चाहिये ताकि 
जनता में यह स्पष्ट हो सके कि हमारे कृपि-पुनर्सगठन व नई रचना में सहकारिता का 
ही विश्व स्थान होगा । ऐसा होने से ही समस्त जनता का समर्थन प्राप्त हो सकेगा 
. जिसके अभाव में कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। 
सहकारी ग्रास-प्रबन्ध (2०-०9०४०पं९७ ]88० ४७४४४ ९०77९7/) 
परिभाषा--योजना आयोग ने ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिये सहकारी 
ग्राम प्रबन्ध को नीति स्वीकार की है । इसके अन्तगगंत गाँव की समस्त आर्थिक क्रियाएँ 
'संरकारी ढंग पर चलाई जायेंगो । ग्राम पंचायत या गाँव की सभा समस्त विकास कार्य 
में एजेंसी का काप्र करेगी । कृपि-उत्पादन, साख, विक्री, गोदाम ग्रामीण उद्योग श्रादि 
कार्य सहकारी संस्थाओं को देख-रेख में चलेंगे । इस प्रकार सारा ग्रामीण झआथिक 
जीवन सहकारिता के ताने-वाने से बुन दिया जायगा । गाँव के आथिक साधनों पर 
सभी ग्राम-बासियों का समान अधिकार होगा और उन साधनों का विदोहन उन्हीं के 
कल्याण के लिए उनकी छुनी हुई संस्थाओ्रों द्वारा फिया जायगा। इस प्रकार सहकारी 
ग्राम प्रवन्ध की नीति गाँवों में वास्तविक झाथिक प्रजातन्न्र की स्थापना में मदद देगी। 
- भारत में गाँवों को विकास की इकाई माता गया है | इसलिए आवश्यक है कि ' 
' गाँवों में नये श्रौजारों व नई पद्धतियों का श्रधिकाधिक प्रयोग किया जाय तभी ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था का आधार सुहृढ़ हो सकेगा और वह विकसित होगी । 
. यद्यपि प्रवस्ध को इकाई गाँव होगी तथापि कई वर्षों त्तक व्यक्तिगत खेती की 
जायगी और उत्तम वीज, क्रय-विक्रथ, मिट्ठी की सुरक्षा, सिंचाई, स्थानीय निर्माण-कार्य 
आदि में सहकारी समिति की सहायता ली जायगी। धीरे-धीरे -कृपि-कार्यो में भी सह- 
कारिता का प्रदोग होने लगेगा | - ह 


३२४ बाईसवाँ भ्रध्याम 


संक्रांति काल की रिथत्ति - सहकारी प्राम प्रवग्ध के लक्ष्य तक पहुँचने के संक्राति 
काल में गाँव की भूमि वा तीन तरह से प्रबन्ध होगा १--- 

(१) व्यक्तिगत सेत होगे हर 

(२) स्वेच्छा से कुछ किम्तान अपने हित में खेत मिला कर संपुक्त खेती करेंगे 

(३) कुछ भूमि ऐसी होगी जिस सर समस्त ग्रामीण जनता का अधिकार होगा 
जैसे कृपि-योग्य व्यर्थ भूमि जो गाँव को सौंप दी गई है, सीमा निधरिण के वाद मात 
प्रतिरिक्त भूमि एवं भुमिहीनों को वसाने के लिये अन्य जमीन के ढुकड़े श्रादि । 

इस प्रकार गाव में भूमि-प्रवन्ध में निजी क्षेत्र रताजंतेपता। 5९007), सह 
कारी क्षेत्र ((0-07७७ए७ 560(07) श्र सामुदायिक क्षेत्र ( ("तप 
58007 ) तीनों होंगे। इनमें से धीर-धीरे सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जायगा ताकि 
जनता में राहकारी भावना व ६श्कोण जड़ पकड़ सके । हल 

इस प्रकार संक्ान्ति काल में गाँव के भूमिहीन व्यक्ति निजी भ्ववा सहकारी खेती 
पर काम करेंगे लेकिन इनकी वेरोजगारी का प्रदन पूर्शात: हल नहीं हो जायगा । इसलिए 
ग्रामीण उद्योगों का विकास करना होगा ताकि इस वर्ग की स्थिति ठीक हो सके । धीरे 
धीरे भू-स्थामियों व भूमिहीनों का भ्रन्तर मिट जायगा श्रौर गांवों में श्राथिक समानता 
का वातावरण उत्पन्न होगा । सहकारी ग्राम प्रवन्ध तक पहुँचाने में “निम्न साधन 
सहायक होगे :--- 


हे (अ) ग्राम-पंचायत शोर पग्रॉम-स्तर पर विकास एजेन्सी के रूप में इसे सौपे 
गये कार्ये., 


(आ) सहकारी साथ, धिक्री, गोदाम, परिनिर्माण ( 770068आंत8 ) श्रार्दि के 
विकास के लिये उठाए गये कदम., 


(४) स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं ग्रामीण जनता को रोजगार देने के लिये 
ग्रणीए उद्योगों के विकास का काें-क्रम 


(ई) ऐच्छिक सहकारी-कृपि-समितियों के विकास व सहायता के कार्यक्रम, .., 

(उ) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सामुदायिक क्षेत्र” का विकास जैसे ग्रामीण जनता 
की भूमि। अन्य ग्रामीण॒-कार्य जो समस्त गाँव के लिये किये जाते हैं । 

उपयुक्त कार्य-क्रम इस समय ज्यादातर स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं ॥ सहकारी प्राम 
प्रबन्ध के लिए इनमें आवश्यक ताल-मेल बैठाने की आवश्यकता है। सहकारी ग्राम 
प्रबन्ध की सफलता ग्रामीण जनता के उत्साह, अनुभव व परिश्रम पर निर्भर करेगी । 
ग्राम-दान आन्दोलन में सहकारी प्राम प्रबन्ध का ही लक्ष्य स्वीकार किया गया है।. 


झ्रतः ग्राम दान के क्षेत्रों में इसकी सफलता के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण 
तैयार हो गया है । 


4. 6०07६ ० एफ एणाएणा(6०४ 50 एप एडाएं 5 रात हक 7 
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कृषि की विभिन्‍त प्रणालियाँ ३२४ 


सहकारी आम प्रबन्ध से ही गाँवों का उद्धार हो सकता है। उनमें उत्तादन, रोज- 
गार व आय में वृद्धि होगी, धत का वित्तरण समान होगा, वास्तविक प्रजातस्त्र की 
तींव पड़ेगी और ग्राम-वासियों की सामाजिक दशा सुधरेगी ॥ 

भारतीय कृषि में उत्पादन के पेसाने की समस्या 

उलादन का पैमाना दो प्रकार का होता है--(१) वड़े पैमाने का उत्पादन, 
(२) छोटे पैमाने का उत्पादन । प्रायः यह प्रइव उठाया जाता है कि कृपि व उद्योग के 
लिए कौन सा उलादन का पैमाना अपनाया जाय ? इसका उत्तर देश की परिस्थितियों 
को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है। बड़े प॑माने के उत्पादन में 'पूजी' की 
प्रधानता होती है और छोटे पैमाने में 'थ्रम' की प्रधानता होती है। इसलिए जिन देशों 
में पूंजी का आधिक्य एवं श्रम का अ्रभाव देखने को मिलता है उनमें बड़े पैमाने का 
उत्तादन उचित रहेगा। इसके विपरीत जिन देझों में पूंजी का अभाव और श्रम का 
वाहुल्य पाया जाता है उनमें छोटे पैमाने का उत्पादन स्वीकार करना होगा । 

- झत: किसी भी देश के लिए उत्पादन के पैमाने का छुनाव वहाँ की भूमि, श्रम व 
पूजी की सापेक्षिक स्थिति को देखकबार किया जाता चाहिए। यदि ऐसा नही किया 
गया तो अनुपयुक्त उत्पादन का पैमाना चल नहीं सत्रे गा और अर्थ॑-व्यवस्था में कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो जायेंगी। 

कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि उत्पादन के दोनों पैमाने एक साथ एक देश 
में चल सकते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्डी नहीं । इस कथन में कुछ 
सच्चाई भ्रवश्य है लेकिन एक देश में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन के एक 
पैमाने को प्राथमिकता देनी पड़ेगी । जैसे, “यह स्पष्ट है कि आस्ट्रे लिया, च्यूजीलेड, 
अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका-संप कृपि में लगी हुई जन-संख्या की तुलना में 
भमि की प्रधिकदा के कारण बड़े पैमाने की विस्तृत खेती करने की सामर्थ्य रखते हैं 
जब कि चीन या जापान, भारत या पाकिस्तान, इटली या जमनी, नावें या नीदरलेड, 
मिश्र या इस्डोनेशिया उपलब्ध भूमि की तुलना में कृषि में लगी हुई जन-संख्या की 
श्रधिकता के कारण छोटे पैमाने की गहरी खेती करने को मजबूर हैं ।”* 
भारत के लिए छोटे पैमाने को खेती ही ज्यादा उपगक्त होगी । इसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि प्रयोग, परीक्षण व श्रदर्शंत के लिए कुछ वड़ें यंत्रीकृत [सेत भी न हों 
श्रथवा देश में एक भी ट्रेक्टर, हार्वेस्टर वे कम्बाइन, विजली के पम्प एवं डिजल इ जन 
आदि कृषि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों व मश्ञीनों का प्रयोग न हो | क््पि योग्य व्यर्थ 
; भूमि (2ए0ए80]6 ए&8/6 ।7) को खेती में लाने के लिए मशीनों का उपयोग 
करता होगा और करना चाहिये । मिट्टी के कठाव के कारण बड़ी मात्रा में जो भूमि 
खेती के लायक नहीं रहीं है उसे पुनः ऋषि में लाने के लिये मशीनों का सहारा लेना 


], आशबाय भाड़, 0०॥-फथंप्रांग9 ऊु-२8४९०१, 9. 70.- 


३२६ वाईसवाँ प्रध्याय_ 


पड़ेगा | लेकिन प्रश्न यह है कि सारे देझ्ष में खेती बड़े पैमाने पर की जाय या छोटे 
पैमाने पर की जाय । फिर छोटे-खेतों पर भी मशीनों का प्रयोग एक सीमा तक किया 
जा सकता है। भ्रतः हम मशीनों के प्रयोग के पुरणंतया विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन 
सारे देश में सूरतगढ़ जैये बड़े फार्म स्थापित करके सहकारी, सामूहिक या सरकारी या 
पूजीवादी आधार पर खेती नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी श्रर्थ-व्यवस्था को 
भारी क्षति पहुँचेगी 


भारत में छोटे पैमाने की खेती के पश्ष में श्रथवा बड़े पैमाने की खेती के विपक्ष में 
निम्न तक दिये जा सकते 

(१) छोटे खेतों पर प्रति एकड़ उत्पादन बड़े खेतों की तुलना में श्रधिक होता हैं। 
यह वात विभिन्‍न देशों के श्रनुभवों व प्रति एकड़ उत्पादन शआँकड़ों की तुलना करने से 
सिद्ध की जा- सकती है | एक ही देश में भी छोटे खेतों पर प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादी 
होता है भर बड़े खेतों पर कम होता है । पहले कहा जा चुका है कि 'जापाव के छोटे 
खेतों पर प्रति एकड़ उत्पादन अमेरिका व श्रास्ट्रे लिया के बड़े खेतों की तुलनां में ढुग्ग॒ता . 
और डेन्माक व स्वीजरलेड- में चौगुना होता है । पंजाव के आर्थिक व साँख्यिकी विभाग 
के अन्तर्गत की गई एक-सर॒कारी जाँच से यह प्रमाशित हो गया है कि यंत्रीकरण खेती 
प्रचलित हल की खेती से ज्यादा खर्चीली व कम आमदसी देने वाली होती है। जाँच के 
कुछ परिणाम निम्त ' तालिका में दिये जाते है :--- 


* 




















कुल आय (पझ्रौसत) 
> ते जग ्ामदित मी, 
प्रति एकड़ विनियोग सिचित भूमि भ्रसिचित (ृमि) 
कल: फीड मी मिमी: +४४ मील अर टलबन 37 की 
यंत्रीक्ृत खेती १७३ रु० २४६*५६ ६५८“ १४ 
3 8 पट 2 था 
हल की खेती १०६ रु० २६७"६० | १४७७० 








रच (8 -->-»«5» 33०3० ५७०७५» ३५ ७५००० ,क2७०५०+जन»«»«»न नमन» म मनमानी. 
छोटे खेत पर प्रति एकड़ उपज ज्यादा होने का भुख्य कारण किसान की व्यक्तिगत 
रुचि व कठिन परिश्रम है। बड़े खेत पर काम करने वाले श्रमिकों में इनका अभी 
रहता है | 
छोटे खेतों का अभिप्राय यहाँ पूर्णांतया अनाथिक और बिखरी हुई जोतों - से नहीं है 
क्योंकि उन पर प्रति एकड़ उपज बहुत कम होगी | आर्थिक इकाई की जोतों पर 


सहकारी सेवा समितियों ($७४१०७ (*0-0फ०४7४०७) की सहायता से प्रति एकड़ 
उपज अधिकतम हो सकती है। 


की सिद्धराज ढ़डडा के लेल से उद,त-'मुदान', मई २१, १६६०, पृष्ठ ३४। - 


कृपि की विभिन्न प्रणालियाँ ३२९७ 


(२) भारत में जनसंख्या का दबाव दिचों-दिन बढ़ता जारहा है । यहाँ खाद्याज्नों की 
पंदावार बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। कारखानों के लिए अधिक कच्चे माल की 
आवश्यकता है । अतः यहाँ प्रति एकड़ पंदावार ज्यादा से ज्यादा की जानी चाहिये ॥ 
प्रति व्यक्ति अधिकतम पैदावार की समस्या उन देशों के लिए है जहाँ श्रम का अभाव 
है जैसे श्रमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन श्रादि। हमारे यहाँ श्रम का अभाव नहीं है। अतः 
भारत में प्रति एकड़, न कि प्रति व्यक्ति, अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता है जो 
छोटे पैमाने की खेती से ही सम्भव हो सकती है। 

(३) छोटे पैमाने की खेती में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है जबकि बड़े 
पैमाने की खेती से भारत में बेरोजगारी मिलेगी जिसका हल करना कठिन हो जायगा 
क्योंकि पहले से ही काफी बेरोजगारी अथवा अ्रद्धं रोजगार की 'स्थिति विद्यमान है। 

(४) छोटे पंमाने की खेती में पशु-शक्ति का उपयोग हो सकेगा जो भारत में 
सआावश्यक है। वड़े खेतों के लिये पश्ु-शक्ति व्यर्थ है। अत; बैल का उपयोग करने के 
लिए छोटे खेत होने चाहिएँ) जो ज्ोग बैल या बैलल-गाड़ी या गोवर को देखकर भार- 
तीय श्रथ॑-व्यवस्था को पिछड़ा हुआ कह देते हैं उन्हें व्यावहारिक ज्ञान नहीं है । गाय व 
वैल को नष्ट करके हमें वरवादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा । गराय-बैल हमारी संस्कृति 
के अंग हैं और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं । 

(५) छोटे पैमाने की खेती से ही गोबर” जंसी बहुमूल्य खाद भूमि को मिल 
सक्रेमी और इसके उ्बरापन की रक्षा हो सकेगी । पश्चुत्रों के लिये भूमि, घास व चारा 
पंदा करती है। उसे खाकर पश्चु .भूमि जोठते हैं व अन्य कृपि कार्य करते हैं। फिर 

गोबर के रूप में पुनः मिट्टी को उपज।ऊ बचाते हैं | गोबर में जो हामस “प्रताप 
होता है उससे मिट्टी को शक्ति प्राप्त करने में सुविधा होती है। बड़े खेतों को गोवर की 
खाद न मिलने से कृत्रिम उर्वरक देने पड़ेगे । लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि अकेले 
कृत्रिम उर्व क भूमि को नुकसान पहुँचाते हैं । उन्हें गोवर चर्गर: के साथ मिला कर 
दिया जाता है । अतः गोबर की तो खाद के रूप में श्रावश्यकता रही ही । लेकिन बड़े 
खेत यंत्रों को स्थान देने के कारण पशुग्रों को विकाल देते हैं और साथ में उस खाद का 
भी लाभ खो देते हैं जो पशुओं के रहने से मिल सकती थी। 

प्रकृति ने भूमि, किसान व बैल का सुन्दर मेल मिलाया है। इनमें से भूमि व बैल 
तो एक दूसरे को खुराक देते हैं। अतः प्रकृति का £यह पोपखात्मक चक्र ('रिफ्हां- 


॥0॥9] (9०७) पूर्ण होने देना चाहिये । 
(६) बड़े पैमाने की खेती में ट्रेक्टरों व अन्य मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी । 


'भारत में इनका अभाव होने के कारण विदेशों से आयात झावश्यक हो जायगा। इससे 


विंदेशो विनिमय की समस्या उत्पन्न हो जायगी। अनुमात लगाया गया है कि यदि 
समस्त भारत में यन्त्रीकृत खेती चालू की जाय तो ५० लाख ट्रेक्टरों की झावश्यक्ता 


१ए८ वाईस्वीँ प्रघ्याव 

पड़ेगी श्रीर भ्रति वर्ष ५-७ लास ट्रे कदर नए प्राप्त करने होंगे ताकि बदलने का काम 
जारी रह सके | यह सब हमारे सासनों से परे क्री बात है । किर ट्रेबटरों की मरम्मत 
की व्यवस्था, उनके लिये तंत का इन्तजाम झादि भी जटिल कार्य हैं। श्रतः झ्राथिक 

दृष्टि से यंत्रीकृत खेती अत्यन्त खर्थीजी सिद्ध होगी । 

(७) छोटे खेतों का प्रवन्ध श्रच्छी तरह किया जा सकता है जबकि बढ़े खेतों पर 
प्रश्नन्ध को कठिनाइयाँ उपत्यित हो जाती हूँ । 

बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें (20070705 ०ी ॥.॥86 इट्यांट शि0- 
060८४०॥) कारखानों में श्रास्तानी से प्राप्त हो सकती हैं लेकिन कृषि में उनके लिए 
विज्ञेप अवसर नहीं हैं बयोक्रि यह कार्य प्रकृति पर निर्भर फरता है, इसमें श्रम-विभाजव 
की सम्भावनाएं कम हैं, काम निरन्तर न होकर रुक रुक कर होता है. एवं व्यक्तिगत 
निगरानी की ज्यादा श्रावदयकता होती।है। यही कारण है कि क्ृपि में उत्पादन के ' 
घटने का नियम (89 ० ताजांधांआआंआह एशप्यगा) श्वीघ्र त्राग्म हो जाता है। 
श्रतः प्रति एकड़ उपज बड़े खेत पर ज्यादा हो हो, यह भ्रावश्यक नहीं. है । 

(८) बड़े खेतों पर भजदूरों से खेती करवाई जाती है श्रतः शोपण की भूमिका 
तैयार हों जाती है। मजदूर उत्पादन बढ़ाने में विशेष रुचि नहीं दिखा सकते हैं। जिस ' 
प्रकार पथु-पालन में व्यक्तिगत रुचि व परिश्रम भ्रावश्यक होते हैं उसी प्रकार भूमि से 
प्रति एकड़ उपज श्रधिकतम करने के लिए भी इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। 
यह छोटे खेतों पर ही सम्भव हो सकता है।* सूरत से तीन मील दूर राष्डर | 
(६॥0867 में सिर्फ चौथाई एकड़ भूमि पर एक भूदान कार्यकर्ता श्री श्रीकान्त आप्टे 
ने जो उपज के परिणाम दिखाये हैं उनको सुनकर सभी भ्रचम्भित हैं। श्री भ्राप्टे ने 
बिना पद्ु-शक्ति का प्रयोग किए अपने छोटे से खेत पर आधा सेर वज़न वाले प्याज, 
२४ सेर वज़न वाली मूलियाँ, २ ऊँट ८ इन्च लम्बी गाजरें उत्पन्न की हैं| यद्यपि यह 
एक विशिष्ट ढंग का उदाहरण है तथापि इससे यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति छोटे 
खेत पर भी कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। 

(६) वड़े प॑माने की खेती से मिद्दी का कठाव व क्षर्थ चढ़ता है । कृत्रिम ज़ाद देने 
से भूमि को पर्याप्त पोपण नहीं मिल पाता है। गोवर की खाद के श्रभाव में मिट्टी ' 
क्षीण होती जाती है । मिट्टी की ऊपरी सतह कुछ इंच तक उपजाऊ होती -है। जब 
लगातार कृत्रिम खाद देने से उसकी खोई हुई शक्ति -पुनः प्रात नहीं होती है तो मिट्टी ' 
का क्षय होना चालू रहता है और श्रन्त में चह वेकार हो जाती है। 

“अमेरिका में दो शताब्दी से कम-की अ्रवधि में १० करोड़ एकड़ भूमि बेकार 
हो छुकी है |” हु 

3,.. प्राग्तेपश्ञशा परड, वद्ाएक्वाए, 29, 957. 

7 एफस्‍बाबा इहा, प्रगंधकद्यण्ांगह, अयर३9९०' ७, 53, 


ह 


कृषि की विभिन्न प्रशालियाँ ३२६ 


'इस प्रकार बड़े पेमाने की खेती से मनुष्य, पशु व:भुमि सभी को क्षति पहुँचती है । 

(१०) बड़े पैमाने की खेती का प्रजातन्त्र से मेल नहीं होता है क्योंकि सहकारी, 
सामूहिक, पूजीवादी या सरकारी खेती भादि में व्यक्तिगत प्रेरणा व प्रोत्साहन की 
कमी रहती है ओर अफसरों व अधिकारियों का प्रभाव वढ़ जाता है। एक विजश्ञाल 
सर्वहारा वर्ग का जन्म हो जाता है जिसके पास अपनी भूमि नाम की कोई चस्तु नहीं 
- रहती है | ऐसी स्थिति में वह कैसे संतुष्ट, सुखी व सवल बना रह सकता है | 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बड़े पैमाने की खेती सिर्फ उन देझ्ों के लिए उप- 
युक्त है जहाँ श्रम का अभाव है श्रौर पूंजी की अधिकता है। भारत जैसे देद के लिए 
छोटे पैमाने की खेती ही सर्वोत्तम रहेगी | लेकिन सहकारी समितियों के द्वारा खाद, 
वीज, साख, बिक्री व सिंचाई आदि की व्यवस्था करके, वैज्ञानिक कृपि की जा सकती 
है। स्मरण रहे कि भारत के लिए वैज्ञानिक कृपि' का अपनाना आवश्यक है, न कि 
बड़े पैमाने की यंत्रीकृत खेनी का । छोटे खेतों पर वैज्ञानिक खेती हो सकती है । 


प्रशत (अ्रध्याय २१ व २२) 


एआरशभए ण॑ एग्च|ंग्धीशा, 3. 8. 


+) जशात्रा 5एशथा ता |470 धाप्राद जी गा ए0पा ण्ाओरंणा, छांतर 
400प 8 8788॥67 50 ९ंव्री [प्रशं08 00 ग्रशीश' शीण॑धाएए तणी ब8707॥776 वी] 
॥04 ? 678 7९४४०॥8 व आएए07 0ी एप शाइएशः, (954) 
> (2) एल व गरण6 णा ००-07ध०ाए० श्ियआ।ह बात॑ 468 वाप0वप्रतांगा 
जा जात, एगँ। 0० ॥6 ंएा[।[|68 ॥ए0ए86 क्ात ग्राल005 007 9000- 
िपंभा।हु ००-०00७+8५७ विपा? ॥ वा0ती&॥ (955, धागा 7 958,) 
(3) ज़ता8 8 ॥०6 ० 6 कॉशिशा। (9965 ० 7.दवात॑ पाणा०६ (भ्रू-धृति 
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तेईसवां अध्याय 
कृषि पदार्थों की बिक्री 


“जब तक कृषि उपज की बिक्री की समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया जाता 
तब तक क्षषि की समस्या का हल श्रधूरा ही रहेगा ।” (रायल कृषि कमीशन ) 


कृपक की आधिक दशा पर उसके द्वारा उत्पन्न की गई उपज की विक्नी की 
' व्यवस्था का बहुत प्रभाव पड़ता हैं। यदि किसान को अपने पदार्थों की उचित कीमत 
नहीं मिलती है तो उसकी झाधिक स्थिति कमजोर रहती है। इसलिए भारत में जहाँ 
एक तरफ क्ृपि-उत्तादन बढ़ाने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ, उससे भी ज्यादा 
प्रावश्यकता, उपज की बिक्री ठीक करना है ताकि कृपक को अपने माल की ज्यादा से 
ज्यादा कीमत मिल सके । ! 

यदि कृपक श्ौर अन्तिम उपभोक्ता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं तो उपज की 
कीमत का एक बड़ा भाग उनकी जेब में चला जाता है जिससे कृपषक को कम कीमत 
मिलती है और उपभोक्ता को ऊँची कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार बिक्ती की 
सुब्यवस्था न होने से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। 
झतः क्ृषपि-उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बिक्री की व्यवस्था में भी सुधार किये जाने 
चाहिए" ताकि क्रपि का समुचित विकास किया जा सके । 

' कृषि विपणन (# 8707 शशा८०7॥8॥ के अन्तगंत बहुत सी क्रियायें 
श्राती हैं जैसे कृषि पदार्थों को इकट्ठा करना, उनका श्रेणी-करण करना, नाप-तोल 
करना, गोदाम में सुरक्षित रखना, यातायात भर साख का प्रबन्ध करना, बिक्री के 
स्थान व पद्धति तय करना श्रादि ( बिक्री की समुचित व सर्वोत्तम व्यवस्था वह होती 
है जब कि ये सब क्रियायें श्रच्छी तरह सम्पन्न होती हैं । इन क्रियाओ्रों में दोष होने से 
किसान को अपने माल की उचित कीमत प्राप्त चहीं होगी । 

भारत में कृपि-उपज की बिक्री में कई दोप हैं । उनका वर्शान करने से पूर्व यह 
जानना आवश्यक होगा कि बिक्री की वर्तमान पद्धति क्या है ? कृपक अपना माल कहाँ 
वेचता है, किसे वेचता है और किस तरह वेचता है ? इसके लिए हमें कृपि-वाजारों 
एवं बाजार-पद्धतियों का ज्ञान होवा झावश्यक है। 

बाजारों की किस्में--वाजार प्रायः तीन किस्म के होते हैं--(१) हाट और शंडी, 
(२) थोक वोजार या मंडी, (३) खुदरा वाजार ('िटांशो] ॥्रद्वाए०७) । 


5 आम 


३३२ तेईसर्वा अध्याय 


(१) हाद भौर शंडियाँ (नि 0 ञक्षात05)--हाद और बांडियाँ वे 
बाजार होते है जो समय समय पर लगाये जाते हैं। हाट प्रायः हफ्ते में एक या दो 
बार लगती हैं और शंडियाँ बहुत दिनों बाद या विशेष अवसरों पर लगती हैं । इनमें 
कृपि-उपज या पशु या दोनों वेचे जाते हैं। अखिल भारतीय कृषि-साख-संवेज्ञण की, 
रिपोर्ट के अनुसार देश में २९,००० से भी ज्यादा हाटें और इंडियाँ लगती हैं| में .. 
छुले स्यानों में लगती हैं और इनका क्षेत्र एक गाँव से लेकर कई गाँवों तक हो सकता 
है। इनमें खाचयान्न, तिलहन, दाल, गुड़, तम्बाकू आदि वस्तुए' बेची जाती हैं। इनक 
प्रवन्ध तालुका और गाँव के अफसरों द्वारा किया जाता है। कई राज्यों में हाटे व्यक्तिगत - 
नियंत्रण में भी होती हैं। इनमें हर प्रकार की हरकतें चलती हैं । रा 

(२, मंडियँ (/४॥05):--भारत में इनकी संख्या १७०० से भी ऊपर मारी 
गई है । इनका उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रचार है। इन पर निजी व्यक्तियों व स्थानीय 
संस्थाओं का नियंत्रण होता है। मंडियों का क्षेत्र भिन्न-भिन्न होता है । मंडी में आढ़- 
तिए, दलाल, एजेण्ट, दरोगा व अन्य व्यक्ति होते हैं। आ्राइतिए दो प्रकार के होते हैं“ 
कच्चे झआाढ़निए व पक्के आाढ़तिए । कच्चे आढ़तिए प्रायः उपज को एकत्र करते हैं जब 
कि पक्के आइतिये विक्नी व वितरण की व्यवस्था करते हैं। है 

(३) खुदरा बाजार (२७षं। !शैक्षा:८):--खुदरा बाजार शहर-के विभिन्न 
भागों में फैले हुये होते हैं जितमें खुदरा व्यापारी विभिन्न वस्तुएँ बेचते हैं| इन पर . 
स्युनिसिपलटियों का नियंत्रण होता है। ; के 

यह उल्लेखनीय वात है कि कृपषक की विक्की योग्य उपज का बड़ा भाग गाँवों ही 
बेचा जाता है। अखविल-भारतीय साख-सर्वेक्षण की जाँच से इस तथ्य की पृष्ठ हुई है) 
खरीदने वालों में ज्यादातर व्यापारी होते हैं जो कृपक की साख भी प्रदान करते हैं। 
व्यापारी थोक विक्रेता, जनरल म्चेंण्ट या कमीशन एजेण्ट हो सहता है। वह गा 
का हो सकता है अथवा शहर का हो सकता है। इस प्रकार कृपक श्रपवी उपज निजी 
व्यक्तियों के माफंत बेचता है रे ऐसे व्यक्तियों से मोलभाव करना पड़ता है जिनके पर्स 
मुद्रा है, साख देने की क्षमता हैँ, जिनका बाजार पर प्रभाव है और जिनके पास याती- 

यात्‌ के साधन हैं ।* फ । ह 
5 विभिन्न प्रदेशों व विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में स्थिति का अन्तर अवश्य देखने 
को मिलता है लेकिन सामान्यतः क्ृपक अपना माल ज्यादा अंश्ष में गाँव में ही व्यापा- " 
रियों के हाथों वेचता है। 7 7 ८ 
| विक्री-व्यवस्था के दोष--भारत में कृषि पदार्यों की चिक्रो व्यवस्था कई दोपों से 
भरी हुई है जिससे कृपक को कम कीमत मिल पाती है। अनुमान लगाया गया है कि 
उपभोक्ता द्वारा दी हुई कोमत का लगभग श्राघा मध्यस्थों की जेव में चला जाता हैं. . - 


..., क्षानागंब एच ठाप्णी। इधरण-रक्ुणा ए०. तर 0. 02, 


कृषि पदार्थों की बिक्री ३३३ 
और शेप आधा कृपक के हिस्से में आता है। यह बड़ी शोचनीय दशा है । इसके लिए 
निम्त दोष जिम्मेदार है; -- 

(१) ज्ीत्र-बिक्की के लिए बाध्य होना-क्ृपक प्रायः भ्रपना माल अनुपयुक्त स्थान 
अनुपयुक्त समय एवं अनुपयुक्त छर्तों पर बेचने के लिए वाध्य होता है । पहले कहा जा 
चुका है कि वह अपने मात्र का बड़ा हिस्सा गाँव में ही व्यायारियों को वेचता है । 
फसल कटने के तुरन्त वाद क्ृपक को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है ताकि बह 
महाजन या व्यापारी का ऋण छुका सके । यातायात की झसुविधा, गोदामों के अभाव 
:एवं माल को क्षत्ति पहुँचने के भय से किसान में अपना माल रोके रखने की शक्ति घट 

- जाती है। एक साथ बहुत से किसान जब माल बेचते हैं तो कीमतें गिरती हैं। अत 
उन्हें आर्थिक हानि होती है। ऐसा भी देखने में आया है कि जो खाद्यान्न किसान फसल 
के बाद सस्ते भावों पर बेच डालता है, वही वाद में ऊँचे भावों पर उपभोग अथवा 
बीज के लिए खरीदना पड़ता है। ह॒ 

कीमत प्राय; पहले ही निश्चित हो जाती है अथवा कभी कभी व्यापारी पर ही 
इसका निर्णय छोड़ दिया जाता है । शीघ्र वेचने के लिए आतुर होने के कारण किसान 
अपनी शर्तें लागू करने में असम रहता है । 

(२) मध्यस्थों की श्रधिकता---भा रतीय किसान और अन्तिम उपभोक्ता के बीच में 
मध्यस्थों की एक लम्बी जंजीर है | मंडियों में आ्राढ़तिए, दलाल ग्रादि व्यक्ति पाये जाते 
हैं। ये किसानों के श्रधिकाँश लाभ को स्वयं ही हड़प जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा की 
गई जाँचों से पता चलता है कि गेहूँ को बिक्री में एक रुपये की कीमत में से कृपक 
को केवल ८३ श्राने और चावल की विक्री में केवल ६ भाने मिलते हैं। विभिन्न 
वस्तुओं में मध्यस्थों का कीमत में हिस्सा अलग अलग होता है । नारद्भी व अंगुर को 
कुल कीमत का क्रमशः लगभग 3 व > हिस्सा ही उत्पादकों को मिल पाता है जब कि 
मं गफली में 3 हिस्सा उत्पादकों को प्राप्त हो जाता है। 

३) बाजार में प्रचलित बुराइयाँ व श्रनुचित कर--थोक वाजारों में और कभी 

कभी नियमित मंडियों में भी भी नाना प्रकार की हरकतें, कुचालें व बेईमानियाँ पाई 

. जाती हूँ जिनका कुप्रभाव कृपक को भ्रुगतना पड़ता है। राष्ट्री-आरयोजव-समिति, की 

ग्रामीण बिक्री व वित्त सम्बन्धी रिपोर्ट (१६४७) में निम्न अनुचित कार्यवाहियों पर 
प्रकाश डाला गया है हट 

तर बाद श्र तौल का विक्रेता के विरुद्ध दुश्पयोग: 

. (झा) घामिक व घर्मादा कार्यो के लिए मनमानी कदौती; 
-(इ) नमूने के रूप.-में काफी मात्रा में लेने का रिवाज 
. (६) बिक्री .की “हाथा” प्रणाली जिसमें विक्रेता का एजेण्ट क्रेता से कपड़े के 


कह बज 
का ८ 
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नीचे भाव गुप्त रूप से निम्चित करता है और विक्रोता को पता नहीं चलता, कि 
वास्तत्र में कया हो रहा है । गैकिये 

(उ) उत्पादक द्वारा किये गये दलाल भी सरीदार का ही पक्ष लेते हैं वर्योकि वे 
उसके सम्पर्क में नित्य आने रहते हैं और कृपक से कभी कभी ही मिल पाते हैं। 

(ऊ) फगड़ा हो जाने की स्थिति में किसान के लिए अपने हितों की रक्षा की 
सुविधाओं का अभाव पावा जाता है। इस प्रकार किसान को कई तरह से प्राषिक 
क्षति पहुंचाई जाती है। बाजार में कई किस्म की कटौतियाँ क़ृपक, को भुगतनी पढ़ती हैं “ 
जैसे तुलाई, माल ढोने आदि के लिए पल्लेदारी, उपज को भ्रगुद्धता के लिये कद, _ 
भविष्य में माल का वजन कम हो जाने के कारण दाना, प्याऊ, मन्दिर ब्ादि प्रादि | 
के लिए किसान अपनी उपज का थोड़ा थोड़ा अंश चुकाता है। ! 

(४) तील व बाँढों की विविवता--भारत में तौल व वांटों में बहुत अन्तर पाया 
जाता है । ज्यादातर पत्थर के वाँट पाये जाते हैं जिनका तौल प्रायः कम होता है। 
देश के सब॒ भागों में १ मन, १ सेर व १ पंसेरी आदि में एक सा वजन नही होता 
है। यही नहीं वल्कि माल खरीदने के वाँट बेचने के बाँटों से भिन्न होते हैं। तोलते, 
पमथ चालाकी की जाती है। तौल व वाँटों को इस तिभिन्नता से किसान को ठग तिया 
जाता है। इससे व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में अ्रनिद्चितता आरा जाती है भर मूल्यों 
की तुलना करता कठिन हो जाता है। की 

णाही कृपि आयोग ने पता लगाया कि पूर्वी खानदेश के १६ बाजारों में एक मत 
में ९३ किस्म के तौल थे जो २१३ सेर से ८० सेर तक की सीमा में थे। पंजोव है 
एक सैर में ३१ तोला से १०२ तोला तक का वजन पाया गया है। एक तोले की." 
वजन भी सवंत्र एक सा नहीं लगाया जाता है। | 

(५) श्रेशीकरण व प्रमापीकरण का अभाव--वस्तुओं के सही श्र सथी-विभाजत 
वे भ्रमापीकरण के अभाव के कारण विदेशों में हमें नोचा देखना पड़ता है'। चावल वें 
गेहूँ तक में श्रेणियों ठीक से नहीं की जाती हैं। भ्रच्छी और बुरी दोनों किस्मों को ८ 
मिलाकर विना श्रेणी विभाजन के बेचने की प्रणाली ने भारतीय माल की प्रतिष्ठा को. 
विदेशी बाजारों में घवका पहुँचाया है। इससे अ्कुशल उत्पादक को फायदा होता है 
जब कि कुशल उत्पादक को हानि होती है । रुई में मिलावट व अशुद्धता पाई जाती. 
हैं। खाद्यात्ों में कंकड़-मिट्टी झादि मिले रहते हैं । इन सव केरणों से कीमत कम 
मिलती है । हे 

(६) संग्रह की सुविधाओं का अभाव--गाँवों में फसल को संग्रह करने की 

सुविघायें अपर्याप्त एवं अवैज्ञानिक हैं। इस कार्य के लिए या त्तो भूमि में गड़ढे होते हैं... 
या खत्तियाँ होती है । कच्ची खत्तियाँ भूनि में गडढ़े खोदकर बनाई जाती हैँ जिनको 
जाग है,। कहीं-कही पक्की खत्तियाँ भी होती हैं । सील, चूहे, दीमक' - ह 
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व अन्य कीड़े-मकोड़े फसल को नष्ट करते रहते हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारतः 
में खाद्यान्न का इस प्रकार संग्रह होने से प्रतिवपं २० लाख टन का नुकसान होता है। 
अन्य पदार्थों की भी यही हालत होती है। कपास व जूट के संग्रह की सुविधायें भी 
नहीं हैं । 

(७) घुल्य सम्बन्धी सुचनाओ्रों का क्रभाव- ग्रामवासियों को बाहरी दुनियाँ का 
बहुत कम ज्ञान होता है। उन्हें बाजार के मूल्यों की प्रवृत्तियों को समझने का अवसर 
ही नहीं मिलता है । उन्हें प्रायः महाजनों द्वारा बताई हुई दरों का विश्वास करना होता 
है । कई बार सही भाव मालुम पड़ जाने पर भी भिन्न-भिन्न वाजारों की दरों में तुलना 
नहीं की जा सकती क्योंकि वस्तुओं का श्रेणी-विभाजन नहीं होता, एवं तौल व बांटों 
में विविधता पाई जाती है। इस प्रकार भारतीय किसान एक कुशल व्यापारी नही है 
पयोंकि ऐसा होने के लिए मूल्यों की तुलना करने की सुविधा व क्षमता होनी आवश्यक 
है जो उसमें नहीं है । 

. (४) सहकारी संगठन का श्रभाव--किसान विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं और 
उनमें संगृठन का भ्रभाव होता है। फसलो के खरीदारों की स्थिति सुदृढ़ होती है भौर 
वे आसानी से कृपक का शोपण कर लेते हैं । अन्याय के खिलाफ संवर्ष करने के लिए 
संगठन की' थावव्यकता होती है जिसका विसातों में प्रभाव पाया जाता है। यदि 
उनकी सहकारी समितियाँ हों तो वे अपने हितों की रक्षा श्रच्छी तरह कर सकेंगे । 

(६) यातायात के साधनों की कप्ती--भारत में यातायात के साधन शअ्रभी तक 
बहुत कम विंकसित हो पाये है। वे दोषपूरां हैं । गांव में खेत से घर तक उपज का 
सामान पहुँचाना ही कठिन होता है। सभी किसानों के पास अपनी वैलगाड़ियाँ नहीं 
होती हैं। रास्ते तंग, ऊबड़-खावड़ व दलदली होते हैं। बैलों पर वोक्ा व दवाव बढ़ 
जाते हैं। यातायात का व्यय बढ़ जाता है। यातायात शीघ्र नहीं हो पाता है । शी घ्र- 
ताश्ञी वस्तुओं की बिक्री में यातायात की सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है । 
रेलों व सड़कों के विकास में समन्वय किया जाना चाहिए । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में -कृषि पदार्थों की बिक्नो को 
समुन्नत करने के लिए कई विज्ञात्रों में एक साथ प्रयत्त करता होगा तभी कृपक को 
अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो 
सकेगी । 

सुधार के सुझाव एवं सरकारी प्रयत्त---यदि कृपक को उपभोक्ता द्वारा छुकाई हुई 
कीमत में श्रधिक हिस्सा दिलाना है और कारखानों के लिए कच्चे माल की पूर्ति में 
नियमितता लानी है तो कृषि पदार्थों की बिक्नी में आंवश्यक सुधार करने होंगे । कृपक 
को एक कुशल उत्पादक हो नही वल्कि एक सफल व्यापारी भी बनाना होगा। विक्री 
की पद्धति में बतलाये.हुए दोपों को दूर करना होगा । जैसे यातायात के . साधनों में 
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उन्नतिं, नियंत्रित बाजारों को स्थापना, सहकारी विद्धो का विकास, गोदामों दी भारी 
संख्या में व्यवस्था, नाप-तौल को पद्धति का वैज्ञानीकरण, उपज का भें सीकरद, 
बाजार भावों की सूचनाओ्रों का प्रथिक प्रसार एवं कृपक को मव्यस्थों के-जाल से छुड़ाना , ' 
आदि आदि कार्यो को सफव बनाकर ही छुशन विक्को पद्धति का विकास किया ४५ 
सकेगा । ३५2 
यहाँ नियंत्रित बाजारों (२८९पांक्वाल्त एध78९(5), सहकारी-विक्नी ((0: । 
0एश्लक्षाए8 प्राध्ाएलागए) एवं गोदाम-निर्माण (४/४९०॥०ए४ंग£2) जंसे घुंघार: 
के सुझावो पर विद्येप विस्तार से श्रवाश डाला जायगा व्योकि इनके अपनाने से विक्की 
की प्रणालों में श्राधारभूत परिवर्तत हो सकेंगे और कृपक की मोल-भाव करने की शक्ति 
बढ़ जायगी। साथ में इनके सम्बन्ध में वतंमान प्रगति का भी उल्लेख किया जायगा ६ 5 
(१) नियंत्रित बाजार (२6४०! ००० प्रक्व:०(६)--नियंत्रित बाजारों की , 
स्थापना का उद्द इय कृषि-पदार्थों की बिक्री को नियमित और कुशल बनाना है ताकि 
चाजारों में प्रचलित अनुचित रीतियाँ समाप्त हो जाय । इस समय वाजारों पर वैधानिक 
नियंत्रण श्रान्त्र प्रदेश, वम्बई, मैसूर, मद्रास, मध्य-प्रदेश, पंजाब, केरला एवं उड़ीसा ; 
में लागू है। समस्त देश में १,८०० प्रमुख बाजार हैं जिनमें से १ मा, १६५८ को 


५४६ वाजार तियंत्रित थे। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में केवल २६५ बाजार 
ही नियंत्रित थे । 


.. विभिन्न राज्यों के नियंत्रित वाजारों की संख्या नीचे दी जाती है ;--* 
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कृषि पदार्थों की विक्री शक 

.. अब इनकी संख्या ६४५ तक पहुँच गई है ([708, 960, 9. 254) नियंत्रित 
वाजारों का प्रवन्ध वाजार-सपिितियों (४६६७६ 007णा(०९४) की देख-रेख में 
होता है जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों व स्थानीय संस्थाश्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 
नियंत्रित बाजारों में वाजार के खर्चों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। तौल की जाँच 
की जाती है, त्ताकि सही तौल सम्भव बनोई जा सके। तौल व वस्तु की किस्म के 
भगड़ों का निवटारा करने की व्यवस्था की जाती है। कृपक को उपज की कीमत का 
ज्षीत्र भुगतान करवाया जाता है। विश्वसनीय और नवीनतम बाजार-समाचार प्रचारित 
होते हैं | नये स्टॉक के आते के विश्वसनीय आँकड़े रखे जाते हैं, बल-गाड़ियों के ठहराने 
की समुचित व्यवस्था की जाती है और शीघ्रनाशी वस्तुओं के संग्रह के लिए स्थान का 
चुनाव किया जाता है। यही नहीं वल्कि कृपि-विकास के प्रचार-केन्द्रों के झूप में भी 
नियंत्रित व नियमित बाजारों का प्रयोग किया जा सकता है । 

नियंत्रित बाजारों में विक्नी की व्यवस्था श्रच्छी पाई जाती है लेकिन कर्मचारियों 
व नियमों के लागू करने के अभाव में इनमें भी कई बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। 
व्यापारियों की स्थिति अभ्रव भी ज्यादा सुदृढ़ है और कृपकों की सापेक्षिक शक्ति व 
स्थिति कमजोर है। बाजार से बाहर ही व्यापारी किसानों से भाव-ताव निदिचत कर 
लेते.हैं और मंडी में आते पर बतावढी विक्नी और मौखिक निलामी कर ली जाती है। 

अभी तक देश के लगभग डे बाजार ही नियंत्रित किये जा सके हैं। उनमें भी 
सुधार' करने की आवश्यकता है । भविष्य में बाजार-समितियाँ ज्यादा अ्रच्छी तरह 
संगठित की जानी चाहियें। लेक्रित जब तक कृषकों की झआथिक स्थिति मजबूत नहीं 
हो जाती तबं तक स्थायी प्रगति होना सम्भव नहीं है। इसके लिए सहकारी विक्री पर 
विशेष जोर दिया जाना चाहिये । 

(२) बहुकारी बिक्री (..0-07७/ए९ ग्राक्षा|7०7॥8)--भारत में प्रभी तक 
सहकारी बिक्री का विकास बहुत कम हो पाया है । सहकारी-विक्री-समितियाँ भी तीत' 
प्रकार की होती हैं :-- 

(१) प्राथमिक सहकारी-बिक्री-समितियाँ, 

- (२) केन्द्रीय-विक्री-युनियन, हि 

“ (३) राज््य-विक्री-समितियाँ ( 9806-77 ०व॥9-8006(०8 ) ये तीनों 
समितियाँ एक दूसरे से उस प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं. जिस प्रकार से सहकारी साख 
समितियाँ, केन्द्रीय-सहकारी-बैंक एवं राज्य सहकारी वेंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 
विभिन्न सहकारी-विक्री-समित्तियों में ज्यादा मेल बठाने की श्रावश्यकता है | 

लाभ--(१) सहकारी बिक्ती समितियों की स्थांपना से दलालों व झन्य सब्यस्थों « 
की संख्या में कमी हुई है। वास्तव में सहकारिता का शूल उद्देहुय मथ्यस्थों का झन्त 
करके सदस्यों का आर्थिक हित आगे बढ़ाना है-। 


३३८ हर *.“- “ तैईसर्वां भष्याय 


(२) सहकारी साक्ष समिति व सहकारी विक्नी समित्ति में ताल-मेल स्थापित, होने 
से दोनों की सफलता सम्भव हो पाती है। यदि किसाव को उधार मंजूर करते समय 
उस पर यह शर्त लगा दी जाती है कि उसे अपनी उपज अश्ुक सहकादी-विक्री- सर्रिति 
के मार्फत ही बेचनी पढ़ेगी तो भुगतान वी गारन्दी मित्र जाती है. और बिक्री समिति ह 
को व्यापार मिल जाता है। इस प्रदार छृपक को वित्त उपलब्ध ही सकता हू) 

(३) उपभोक्ता-वर्ग को ठीक श्रे श्ली की वस्तु समय पर उचित कीमत पर मिल : 
जाती है । 50% 

(४) विक्ली समितियों के अपने गोदाम भी होते हैं. जिनमें संग्रह की 'मुविधार्य. यु 
उपलब्ध की जाती हैं । हि 

(५) बिक्री समितियों की स्थापना से नियंत्रित बाजार श्रपवा, काम ज्वाद ह 
सफलतापूर्वक कर सकते हैं क्योंकि निजी व्यापारियों की बुरी रीतियों पर शंकुंश रह 
लगता है । ला 

इस प्रकार कृपि उपज को विक्री के लगभग समस्त दोपों का सबसे बड़ा इलार्ज 
सहकारी कृपि-विक्री-समितियों की स्थापना करना है । | 

वर्तमान स्थिलि--द्वितीय योजना में सहकारी विक्नी, परिनिर्माण (2700४४थ॥8) - 
व गोदाम ज्यवस्था ( ए/द्ालाणाआाए ) के विकास पर अ्रधिक ध्यान .दिया गया । 
१६६०-६१ तक १,८०० प्राथमिक-विक्री-समितियाँ स्थापित करने का लक्ष्म निर्धारित 
किया गया भ्ौर इसके नीचे १५०० गोदाम बनाने का भी निर्ंय घोषित किया गया । है 

१६५१-५२ में सहकारी-विक्रो समितियों की स्थिति बहुत निराशाजनक थी ॥ 37 . 
प्रदेश व बंबई राज्यों में इनका विशेष विकास हो पाया था, उत्तर-प्रदेझ्ष में सन्ना-यूर्ति/ 
यम चीनी की मिलों को गन्ना देते थे । उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई । वस्ब्ई में कपास 
बिक्री-समितियाँ चल रही थीं | मद्रास, वम्बई व विहार में फल व सब्जी, उत्पादकीं की 
समितियाँ भी थीं। लेकिन समस्त देश को दृष्टि से द्रनका वहुत बड़ा स्थाव नहीं था । 

५४हितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में कई राज्यों में विक्नी समितियां 
नहीं थीं। जिन राज्यों में ये थीं भी उतमें भी इनके मुख्य कार्य उपभोग्य वस्तुएँ, खाद 
व. कृपि-औजा र, श्रादि बेचने से सम्बन्धित ये । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कृषि-उपर्ज 
की सहकारी बिक्री पर विशेष ध्यान दिया गया श्र ग्रामीण साख की एकौकृत योजगों 
का इसे प्रमुख हिस्सा निर्धारित किया गया ।॥" 0329. ४ 
हितीय योजना के प्रथम दो वर्षो में सहकारी बिक्री समितियों की प्रगति का वि 
रण नीचे दिया जाता है :-- ४ ] 
, (१) प्राथमिक बिछझी समितियाँ--प्राथमिक गन्ना-उत्तादकों की समितियाँ ७,४६६ .- 
और ३० जूब, १६५८ तक अन्य प्राथमिक विक्री-समितियाँ १,८६९ थीं । इनमें से उत्तर- 


हे १. एछए 


[०४ ० ॥॥० (०-०फथश घ्याएट (०ए्टाआएं ज 0॥8, 395€-8, ?9.8. 


कृषि पदार्थों की विक्री ३६६ 


प्रदेश में ५०२, पर्चिमी बंगाल में २२२, बम्बई में २०६, मैसूर में १८६, और श्रांप्र- 
प्रदेश में १५० बिक्री समितियाँ थीं। १८६६ प्राथमिक विक्री-समितियों की सदस्य संख्या 
५४१ लाख थी | इनकी कार्यशील पूंजी €*१७ करोड़ रुपये थी । इन्होंने १६५७-४८ 
, में ४-७६ करोड़ रु» का माल मालिकों की हैसियत से बेचा और ११,३३ करोड़ रु० 
का माल ऐजेन्टों के रूप में बेचा ।' 

(२) केन्द्रीय विक्नी सम्रतियाँ--इनका मुख्य उदृश्य प्राथमिक विक्री-समितियों 
की क्रियाओं का विकास व संयोजन करना है । ३० जून १६५८ को २,६५४ केन्द्रीय 
विक्री समितियाँ थीं इनमें से उत्तरप्रदेश में २,१४१ समितियाँ, बम्बई में २६२, मैसूर 
में ३४, राजस्थान में ७०, हिर्माँचल प्रदेश में २७ और आंध्र भ्रदेश में ११ थीं। 

आसाम, विहार, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, व दिल्‍ली राज्यों में केन्द्रीय 
समितियाँ नहीं थीं । 

(३) राज्य बिक्री सम्रितियाँ--३० जून १६५८ को १३ राज्य त्रिक्नी समितियाँ 
थीं । इसके कुल सदस्य २,०१६ थे । इनमें से १,७५८ सदस्य समितियाँ थीं और २५५ 
सदस्य व्यक्ति थे । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सहकारी विक्नी समितियों का भ्रभी तक 
सन्तोपजनक विकास नहीं हुआ है । साख व बिक्री दोनों का कार्य एक साथ चलाया 
जाना चाहिए ताकि सफलता प्राप्त हो सके | इस सम्बन्ध में अभी तक वहुत कुछ काम 
करना बाकी है । 

(३) गोदास-निर्माण व उपज के संग्रह की व्यवस्था--अखिल भारतीय ग्रामीण 
साख सर्वेक्षेण समिति ने १६५४ में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि सांख, विक्री, 
परिनिर्माण, गोदाम झ्रादि की व्यवस्था सहकारी ढंग पर की जाय । समिति की सिफा- 
रिश मान-कर सरकार ने कृपि उपज ( विकास एवं गोदाम ) निगम अधिनियम पाम्त 
"किया जो १ अगस्त, १६५६ से लागू किया गया । इसके अ्रस्तर्गंत एक राष्ट्रीय सहकारी 
विकास व गौदाम-मण्डल १ सितम्बर, १६५६ में स्थापित किया गया । इस मण्डल का 
कार्य सहकारिता आन्दोलन को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना होगा और विशेषतया गोदामों 
का निर्माण व व्यवस्था करनी होगी । 

' कृषि उपज (विक्रास एवं गोदाम) निगम श्रधिनियम में एक केन्द्रीय गोदाम निगम 
(एलाए2 फ्रक्चाला०परञाह (007ण280०7) और प्रत्येक राज्य में एक राज्य 
गोदाम निगम या कम्पनी ( औध०6 ैंाला0प्रशा8 (0णकांणा 
(!0फ्रए9 ) को स्थापना की व्यवस्था की गई थी । केन्द्रीय गोदाम निगम ६० 
करोड़ रु० की निगभित पूजी से स्थापित किया जा छुका है और इसका मुख्य कार्य . 
बन्दरगाहों, रेलवे जंकशनों व भ्रन्‍्य केन्द्रीय स्थानों पर वेयर हाउस बनाना है। १३ 
राज्य-गोदाम-निगम भी विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जा चुके हैं। 

- ].. ॥॥6 5छआाए० 78707६, ?. 82. 


नह अू 
रद हे 
' 


३४० तैईसवां अध्याय * ' 
“केन्द्रीय गोदाम निगम ने भ्रव तक १८ गोदाम बनाएं हैं जवकि राज्य गोदाम 
निममों ने कुल १०५ गोदाम स्थापित किए हैं। 


द्वितीय योजना में गोदाम व अन्य संग्रहालयों के सम्बन्ध में निम्न लक्ष्य निर्धारित 
किये गए थे ;-.. 


केन्द्रीय व राज्य निगमों द्वारा बनाए जाने वाले गोदाम 


लि ३५४० 
बिक्री समितियों के गोदाम न... १४०० 
बड़े श्राकार की समितियों के गोदाम जज... ००० 


इस प्रकार गाँव, जिला व राष्ट्रीय स्तरों पर छोटे, मब्यम व बड़े श्राकार के हि 
गोदामों का निर्माण व प्रवन्ध की व्यवस्था की जा रही है। भ्राशा है इसकी सफलता मैं 
प्रामीण अधंव्यवस्था को वहुत लाभ पहुँचेगा | अ्रभी तक कार्य को प्रगति बहुत धीमी हे 
है । इसे तेज करने की झ्रावश्यव ता है। | 

कूपि-विपणन एवं सरकारी प्रयत्नों के विवरण में [)760086० रण: 
)/७06४॥आ8 270 [7596०४०॥ की गतिविधियों की चर्चा करना भी आवश्यक 
है । यह विभाग १६३४ में स्थापित किया गया था। इसकी विभिन्‍न क्रियाएं इस 
प्रकार हैं :-.. - हि 

(अर) श्रे णीकरण शोर प्रमापीकरण--कूपि उपज (प्रेंडिग व माकिंग) प्रधिनियम, 
१६३७ के अन्तर्गत निर्यात से पूर्व तम्बाकू, सनहेम्प, ऊन, क्रिस्टल, नींबू की घास का 
तैल, चंदन के तैल का अनिवार्य रूप से श्रेशणीकरण किया जाता है। अन्य वस्तुम्रों के 
अनिवायं ग्रेंडिग का प्रइन विचाराधीन है। आन्तरिक व्यापार के लिए ऐच्छिक ग्ंदिंग - 
निम्न वस्तुओं की की जाती है--घी, तेल, मवखन, कपास, श्रराडे, गेहूँ, आटा, चार्वेज 
आलू, गन्ना, भुड़ व फल । सारे देश में ८०० प्रेंडिंग स्टेशन थे । १६२० स्वीक्षति भाप ० 
पैक करने वाले हैं । उत्तम गुण वाली वस्तुओं पर 8(5],4 [८ का निश्ञान लगा 
दिया जाता है जिससे बिक्री में सहूलियत होती है। 


(आ) सियंत्रित वाजार--अब इसकी संख्या ६४५ हो गई है | इनका विस्तृत विंव- _ 
रण पहले दिया जा चुका है। 


(६) बिक्री सम्बन्धी जाँच--१६५६ के बाद से ३१ कृषि-पदार्थो की विक्री संबंधी .- 
जाँच करके रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। * 2 के 
(ई) कर्मचारियों को प्रशिक्षण--अ्रव तक नागपुर में ५१ उच्च स्तर के कर्मचारियों 
व साँगली व हैदराबाद में १४३ मंत्रियों के पद वाल्ले- व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा - 
चुका है।... ४ 


2 मल. आकिए अर 
3. वातां8 960, ?ए., 273, 
3... वैचतठा॥ ] 960, 7ए. 254. 


ब्रध्याय २३ 
परिशिष्टट 


खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार 


भारत में खाद्य-समस्या न केवल अधिक उत्पादन की है वल्कि उचित मूल्यों पर 
ठीक वितरण की भी है । द्वितीय योजना के आरम्भ से ही देश के समक्ष खाद्य-संकट 
उपस्थित हो गया । भ्रनाज के मूल्य बढ़ने लगे । १६५३ के मध्य काल से १६५५ तक 
के मध्य काल तक अनाजों के मूल्य-सूचनाँक ३४ प्रतिशत घटे लेकिन वे १६५७ के मध्य 
तक पुनः ५१ प्रतिशत बढ़ गये । १६९५७ में विभिन्न क्षेत्रों में भ्रवाज के मुल्यों में भारी 
परिवतंव हुए । जुन, १६५७ में खाद्यान्नों के उत्पादन, वितरण व कीमत के सम्बन्ध में 
जाँच करने के लिए प्रश्ोक मेहता कमेटी नियुक्त की गई जिसने श्रपनी रिपोर्ट नवम्बर 
१६५७ के शुरू में पेश की । इसमें खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने के कारणों पर प्रकाश 
डाला गया। पहला कारण तो यह वतलाया गया कि देश में विनियोग की मात्रा 
बढ़ने से खाद्यान्नों की माँग बढ़ी हैं। इससे खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव पड़ा है। 
दूसरा कारण यह वतलाया गया कि कुंछ लोगों के खाद्य के उपयोग की मात्रा व ढाँचे में 
भी परिवर्तन हुआ है । इसलिए कुछ व्यक्ति घटिया अ्रनाज की जगह चावल व गेहूँ खाने 
लग गये हैं। इन कारणों के अलावा मेहता कमेटी ने खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने में 
व्यापारियों हारा स्टॉक जमा करने की नीति को जिम्मेदार ठहराया | ऐसा १६५५-४६ 
को अवधि में हुआ । १६४६-५७ में बड़े च मच्यम श्रे णी के उत्पादक्कों ने अनाज का 
संग्रह कर डाला । परिणामस्वरूप बिकने के लिए बाजार में अवाज कम आया भ्ौर 
सृल्य बढ़ गए 

भ्रशोक मेहता कमेटी ने खाद्यान्नों की-कोमत स्थिर करने पर जोर दिया है। इसके 
लिए प्रतिवर्ष लगभग ३ मिलियन ठन खाद्यात्रों के आयात को आवश्यक वत्तलायां 
गया । इसके अतिरिक्त मेहता समिति ने कहा कि “सरकार को नियमित छप से खुले 
बाजार में खाद्यान्नों की खरीद व विक्री करनी-चाहिए। थोक व्यापार के कुछ अंश 
का समाजीकरण करना चाहिए, शेप वाजार में काम करने वाले व्यापारियों प्र 
लाइसेंस की विधि द्वारा नियंत्रण करना चाहिए, गेहूँ व चावल का काफी चड़ा स्टॉक 
जमा रखना चाहिए और इनका नियमित आयात करना “चाहिए एवं सहायक खाद्य के 
उपभोग व उत्पादन का प्रचार करना चाहिए 

३४१ 


३४२ तेईसवाँ अध्याय 


समिति ने खाद्यान्नों की कीमत स्थिर करने के सम्बन्ध में वीति निर्धारित करने के 
लिए 'पूल्य स्थायीकरण बोर्ड! (206 $णजीश्शांणा 50क70) का चुमा 
दिया भर नीति को कार्यान्वित करने के हेतु 'खाद्यान्न-स्थायीकरए संगठन (९000 हर 
शाा5 52णशंणा 072था5कवांणा) की स्थापना की सिफारिश का। 
इस संगठन का कार्य गिरते हुए मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदना और बढ़ते हुए मूल्यों पर 
बेचना रखा गया । ऐसा सोचा गया कि यह संगठन ३-४ वर्षों में देश में थोक व्यापार 
का बड़ा अंश नियंत्रित करने लग जायगा। 

समिति ने 'उचित पूल्पों की दुकानों' के मार्फत श्रनाज बेचने का सुझाव दिया। + 
खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिये गये। 

काफी समय तक समिति के सुझावों पर विचार किया गया और, अन्त में २ . 
प्रप्नैल, १६५६ को लोक सभा में खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार वी योजनों घोषित 
की गई। इसके दो भाग किये गये, प्रथम तो अन्तरिम कार्यक्रम और दूसरा अन्तिम 
कार्यक्रम । 

राजकीय व्यापार के अन्तरिम कार्यक्रम (7677 8ऐ७6) में लाइल्सेस 
प्राप्त थोक व्यापारियों को सरकार की तरफ से श्रनाज खरीदने का मौका दिंया गंगा 
श्रौर कहा गया कि वे उत्पादकों को खरीदने की निश्चित की गई न्यूनतम कीमत र्से 
कम न देवें । सरकार ने उन किसानों से खरीदने का निश्चय किया जो इसे सीधे वेचगी 
चाहते थे । थोक व्यापारियों के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करने का अयो्गी 
यह था कि वे उत्पादकों को कम कीमत न दे सकें | यदि उत्पादक यह सोचता हो 
उसे पूरी कीमत नहीं मिल रही है तो वह सरकार को बेच सकता था। 

खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार का अग्तिम रूप यह रखा गया कि एक समय शीत 
पर समस्त खाद्यान्नों का व्यापार सहकारी समितियों के मार्फत किया जायगा । 

: उद्देइय--राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ ने राजकीय व्यापार का समर्थन इसलिएं कियों 
कि व्यापारी-वर्ग खाद्यान्नों की कमी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है और इसी कारण ऐें 
मूल्य बढ़ते हैं। व्यापारियों के श्रत्यधिक मुनाफे की प्रवृत्ति से उत्पादक को कम कीमत 
मिल पांती है जब कि उपभोक्ता की जेब से ज्यादा कीमत निकल जाती. है । इस प्रकार | 
उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने खाद्यान्नों के व्यापार " 
को स्वयं लेकर कीमतें स्थिर करने का निश्चय किया,। ॒ फ 

राजकीय व्यापार फी श्रसफलता --खाद्यान्नों भें राजकीय व्यापार -को कार्यक्रम 
सफल नहीं हुआ । इसके कई कारण दिये.जा सकते हैं ;--. 
१(१) उलादक-वर्ग ने अनाज दवा लिया । धनी व मध्यम. श्रेणी के किसानों वी. 
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खायाब्नों का राजकीय व्यापार शै४३ 


ग्रनाज रोकने की शक्ति पिछले वर्षो में काफी बढ़ गई है । यही नहीं वल्कि इन्होंने छोटे 
किसानों का माल भी खरीद कर रोकने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप वाजार 
में अनाज की मात्रा झाशा से बहुत कम भाई और ऊंचे मूल्यों को प्रात्त करने के लिए 
अनाज देहातों में रोक लिया गया । 

(२) व्यापारियों ने स्थिति को झौर भी जटिल वना दिया। इन्होंने श्रधिकाधिक 
श्रवाज एकत्र करने की कोशिश में सरकार की न्यूनतम कीमत से ८ झ्ाने या है रु० 
अधिक दे दिया । इन्होंने सरकार को कम खरीद का हिस्ताव दिखा दिया और शेप 
भ्रनाज चोर बाजार में भेज दिया । इस प्रकार सरकार, जो भ्रन्तिम खरीदार थी, बहुत 


कम स्टॉक खरीद सकी । 

(३) भ्रनाज के मूल्य बढ़ते गये और सरकार की खरीदने की वक्ति जनता की पूर्ति 
के वायदों की तुलना में कम रह गई। चारों तरफ "कमी का वातावरण” बन गया । 
ऐसी परिस्थिति में राजकीय व्यापार का सफल होना सम्भव नही था । 

इस प्रकार उत्पादकों, व्यापारियों व कमी के वातावरण ने राजकीय व्यापार को 
असफल बना दिया। वास्तव में 'वचत वाले देश' मे राजकीय व्यापार की सफलता के 
ज्यादा अवसर होते है क्योंकि उत्पादक स्वभावत्त: ही सरकार से वहाँ सहयोग दिखाते 
हैं। उन्हें मूल्यों के सहारे ((006 $प00॥) की श्रावश्यकता हो हैं। लेकिन 
भ्रनाज के भ्रसाव वाले देश में मुल्--वृद्धि को रोकने की आवश्यकता होती है। इस 
कार्य में उत्पादक सहयोग नहीं देते है । वे स्टॉक छिपाने लगते है और खादान्नों की 
फसलों से मैर-साद्यात्नों वी फसलों पर जाने लगते हैँ | 

साम्यवादी देशों में भी राजकीय व्यापार उस समय सफल हुआ हैं जबकि बेंकों 

का राष्ट्रीयरण हो छुका है और सहकारी खेती अ्रपवाई जा चुकी है। श्रतः भारत में 
खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार का सफल होता कठिन है। असंख्य विसानों पर प्रभाव- 
पुणुं नियंत्रण करना प्रशासतीय दृष्टि से अत्यन्त दुष्कर कार्य है । हे 
राजकीय व्यापार का वेकल्पिक (8॥७77०8४२७०) अ्रवाज का 
है स्टॉक रखना (8 8 ६०ट55) 
राजकीय व्यापार के स्थान पर सरकार के लिए अनाज का स्टॉक जमा करके 
रखना भारत जैपे देशों की परिस्थिति में ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। यह स्टॉक 
विदेशों से प्रायोत्त करके भी बनाया जा सकता है। भारत ने अमेरिका से पी० एल० 
४५० के श्रस्तगंत १७ मिलियन टन खाद्यान्न का ऋए लेकर (६०५ करोड़ २०) तृतीय 
योजना की श्रवधि में खाद्यान्नों की कीमत स्थिर रखने का नि३चय किया हैं। जब 
सरकार के पास खाद्य का भण्डार होगा तो वह उत्पादकों व व्यापारियों के मूल्य बढ़ाने । 


है 


के प्रयश्न विफल कर देगी क्योंकि वह स्वयं वेचने लग जायगी ॥ _ .. ...../ 


बे तेईसर्वाँ अध्याय 


इस प्रकार भारतीय परिस्थिति में सरकार द्वारा श्रनगाज का भण्डार रखना राजकीय 
व्यापार की तुलना में ज्यादा सफल सिद्ध होगा । हमारे वर्तमान खाद्य-मंत्री श्री पाटिल 
भी राजकीय व्यापार के पक्ष में नहीं हैं और खाद्य का स्टॉक जमा रखने (ऐर्ण्ीक्ष 
900९) की नीति का समर्थन करते हैं। बहुत कम राज्य सरकारें राजकीय व्यापार 
का समर्थन करती हैं। अतः खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार की नीति अपनाने के स्थान 
पर सरकार को खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर भ्रधिक बल देना चाहिये ग्रोर 
आन्तरिक खरीद व आयात द्वारा स्टॉक जमा रखकर वितरण ठीक मूल्यों पर करने की 
तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए । 


परीक्षा के प्रइन (अश्रध्याय २४ के श्रन्त में देखिए) 


] 


संदर्भ ग्रन्थ 
() 7028 960, 9. 253-254. 
(2) एचएंण्छ 0 06 ९०-०एशक्षाए० प्रा0ए्शाब्य ॥ ]709, 956-58. 


चौबीसवाँ श्रध्याय 
ग्रास्तीण वित्त 


आरवश्यकता--भारत में ग्रामीण श्र्थ व्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण 
वित्तीय सुविधाओं का अभाव माना जा सकता है । गाँवों में विविध ग्रार्थिक क्रियाश्रों 
को सफलतापूर्वक चलासे के लिए पर्थात्‌ साख की आवइयकता द्वोती है। कृपि, ग्रामीण चुछी 
उद्योग, परिनिर्माण कार्य (2700८5७॥९), पशु-पालन आदि सब कार्यो के लिए पूंजी 
चाहिए | ग्रामीण जनता की आमदनी बहुत कम होती है श्रतः वह बचत भी कम करे 
पाती है। श्राथिक कार्यो को सुचार रूप से बलाने के लिये उधार लेना पड़ता है ये 
नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था में कृषि का तेजी से विकास करने के लिये तो साख की आव- 
श्यकता दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने के 
लिये गैर-क्ृपि उत्पादन के बढ़ाने की भी ग्रावश्यकता प्रतीत होने लगती है।'अ्रतः 
भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पृ जी की माँग बढ़ेगी । ग्रामीण साख की सुनियोजित एवं 
सुसंगठित योजना व प्रवन्ध दवरा ही उनकी पूर्ति की जा सकेगी | ह 
ग्रामीण वित्त में कृषि वित्त के अलावा कुंटीर उद्योगों $ टीर उद्योगों आदि के लिये आवश्यक वित्त 
भी शामिल किया जाता है। फिर भी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सबसे ज्यादा पूंजी की 
आवश्यकता क्षि कार्यों के लिये होती है। कृषि का उत्पादन व उत्पादनशीलता बढ़ाने 
में वित्तीय साथनी की वृद्धि का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। * 
भारतीय किसान की साख सबंधी श्रावश्यकताओं का वर्गीकरण कई हृष्टियों से किया 
गया है जैस्ते (श्र) समय के अनुसार (आरा) उद्द इय के अनुसार, (३) जमानत के अनुसार 
. (६) ऋणदाता के अनुसार । ह 
(श्र) समय के प्रनुसार (70700 जञ86) () अल्पकालीन---इसकी अ्रवधि १५ 
महीने तक होती है । श्रल्पकालीन ऋण चालू आवद्यकताओं की पूर्ति के लिए लिये» ०] 
' जाते हैं, जैसे खाद बीज झ्ादि के लिये किसान गाँव के महाजन या सहँकारी समिति सेल 
इस प्रकार का ऋण लेता है। ऐसे ऋण उपभोग कार्यो के वास्‍्ते भी लिये जा. सकते हैं । 
(+) मध्यम कालीन (]र०तीप्रा-क्षत7)--इतकी अ्ववि पाँच वर्ष से कम 
..की होती है । किसान्‌ बैल की जोड़ी खरीदने के लिये, कुझा छुदवाने एवं भृमि में अन्य ५ ०५॥ 
सुधार के लिये ऐसे ऋण लेता है। झादी व मृत्यु पर उपभोग-खर्च के लिये भी मध्यम- 
कालीन ऋण लेने पड़ते हैं । 7 की 
(ऐ) दोघंकालीन (7,08-7677)--इनका भुगतान # वर्ष बाद होता है |. 
हे ३४५६ .. + 5 यह मे 
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ये पुराना ऋण छुकाने, भूमि खरीदते व भूमि में स्थायी सुधार कराने हु कक ' 
किये जाते हैं। भूमि बंधक बेंक दीघंकालीन ऋण देते हैं। गाँव के गहाजन ते भी 
दीघंकालीन ऋण प्राप्त हो सकते हैं । 3 कक आस 
प्रतुगान लगाया गया है कि समस्त आावश्यकताग्रों की पूतति के लिये भार 
किसान को लगभग ७५० करोड़ रु० प्रतिवर्ष ऋण लेने की आवश्य्वता पड़तीहे। 
(श्रा) उद्देश्य के अनुसार ( 0 एा008०-ए$० ) - ऋण उत्पादक व ब्रगुलाद | 
“ (उपभोग के लिए लिये गये) दो प्रकार फे होते हैं। उपभोग के लिये प्रात किये ऋग भी 
दो भागों में वाँटे जा सकते हैं+£ फसल की श्रवधि में किसान अपने परिवार के भरत 
पोपण के लिये ऋण लेने के लिये वाध्य हो जाता है और “दूसरे शादी, मृत्यु, 2757 
बाजी आदि में व्यय करने पर ऋण लेना होता है। प्रथम श्रेणी के ऋण 3005 हे 
लिये लिये जाने पर भी उत्पादक-ऋण जैसे ही हैं श्रौर उनका सेना छुरा नहीं है। 
लेकिन द्वितीय श्रेणी के उपभोग-ऋशण पूर्णतया श्रनुत्पादक हैं और उन्हें विरूत्ाहिंत 
किया जाना चाहिये। | ' 

०० (श) जमानत के अनुसार (960एरा9-श80/--%ण जमानत या 8 

* जमानत दोनों प्रकार से दिये जाते हैं। महाजन प्रायः तिना जमानत के भी 

अत्पकालीन ऋण दे देता हैं लेकिन सरकारी संस्थायें भूमि की जमानत पर ही ऋष 

(५ स्वीकार करती हैं। इससे केवल बड़े किसानों को हो लाभ पहुँच पाता है और छोटे 4 - 

मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी साख प्राप्त करने में कठिनाई का सामता करते हैं, 

'भूमि का जमानत के स्थान पर “भुगतान की क्षगता' ([२००8)8 02970७) 

को ध्यान में रख कर यदि ऋण दिये जाँध तो कृपकों को ज्यादा लाभ मिल सकता है। - 
(६) ऋणदाता के भ्रचुसार ( (:८०0-ए]56 )--भारत में किसान को सॉर्से 
पा करने के दो प्रकार के साधन हैं, (१) व्यक्ति, (२) संंस्थाएँ। प्रथम में साहुशा५ 
ग बेंकर, व्यापारी, जमींदार व्‌ किसान के सम्बन्धी आते हुँ और संस्थाओं में व्या- 

. पारिक्‌ बेंझ, सरकार व सहकारी समितियाँ आती हैं। छ् 
अभी तक भारत में संस्थागत-वित्तीय-ब्यवस्था (परा5ताप्राणार्थों 7॥॥००) 
. का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों व उद्देइयों में ताब-्मेल 

* बैठाने कीआवश्यकता है।: * - ' 2 

॥॒ , कृषि के लिए साख प्राप्त करने के साधन कि 
अ्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी दिसम्बर, १६४४ वी 
रिपोर्ट में कृपि साख के विविध पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उसमें प्रत्येके 
स्ाघन की कमियाँ व सुझाव वतलाये गए हैँ। समिति ने अपनी जाँच के परिणाम में 

: विभिन्‍न साधनों का स्थान कृषि साख प्रदाम करने में इस प्रकार निर्धारित किया है-+, 


ई 
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कुल साख की पूत्ति 
([ १००१ ०) 
| | 
संस्थाओं से प्राप्त ऋण व्यक्तियों से प्राप्त ऋण 

(क) महाजन 
(क) सरकार ....... ३" ३ (अर) खेतीहर. #....२४६ 
(था) पेशेवर. ....४४"८ 
(८) सहकारी (ख) सगे सम्बन्धी. ....१४९२ 

(ग) व्यापारी व कमीशन 

समितियाँ........३"१ एजेंट #० ४१ 
(घ) जमींदार २३४ ४ 
' (ग) व्यापारिक बैंक ०*६ (४) श्रन्य ... रथ 
७३ ६२७ 


' उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि किसान को व्यक्तिगत साधनों से ज्यादा साख 
: प्राप्त हुई है। अकेले महाजन ने लगभग ७०%, साख की आवश्यकताञ्ों की पूर्ति की 
है। नीचे विविध साधनों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। 

(१) महाजन--किसान को सबसे ज्यादा ऋण महाजन से मिलता है। महाजन दो 
प्रकार के होते हैं, एक तो खेतीहर और दूसरे पेशेवर | खेतीहर महाजन खेती भी करते 
हैं लेकिन पेशेवर महाजन सिर्फ उधार देने का ही व्यवसाय करते हैं और इनका देहातों 
में बहुत प्रभाव पाया जाता है। 

महाजन के काम करने के तरीके बड़े सरल होते है। वह श्रल्पकालीत, मध्यम- 
कालीन व दीघंकालीन सभी के लिये ऋण देता है। उस ऋण के उर्दू शय -- उत्पादन या 
उपभोग से कोई सरोकार नहीं होता है । वह जमानत व बिना जमानत दोनों तरह से 
ऋण देता है | महाजन बहुत शीघ्रता से उचित समय पर ऋण देता है । इन विशेष- 
ताश्रों के कारण ही महाजन गाँव में महत्वपूर्ण स्थान पाये हुए हैं। 

महाजन के काम करने के तरीके अपने ढंग के हैं । उसे अपने ऋणी किसान की 

- स्थित्ति का पुर्ण ज्ञान होता है। वह उसके श्राचरण व छुकाने की क्षमता से परिचित 
होता है | कृपक से ऋण वसूल करने के लिये वह शायद ही कभी अदालत या कानन 
का सहारा लेता है। आधथिक व सामाजिक दवाव' डाल कर ही चह ऋण की रकम 
वसूल कर लेता है। भ्राथिक दवाव में, वह उधार बन्द करने की' धमकी देता है अथवा 
किसान की जमींदार या व्यापारी के मार्फत उसे अपने हाथ के नीचे रखता है। प्राय; वह 
स्वयं जमींदार या व्यापारी भी होता है या इससे सम्बन्धित होता है। सामाजिक दबाव॑ 


बेड | चौवीसवाँ अध्याय . 
में बह किसान को वेइज्जती व सामाजिक या जाति-वहिप्कार का भय दिखा देता है। 
वह बड़े घैयं से इन्तवार करता रहता है श्ौर प्रन्त में व्याज सहित अपनी रकम प्रीठ़ 
कर लेता है शा 

महाजन व्याज में संयम नहीं वस्तता है। व्याज की दरें विभिन्न राज्यों मे एक्स 
नहीं पाई गई हैं । विहार व उत्तर प्रदेश में ये ३०%, पश्चिमी बंगाल हिमाचत 
प्रदेश में ४०% श्रीर उड़ीसा में ७०% तक रही हैं (सवेश्षण समिति की जचि ई 
अनुसार) हि 
महाजन अपनी हरकतों के लिए बदनाम रहा है। ग्रग्रिम व्याज, गिरह छुताई 7 
अ्न्प भेंट, खाली कागज पर पझेंगूठे का निशान लेकर मनमानी रकम भर लगा हिसाब 
में गड़बड़ आदि के कारण उसे श्ोपक माना गया है । उस पर कानून हारा नियन्त्रण 
करने के प्रयत्न किये गये हैं लेकिन विशेष सफलता नहीं मिल पाई है । सवक्षण रिपोर्ट 
के भ्नुसार, "महाजन प्रदत्त साख में लोच व शीक्र प्रास के ग्रुणों के झलावा कोई भी 
सराहनीय बात नहीं है और बहुत कुछ बातें इसको निकृट व हेय बनाने वाली ही हैं। 

(पृष्ठ ३९६) 

सरकारी साख समितियों के विकास से ही महाजनों का झिकंजा घट' सकता है 

इसके लिए भारी प्रयत्त की आवश्यकता है । 


२) व्यापारिक वेंक--इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कृपकों के लिए साख की व्यवत्ता 

करने में बहुत कम भाग लिया हे । इस सम्वन्ध में इनका ज्यादातर कार्य ग्रामीण 7 

शहरी महाजनों, देशी बेंकरों व'व्यापारियों को पू जी देना रहा है। ये लोग फिर ड्व 

पूजी को किसानों को उधार देते हैं। किसानों को अ्रपनी कुल उधार का मुदिकल मे 
५% व्यापारिक वेंकों से मिल पाया है जो नगण्य है । 


व्यापारिक बैंकों ने कपास, जूट, तिलहन, गन्ना आ्रादि के थोक व्यापार में पूंजी की 


सहायता दी है । कहवा व रबर के वांगानों को भी उघार की सुविघषायें दी गई हैं। 
इन्होंने विक्नी में ज्यादा रुचि दिखाई है भर उत्पादन में बहुत कम | 


अपने शहरी दृष्टिकोश के कारण इन्होंने कृपि-वित्त में प्रत्यक्ष भाग वहुत- कम लिया 
है। गोदामों की व्यवस्था के अभाव में भी प्रगति नहीं हों सकती थी । स्टेट बेंक की 
स्थापना से यह कमी दूर की जा रही है । 


(३) सरकार--भूमि सुधार ऋण अधिनियम, . १८८३ के * अ्न्तर्गत- किसान के 
सरकार की तरफ से दीघंकालीन ऋण मिलता है, कृपक ऋण अधिनियम, १८८४ दे 
अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैँ । भ्रकाल के. दिनों में त्कावी ऋण ज्याद' 
लोकप्रिय रहे हैं। सरकारी ऋणों या तकावी ऋणों से कृपकों को केवल ३९%, ऋण 
मिला था ।-विभिन्न राज्यों की स्थिति में अन्तर. पाया गया है। 20 20 7 


४ कर 
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तकावी ऋणों में निम्न कमियाँ पाई गई हैं -- 

(१) रकम की अपयर्त्ििता व वितरण की असमानता, 

(२) उचित समय पर न मिलना, देरी व उधार लेने वाले के द्वारा ऋण प्राप्त 
करने के लिए अत्यधिक व्यय, 

(३) ऋण के प्रयोग की देख-रेख का अभाव, 

(४) बड़े किसानों को ही अधिकतर ऋण मिल पाता है, 

(५) व्याज की दर कम होने पर भी ऋण की वास्तविक लागत अधिक होती है। 

. इस प्रकार किसान तकावी ऋणों से विशेष लाभ नहीं उठा पाया है । 

. (४) सहकारी संगठन---भारत में सहकारिता आान्दोलवच बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ से चालू हुआ था । इसका ज्यादातर प्रयोग किसान को साख प्रदान करने में 
किया गया। केन्द्रीय स्तर पर राज्यों में राज्य सहकारी बेंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय 
सहकारी बेंक एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति इस काय॑ को 
कर रहे हैं । 

हालाँकि पिछले वर्षों में सहकारी साख आन्दोलन की काफी प्रगति हुई है, फिर 
भी इस दिश्या में बहुत कुछ करना बाकी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृपक को. 
३" १९९ ऋण सहकारी समितियों से मिल पाया था। पिछले वर्षों में सहकारी साख 
संगठनों को मजबूत करने के लिए कई उपाय काम में लिए गये हैं जैसे वित्तीय साधन 
अदाच करना, कमंचारियों का प्रश्चिक्षण आदि झ्रादि । समितियों का श्राकार भी बढ़ाया 
गया है। झत; प्रगति होना स्वाभाविक था । विभिन्न संस्थाओ्रों की वर्तमान स्थिति का 
विवरण निम्न तालिका* से स्पष्ट हो जाता है--- 


(१६५७-४८) 
संख्या. शेयर पूजी कार्यशील पू जी 
राज्य सहकारी बेंक २१ ८'४७ करोड़ ₹० १०६९०७ केरोड़ ₹० 
केन्द्रीय सहकारी बैंक - ४१८ १७०७ करोड़ रू. १४७०० करोड़ रु० 
प्राथमिक कृपि साख समितियाँ १,६६,५४३ ज+. .. १३३७५ करोड़ रु० 


११४१-५२ के आाँकड़ों के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की संख्या १६ थी, उनकी 
शेयर पू'जी ११६० करोड़ रु० और कार्यशील - पूंजी ३६:७२ करोड़ रु० थी। इस 
प्रकार राज्य-स्तर पर सहकारी बैंकों की स्थिति में अत्यन्त सुधार हुआ है । 

सहकारी साख आन्दोलन की संख्यात्मक प्रगति काफी उत्साहवद्ध क है लेकिन ॥॒ 
ऋृपकों की साख की झावश्यकताओं की पूर्ति में इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त नहीं की 


१. सहकारी साख श्रान्दोलन के विस्तुत विवरण के लिए अगला अध्याय देखिए । यहाँ - 
सिर्फ संक्षित परिचय दियां गया है । 
. 9 960, 9. 276.. ही 


शघ७० । _चौबीर्सवाँ प्रव्यावे 


3468६ देने का साधन 

है। भ्राज भी गाँवों में साहुकार, महाजन या बनिया ही साख देने का अमुत्त मे व 
७. + है| है "मा 

माना जाता है। उसका प्रभाव कम करने के लिए संस्थागत सोख के साधनों में परवाह 

वृद्धि करनी पड़ेगी । | ' ' 


एक विकासोस्पुख श्र्थ व्यवस्था के लिए उचित व सुव्यवस्थित साख प्रणाली हे 
प्रावश्यवता होती है। भारत में भी तक उसका अभाव है। आमीणा वित्त-व्यवस्थां हैं 
सुधार करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं-- | स्पा 
(१) सहकारी साख और सहकारी बिक्री के कार्यों में श्रावश्यक ताल-मेल बैठना 
चाहिये । किसान को उघार देते समय इस वात के लिए बाध्य किया कि ने अपनी 
उपज अमुक सहकारी बिक्री समिति के मार्फत ही बेचे और इस सम्बन्ध में लिखित 
स्वीकृति देवे । साख और बिक्री यह मेल दोनों क्रियाम्रों को सफल बनाने में मदद देगा : 
(२) गाँवों में सहकारिता की भावना का ज्यादा प्रचार होना चाहिए। सहकारी : 
सेवा समितियों ($७ए0७ ००-०7७४(0॥8) की स्थापना की जानी चाहिए और 
उनके प्रबन्ध में सदस्यों को सक्रिय भाग लेना चाहिए । हु 277 
(३) सहकारी साख समितियों के पू'जीगत साधन बढ़ाये जायें ताकि वे किंसारी 
की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्तरोत्तर अधिक भाग ले सकें)... 
(४) व्यापारिक वेकों को भी कृषि-साख में विशेष दिलचस्पी दिखानी चाहिए | स्टेंट 
बेंक की शाखाओ्रों के फैलने से इस दिशा में काफी प्रगति हो सकी है ॥ । 
.(५.) गोदास बनाने का कार्यक्रम ल्ेजी से पूरा करना चाहिए ताकि साख की 
सुविधायें बढ़ सकें | ३ 
(६) छोटे व मध्यम श्रे णी के किसानों व अन्य काइतकारों तक साख की सहर्लिगर्त 
पहुँचाने के लिए जमानत के लिए 'मूमि! पर जोर न देकर “चुकाने की योग्यता 
जोर देना. चाहिए । 9 । 
(७) जहाँ तक हो सके ऋण वस्तुओं के रूप में दिया जाय | 
(८) यदि नकद दिया जाता है तो उसके उपयोग की देख-रेख विशेष > । 
की जाय । े ' ; 
हि (६) कृपकों में बचत की आदत प्रोत्साहित की जाय और ग्रामीण बचत की एंकी 
करने के सर्वोत्तम उपाय अपनाये जाँय । . 


(१०) सिंचाई, चकबन्दी, भूमि सुधार आदि से कृपक की साख बढ़ाई जाय श्रौर 
उसकी झारथिक स्थिति में स्थायी सुधार किया जाय । 


हा ..:. ग्रामोण ऋणा-प्रस्तता । ; 
अनुमान -भारतरीय किसान ऋशणा-प्रस्तता के लिए काफी मशहूर है । कृषि प्रायोग 
ण्य में जन्म लेता है, ऋर में मरता है'भोर ऋरा रामेंमरता है'भौर ऋण पीछे छोड़ जाता 
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है । इस प्रकार कृपक के लिए ऋण की ग्रस्तता की स्थिति एक सामान्च व साधारण 
बात होती है । यह उनके जीवन का अविभाज्य भंग बन गई है। शायद ही कोई ऋणा- 
ग्रस्त किसान ऋणछ-मुक्त होने की सोचता हो था सोच सकता हो | गरीबी भर ऋशा- 
ग्रस्तता का चोली-दामन का सम्बन्ध है। भारतीय किसान की भ्राथिक स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय है । गरीबी सत्र रोगों की जड़ में है। 

समय-समय पर अनेक विद्वानों और समितियों ने ग्रामीण ऋा-ग्रस्तता के अनुमान 
लगाये हैं । १८७४ के दक्षिण उपद्रव आयोग ने अहमदतगर जिले के बारह गाँवों की 
स्थिति का विश्लेषण करके शौसत ऋण की मात्रा में प्रति किसान ३७१ ० वतलाई। 
आयोग ने वतलाया कि सरकारी भूमि के 3 काश्तकार ऋणा-प्रस्त थे। सर एडवर्ड 
भैकलेगत ने १६१६१ में भारत का ग्रामीण ऋण ३०० करोड़ रु० झँका | १६२४ में 
सर माल्कम डालिय ने ६०० करोड़ र० वतलाया। केद्धीय बैंकिंग जाँच समिति, 
१६३१ ने क्रिटिश भारत में कुल ग्रामीण ऋण &६०० करोड़ ₹० बतलाया । १६३४५ में 
डा० पी० जे० थामस के अनुसार ऋण को मात्रा १,२०० करोड़ रु० तक पहुँच गई । 


१६३७ में रिजर्व वेंक के कृपि साख विभाग ने श्रपती जाँच में ऋण की मात्रा १,८०० 
[करोड़ रु० मानी । डक नायडु ने मद्रास राज्य में ऋण-प्रस्तता की स्थिति का पता 
लगाया | यदि उनके अ्रनुमानों को समस्त भारत पर लागू किया जाये तो ३६४४ में 
, आण की मात्रा १३०० करोड़ र० कही जायगी | विभाजन के बाद भारतीय संघ में 
' आ्रमीण ऋण की मात्रा ११०० करोड़ र० होगी । राष्ट्रीय आाय-समिति की 
/अयस रिपोर्ट सें ग्रामीण ऋण ६१३ रु० झाँका गया है। श्री एस० तिस्मललाई ने 
१५०० करोड़ रु० का ऋरणा का अनुमान भारतीय संघ के लिए लगाया। 
श्रखितृ: भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की जाँच के अनुसार १६५०- 
४६ में प्रति ग्रामीण परिवार ऋण की मात्रा श८३ रु० थी | कृषि पदार्थों के मुल्य 
' कम होने से इतना ऋण का वोका बढ़ गया । 

१६३० के भन्दी के दिनों में ऋणा का भार बढ़ना स्वाभाविक था । लेकिन द्वितीय 
महायुद्ध, की श्रवेधि में (१६३६-४५) कृषि पदार्थों के मूल्यों में तेजी आने से मध्यम 
श्रेणी के किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ जिससे उन्होंने पुराने ऋण 
;हैकाये और सहकारी साख समितियों को बकाया रकम कम ही गई। लेकिन बुद्धोत्तर 
'फाल में (१६४५ के वाद) पुनः ऋशाग्रस्तता बढ़ी क्योंकि मुल्य नियंत्रण आदि उपायों 

यि षि पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई । अत्तः छोटे किसानों, काइवकारों व 
 [मिहीव मजदूरों की आशिक हालत वहुत खराब हो गई। स्मरण रहे कि इसी वर्ग को 
न्‍न्‍दी के समय्र हानि उठानी पड़ी थी और गरुद्ध के तेजी के काल में इगे लाभ नहीं हो 
गया था । अतः यह वर्ग निरंतर पिसता रहा है शौर ऋषा भार से दव चुका है। 
। सर्वेक्षण समिति के अनुसार लगभग आघा ऋरा पारिवारिक खर्च के लिए किया 
ः । 


रा 





रा 


ः | औसवाँ अध्याव ह 
श्र चौरव॑ ० 


गया और शोप अन्य दिल्लाओं में व्यय किया गया। अतः ज्यादातर ऋण का उपयोग 


हि जग, 
अनुत्पादक कार्यों में किया । वास्तव में यह चिन्ता वा विपय है बयोंकि उत्पादक के | 
तो भुगतान के साधन स्वयं छुटा देता है लेकिन अ्रनुत्मादक ऋण का भुगतान के 


हो जाता है । 
ऋपणा-पग्रस्तता के कारण ' 


(१) कस झ्ाय व गरीबी--भारतीय किसान की आय बहुत कम है। राप्ट्रीय - 


॥% 


आय समिति के अनुसार कृषि में प्रति परिवार वास्तविक उलादन सिर्फ 2 ०० ३०... 


है। इतनी कम श्राय से एक परिवार का ग्रुजारा भी ठोक से नहीं हो पाता है। अतः ु 


उपभोग के लिए ऋण लेने को वाघध्य होना पड़ता है। 


(२) छेतों का भ्रत्यधिक छोटा और दूर-दुर होना--भारत में अनार्थिक जोतों की. 


आ्राधिवय है जिस पर खेती करके पर्यात्त श्राय नही प्रान्त की जा सकती है। ही । 
ऋण लेना आवश्यक हो जाता है । जनसंरूट्र का भूमि पर निरंतर भार बढ़ता जा ९ है 


हैं। इससे स्थिति और भी जोचनीय हो गई है। हर 
(३) प्राकृतिक प्रकोप--भारतीय कृषि मानमून का जुझ्ा है । भतिवृष्धि अनावृश्टि 


टिड्टी-दल, वाढ़, फसलों के रोग आदि के कारण प्रायः उत्पादन कम हो जाता है भर .. 


क्सान कं लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं. प्रति पाँच वर्ष में से एक वर्ष अच्छी, एक 
बुरा और तीन साधारण श्रेणी के होते हैं। अच्छे वर्ष को छोड़कर शेप सभी में किता। 
को ऋण लेना पड़ता है । 

(४) पैतिक ऋण (8॥008727 ॥0698) --प्रागः बहुत से किसान कर: कै 
अत्यधिक भार से ही अपना जीवन आरम्भ करते हैं क्योंकि अपने पूर्वजों का कण ः 
ही-उन्हें विरासत में मिलता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण चलता रहवी' है ॥॒ 
यही कारण है कि भारतीय किसान ऋण को एक सामान्य वात मानता है। िं। 
सोचता है कि ऋण तो सदा से चलता आया है श्रौर सदा चलता रहेगा । यह मनोदूति 
अधिक ऋण लेने को प्रेरित करतो है। - 

(५) अत्यधिक सामाजिक व्यय व सुकहमेवाजी--वैसे किसान सादा जीवन. 
विताता है लेकिन शादी, मृत्यु व अन्य अवसरों पर ऋण लेकर भी व्यय कर डालती 
है । वह सामाजिक रूद़ियों जकड़ा : हुआ है और फिजूलखर्ची से नहीं वच सकता 
है । भारत में छोटी छोटी बातों पर, विश्येषकर भूमि के सम्बन्ध में ऋगड़े हो जाते है 
और अदालतों की चरण लेनी पड़ जाती-है | मुकदमेवाजी में अत्यधिक खर्च करती 
पड़ता है । पंचायतों के विकास . से इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी । 

(६) महाजन की कुचालें--पहले कहा जा छुका है कि भारतीय किसान की 
लगभग ७००५ ऋण खेतिहर और पेज्षेवर साहूकारों से मिलता है। ये ऋण शी््र दें, 
देते हूँ और इनके तरीके भी सरल होते हैं लेकिन ये नाना प्रकार से किसान का शोषण 
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करते हैं जैसे अत्यधिक व्याज लेना, उधार दी हुई रकम से ज्यादा रकम लिखा लेना 
एवं कई गड़बड़ें करता । एक बार महाजन के चंग्रुल में फेसने पर निकलना मुश्किल हो 
जाता है। वह किसान को ऋणा-प्रस्त बनाये रखता है। श्रतः भारत में महाजनी प्रथा 
भी किसान को दरिद्व बनाने में सहायक सिद्ध हुई है । 

(७) कृषक की श्रस्वस्थता--किसान प्रायः छोटी-छोटी बीमारियों के शिकार हो 
जाते हैं। रोग-प्रस्त व्यक्ति अन्त में ऋए-अस्त भी हो जाता है श्योकि एक तरफ़ उसकी' 

(८) पशुधत को हानि--किसान की मुख्य पूंजी उसके पशु होते हैं। यदि पशुझों 
को श्रचानक हानि होती है तो वह ऋण लेकर नये पशु खरीदने को बाध्य हो जाता 
है। भारतीय किसान आय की कमी, श्रज्ञानता व बचत के श्रभाव में पशुओं व औजारों 
के लिए मूल्य-हास-कोप (8७76००४०॥ 0) की व्यवस्था नहीं करता है । 
अतः नये पशु व औजार खरीदते समय उसे ऋण लेना आवश्यक हो जाता है । 

(६) सरकार की भूमिकर नौति--श्री रमेशचन्द्र दत्तु आदि अनेक व्यक्तियों ने यह 


..मत्त प्रकट किया है कि भुमिकर का अत्यधिक भार और इनकी वसूली की कठोरता भी 
ग्रामीण ऋशरा-ग्रस्तता का एक कारण है। अकाल के समय लगान की छूट न मिलने से 


भाये: कृषक ऋण लेने को बाध्य हो जाता है। लेकिन भुमिकर ऋण-म्रस्तता का एक 
* गौर कारण माना जा सकता है क्योकि भूमिकर की कुल आय समस्त ग्रामीण ऋण 
का «५ वाँ भाग है। अ्रतः यहु एक सहायक कारण है। लेकिन भूमिकर नीति में 
इस प्रकोर संशोधन किया जाना चाहिये कि उपयुक्त समव पर आवश्यक लगान की 
छूट मिल सके | 

(१०) भूमि के मूल्य में वृद्धि--भ्ाथिक परिवर्तनों ने भूमि के मुल्य में वृद्धि कर ,, 
दी जिसमे कृपक की ऋरा लेने की क्षसता बढ़ गई / अतः सम्पन्चता भी ऋण बढ़ाने में 


ही सहायक हुईं। 
(११) अ्रन्य कारणा--अहुत् से कारणों ते एक साथ मिलकर ग्रामीण ऋण की 


समस्या उत्पन्न की है । कृपक का हम 85०० [भी ऋण की वृद्धि में सहायक हुआ 

हैं क्‍योंकि वेह अपने माल की विक्री भी सर्वोत्तम ढंगे से करने में असमर्थ रहा है। भ्व 

तक जमीदारं, महाजन व वकीक्ष उसका ग्ोषण करते रहे हैं। श्रतः ग्रामीण ऋण- 

भ्रस्तता के लिए कृषक की सामाजिक, ज्नाथिक व व्यक्तिगत परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। 
ऋषण/”प्स्तता से हानियाँ 


ऋतणशा-अल्तता ने भारतीय किसान को कई कठिनाइयाँ भेलने के - लिए बाध्य किया 
है जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं 


(१) कपक को प्पती श्राय का बड़ा भाग व्याज चुकाने में देना पड़ता है जिससे 


पूछ चौवीसवाँ भ्रध्याग ' 


वह गरीब रहता है और भूमि में विनियोग नही कर पाता है । परिणामस्वरूप कृपि में 5 
काय-कुश लता का अभाव बचा रहता हूँ । 


(२) ऋएा के कारण ही किसान अपनी फसल महाजन को कम दामों पुर वर 


; लिए वाध्य हो जाता है। भतः दोषपूर्ण बिक्रो-प्रणाली के लिए कृपक की ऋण: 
स्तता जिम्मेदार है । 


(३) ऋण-प्स्तता से ही भूमि कृपक-वर्ग के हाथ से निकल कर प्रश्न 
गथ में जातो रहो है। महाजन कृपक को अ्रत्यधिक कर्ज दे देते हैं जिससे वह झा. | 
गाकर भूमि बेचने को बाध्य हो जाता है । इससे एक तरफ मूमिहीन मजदूरा की संख्यों : 
बढ़ती है और दूसरी तरफ भूमि महाजनों या अन्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है. ह 
जो इसका उपयोग जझोपण के लिए करते हैं । 


(४) ऋण-बस्त रहने के कारण कृपक को महाजन की गुलामी करनी पड़ती है. 
प्रोर उसका नैतिक पतन हो जाता है। अतः ऋण-प्रस्तता ने भारतीय कित्ताने मैं. 
जुकि 
श्राथिक दृष्टि से दिवालिया, सामाजिक दृष्टि से फिज्रुल-खर्च ओर नैतिक दृष्टि से प्र 
बना दिया है। किसान देश की रीढ़ की हड्ठी होते है। दुर्वल और हीन कृपक देश के 
सका व मत: +9+3340फनन+ ७५५७. >> १०३५५... का मस्तक ह 
आथिक विकास में बाधक हैं। सवल, स्वस्थ ओर सम्पन्न किसान ही देश का कि 
ऊँचा कर सकते हैं। दुर्भाग्य का विपय है कि भारतीय कृपक विभिन्न रोगों से अर्ति!, 
सललममीय++मम०>मक9>कननक५>>करीती “पाना, 
हैं । यही कारण है कि भारतीय श्रथे-व्यवस्था भी पिछड़ी हुई है । 


ऋणा-प्रस्तता सम्बन्धी सरकारी नीति "5 


रे 


जव से दक्षिण उपद्रव जाँच समिति (१८७५) ने किसानों- की भयंकर ऋण" 
स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है तव से सरकार में समय-समय पर ई# 
* समस्या को हल करने के लिए कार्य किए हैं। उन कार्यो को अ्रध्ययन- की सुर्विधां कै 
लिए निम्न भागों में वॉँठा जा सकता है $- ; 
(१) ऋण सम्बन्धी फानुत व भूमि के अन्तरण पर रोक--१८७६ में दक्षिण: : 
कृपक-सुविधा-अधिनियम (6 080080 ४ट2प70परीप्रसंश' रिव्ीर्ण 5०) ह 
पास हुआ जिसमें ऋणों के इतिहास की जाँच व ऋशादातांग्रों और किसानों के बीते. ' 
के सौदों की जाँच की व्यवस्था की गई। कृपक को दिवालिया घोषित करने की, 
प्रक्रिया निर्धारित की गई । मूलघन व ब्याज को निश्चित करने की व्यवस्था की गई। 
भूमि के अन्तरण पर रोक लगाने के लिए पंजाव में भूमि-अन्तरण-अधिनियम, (६०१८ 
में पास हुप्ा । ऐसे कानून अन्य राज्यों में भी बने । नये संविधान के अनुसार ये काने 
रद्द हो गये हैँ । - * 
इन कानूनों से ऋण-प्रस्तता में कमी नहीं हुई क्योंकि सहकारी प्रयत्नों में बहुते 
डढिलाई रही । छ 


ड़ 


ग्रामौण वित्त... ३५५ 


(२) ऋण परिशोध व ऋणों में कमी--१६३० की मंदी के दिनों में किसान पर 
ऋण का भार बढ़ गया । महाजनों ने अदालतों के मार्फत ऋण वसूल करना प्रारम्भ 
कर दिया । भूमि किसान के हाथ से निकलकर महाजन के पास जाने लगी। ऐसी 
स्थिति में क्रिसान के हित के लिए कई राज्यों में कानुन पास किये । इसमें शुरू में 
किसाल के विरुद्ध अदालती कार्यवाही स्थगित की गई और भूमि का अन्तरण रोका 
गया। अगला कदम व्याज का बोका कम करने का था। कई राज्यों में दामदुपत का 
सिद्धान्त लागू किया गया जिसके अनुसार व्याज की कुल रकम मूलधन से ज्यादा नहीं 
हो सकती थी । इसके बाद स्वेच्छा से ऋण की रकम कम करने की व्यवस्था की 
गई । पंजाब-ऋण-समभझौता-प्रधिनियम, १६३४ में पास किया गया जिसके अन्तगंत 
प्रमभौता बोर्ड ((१000॥200॥ 980श0) स्थापित किया गया जो ऋण॒दाता व 
ऋणी में आपसी स्वीकृति से:ऋण की रकम घटाने में मदद करता तथा उसे किद्तों में 
बुकाने का समकौता कराता । ऐसे अधिनियम बंगाल, आ्रासाम व मद्रास राज्यों में भी 
ने। वाद में ऐसे अ्रधिनियमों में 'स्वेच्छा' के स्थात्त पर अनिवार्यता' का भी प्रयोग 
किया गया । हर, | 

ऋण-सममोता-बोर्डो को मध्य-प्रदेश, बंगाल, मद्रास व पंजाब में पर्यात सफलता 
मिली । लेकिन घटी हुई रकम के चुकाने के साधन भी किसान के पास न होने से 
कठिनाई बत्ती रहो । फिर जब तक किसान ऋण की अन्तिम किश्त न छुका देता तब 
तक उप्ते दूसरी जगह से ऋण नहीं मिल सकता था । 

(३) महाजनों पर तियंत्रश--१६३० के बाद विभिन्न राज्यों में महाजनों की 
हरकतों को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये जैसे उनके लिए लाइसेंस लेना व 
रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया, हिसाव किताब का नियमत किया गया झौर 
गाज की अधिकतम दरे निर्धारित की गई । 

(४) सरकारी साख व सहकारों साख का विकास-किसानों वी साख की 
व्रवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने तकावी वॉटना चाज्नु किया | १८घरे के कानून 
अन्तर्गत दी्घ-कालीत एवं १८८४ के कानून के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋणों की 
पवस्था -की गई ) लेकिन इनसे विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि किसान अपनी 
वावश्यकताओं के लिए साहुकारों पर ही निर्भर रहा । 

वीसत्रीं शताब्दी के आरम्भ से सहकारी साख श्रान्दोलन का संगठन क्रिया गया 
जसके प्रन्तर्गंत सहकारो साख समितियाँ गाँवों में श्रल्पध-कालीन ऋण देने के लिए 
वापित की गई और भूमि-बंधक बैंक दीघं-कालीन ऋण देने के लिए स्थापित किये 
ये। इनका विस्तुत विवररा झगले अध्पाय में किया गया है । 

समालोचना 
ग्रामीण ऋण-प्रस्तता के कप्र करने के सरकारी प्रयत्नों में विशेष सफलता नहीं 


६ मे 2 
ू र्् ग्रध्याव॑ 
१५६ चौवीसरवी ६ 


मिल पाई है। व्याज को दरें कम नहीं हुई हैँ । महाजन पर नियंत्रण स्थापित नह के 
प्राया है। किसी न किसी झूप में उसको हरकतें श्राज भी चायू हैं। यदि वह व्याज का 
लेता है तो ऋण की रकम बढ़ाकर लिखता लेता है। कामूर्तो से बचने के लिए महाजन , 
ने केवल ऐसे ही किसानों से लेन-देन जारी रखा है जो पुराने और विश्वसनीय हैं. भौर 
न्यायालय में नहीं जायेंगे । इससे साख की पूर्ति कम हो गई है भर अनेक किसानो 
आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिलता ४ 

ऋण कम करने व शेप रक्रम के चुकाने में भी विशेष सफलता नहीं मिल पाई &, ु 
पर्योंकि निर्धारित की गई रकम को छुकाने के साथेन भी उसके पास नहीं हैं। “०... 
भूमि बंधक वेंकों द्वारा भ्रस्िम भुगतान की व्यवस्था की जाती तो ऋण-अस्तता रे 
समस्या के हल होने में मदद मिलती । 

जहाँ तक तकावी का प्रशइन है पहले कहा जा चुका है कि वह 'कृपको के लिए *ह। है 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। सरकार ने सिफे ३३% ऋण प्रदान क्रिया है। सह 
साख ग्रान्दोलन ने भी वहुत कम प्रगति की है | सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार. समितियों 


कप श्ः ० 2. काम करने 9 
ने सिर्फ ३११९ ऋण प्रदान किया हैं। श्रत; इस दिशा में बहुत कुछ के करन 
* वाकी है । पे 


का 


सुझाव 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि हमें भारतीय कृषि की दक्षा ठीक करती है 
तो किसान को ऋण से मुक्त करना पड़ेगा । ऋशणा-प्र॒स्तता एक गहरा शोर गे ग्रस्तता एक गहरा ओर गम्भीर हा 
है। महाजनों के नियंत्रण तर ऋण कम करने के अन्य कानूनों से इसका स्था्ी ८ 
सम्भव नहीं है । हमें रोग की जड़ उलाड़नी होगी । उसके लिए किसान की झा 
बढ़ानी होगी और साथ में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक व सामाजिक क्रान्ति लानी होंगी 2 
उसकी समस्त आदतों को बदल दे । ऐसा करने के लिए निम्भ सुझाव 
सकते हैं :-- 
(१) पुराने ऋण्यों की प्री जाँच की जाय और उनको जहाँ तक सम्भव हो सर 
3/2घमाप किया जाय । यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऋणदाता मे कृपक से. काफी 


रकम बंसूल कर ली है और लगातार उसका झोपण करता-रहा है तो वाकी का ऋण 
अनिवार्यत; समाप्त कर दिया जाय। 


विशेष परिस्थितियों में ऋणों की किद्तों में चुकाने की व्यवस्था की जाय और ई 
सम्बन्ध में भूमि बंधक बेंकों की सहायता ली जाय । -. 

(२) कृषक को भूमि का मालिक बनाया जाय। गाँवों में सहकारी सेवा सर्मितिं 
स्थापित करके कृपकों के लिए खाद, बीज, औजार विक्की श्रादि की व्यवस्थ आदि की व्यवस्था की जर्ये 


(३) किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों: * 
र आधारित ग्रामी 
विकास किया जाय ॥ 





शा 
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(४) गाँवों में प्रचार द्वारा सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त किया जाय और हर 
प्रकार का सामाजिक अपव्यय रोका जाय । 

(५) बचत आन्दोलन द्वारा ग्रामीण जनता को बचाने के लाभ समभायें जाँय और 
बचत एकन्र करने के लिए उपपुक्त एजेंसियाँ बढ़ाई जाँय | स्टेट बेंक इस दिशा में काफी 
का कर सकता है। 

(६) ग्राम-पंचायतों को मजबूत बताया जाय और गाँव के भंगड़ों को पंच-फैसले से 
तय किया जाय ताकि मुकहमेवाजी पर किया जाने वाला खर्च कम हो सके । 
यदि उपयुक्त सुझावों को कार्यान्वित किया गया तो ऋण-अस्त किसान ऋण-मुक्त 
होकर स्वतंत्रता की साँस ले सकेगा, कृषि एक लाभकारी घन्धा बन सकेगी और भारत 
वें एक प्रगतिशील, उत्साही व सम्पन्न कृपक-वर्ग का उदय होगा। स्मरण रहे कि 
ग़मीण ऋणा-ग्रस्तता की समस्या का स्थायी हल तभी हो सकेगा जब कि कृपक की 
मस्त सामाजिक व झ्ार्थिक परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवतंन कर दिया जायगा । 

7ह अन्दरुसी रोग है, इसलिए ऊपरी मरहमपद्ठी व इलाज से काम नहीं चलेगा । श्रतः 
ह़ान्तिकारी सुधार व परिवर्तेन की आवश्यकता है। हे 
रिजवे बेंक व ग्रामीण दित्त-व्यवस्था ह ह 

भ्रन्‍्य देशों के वे-्द्रीय वैकों की तुलना में भारत के रिजयं बेंक को यह “विशेषता 
एही है कि इसने ग्रामीण वित्त में महत्वपूर्ण भाग लिया है। ऐसा करना श्रावश्यक भी 
ग क्योंकि भारतीय अथ॑-व्यवस्था का प्रमुख प्राधार कृषि है जिसके लिंए साख की, 
गुविधायें बढ़ाई जानी चाहिएँ । प्रारम्भ से ही रिजवं बैंक अधिनियम में एक कंपि साख 
चभाग (6 20पराप्राश्ा (४९७ 7060श/7०7) स्थापित करने की व्यवस्था 
ही गई जिसके निम्न कार्य रखे गये :-- 

“(थ्र) कृपि साख के तमाम प्रश्नों का श्रध्ययत्त करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी 
खना और केच्रोय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बेकों व॑ अन्य बेकिंग 
गठनों से विचार-विमर्श के लिए तैयार रहना, (शा) कृपि साख के सम्बन्ध में बैंक के 
कार्यो व इसके राज्य सहकारी बेकों व श्रन्‍्य दूसरे बेंकों या संगठनों से, जो कृषि साख 
$ व्यवसाय में लगे हुए हैं,-सम्बन्धों में ताल-मेल बठाता ।” े 

रिजव॑ बैक के सुझाव पर भारत सरकार ने १६४४ में ग्रामीण वेकिंग जाँच समिति 
नेयुक्त की जिसने ग्रामीण क्षैत्रों में वेकों के विस्तार के लिए कई सिफारिशें पेश की ।* 
़बरी, १ ६५१ में आमीश वित्त में अपना भाग निश्चित करने के लिए रिजव॑ बेंक ने 
क सम्मेलन ([#0िग्रथ] (णाशिशाए०) बुलाया जिसमें इस सम्बन्ध में बहस 
गे गईं। सम्मेलन ने निर्शाय किया कि रिजव॑ बेंक को ग्रामीण साख के क्षेत्र में ज्यादा 
'भावएूरा भाग लेना चाहिये । इस सम्बन्ध में 'बैधानिक कठिनाइयाँ दर करने पर जोर 
देया गया । इसी सम्मेलन ने एक भ्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण का सुझाव. 

हर 
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दिया । यह सर्वेक्षण सन्‌ १६५१ के श्रन्त में चालू किया गया और कल 
सन्‌ १६५४ में .इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई । इसमें ग्रामीण साख को हि 
विस्तृत जांच की गई और कहा गया कि सहकारिता आन्दोलब को सबल वा - 
की आवद्यकत्ता है । ग्रामीण साख की एकीकृत योजना ([76टा96व0 तब 
ण एपव। (४८०४) का सुझाव दिया गया जिसमें सहकारी संगठन मैं रा. 
सामेदारी, साख व गेर-साख दोनों क्षेत्रों में सहकारी विकास एवं कर्मचारियोंके प्रशिेत 
पर जोर दिया गया । नई योजना को कार्यान्वित करने के लिए रिजव॑ बेंक को कैदी 
स्थान दिया गया 
रिजर्व बैंक द्वारा विनीय सहायता--रिजवं बैंक कृपकों को प्रत्यक्ष रुप से वि - 
प्रदान नहीं करता है। राज्य सहकारी बेंकों के मार्पत यह साख किसान तक पहुँचाती ह 
है | इनको रिजवे बैंक की तरफ से अल्पकालीन साख या तो पुनर्कंटीती (6: न 
00075) के रूप में मिलती है श्रथवा अग्रिम (80ए०॥065) के रूप में मिलती 
है। पुनर्कटीती व श्ग्निम की सुविधाओं का विवरण नीचे दिया जाता है। वि 
धारा १७ (२) (श्र) के अन्तर्गत वास्तविक व्यापारिक सौदों से उत्पन्न प्रॉमिसरी , 
नोट व बिलों की, जो ६० दिन में परिपक्व होते हैं, पुनकंटौती की व्यवस्था की गई है। 
धारा १७ (२) (व) के भ्रन्तगंत १५ महिने में परिपवव होने वाले उन प्रॉमिसरी 0 
व बिलों की पुनर्कंटौती की व्यवस्था की गई है जो मौसमी कृषि कार्यो या फेल की 
बिक्री के लिए बनाये गये हैं। इस धारा के नीचे मिश्रित कृषि व परिनिर्माण का 
(?70065॥॥९2 300ए(89) भी ज्यामिल किये गये हैं । भा 
घारा १७ (४) (ह) के अन्तर्गत स्वीकृत बिल व प्रॉमिसरी नोठों की जमा थे ; 
अग्रिम (80५४॥088) देने की व्यवस्था की गई है । हे 
जिन राज्यों में सहकारिता ग्रान्दोलन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया है 
उनमें बेंक इन बिलों व प्रॉमिसरी नोटों की जमानत पर राज्य सहकारी बैंकों की के 
तभी देता है जब कि राज्य सरकारों की तरफ से पूरी गारन्दी दे दी जाय । व्यवहार मं क्‍ 
थे ऋण १२ महिने के लिए मिल जाते हैं । | गा 
भध्यप्त-कालीन ऋण (/००तघा-ाछ्ाा [,0क9--घारा, १७ (४५) 
अन्तर्गत राज्य सहकारी बेंकों को राष्ट्रीय कृपि साख (दीघ॑-कालीन) कोप व राष्ट्रीय कि 
साख (स्थायीकरण) कोप में से मध्यम-कालीन साख उपलब्ध होता है । इसके लिए 
बैंकों को एक अच्छे हस्ताक्षर की और व्यवस्था करनी पड़ती है | इन ऋणों की अबर्धि 
१५ महिने से ५ वर्ष तक की होती है । * ् 
दीर्घ-कालीन ऋण ([,0॥8-'&77 ,02॥5)--(झञ) रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि 


शाह (दीघें-कालोन) कोप में से केन्द्रीय भुमि बंधक बेंकों को दीर्घ-कालीन ऋण 
!है) ३) कर्क जज का 


छ' 
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(आ) रिजयं बेंक राज्य सरकारों को दीर्घ-कालीन ऋण देता है ताकि वे सहकारी 
साख संस्थाओं की शेयर पूजी में हिस्सा ले सके। 

(इ) रिजवं बेंक केन्द्रीय भूमि बंधक बेकों के ऋण-पत्र (कुल रकम के २०% तक) 
खरीद सकता है | रिजवं॑ बैंक अल्यकालीत व मध्यमकालीन साख रौज्य सहकारी बैंकों 
को रियायती दर पर देता है जो बेंक रेट से २५: कम होता है । इस समय यह २% है 
क्योंकि मई सन १६५७ में वेंक रेट ४%, हो गई थी। यह दर मौसमी कृषि कार्यो व 
फसलों की विक्नी के लिए दिये गए अल्पकालीन ऋणों पर लागू होती है । 

मद्रास जैसे राज्यों में जहाँ सहकारिता आन्दोलन का काफी विकास हो चुका है। 
राज्य सहकारी बेंक केन्द्रीय सहकारी बकों को २३% व्याज की दर पर उधार देते हैं 
जो बाद में सहकारी साख्न समितियों को ४३% व्याज पर उधार देते है शरौर भ्रन्‍्त में 
_ क्षपक तक ऋरण ६ है ब्याज की दर पर पहुँच पाता है। रिजव बेक सहकारी साख 

संगठन में आवश्यक सुधार करके व्याज की दर घटाने का इच्छुक है । 

वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा रिजर्व बेंक निम्न काय॑ं भी करता है :--- 

(१) सरकारी बैकों का निरीक्षण--दिसम्बर, १६५२ से रिजर्व बेक ने सहकारी 
बैंकों का निरीक्षण चालू किया है ताकि सहकारी साख की मश्नीवरी सुधारी जा सके । 

(२) कृषि साख पर स्थायो सलाहकार समिति ( 5क्षाता8 86एं४०७ 
(०फ्रारा।66 था 8 870एप्राक्वे (।००।)-जुलाई १६५१ में रिजर्व बैंक 
को कृपि साख से सम्बन्धित मामलों व श्रन्य सहायक विपयों पर सलाह देने के लिये 
एक संमिति नियुक्त की गई थी। इसने सहकारी बेंकों को उचित स्तर अपनाने में 

सहायता पहुँचाई है । पहले इसमें १४ सदस्य थे लेकिन श्रव पुनसंज्धठन के वाद सिर्फ ६ 
सदस्य रह गए हैं । रिजर्व बैंक के प्रयत्नों से कई राज्यों में सहकारी बैंक स्थापित किये 
गए हैं और शेप में उनका पुनर्सज्ञखन किया गय्रा है। यही नहीं" बल्कि इसके प्रव॑त्नों से 
केन्रीय सरकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी साथ्च समितियों, व भूमि वन्धक बैंकों की 
वित्तीय एवं प्रशासनीक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है । ; 

(३) सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण-१६४२ में बेंक ने अखिल-भारतीय प्र 
केन्द्र, पूनरा में स्थापित किया जिसका नाम सहकारी ट्रेनिंग कॉलेज रखा गया । यहाँ ऊँचे 
व. मध्यम-स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण के लिए एके केन्द्रीय, 
समिति स्थापित की गई। नवम्बर १६४३ में सहकारी रिजर्व वेंक व भारत सरकार दोनों 
ने मिलकर इसकी स्थापना की । इस समिति ने विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
के लिए योजना बनाई है । उच्च स्तर के कर्मचारियों को पूना में प्रशिक्षण मिलता है। 
पूना, मद्रास, रांची, इन्दौर व मेरठ में मध्यम-श्रे सी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने 
के केन्द्र चानु किए गए हैं । ये केन्द्र सहकारी बिक्री में अल्पकालीन कोर्स कीं भी व्य- े 

 वस्था रखते हैं ।, ८ विकास स्तर के सहकारी अफसरों के ट्रेनिंग केन्द्र भी चालू किए : 


शिक्षण 
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गए हैँ. जो हिमायतसागर, ( हैदराबाद के समीष ) तिरुयठी (आंक्रन्अदेश), भावनगर 
(बम्बई), कल्याएी (पश्चिमी बंगाल), घुरी (पंजाब), फैजाबाद (उत्तर प्रदेश), गोपालि- 
पुर (उड़ीसा) व कोष (राजस्थान) में स्थित हैं । भारत सरकार इन्हे बित्तीय सहायता 
देती है । २०५०५ 
इस प्रकार रिजर्व बैंक ग्रामीण वित्त-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग ले रहा हैँ | पहल 
इसका कार्य सलाह आदि देने तक सीमित था लेकिन कुछ वर्षा से इसने पर्यात 
वित्तीय साधन सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध किये हैं ताकि कृपकी तक आवश्यक वित्त 
पहुँच सके । इतना कार्य दूसरे देशों में किसी भी केन्द्रीय वेंक ने श्रभी तक नहीं 
किया है । 
स्टेट बैंक व ग्रामीण वित्त-व्यवस्था 
प्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सबसे महत्वपूर्णा सिफारिश 
यह थी कि भारत के इम्पीरियल वेंक पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रथापित करके स्टेट 
बैंक चालू किया जाय। व्यापारिक वंकों ने ग्रामीण साख में सदा से ही रुचि नहीं 
दिखलाई थी । उन्होंने सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल ०६% ऋण फकिसान को 
प्रदान किया था। इम्पीरियल बेक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक था । इसलिए 
इसके साधनों का उपयोग ग्रामीण साख की सुविधायें बढ़ाने के लिये उपयुक्त समझा गया 
और दिसम्बर, १६५४ में श्री सी० डो० देशमुख ने भारतीय संसद में इम्पीरिल बैक ' 
पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित करके स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के तिर्माण का सरकारी 
निशंय घोषित किया। मई, १६४४ में स्टेट वेंक श्रॉफ इन्डिया कानून पास हो गया 
और १ जुलाई, १६५४ से स्टेट बेंक स्थापित हो गया । 
शुरू में इम्पीरियल बेंक के भारत स्थित लेन-देन को स्टेट बैंक ने ले लिया । इसे 
आमीण साख को एकीकृत योजना (062780०6 50॥०॥४88) को कार्यान्वित करने का 
भार सौंपा गया। स्थापना के प्रथम पाँच वर्षों में ४०० श्रतिरिक्त जाखायें खोलने का 
लक्ष्य रखा गया ताकि ग्रामीणा क्षेत्रों तक में बैंकों की सुविधायें पहुँच सकें । 
स्टेट बैंक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय साधन प्रदान करेगा ताकि कृषि साख की 
सुविधायें बढ़ सकें । साथ में यह आ्रमीण वचत को एकत्र करने में भी मदद पहुँचायेगा । 
योज॑ना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पर व्यग होते से जनता की झागदनी 
बढ़ेगी । इसलिए बचत के एकत्र करने की श्रावश्यकता बढ़ जायगी। अतः स्टेट बैंक 
अपने विशाल साधनों से कृषि साख के क्षेत्र में ज्यादा भाग ले सकेगा | | 
. स्मरण रहे कि स्टेट बेंक ग्रॉफ -इन्डिया को अन्य व्यापारिक वेंकों के सब, काम करने 
का अधिकार होगा । यह देश के मुद्रा बाजार का शिरोमणी रहेगा। अतः यह एके 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा और व्यापार, कृषि, 


; , उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में पू जी का 
वितियोग फरेगा ताकि देश का झ्राथिक विकास हो सके |. “० 3 


ग्रामीण वित्त ई६१ 

प्रगति--सितग्वर १६५६ में स्टेट बेंक आँव इन्डिया (सहायक बेक) अधिनियम 
पास हो गया है जिसके अनुसार निम्न बड़े व राज्यों से सम्बन्धित बेंक ( 88/6- 
2359009९0 [37758) स्टेट झाँव इन्डिया के सहायक वना दिये गये है । इन बेंकों 
के नाम इस प्रकार हैं---दी बेंक गॉँव बिकानेर, दी वेक आँव इन्दौर, बेंक आँव जयपुर, 
बेंक श्रॉव मैसूर, वेंक श्रॉव पटियाला, दी द्वावनकोर वेंक, स्टेट बेंक आँव हैदरावाद और 
स्टेट वेंक श्रॉव सौराष्ट् 

स्टेट बैंक से निकटतम सम्बन्ध होने से ये बेंक जनता की ज्यादा अच्छी सेवा कर 
सकेंगे । भुगतान की सुविधायें ज्यादा सुलभ हो सकेगी । 

३१ मार्च, १६६० तक इसने कुल" ३५६ शाखायें स्थापित कीं जिनमें से ज्यादा- 
तर बेंकों की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में चालु की गई । 

१६५६-६०: में स्टेट बेंक ने विक्नी व परिनिर्माण सहकारी समितियों को वित्तीय 
सहायता प्रदान की । इसके लिए माल को गिरवी रखा गया | १०७ बिक्री व परि- 
निर्माण समितियों को लगभग २ करोड़ रू का ऋण स्वीकृत हुआ । ३० सितम्बर, 
१६४६ तक ६ सरकारी चीनो फैक्टरियों को लगभग २"५ करोड़ रु० का ऋण 

- स्वीकृत हुआ । | ; 
कृषि वित्त के प्रव्नों पर सलाह देने के लिए वृत्त ताल-मेल समितियाँ ( (॥28 
(०.जका9॥।० (०ग700०65 ) कलकत्ता, नई दिल्‍ली, मद्रास, और वम्बई 
में स्थापित की गई हैं । 

' उपयुक्त प्रगति-विवरण से स्पष्ट है कि स्टेट बेंक विक्नी का उत्पादन सम्बन्धी सह- 
कारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है। इस प्रकार यहं सहकारिता को गैर-साख 
के क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये प्रयत्तशील है जो एकीकृत योजना में स्वीकार किया है। 
गोदामों की व्यवस्था बढ़ने से स्टेट वेंक और भी ज्यादा साख की सुविधायें प्रदान कर 
सक्रेगा | इस प्रकार गामीण बचत एकत्र करके श्रीर साख की सुविधाएँ बढ़ा कर यह्‌ 
ग्रामीण श्र्थ व्यवस्था को समुझत करने में सहायक होगा । 

ु प्रइन (अध्याय २३ व २४) 
एाएशनआाए ० एग्ु2शीशा), फि. 6. 

() ज़रा ब्वाल गील गराकी। बशथाएं85 था जा वा फा0ंशेंणा ण॑ गहा70पर- 
चपिवे गिक्षाएल वी प्रतेंक ? फिक्षां॥8 शी बपेल्वुपघ०9, थेणाह शांत ए0पा 
50826805, 7 8॥9ए- (955, आंग्राँक्षा पुए०४ांणा गा 952) 

(2) 98०0६४ 6 णा्ाशा) ० बशाप्परापाबों ग्रशाप्शगाड्ट गी पञवाेंब धात॑ 


5ए88९७६ प्राधषषता०४ ॥0 पगए/076 वी. (959, शागांववा पुएथआणा 77 960 
$ ह४0 47 84 एशंएशशआंज 4959) 





4, एाणात क्वात छण्ड्राएउ४ छद्यातिग ड़  प09 00778 959, 9, 47, / 
2. पाचाव बात एश०87088 ण ए9क्ापीहड ग77 प्राधं॥ 7007708 959, 2, 48, 


१६२ सीवीघपवां प्रध्याय॑ 


(3) जगा द्वार त6 बहलाल॑०५ एी सातवां जिक्षाएह वी वात 2? ॥050788 
चीणा गराए्यी5 वात 006०६. (807एॉशा।०॥, 950) 
#ट्ात छगरार्लाआॉफ हि. 6. & 8, 80. 

(॥) जा उर्णगरयाा5$ ए0ए0 एण0 7९९०ग्रगलातवे 60 (९0 5000 0०ए००- 
गाह्या 0 हशए०णापायों शक्षोएलातवाह की उपाय व00॥4 २ |! 

(954, झा ॥ 956) 

(2) शा 5 धाल व907क्वाए४ ए ए०-0फधकाॉएट गरधापला॥ाडहु का [9 
एएथं ९०णाणाए 0 गाते ? शाव्रा 276 ॥0 वरएपंह5 वी गा्तताह ॥ 7707 
जांव९५७76॥7 बाएं 50006५४७॥ 2? 5078865 7शा0065. (957) 

सन्दर्भ ग्रन्थ 

(।) ॥708 4960, (:॥. 22. 

(2) एव 276 ?7028705$ 0 फेक्कायाए वी 08 तंप्रावाह 4959. 

(39) श्रानातंत्र रेप एाल्यी। हतए०ए 00्राग्ातरट र९एणा,. 954 
(२९६९:४९ ऐद्याएं 06 ॥708) 


(4) 70७ ए6९४श४९७ छद्चागए 0 ]709--४#एण]द्रांणा$ बात फ्रणापथा।?, जप), 
]959, (३. ५], 9. 70-92. 


पच्चीसवाँ श्रध्याय 
भारत में सहकारी साख आन्दोलन 


“सहकारिता असफल रही है, परन्तु सहकारिता सफल होनी चाहिए ।”* 
--(प्र० भा० ग्राम्य साख सर्वेक्षण) 


सहकारिता का अर्थ - सहकारिता आशिक दृष्टि से दुरबंल व्यक्तियों के उस संगठन 
का नाम है जो स्वेच्छा से आर्थिक हितों की पूति के लिए वनाया जाता है। इससे 
पारस्परिक सहायता, त्याग, झात्म-निर्भरता एवं मित्तव्ययता श्रादि गुणों का विकास 
होता है । मैकलागन समिति के अनुसार, “सहकारिता का सिद्धान्त बहुत संक्षेप में यह है 
कि एक अकेला व शक्तिहीन व्यक्ति दूसरों के योग एवं नंतिक विकास तथा पारस्परिक 
सहायता से अपनी सामथ्यं के अनुसार वे भौतिक लाभ प्राप्त कर सके जो घनी व 
शक्तियाली व्यक्तियों को मिले हुए हैं, श्रोर इस प्रकार श्रपनें सहज ग्रुणों का पूर्ण रूप 
से विकास कर सके । शक्तियों के मेल से भौतिक समृद्धि मिलती है एवं संगठित कार्य 
से आत्म-निर्भरता बढ़ती है शऔर इन प्रभावों की अन्तर-क्रिया से यह झाग्या की जाती 
है कि एक ऊँचे व श्रधिक समृद्ध जीवन स्तर की सफल प्राप्ति होगी जिसे उन्नत 
व्यवसाय, उन्नत कृपि व उन्नत जीवन कहा गया है ।। 
सहकारिता का प्राज सर्वत्र बोलवाला है। सहकारिता को पूजीवादी एवं समा- 
जवादी दोनों व्यवस्थाओं से उत्तम माना गया है। इसमें व्यक्तितत लाभ की भावना 
का स्थान सार्वजनिक सेवा ले लेती है-। प्रतियोगिता की जगह सहयोग होने लगता है 
और व्यक्ति स्वयं अपने संगठन व मेल द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने लगते 
हैं। अ्रतः तौकरशाही का खतरा समाप्त हो जाता है, जो समाजवादी व्यवस्था में उत्पन्न 
हो जाता है | इस प्रकार सहकारिता एक व्यापक विचारधारा है जो भ्राधुनिक युग की 
' समस्याओं को हल करने का दावा करती है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते 
' हुए श्राथिक समृद्धि व सार्वजनिक कल्यास श्प्त किये जा सकते हैं । 
“सहकारिता के सिद्धान्त प्रत्येक भ्राथिक क्रिया में लाइ किये जा सकते हैं। विभिन्न 
देशों में विभिन्न समयों में सहकारिता के प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। भरट ब्रिटेन ने 
उपभोग्य सहकारिता, जमनी ने साख सहकारिता, डेन्‍्माके ने दुग्ध व्यवसाय में सहकारिता 
एवं कनाडा ने सहकारी क्षिक्ी में विशेष प्रगति की । १ भारत में भी सहकारिता आन्दोलन 


.. 6 ए८णा०ां6$ ]ग0ीशा #& 8 0प्रपा९-ि्यागड 48५ शा ३ रद 
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१६४ पचीसनयाँ प्रध्याय 


सर्वप्रथम शिक्षित व ऋगणग्ररत किसानों को महाजनों के चंग्रन से निकालने के लिए 
प्रारम्भ किया गया । अतः यह प्रमुखतया एक साप्त श्रासदोलन हो गया श्रौर जर्मनी 
के प्रयोग मे विधेप प्रभावित हुआ । भारत की ज्यादातर सहकारी समितियाँ रंफिसिन 
शुल्ज-डिलिद्श नमूनों की हैं। इसलिए इनका संक्षिप्त परिवय देना झावश्वक है । 

कृपि साख समितियाँ रैफिसिन नमूने पर बनी है जिसकी निम्न विशेषताएँ हैं।--- 

(१) सीमित क्षेत्र, (२) हिस्सों का न होना या बहुत छोटे होना; (३) प्रस्तोमित 
दातवित्व; (४) उत्पादक कारों के लिए ही ऋषण) देना; (५) सधिक समय के लिए ऋण 
देना भर साथ में किस्यतों में चुकाने की सुविधा; (६) स्थायी सुरक्षित कोप; (७) मुनाफे 
की भावना का लोप; (८) प्रजातान्त्रिक व अर्वत॒निक प्रवन्ध; (६) नंतिक व भौतिक 
समृद्धि पर समान वल । 

शुल्ज-डिलिदश नमूने की समितियाँ निम्न विशेषताएँ रखती हैँ--.. 

(१) विस्तृत कार्य क्षेत्र; (२) शेयर पूजी वा होना; (१) सीमित दायित्व; 
(४) भल्पकालीन सास व्यवस्था; (५) लाभांग का वितरण; (६) लाभाज॑न की छूट; 
(७) वैतनिक प्रबन्ध; (८) व्यावसायिक पश्ष पर अधिक बल देना । इस प्रकार के नमूनों 
में काफी अन्तर है । रैफिसिन पद्धति कृपि समितियों के लिए उपयुक्त मानी गई है और 
शुल्ज-डिलिट्श पद्धति गैर-कूपि समितियों के लिए अच्छी समझी गई है । रंफिसिन व 
शुल्ज-डिलिट्श जमंनी में सहकारिता आन्दोलन के संस्थापक थे। सहकारी समित्तियाँ 
उन्हीं के नामों से पुकारी जाती हैं । | 


भारत में सहकारिता के विकास का संक्षिप्त इतिहास 

भारत में सहकारी कृषि वेंकों की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव सर विलियम 
घेडरवन शऔर श्री महादेव गोविन्द रानाडे ने ला रिपन को १८८२ ई० में दिया 
था। १८६७ ई० में मद्रास के एक उच्च राज्याधिकारी सर फ्रॉडरिक मिकलसन नें 
रंफिसित प्रणाली के ग्रामीण सहकारी वेंकों की स्थापना की सिफारिश की और १६०१ 
की अ्रवाल-जाँच समिति ने इसका समर्थन किया | इसी वर्ष लार्ड कर्जन की सरकार ने 
सर एडवर्ड ला की भश्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसकी सिफारिशों के श्राधार , 
पर १६०४ का सहकारी साथ समितियों का फानुन पास किया गया। इसके अनुसार 
कोई भी १० वयस्क व्यक्ति एक सहकारी समिति बना सकते थे । वास्तव में भारत में 
सहकारिता का विकास इस कानून के बाद से ही नियमित रूप से हुआ | लेकिन शीघ्र - 
ही इस कानुन की ४ कमियाँ सासने श्रार्पी--- ह 

(१) इसमें साख के अलावा अन्य समितियों को कानूनी संरक्षण चही मिला था 

(२) इसमें केन्द्रीय संगठनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं की गई थी | 





4. वगतांचा। 800707708 - वार & खेबधाथा, ?. ]23--]24, 


भारत में सहंकारी साख आन्दोलन ३६५ 


* (३) ग्रामीण समितियों में अ्सीमित दायित्व के साथ साथ लाभ के वितरण की 
' व्यवस्था न होने से कठिनाई हो रही थी । 
(४) समितियों का ग्रामीण व शहरी, दो भागों में वाँठा जाना गवैज्ञानिक व 
ग्रसुविधाजनक प्रतीत होने लगा । 
इन कमियों को दूर करने के लिए १६१२ में एक और कानून बनाया गया जिसमें 
गैर-साख समितियों जैसे क्रय-विक्रप समितियों, बीमा व भवन-निर्मारण ग्रादि समितियों 
: की व्यवस्था की गई। इसमें पारस्परिक नियंत्रण व हिंसाव की जाँच के लिए समितियों 
के संघों व साख प्रदात करने के लिए केस्द्रीय व प्रान्तीय सहकारी बैंकों की व्यवस्था 
की गई । इसने समितियों का भेद दायित्व के श्राधार पर किया--सी मित दायित्व वाली 
समिंतियाँ व अ्रसीमित दायित्व वाली समितियाँ---जों ज्यादा दैज्ञानिक था। १६१२ के 
: कानून में असीमित दायित्व वाली समितियों को लाभाँश वितरित करने को भी इजाजत 
दी गई। १६१२ के बाद सहकारी समितियों की संख्या व सदस्यता में तीन्न वृद्धि हुई । 
पंजाब, बग्वई व मद्रास में विशेष प्रगति हुई । गैर-साख समितियों की संख्या भी बढ़ी । 
सन्‌ १६१४ ई० में सर एडवर्ड मंकलेगन की अ्रध्यक्षता में सहकारिता आन्दोलन 
के पुननिरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की गई जिसने अन्य अनेक सुधारों के 
साथ आन्दोलन में गैर-सरकारी सहयोग प्रास करने की राय दी। १६१६ के सुधार 
कानून के अन्तर्गत सहकारिता एक प्रान्तीय विषय हो गया जिसका प्रशासन निर्वाचित 
भंत्री करने लगे । तत्परचात श्रलग-अलग प्रान्तों में भ्रलग-अ्ललग काइन बनाये गये । 
परन्तु 'भारत सरकार इस आन्दोनन के विकास में दिलचस्पी लेती रही और १६३४ में 
रिजव॑ बैंक के कृपि-साख विभाग की स्थापना की गई। इस बीच में १६१९६ में राज- 
: क्ीये क्रपि आयोग और १६३१ की भारतीय वेंकिग-जाँच समितियों ने अनेक सुझाव 
दिये परन्तु सबसे महत्वपूर्ण सुझाव १६४४ में नियुक्त सहकारी श्रायोजन समिति ने 
दिया । इसने सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को वहु-उद्दे इय समितियों में बदल 
- दिया जाना चाहिए और आगामी दस वर्षो में ५०% गाँवों और ३०% ग्रामीण जनता 
को श्रानदोलन का लाभ मिलना चाहिये । १६५९१ में रिजवं वेक द्वारा नियुक्त “संचालन 
' समिति” ने ग्राम्य साख व्यवस्था की विस्तारपूर्वक जाँच की | इस समिति का प्रति- 
चेदन दिसम्बर १६५४ में प्रकाशित किया गया। समिति ने “सहकारिता में राज्य की 
साक्रेदारी” के आधार पर ग्राम्यं साख की एकीइछत योजना का सुझाव दिया है। हम 
अगले भ्रष्याय में इस समिति के सुझावों का वर्णन करेंगे । 
कोलम्बो योजना के सलाहकार सर मात्कस डालिग ने ६ ६५७ में भारत 
सरफार को एक रिपोर्ड पेश की जिसमें उन्होंने हवितीय पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रमों 
,. . नाप 859००५ ० (०-०एशर्थाए० ए[०एलाशा: ग 0प्रंव-र्थ- - 
जिबागगए, 957. 


३६६ पद्चीसर्वा अध्याय 


की रोशदी में सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति की जाँच की श्रौर भावी घिकास के लिए 
आवद्यक सुझाव दिये । इन्होंने बहुत बड़े भाकार की प्राथमिक समित्तियों की स्थापना 
को रफिसिन पद्धति के विरुद्ध माता है और 'बचतः बढ़ाने पर विद्येप बल दिया है। 
साथमें सर माल्कम डालिग ने अत्यधिक सरकारी साभेदारी को अनुपयुक्त माना है। 
इन्होंने प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है । इनके सुझावों पर विस्तार से अगले अध्याय 
में लिखा जायगा । 


हाल ही में जून, १६६७० में वेकुठलाल मेहता समिति ने सरकारी सश्ख के प्रदव 
पर अपने सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार उन काइतकारों को भी साख फी सुविधा देने 
की सिफारिश की गई है जिनके पास स्वयं की भुसि नहीं है। इस समिति के सुझावों 
का विवरण भी अगले भ्रध्याय में किया गया है। 


भारत में सहकारिता का वर्तमान हाँचा--भारत में स्थापित सहकारी समितियों 
को हम मोटी तौर पर दो भागों में वाँट सकते हैं--अ्राथमिक और केन्द्रीय ॥ श्राथमिक 
समितियों का सम्बन्ध सीधा अपने सदस्यों से होता है। केन्द्रीय समितियाँ, जिनमें संध, 
केन्द्रोय (जिला) बेड्डू श्र राज्यीय वैड्डू होते हैं प्राथमिक समितियों की सहायता करती 
हैं। प्राथमिक समितियों को पुनः दो भागों में वाँदा जाता है, यथा साख-समितियाँ और 
गैर-साख समितियाँ । इन दोनों श्रे शियों में कृषि और गैर-कृषि समितियाँ होती हैं । 
गर-साख कृषि समितियों का सम्बन्ध खाद, वीज, औजार तथा मश्नीनों के क्रय-विक्रय, 
पशु-पालन, सिंचाई, चकवन्दी तथा सहकारी हाट-ब्यवस्था झ्रादि से होता है । 
गैर-साख गैर-कृषि समितियाँ उपभोक्ता भण्डार, भवन निर्माण, दस्तकारों को कच्चे माल 
की पूर्ति आदि के कार्य करती हैं। साख समितियों का. कार्य अपने .संदस्यों को ऋण 
... देना भौर उनकी बचत इकट्ठी करना होता है। कृषि साख समितियाँ किसानों को ऋण 
.', देती हैं और गर-कूपि साख समितियाँ कारीगरों, श्रमिकों आदि को ऋण देती हैं । 


भारत में सहकारिता का ढाँचा निम्न चित्र से स्पष्ट हो जाता है ४--- 


का समितियाँ . 

















|| कर ग ; + 
प्राथमिक केन्द्री 
पु का । 
. ता 2 
साख गर-साख संघ केन्द्रीय राज्यीय 
! || । | | बच या शीर्ष वेंक 
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जून, १६५६८ के अस्त में विभिन्न सहकारी समितियों की स्थिति इस प्रकार थी ;--- 





(हजारों में संख्या) 
१६५७-४८ 
साख समितियाँ है | कुल का प्रतिशत का प्रतिशत 
. कूषि' न». ९३७६ श्र 
गर-कपि ५&७ १० ३६ 
गर-साख समितियाँ 
- कूपि ३०% श्र १२४ 
| 'गरनकूपि ९ ३८. १४८ 
कुल २५६ १००१० 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सहकारी समितियों में सबसे 

अधिक संख्या कूपि साख समितियों की है | यह विशेषता सदा से चलती भा रही है । 

फिर भी पिछले वर्षों में, विशेषतया द्वितीय योजना की अवधि में, गैर-साख गैर-कूषि 
समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है । 

' . क्रषि साख समितियों की वर्तमान स्थिति---भारत के सहकारी ढाँचे में कूपि साख 

समितियों की प्रधानता है। जुन, १६५८ में भ्रम्त में इनकी स्थिति इस प्रकार थी--* 


संख्या २१३४ १,६६,४४रे 
« - सदस्य #००० १,०२,२ १,२४६ 
कार्यशील पूंजी ..... १३३,७४ करोड़ रु० 
दिये गये ऋण. ...« &६६"०८ करोड़ रु० 


१६४१-५२ व १६५७-४८ में विभिन्न दिल्याओ्रों में कृषि साख समितियों की 
तुलनात्मक स्थिति नीचे दी जाती है ३--- 


४ १६२१-०२ १६५७-४८ 
ओऔसत सदस्यता ४४ ६६ 
शौसत शेयर पू'जी (प्रति समिति) पर७ रु० | १६६४ रू० 
झसत शेयर पूजी (प्रति सदस्य) १६ रु० २७ रु० 

. औसत जमा (प्रति समिति) ४०८ रुं० ४१३ रु० 
& रुू० घर 


. औसत जमा (प्रति सदस्य) 
* औसत कार्यशील पूंजी (प्रति समिति) ४,१६० ० 28200 
औसत कार्यशील पू'जी (प्रति सदस्य). - ६४ ऐं० पर 
2 0 कट अर 3 2म कि शक कक कल किक, 
2. व्संच्ज़ णी 6 00-0एथर्धाए० र0एलथाहा ल्‍9 7049, 956-8, (8. 8. 
१., 960), 9. ॥, ॥७४७]6 3:. 
3. -09॥8 960, छ. 276. ह 
' 4, [874 960,0. 277. 7906 ४ 


जद | ' पच्चीसवाँ अध्याय 


पिछले वर्षों में छोटे श्राकार की कृषि साख समितियों का एकीकरण करके बड़ी 
समितियाँ बनाई गई हैं और नई समितियाँ भी स्थापित हुई हैं । उत्तर प्रदेश, पंजाब ** 
आन्भ्र-प्रदेश व राजस्थान में नयी कृषि साख समितियों की संख्या काफी बढ़ी है । 


कृषि साख समितियों का संगठन व कार्य-प्रशाली 
(१) सदस्यता :-एक ही गाँव या जातिःके कोई दस व्यक्ति, जो १८ वर्ष से 
अधिक आयु के हों एक समिति स्थापित कर सकते हैं । सदस्यों की संख्या साधारणतया 
१०० से अधिक नहीं हो सकती । लेकिन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में बड़े श्राकार की 
समितियों के लिए अ्रधिकतम सदस्य संख्या ५०० तक रखी गई थी । १६४७-५८ में 
कृषि साख समितियों की श्ौसत सदस्य संख्या ६१ थी । ह 


(२) का क्षेत्र! :--रैफिसिन प्रणाली में 'एक गाँव एक समिति” का नियम होता 
है-।'असीमित दाग्रित्व के कारण कार्य क्षेत्र का सीमित होना आवश्यक है-ताकि 
पारस्परिक नियंत्रण स्थापित हो सके । पिछले वर्षों में कार्य क्षेत्र के प्रश्न को लेकर 
काफी वाद-विवाद ज्ञला है। अखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति की राय में 
“एक गाँव एक समिति' का फामू'ला भारत में असफल रहा है । इसलिए समिति ने 
चंड़े 'आकार की सहकारी समिति को- उपयुक्त बताया । इससे निकट परिचय व 
पारस्परिक दवाब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कुछ राज्यों में . एक समिति के नीचे ४० 
गाँव आ गये और कही कहीं १०० गाँवों तक संख्या पहुंच .गयी” नवम्बर, १६४८ में 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने पुनः 'एक गाँव एक समिति' के फामू ले को दोहराया ताकि 
पारस्परिक जानकारी वगैरः रह सके । मेहता समिति ने जुन, १६६० में कहा है कि 
सहकारी समिति में शामिल होने वाला गाँव प्रधान कार्यालय से ३-४ मील की दूरी . 
में स्थित हो । इस प्रकार कायं क्षेत्र के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक दृष्टिकोण रखना श्रनुचित 
होगा:॥ सहकारी समिति सुहृढ़ हो सके और साथ में सहकारी भावना की रक्षा हो 
सके--इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति के आकार के सम्बन्ध 

व्यावहारिक हृष्टिकोण अपनानें की आवश्यकता है १ 
(३) दापित्व :--१६५७-४८ में कुल १,६६,५४३ ऊकंपि साख समितियों में 
७४,८०४ परिमित दायित्व वाली और शेप ६१,७३६ अपरिमित दायित्व वाली, 


समितियाँ थीं ॥६ उत्तर प्रदेश व विहार में परिमित दायित्व वाली समितियों की संख्या 
अधिक है । ;$ 





यह विवरण प्रो० दाँतवाता के लेख से लिया गया है ४-- 


"एबी ढाल्ता। एगाएए $ 80द्नाव858 ४६ ए९०-०फशाशाता! वा #00 
छल्णाणाएंए रि८एं5एछ, 8005 22, 960, छ. बी -4 


2. रि०स९ज 0 पार ए०-०फथकारल (०पणाणा  03--]956-58, 9. !7 


भारत में सहकारी साख आन्दोलन ,.. ३६६ 


ज्यादातर राज्यों में कपि समिति के सदस्यों का दायित्व [.48/9) भ्रपरिमित 
है। इसका तात्वर्य यह है कि यदि किसी समिति की सम्पत्ति इसके ऋणषादाताओं को 
ऋण चुकाने के लिए अपर्यात हो तो इस अभाव की पूर्ति अत्येक सदस्य से समान रकम 
, वश्लूल करके की जाती है और इसमें सदस्यों को सम्पूर्ण सम्पत्ति भी उपयोग में लाई 
जा सकती है । यद्यपि ऋणदातापं द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध सीधी कार्यवाही 
निषेध होती है। अ्परिमित दायित्व के कारण सदस्य ऋण देने के वाद में उधार दी 
गई रकम के उपयोग में और ऋण की ठीक समय पर वसूली में पारस्परिक नियंत्रण 
और निरीक्षण रखते हैं | समिति के ऋणदातामं में विश्वास उसन्न हो जाता है 
और समिति की साख बढ़ जाती है । लेकिन इस सिद्धान्त के कारण जो सदस्य समिति 
से रकम उधार नहीं लेते या समिति का ऋर बकाया नदीं रखते, उन्हें कठिनाई उठानी 
पड़ती है इसलिए आन्दोलन बदनाम हो जाता है और साहुकार किसान या श्रच्छी 
स्थिति वाले किसान समिति के सदस्य नहीं बनते है । अपरिमित दायित्व का सिद्धान्त, 
पारस्परिक जानकारी और नियन्त्रण की कल्पना पर आश्रित है, जो वत्त माव आमीण 
जीवन में नहीं पाये जाते हैं। 
(४) प्रबन्ध -- समितियों का भ्रवन्ध लोकत्तस्त्रात्मकत और अरवैतनिक होता है ॥ 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व (१) साधारण सभा (0शाथ्रथं (:०॥7766) और 
. (२) प्रवन्ध समिति (]४(७॥92॥78 (07776) पर होता है। साधारण सभा 
में समिति के सभी सदस्य होते हैं। इसकी बैठक साधारणतः प्रतिवर्ष होती है। यह 
प्रन्‍न्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करती है और एक वैतनिक मन्त्री की नियुक्त 
करती है। यह पदाधिकारियों और सदस्यों का निर्वाचन भी कर सकती है | यह वार्षिक 
पेल्पट (छ8]806 9॥66) को स्त्रीकार करती है, ऑडीटर और रजिस्ट्रार की 
रिपोर्ट पर विचार करती है। यह वापिक लाभ का वितरण और रक्षित कोष 
सर (९४७४० एछप्ा0) का उपयोग निश्चय करती है। श्राने वाले वर्ष में समिति कुल 
.. कितना रुपया ऋण लेगी भर भत्येक सदस्य को कितना रुपया ऋण दिया जावेगा * 
भादि प्रइन भी यही निश्चय करती है। प्रवच्ध समिति प्रतिदिन का प्रवन्ध करती है । 
सेये सदस्य भर्ती करने भर पुराने सदस्यों के निर्वाचन के लिए 'साधारण सभा' को 
सुझाव देने का अभ्रधिकार होता है । यह व्याज की दर तय करती है, सदस्पों को ऋण 
देती है और समय पर वसूल करती है। यह रुपया जमा करती है, समिति के लिए 
ऋणा लेती है और उसे चुकाने का भ्रवन्व करती है। यही साधारण सभा के सम्मुख 
चाधिक तलपट और विवरण उपस्थित करती है । 


(५) जाँच और निरीक्षण--अन्ततः हिसाब के जाँच का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार 


ः का होता है। वह इस काम के लिए ऑडीटर और इन्सपैक्टरों की नियुक्ति करता है 


* और इसको भ्रघीन गैर-सरकारी संस्थाम्रों के सिपुदं भी कर सकता है । लिकिन काम 


३७७ पत्चीसववाँ प्रध्याय 
के भार और कर्मचारी के श्रभाव से सभी समितियों के हिसाव की वापिक जाँच नहीं 
होने पाती है । 

निरीक्षण का कार्य निरीक्षण संघ (5प्रएथरंआाए (एग0॥) या केन्द्रीय बैंको 

(शाप) ऐश) के सिपुर्द होता है । हु 

(६) पूंजी--समिति की पूजी के स्रोत (5007065) दो प्रकार के होते हैं 

(१) आम्यन्तरिक (0४) और (२) बाह्य (45679) | आम्यन्तरिक खोतो 

[्र) प्रवेश शुल्क (जित006 768३), (आ) गेयर पूजी (8॥9० 08]श॥9), 
(३) सदस्यों के जमा (/९॥0९75' 70800५9), (ई) सुरक्षित कीप (]२६४४ए७ 
फ्ण्यात) सम्मिलित हैं । बाह्य ज्ञोतों में सरकार या गैर-सदस्यथों से लिया 
गया ऋण, अन्य समितियों के जमा तथा ऋणा और सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय संस्यांश्रों 
(थे रक्ाताए 8 80068) से लिया गया ऋण सम्मिलित है |. पूंजी 
के श्राभ्यन्तरिक लोतों के श्रविकसित होने से समितियाँ केन्धीय संस्थाओं पर झ्राश्रित 
रहती हैं। १६५७-५८ में कृषि साख समितियों की कुल कार्यशील पूंजी १३३९७५ 
करोड़ रु० थी जिसमें केन्द्रीय संस्थाओं और सरकार से प्राप्त 'ऋंण ८२.७४ करोड़ ' 
ह० यानी कार्यशील पूजी का ६१.८ प्रतिद्षत थे। समितियों के श्रपने साधन (४२.३७ * 
करोड़े ०) और जमा (८.६४ करोड़ रु०) कार्यशील पूंजी के ३१,७ प्रतिशत ' भ्रीर 
६.५ प्रतिशत थे । 

स्पष्ट है कि भ्रान्दोलन को आत्मनिभर- बनाने के लिए बंचत को प्रोत्साहन देकेर 
जमा श्राकपित करना आवश्यक है। जब तक बचत की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी आन्दीलने 
को बाह्य ऋणों पर भ्ाश्चित रहना पड़ेगा । यह बड़ो कमजोरी है। 

(७) ऋण का उहेइप--साधारणत; गौर-संदस्यों तथा अन्य समितियों को अनु: 
मृति के श्रभाव में ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण तीन- उद्देश्यों के लिए दिए: जातें 
हैं। (प्र) उत्पादक कार्य जैसे धीज, मवेशी प्रादिःखरीदने के लिए (श्रा) अनुत्पादक 
फार्य जैसे विवाह श्रादि सामाजिक तथा घामिक उत्सवों के लिए और (इ) पुराने ऋण 
चुकाने के लिए। सैद्धांतिक रूप से अनुत्पादक कार्यो के लिए ऋण देना वर्जित है लेकित 
किसानों को साहुकारों के चद्धल में फेंसने से बचाने के लिये यह आवश्यक हो जांता | 
है । जहाँ तंक पुराने ऋणों का- प्रश्न है, आदर्श रीति यह होनी चाहिए कि सदस्यों की 
देनदारी केवल समिति की श्रोर ही रहे। - 

(८) ऋर को वसुली--ऋणों की वसूली ठीक समय पर होनी श्रनिवार्य है और 
केवल वास्तविक कठिनाई उपस्थित होने पर ही वसूली स्थगित होनी चाहिए | १६४५७- 
भ८ में ६६९०८ करोड़ रु० के ऋरा दिये गये थे शौर १०७,१० करोड़ रु० के ऋषरा 
बाकी (0प्रांड8706ग78) थे जिनमें २२.७६ करोड़ रु० (२१,३५८) के ऋण अवधि 
बीत जाने पर भी बाकी (0/&त0७) थे। इस भ्रवधि में बनावदी अ्रदायग्ी व किताबी' 


थ 


' भारत में सहकारी साख भ्रान्दोलन ३७१ 


पं 


समायोजन बहुत हुआ । कुछ लोगों ने महाजन से रुपया लेकर समिति का ऋण चुका 
दिया और पुनः नया ऋण समिति से लेकर महाजन को रुपया वापिस दे दिया।* 
भुगतान की. यह अ्रसमन्‍्तोपजनक स्थिति ठीक की जानी चाहिए वरना सहकारी साख के 
, ढचे की शक्ति को धक्का पहुँचैगा । ऋणों के प्रयोग पर निगरानी होनी चाहिए श्रौर 
सहकारी बिक्री को साव से सस्वद्ध किया जाना चाहिए । न्‍ 
(६) जमानत--आदर्श सहकारी जमानत सदस्यों की ईमानदारी और चरित्र है । 
लेकिन ऋष लेनेवाले सदस्यों से जमानत लेने से बटूँ खाते की रकम (340 260(5) 
कम हो जाती है और समिति की साख बढ़ जाती है। इसलिए व्यवहार में ऋण लेने 
वाले सदस्यों से दो सहयोगी सदस्यों की जमानत के अतिरिक्त चल व भ्रचल सम्पत्ति 
की प्रप्रधान जमानत (0णांह्वशा्ं 56०79) के रूप में माँगी जाती है | यद्यपि 
सम्पत्ति की जमानत लेना सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, लेकित यदि समिति 
इस्ते नहीं माँगे तो सदस्य इसी सम्पत्ति को साहुकार को दे देगा । भूमि की जमानत पर 
ऋण देने से छोटे किसान ऋणों से वंचित हो जाते है। उन काइतकारों को भी. ऋण 
नहीं मिल पाता जो भूमि के मालिक नहीं हैं । श्रतः मेहता कमेटी ने (जून, १६६०) 
एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि काइतकार सदस्यों को चुकाने की क्षमता व श्रन्य 
गवाहों की जमानत पर ही ऋण दिया जाना चाहिए ताकि देक्ष में उत्पादन बढ़ सके । 
. (१०) ब्याज की दर--सरकारी समितियों की ब्याज की दरें काफी ऊँची हैं। 
१६४४-५८ में ये ८५% से १८% तक रही हैं । मनीपुर में १८५७, मध्य-प्रदेश में 
१०९ ,.उत्तर प्रदेश में ५३% एवं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व झ्ासाम में ५% व्याज 
की दरें रही हैं ।* व्याज की दरें काफी ऊँचो रखी गई हैं ताकि सदस्यगरण विना सोचे 
समझे ऋण न लें श्रौंर समिति से ऋण लेकर दूसरों को न दें । इससे बुरे और सन्देह- 
जनक ऋणों से होने वाले घाटे की पूर्ति हो जाती है। प्रबन्ध का व्यय निकल अ्राता है 
: और रक्षित कोप इकट्रूं हो जाते हैं । यदि समिति की व्याज की दरें कम हों तो सदस्य- 
गण पहले महाजन का ऋर छुकायेंगे । कई अधिकारी नीची दरों के पक्ष में हैं; क्योंकि 
' ऊैची दरें सदस्यों की सारी या अधिकांश बचत समात्त कर देती हैं। अतः व्याज की दर 
. को ६३%, तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश, विहार, जम्मू व काइमीर, 
मद्रास आदि में यह लक्ष्य प्रात्त कर लिया है। मनीठुर व मध्य-प्रदेश में व्याज की दर 
घटाने के प्रयत्न हो रहे हैं । रिजव॑ वेंक द्वारा रियायती दर पर विद्याल मात्रा में कोप 
की सुविधा मिलने से सहकारी संस्थाओ्रों व साख समितियों के लिए ब्याज की दर घटाने 
' में.विशेष कठिनाई नहीं होगी ।* " ह 
[7 एऋणर्ण ए ह9 एें०-०एथा्ारए० च०एथालाई मी प09 956-58, ९. 5. 


2... ए्संण्छ जी ता 00-०एनर्गारव शि०एनाणां वी परातीं॥ 7 956-58, ?. 7. 
3, एलए॑०्फ एी 6 00-0फदाशाएठ रश०एथाशां 9 ]008 956-58, ?. 7, 


३७२ * पच्चीसवा अध्याय 


(११) लाभ का वितरणश--जिस समिति में शेयर पू'जी नहीं होती है, सारा लाभ 
रक्षित कोप में जमा कर दिया जाता है। जिसमें शेयर पू'जी होती है वहाँ भी लाभ का 
कम से कम चतुर्थाण रक्षित कोप में डाला जाता है। शेप का १०% शिक्षा व दान-चर्मं 
के कार्यो में व्यय किया जाता है और शेष में से एक सीमा तक शेयरों पर लाभांग' 
(/07700709) दिए जाते हैं । 


(१२) पंचायत (870॥0470॥)--समिति व उसके सद्यस्यों के बीच उपस्थित 
होने वाले ऋणगड़ों का निर्णय पंचायती ढंग से होता है । इनके लिए दीवानी न्यायालयों 


की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है । इससे मुकदमेबाजी कम होती है श्रौर समय, 
शक्ति तथा व्यय बच जाते हैं | 


(१३) श्रवलम्बित श्रधिकार ( 5एगरशक्षाए) 00७५ )-- कई भ्रान्तों में सह- 
कारी समितियों को बकाया वसूल करने के अवलम्बित अ्रधिकार ( $पगाशप- 
7209०) प्राप्त हैं। यह सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, क्योंकि इससे पारस्प- 
रिक नियन्यण शिथिल पंड़ जाता है । दीवानी भ्रदालतों के द्वारा बसूली के अतिरिक्त : 
सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व और न॑तिक बल ही बकाया वसूल करने के उपयुक्त 
शस्त्र हैं । | 

(१४) भज्भ--रजिस्ट्रार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी समिति के 
मामलों की जांच के पश्चात्‌ उसे भंग कर सकता है। यह अधिकार उन समितियों को . 


समाप्त करने के लिए आवश्यक है, जो कि श्रान्दोलन पर कलंक के ,समान हैं परन्तु 
इसका उपयोग अ्रधिक नहीं होना चाहिए । रा 


बहुउदद इयीय सहकारो समितियाँ-पिछले वर्षों में एक उह्दे श्यीय समितियों के स्थान 
पर बहु उद्ं शयीय समितियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है । इनमें साख के 
अलावा कृपक के लिए खाद, बीज, श्रौजार, उपभोग वस्तुओं व विक्री श्रादि की भी 
व्यवस्था की जाती है। कृपक के भ्राथिक जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुउद्दे- 
श्यीय समितियों का निर्माण ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा करने से -हो वह 
महाजन के चंग्रुल्न से छुड़ाया जा सकेगा | कम से कम साख्र व विक्री का मेल तो अ्वध्य 
होना चाहिये । १६५७-५८ में समस्त भारत में लगभग ७५,००० बहुउद्दे श्यीय सहकारी 
समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य सेंख्या' लगभग ४३ लाख थी और कार्यशील पू"जी 
१६"०६ करोड़ रु० थी। सबसे ज्यादा वहुउद्देबयीय समितियाँ उत्तर प्रदेद् में थीं। ' 
लेकिन उनमें से ज्यादातर समितियाँ एक उद्दे इय वाली समितियों की तरह केवल-साख ' 
प्रदान करने में लगी हुई थीं। इन्होने गैर साख व्यवसाय बहुत कंम किया था। एक 
बहुउद्दे इयीय समिति का क्षेत्र साघारणतया एक 'गाँव सभा! तक फैला हुआ था | गैर- 
साख कांयों में इन्होने वस्तुओं के, वितरण पर अधिक बल दिया है। 


भारत में सहकारी सांख आन्दोलन ई७३ 


भ्रन्न बेंक ((70॥ 3075)--ये सदस्यों को वस्तु में ऋण देते हैं और अगर्ली 
फसल कटने पर प्रायः सवाया माल ले लेते हैं। २५%, अतिरिक्त माल व्याज के रूप में" 
' माता जाता है। १६५७-४८ में अन्न बैंकों की संख्या ६,५४६, सदस्य संख्या लगभेग 
: १०,८६,००० प्रौर का्यंशील पू जी ३:६६ करोड़ रु० थी। ये अन्न वेंक अनाज जमा 
भी करते हैं और उसके संग्रह 4 सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। श्रांश्र-प्रदेश में इनका 
बहुत्त प्रचार है। अन्न वेंक वग्बई व मैसूर में भी पाये जाते है। उड़ीसा में इनको “श्रन्न 
गोला! (ठशा। 2088) कहकर पुकारते है। उपयुक्त चार राज्यों को छोड़ कर ये 
देश के श्रन्य भागों में बहुत कम पाए जाते हैं । 
| केन्द्रीय सहकारी संस्थाएँ 
£. केन्रीय सहकारी बैंक (आएं (00-07०:४(ए० ऐ4॥05)--प्रत्येक केन्द्रीय 
सहकारी बेंक का कार्यक्षेत्र प्रायः एक जिला होता है | इनका प्रमुख कार्य प्राथमिक 
सहकारी साख समितियों को ऋषर प्रदान करना होता है ताकि कृपकों को साख की 
“सुविधा मिल सके । इनके सदस्य व्यक्ति व समितियाँ दोनों हो सकते हैं। पिछले वर्षों 
में एकीकरण व पुनर्स्धछत की प्रक्रिया चलने से इनकी संख्या कम हो गई है लेकिन 
इनकी स्थिति पहले से ज्यादा सुहृढ़ हो सकी है। १६५५-५६ में केन्द्रीय सहकारी बेंकों 
की संख्या ४७८ थी जो घटकर १६५७-४८ में ४१८ हो गई | इनकी सदस्य संख्या 
. १६५७-४८ में १,४७ हजार व्यक्ति व १,७६ हजार वंक व समितियाँ थीं | इसी अवधि 
में इनकी कार्यशील पृ'जी १४७ करोड़ रु० थी और इन्होंने १५६'८७ करोड़ र० के 
ऋण प्रदान किए थे | पिछले वर्षों में इनकी जमा में कुछ वृद्धि हुई है। इनकी १६५७- 
४८ की कार्यशील पूंजी में स्वयं की पूंजी, जमा व दूसरों से उधार ली हुई राधि का 
'अतिज्षत क्रमशः १७, ४५५ व ३७५ था। इन्होंने राज्य सहकारी बैंकों, सरकार व 
संयुक्त पूंजी वाले बैकों से उधार लिया था । आासाम में उधार ली हुई राशि का स्थान 
कुल कार्यशील पूजी में 5५% था। 
केन्द्रीय सहकारी बेंक भी अपनी पू जो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य 
, सहकारी बेंकों पर ज्यादा निर्भर करते हैं । राज्य सरकारें देन्द्रीय सहकारी बेंकों को 
विकास में काफी मदद दे रही हैं । ये इनकी शेयर पूजी में हिस्सा लेती हैं, इन्हें ऋण 
व अनुदान प्रदान करती हैँ । 
राज्य सहकारी बैंक (98[986 ('0-०7०४४४ए०७ ऐ॥8)--भ्ाजकल प्रेत्पेक 
राज्य में एक राज्य सहकारी बेंक या शीप॑ बैंक (67७: ऐश) पाया जाता है । 
राज्य पुतर्संगठन के कारण १६५६ के बाद इनकी संख्या कुछ कम हो गई है। 
१६५५-५६ में राज्य सहकारी बैंकों वी संख्या २४थी जो १६५७-४८ में २१ हो 
गई।. ज़िन राज्यों सें एक से ज्यादा शी बैंक थे, उनमें एक बेंक के लक्ष्य को प्राप्त 


३७४ ह पच्चीसवाँ अध्याय: 


किया जायगा। १६५७-४८ में इनके सदस्य ६,००० व्यक्ति और २४,००० बैंक के 
समितियाँ थीं। इनकी कार्यशील पूंजी १०६१४ करोड़ रु० थी। राज्य सहकारी 

बैंकों को रिजव॑ बैंक से अल्प-कालीन व मध्यम-कालीन ऋण की सुविधाएँ प्राप्त हैं। 
अल्प-कालीन साख बेंक दर से २१, कम दर पर प्राप्त होती है। १६५६ में राष्ट्रीय 
कृषि साख (दीघ॑-कालीन) कोप स्थापित हो जाने से कृषि कार्यो के लिए राज्य सहकारी 
वैकों को मध्यम-कालीन साख की सुविधा भी मिलने लग गई है। १६५७-४८ में 
इन्होंने २१२"४८ करोड़ रु० के ऋण प्रदान किये । राज्य सहकारी बैंकों को व्यक्तियों 


को साख प्रदान करने का कार्य कम करना चाहिए और समितियों व बैकों के कार्य मे 
ज्यादा रुचि लेनी चाहिए 


टला भुसि-बंधक बंक ([.5च्ते शिताह8०8० उिल्या(8 ग0 ]74७) 


८2: भारत में सहकारी साख समितियाँ कृपक को अल्प-कालीन व मध्यम-कालीन ऋण 
की सुविधाएँ प्रदात करती हैं । लेकिन कृपक को दीघ॑-कालीन साख की भी आवश्यकता 
होती है। दीर्घ-कालीन साख से वह पुराने ऋण चुका सकता है, भूमि में स्थायी 
सुधार कर सकता है, भूमि खरोद सकता है एवं मशीनें खरोद सकता है। इस प्रकार 
भूमि-बंधक बेंक उत्पादक व गअनुत्पादक दोनों प्रकार का ऋण भूमि को गिरवी रखकर 
प्रदान करते हैं। इनका प्रारम्भ कृपकों को पुराने ऋण्य चुकाने में मदद देने के लिए 
हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे इन्होने उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ऋण देना चालू कर 
दिया है। भारत में भूमि-वंघक वेंकों का बड़ा महत्व है। श्राज हमारी सबसे बड़ी 


आवश्यकता भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने की है और भूमि-बंधक बैंक इसमें सहायता 
कर सकते हैं । 


भारत में भूमि बंधक बैंकों का हाँवा अलग-प्रलग राज्यों में भिन्न-भिन्न रहा है । 
इस सम्बन्ध में ४ श्रेणियाँ) की जा सकती हैं :-- 


(१) मद्रास व आन्क्म-परदेश में केन्द्रीय भुमि-वंघक बैंक और उनके नीचे प्राथमिर्क 
भूमि-वंघक बेंक पाये जाते हैं। 


(२) सौरा में केन्द्रीय भूमि वंधक वेंक श्रपनी श्ञाखाशों के द्वारा व्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष रूप से साख प्रदान करते हैं । 


(३) बम्बई में केन्द्रीय भूमि-बंधक बैंक अपनी शाखाओं व श्राथमिक भूमि-वंधर्क 
बेंकों के मार्फत काम करते हैं | 


(४) मच्य-प्रदेश व विदर्भ में केन्द्रीय भूमि-बंधक वेंक, राज्य सहकारी बेंकों क्के 
विभागों के रूप में ही कार्य करते हैं । 


3, ए७संहए ए ॥86 (0-०2 ४घए७ 7र0/शा३(--]956-58, 9, 39, 





भारत में सहकारी: साख आन्दोलन ३७४: 


- - केद्धीय भूमि-बंबक बेंकों को वर्तमान स्थिति :--जुन, १६५८ के शअ्रन्त में भारत 
में १५ केन्नीय भूमि-बंधक वेंक थे शौर इसके भ्रतिरिक्त दो राज्य सहकारी केंकों के- 
भूमि-बंधक बेकिंग विभाग भी थे। १६५७-४८ में इनकी स्थिति इस प्रकार थी ;--' : 


सदस्य-संख्या 

(अ) प्राथमिक भूमि-बंधक बैंक 

व अन्य सहकारी बेंक एवं समितियाँ ३०६ 

(आरा) व्यक्ति १,५० ,६४४ ेु 
परिदत्त पूजी .. २२५८४ लाख रु० 
सुरक्षित कोप ७१४५८ ,, ४» 
उधार है 

(अर) डिबेन्चर २०,४७'८प५ ,, » 

(आरा) अन्य उधार २,०४' ६३ , +#' 

ऋण स्वीकृत ४,६७'६५ , + 

अवधि बीत जाने पर बक्राया (0ए०:१968) 8६००३ , #'. 


केन्द्रीय भूमि-वंघक बैंकों को राज्य सरकारों से पूजी प्राप्त हुई है। ये डिवेन्चर 
निमंमित करके भी पूजी प्राप्त करते हैं । अवधि बीत जाने पर बकाया (0ए७:6768) 
की रकम काफी ऊँची है। १६५७-५८ में इन्होंने ४६७६४ लाख 5० के ऋण स्वीकृत 
किये जिसमें से लगभग १६० लाख रु० पुराने ऋण चुकाने के लिए दिये गये । 

ग्रामीण जनता की बचत को आकपित करने के लिए १६५८ में ग्रामीण डिवेन्चर 
निगमित करने का सुझाव स्वीकृत हुआ है । भूमि-बंचक बेंक इंत डिवेन्चरों को बेचकर 
ग्रामीण जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन देंगे । सीराष्ट्र, झ्रास्म व उड़ीसा में 
केद्रीय भूमि-वंधक बेकों ने डिवेन्चर वेचे । व्यक्तियों व पंचायतों ने डिवेन्चर खरीदे। 
रिजवं बेंक ने भी अपना योग-दान दिया । 

रिजवं बेक ने भूमि-बंधक बेंकों के विविध प्रइनों 
टैववीकल समिति नियुक्त की जिसने अवद्ववर, १६५४७ में पती 
बातों के झलावा भूमि-सुधारों से भ्ुमि-वंचक बैंकों पर पड़ने वाले 
गई और आवश्यक सुझाव दिये-गये । 

प्राथमिक भूमि-बंधक बेंक (शित्रागरश/ 
१६५५-४६ में प्राथमिक भूमि-बंधक बैंकों की संख्या ३०९ थी जो बढ़कर १६४७-५८ 
में ३४७ हो गई । इनमें से २५४ बेंक भ्र्थादें ७३ ॥ आन्म- प्रदेश, मद्रास व मंसूर में 
स्थित थे । इनकी सदस्य-संख्या ३,७४,६८० थी और कार्यशील पूजी १४०६ करोड़ 
२० थी । इन्होंने २५२ करोड़ रु के ऋण दिये थे । हा 


की जाँच करने के लिए एक 
झ्पनी रिपोर्ट दी। उसमें श्रन्‍्य 
प्रभावों की जाँच की 


[,000 (०४४४७ 84॥75)-- 


३७६ " पंच्चीसवाँ अन्याय 


प्राथमिक भूमि-वंधक बैंकों को पूंजी के लिए केन्द्रीय भुमि-वंधक बैंकों पर निर्भर 
करना पड़ता है। ये क्ृपकों से सीधा सम्पर्क रखते हैं भोर उन्हें दीघ-कालीन साख की 
सुविधाए' प्रदान करते हूँ । 

सुधार के सुक्राव--भारत में भूमि-वंधक बैंकों का विकास सभी राज्यों में समान 
रूप से नहीं हो पाया है। मद्रास राज्य में इस सम्बन्ध में सराहनीय प्रगति हुई 
भूमि-बंधक बैंकों के पास पर्यात पूंजी नहीं है और उनको ऋण देने में देर भी होती 
है। उनकी व्याज की दरें भी ऊँची हैं। आज भी वे श्रनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण 
देते है। भ्रतः शीघ्र ही निम्न दिल्लाओं में सुधार करने की आवश्यकता है :-- 

(१) भविष्य में उत्पादक-ऋण पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि देझ्ष में ऋषि 
का कुल उत्पादन बढ़ सके जो हमारी सबसे वड़ी श्रावदयकता है । 

(२) प्रशिक्षित कमंचारियों की संख्या बढायी जाय ताकि भूमि की कीमत श्राँकने 
में सुविधा रहे । यह टैवनीकल स्टॉफ का कार्य है । 

(३) भ्रूमि-बंचक बैंकों को डिवेत्चर लोकप्रिय बनाने के लिए विज्येप सतर्क होना 
चाहिए ताकि ग्रामीण वचत एकत्र की जा सके । 

(४) भुमिल्वंधक बैंकों व राज्य सहकारी वेकों के कार्यो में अधिक 'ताल-मेल 
बैठाया जाय । 


(५) प्रवन्ध-व्यय आदि में कमी करके ब्याज की दर कम की जाय ताकि किसान 
साख की सुविधा का अधिक उपयोग कर सकें । 


(६) अधिक आवेदन-पत्रों को कम समय में ही निपठाया जाय, ताकि ऋण प्रात 
करने में विशेष विल्लम्व न हो । 


इन सुभावों को अपनाने पर भूमि-बंधक बेंक कृषि-उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा 
सफलीभूत हो सकेंगे । 

ऊपर कृपि-साख सहकारिता की प्रगति का उल्लेख किया गया है। लेकिन भारत 
में अन्य दिश्ाश्रों में भी सहकारिता का थोड़ा बहुत प्रचार हुआ है। नीचे गैर-कृषि साख 
समितियों (०7-३8 ०प/एा० (729॥ $00०८४४८४) का संक्षित परिचय देने 
के बाद गैर-साख समितियों (]707-000)॥ 800०७॥८७) की प्रगति पर प्रकाश 
डाला जायगा। 

गेर-कृषि साख समितियाँ - इनके शअ्न्तगंत शहरी बेंक व कर्मचारियों की साख 
समितियाँ आती हैं। छून, १६५४८ के श्रन्त में १०,४३० समित्तियाँ थीं जिनकी सदस्य- 
संख्या ३६:७४ ज्ञाख़ थी । इनमें सदस्यों व गैर-सदस्यों की जमा ६०७३ करोड़ रु० 
थी जो कार्यश्ील पूंजी का ५६"२३% थी । इनकी कार्यशील पूजी १०२"५३ करोड़ 
रु० थी। इन्होंने कुल ८७'३४ करोड़ रु० के ऋरा दिये ।॥ 

. कृषि साख समितियाँ बाहरी साधनों पर पूंजी के लिए ज्यादा श्राश्चित थीं जब कि 


भारत में सहकारी साख आन्दोलन इंड७छ 
गैर-कूपि साख समितियाँ अपनी पू'जी व जमा की रकम पर अधिक निर्भर थीं। गैर- 
कूपि-साख समितियों की प्रगति बम्बई व मद्गास में विशेष रूप से हुई है । 
गर-साख सहकारिता आन्दोलन [प०॥-८०९१६ ९०-०७७"४४४७ 
; ०7९७:९०६) 
' भारत में गर-साख सहकारिता आन्दोलन बहुत कम पनप पाया है क्योंकि शुरू से 
कृपि-साम् सहकारिता पर ही विशेष बल दिय्य गया। अखिल भारतीय प्राभ्य साख 
सर्वेक्षण समिति मे अपनी दिसम्बर १६५४ की रिपोर्ट में सहकारिता आ्रान्दोलन को 
व्यापक बनाने के लिए गर-साख समितियों की स्थापना का समर्थन किया था। भ्रतः 
पिछले वर्षों में सहकारिता भ्रान्दोलन को गैर-साख दिशाओं में भी पनपाया गया है । 
, गैर-पसताख समितियाँ भी दो भागों में वाँदी जाती हैं--(१) कषि गैर-साख 
समितियाँ; (२) गैर-कृपि गैर-साख समितियाँ। प्रथम श्रेणी में सहकारी बिक्ती 
समितियाँ, गन्ना-पूर्ति समितियाँ, कृपि-समितियाँ, सिंचाई समितियाँ व दुग्ध-संघ झ्रादि * 
श्राते हैं और ह्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता-भण्डार, औद्योगिक सहकारी समितियाँ, 
भवत-निर्माण समितियाँ, बीमा समितियाँ, जुलाहों की समितियाँ, चीनी (सहकारी) 
फैबटरियाँ व अन्य परितिर्माण समितियाँ आनी हैं । कुछ महत्वपुर्ण गर-साख समितियों: 
का संक्षिप्त विवेचन नीचे किया जाता है :--- हे 
(१) सहकारी कृषि समितियाँ--जून, १६५८ के अन्त में ३,६५० सहकारी कृषि 
समितियाँ थीं जिनमें १,३७८ काइतकार कपि समितियाँ, १,२०७ सुयुक्त-कृपि' 
समितियाँ, ४२० सामूहिक कृषि समितियाँ व ६४५ उन्नत-कूषि समितियाँ थीं। ५०% 
से ज्यादा संयुक्त-कृपि समितियाँ पंजाब व उत्तर-प्रदेश में थी । कृषि समितियों ने कुल 
४,५७,७३६ एकड़ भ्रूमि में कूपि की । (विशेष विवरण के लिए देखिए अ्रध्याय--२२) 
(२) सिंचाई समितियाँ--१६५७-५८ में इनको संख्या १,५५७ थी और € 20 
से ऊपर सप्तितियाँ वम्बई, पंजाब, उत्तर-प्रदेश व पद्चिचमी बंगाल में थीं। इनका कार्य 
सिंचाई की व्यवस्था करना था । | है 
* (३) मछुओं को समितियाँ-7१६५७-५८ में इतकी संख्या लगभग १६०० थी। 
ने ज्यादातर आन्क्र-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, केरल, वम्बई, आसाम हे उड़ीसा हि 
स्थापित की गई थीं । थे पी 
(४) दूध यूनियन व समितियाँ--ज्ञन, १६५८ के अन्त में ७३ दूध यूनियन व. 
१,६१४ दूध पूति समितियाँ थीं जो बम्बई, मद्रास, आन्भ्र-प्रदेश, व उत्तर-प्रदेश में 
विशेष रूप से काम कर रहीं थीं । | हि रु 
(५) श्रौद्योगिक सहकारी समितिया--इसके अन्तर्गत जुलाहों की समितियाँ, कातने 
की मिलें व अन्य समितियाँ आती हैं। जून, १६५८ के अन्त में जुलाहों की समितियाँ 
राज्य-स्तर पर २३, केन्रीय स्तर पर ७१-एवं प्राथमिक स्तर पर-६,५१४ थीं। कातने | 


रे७प * .. पच्चीसवाँ श्रव्याय: 


की मिलें १० गौर अन्य श्ौद्योगिक समितिर्थ १०,११७ थीं। भ्रान्प्र-प्रदेश, वम्बंई; 
केरल, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, आासाम, राजस्थान, 
विहार, मध्य-प्रदेश, मैसूर व दिल्ली में छुलाहों की समित्तियों व ग्रन्‍्य समितियों ने 
विशेष प्रगति की है। 

(६) सहकारी बिक्री समितियाँ--३० जून, १६५८ को प्राथमिक विक्ती समितियाँ 
१,८६६ थीं'भौर गन्ना बिकनी समितियाँ ७,४६६ थी । सबसे ज्यादा बिक्नी समितियाँ 
उत्तर-प्रदेश (५०२), पश्चिमी बंगाल (२२२), वम्बई (२०६), मंसूर (१८६) वे 
आान्ध्र-प्रदेश (१५०) में थीं । वेन्द्रीय विक्री समितियाँ २,६८५ थीं | केवल उत्तर-प्रदेश 
में २,२४१ केन्द्रीय घिक्नी समितियाँ थीं। राज्यीय बिक्री समितियाँ १३ थीं। (विशेष 
विवरण के लिए देखिए अध्याय---२३) 

(७) सहकारी चीनी, व कॉटन जिर्निंग एवं प्रेंसिंग व श्रन्य परिनिर्माण समितियाँ 

३० जून, १६५८ को ५१ चीनी की फीटरियाँ, ७६ कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग 
समितियाँ एवं ५५४ अन्य परिनिर्माण (70068४॥72) समितियाँ थीं। सहकारी: 
चोती की फैकटरियाँ वम्बई (१८), पंजाब (८), मंसूर, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिमी 
बंगाव में विशेष रूप से पाई गई'। कॉटन जिर्मिंग व प्रेसिग मिलें बस्बई (५२),. 
पंजाब (११), व श्षेप मध्य-प्रदेश, मैसूर वर्गरः में स्थित थीं। परिनिर्माण समितियों. 
की क्रियाएँ मूंगफली का छिलका हटाना, कहवा तैयार करना, तेल निकालना, घाने का 
छिलका दूर करना आदि हैं। श्रान््न-प्रदेश, श्रासाम, केरल, मध्य-प्रदेश, मद्रास, में सूर, 
पंजाब, उत्तर-प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में परिनिर्माण समितियों की विशेष प्रगति हुई । 

(८) उपभोक्ता भंडार ((0रश॥॥७7४' 8007९5)--भारत में द्वितीय महांगुद्ध 
व उसके बाद अनिवार्य वस्तुओं को नियन्बित्त मुल्यों पर उपभोक्ता-वर्ग को उपलब्ध ' 
करने के लिए देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता-भण्डार खोले गये थे । लेकिनु १६१९८ - 
५२ से इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है क्योंकि राशनिंग व विभ्मि 
गये हैं। १६५७-५८ में थोक भण्डारों को संख्या ७६, थी और प्रायरषह 
६,४३५ ये। ज्यादातर स्टोर बम्बई, आसाम, पश्चिमी बंगाल व मद्बास में स्थित ये । 

. (६) सहकारी भवनननिर्माण समितियाँ (0 09०श्काए० ॥00श्रा।8 $00०९- 
0९8) :--सहकारी मकान-निर्माण समितियों ने औद्योगिक नगरों ब ग्रामीरा क्षेत्रों में मकान 
की कभी को दूर करने में काफी सहांयता पहुँचाई है। इन समितियों को केन्द्रोय सरकार 
को तरफ से कम-आय-वर्ग की भवन-निर्माण योजना व आर्थिक सहायता प्राप्त औद्यो 
गिक हाउसिंग योजना के अन्तर्गत व राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता मिली । 
१६५७-४८ में केन्द्रीय हाउसिय समितियाँ ५ व प्राथमिक समितियाँ- ४,१७२ थीं।. 


बम्बई, मद्रास, श्रान्न्र-प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, परिचिमी बंगाल व दिल्‍ली में ये 
समितियाँ काम कर रही 







भारत में सहकं।री साख श्रान्दोलन ३७९ 


इस अकार गैर-साख के, क्षेत्र में भी सहकारिता आन्दोलन श्रविष्ट हो गया है । 
लेकिन देश की जनसंख्या व आवश्यकताशों को देखते हुए विकास संत्तोपजनक नहीं 
कहा जा सकता है। 
भारत में सहकारिता आन्दोलन की सफलताएं व लाभ 
भारत में सहकारिता झ्रान्दोलच का श्रीगणेश हुए ५५ व से ऊपर हो छुके हैं। 
इस. अवधि में संख्यात्मक दृष्टि से इस आान्दोलब का काफी विकास हुमा है | एक 
भारतीय परिवार का औसत प्राकार ५ मानते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है' 
कि जुने, १६५८ के अन्त तक लगभग १०'७५ करोड़ या जन-सख्या का करीब २७%, 
सहकारी आन्दोलन में आ चुका था । १६५७-४८ में सभी प्रकार की सहकारी समितियों 
की संख्या-२,५७,८२२ थी जिनकी कुल सदस्य-संख्या २,१४,३५,१४० और कार्यशील 
पूंजी ६६६:४६ करोड़ रु० थी । १६५१-५२ की तुलना में कार्यशील पू'जी दुगुने से 
भी अधिक हो गईं थी । पिछले वर्षों में राज्य सहकारी बेंकों का भी काफी विकास 
हुआ है । केन्द्रीय सहवारी वेंकों की पूंजी में भी वृद्धि हुई है । उनके 'द्वारा सदस्यों को 
दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राथमिक सहकारी 
कूपि साख समितियों के कार्यो का भी विस्तार हुआ है। द्वितीय योजना की अवधि में 
सहकारिता का विकास प्रगति पर रहा है।. 
गैर-साख सहकारी समितियों की स्थापना पर भी बल दिया गया है और परिणाम- 
स्वृहूप विभिन्न राज्यों में विक्री समितियाँ, औद्योगिक सहकारी समितियाँ, परिनिर्माण 
 (?00९6६४॥8) समितियाँ, बुनकरों की समितियाँ श्रादि स्थापित हुई हैं और उन्नति 
कर रही हैं। 
'.. इतना होने पर भी भारत में सहकारिता श्रान्दोलन प्रमुखतया एक साख आन्दोलन 
मात्रा जायगा | कुल सहकारी” समितियों में लगभग ६५% समितियाँ कृषि साख 
' समित्षि/शी (सक्रपि साख समितियों के विस्तार से कई लाभ हुए हैं। 
...  जेडग बे क लाभ (अर) सहकारी साख - समितियाँ किसानों और कारीगरों 
को कम व्याज पर ऋण प्रदान करती हैं। इससे उनको जो रुपया व्याज में देना पढ़ता 


है उसमें बचत होती है 

(आरा) बीई गाँवों में महाजनों का एकाधिकार समाप्त हो गया है भौर उन्हें श्रपनी 

: ब्याज की दरें घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा हैं । इससे जो व्यक्ति सहकारी समितियों 

के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी लाभ पहुँचा है। (६) सहकारी स मित्तियों मे ऋणों को कम 
करने में भी सहायता दी है, विधेपकर जब से सहकारी सिद्धान्तों पर कार्य करने वाले 
भूमि-बन्धक बैंक (7,070 ०2०2० ऐश्वा:5) चलाये गये हैं। कई लोगों का 
भत है कि सहकारी साख संमितियों ने केवल महाजन के पूरक का कार्य किया है और 
ऋणाग्रस्तता में वृद्धि को है। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो सहकारी समितियों के पमाव में: 
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ऋणाग्रस्तता में भर भी वृद्धि हुई होती । किसी को झ्राशा नहीं थी कि केवल सहकारी 
समितियों द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण ऋणा-ग्रस्तता दूर हो सोग्गी; -क्योंकि ऋण-्रस्तता का 
मूल कारश दरिद्रता है और यह तभी समाप्त हो सकती है, जब यह कारण दूर 
हो जाय । (६) सहकारी समितियां नियंत्रित साख-प्रदान करती हैं, जो कि महाजन के 
प्रमियंत्रित और नैतिक पतनकारक साख से अधिक उत्तम है ।/(उ3) सहकारी समितियों 
ने प्रनुत्यादक संचय (र्ति0070॥729) की प्रवृत्ति को रोका है भर लोगों में महाजती 
प्रवृत्तियों (शतत8 80॥5) को प्रोल्लाहन दिया है ।५(ऊँ) गैर-साख के क्षेत्रों 
में भी सहकारी समितियों द्वारा कृषि को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा है । किसानों की 
नाना प्रकार की श्रावश्यकताओं को डेनमार्क की भाँत्ति सहकारी आधार पर पूर्ति करने 
का प्रयत्व किया गया है। सहकारी समितियों द्वारा कूपि-विभागों को उत्तम बीज, 
उत्तम औजार, उत्तम खाद और उत्तम मवेश्षियों के प्रसार में बड़ी सहायता मिली .हैं । 
बहुत उद्देश्यों वाली समितियां (]७]-ए७77056 80060) स्थापित होने से, 
“जो लेन-देव के अतिरिक्त खेती की पैदावार की विक्री तथा अन्य आवश्यक सामान की 
पूति का कार्य भी करती हैं, शीघ्र हो उन्नति की श्राशा की जाती है। श्राजकल किसान | 
को उत्तम खेती, उत्तम व्यवसाय तथा उत्तम जीवन का आदर्श उपलब्ध करने में सहकी- 
रिता आंदोलन से वड़ी आशाएँ हैं ।(ए) गैर-कृपि समितियाँ (३०॥ #& 0 
8006085) भी, जैप्ते बुनकरों, कारीगरों, श्रमिकों, वेतन-भोगियों व 3पभोक्ताश्रो की 
समितियाँ, रद्यपि संख्या में सीमित हैं, उपयोगी कार्य कर रही हैं । कुटीर-उधोग-धन्धों 
जैसे हाथ की बुनाई के काम के लिए भी सहकारिता बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है.। 
(२) चैतिक लाभ :--आरथिक लाभों के भ्रतिरिक्त सहकारिता आन्दोलन से 
सदस्यों का नैतिक स्तर ऊँचा उठ गया है। एक चरित्रहीन भौर सन्दिग्ध चरित्र वालों 
व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है । इससे सदस्य बनने की 
करने वाले व्यक्ति चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करते हैं । सदस्यों, के “भंगड़े:पंचायता 
के सुपुर्द किये जाते हैं । इससे मुकदमेवाजी में होने वाले समय, ,शक्ति.और व्यय बच 
- जाते हैं। सदस्य-गरा पारस्परिक नियन्त्रण रखते हैं इससे फिजुल-खर्ची कम ही जाती 
है और मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। सर माल्कम डालिज्ञ के अनुसार “एक 
अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेवाजी, फिजूल-खर्ची, शरावबखोरी, और जुप्रावाजी 
सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर परिश्रम, आत्म-विश्वास, ईमानदारी, शिक्षा' 
पंचायत-समितियाँ, मितव्यतता, स्वावलम्बन और पारस्परिक सहायता पाई जाती है ।” 
(३) शक्षिक लाभ--सहकारिता आस्दोलन ने अनेक प्रकार के लोगों की 
ज्ञान वृद्धि में भी सहायता दी है। सहकारी समिति एक प्रकार की' पाठ्याला है 
. जिसमें सदस्मों को नागरिकता के करत्तंव्यों और 'स्वशासन की प्रारम्भिक शिक्षा मिलेतो 
है। एक सहकारी समिति के सदस्य को इसकी. बंढकों में भाग लेगा पड़ता- है, श्र 


भारत में सहकारी साख झ्रान्दोलन इ८ौ१ै 


. इसके नियमोपनियम समझने पड़ते है। यदि वह किसी उत्तरदायी पद पर नियुक्त 
हुआ हो तो उसे सारी बातों को अधिक ध्यान से अध्ययन करना होता है। इससे 
उसकी बुद्धि तथा ज्ञान झक्ति का विकास होता है। हस्ताक्षर करने और वही को 
पढ़ने की आवश्यकता से भी साक्षरता को प्रोत्साहन मिलता है। 

. (४) साम्राजिक लाभ--सहकारी आन्दोलन से समाज को भी अनेक लाभ 
पहुँचे हैं। अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक नियन्त्रण अनिवाय हो जाता 
और फिजूल-खर्ची के विरुद्ध लोकमत तैयार हो जाता है| इससे विवाह आदि घामिक 
झौर सामाजिक अवसरों पर होने वाली फिजुलखर्ची कम होती है| क्योकि समितियों 
को १०% वापिक लाभ शिक्षा तथा दान धर्म के कार्यो में व्यय करने को अनुमति है | 
इससे गाँवों में कुओं की मरम्मत, साधारण सफाई, गदे पानी के बहाव की नालियों का 
निर्माण, चिकित्सा की सुविधाओं से सम्बन्ध रखने वाले कई कार्य किए जाते हैं । 

सहकारी श्रान्दोलन की कमियाँ व श्रसफलता के कारण 2, २५५ 
यद्यपि गत पचपन वर्षो में हमारे देश में सहकारिता श्रानदोलन की बड़ी 
उन्नति हुई हैं, तथापि इस आन्दोलन में अनेक कमियाँ हैं । १. 

(१) गैर-साख समितियों की उपेक्षा--सवसे बड़ी कमी यह है कि इस 
भ्रान्दोलन में आरम्भ ही से साख की प्रधानता रही है, और वह भी ग्रामीण जनता 
के लिए । गैर-साख के क्षेत्र में; जैसे सहकारी उत्पादन विशेषतः सहकारी खेती, खेती 
की-उपज की सहकारी बिक्री, सहकारी वितरण या उपभोग श्रादि के क्षेत्रों में विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया है। परन्तु किसान के लिए केवल सीमित मात्रा में साख की 
पूति की व्यवस्था करदे उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर नहीं की जा सकतीं। कुटीर 
उद्योगों और श्रमिकों के लिए तो इतना भी नहीं किया गय्य है। 

. (२) साख समितियों का सीमित और श्रसमान विकास--भारत में सह- 

कारी साख की पूर्ति बहुत सीमित श्रौर असमान ढंग से हुई है। अ० भा० ग्राम्य 

साख सर्वेक्षण की संचालन समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि सहकारी 

, संस्थाएँ भारतोय किसानों कौ ऋण की आावश्यकताप्रों का केवल ३*१ अतिशत 
प्रदान करतो हैं । यह तो केवल आठे में नमक के बरावर है। रिपोर्ट में आगे 
बतलाया गया है कि देश के बड़े भागों में भ्रव तक सहकारिता नहीं पहुँची है। जिन 
क्षेत्रों में यह पल चुकी है उनमें भी खेती करने वालों के कई बड़े वर्ग इसके सदस्य 

. नहीं बन पाए हैं और जो सहकारी साख समितियों के सदस्य हैं वे भी श्रपनी ऋण 
को आवश्यकता का बड़ा भाग गैर-सहकारी ल्रोतों से प्राप्त करते हैं। एक और बुरी 
बात यह है कि सहकारी संक्ष्याएँ जो ऋण प्रदान करती हैं उसका बहुत छोटा भाग छोटे 
और मध्यम किसानों को पहुँचता है, क्योंकि साधारणतः ऋर भूमि की जमानत 
पर दिए जाते हैं भोर छोटे तथा मध्यम किसान के पास बहुते कम भूमि होती है । 


ईद पच्चीसवाँ भ्रध्याय 


सहकारी साख का विरतार देश में समान रुप से नहीं हुप्रा है। समित्ति की रिपोर्ट 
में बतलाया गया है कि जहाँ कुल मिच्राकर सहकारो संस्थाग्रों की कार्य-सिद्धि निराशा- 
जनक रही है वहां कुछ राज्यों में और विद्यप इश्षाओं में इनकी महत्वपूर्ण सफलता 
मिली है। उदाहरण के लिए बम्बई राज्य में किसानों के कुल ऋणों का जिनमें उप- 
भोग के लिए लिए गए ऋण भी शामिल हैं १६ प्रतियत और उत्वादन फे लिए लिए 
गए अल्पकालीन ऋणों का ४० प्रतिशत सहकारी संत्याएँ प्रदान करती हैं | इसी प्रकार 
मद्रास और उत्तर-परदेश में बिक्री, उत्पादन और दूध पूत्िि आदि के कार्यों में सहकारी 
संस्थाओ्रों को उल्लेखनीय सफलता मिली है । - 

(३) स्वेच्छा श्रौर राज्य की प्रभावी साऊेदारी का प्रभाव--भारत में सहहारिता 
एक जन-आन्दोलन नहीं परन्तु एक सरकारी नोति के झुप में ग्राई है। इसका 
आरम्भ सरकार की ओर से हुआआ था। इसका नियन्धण सरकार के हाथ में रहा है 
और इसके लिये रुपया भी सरकारी साख पर ही प्रात हुआ है क्योंकि रुपया ऐसे लोगों 
से प्रात हुआ है जो, यदि वे जानते कि सरकार सहकारो संस्थाप्रों के पीछे नहीं है तो 
इनकी कभी रुपया नहीं देते । आज भी सहकारी संस्थाओं में बड़ा विभागीय हस्तक्षेप 
है और देश में सहकारिता का विकास एक विभागीय कार्यवाही के रूप में किया जा 
रहा है । निःसन्देह इससे आत्म-निरभरता घटती है। परम्परागत सहकारी पिद्धान्तों के 
अंनुसार यह ठोक नहीं है । | 
7 “हम मानते हैं कि अन्ततः सहकारी संस्थाओ्रों को अपने प्रैरों- पर खड़ा होना 
चाहिमे। परन्तु जिस रोगो को लम्बी बीमारी के बाद लकवा मार गया हो क्या 
वह एकदम अपने पंरों पर खड़ा हो सकता है ? शताब्दियों से शोपित और उपेक्षित 
भारतीय किसान, कारीगर और मजदूर की भी यही दक्ला है । अ० भा० प्रामंय साख 
सर्वेक्षण की संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट में वतलाया है कि आजः भारत में 

सहकारिता निव॑तों , का संगठन है। इसको शक्तिशाली निजी व्यापारियों, साहुकारों, 
स्थानीय नेताग्रों तथा अन्य निहित स्वा्ों 'की प्रतियोगिता और विरोध का. सामना 
करना पड़ता है। यह तभी सफल हो सकता है जब, राज्य, जो निर्बलों के. लिए एक 
संगठन है, इससे हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करे । श्रव तक राज्य का सहयोग 
पदाकदा रस्म-अदायगी को तौर पर हाथ सिलाने के रूप में मिला है, हाथ में हाथ 
मिलाकर साथ-साथ चलने के रूप में नहीं | भ्रव तक राज्य की सहायता अत्यधिक 
प्रशासन और श्रति-अल्पत्रित्त के रूप में मिली है । अतएव भारत में सहकारिता की 
सफलता के लिए राज्य की साभेदारी आवश्यक है। अतएवं सहकारिता आन्दोलन 
के सामने आज दो विकल्प हैं--यह चाहे तो , हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा 
होने के अयोग्य बना रह सकता है या चाहे तो राज्य की सहायता स्वीकार कर 
सकता है जिससे अन्ततः बिना किसी वाहरी सहायता-से खुद अपनी मदद “कर सके [. ह 
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(४) सहकारिता के सिद्धान्तों के ज्ञान का प्रभाव--एक बड़ी कमी यह है 
कि सहुकारी समितियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों में सहकारिता के सिद्धांतों के ज्ञान 
'का अभाव है। कई सरकारी तथा गैर-सरकारी लोग इस आन्दोलन में भाग लेने में 
उत्साह दिखाते हैं किन्तु समितियों के वर्तमान और झाने वःले सदस्यों को सहकारिता 

के सिद्धान्तों का ज्ञान कराने में उतना उत्साह नहीं दिखाया जाता है । इस कार्य में 
निरक्षरता एक बड़ी रुकावट है लेकिन यदि भ्रान्दोलन को सफल बनाना है तो इसे दूर 
करना होगा | 
(५) कुप्रवन्ध--हम लिख चुके हैं कि सहकारी समितियों के सदस्य समिति का 
फऋरा ठीक , समय पर नहीं चुकाते हैँ । यद्यपि प्रति सदस्प्र बकाया की मात्रा कम है 
तथापि १६५७-५८ में, श्रवधि बीत जाने वाली वकाया की कुल बकाया २११३% थी । यदि 
ऋषणा लौटाया न जाता तो नया ऋण नहीं दिया जा सकता, इससे कार्य में शिथिलता 
भा जाती है । चकाया को छिपाने के लिए लेखा परिवत्तन (28907 8 0४000), 
: घनावटी अ्दायगी और वारम्वार तथा स्वतः ऋणों का तवीनीकरण किया जाता है ।१ 
ऋण देते समय ऋण के उद्देश्य की छानबीन नहीं की जाती। पदाधिकारी स्वयं 
ऋण बकाया रखते हैं और वकाया रखने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते | 
- (६) जाँच की फमी-- जनता में विश्वास उत्पन्न करने श्रौर कुप्रवन्ध तथा भ्रपहरण 
को रोकने के लिये श्राय-व्यय की कुशल भ्रौर पूर्ण जाँच की बड़ी श्रावश्यकता है । भाय- 
अ्रय की जाँच की वर्तमान व्यवस्था बड़ी असंतोपजनक है। झाय-व्यय के जाँच और 
निरीक्षण कार्यो का निकट सबंध है लेकिन ये काय॑ दो या तीन भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
में बेटे हुए हैं, जिससे कार्य की पुनरावृत्ति हो जाती है और, शक्ति तथा द्रव्य का 


अपव्यय होता है। 

७) व्याज की ऊँची दरें--कई राज्यों में श्रव भी व्याज की ऊँची वरें हैं। इसका. 
कारंणा यह हैं कि समितियों के पास अपनी, प्ृजी न होने से वे केन्द्रीय बैकों से पृ जी 
उधार लेती हैं शलौर केन्द्रीय. बैंक राज़्य. बैक से लेते हैं। इस प्रकार श्रत्तिम ऋणी और - 
प्रारंभिक ऋणदाता के वीच में कई संस्थाएं: आ्राती हैं और प्रत्मेक संस्था ब्याज को दर 
पंर वृद्धि करती है । न 

(5८) लोच कां श्रभाव, विलम्व और प्रपर्याक्तता--संदस्यों को समितियों से अपनी 
प्रावश्यकताओं के लिए पर्याप्त ऋण नहीं मिलता । बहुधा ऋण के लिए बड़ी देर॑ तक 

. प्रतीक्षा करनी पड़ती है और श्रसुविधा तथा व्यक्तिगत भ्रपमान तक सहन करना पड़ता 

, हैं। फलस्वरूप समितियों के सदस्यों को भी बहुधा महाजन से उधार लेना पड़ता है। 
इसका एक कारण यह भी है कि समितियों के पास जरूरी भाँग को पूरा करने के. लिए 
काफी नकेद रुपया नहीं होता । | पे 
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(६) दोच हाजीन साख का श्रभाव--भारत में दीघकालीन साख प्रदान करने के 
लिए मद्रास, बम्बई व झआंध्र-प्रदेश में भूमि-बंधक वेंकों का वाफी विकास हुआ हैँ लेकिन 
अन्य राज्यों में ग्रभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। ये बेंक भी श्रभी तक अनुत्याइक 
ऋण ज्यादा देते है ज॑से पुराने ऋणों को छुकाने के लिये ऋण दिये जाते हैं भोर 
काफी विलंब हो जाता है। कृषि उत्तादन बढ़ाने के लिये उत्पादफ ऋण बढ़ने चाहिएँ। 

सहफारिता की असफलता के अन्य फारश-हुम देख छुके हैं कि भारत में 
सहकारी थान्दोलन की आश्यानुकुल उन्नति और सफलता नहीं हो सकी है। इसका 
कारण केवल भझान्दोलन की भीतरी कमियां ही नही वल्कि हमारे देश का सामाजिक 
आधिक परिवेश, विकट पग्राथिक्त समस्याएँ, विस्तृत अशिक्षा, सहकारी विभागों के 
पास साधनों का अभाव, जलवायु पर भराश्नितता, सड़कों और गोदामों की कमी भी 
इसकी उन्नति में बाधा डालती है । 

(१) सामाजिक-प्राथिक परिवेश- अ० भा ग्राम्य सर्वेक्षण की संचालन समिति 
के अनुसार हमारे देश में ओपनिवेशिक राज्य और प्रशासन, कृषि के व्यापारीकरण 
और उद्योग-बन्धों के शहरीकरण के फलस्वरूप देश के सामाजिक-ग्राथिक ढँचे में 
किसानों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों और गाँव में रहने वाले दूसरे लोगों के विरोध में 
जातिवाद श्रोर वित्तीय शक्ति पर आधारित तथा शहरों में केन्द्रित पूजीवादी भर्थ- 
व्यवस्था और प्रशासन से सम्बन्धित एक अत्यन्त शक्तिशाली संगठन स्थापित हो गया 
है जिसका शहरी दृष्टिकोण है। गाँव के पटेल तथा व्यापारी, सोहकार व भन्‍य स्थानीय 
नेता और यहाँ तक कि राज्य के छोटे कर्मचारी भी जो गांवों में जाते हैँ इत्त संगठन ते 
संबंधित और प्रभावित हैं. । इस शक्तिशाली संगठन के सामने सहकारी आन्दोलन ययेट 
उन्नति नहीं कर सका है | यही नहीं इन लोगों ने सहकारी समितियों में प्रवेश करके 
उनको अन्दर से खोखला बवा दिया है। यही कारण है कि यद्यपि कागज पर ऐसा 
मालूम होता है कि सहकारी आन्दोलन भारत में बरावर उन्नति कर रहा है तथापिं' 
देहातों के निवंल झौर दरिद्र वर्गों को इससे बहुत कम लाभ हुम्ना है । 

(२) दिकट श्रारथिक ससस्या--हमारे देश में आथिक समस्या बड़ी. विकट 
है.। केवल किसानों की चालू झावश्यकताशों के लिए ऋण को व्यवस्था से ही उन्हें 
कोई लाभ नहीं हो सकता | जब तक कि ऋणदाता का मूल कारण दरिद्रता दूर 
नहीं की जाती। इसी प्रकार ग्रामीण उद्योगों में लगे हुए कारीगरों की दशा सुधारने 
के लिए भी उनकी आय में वृद्धि करने की आ्रावश्यकता है। खेतीहर और दुसरे 
श्रमिकों को भी ऋण-प्रस्तता से मुक्ति, उचित व्याज पर नियन्त्रित ऋरा, अनुत्पादक 
सामाजिक रीति-रिवाजों पर खर्च में कमी और शिक्षा की आवश्यकता है । लेकित 
उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता उनके पारिश्नमिक या वेतन में वृद्धि की है। दुर्भाग्य 
से किसानों, कारीमरों और श्रमिकों को आय में वृद्धि करना सहकारी आन्दोलन के 
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क्षेत्रतके बाहर है । इसके लिए समस्या को पूर्णतः समझ कर आयोजित श्रयत्त करने 
की भ्राविश्यकता है । सहकारिता के सिद्धान्तों को जितने भी अधिक मोचचों पर लगाया 
जाय, श्रच्छा है । साथ हो कृपि-विकास झौद्योगीकरएण और सामाजिक-युरक्षा (500॑थथ 
' वाधाक्व००) की योजनाएँ भी कार्यात्वित की जानी चाहिएँ । | 

(३) विस्तृत अ्शिक्षा--सहकारिता श्रान्दोलन के मार्ग में जनता की भयंकर और 
विस्तृत निरक्षरता बड़ी बाघा है । शिक्षा के अभाव से सहकारी सिद्धान्तों का ज्ञान 
कराने में बड़ी कठिनाई होती है । इससे साधारण सदस्य आन्दोलन में सक्रिय भाग 

'नहीं ले सकते और प्रभावशाली सदस्य उनसे अनुचित लाभ उठाते हैं। कहीं-कहीं तो 
समितियों के लिए शिक्षित मंत्री हूढ़ने में भी बड़ी कठिनाई पड़ती है। 

(४) सहकारी विभागों के पास साधनों का श्रभाव--यद्यपि सीधी सरकारी 
सहायता तथा ऋण सहकारी भावना का नाश कर देते हैं, तथापि निरीक्षण तथा 
नियंत्रण के लिए पर्याप्त साधनों तथा कर्मचारियों के अभाव में आ्रान्दोलन का विस्तार 
करना भी मूर्खता हैं। सरकार के पास रुपयों की कमी से श्रानदोलत का विस्तार नहीं 
हो सकता है । 

(५) जलवायु पर ग्राश्नितता--भारतवर्ष में सहकारी श्रान्दोलन की उन्नति के 
मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि इस आ्रान्दोलन में कृषि समितियों की प्रवानता है 
श्रौर जब तक भारतवर्ष कृपि-प्रधान रहेगा यह प्रधानता वनी रहेगी । कृषि सह- 
कारिता की सफलता फसलों की उत्तमता पर निर्भर है और हमारे देश की फसलें वर्षा 
पर आश्चित हूँ । सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास करके यह आश्चितता कम की 

जा सकती है । ः 

इस प्रकार बहुत से कारणों ने मिलकर भारत में सहकारिता आंदोलन को सफली- 
भूत नहीं होने दिया । ह 

. अगस्त १६५६१ में रिजव वेंक थे एक श्र० भा० ग्राम्प साख सर्वेक्षण समिति 
नियुक्ति की जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर, १६५४ में प्रकाशित की गई। इसमें वतलाया 
गया कि सहकारी संस्थाओ्रों ने कृषक को केवल ३"१ प्रतिशत ऋण की सुविधा प्रदान 
की है-। ज्यादातर साख साहूकार व व्यापारियों से मिली है। भ्रतः समिति ने कहां 


रही है लेकिन सहकारिता को सफल बनाना होगा ।* 


. कि भारत में सहकारिता असफल रहे 
समिति ने ग्राम्य साख की एकीकृत योजना अपनाने का सुझाव दिया। इसका विस्तृत 
मिति की सिफारिशों का संक्षिप्त 


विवरण झगले अध्याय में किया जायगा । यहाँ स 
विवरण दिया जाता- है ताकि द्वितीय योजना में सहकारिता की स्थिति स्पष्ट हो सके । 
क्षण समिति की सिफारिशें ;- (१) सहकारिता: 
होनी चाहिए। इस 
गा और अपने आपको 


झ० भा० ग्राभ्य साख सर्वे 
आन्दोलन में राज्य की साक्रेदारी (श०-?क्षगा था आए) 
प्रकार सहकारिता श्रोन्दोलन में राज्य सक्रिय रूप से भाग ले 


जा 


व न्‍ - 'पश्चीसवाँ अध्याय 
३८६ पच्चीसवा:: 


केवल निर्देशन (0000007॥) तक ही सीमित नहीं रखेगा । (२) इम्पीसियल बैंक को 
स्टेट बेंक झाँव इण्डिया में बदल दिया जाय । (३) सहकारिता को गेर-साख क्षेत्रों में. 
फैलाया जाय । (४) बड़े आकार की प्राथमिक कूपि साख समिति स्थापित की जावने 
(५) सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । 

पंच-वर्षोष योजनांशों में सहकारिता 

भारत के योजनावद्ध विकास में सहकारिता पर बहुत बल दिया गया हैं। सह 
कारिता को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्त किया गया है । 

(१) प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सहकारिता :-- अखिल भारतोय आम्यनसाल 
सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही प्रथम पंच-वर्षीय योजवा 
प्रारम्भ हो चुकी थी । भ्रतः इसमें सहकारी साख आन्दोलन को पनपाने के लिए, विशेष 
सुझाव नहीं दिय्रे जा सके । सिर्फ निम्न सुझाव दिये गये ;--- 

(१) सहकारी समितियों को'प्रचलित वें किंग सिद्धास्तों पर कार्य करना चाहिये 
और साख-योग्य कृपकों से लेन-देन करना चाहिये । 

(२) अरवाथिक कृपकों को भी आन्दोलन का लाभ मिलना चाहिये लेकिन राज्य 
को इस काय की जोखिम में दड़ा भाग लेना चाहिये ६ 

(३) प्राथमिक समितियों की प्रगति के लक्ष्यों के सम्बन्ध में योजना भ्रायोग 
ने सहक्तारी योजना समिति (१६४६) की सिफारिशें ही मान लीं जिनमें कहा गया 
था कि १६५५-५६ तक ४० प्रतिशत गाँव व ३० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या सह 
कारिता के दायरे में श्रा जाय । 


(४) प्रथम योजना में सहकारी प्रशिक्षण के लिए १० लाख रु० की व्यवस्था 
की गई । 
(५) राज्य सरकारों को राज्य सहकारी बेंकों में ग्रधिक पूंजी लगानी चाहिये । 
) कपकों को संस्थाओ्रों द्वारा अधिक साख प्रदान की जाय ताकि योजना के 
चौथे वर्ष तक १०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष ऋण दिया जा सके । हि 
(७). सहकारी समितियों को माध्यम-क्ालीन ऋण देने चाहिये और इसके लिए 


रिजवं वेंक को ५ करोड़ रु० तक राज्य सहकारी बेंकों को उधार देना चाहिये । 


(८) भूमि-बन्धक वेंकों को उत्पादत बढ़ाने के लिये विशेष ऋण देना चाहिये। 
(६) राज्य सरकारों ,को केन्द्रीय भूमि-वन्धक वेकों के डिवेंचर खरीदने चाहिंयें 
ताकि कृपकों को दीघंकालीन ऋण मिल सकें । 
उपयुक्त सुझावों के अध्ययन से पता चलता है कि योजना आयोग का दृष्टिकोश 
हकारी साख के सम्बन्ध में बहुत क्रांतिकारी नहीं था । झ्र० भा० प्राम्य साख सर्वेक्षण 


समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों ने सारी स्थिति में परिवतंन कर दिया श्रौर ट्वितीय 
योजना के कार्य-क्लम उन्हीं पर आधारित थे । 


भारत में सहकारी साख आन्दोलन ३८७ 


(२) द्वितीय योजना में सहकारिता--टवितीय योजना में वड़े आकार की समितियां 
स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इनकी सदस्यता ५०० रखी गई है और दामित्व 
ली गई पूजी का पाँच भुना रखा गया है। प्रत्येक समिति की न्यूनतम शेयर पृ“जी 
१५ हजार रु० होगी और सालाना व्यापार १९५ लाख रु० का होगा । १६६०-६१ तक 
इस प्रकार की १०,४०० बड़े भ्राकार की समितियाँ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है। साख समितियों का विक्रो समितियों से भी सम्बन्ध रहेगा | जहाँ तक 
सम्भव होगा ऋण , बीज व खाद के रूप में दिये जायेंगे । 

-' विभिन्नक्षेत्रों में विकास के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये-- 
साख -- 


बड़े झ्राकार की समितियाँ ( संख्या ) ०2 १०,४०० 
अल्पकालीन साख श १५० करोड़ ६० 
४ मध्यकालीन ,, .. #&«« ४४४ 889. 86 कया, 

. , दीघंकालीन .,, ० पक 5 जे २५ , ,, 
बिक्री व परिनि्ससि-- 
प्राथमिक बिक्री समितियाँ.. <..« १,घ०० / 
सहकारी चीनी की फंक्टरियाँ ...... ३५ 
. #  कॉटन जिन्‍्स 322 रद 
अन्य परिनिर्माण समितियाँ. ...« ११५ 
गोदाम व भण्डार-- 
केन्द्रीय व राज्य निगमों के गोदाम किक ३४० 
विक्री समिति के गोदाम ४३2५ १,५०० 
बड़े श्राकार की समितियों के गोदाम. .... ४,००० 


सहकारी साख समितियों की सदस्यता ६ मिलियन के कुछ कम से १५ मिलियन 
तक पहुँच जायगी । ट्वितीय योजना में विभिन्न सहकारी कार्यक्रमों को सफलीभूत बनाने 
के लिए निम्न कोप, बोर्ड व निगम स्थापित किये गये है। 

रिजवं॑ बैंक के एक राष्ट्रीय कृपि साख ( दीघ-कालीन ) कोप फरवरी, १६४६ में 
स्थापित किया है जिसमें प्रारम्न में १० करोड़ रु० रखे गये हैं भर द्वितीव योजना के 
प्रत्येक वर्ष में ५ करोड़ रू० और जोड़े जायेंगे । राज्य सरकारों को सहकारी साख 
संस्थाओं में पू'जी लगाने के लिए दीघंकालीन ऋण इस कोप से मिलेंगे । इस प्रकार 
राज्य का सहकारिता मे साभा स्थापित हो सकेगा। 

सहकारिता का गैर-साख क्षेत्रों में विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी 
विकास व गोदाम बोर्ड, १ सितम्बर, १६५६ में स्थापित हुआ है। गोदाम बनाने के 
हा एक केन्द्रीय वेबरहाउंसिंग निगम व राज्य वेबरहाउसिंग नियम स्थापित किये 
'गय हू ॥ " 2 गा 


इ्द्द पश्मीसां अ्रंष्यायें 

इस प्रकार द्वितोंग मोजना में साख की एकीकृत योजना लागु की गई है। इसकी 
प्रगति का विवरण अगले प्रध्याय में दिया गया है| 

(३) तृत्तीप पंचवर्षीय योजना में सहकारिता--नवम्बर, ६६५६ में राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने सहकारी नीति पर एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि सहकारी 
समिति के संगठन का आधार ग्रामीण समुदाय होना चाहिये । गाँव के आर्थिक विकास 
की जिम्मेदारी ग्रामीण सहकारी समिति व ग्राम-पंचायत पर होनी चाहिए । ठूंतीय 
योजना के प्रस्त तक तमाम ग्रामीण परिवार सहकारिता के दायरे में आजाने चाहियें। 

तृतीय योजना के सहकारी कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास समिति के प्रस्ताव पर प्रोधो- 
रित होंगे | इस प्रस्ताव में ग्राम्य-कहृपि योजना पर बल दिया गया है । यह योजना 
सहकारी समिति की सहायता से कार्यान्वित की जायगी | सहकारी समिति का क्षेत्र 
इतना हो कि निजी सम्पर्क, पारस्परिक नियंत्रण व स्वेच्छा आदि का पालन हो सके । 
साख व विक्नो में मेल वैठाया जाय | लोगों में बचत की भावना बढ़ाई जाय और 
सहकारी प्रशिक्षण की प्रगति की जाय । जुलाई, १६५६ में राज्यों के संहंकारी मंत्रियों 
की सलाह पर एक सहकारी साख कमेटी नियुक्त को गई ताकि वह विविंध- प्रश्नों की 
जाँच करे और सुझाव दे। इसकी रिपोर्ट जून, १६६० में प्रकाशित हुई है | इवकी 
सिफारिशों का विवरण अगले भ्रध्याय में किया जायगा | तृतीय योजना के सहकारी 
कार्य-क्रम इस फमैटी ( बैकुण्ठलाल मेहता ) की सिफारिशों से प्रभावित होंगे । 

सहकारी साख 
१६५०-४१ से १६५८-५६ की अवधि में प्राथमिक कृषि समितियों की संल्या 

१०५,००० से १८३,००० होगई भर सदस्य-संख्या ४"४ मिलियन से करीव १२ मिलियन 
हो चुकी है । द्वितीय योजना के अन्त तक लगभग २ लाख प्राथमिक कृषि समितियां 
स्थापित होने की आशा है श्रौर उनकी सदस्य-संख्या १७ मिलियन तक पहुँच जायगी । - 


सहकारी विकास पर 'वकिज्ध प्रूप' ने तृतीय योजना के - झन्त दक प्रास करने के 
लिए निम्न लक्ष्य सुकाये हैं :-...* 


(१) प्राथमिक ग्राम समितियों की संख्या 6 रह 
(सेवा समितियाँ) 
(२) सदस्पता ! ४० मिलियन 
: (३) (के) ग्रामीरों जनसंख्या तक विस्तार -.. .»« ५, 
(ख) कृपक जनसंख्या तक विस्तार ॥ ७४%, - 
(४) सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण 
(क) अल्पकालीन “““ ४०० करोड़ रु० 
(ख) मध्यम-कालीन (बकाया) »» र६० , » 
(ग) दींघंकालीन (बकाया) »» ११५ 


ह्त डी 


], ॥026 ० ए हाल गण पवए6 एल्या 2]80, ?, 64, 


भारत में सहकारी साख आन्दोलन श्प६ 


इसके अलावा तृतीय योजना में सहकारी विक्री, परिनिर्माण इकाइयाँ, सहकारी 
कृषि व प्रशिक्षण का भी विस्तार किया जायगा। इस प्रकार भविष्य में भारत के 
समाजवादी ढंग के समाज में सहकारी समितियों का सत्रेंत्र जाल-सा बिछ जायगा। 
इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी । 


प्रश्न 
एाएंशबं।ए ० रक्ंत्रष्धीया, 9. 8. 

([, जाता ताल 6 एथशााणाड (ए68 णी 00-000व7ए6 8006765 एिणाते 
708 ? 96850०7७०७ फछापलीए 6 एतगापाड ण ३ एशणंत्तया ००-०एशशक्षाए० 
एल 86णंढाए, (४ (95], 5९०0॥0 एथ 7 956,) 

7 (2) जत64 706 ० ९ श॥णएलंपराल 6 ९००-0ए9श्वाएट गरा0एथगशां गा 
गाव, एछतवाह्वा। ॥९85प785 जए0०्पत 700 5788०5६ (० 7066 |6 ग्रा0ए०ण९ा 
प्रीणा6 आए०९४४४ ९ (7 ([953, घाई एथा 4 956) 
(3) 968टा96 6 0णइधाइश्ा0 क्षात॑ णजिएला०0॥8 ए 'क्वात 7707 99९86 
एशा(5; शात 6घरा॥6 पीलोए एक्योपठ 70 68 छाठरांहंणा णी बहशायएपराएओ काब्का 
गवाह, (954, छा07: ॥068 |9 957, 958 क्वाते 809एथयशशा| 9, 960). 
(4. फछंइणाइ४ गा #595$ बॉप्शा वा] 700श॥ 7९875 [0 76084॥56 किप्राधों 
एाहका 00०-09भ०धांणा (ग्रमीण साख सहकारिता) ॥7 704. (957) 


(5) फ्रता6 शा०णा( ॥00608 णा :-- 
. (०) बजा ० शांगराबाए हैश्ांण्पीपार्था (20-०07शकरए९ $00७॥68 
0 ]7079 (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का दायित्व) (958) 


(व) ४(णधएप्राए056 00-07 शा९० 800००४७४.. (बहुउद्देशीय सहकारी 


समितियां) (१959) 

ैश३ ए्राएशआं, 9. 8. & 8. 50. 0 
,(). 9४०55 ॥76 फर्णाप्ाड़ रण शंधाध 4 ग्रापा/एण9080 (0-09शर्था१९ 
लिए गा (955) 


800ं४ए 67 & एगगक्ाए लाती 500९५: ; रु 
' (2) भारत में सहकारी समितियाँ किसानों के लिये कहाँ तक लाभप्रद रही हैं ह ; 
5 रे १६५७ 


संदर्भ-प्रंथ 
(0) पात॥ 960, 00. 22, ?. 272-279. 


(2) 7७6९॥ (0० 00-07थश्कीए७ रध०एशाशा६ ग॥ ॥ग0ीं&, ]956-58, 
अं का (९, 8, ., !शव्वाणा, 960) 


(3) ता ॥रतांब एच छाती 5प7ए०ए गिणएण, क्‍954 (607०३). 


(4) फ्रात एए०-शढ्वा' ऐशेक्षा--र एाथी ०0णा॥॥०, 2, 6व-66. 


(5) 76७०४ ० एचाशा। 598९७ ए ०0-0०एथर्बाएल गरा0एशाला व पाता. 
0 गन (श्रएणा। 7क्याड) क्‍957. 


(6) टपरतथावर गाव पवपक्ञाए० 7०00/ 07 959-60, 2, 38-40, 


अनीजीी- नये, कमान हनन, 


छब्बीसवाँ अध्याय 
ग्रामीण साख की एकीकृत योजना 
(((९४४०६९ऐ 5०७४८ ०६ रिफ्च्छों (07९०॥७) 


१६५१-५२ में रिजवं बेंक ने अखिल भारतीय ग्राम साख सवक्षण के लिए एक 
निर्देशन समिति नियुक्त की जिसके श्रध्यक्ष श्री ए० डी० गोरवाला थे। इस सर्वेक्षण मे 
देश के विभिन्न भागों में ७५ जिलों के ६०० गाँवों में १,२७,३४३ परिवारों से ग्रामीण 
साख के आँकड़े इकट्ट किये गये । सर्वेक्षण के परिणाम तीन प्रम्थों में प्रकाशित किये 
गये--(१) सर्वेक्षण रिपोर्ट, (२) सामान्य रिपोर्ट, (३) टैवनीकल रिपोर्ट । सामान्य 
रिपोर्ट में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाश्रों की जाँच की गई भौर 


उनकी कमियां बतलाई गई। सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट १६५४ में. 
प्रकाशित की । 


साम्तान्य रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कषं--(१) व्यक्तिगत साख संस्थाओं 
जैसे महाजन, व्यापारी, मित्र, जमींदार व व्यापारिक बेंकों ने कूपक को लगभग ६३१ 
ऋण् प्रदान किया। अकेले महाजनों ने (कृपक व पेशेवर) लगभग ७०% साख की 
व्यवस्था की । (२) इसके विपरीत सरकार ने ३३४, व सहकारी समितियों ने २:१४ 
ऋषण दिया । इस प्रकार सहकारी साख समितियों ने कृपक को साख प्रदान करने मैं. 
वहुत कम सफलता प्राप्त की । (३) ज्यादातर साख की सुविधा बड़े. किसानों को मिली 
और छोटे व मध्यम श्रे णी के किसान भूमि की जमानत पर्याप्त मात्रा में न दे सकने के 
कारण बहुत कम ऋण पा सके । (४) ज्यादातर ऋण अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किये 
गये । (५) १६५१-४२ में प्रति कृपक-परिवार श्रौसत उघार लगभग २१० रु० थी। 


भ्र० भा० ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति ने राय दी कि ग्रामीण साख की कोई भी 
योजना सहकारी साख समितियों हारा ही कार्यान्वित की जा सकती है। अतः सहकारी , 
साख आन्दोलन के पुनर्स गठन के लिए समिति ने विस्तृत व क्लान्तिकारी सुकाव दिये | 
रिपोर्ट में सहकारिता "की श्रसफलता के कारणों की वैज्ञानिक जाँच, की गई है और . 
सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं। समिति का कहना है क्रि वित्तीय व॑ 
प्रशासनिक हृष्टि से कमजोर सहकारी समितियाँ अपने प्रतिस्पर्डी साहुकार के सामने .. 
नहीं टिक सकती क्थचोंकि उसकी श्राथिक स्थिति सुदृढ़ है शोर उसका कपक वर्ग के 
आशिक जीवन पर सम्पूर्ण नियंत्रण है। समिति ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि. 
व्यापारिक बेंक अपने शहरी दृष्टिकोण के कारण कृपि,में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते 


».. - 'इह० 


'मंमीण साख की एकीकृत योजना श्हः्‌ 


जिसमे उनकी पूजो से किसान लाभ नहीं उठा पाते । इसलिए सहकारिता झ्रानवोलन 
को सुदृढ़ नींव पर खड़ा करने के लिए समित्ति ने ग्रामीण साख की एकीकृत योजना 
की सिफारिश की जिसको मुझ्य बातें नीचे दी जाती हैं :-- 

(१) सहकारी संस्थाश्रों में राज्य की साझेदारी--पहले राज्य सहकारी आन्दोलन 
का निर्देशन-मात्र करता था। सहकारी संस्थाग्रों को सरकार का सक्रिय वित्तीय 
सहयोग प्राप्त नहीं था । ऊपरी देख-रेख व हस्तक्षेय के कारण सहकारी श्रानदोलन एक 
सरकारी आन्दोलन बना हुआ था। समिति की योजना के अनुसार सहकारी ढाँचे को 
राज्य की सामेदारी के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए। राज्य की सामेंदारी 
का रूप श्रौर अंश अलग-अलग स्तरों पर और अलग्र-अ्नलग प्रका! की संस्थाओं के 
साथ अ्रलग अलग होना चाहिए । शिखर स्तर पर राज्य का प्रत्यक्ष साका होना 
चाहिए और राज्मीय सहकारी बैल्ढों तथा केन्द्रीय भूमि-वन्धक वैज्धों की पूजी का 
ययेट्ठ विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें राज्य का भाग इनकी शेयर पूंजी के ४१ 
प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। जिला स्तर पर राज्य की साकेदारी शिखर 
संस्थाओं द्वारा होनी चाहिए अर्थात्‌ राज्य को इन संस्थात्रों को जिना स्तर की 
संस्थाओं के शेयर खरीदने के लिए रु० देना चाहिए। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर 
भी राज्य की साझेदारी परोक्ष रूप से होनी चाहिए श्रौर शिखर संस्थाओं को जिला 
स्वर के संगठनों को प्राथमिक सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए २० प्रदान 
करना चाहिए । परन्तु विक्री और उत्पादन समितिय्रों में राज्य की साभेदारी प्रयत्त्त 
भो हो सकती है । प्राथमिक समितियों की यथेण्ट उन्नति के पद्चात्‌ इनमें राज्य की 
सामेदारी समाप्त हो जानी चाहिए और ये एक विशुद्ध सहकारी संस्थाएँ बनाई जानी 


चाहिए। परन्तु केद्लीय भौर शिखर स्तर पर ५१% पूजी राज्य के हाथ में बनी 


' रहनी चाहिए । है 
(२) साख व श्रन्‍्य श्राथिक क्रियाश्रों जैसे बिक्री, परिनिर्माण आदि में ताल-मेल 
बैठाना-- समित्ति ने सुक्ाव विया कि फसल-ऋणा-पद्धति (४09 0थ॥ 5फए४(७॥) 
लागू करने के लिए साख व विक्री दोनों का एक साथ विकास किया जाना चाहिये । 


. किसान को ऋण देते समय उससे वायदा करवा लिया जाय कि वह अमुक सहकारी 
विक्ली समिति के मार्फत ही अपनी उपज वेचेगा । इससे ऋण वसूल करने में श्रासानी 


. रहेगी। इसके अलावा समिति ने सहकारिता को श्रन्य गैर-साख क्षेत्रों में फलाने पर 
भी बल दिया जैसे कृषि, परिनिर्माण (070000आ॥8) वे उलतादन आ्रादि; ताकि ज्यादा 
से ज्यादा आर्थिक क्रित्रायें सहकारी ढंग पर होते लगें । 

(३) गोदामों व भण्डार-पृहों का जाल विछाना-- 
कार्यों को सफलीभरूत करवे के लिए गोदामों की संख्या बढ़ाना ताकि कूपक अपनी उपज 


इसमें इकट्ठी कर सकें श्र बाद में उचित कीमतों पर बेच सके ) 


सहकारी साख व विक्ी के 


३६४ * छुब्बीसवो भध्ययि 


झ्ान्दोलन की ग्रुणात्मक प्रगति होना एक कठिन कार्य है। भ्रतः सहकारिता का स्थायी 
रूप से उत्थान करने के लिए कृपकों में सहकारी समिति स्थापित करने की भेरणा 
दर से उत्पन्न होनी आवश्यक है । 
ग्रामीण साख की एकीकृत योजना की व्यावहारिक, सफलता 
सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को व्यवहार में कार्यान्वित किया गया है। श्रव 
तक की प्रगति का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

१६५६-६० में प्राथमिक समितियों की सदस्य-संख्या १९ मिलियन से १५ मिलियन 
हो जाने को सम्भावना है। विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण 
(अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीघंकालीन) की मात्रा १६५८-५६ के १३१ करोड़ ६० 
से बढ़ कर १६५६-६० में १५८ करोड़ रु० हो ग॑ 

राष्ट्रीय कृपि साख (दीकालीन) कोप फरवरी १६५६ में स्थापित किया गया। 
रिजंवं बेंक ने शुरू में इसमें १० करोड़ रु० रखे और १६५४-५६ से १६४८-१६ तर्क 
के ४ वर्षो में इसमें प्रतिवर्ष ५ करोड़ रु० और रखे । इस प्रकार ३० जून, १६५६ 
तक इसमें कुल रकम ३० करोड़ रु० हो गई। कोप का उपयोग निम्न विधि के 
अनुसार किया जा सकेगा ; 

(१) राज्य सरकारों को दीघ॑कालीन ऋण प्रदान करना ताकि वे सहकारी.साख 
संरथाश्रों की शेयर पू'जी में हिस्सा ले सके । 2 

(२) राज्य सहकारी बैंकों को मध्यम-कालीन कृपि ऋण प्रदान करना । २ 

(३) वेन्द्रीय भूमि-वन्धक बेंकों को दीघकालीन ऋणा देवा । 

(४) केन्द्रीय भुमि-बन्धक वेंकों के डिवेंचर खरीदना .। 

१६५६-६० में रिजर्व वेक ने इस कोप में से १३ राज्य सरकारों को ४६४ करोड़ 
रु० के ऋण स्वीकृत किये जब कि १६५८-५६ में ६:०५ करोड़ रु० ऋण स्वीकृत हुए 
थे। मार्च, १६६० के भ्न्त तक कुल १७'६५ करोड़ र० बकाया थे ।* 

राष्ट्रीय कृपि साख (स्थायीकरण) कोप भी फरवरी, १६५६ में ही स्थापित हुग्रा 
था। प्रारम्त में इसमें १ करोड़ रु० रखे गये और वाद में १६५६-४७ से प्रतिवर्ष 

१ करोड़ रु० और जुड़ते गये श्र ३० जून, १६५६ तक ४ करोड़ रु हो गये । श्रभी 
तक इस कोष की राशि का प्रग्नोग करने का कोई अवसर नहीं श्राया है । 

“राष्ट्रीय कृपि-विकास व वेयरहाउस्सिंग बोर्ड १: सितम्बर, १६५६ में बना। यह 

कृपि उपज (दिकास व वेयरहाउसिंग) निगम अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया 
गया जो १ अगस्त, १६५६ से लागू हुआ । बोर्ड के कार्य में भारत सरकार की पूजी 


3. एछएएाड णा (पडछशाएए बात 7४॥870०, 3959-60, ?, 38, है 
&.  उरहएछणा६ थी (एप्रतशालए बात "ुरवशक्ाएं, 959.60, 77, 39-40, '  .7. «* 


ग्रामीण साख की एकीकृत योजना रै६४५ 


लगेगी और यह वेयर-हाउसिंग, परिनिर्माण व विक़ी में सहकारी क्रियाओ्रों की प्रगति 
करेगा | १६५६-६० में इन कार्यों पर बोर्ड के & करोड़ रु० व्यय होने का भनुमान है ।" 
एक केन्द्रीय वेयर हाउसिंग निगम १० करोड़ रु० की निर्गसित जेयर पूजी से 
स्थापित किया गया है जो .बन्दरगाहों व रेलवे जंकशनों पर गोदामों का निर्माण 
करेगा. राज्य वेयर-हाउसिंग निगम अन्य महत्वपूरां 'किन्द्रों पर भण्डार-ग्रह बनायेंगे ! 
सा, १६६० तक केन्द्रीय वेयर हार्उप्तिम निगम ने कुल २६ स्थानों पर भण्डारगृह 
बनाये । जस्मू-काइसीर को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य वेयरहाउसिंग निगम हैं 
इनमें से १२ ने श्रव तक १३८ गोदाम या भण्डारगृह स्थापित किये हैं ।* 
रिजव॑ बेंक की त्तरफ से राज्य सहकारी वेंकों को दी जाने वांली वित्तीय सुविधा 
१६५६-६० में बढ़ी । मौसमी कृषि कार्यो व फसलों की बिक्री के लिए १६ राज्य 
संहकारी बेंकों को १९५६-६० में ६०"०६ करोड़ रु, रिजवं बेंक से स्वीकृति हुए। 
१६५६-६० में मध्यम-कालीन ऋण ४"६६ करोड़ र० का स्वीकृत हुआ | 
१९५६-६० में सौराष्ट्र, झन्क्र, मद्रास व मैसूर के ४ केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों ने 
ग्रामीण डिबेंचर (२ पा 0600॥प्रा८5) निर्मंम्तित किये जिनकी राशि ६८९२५ 
लाख रु० थी । जनता मे ४१:६२ लाख रु० (४३%) के डिवेंचर खरीदे और रिजर्व 
बेंक ने ४७१० लाख र० (४७६५८ के खरीदे । इसके श्रतिरिक्त ४ केन्द्रीय भुमि- 
बन्धक वेकों के साधारण डिबेंचर जो ३ करोड़ रु० के थे, जनता द्वारा ले लिये गये ) 
रिजवं बैंक ने राज्य सहकारी बेकों को गर-कपि कार्यो के लिए भी अल्प-कालीन 
ऋणा दिये । १६५६-६० में हाथ-कर्षा जुलाहों की समितियों को ऋण देने के लिए 
रिजव॑ बेंक ने १२ राज्य सहकारी बैंकों को २१३१ करोड़ रु० का ऋण दिया । यह 
वेंक दर से १३४४ कम दर पर दिया गया। * 
स्टेट बैंक आँव इन्डिया १ जुलाई, १६९५५ को स्थापित किया गया था। प्रथम 
पाँच वर्षों में इसका ४०० नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य था । १७ दिसम्बर, १६५६ 
तक स्टेट बैंक मे ३५९ झाखाएँ खोली थीं। जून १६६० तक इसने ४०० शाखाए' 
खोलने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है. ।* स्टेट बेंक विशेषतया बिक्री, परिनिर्माण 


(?:70065आं॥8) व भण्डार गृह-निर्माण जैसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन सुलभ 


करता है । * 
पिछले वर्षों में सहकारी संस्थाओं के लिए झ्रावश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 


व्यवस्था भी काफी वढ़ गई है । श्खिल भारतीय सहकारी ट्रेनिंग कालेज, पूना में सह- 
कारे विभागों के उच्चाधिकारियों को शिक्षा दी जाती हैं। मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों 
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के लिए पाँच प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। सामुदायिक विकास खण्डों में काम करनैवालि 
सहकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आठ संस्थाएं चल-रही हैं। इसके' भतिरिक्त 
हकारी विक्री के विशेष प्रव्ययतत के लिए पाँच प्रादेशिक केद्रों में व्यवस्था है। 
निम्न सहकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण हरेक राज्य में ट्रेनिंग स्कूलों में होता है। : 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में १०,४०० बढ़े आकार की सहकारी 
समितियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। १६५७-श५८' तक लगभग ४,४५० 
बड़े श्राकार की सहकारी समितियाँ स्थापित की जा चुकी थीं। इनमें से कुछ नई 
संस्थाए” वनी थीं और कुछ छोटी समितियों के एकीकरण से बनी थीं। छुपकों को 
हकारी वित्त १६५१-४२ में २४२१ करोड़ रु> से १६५७-१६ ४८ में ६७"३३ करोड़ 
₹० तक मिला | बड़े आकार की समितियों को स्थापित करने का लक्ष्य द्वितीय योजता[ 
के श्रन्त तक अवश्य प्राप्त कर लिया जाता लेकिन बीच में ही नीति में परिवर्तत कर 
देने से यह कार्यक्रम रोक दिया गया ।* 

श्रप्नौल १६५६ में राष्टीय विकास समिति ने छोटे झ्ाकार की सहकारी समितियों 
की स्थापना का समर्थन किया है । लेकिन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए कई गाँवों क्के 
पीछे एक समित्ति का प्रयोग सुझाया गया है । इस प्रकार ग्रामीण साख की एकीकृत 
योजना' के अन्तर्गत स्थापित की जानी वाली बड़े श्राकार की समितियों की स्थापर्ती 
का कार्य शिथिल पड़ गया है। 

१६५६-५७ के ग्रामीण साख के पुन; सर्वेक्षण (#0॥0फ़-एछ $प्राएक) नै 
बड़े श्राकार की सहकारी समितियों की सफलता बतलाई है लेकिन राज्य की साभेदारी 
के सम्बन्ध में बड़ी श्राशाएँ नहीं हैं । शेयर पृ जी में राज्य की साभेदारी के सम्बन्ध में 
स्थिति यह हैं कि कई जिलों में निर्धारित लक्ष्य पूरे वहीं हुए और दिये हुए कोपों का 
सदुपयोग नहीं हो पाया । प्रबन्ध में राज्य को साभेदारी के सम्बन्ध में बहुत कम भरती 
किये गये ।९ 

. सामुदायिक विकास खंडों में सहकारिता की प्रगति पर विज्ञेप व्यान दिया जाती 
चाहिए। सहकारी समिति के श्राकार व्‌ राज्य की साकेदारी के सम्बन्ध में हमारा 
निर्चिचत मत है कि भारत की विद्येप परिस्थितियों में राज्य की साभेदारी प्रत्यन्त 
श्रावश्यक्न है लेकिन इसका अर्थ अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । समिति के. 
श्ाकार के विपय में भी व्यावहारिक हश्कोशण अपनाने की आवद्यकता है | यदि गाँव 
छोटे हों तो एक समिति ३-४ गाँवों को भी शामिल कर सकतो है | लेकिन सहकारिता 


. दशाह्ट्ाबाल्त टाल्ता---8076 रिलटटगी ए86एशॉ0एाआलांड, क्रा।९0०८ 0१ 
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है दही, न अज बे 


ग्रेंमीरें साख की एकीकृत योजना श्ह्ं 


की भावना को मजबदूंत करने के लिए बहुत बड़ी समिति का निर्माण ठीक नहीं होगा । 
श्रत; सरकारी सहायता प्राप्त मध्यम-प्राकार की सहकारी समितियाँ भारत के लिए 
ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी और देश के ब्राथिक विकास में मदद देंगी। हमको व्यर्थ 
के विवाद में न पड़ कर सहकारिता आन्दोलन को साख, विक्री, परिनिर्माण, कृषि, 
उत्पादन आदि दिक्षाओ्रों में आगे बढ़ाने का प्रयत्त करना चाहिए। सहकारिता ही 
हमारी आशाओं का केन्द्र है । 

पिछले वर्षो में सहकारिता झ्ान्दोलन के विविध पहलुप्रों पर काफी चर्चा हुई है 
भौर विभिन्न मत प्रगट किंये गये हैं। सर माल्कम डालिग ने १६५७ में भारत सरकार 
के केहने प्र 'भारत में सहकारिता आन्दोलन के कुछ पहलुश्रों पर रिपोर्ट' प्रस्तुत की । 
हाल ही में जुन १६६० में श्री वैकुण्ठलाल मेहता की अध्यक्षता में तियुक्त समिति ने 
अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें सहकारिता साख आ्ान्दोलत से सम्बन्धित विविध प्रइनों पर 
सुझाव दिये गये हैं। इन रिपोर्टो के सुझावों के आधार पर _ही भावी प्रगति के. लक्ष्य, 
व नीति निर्षारित होंगे । ह 

सर माल्कम डालिंग के सहकारिता आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर सुक्रोच 

,. सर माल्कम डालिग ने १६५७ में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रमों की 
रोशनी में सहकारिता के क्षेत्र में होने वाले परिवतनों की समीक्षा की । सर डालिग को 
भारत सरकार ने कोलम्बों योजना के टंकवीकल सहकारिता कार्य-क्रम के श्रन्तगंत 
योजना आयोग के सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में. 
निम्त बातों की ओर ध्यान आर्कपित किया है +--- 

(१) सहकारिता के विकास की प्रस्तावित रफ्तार बहुत तेज है। वम्बई, आंध्र 
मद्रास व पंजाब में भी बहुत श्रधिक उन्नति के कार्य-क्रम रखे गये हैं । इससे प्रान्दोलन 
को खतरा हो सकता है । लक्ष्य-निर्धारण साधन नहीं रह कर साध्य वन गया है। 

(२) आन्दोलन ने पिछले कुछ वर्षो में विशेष प्रगति नहीं की है । केन्द्रीय संगठनों 
व प्राथमिक समितियों के निजी कोष व जमा का श्रनुपात कार्यशील पूजी में अब भी 
बहुत-कम है । अवधि बीत जाने वाली बकाया (0ए&70068) बढ़ती जा रही है। 
१६५४-५५ में ६ बड़े राज्यों में से ५ में लगभग २४ प्रतिद्षत समितियां घांटे में चेल 
रेंहो थी ।१ वसूली-में सुधार नहीं हुआ है । 

(३) विभिन्न राज्यों में सहकारिता श्रोन्दोलन फी दृष्टि से काफ़ो प्रादेशिक भ्ैन्तर 
विद्यमान है । द्वितीय योजना में समस्त भारत में समान प्रगति का अनुमान सही नहीं 
कहा जा सकता है | 

(४) बड़े श्राकार की समितिरयाँ रैफिसित नमूने के सर्वथा विपरीत हैं । इनमें पा र- 
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स्परिक सहायता व ज्ञान का अभाव पाया जाता है। 'सीमित दायित्व! अच्छे कपकों को ेु 
आाकषित करेगा लेकिन गरीब श्रेणी के किसानों के लिए ठोक नहीं होगा । 
(५) सर डालिग मे छोटी समिति के दोपों को भी स्वीकार किया है। 
(६) बचत' पर अभी तक कम जोर दिया गया है। 
सुझाव--(१) तीन प्रकार की बड़े झाकार की समितियों के साथ परीक्षण किया 
जाना चाहिए--(क) सरकार की शेयरों व सदस्यों में साभेदारी; 
(ख) सरकारी शेयरों में सामेशरी लेकिन सदस्यता में नहीं 
(ग) सरकार की न शेयरों में और न सदस्यता में साकेदारी । 


इन तीनों प्रकार की समितियों के परिणामों को ३-४ वर्षों बाद देखा जाय और 
भावी नीति निर्धारित की जाय | 


(२) छोटी समितियों को भी वड़ी समितियों के साथ-साथ ज्यादा टिकाऊ वे सुददई 
(५४४४४) बनाया जाय । इनकी सदस्य-संख्या बढ़ती जाय, निष्क्रिय समितियों की 
पुतः जीवित किया जाय, वेक्नार समितियों को भंग किया जाय, बहुत छोटी समितियों 
का एकीकरण कर दिया जाय श्र प्रत्येक समिति को एक प्रशिक्षण सनन्‍्त्री दिया जाय । 

(३) साख के साथ 'बचत' पर भी विशेष जोर दिया जामा चाहिये ताकि देहातों में 
बढ़ती हुई आमदनी में से कुछ रकम समितियों में जमा के रूपमें ग्राकर्पित की जा सके। 

(४) सर डालिंग ने सहकारी आन्दोलन में सरकारी सहायता को उचित नहीं 
बतलाया है । उनका कहना है कि इससे सच्ची सहकारिता का जन्म नहीं हो क्कहा 
है। सरकारी सहायता से आगे जाकर राजनीतिक हस्तक्षेप व दवाव बढ़ जाते हैं। 
अत्यधिक सहकारी सहायता से सहकारी समिति की प्रगति को जानना कठित हो जीती 
है । इससे प्रबन्ध की अकुशलता व बचत की कमी भ्रा जाती हे । सरकार पर भी एक 
स्थायी आर्थिक भार थ्रा जाता है। 

(५) सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिये सहकारी बेकों के बोर्डों में सरकारी 
प्रतिनिधि ३ से ज्यादा नहों होने चाहियें। इसको सहकारिता के सँद्धान्तिक व व्यावे- 
हारिक पक्षों का ज्ञान होना चाहिये । 


(६) साधारणतया स्टेट वेंक का एक प्रतिनिधि सरकार द्वारा संहकारी बैंक के 
बो्ं में मनोनीत नहीं किया जाय | थे 


(७) सर माल्कम डालिग ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति, स्थानांतरण व अन्य कर्मंचोरियों  - 
के प्रशिक्षण के लिये भी आवश्यक सुझाव दिये है | बड़ी समितियों के सदस्यों को भी. 
शिक्षित किया जाय । राष्ट्रीय व विस्तार-सेवा केन्द्रों में भी सहकारी विस्तार “झ्रधिकारीं 
के प्रशिक्षण पर घ्यान दिया जाय और उसे व्यावहारिक अनुभव कराया जाय ।' 

| सर माल्कम डालिद्ठ की रिपोर्ट के सुझावों से यह स्पष्ट हो गया है कि देश के 
विभिन्न भागों में सहकारिता को प्रगति के लिए आन्दोलन को सही दिशा में ले जाना 
होगा । साख व बचत ((०त६ धात पा) दोनों पर समान रूप से बल देना 
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होगा । सरकारी सहायता पर कम से कम निर्भर रहना होगा । कर्मचारियों को व्याव- 
: हारिक ज्ञान व प्रशिक्षण की सुविधा देनी होगी ! छोगे समितियों को पुनर्जीवित व 
पुन:संगठित करना होगा । सर डालिज्ज के सुझाव बहुत महत्वपूर्ां है और इनको अपनाने 
से सहकारिता श्रान्दोलन को ज्यादा सफलता मिलेगी । 

सहकारी साख पर बेकुएठलाल मेहता समिति की सिफारिशों 

भारत सरकार ने कृपकों के लिए सहकारी साख के प्रश्न॒ पर सुझाव देने के लिए 
मेहता कमेटी नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट जून, १६६० में प्रस्तुत की । इसकी 
प्रमुख सिफारिशें नीचे दी जाती हैं :--- 

(१) सहकारी साख की सुविधा काइतकार सदस्यों (/छ॥4॥ ॥0008) 
को भी उनकी चुकाने की क्षमता के आधार पर ब पर्याप्त गवाहों (5072069) के 
मिलने पर प्रदात्‌ की जाय । . गवाहों के लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि वे भूमि के 
मालिक ही हों । श्रभी तक साख की सुविधाएँ उच लोगों को उपलब्ध थीं जो या तों. 
स्वयं भूमि के मालिक थे अथवा ऐसे लोगों की जमानत दिलवा सकते थे जिनके पास 
जमोनें होतीं। मेहता समिति ने काश्तकारों को साख की सुविधा प्रदान करने का 
सुझाव देकर क्ृपि का उत्पादन बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। यह एक महत्वपूर्ण 
सुझाव है । 

(२) मेहता कमेटी का दूसरा सुझाव यह है कि प्राथमिक साख समिति की शेयर 
पूजी में राज्य की साक्देदारी १००० से १०००० ₹० तक के हिस्से की होनी चाहिये। 

(३) रिजवं बैंक, वेंकों द्वारा दिये जानेवाले अल्प-कालीन व मध्यम-कालीन ऋहणों 
के विस्तार की दर्तो को उदार बनावें । े | 

», (४) सभी प्रकार की साख ग्रामीण सहकारी समिति के मार्फंत प्रदान की जावे ५ 

(५) माल्कम डालिद्गध की तरह मेहता समिति ने भी इस बात पर बल दिया है 
कि विज्ञाल संस्या में निष्प्राण पड़ी हुई प्राथमिक सहकारी समितियों में चुधार, 
संगठन व पुनर्जीवन के कार्यक्रम भ्रपनाये जाँय और सुदृड़ सहकारी समित्तियाँ स्थापित 
की जाँय । श्रत्यधिक सदस्यता व अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र अवांछनीय हैं। सदस्यों के 
बहुमत ने सलाह दी है कि एक समिति. के अन्तर्गत ६०० परिवार श्रथवा ३००० 
व्यक्तियों से श्रधिक न हों । 

समिति ने लोचदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। 

(६) समित्ति ने ऋण के प्रयोग की देख-भाल करने की भी सलाह दी है ताकि 
उत्पादन कार्यो में लगाये जाने वाले ऋणा उपभोग में न लगा दिये जाँय | इसके लिए 

चीज, खाद व भ्रौजारों के रूप में ऋण देने का सुझाव दिया गया है। - पर 
. (७) एक सदस्य अपनी परिदत्त पूजी के अधिक से अधिक छसे १० मुने क्र 
- ऋण प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिये । 
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(८) ५०० ३० से कम के मध्यम-कालीन ऋणों के लिए किसी प्राधि जमानत 
(08928 5००0५) की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । 

(६) व्याज की दर बढ़ाकर जमा की रकम श्राकरपित की जानी चाहिये । 

(१०) भूमि-बन्धक वेंकों के डिवेंचर काफी मात्रा में जीवन-बीमा निमगर्म द्वारा 
खरीदे जाँय । हर & 

(११) साख॑ व विक्री का सम्बन्ध गहरा बनायां जाय ।.' हि 

(१२) १,२१० रु० की आर्थिक सहायता (57४09) पाँच वर्षों ठक दी जाती 
चाहिये । 

मेहता समिति के सुझाव व्यावहारिक हैं और इनको अपनाने से तृतीय योजना की 
अवधि में सहकारी साख आ्रान्दोलन काफी आगे बढ़ सक्रेगा। समिति - की सिफारिशों 
पूर्यंतयां नयी नहीं हैं । इनमें से कई बातों पर पहले भी बल दिया जा झुका है लेकिन 
सहकारी समिति के काइतकार सदस्यों के लिए ऋण को सुविधा प्रदान, करने की 
सुझाव मेहता समिति का महत्वपूर्ण सुझाव है। इसको श्रपनाने से कृषि का' उत्पादन 

बढ़ेगा । भारत में साख की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है इसलिए साख की शर्तों को 

उदार बनाना उचित होगा । लेकिन साथ में साख के प्रयोग पर निगरानी रखनी होगी 
अन्यथा वसूली में कठिनाई हो जायगी । भ्रतः तृतीय योजना में हमको साख व बिक्री 
में समन्वय स्थापित करना होगा भर साख के उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। 
ऐसा करने पर ही साख की सहायता से कपि-उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी, जो हमारी 
पंच-वर्षोग योजनाओं की सफलता के लिए परमावश्यक है। ५ 


(परीक्षा क्षे प्रइनों व संदर्भ ग्रन्थों के लिए पिछला श्रध्याय देखिए) 
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(अ्रध्याय २७ से श्रध्याय ३१ तक) 


पत्ताईसवाँ अध्याय 
कुटीर और छोटे पंमाने के उद्योग 


बड़े श्रौर छोटे पंमाने के उद्योग :--उद्योग साधारणतया दो तरह के होते हैं, 
पहला घड़े पैमाने के उद्योग और दसरा छोटे पंमाने के उद्योग । बड़े पैमाने के उद्योगों 


“अंगाये जाते, हैं । लोहा एवं इस्पात उच्योंग, मोटर बनाना, हवाई जहाज बनाना, खान 
खोदना, सूती कपड़े की मिल आदि बड़े पंमोने के उद्योगों के उदाहरण है । लेकिन जब 
*.. समस्त उत्पादन के साधन थोड़ी मात्रा में लगाये जाते हैं तब हम उसे छोटे पैमाने के 
'उद्योग कहेंगे | इस श्रेणी में थोड़ी पूंजी व श्रम से चलाये जाने वाले बहुत से उद्योग 
: झांते हैं जैसे वनियान) ताले; बटन, बतने ग्र।दि बनाना, होथें-कर्षा उद्योग आदि। 
कुटोर भर छोटे पेमाने के उद्योग--भारतीय परिस्थिति में विशेषतया कुटीर एवं 
घोदे पैमाने के उद्योगों में भी अन्तर करना भ्ननिवाय हो जाता है। बैसे क्ुटीर उद्योगों 
में भ्रल्प मात्रा में पूंजी व श्रम का प्रयोग होता है। इसलिये ये छोटे पैमाने के उद्योग 
फंहे जा सकते हैं । लेकिन व्यवहार में कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रन्तर. 
किया जाता चाहिए । टोकरी ग्रा. ,चटाई बनाना,और चनियात्त बनाना दोनों में थोड़ी 
मात्रा में श्रम्म- व. पूंजी लगाई जाती है लेकिन पहले को. हस- कुठी र... उद्योग-कहेंगे-और 
दूसरे को छोटे पैमाने के उद्योग के नाम से सम्बोधित करेगे। भ्रव प्रश्न यह होता है 
कि कुटीरं एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में किस आधार पर अन्तर किया जाय | इस 
संवन्ध में कई आधार सुभाये गये हैं (१) पहला आधार मशीन के उद्योग का लिया गया 
है। यह कहा -गया है कि कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें मशीनों का उपयोग: -नहीं 
होता है जब कि छोटे-पैंमाने. के उद्योगों में यन्‍्त्रों व मशीनों को उपयोग होता हहै। 
लेकिन जापान, स्वीटजरलैंड श्रादि देशों में कुटीर उद्योग मशीनों के उपयोग से चलते 
हैं । इसलिए यह आधार सही नहीं माना जा सकता है। (२) इसी प्रकार शक्ति का 
“उपयोग भी श्राधार बनने लायक नहीं है क्योंकि विद्युत शक्ति के प्रसार से कुटीर 
उद्योग भी-इसका._उपयोग--कस्ने--लग गये हैं। भविष्य में कुंटीर” उद्योग ज्यादा-मात्रा 
में जल-विद्यूत शक्ति-का-प्रेयोग करेंगे । (३) यह कहँना भी सही नहीं होगा कि कुटीर 
उद्योग वे उद्योग हैं जो गाँवों में चलाये जाते हैं और कृषि के... सहायक- होते -हैं क्योंकि 
ये बहरों-में भी... चलाये जाते हैं। (४) कुछ लोग इन दोनों .में श्राकार के श्राधार-पर 
प्रख्र--करते. हैं। इनके अंनुसॉर कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के: उद्योगां की - तुलना में.“ 
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छोटे होते है । व्यवहार में प्रायः यह परिस्थिति मिलती है लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं 
भी हो मकता है। इसमे स्पप्ट है कि कुट्ीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में भ्रन्तर 
करना कठिन है (५) कुछ लेखक इस वात पर भी बल देते हैं कि छुटीर उद्योग 
परम्परागत पद्धति था प्रणाली पर्‌ चलाये जाते हैं जब कि, छोटे उद्योग आनिके- 
प्रणाली पर चलाये जाते हैं। लेकिन इस कबन में भी अ्रव विशेष सच्चाई नहीं रहेगी 
नयोंकि कुटीर उद्योगों की प्रणालियों में भी परिवेर्तेत किया जा रहा है और भविष्य में - 
इनको नवीन ढंग से चलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। फिर भी . इतना, तो .उव्रीकाड 
करना ही होगा कि कुटीर उद्योगों में परम्परा एवं ..परिपादी का विशेष, प्रभाव, रहा 
है क्योंकि इनमें कारीगरों द्वारा अपनी भ्रपनी प्रतिभा पीढ़ी दर पोढ़ी ह कल न्त्रित 
होती रहती है और भावी संतान पुरानी पद्धतियों को सादर अपनाये रहती है। (8) 
१६४६-५० के राजकोपीय आ्रायोग ([गं5०४| 0०8०)" ने...इस_ कठिनाई 
का सर्वोत्तम हल सुझाया है। इसके श्रनुसार/कुटीर_ उद्योग वे उद्योग हैं जो पूरंत:,गा , 
मुरुंपतः परिवार के सदस्यों को सहायता से चलाथे जाते हैं इसके विपरीत छोटे पैमाह, 
कै उद्योग १० से उद्योग १० से ५० तक, मजदूरों पर रखे हुए श्रमिकों की- सहायता से बलाते हैं । ु 

वर्गोकरण जे 
.राजकोपीय आयोग* ने ही कुटीर एवं छोटे पँमाने के उद्योगों का वर्गीकरण किया 
है। वर्गकरण के दो झाधार माने गये है, पहला ग्रामीण एवं शहरी और दूसरा कुल 
समय तक रोजगार देने वाले एवं पूरे समय के लिए रोजगार देने वाले। तिम्त 
तालिका में यह वर्गीकरण विस्तार से प्रस्तुत किया-गया है :-- 


कुटीर श्रौर छोटे पैमाने के उद्योग 





। कुटीर उद्योग छोटे प॑माने के उद्योग 
| | 





| । ५ ७ 2४९ 
ग्रामीण शहरी . ग्रामीण शहरी -. 
कल मी असकका थी इस 
कुछ समय पूरे समय कुछ समय पूरे समय कुछ समय पूरे समय कुछ समय पूरे समेय॑ * 
के के हज के के के के के कं क्के के 
(क) (लव) ण) (घ) (उ)- (बच).  (छ) पजः । 
इस भकार छुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में कुल आ्राठ श्रेणियाँ हो जाती हैं । 


“-++-०लञ.22.___._"त]ल्‍..0.0....0................... 
(॥) पएा5एथे ए०्रफ्रांड्श०7 हि०००६, 99. 98-99, 
(2) एां5९४ ९0०्राममांडश्० प छिलए००7 9. 04. 
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प्रध्ययन् को दृष्टि से यह वर्गीकरण बहुत लाभदायक है । प्रत्येक श्रेणी का वर्णन नीचे 
दिया जाता है ; 

(फ) कुछ समय फे ग्रामोण छुटीर उद्योग--इस श्रेणी में वे उद्योग आते हैं 
जो कृपि के -पूरक होते हैं और किसानों द्वारा अवकाश के समय चलाये जा सकते 


हैं--जैस टोकरियाँ बनाना, चटाई बनाना, सूत कातना, वीड़ी वाँधना, रस्सी, वठमा 
झादि | इन उद्योगों से किसान को आय वढ़नी है और फसल बिगड़ जाने पर भी इनके ” 
सहारे वह थोड़ी आमदनी प्राप्त करता रहता है। इन उद्योगों के अभाव में किसान 
अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकेगा। अतः भारतीय हृपि भ्र्थ-व्यवस्था में 
इनका महत्वपूर्ण स्थान है 
; 'ख) पूरे समय के प्रामोण छुटीर उद्योग--इस श्रेणी में गाँव की हस्तकलाएँ 
शामिल हैं जिनमें सालभर काम_मिल जाता है-- जैसे कुम्हार, लोहार, खाती, तैली,, 
घचुनकर, चमार इत्यादि के काम। भारत के प्रत्यक्ष श्राम में इस तरह के उद्योग पाये ..... 


तमिल 
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किनारी का काम, सगाई वे छाई, कयड़ा बुनना,. लकड़ी के ख़िलौने बनाना, पृत्थुर 

की मूर्तियाँ तैथार करना. एवं शहरों में चलने वाले ऐसे श्रनेकों उद्योग इसी श्रेणी में 

आते हैं।में काम किसी दूसरे धन्चे के साथ कुछ समय के लिए किये जा सकते हैं या 
: पूरे समप्‌-के लिए -भी किये-जाते हैं । 

.. [इ) छोटे पेमाने के कुछ समय के ग्रामीण उद्योग - इस वर्ग में वे ग्रामीण 

उद्योग आते हैं जो मौसमी श्राधार पर चलाये जाते हैं ज॑से ग्रुड़-शवकर बनाना, चावल: 


साफ करना आदि । 
(च) पूरे समय के छोटे पैमाने के ग्रामीण उद्योग--ऐसे उद्योगों का आजकल 


बहुत श्रभाव है और इनके विकास की बहुत आवश्यकता है । विक्र र्द्रित शअर्थ-व्यवस्था 

का निर्माण करने में ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या 

को काम में लगाने एवं ग्रामों से शहरों की तरफ जनसंख्या के प्रवाह को रोकने के लिए 
इन उद्योगों का स्थापित होना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । 

(घ) थोड़े संप्रय के शहरी छोटे पेमाने के उद्योग--इस श्रेणी में ऐसे काम 

/ शामिल हैं जो शहरों में मौसमी आधार पर किये जाते हँ-- जैसे ईटें बनाना, मिंट्ठी के 

चर्तेत बनाना इत्यादि | 
' (ज) पूरे समय के शहरी छोटे पैमाने के उद्योग--मे उद्योग सालभर तक शहरों में 
* चलते रहते हैं--४जैसे मौजे-वरनियातों के का रेखाने, छापेखाने, छोदी-छोटी मशीनें बनाते 


के कारखाने इत्यादि | 
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उपयुक्त वर्णन से यह स्पट्ठ हो जाता है कि भारत के गाँवों में कुटीर एवं छोटे 
पमाने के उद्योगों का तेजी से विकास करना श्रावश्यक है। श्रभी तक गाँवों में केवल | 
कुटीर उद्योगों को हो पनपाना उचित समझा गया था, लेकिन .श्रव समय श्रा गया है| 
जब कि भारत के गाँवों में छोटे पैमाने के उद्योगों फा विस्तार किया जाना चार 
भी याँचों की श्रथ॑-व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी । 


भारत की श्रथ॑-व्यवस्था में कुटीर व छोटे पेमाने के उद्योगों का महत्व 
प्राचीन काल से ही भारत की भ्रथ॑-व्यवस्था में कुटीर व छोठे पैमाने के उद्योग 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यहाँ के बस्त्रों की माँग बिद्देशों में ही बहुत होती थी । 
भारत भ्रपने कारीगरों की प्रतिभा व कला के लिए दर दर तक विख्यात था । समेत 
इतिहासकार प्लिनी (20) का कहना है कि भारत से कीमती. वस्त्र, झ्रायात-करते . 
से रोम साम्राज्य सोने व चांदी से खाली हो रहा था । यह स्थिति कई झताव्दियों तक 
चलती रही; किन्तु भारत में श्रेग् जी राज्य के दिनों में हमारे कुटीर उद्योगों की वहुत 
अ्रवनति हुईं। हम इस अवनति के कारणों पर श्रागे चल कर प्रकाश डालेंगे। परल्तु 
यह ध्यान देने की बात है कि भ्रवनति के बावजुद श्राज भी भारतीय अ्रथ॑-व्यवस्था 
में इनका स्थान कायम है और योजना में भी इनका महत्व स्वीकार किया गया है। . 
भारत के आथिक जीवन में इनका इतना महत्व होने के निम्न कारण हैँ :-- 

(१) रोजगार--कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योगों में लगभग ४:करोड़ से अपर 
व्यक्ति लगे हुए है। अकेले हाथ-कर्षा उद्योग में लगभग ५० लाख व्यक्ति लगे हेए हैं 
जो बड़े कारखानों, खानों एवं वाग्ानों में लगे हुए कुल श्रमिकों की संख्या. से. ज्यादा 
है। इस प्रकार वतंमान समय में रोजगार की हृष्टि से इनका स्थान ऊँचे है। भविष्य 
में कृषि के वैज्ञानीकरण से अभ्रतिरिक्त जनसंख्या को काम में लगाने का प्रश्न उतने 
होगा। बसे भी गाँवों व बहरों में निरन्तर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भ्रतः वढ़ेती 
हुई जनसंख्या को रोजगार देने के लिए हमारे पास कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों 
के भ्रलावा अन्य साधनों का श्रभाव है । बड़े उद्योगों में भी रोजगार बढ़ेगा लेकिन 
बेरोजगारी को दूर करने का कार्य छोटे उद्योगों से: ही सम्भव हो सकेगा | कुटीर एवं ' 
छोटे उद्योग भ्रद्धरोजगार की, स्थिति को भी सुधारने में मदद देंगे। किसान अवकाश ० 
के समय कुटीर उद्योगों में काम करके भ्रपनी श्राय बढ़ा सकते है। 3 

(२) उत्पादन का सूल्य--'केस्द्रीय - सांख्यिकी संगठन .द्वारा प्रकाशित सूचना के 
अनुसार १६५६-५७ में छोटे उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की कीमत ६७० . करोड़ झु० . 
थी जब, कि फैवटरी उद्योगों के माल-की कीमत बेलव “८६० करोड़ रु०- थी। इस 
भकार कुटीर व छोटे उद्योगों के उलादन का हमारी राष्ट्रीय श्राय बढ़ाने में भी बड़ा . 
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स्थान है। इसलिए इनके विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेषत॒या उपभोग्य 
पदार्थ बनाने वाले क्षेत्रों में इन पर ध्यान दिया जा सकता है । 

४ (३) कम पूली व श्रधिक श्रम की स्थिति में उपयुक्त--भारत में पूजी का 
झभाव है जब कि श्रम-शक्ति का वाहुल्य है। इसलिए हमें ऐसी उत्पादन-विधियाँ 
अपनानी पड़ेंगी जिनमें पू जी कम लगे झौर श्रमिक ज्यादा खपाये जा सकों। बड़े पैमाने 
के उद्योगों में पूंजी ज्यादा लगती है और रोजगार कम लोगों को मिलता है। कुदीर 
उद्योगों में कम पूंजी से ही काम चल जाता है और ज्यादा लोगों को काम मिलता है । 
यहाँ यह स्पष्ट करमा उचित होगा कि छोटे पैमाने के उद्योगों में मशीनों व शक्ति पर 
व्यय करने के लिए पू'जी की आवश्यकता कुटीर उद्योगों की तुलना में अवश्य ज्यादा 
होगी ।.अत: भारत में प्रत्येक गाँव में घरेलू या कुटीर उद्योगों का विकास किया जाय 
तो स्त्री-श्रम का भी उपग्रोग हो सकेगा और देश की सम्पत्ति बढ़ेगी । 

(४) आ्थिक दाक्ति का समान वितरण--पयू जीवादी अर्थ॑-व्यवस्था में बड़े पैमाने के 
उद्योगों से धन, सम्पत्ति व श्रार्थिक झक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाती है श्रौर आय 
की अ्रसमानता को जन्म मिलता है । कुटीर व छोटे उद्योगों से समानता का वातावरण 
तैथार होता है । इनसे आधिक सत्ता वा विकेन्द्रीकरण होता है। भ्राथिक शोपण की 
सम्भावनायें बम हो जाती हैं । साथ ही गाँव व शहर की खाई कम हो जाती है। 
गाँवीं में उद्योग पनपने से उनकी श्राथिक स्थिति सुधरती है झौर अन्त में गाँव अपने 
प्रथ्नों से ही रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने में सफल होते हैं ॥ भारत ने समाजवादी 
ढंग का समाज स्थापित करने का लक्ष्य स्वीकार किया है। ऐसे समाज की रचना में 
छोटे उद्योगों का स्थान स्वीकार करना होगा। * पर > ५» ञ 

- (५) रोजगार की स्थिरता एवं युरक्षा--जड़ें उद्योगों में मात की माँग घट जाते 
पर भीपण वेरोजगारी फैलती है । लेकिन कुंदीर एवं छोटे पैमाने के उद्योंगों में इतनी 
. तीन्न मंद्री नहीं झ्ाती है और कारीगर देश के विभिन्न भागों में फैले होने के कारण 
किसी भी संकट का साहस के साथ मुकाबला केर सकते हैं। इसलिए इनमें रोजगार 
का स्थायित्व पाया जाता है । ह है 
: (६) सरल कार्ये-प्रशाली--कुटीर उद्योगों की स्थापना दे कार्य-अरणाली अत्यन्त 
सरल होती है। इतके लिए उच्च कोढि के प्राविधिक विशेषज्ञों, मैनेजर, 2 
विस्तृत हिसाव-किताब एवं ट्रेनिंग भ्रादि के. इत्तजाम नहीं रखने पढ़ते हैं थो वे 
पैसाने के उत्पादन में आवश्यक हैं। इस प्रकार उत्पादक कई कठिनाइयों से बच जाते 
हैं श्रौर सरलतापूर्वक अपना कायं चला सकते हैं। «४ ४ पु 
(७) परम्परागत प्रतिभा वफला को रक्षा- इनके विकास से. ही. हु: कई 
परम्परागत चतुराई व प्रणालियाँ बनाये रख सकते हैं । भारत के विभिन्न भार्गों में 
* कुछ नछुछ विशेष कलांपुर्णं ,उत्तादन्‌ के कार्य नअचलित मिलेंगे । उनके. विकास -.की 


न “: “  'सत्ताईसवां भअष्याव 


भथत्यन्त आवश्यकता है तभी राष्ट्रीय कला, चतुराई व प्रतिभा की रक्षा हो सकेगी वरता . 
चह नष्ठ हो जायगी | है दर | 
(८) सेनिक महृत्व--यदि हमारी श्रोद्योगिक शक्ति कुछ ही शहरों में केन्द्रित होती ॥ 
हैं तो शत्रु-राष्ट्र हमें कमी भी नुकसान पहैचा सकता है । लेकिन यदि छोटे उद्योगों के है 
हथ में यह भ्नक्ति सारे देश में फैली हुई है तो हम आसानी से ही श्रौद्योगिक दृष्टि से 
कमजोर नहीं हो सकेंगे । श्रतः छोदे उद्योगों का सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्व है | 
(६) श्रौद्योगिक समस्याओं में कमी--ढुटीर एवं छोटे पैमाने के उत्पादन को 
ओत्साहन देने से हम बहुत सी श्रीद्योगिक समस्यात्रों से बच स्कंगे। बड़े पैमाने के 
उतलादन से झौद्योगिक क्षेत्रों में मकानों की समस्या, गंदा वातावरण, तालावन्दी ऐंवं - 
हेड़तालें श्रादि समस्‍यायें पैदा हो जाती है । छोटे पैमाने के उत्पादन में मालिक-सजदूर 
का सम्पर्क ज्यादा होता है इसलिए बहुत सो समस्‍यायें या तो उत्तन्न ही नहीं होती हैं 
अथवा भीषण रूप धारण नहीं कर पाती हैं। उत्पादन नियमित रूप से होता रहता 
है और प्रबन्ध आ्रादि में भी सुविधा वनी रहती है। इसीलिए यह कहा जा सकता'है . 
कि बड़े उद्योगों की निजी लागत चाहे कम हो लेकिन सामाजिक लागत श्रत्यविक 
होंती है । वि कक 
(१०) उत्पादन को उत्तम किस्म--कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में बने हुएं 
माल की लागत चाहे ऊँचो हो लेकिन माल की किस्म प्राय: उत्तम, टिकाऊ एवं कला- 
पूंणं होती है। छीटे उत्पादन में कारीगर अपनी कला दिशांने का अवसर पाते हैं भौर 
माल में विविधता लाने का पर्याप्त मौका रहता है। माल की 'विविर्ध किसमें 'वर्नोकेर 
उपभोक्ता को अधिकतम संतोप प्रदान किया जा सकता है । श्रांज यह श्रश्न नहीं रंह 
: गैया है कि उन उद्योगों की रक्षा की जानी चाहिये या नहीं वल्कि यह प्रश्न हैं कि इन 
उद्योगों का किस तरह तेजी से विक्रास किया जाय ताकि भारत की शभ्राथिक समृद्धि 
हो सके | ; | 
: - भाधुनिक काल में कुटीर उद्योगों के पतन के कारण प्रोचीने काल में भारत कीं - 
प्रौद्योगिक स्थिति सुदृढ़ थी | भारत अपने कला-कौशल के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था। 
मध्य-युग में, भारत औद्योगिक क्षेत्र में संसार का श्रग्मणी माना जाता था। भारतीय 
वस्त्रों और कलात्मक वस्तुओं की योरोपीय बाजारों में बड़ी माँग थीं। विभिन्न योरोपीयय 
देश भोरत से'सीघा व्यापार करने के लिये प्रयत्नशील थे । उच्चीसवीं शताब्दी के ओरंभ 
तक भारत की स्थिति उत्तम थी | परन्तु अनैक कारंणों से भारत के कुटीर और छोटें 
उद्योगों की भारी अवनति हुई६. 6-०. हे 
. , इस अवनति के मुख्य कारण निम्भांकित हैं. | ० ३ ००३ 
.- (६) देज्की राजदरबारों का लोप-- राज-दरवारों में कारोगरों और कलाकारों को 
विद्येष सम्मान प्रा था और उ्ेकी वस्तुओं की मांग भी प्रमुखतया ये हो. करंते थे | 
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बंगाल के कोमती सूती व देशी वस्त्र ज्यादातर राजघरानों में हो खरीदे जाते थे । 
लेकिन ब्विटिश शासन काल में जब्र इनकी स्थिति गिर गई तो इनके साथ-साथ नगरों 


के बहुत उद्योगों की श्वस्था भी दवनीय होगई । 


(२) विदेशी प्रभाव--राजा महा राजाग्रों की जगह भ्रव योरोपीय प्रफसर श्रा गये 
और एक मया शिक्षित-वर्ग भारत में उत्पन्न हो गया जो विदेशी प्रभाव में झ्ाने से 


' भारतोय वस्तुओं को छोड़ कर विदेशी वस्तुएँ खरीदने में अपना सम्मान समझने लगा। 


. इसलिये स्वदेशी माल की माँग बहुत कम हो गई । उदाहरगार्थ भारतीय अपने बड़े 


अफसर के सामने वेल बूृठेदार जूते पहन कर खड़े नही हो सकते थे। परिण्णामस्वरूप 
जूते के उद्योग को घबक्रा लगना स्वाभाविक था। इस पअवधि में विदेशी यात्रियों से 


- देशी उद्योगों के पतन को कुछ सीमा तक रोका । लेकिन उन्होंने अपने नमूने देकर 


+ 


ऊ 


, लगी श्रौर भारतीय कारीगर वेकर होने लगे। 


भारतीय उद्योगों की कला का छास्त कर दिया । कारीगर अपनी मौलिकता खो बैठे । वे 
लाभ के लालच में सस्ती बस्तुएँ शीघ्रतापूर्वक बनाने लगे। काश्मीर के शालों में योरो- 
पीय लवणे चलने लगे । मिलावट का माल भी बनने लगा। इस प्रकार दिनों-दिन स्थिति 
खराब होती गई । भारतीय माल का प्राचीन उच्च स्तर धीमे घीमे नष्ट होता गया । 
(३) ईस्ट इन्डिया कम्पनी व ब्रिटिश संसद की घातक नीति-- शुरू में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया क्योंकि घरेलू उद्योगों के माल का निर्यात 
करके ही यह अपनी भ्राय प्राप्त करती थी । लेकिन बाद में स्वार्थी हितों ने इसे अपनी 
नीति बदलने के लिए वाध्य क्या । ईस्ट इण्डिया कम्पनी बाद में ब्रिटेन को भारतीय 
कच्चा माल भेजने लगी और बदले में क्निटशि माल भारतीय वाजारों में पहुँचाने 
लगी | परिणाम-स्वरूप घरेलू उद्योग समाप्त होने लगे | यही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भारत 
निर्मित माल के श्रायात पर प्रतिवन्ध लगाये गए। १७०० से १८२४ ठंक रंगीन 
भारतीय सूती वस्त्र (वेलिको) के आयात को इंगलेंड में रोक दिया गया । इसके विप- 
रीत ब्रिटिश माल को भारत में बिना झ्रायात-कर या मामूली आयात्-कर पर पहुंचाया 
गया.। रेल के भाड़ों की दरें भी ऐसी रखी गई जिससे भारत में कच्चा माल भेजने 
झौर भारत में तैयार माल मंगाने वालों को प्रोत्साहन मिले । इस प्रकार ब्रिटिश नीति 
भारतीय हस्त-कलाओों के लिये घातक सिद्ध हुई । मर ; ; 
(४) मज्ञीनों से बने माल से प्रतिस्पर्दा--इगलैंड में मद्ीनों से निर्मित सस्ती 
'बस्तुओों के श्रायात ने भारत के प्राचीन उद्योगों को महान क्षति पहुँचाई । विश्येषतया 
इससे सूती कपड़े के उद्योग को चुकसान हुआ । विदेशी माल मशीनों से बड़े पैमाने पर 
बना होने के कारण सस्ता होता था । इसलिए भारतीय बाजारों में उसकी खपत - होने 
शवाहन के साधनों में प्रमति- ला डलहौजी के जमाने, में 


भू) यातायात य संदे 
ै हुई। वैसे इस प्रगति से झाथिक उन्नति , 


भारत में सड़कों व रेलों की तेजी से प्रगति-* 


कप ,. 7 . सत्ताईसवाँ भध्याव 


होनी चाहिये थी लेकिन प्रारम्भ में घरेलू उद्योगों को क्षति-पहुँची.। सस्ता मशीन निर्मित 
ब्रिटिश माल देश के कोने कोने में आसानी से पहुँचा दिया गया और कच्चा माल एक 
करके विदेश भेज दिया जाता था । इसी प्रकार तार की सुविधाओं के बढ़ने का भीं 
प्रभाव पड़ा । इन सव परिवत॑नों से अंग्रे जों को अ्रपनी श्राथिक नीति के अनुसार पीम 
करने का मौका मिल गया और घरेलू उद्योगों को भारी धक्का लगा. । रा 


(६) विविध कारण---उपयु'क्त कारणों के अलावा कुछ शौर कारण भी हैं जिन्होंने 
इनके पतन में सहायता दी । कारीगरों को बहुत सताया गया श्र नियन्‍्त्रण में खसा ' 
गया । दिनों-दिन उनकी झ्राथिक स्थिति गिरती गई । वे बदली हुई परिस्थिति के श्रवुसार 
अपने श्रापको ढालने में असमर्थ हो गये । उन्होंनें अपने उत्पादन के तरीकों में आवश्यक ' 
संशोधन नहीं किये । इस प्रकार इनकी कठिनाइयाँ निरन्तर बढ़ती ही गई । | 


कुटीर एवं छोटे पाने की सामान्य कठिनाइयाँ 
इन उद्योगों की सामान्य कठिनाइयाँ निम्नांकित है ;--- 


(१) कच्चे माल को समस्या--कारीगरों को उचित समय'पर आवश्यक मात्रा में 
उचित किस्म का कच्चा माल प्रायः उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। वे स्थानीय 
व्यापारियों पर कच्चे माल के लिए निर्भर करते हैं जो घटिया माल भी ऊँची कीमत 
पर देते हैं । भारत में बुनकरों को इस सम्बन्ध में विशेष कठिनाई रही है । वे सूत के 


लिए मिलों पर निर्भर रहने हैं। यदि मिल का सूत्र उन्हें समय पर नहीं मिलता है पे 
वड़ो कठिनाई होती है। हा 


न; ४) 

(२) उत्पादन का संगठन, प्रणाली टैक्नीक--कारीगर प्रायः असगठित रूप में कागे 
करते हैं। भारत में सहकारी संगठन का अभाव है। कारीगर की शिक्षा व॑ ट्रेंविंग की 
व्यवस्था नहीं होती है। झ्रावश्यक अनुसंघान का श्रभाव पाया जोता हैं।[ वह वर्षों से अपने 
उन्हीं पुराने औजारों से काम करता आ रहा है । नये औजारों,' यन्त्र, मशीनों व पद: 
तियों से अभी तक वह अपरिचित है। अ्रतः उत्पादन, की पुरानी पद्धति को समाप्त करने 
की भ्रावश्यकता है ताकि उत्तम व सस्ता माल बनाया जा सके 4 इस सम्बन्ध में भारतीय 
कारीगरों की निरक्षरता एवं रूढ़िवादिता का जिक्र करना भी आवश्यक -है । अ्रशिक्षित 
एवं परम्परावादी होने के कारण भारत्तीय कारीगर नवीन पद्धतियों को आासांनी से 
नहीं प्रपनाता है। भ्रतः उसके हारा उत्पन्न माल में आवश्यक चमक व सफाई नहीं भ्राने 
पाती है । उपभोक्ता को श्राकपित करने के लिए आज के जमाने में मिरम्तर सुधार व॑' 
परिवतंन करने होते हैं। दुर्भागयवश भारतीय कारीगर इस सम्बन्ध में आवश्यक चुस्ती 
व तेजी नही दिखाते है और पुरानी पद्धतियों से चिपटे रहते हैं और गरीब बने रहते 
हैं। भारत का भविष्य विकेन्द्रित आधुनिक कार्यत्रुशल-पद्धति पर आधारित छोटे 
उद्योगों. पर निर्भर करता है। इसके लिए नवीन पद्धतियों का प्रयोग प्रावध्यक है | 
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(३) पूंजी की कमी;--कुटीर एवं छोटे प॑माने के उत्पादकों को सबसे वड़ी कठिनाई 
पूजी की है। कारीगरों को औजार व मशीनें खरीदने के लिए ज्यादा समय के लिए 
, उधार की आवश्यकता होती है। कच्चा माल व अन्य कार्यो के लिए थोड़े समय के 
लिए उधार की आवश्यकता होती है | ्रभी तक कारीगर एवं अन्य उत्पादक साहुकारों 
व सर्राफों से उधार लेते हैं जिनकी ब्याज की दरें प्रायः ऊँची होती है और अन्य शर्ते 
भी अ्रनुचित हो सकती हैं। वहुधा कारीगर अपने तैयार माल भी साहुकार की मारफ॑त 
ही बेचते हैं जिसमें उन्हें घाटा रहता है। श्रतः जिस प्रकार भारतीय किसान के लिए 
पूजी की सुविधाओं का अभाव है उसी प्रकार छोटे वारीयरों व कारखानेदारों के लिए 
भी पूंजी का अभाव है। 

(४) बिक्री व प्रमापीकरण (७४/८2गाएह ० इक्ातेशतंर800व) +-- 
पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों के उत्पादित माल की बिक्री की समस्या बढ़ती जा 
रही है | काग्मीर के शाल-दुशालों व बनारस की रेशमी व जरी की साड़ियों तथा 
अन्य अनेक्त कलात्मक वस्तुओं की माँग कम होती जा रही है क्योंकि भारत में आम 
जनता की क्रय शक्ति घट रही है और विदेशों में निर्यात्‌ बढ़ नहीं रहा है। अमेरिका, 
कनाडा, श्रास्ट्रे लिया आदि देझों में भारतीय माल की खपत बढ़ाई जा सकती हैं। ये 
देश बड़ी मात्रा में एक क्रिस्म को वस्तु की माँग क्रिया करते हैं | यदि नमूने के 
. अनुसार बड़ी मात्रा में माल की पूर्ति की जा सके तो विदेश्ञों में कई वस्तुओं के वाजार 

बनाये जा सकते हैं । 
भारत की दस्तकारी को वस्तुएँ, खेल का सामान व अन्य छोटे इंजीनियरिंग 
उद्योगों की वस्तुए' विदेशों में-बेची जा सकती है। इस सम्बन्ध में सरकारी एवं सह- 
कारी दोनों प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता है । 
(५) ऊँची लागत, ऊँचा सुल्य व कर :--छुटीर व छोटे पैमाने पर बने हुए 
मांल की लागत ज्यादा होने से प्रायः मूल्य भी ज्यादा होता है इसलिए इनकी माँग कम 
हो जाती है। प्रायः यह शिकायत की जाती है कि छोटे पैमाने पर बनी हुई वस्तुए” 
मेंहगी होती हैं । इस प्रइन का हल दो तरह से निकाला जा सकता है---प्रथम तो लायत 
कम करने के प्रयत्न किये जाँय और द्वितीय, यदि थोड़ा मुल्य इनका ज्यादा हो तो भी 
देश के आर्थिक हित. को देवते हुए इन्हें संरक्षण व प्रायमिकता दी जाय । इनमें निजी 
लागत ज्यादा है लेकिन सामाजिक लागत कम हैं जत्रकि बड़े उद्योगों में निजी लागत 
कम और सामाजिक लागत ज्यादा है। फिर भी हमें यह मानना होगा कि नई विधियों 
का प्रयोग करके एवं विद्य त-शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली छोटी छोटी मश्ञीनों का 
. प्रयोग करके ऊँची लागत व कीमत का प्रश्न हल किया जा सकता है और किया जाना 
- चाहिए।.. | । .... (वंकर 
जहाँ तक करों का सम्बंध है, यह बतलाता भावश्यक है कि छोटे पैमाने ए" 
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पैमाने के उद्योगों को विशेषञया कर की समस्या का सामसा करना पढ़ता है। गह 
समम्या बुढ्ीर उद्योग के सामने नहीं है लेकिन छोटे कारखाने वालों के सम्मुख आल 
है । इन पर उत्पादमजार [स5८50 तत68) का भार है शिस्ते. ये उपभोक्ताशों पर 
डालने में असमर्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार इस पर विज्ञी-क्र भी लगाया गया है। हे. 
दो करों के अलावा कारखाने वालों को आायन्कार भी देगा होता है। इस धरहे उनके . 
लाभ का बड़ा भाग कर देने में चला जाता है। सगरपालिकार्यें भी स्थानीय करों के 
रुप में इनसे कुछ राशि वमूल करती हूँ । सौभाग्य से कुटीर उद्योगों के सामने कहें 
करों की समस्या नहीं है बयोकि उनमें प्रायः मशीनों का उपयोग नहीं होता है। उरी 
हरण के लिए सरवगर हाथ-कर्घों और शक्तिसंचालित कर्चो (0987 ॥007॥॥) में बहु ' 
अन्तर करती है जो उचित नहीं कहा जा सकता है । वास्तव में छोटे पैमाने के कार 
खानों को भी सहाधता देनी चाहिए तभी उनकी उन्नति हो सकेगी। इस वर्णन से बह 
स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति में भी 
एक नीति नही बरती जाती है। जितनी उदार नीति कुटीर उद्योगों के सार्थ बरती 
जाती है उतनी छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ महीं वरती जाती है | उदाहरण * 
लिए हाथ-कर्षा उद्योग के विकास के लिए तो मूती वस्प्र-मिल में बने कपड़े पर उपकर 
((०६$) लगाया जाता है और उस राशि को खादी के विकास पर भी व्यम क्या 
जाता है। 


कुटीर एवं छोटे उद्योगों के सामने उपयुक्त समस्याओं के अलावा नये दक्ष यंत्रों 
. तथा डिजाइनों के लिए शोध की कमी, यातायात के साधनों का भ्रभाव, सस्ती शर्त की 
'कमी प्रादि प्रश्न भी हैँ जिनका हल निकाला जाना चाहिए । वास्तव में सब अश्लों कीं 
एक साथ हल निकालने से ही इन उद्योगों की उन्नति की जा सकेगी । | 


श्रन्तरॉष्ट्रीय-योजना-टीम, १६५४ की रिपोर्ट का विवरख् 

१६५४ में फोर्ड काउन्डेशन के विश्वेपज्ञों के एक दल ने भारत के छोटे उद्योगों | 
विविध समस्याप्रों का अब्पयन किया और इनके भावी विकास के लिए एक विस्द्त 
योजना प्रस्तुत की । विशेषज्ञों के दल में कहा कि भारत में छोटे उंद्योगों का जितनी 
विकास होना चाहिए उतना झभी तक नहीं हुआ है । कई छोटे उद्योग संकट की स्थिति 
में से गुजर रहे हैं। उनमें उत्पादित माल की माँग घट रही है। निजी क्षेत्र की तरफ 
से उत्साह की कमी, सरकार पर निर्भरता, पुराने ढल्ध से उत्पादन, विक्री की पुरानी 
पद्धति, साख की कमी एवं विकास के लिए सही दृष्टिकोण व प्रयत्तों का श्रभाव होने से 
इनकी उन्नति नहीं हो पा रही है ।. ः है कि 
योजना दल ने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि छोठे उद्योगों की पद्धतियों 

का. झभिववीकरण, (९ 80078098/407) करता होगा । बेकारी के भार से पुरानी 
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पद्धतियों के चिपटे रहने से भारत उन्नति नहीं कर सकेगा । दूसरी बात दल ने यह 
कही कि लोगों को छोठे उद्योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | सरकार 
को यह स्पष्ट घोषित कर देना चाहिए कि इस क्षेत्र में उद्यमकर्ता प्राकर स्वत्तन्त्रतापुरवंक 
काम कर सकेंगे । 

. योजना दल के सुझाव व सिफारिशें :--(१) दल ने चार बहु-उद्ँ श्यीय प्राद्योगिक 
संस्थाओं (७ ७।-७७॥००४७ [9तप85 0 7००॥॥००९७५) की स्थापना का 
सुझाव दिया। इनका कार्य उत्पादन के तरीकों का अध्ययन करना, व्यावहारिक शोध 
करना, और पर्यटक औद्योगिक विस्तार, कमियों तथा चलती फिरती प्रदर्शव इकाइयों 
द्वारा सुधरे हुये तरीकों का प्रसार करना होगा । 

(२) एक राष्ट्रीय डिजाइन बाला [िक्वाणानें 5000 ० ॥26शं8॥8) 
स्थापित की जादी चाहिये, जहाँ पर नए डिजाइन तैयार किये जाने चाहिएँ। एक 
उपभोक्ता-सेवा-निगम (('णाशा।लष३ 86एं06 (णए0००2ा0ा) स्थापित किया 
जाता चाहिये जिसका कार्य उत्पादन का सर्वेक्षण करना उपभोक्ताओं से नमूने और सूचना 
प्रात्त करना और उत्लादकों तया उपभोक्ताग्रों के वीच सम्बन्ध स्थापित करना होगा। 

(३) वित्तीय सुविधाश्रों के लिए योजना दल ने सुझाव दिया कि व्यापारिक बेंक 
प्रपनी शाखात्रों को छोटे उद्योगों को ज्यादा ऋण प्रदान करने के अधिकार सौंप । 
छोटे उद्योगों के लिए सहकारी बैकों का भी विस्तार किया जाना चाहिये। राज्य-वित्त 
निगभों 'की पूजी का एक निश्चित भाग छोटे उद्योगों के लिए रक्खा जाता चाहिये। 
अचल सस्पत्ति को गिरवी रखकर ऋण दिये जाने चाहिएँ ताकि छोटे उद्योग लाभ प्रात्तः 
कर सकें । 

. , (४) दल ने व्यवसाय-संगठन (॥7808 /५80027075) बनाने पर भी बल 
दिया है| थे संगठन अपने सदस्यों को नई पद्धतियों से परिचित करेंगे और सरकार को 
भ्रपने व्यवसाय की समस्याओ्रों से श्रवगत करेंगे। 

(५) दल ने “भद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना का समर्थन किया है 
लेकिन साथ में यह भी कहा है कि समितियों को अप्रने पैरों पर खड़े होना चाहिए न कि 
सरकार पर निर्भर हो जाना चाहिए । कर 

(६) दल ने केस्रीय लघु-उद्योग निगम, उत्पादन व प्रशिक्षण प्लान्ट, निर्देशन के 
छोटे प्लास्ट स्थापित करने का भी सुकाव दिया है । 

(७) बिक्री व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक विक्री-सेवा-निगम (]७7॥78- 
पंगड छशरशं०७ (0079ण४प०7) की स्थापना तथा विदेक्षों में विक्नी बढ़ाने के 
लिए निर्यात विकास कार्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। 

'उपयु'क्त सुभावों से स्पष्ट है कि योजना-दल ने छोटे उद्योगों के लिए कई संस्थायें 
स्थापित करने का समर्थन किया । भारत सरकार ने भ्रव तक कुछ संस्थायें स्थापित कर 
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दी हैं जैसे ४ प्रादेशिक छोटे उद्योगों की सेवा संस्थायें, राष्ट्रीय-लघु-उद्योग नियम, एक 
विक्री-सेवा-निगम, एवं श्रौद्योगिक विस्तार सेवा-निगम । वास्तव में भ्रत्तर्राष्ट्रीय-योजना- 
दल का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था और उसके सुझाव ऐसे थे जिनको अ्रस्वीकृत नहीं . 
किया जा सकता था। उपयुक्त संस्थायें छोटे उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण कार कर 
रही ! 
ग्रामोण व लघु उद्योग (कर्वे) कमेटी रिपोर्ट, १६५५ 
जून, १६५४ में श्री कर्वे की श्रध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा एक ग्रामीण वें 
लघु उद्योग (द्वितोय पंचवर्षीय योजना) कमेटी नियुक्त की गई जिसे यह कार्य सौंपा गया 
कि वह छोटे उद्योगों की समस्या की जाँच करे और उनके विकास की योजना अरस्तुत 
करे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा सके । भ्रवद्ववर १६५४ में कमेटी ने 
भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें तीन मुख्य बातों को ध्यान में रकखा गया--. 
(१) ह्वित्तीय योजना काल में प्राद्योगिक वेकारी न बढ़े; 
(२) ग्रामीण व,छोटे उद्योगों में भारी संख्या में रोजगार बढ़े 
(३) विकेन्द्रित समाज के ढाँचे का आधार स्थापित किया जा सके और साथ में 
तीन्र आथिक-विकास का भी समुचित उपाय किया जाय । 
वास्तव में कमेटी ने रोजगार पक्ष पर विशेष ध्यान रकखा है। “नई प्रणाली 
अपनाने से यदि बेरोजगारी फैलती है तो कमेठी ने उसे न भ्रपनाने का ही सुझाव दिया 
है। लेकिन जब नई पू'जी का विभियोग करना हो तो यह सुधरी, हुई पद्धति' में हीं 
. होना चाहिए या उस चालू पद्धति में होना चाहिए जो सुधारी जा सकते लायक हो । 
कमेटी की राय में कारीगरों को जहाँ तक सम्भव हो उनके परम्परागत घन्धों में ही 
जमा दिया जाय क्योकि उनके पास भ्रावश्यक पू"जी व निपुणाता मौजूद है। यदि ऐसा 
नहीं किया, जायगा तो परम्परागत घन्धों में वेकारी की समस्या बनी रहेगी। भर्पे 
उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमें इन उद्योगों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना 
चाहिये ॥ 
छोटे उद्योगों के विकास के लिए कर्वे कमेटी ते दो तरह,के उपाय सुझाये हैं, पहले 
तो रचनात्मक और दूसरे नकारात्मक । रचनात्मक उपायों (?0आंपरए8 0(९४४7- 
788) से अ्भिप्राय संगठन, विक्री एवं वित्त श्रादिक्षेत्रों में ऐसे काम करना हैं 
* जिनसे छोटे उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ सके | नकारात्मक (]८४४॥५८) सुझावों 
में ऐसे उपाय पाते हैं जिनमें छोटे पैमाने के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कई किस्म 
के प्रतिवन्ध लगाने का सुझाव दिया गया है :--- 
(१) रचनात्मक सुझाव :--- 


(क) विकेन्द्रित व सहकारी भ्राधार पर छोटे उद्योगों की स्थापना की जानी 


चाहिये 


) 


४१४५ 


'(ख) क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ बनाई जानी चाहिये जो क्रमशः कच्चा माल; 
औजार व अन्य चीजें खरीद कर उत्पादकों को दें एवं बने हुए माल की बिक्री की 
व्यवस्था करें। शुरू में सरकार गारंटी प्रदान करे ताकि समितियाँ सफल हो सके | 

(ग) सहकारी विकास एवं गोदाम निगम अपने कार्यक्षेत्र में श्रामीण एवं छोटे 
पैमाने के उद्योगों की वस्तुएँ भी शामिल करें। 

(घ) राज्य वित्त-निगम छोटे उद्योगों को दीर्घ-कालीन साख प्रदान करें । 

(5) रिजवं बेंक एवं स्टेट बेंक भी इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने 
में अधिक दिलचस्पी दिखावें। 

. (च) केन्द्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए एक मन्त्रालय स्थापित 

किया जाय। 

(छ) ग्रामीण भौर छोटे उद्योगों के विकास पर द्वितोथ योजना काल में २६० 
करोड़ रुपए खर्च किये जाने चाहियें | है 
(२) नकारात्मक सुकताव-- 

(क) .उत्पांदन पर सीमा--वबड़े प॑माने के उद्योगों हारा उत्पादन पर एक श्रधिकतम 
सीमा लगा दी जाय ताकि उससे ऊपर की माँग छोटे पैमाने के उत्पादन से पूरी की 
जा सके । जैसे यह सुझाव दिया गया कि मिल के कपड़े के उत्पादव की सीमा ५०० 


> करोड़ गज़ और शक्ति-कर्घों पर उत्पन्न कपड़े की सीमा २० करोड़ गज निश्चित कर 


दी जाय ताकि दूसरी योजना में बढ़ी हुई कपड़े की माँग (जों लगभग १७० करोड़ 
गज होगी) हाथ-कर्घा उद्योग से पूरी की जा सके । इसी प्रकार चावल की मिलों के 
उत्पादन पर सीमा लगाने का सुझाव दिया गया । 
वनस्पति व चमड़े के उद्योगों की उत्पादन क्षमता (0?0706प७ए७ (2०8०५) 
न बढ़ाने का प्रस्ताव रक्खा गया अर्थात्‌ इन उद्योगों में कोई नये कारखानें न खोले, 
जाँय लेकिन बिना काम में ली हुई वर्तमान उत्पादव-क्षमता का उपयोग करके चालू 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार सूती कपड़े व चावल की वर्तमान उत्पादन- 
भात्रा ((पयला 200प0007) पर सीमा का सुझाव दिया गया जबकि तेल 
चमड़े में वर्तमान उत्पादन-क्षमता (शि00प्८४ए७ (४74८9) पर सीमा का 


सैफ्ाव दिया गया 
(स) उपकर ((288) , व उत्पादन कर (27058 00॥085)--बड़े पैमाने के 
उत्पादव पर उपकर ((७४५) लगा दिया जाय और इससे प्राप्त राणि छोटे पंमाने के 
विकास पर व्यय की जाय । सूती वस्त्रों की मिलों चावल को मिलों, तेल की मिलों व 
खंमड़े के कारखातों के सम्बन्ध में ये सुझाव दिये गये हैं॥ साथ में उत्पादन-कर लगाने 
का भी सुझाव दिया गया ताकि बड़े उद्योगों का मुनाफा थोड़ा सरकार को भी मित्र 
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सके और बढ़े उद्योगों के माल का मूल्य बढ़ने से छोटे उद्योगों का वना हुभा मारते 
बिक सके । 


इस कमेटी मे जो रचनात्मक कार्यक्रम सुकाय्य उस सम्बन्ध में मतभेद नहीं हुमा 
लेकिन इसकी नकारात्मक सिफारिशों ने काफी आलोचता उत्पन्न की । इस प्रकार कर 
कमेटी के सुझावों से एक हलचल सी मच गई जवकि अन्तराष्टीय-योजना-दल के 
सुकावो को चारों तरफ स्वीकृति प्राप्त हुई थी । 
करववे कमेटी की सिफारिशों की आलोचना :-- 


(१) कवे कमेटी के सुभावों को स्वीकार करने का यह परिणाम होगा कि उत्पादव 
के पुराने व परम्परागत तरीके चलते रहेंगे। आधुनिक पद्धति का समर्थन कमेटी ने 
केवल उसी परिस्थिति में किया है जबकि इनके अपनाने से प्राद्योगिक वेकारी 
(6०॥॥0]0.808। एग्रञाशवा00श९॥/) न बढ़े। यह एक विरोधाभास है व्योंकि 
नवीन पद्धतियों के अपनाने से वेकारी श्रवद्श् बढ़ेगी । यदि बेकारी के भय से हम 
श्राधुनिक पद्धतियों को अ्रपनाने से हिचकेंगे तो कभी भी इन्हें नहीं अपना पायेंगे। 
इसलिए कमेटी की सिफारिश हमें श्रागे बढ़ाने की वजाय पीछे ही ले जायेंगी । 


(२) कारीगरों को पुराने ढंग के कार्यों में ही पुनः जमा देने की नीति से श्रम की 
गतिक्षीलता में बाधा पड़ेगी । भारत में श्रम को गतिशील बनाने की आ्रावश्यकता है 


ताकि आ्राथिक विकास तेजी से हो सके । कमेटी के सुझावों को स्वीकार करने से भारत 
में श्रम की गतिशीनता घटेगी । 


(३) बड़े प॑माने के उत्पादन पर सीमा लगाने की नीति कई हृष्टियों से गुकसात | 
पहुँचा सकती है; जैसे प्रथम तो बड़े पैमाने के उत्पादन का विकास झुक जायगा और 
द्वितीय यह श्रावश्यक नहीं है कि अतिरिक्त माँग की पूर्ति छोटे पैमाने के उत्पादत हीरा 
हो सके । इससे उपभोग्य वस्तुओं की कमी पैदा हो सकती है और मेंहगाई बढ़ सकती 
है।' इस प्रकार बड़े पैमाने के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर छोटे पैमाने के _उत्तादव 
की उन्नति करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। फिर इस बात का कया भ्रमाए , 
है कि उपभोक्ता. छोटे प॑माने के उद्योगों का वनाया हुआ माल ही खरीदेंगे । उपभोक्ता 
अच्छा व सस्ता माल ही खरीदेगा। यदि छोटे उद्योग बढ़िया श्रेणी का व सस्ता माल : 
ने बना सके तो उपभोक्ता उनमें उत्पादित माल ग्रहण नहीं करेगा । इसलिए बड़े पैमाने 
के उत्पादन पर सीमा लगा देने मात्र से समस्या हल नहीं हो जायगी, बल्कि उपभोग्य 
पदार्थों की कमी बढ़ जायगी और देश को श्राथिक क्षति उठानी पड़ेगी । एक लेखक का 
यहाँ तक कहना है कि बड़े पैमाने के उत्पादन को यदि समाप्त भी कर दिया जाय तो 

भी छोटे पैमाने के विकास-की गारंटी नहीं दी जा सकती है । जब तक उपभीक्ता को 
झांकपिंत नहीं किया जाता है तव तक यह समस्या हल नहीं होगी । . 


_कुटैर भौर छ 


(४) वड़े पैमाने के उत्पादन पर सीमा (0०) भौे उपकर (6४४) एवं 
उत्पादन-कर (5056 070॥05) लगा देते से उनका विस्तार रुक जायगा। इसके 
परिणामस्वरूप मशीन वनाने वाले उद्योगों में निमित माल की माँग घट जायगी जैसे सूती 
कपड़े की मिल के उत्पादन पर प्रतिवन्ध लगने से भविष्य में सूती कपड़े की मिल में 
काम आने वाली मशीनों की माँग कम रहेगी । श्रतः आधारभून एवं मशीन उद्योगों का 
विकास किस काम आयेगा । इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि दीघ॑-कालीन 
दृष्टिकोण से यह नीति देश के लिए हितकर सिद्ध नहों होगी । हमें भारत में स्थापित 
किये जाने वाले भावी ओ्रौद्योगिक ढाँचे को ध्यान में रखकर ही वर्तमान नीति निर्धारित 
करनी होगी । ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्तमान तीति एवं भावी नीति में इतना 
भन्तर हो जाय कि भ्रागे घलकर हमें इन दोनों में एक का परित्याग करना पड़े । यदि 
कर्वे कमेटी के सुकाव माने गये तो भविष्य में हमें पुनः सोचना पड़ेगा कि हम क्‍या 
चाहते हैं श्रौर उस समय हमारी समस्‍यायें बढ़ जायेंगी। अतः हमें ग्राज एक ऐसा 
कार्यक्रम अपनाना है जिसे कल भी अपनाये रह सके ! इस हृष्टिकोस से बड़े पैमाने के 
उत्पादन को हतोत्साहित करना श्रनुचित सिद्ध होगा। 

(५) कप्तेटी ने अपने सुझावों के कार्यान्वित करने की कद्िनाइयों पर ध्यान नहीं 
दिया है। बड़े पैमाने के उत्पादन पर सीमा लगा देता और उसको व्यवहार में लागू 
करना बहुत कठित है। इसमें सरकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। दूसरी 
तरफ लाखों जुलाहों को सूत, सामान व साख प्रदान करने श्रौर उनका उत्पादित माल 
बेचने में भी कम कठिताइयाँ नहीं होंगी । 

; इस पघरकार यह सिद्ध किया गया है कि कर्वे कमेटी ने रोजगार बढ़ामे के लिए 
उत्ताइव की घटिया और पुरानी पद्धतियों का अनुचित समर्थन किया है । इसके सुभावों 

: पर गाँधीवादी विचारधारा की छाप है जो एक अस्पष्ट रूप में आ्ात्म-निर्भर ग्रामीण 
भर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य तक पहुँचना चाहती है। भारत को कुटीर एवं छोटे पैमाने के 
उद्योग-पन्धों की श्रावश्यकता है लेकिव उनको आधुनिक पद्धति पर चलाकर व कि 
पुरानी, घटिया व खर्चीली पद्धति पर चला कर। अतः हमें इस प्रन्‍तत को केवल 
सैद्धान्तिक या आरादर्शवादी बन कर नहीं देखना है बल्कि एक सफल व्यावहारिक 
कह दृष्टिकोण अपनाना है। ऐसा करने पर हम विकेन्द्रित श्राधुनिक एवं कार्यकुशल प्रणाली 
पर चलाये जाने वाले उद्योगों का अवश्य समर्थन करेंगे लेकिन पुराने तरीकों को समाप्त 
करने का समर्थन भी करेंगे चाहे इससे कुछ समय तक बेकारी ही क्‍यों न बढ़े | किसी 
न किसी दिन उस वेकारी का सामना तो करना ही पड़ेगा । इसलिए श्रावश्यकता इस 
बात की है कि किसी भी नीति का क्षणिक प्रभाव ही न देखा जाय बल्कि उसका 
समस्त श्राथिक विकास पर प्रभांव देखा जाय । अतः कर्वे कमेटी के सुझाव रोजगार में 
- बुद्धि तो करते हैं लेकिन बहुत बड़ी सामामिह तागत पर क्योंकि इससे आशिक विकास 
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भविष्य , »ओहै। हमें दुसरे देशों के ध्राविक विकास के अ्रष्यवन में भी 


लाभ उठाना चाहिए $ 33 स्ृ प्राधुनिक पद्धतियां स्वीकार फरली गई झीर व रीगरा रा 
को नई दिशाओं में जाते की प्रेरित किया गया ओर सुविधायें प्रदान की गई | 

हमारे ही देशों में दूसरी योजना के प्रथम चार नर्ों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया 
है कि रोजगार के लिए केवल ग्रामीण और छोटे उद्योगों पर निर्भर करना भूत 
होगी । कर्व समिति की २६० करोड़ रुपयों की सिफारिश के स्थान पर दूसरी योजना - 
में प्रामीण और छोटे उद्योगों के विकास के लिए २०० करोड़ रुपयों की व्यदस्मा 
की गई परन्तु जहां योजना काल में रोजगार के प्रतिशिक्त अवसरों का अनुमान लगभग 
१ करोड़ का था वहाँ भ्रव तक केवल २५ लाख व्यक्तियों को भतिरिक्त रोजगार 
मिला है । 

संक्षेप में कर्दे कमेटी ने ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों के प्रति संरक्षण (2000- 
#0॥) का दृष्टिकोण श्रपनाया हैँ जब कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण संरक्षण के 
स्थान पर प्रोत्साहन (?>7077000॥) का होना चाहिये । 

पंचवर्षीय योजनाश्रों में कुटीर व छोटे पेमाने के उद्योगों की प्रगति व 

सरकारी प्रयत्न 

स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद से ही भारत सरकार कुटीर एवं छोटे उद्योगों के विकास 
के' लिए प्रयलश्ील है। (६६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कुटीर एंवं 
छोटे ,पैमाने के उद्योगों का महत्व स्वीकार किया गया । १६४६ की नई भ्रौद्योगिक 
नीति में उसे पुनः दोहराया गया । दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास के लेकेंय 


निर्धारित किये गये और अ्न्तराप्ट्रीय योजना दल, (१६५४) और करें कमेटी, (१६५४) 
के सुझावों को श्रपनाने का प्रयत्न किया गया । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों 
के विकास के लिए ३३.६ करोड़ रु० व्यय किये | और राज्य॑ सरकारों ने १०६ 
करोड़ रुपये व्यय किये। केन्द्रीय सरकार का व्यय लक्ष्य से थोड़ा श्रधिक ही रहा । 
पहली योजता में अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल के सुझाव के अनुसार चार प्रादेशिक लड़ 
उद्योग सेवा संस्थायें (आदा। वतञताइध७5 86:ए०७ ॥80ए(6७) स्थापित 
गई ओर राष्ट्रीय लघु उद्योग' निगम (पक्च्गराब श्र वराताहा88, 
(ण79णथां0ा) भी १६५४५ में स्थापित किया गया। इसके अलावा पहली 
योजना की अ्रवधि में केन्द्र ने विभिन्न उद्योगों के विकास,के लिए ६ बोर्ड भी स्थापित 
किये जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ;--- 
(१) भखिल सारतीय हाथ कर्घा बोर्ड (8 704 मिश्रात]007 80470) 
“यह अवहूबर, १६५२ में स्थापित किया गया । इसका मुख्य कार्य सहकारी संगठन 


की व्यवस्था करना रबखा गया | इस बोर्ड के त्तीचे एक केन्‍्द्रीय-बिक्नी-संगठन बनोया 
गया है जिसका उददृं श्य विक्री की सुविधायें प्रदान करना है। 


'दीर और छोटे पैमाने के उद्योग ४१९ 


: (२) प्रखित भारतीय हस्त कला बोर्ड (6]] 08  प्रक्यातंठबी5ड 
80श070)--यह नेत्रस्वर १६४२ में स्थापित किया गया ग्रौर इसका मुख्य कार्य 
उतल्तादन व बिक्री बढ़ाने का रदखा गया। प्रप्रेल १६४८ में भाःरतीय हस्त कला विकास- 
निगम (6 गाताशा सद्ञाती॑ल्रवा5 0०ए७०णुआआ०१६ ('0ए79००07) 
स्थापित हुआ है जो निर्यात वृद्धि में मदद देगा । देश में 'हस्त-कला समप्ताह' मनाकर 
निमित वस्तुओं का प्रचार किया जाता है। झाजकल प्रतिवर्ष लगभग १०० करोड़ रु० 

"की हस्त-कला की वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया है श्चौर लगभग ७ करोड़ रु० 
'की वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं । 
अखिल भारतीय खादी एवं प्रामोद्योग--प्रारंम्भ में जनवरी, १६५३ में यह एक 
वोड के रूप में स्थापित किया गया लेकिन १६४६ में यह कमीशन में परिवर्तित कर 
दिया गया। इसके पास खादी एवं श्रन्य जो चुने हुए ग्रामोद्योगों के विकास का 
कार्य है जैसे साबुन बनाना, तेल, धान कूठटना, माचिस, हाथ का कागज, मधु-मक्खी 
पालन, चमड़ा, आटे की चक्कियाँ और गाँव में मिट्टी के बर्तेत बताना । 
तारियल-रेशा (जदा) बोर्ड ([॥6 (णा 80क70)-यह्‌ जुलाई, १६४२ में 
स्थापित किया गया । नारियल-रेशा उद्योग के विभिन्न प्रश्नों की जाँच करने के लिए 
इसने ६ कप्तेटियाँ वनांई । यह बोर्ड १६५७-५८ में पुनस गठित किया गया। यह 
उद्योग केरला में विस्तृत रूप से चलता है। यह हमारा निर्मात-उद्योग है और विदेशी 
मुद्रा कमाने में मदद देता है । इसीलिए द्वितीय योजना में इस उद्योग पर व्यय की 
'जोने बाली राशि १ करोड़ रु० से बढ़ा कर २'३ करोड़ र० कर दी गई है। केरला' 
में श्रलिपे (8 ]|2000७9) के पास एक अनुसन्धानशाला भी स्थापित की गई है। 

(३) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ((७7078] अं 80070)--यह शुरू में १६४६ में 
घना था लेकिन १६५० में पुन्संज्भठित किया गया । यह बोर्ड रेशम उद्योग के विकास 
पर घ्यान देता है । बरहामपुर (पश्चिमी बंगाल) में एक अनुसंधान केन्द्र १६४३ से 
काम कर रहा है । उसका विस्तार द्वितीय योजना में किया जायगा। बोर्ड ने मंसुर में. 
एक ट्रेनिंग केन्द्र एवं श्रीनगर में विदेशी किस्म के रेशम का उत्पादन केन्द्र चालू किया 
है । जापान के विशेपज्ञों की मदद खोज कार्यों में लो जा रही है । $$ 


' लघु-उद्योग बोर (आधा 5086 70 प्४0405 30800)---गहू नवम्बर 
१६५४ में अन्तर्राट्रीय योजना दल की प्विफारिश पर बनाया गया है। इसमें केन्द्रीय 
सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं । यह विभिन्न लघु उद्योगों के विकास पर 
सलाह देगा एवं कार्यक्रमों में मेल स्थापित करेगा। इसी बोर्ड की तरफ से कुछ 
औद्योगिक वस्तियाँ भी स्थापित करने की चर्चा है। नवम्बर १६४४ में लघु उद्योगों के: 
लिए एक विकास-कमिश्तर की नियुक्ति की गई है जो उपयुक्त बोर्ड का अध्यक्ष भी है ।. 


४२० : ” सत्ताईसवबवाँ प्रध्याय 


इनके अ्रतिरिक्त अर एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए पिछले वर्षो हि ऊ 
और संगठन भी बनाये परये हैँ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका संर्लित 
बरणत तीचे दिया जाता हे स्‍+-+ है | 

(४) बधु-उद्योग सेवा संस्थायें (आए वगतए8धां88 $थ्वशं0० 9 
ए|९४)--इस प्रकार की ४ संस्थायें दिल्‍ली, वम्बई, मद्रास व कलकत्ता में स्थापित की 
गई हैं। इनकी स्थापना को सुफाव अन्तर्राट्रीय योजना दल ने दिया था। ये छोटे 
उद्योगों को उत्पादन की विधियाँ, बिक्री एवं प्रवन्ध आदि सुधारने में मदद देंगी 
तथा मशीने, कच्चा माल व पूजी प्राप्त करने में सहायता पहुँचायेंगी। इस प्रकार ये 
व्यापारिक एवं प्राद्योगिक सेवायें प्रदान करेंगी । ' न 

औद्योगिक विस्तार सेवा (76पल्‍7स्‍8 किशाओंणा) 50 ए०७) में उपचू के 
४ संस्थाओं के अलावा १२ वड़ी संस्थायें, ५ शाखा संस्थायें एवं ६२ विस्तार के 
भी काय॑ कर रहे हैं। इनका काय॑ प्राविधिक सलाह देना है एवं प्रवन्ध के सर्वेत्तम 
तरीके सुभाना है। 

राष्ट्रीय उद्योग निगम (विगत! डछाथी] व्रातप्रछ855 एण90००- 
पै07)--यह फरवरी १६५४ में स्थापित किया गया था। इसमें समस्त पूंजी भारत 
सरकार द्वारा लगाई गई है । इसका सम्बन्ध ५ लाख रुपये तक की पूंजी वाली छोटी 
इकाइयों से है | इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है--- < 

(अ) सरकारी विभागों के लिए छोटे पैमाने की बनी हुई वस्तुएँ खरीदने की 
व्यवस्था करना । छोटी इकाइयों को माल बनाने के लिए आर्डर देना । अंदेहि 

(आग) भआ्रार्डर के अनुसार माल बनाने के लिए पू'जी व प्राविधिक सहायता प्रदान 
करना । ४ 

(इ) बड़े प॑माने एवं छोटे प॑माने में ताल-मेल बैठाना ताकि छोटे पैमाने पर 
सहायक माल बनाया जा सके । | 

(ई) बिक्री की सुविधायें बढ़ाना । तदर्थ॑ प्रदर्शनियों, सप्ताह समारोह श्रौर विक्रय 
केन्द्रों की व्यवस्था करना । 

(उ) किश्तों पर मशीनें देना । ध्ः * 

(ऊ) भ्रोखला व चैनी नामक दो औद्योगिक केन्द्रों की व्यवस्था करना । फ् 

किद्धतों पर मशीन खरीदने के प्रार्थना-पत्र पहले सेवा संस्थाओं को ( 9७7४08 
7806४ ) के पास झाते हैं । इनकी वहाँ जाँच होती है और फिर वे राष्ट्रीय-लघु- 
उद्योग निगम भेज दिये जाते हैं। यह निगम मशीनें बनाने वालों को आर्डर देता है 
भौर मशीन खरीदने वालों से पेशगी वसूल करता है। सामान्य उद्दंइयं की मशीन की 
की कौमत.का २०% श्रीर विज्लेष उहे शय की मशीन की कीमत को ४०% वेशगी अव 
त्तक लिया जाता था। लेकिन केन्द्रीय उद्योग मन्त्री ने अखिल भारतीय लघु-उद्योग बोर्ड 


कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग ; ४२१ 
र 


'की १४ वीं मीडिग में अक्टूबर १६५६ में कहा कि पेशगी का प्रहि तृद्ञत २० से घटाकर ५ 
कर दिया जायगा ताकि छोटे उद्योग स्थापित करने वालों को प्रोत्साहत मिल सके | 
निगम ने पिछले वर्षों में किहतों पर मचीनें दिलवाने के कार्य में सराहनीय सफलता 
प्राप्त की है। है 

श्रोद्योगिक बस्तियाँ ( एार्पप5 पं 79६७४६०७) 

पिछले कुछ समय से श्द्योगिक बस्तियों के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया है । 
इनुके कई छोटे उद्योग एक स्थान पर चलाये जा सकते हैं ताकि उतको विजली, पाती, 
स्टीम, यातायात आदि की इकट्ठी सुविधाएं मिल सके । इससे मजदूरों की सामाजिक 
स्थिति भी सुधारी जा सकती है । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में इनके लिए १ रह० में 

१० करोड़ रु० रबखे गये थे | अक्टूबर, १६५८ तक ७२ श्ौद्योगिक वस्तियों की स्वी- 

कृति दी जा चुकी थी और १७ वस्तियाँ प्रारंभ की जा चुकी थीं। केन्द्रीय सरकार राज्य 

सरकारों को ये बस्तियां स्थापित करने के लिए ऋण व अनुदान प्रदान करती है। 
दो बस्तियाँ (ओखला व नैनी) (इलाहाबाद) राष्ट्रीय लबु-उद्योग निगम की देख रेख में 
बन रही हैं। दूसरी योजना में केन्द्रीय व राज्य सरकारों नें कुल २०० करोड़ रुपया 
व्यय करने का निश्चिय किया है ताकि छोटे उद्योगों के द्वारा रोजगार बढ़ाया जा सके । 
द्वितीय योजना के प्रथम २ वर्षो में कुल ५६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। संशोधित 
अनुभानों के आधार पर कहा जा सकता है कि १६५६-६१ में कुल लगभग १८० करोड़ 
रुपये हो खरे हो सकेंगे । 

द्वितीय योजना में व्यय किये जाने वाले २०० करोड़ रु० का विवरण :-- 


', अद्योग (करोड़ ₹० ) 
(१) हाथ कर्षा ५६९४ 
(२) खादी कह १६०७ 
(३) ग्रामोद्योग ब्य्प श्प'प 
(४) हस्तकला 4222 8*० 
(५) छोटे पंमाने के उद्योग हर ५४-०० 
(६) भग्य उद्योग 58... : | 5 
(७) सामात्य कार्य (प्रशासत खोज) श्ादि १५९० 





कुल २००९० 


इन २०० करोड़ रु० के अलावा दूसरी योजना में ११ करोड़ रु० विस्थापित 
व्यक्तियों को पुनः बाते के सम्बन्ध में कुटीर व छोटे उद्योगों के विकास पर व्यय किये 
जायेंगे, ४ करोड़ ० पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये सामुदाधिक विकास झण्डों 


सत्ताईस्वाँ प्रध्याय 
४२२ | . सत्ताइंसव 


हि प्रकार कुल व्यय ह्टो 
में ग्रामीण कला व शिल्प पर व्यय किये जायेंगे। इस प्रक ल व्यय काफी है 
जायगा। | ््््ि 


भारत सरकार + छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए मिले जुले उत्तादन मे 
कार्य-क्रम ,(07[0॥ स्‍007७०॥ ?0ट्टाशा॥॥6) अपनाने पर जोर दिया 
है जिनमें उत्पादन के क्षेत्र निश्चित किये जाते है, बड़े पैमाने के उत्पादन पर सीमा हे 
की जाती है एवं कर लगाया जाता है और वित्तीय सहायता छोटी इकाइवा को 
जाती है। कुछ समय से बड़े पैमाने व छोटे पैमाने को आपस में पूरक बनाने 20000 
किये गये हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितना सामान छोटी इकाइयों ह्वाा 
बनाया जा सके उतना उनसे बनवाना चाहिए। जापान नें इस नीति को श्रपनाकर 
बहुत लाभ उठाया है। भारत में कुशल तरीके पर चलने वाले आ्राधुनिक ढंग के विकेनित 
छोटे उद्योगों की नितान्त ग्रावश्यकता है । * ह 


हाल ही में कुटीर व छोटे उद्योगों के विकास के लिए ज्यादा उदार द्र्तों १९ 
किश्तों में मशीनें खरीदने की सुविधायें बढ़ाने की घोषणा की गई है और इनके 
लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की जा रही है | रिजिव बैंक 
मे जनवरी १६६० से गारन्टी स्कीम लागू करना स्वीकार किया है, ताकि छोटे उद्योगों 
को ज्यादा पूंजी उपलब्ध हो सके । 


गारन्टी स्कीम शुरू में २१ जिलों में लागू की जायगी । रिजवं बैंक यह गारल्दी 
स्कीम लागू करेगा ताकि बैंक व भ्रन्‍्य संस्थायें छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता दे 
सकें । इस योजना का उद्देइय व्यापारिक बेंकों को सुरक्षा प्रदान करता है और 0 
उस संभाव्य हानि से बचाना है जो छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण प्रदाव करने मे 
हो सकती है। रिजव॑ बैक यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार की तरफ से करेगा। *९* 
हजार ₹० या इससे कम के ऋण पर २०% की गारन्टी दी जायगी । इससे ऊपर *" 
हजार रु० तक के उधार पर गारन्टी १०% होगी । लेकिन गारन्दी से ज्यादा रकें: 
की हानि होने पर गारन्टी संगठन एवं उधार देने वाले वेंक में यह ५० : ०९ के 
अनुपात में वॉँदी जायगी । इस योजना क्े अन्तर्गत कुल २५ करोड़ रु० तक का रे 
प्रदान किया जा सकेगा । 


अखिल भारतीय .लघ्चु उद्योग बोर्ड की १४वीं मीटिंग में जो अवदृवर १६४६ ' 
पुरी में हुई, केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने कहा कि प्रत्येक राज्य में ए' 
लघु उद्योग निगम स्थापित किया जायगा जो राज्य-संचालित औद्योगिक वस्तियों व 
व्यवस्था सम्हालेगा । उन्होंने यह भी कहा कि व्याज की सामान्य दर ५% रहेगी 
लेकिन २५ हजार रु० से कम के ऋशणों पर व्याज की दर ३% कर दी जायगी 

' सहकारी समितियों से २३४८ व्याज ही लिया जायगा। 


कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग ४२३ 


किद्त पर मशीनें देने के लिए भी सुविधायें बढ़ाई जायेंगी। पेशगी २ ०१% के 
स्थान पर घटाकर ५% किया जायगा। इससे शिक्षित वर्ग छोटे उद्योगों की तरफ 
आराकपित होगा । 

तृतीय योजना में प्रामीर व छोटे पेपाने के उद्योग 
.. ऐतीय पंच-वर्षीय बोजता की रपरेखा में ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योगों के 
विकास पर बल दिया गया है। द्वितीय योजना में इनकी काफी प्रगति हो जायगी। 
हाथ कर्घा वस्त्र का उत्पादन १६५०-५१ के ७४२ मिलियन गज से बढ़कर १६६०- 
६१ में २१३१५ मिलियन गज हो जाथगा। १६५०-४१ में परम्परागत खादी का 
उत्पादन ७ मिलियन गज से बढ़कर १६६०-६१ तक ४८ मिलियन गज हो जायगा ।. 
द्वितीय योजना की अवधि में छोटे उद्योगों की प्रगति भी प्रभावशाली रही है। सभी 
राज्यों में लघु उद्योग रोवा-संस्थाएँ खुल गई हूँ । 

तृतीय योउना में ग्रामीण व छोटे उद्योगों के विकास के लिए २५० करोड़ रु० 
सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करते के लिए निर्धारित किये गये हैं। फिलहाल इस राशि 
का बेंटवारा इस प्रकार रखा-गया है 


करोड़ ए० 
(१) हाथ कर्घा व शक्ति कर्षा (हाथ कर्ष क्षेत्र में) ३६*० 
(२) खादी, अम्बर खादी व ग्रामीण उद्योग प९ ० 
(३) छोटे पैमाने के उद्योग व श्रौद्योगिक वस्तियाँ १०७१७ 
(४) दस्तकारी ८० 
(५) रेशम ७० 
(६) नारियल की जठा का उद्योग ३१० 

२५०१० 


कुल 

इस कार्यक्रम के पूरा होने पर हाथ-कर्षा वस्त्र, शक्ति-कर्घा वस्त्र व खादी का 
उत्पादन १६६०-६१ के (सम्भावित) २,६१० मिलियन गज से बढ़कर १९६४-६६ तक 
३,५०० मिलियन गज हो जायगा । इसी अवधि में रेशम ३१७ मिलियन पौंड से वदृकर 
: ४ मिलियन पौंड, श्रौद्योगिक बस्तियाँ ६० से ३६० व शक्ति-कर्घो की संख्या (हाथ, 


कर्घा क्षेत्र में) ३,५०० से १३,००० तक पहुंच जायगी । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत के ओआद्योगिक ढाँचे में ग्रामीण व छोदे: 


पँमाने के उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । हर्प का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार 
इनके विकास के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। 38 








ल्‍, छाम्ी; ० ० ध6 पाव प्एव-ए०चा 287, 0. (97 98. 


गु 


४१६ सत्ताईसवाँ अध्याय 


मे पुरे आँकड़े रखने पर जोर दिया है । इसके अलावा उत्कृष्टता का मानदण्ड ऊंचा 
करने की झ्रावश्यकता पर बल दिया गया है । 


जापानी प्रतिनिधि मंडल के सुझावों का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि 
भारत सरकार व राज्य सरकारों को अभी भी लवघु उद्योगों के विकास के लिए कई 
सप्रभाविक कदम उठाने होंगे। आजा है सरकार इन सुझावों पर उचित ध्यान देगी 
ताकि लघु उद्योग उन्नति कर सकेंगे । 


प्रश्न 
ए#एशजञाए ण ञ8घरीाशा), ठि. 2. 


(॥) छियाया।8 6 गाएणाधार8 ए ९०826 70फ99608 ॥ी प्राधरशा 
९००700ए.. नि०एछ एशा पाए रण प्रथा 0जएा बह्थां।र्/ 8786 50४6 0 प्र४- 
765 ? (95) 450 40 89 एाए्टाओफ, 9४9: 

(2) एा०्बए छाए ०० धाढ 7006 ० 600886 ॥009705 ॥॥ एश॥0शंत8 
पाशाए०0०ज्ाला बाते प्रात॑हाशाए0ज़ाला। गरी गाता, मठ (00ए७077॥8॥£ 
0॥ 8६७5 व॥ धालंए 6९एछ0एगशा, (953) 


(3) #णाए ता8९ए॥५६ 6 ठव्त्च७४ 0 06 06९णा।6 ० ९०0886 व॥0परश05 
गा पाते, जाधव झा०्णतव ७6 ध्राक्षीए 706 धा0 ग्राए07॥06 ग 8 एॉशा॥०व 
$8चराशा।& (०णाणा॥ओ० तै€ए९०एा७॥६ (007 ॥86 0०परात7 ? .. (956) 


5९9 एशफशशआए 8. 8. भापे 8. 5९. 


() 77 णाह फाढ्थया 0णागंतणा त वार गात॑बा ७०णाणाए. शिव 
जानाए 6 66ए७०फाला, 06 हए_6 [26 0 शवों] ६०४० वरातैप्रशा65 48 
प्राण ॥60655क्ष०... शा 896०१] ग्राध्ब$प्र85 ज000. एप हरइ8० ॑ णि 6 
ग्राए/0०एशशशा 6 ९0428 005 छ९$ ९ ; (954) 


(2) 68९५७, भावी] क्षातर जाल 0056008--.8] ॥९९0 (0 ७९ 66४००००५१ 
था 6 उता6 प6 वी त6 फ़ालइला ९००7०्रांए एगरगाणाड ती ग्रतींब.,. 2०. 


१४०७ 8६766 २: 0४ए6 7९३४६४०॥५ 007 9०07 शाइए्छ-, (956 ७80 ॥ ५59) 
(3)) भारत में बेकारी की समस्या सुलभाने में कुटीर उद्योग-घन्धों का वया स्थान है ? 
समभाइये । (१६५७) 


एशथा एात्ण्ञए, 8. 8. 


(।). एहड़क्षां॥० 6 98०७ ० €णाब86 थात शावा-8टवव७ गाीपएजाएं55]॥7 
चाह वर्बांणाएें ९०णा०्राए 0६ (6 एण्तरा५. . (9354) 
(2) जाधव एथाउ९४ [0 ६0 (6 तत्लाताल ० 0०:86 शातए॥ता68 30 
पाताल ? सिाप्राधबांद ध6 गर्ग सप्रप्णाल९5 ० घा९ ००28० का क्षी-5०वए 
गप्रपै७3७५ थाएं 5प्रष्एटू४५४ 7085७7७8४ (07 (थं7 पश्शंए], - ह  (95)" 


जापानी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए सुझाव ४१७ 
संदर्भ-प्रंथ 
(।) $60070 ४6-४ ८ 78, 956, ८7. 20, ?. 429-458, 
(2) रिछ्णा ० शत गातप्ञा९5 वा वाता4 छिछ 7॥6 ]एदा 0०! 
छएजिायहए वद्या [6 छा6व ए0प0900॥), 954, 
[33 २९०० ०0 ॥6 शाह जाएं जानी 5८6 वातप्रध्ा०8 (8९८०० 
एाएल शल्य 2] ए०णा!6९०, 0000९07, 955. 
(4) गाव जुरएह एट्वा शिुव्वा- ४ णाथोी, 00॥॥6, उ7॥60, 960, (॥. 0, 
7. 95-203. 


(5) इशातत्वा था छीत्रशणाहर ०0 शाशधी-8९6 वावारपणा65 वी वावी& 
ए7ए 20-23, 959 ५०!, ॥ & वा (7२. 8. ]., 80॥099). 


श्रद्वाईसवाँ श्रध्याय 
श्रौद्योगिक पिछड़ापन और श्रौद्योगीकरण के उपाय . 


भारत सदा से एक क्रपि प्रधान देश रहा है। १६४५१ की जन-गणना के अनुसार 
६६*८%, व्यक्ति कृषि पर आश्चित थे और केवल १०'५% व्यक्ति ही गर-कृषि उत्पादन 
कार्यो में लगे हुये थे । १०५५ में से मुश्किल से २% व्यक्ति बड़े उद्योगों में लगे हुई 
थे और शेप खानों में एवं कुटोर और छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए थे | भंतः 
भारत में जन-संख्या का नगण्य भाग ही अ्रभी तक वड़े पैमाने के कारखानों में काम 
पा सका है। यह भारत में भ्रौद्योगिक पिछड़ेपन का ज्वलंत उदाहरण है । पिछले ४० 
वर्षों में ( विशेषतया महायुद्ध के समय से ) भारत में कारक्ानों का विकास हुआ है। 
और आज देश में साना प्रकार की वस्तुओं के कारखाने स्थापित हो छुके हैं फिर भी 
देश की जनसंख्या, विस्तार एवं प्राकृतिक साधनों को देखते हुए शभ्रभी तक औद्योगिक 
विकास बहुत कम हुआ है। देढा में भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता गया 
है। अधिकांश लोग आज भी गाँवों में ही बसते हैं और राष्ट्रीय आय बहुत कम है । यहं 
सब हमारे भ्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन का प्रतीक है। हे ; 


भारत में कुल मिलाकर औद्योगिक विकास ही कम नहीं हुआ है बल्कि जो कुछ 
विकास हुआ भी है उसमें भी कई चुटियाँ रह गई है जिन्हें दुर करने की झर्विं- 
कता है। रे 


(१) उपभोग्य एवं उत्पादक उद्योगों के विकास में संतुलन स्थापित नहीं हो पाया 
है । स्वतन्त्रता प्राप्ति तक ज्यादातर उपभोग्य उद्योगों का ही विकास किया गया । लेकित 
पंच-वर्षीय योजनाओं में लोहा व इस्पात उद्योग, भारी विजली का सामान बनाने वाले 
उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग, मश्ञीन-निर्माण आदि पर विशेष बल दिया गया है । 
इस प्रकार योजनाश्रों के द्वारा औद्योगिक ढांचे की पुरानी कमी को दूर किया जा रहीं है । 
कुछ विद्वानों की राय है कि द्वितीय योजना में फैक्ट्री उपभोग्य उद्योगों ( +8००३ 
(णाध्परग७7 (0000'5 प्रातृप्रश/१८5 ) पर कमर ध्यान दिद्रा गया है और उत्पा- 
दक उद्योगों पर अत्यधिक बल दिया गया है। साधनों की सीमितता के कारण दोनों पर 
आ्रावश्यक ध्यान दिया जाना सम्भव नहीं था । झ्रतः योजना श्रायोग का उत्पादक उद्योगों 
पर विशेष ध्यान दिया जाना ही उचित माना जायगा । ४ 

(२) देश के विभिन्न भागों में संतुलित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। कुछ 

भागों में वहुत कारखाने छुल गये जबकि अन्य भाग श्रौद्योगिक हृष्टि से पिछड़े रह गए। 
ड२८ 
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(३) अश्रौद्योगिक क्रांति के वाद ब्विठेन आदि देशों में पुरानी श्रकुशल छोटे पैमाने 
की उत्पत्ति की प्रणाली को छोड़ कर नई व कुशल बड़े पैमाने की पद्धति अपनाली गई॥ 
इस प्रकार उन देशों ने बदनी हुई परित्यितियों के अनुत्तार अपने झ्ौद्योगिक ढाँचे को 
प्रतत्िशील वना लिया | भारत में उत्पादन की पुरानी व खचीली प्रणालियाँ आज भी 
चालू हैं और उनको बदलने को जगह कृत्रिम सहायता द्वारा उनको चालू रखा जा 
रहा है । इस प्रकार हम वास्तव में भ्रौद्योगिक क्रांति का पूरा प्रभाव औद्योगिक ढाँचे पर 
नहीं पा सके | श्राज भी भारत के सम्मुख एक नवीन, कुशल एवं सस्ती प्रणाली को 
अपनाने का प्रइन मौजूद है | परन्तु देश में विज्ञाल जनसंख्या को रोजगार देने की सम- 
स्या भी उपस्थित है। नवीन उत्पादन-प्रणालियाँ कम श्रम की मात्रा से ही चल सकती 
हैं। अतः हम उनको आसानी से नहों अपना पा रहे हैं । 

४) स्वतन्त्रता प्राप्ति तक जितना भी औद्योगिक विकास हुआ, वह निजी क्षेत्र में 
ही हुआ | सरकार ने कारखानों की स्थापना नहीं के वरावर की । 

(५) भारत मश्ञीनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा जो ठीक नहीं था। यहाँ 
तक कि छोटे छोटे पुर्जो के लिए विदेशों का मुंह ताकना पड़ा । 

भारत के श्रौद्योगिक ढाँचे में ये कमियाँ रहना स्वाभाविक था क्‍योंकि हमारे देश 
में जो कुछ भ्रौद्योगिक विकास हुआ वह प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध द्वारा उत्पन्न पत्त्स्थि- 
तियों से प्रभावित था । श्रौद्योगिक विकास सुनिश्चित औद्योगिक नीति का फल नहीं « 
था बल्कि विदेशी सरकार की विरोघी नीति की छाप लिये हुए था । श्रतः स्वतंत्रता 
प्राप्ति तक भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा । पिछले १३ वर्षो में यह पिछड़ा- 
पतन कम हुआ है । क्योंकि श्राज हमारी श्रथ॑-व्यवस्था श्रविकसित न रहकर विकासोन्मुख 
(00७९७।०.78) हो रही है । फिर भी ग्रोद्योगिक स्थिति में कोई भ्राधारभृत, क्रांति- 
कारी थे स्थायी परिवर्तत नहीं हो पाया है। अभी तक भारत में श्रौद्योगिक क्रान्ति की 
शुरुआत हुई है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना तो एक कृपि-प्रधान योजना थी | उसमें 
उद्योगों के विकास के कार्य-क्रम रखे गए थे लेकिन वे ज्यादातर चालू उत्पादन क्षमता 

, का पूरा प्रयोग करने से सम्बन्धित ही थे | सावंजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास पर 
६४ करोड़ रु० व्यय किये जाने थे जिनमें से केवल “६० करोड़ रु० व्यय किये जा 
सके । निजी क्षेत्र में विकास व विस्तार के लिये २३३ करोड़ रुू० एवं नवीनीकरण के 
लिए २३० करोड़ र० खसखे गए थे जिनमें से पहली श्रेणी का व्यय तो लक्ष्य के श्रनु- 
सार रहा लेकिन नवीनीकरण पर केवल १०४ करोड़ रु० ही व्यय हो सके । इस प्रकार 
प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रथम योजना विशेष चमत्कारिक सिद्ध नहीं हुई | इसरी 
योजना में भारत ने सही श्रर्थों में श्रौद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात किया है। इसमें 
आधारभुत उद्योगों को विकास का ऊँचा स्थान दिया गया है और योजना का उद्दे दय 
तीव्रगति से औद्योगीकररण करना है । इसके लिए योजना में शुरू में उद्योगों के विकास 
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के लिए कुन्न १,०६४ करोड़ रु० रकबे गये ये जिनमें से ५२४ करोड़ रु० सार्वजनिक 
क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए एवं ३५ करोड़ रु० राष्ट्रीय उद्योग विकास 
निगम द्वारा विनियोजित होने के लिए और ५३४ करोड़ रु० निजी क्षेत्र के उद्योगों 
पर व्यय करने के हेतु रकखे गये थे। वाद में साधनों की कमी प्रत्तीत होने के कारण 
कुछ संशोवन करने पड़े हैं लेकिन फिर भी द्वितीय योजना मूलरूप से एक औद्योगिक 
विकास की मोजना ही मानी जायगी । 


उपयुक्त वर्णात से यह निप्कषप॑ निकलता है कि भारत का पुराना औद्योगिक 
पिछड़ापन तेजी से समाप्त होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते 
हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह चर्चा सुनने को मिलती है कि योजना “के बांवजूद भी 
भारत का औद्योगिक विकास द्र तगति से नहीं हो रहा है और इसके लिए सरकार की 
कर-नीति, औद्योगिक नीति, श्रम-तीति एवं सामान्य झ्राथिक-नीति को दोषी ठहराया 
जाता है । अतः हम औगोगिक पिछड़ेपन के कारसों की जाँच दो भागों में वाँठ कर . 
करते हैं :-.-(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति तक श्रौद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, (ख) स्वतच्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ धीमी औद्योगिक प्रगति के कारण ॥ कर 
(क) १६४७ तक श्रौद्योगिक पिछड़े पन के कारण :--- 2 ह 
“४ (१) ब्रिटिश सरकार की नीति :--श्रग्रेंज सरकार भारत के औद्योगिक विकास 
के प्रति उदासीन ही नहीं थी वल्कि विरोधी थी। श्रंग्रेजों की मुक्त व्यापार गीति के 
कारण हमारे कुटीर उद्योग तो न४ हो गए लेकिन उनका रिक्त स्थान भरते -के भिंए ' 
आधुनिक ढक के कल-कारखाने स्थापित नहीं किये गये । वे भारत को कच्चे मात हा 
निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक देश बनाये रखना चाहते थे। शुरू में उन्हींने' 
भारत में मुक्त-व्यापार-नीति (768 ८06 70॥09) का प्रयोग किया । लेकिन 
१६२३ में प्रथम राजकोपीय झायोग (7804] (0ग्रारञ्ंणा) के. सुझावों | 
आधार पर विवेषनात्मक संरक्षण ([)8टगगरा।व7प8 शि०७९०४०)) की नीति , 
स्वीकार को गई जिसमें तीन शत पूरी करने वाले उद्योगों को संरक्षण देना निदिचित 
क्रिया. गया । व्यवहार में ये शर्ते ककड़ाई से लागू की गई । तत्पश्चात साम्राज्यान्त्ग्त 
अधिमान (77०7० 976४४/९॥०४) कायम रहने से अंग्र जो को विशेष लाभ हुझा 
ओर भारतीय उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका ।॥ ब्रिटिश सरकार ने स्व . 
उद्योग स्थापित करने में विशेष रुचि नहीं दिखाई। ब्रिटिश उद्यमकर्त्तापं ने भी सपनी 
पूजी रेलों, वागानों (?]0800॥5) व श्लायात निर्यात व्यापार में ही लगाता 
ज्यादा पसन्द किया। अतः उद्योगों का विकास भारतीय उद्योग-पतियों पर छोड़ दिया. - 


गया ,जिन्‍्होंने श्रदसर का लाभ उठा कर कारखाने स्थापित किये लेकिन उनको सरकार 
फी ओर से पर्याप्त धोत्साहन प्राप्त नहीं हो सका । 
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(२) पूजी का प्रभाव :--भारत में सदा से ही पूजी का श्रभाव रहा है और 
भारतीय पू जी लज्जाशील (5॥9) भी रही है। देश में प्रति व्यक्ति प्राय कम होने से 
बचत करने की शक्ति बहुत कम रही है । जिन लोगों के पास पू'जी है वे भी भारतीय 
पूजीपत्ति अपनो पूजी को सुरक्षित दिशाओं में एवं अत्यन्त लाभपूर्ण कार्यों में लगाना 
ज्यादा उचित समभेंगे । ज्यादातर पूजी सट्ठ बाजी व व्यापार में ही लगाई गई | भ्रतः 
उद्योगों को आवश्यक मात्रा में पूजी उपलब्ध न हो सकी । 

(३) निपुण श्रमिकों का प्रभाव :--भारत में साधारण श्रम का तो वाहुल्य रहा 

है लेकिन निपुणा और दक्ष श्रमिकों की कमी रही है । ट्रेनिंग की सुविधाशों का प्रभाव 
रहा है। भारतीय श्रमिक गांवों में झ्रते जाते रहते हैं। भ्रतः देश में एक कुशल एवं 
स्थायी श्षमिक-वर्ग का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है । इससे भी औद्योगिक विकास में बाधा 
पहुँची है । 

(४) प्रवन्ध-व्यवस्था का श्रभाव :-- भारत में सदा से कुशल प्रवन्धकों की कमी 
रही है। मैनेलजिंग एजेन्सी प्रणाली के दोपों ने जनता में अविश्वास उत्पन्न कर दिया । 
यह प्रणाली श्रकुशल एवं निन्‍्दनीय प्रमाणित हुई । भ्रत: इसने विकास के मार्ग में झागे 
जाकर वाघायें उपस्थित कर दीं। 

(५) प्राकृतिक साधनों की जाँच में फम्ती एवं कुछ साधनों का प्रभाव :--भारत 
में प्राकृतिक साधनों की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व पर्यात छानवीन भी नहीं की गई। 
अतः आथिक विकास रुक गया । भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एक घनी देश 
माना गया है लेकिन पेट्रोल व कई आवश्यक खनिज-पदार्थों का देश में अभाव पाया 
जाता है। भारत में उत्तम श्रेणी के कोयले का भी अभाव रहा है । भरत: जल-विद्य त- 
शक्ति के विकास के भ्रभाव में स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व उद्योगों के सामने झक्ति की 
समस्या बनी रहती थी । भारत की वन-सम्पदा का दुरुपयोग किया गया। खनिज 
पदार्थ जैसे मंगवीज, श्रश्नक वर्गरह निर्यात्‌ु कर दिये जाते थे । अतः साधनों की जाँचि 
प्रयोग एवं विकास और समुचित रक्षा न होने से भी औद्योगिक विकास को धवका 
पहुँचा । 

(६) सामाजिक वातावरण :--जाति-अथा एवं संयुक्त-परिवार-प्रणाली ने श्रम को 
गतिशीलता में बाधायें डालीं। संयुक्त-परिवार प्रणाली ने प्रेरणा एवं साहस को 
घटाया और उद्यमकर्त्ताओं को झ्ागे आने से रोका । इनका पूजी-संचय पर भी प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा । उत्तराधिकार के नियम मे पूंजी के विघटन का मार्ग खोल दिया । इस 
प्रकार भारत के पिछड़े हुए सामाजिक वातावरण ने श्ौद्योगिक विकास में भी रुकावट 
डाली । 

(७) विदेशी पुजी की कमी :--सन्‌ १६४७ से पूर्व भारत में विदेशी पूंजी का 
प्रमुख उद्द इय भारत का आर्थिक शोपरा था | यह या तो रेलों और निर्यात-उद्योगों में 
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लगी या बागानों में लगी । भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया. 
गया। उन वर्षो में अन्तर्राट्रीय संस्याओ्रों का प्रादर्भाव नही हो पाया था जो भ्रविकसित 
प्रथवा अ्रद्धा-विकसित राष्ट्रों को आाधिक विकास में मदद पहुँचाती । विश्व बेंक का 
जन्म भी नहीं हुआ था। अमेरिका भी इतनी विद्याल मात्रा में पृजी-निर्यात्‌ करनें को 
तत्पर नहीं था। भ्रतः विदेशी पूजी के सहयोग के भ्रभाव में भी हमारे देश का पर्याप्त 
औद्योगिक विकास नही हो सका । 

(८) यातायात के साधनों का श्रभाव :--देश के सभी भागों में यातायात की 
पर्याप्त विकास न होने से भी कारखानों की उन्नति में बाधा पहुँची । हु 

इस प्रकार आ्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रस्तर्राष्ट्रीय कारणों ने भारत है 
ग्रौद्योगिक विकास में बाधायें डालीं। फिर भो युद्ध-जनित परिस्थितियों से लाभ उठ 
कर भारत में कारखाने स्थापित किये गये । श्रप्रेल, १६४८ में श्रौद्योगिक नीति घोषित 

क्री गई भर बाद में १ अप्रैल, १६५१ से प्रथम योजना लागू की गई योजता में 
साव॑जनिक एवं निजी क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये ॥ १६५६ मे नई , 
ओौद्योगिक नीति अपनाई गई और दूसरी योजना में उसी के आधार १२ विकास हैं 
कार्यक्रम निर्धारित किये गये । पिछले १३ वर्षों में भी श्रीद्योगिक विकास की गति धीमी 
ही रही है । उसके लिए निम्न कारण बतलाये गये हैं :--- 

(१) देश विभाजन ;--देश् के विभाजन से हमें भारी क्षति उठाती पड़ी । सूती 
वस्त्र उद्योग, एवं जूट उद्योग के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई | खाचान्नां 
का आयात करने में विदेशी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ा जो देश के श्रौद्योगीकरण सु 
प्रयुक्त होनी चाहिए थी । 

(२) सरकार की झौद्योगिक नीति--निजी क्षेत्र के समर्थकों का कहना हैं कि 
अग्रेल, १६४८ की औद्योगिक नीति .व औद्योगिक (विकास व नियमन) अधिनियम 
१६५१ ने उद्योगपतियों को निराश किया है और ग्रौद्योगिक उन्नति को रोका है। 
श्रौद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर विज्ञेप बल दिया गया 
है। इससे भी निजी क्षेत्र निसुत्साहित हुआ है । 

भारत सरकार की औद्योगिक नीति को श्रौद्योगीकरण के मार्ग में वाघक मॉर्तेतो 
उचित नहीं होगा । यह एक व्यावहारिक नीति है जिसमें निजी व सावेजनिक दोना 
क्षेत्रों के विकास की यथेष्ट ग्र॒जाइश है। निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था भी 
बढ़ाई गई है । 

.._ (३) फर-नोति व श्रम-नोति--पिछले वर्षों में सम्पदा कर, (38(8(8 ])7068) 

घन-कर, व्यय कर, भेंट-कर आदि प्रत्यक्ष करों की भरमार से निजी क्षेत्र में पूजी- 

जय के मांग में. वाधायें पहुँची है। अतः उद्योगपतियों का कहना है कि. उनके पर्स 
* फेशत कम होने लगी है। मजहूरों की दशा सुधारने के लिए उन्हें मोहगाई भत्ता, बोनस 


श्रौद्योगिक पिछड़ापन और श्रौद्योगीकरण के उपाय ४३३ 


आदि मिलते लगा है। इसमे लागत-व्यय बढ़ रहा है और उद्योगपतियों का कहना है 
कि उत्पादकता उस अ्रनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में मजदूरी बढ़ी है। अ्रतएव 
उच्योगपतियों के लाभ की माभा घट गई है और पूजी लगाने के लिए यथेष्ट प्रेरणा नहीं 
होतो । इस बात का निर्णय करना बड़ा कठित है कि सरकार की कर-नीति से 
झौद्योगिक विकास कहाँ तक रुका है। श्रम-नीति के सम्बन्ध में जो दलील दी जाती है 
उत्पादिता के तुलनात्मक श्रध्यपन बिना इसका निराकरण भी कठित है। 

कर-नीति व श्रम-नीतति से निजी क्षेत्र पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। लेकिन समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ 

, अपनाना आ्रावश्यक है । 

(४) टेक्‍्लीप्षकल फर्सचारियों का श्रभाव--पिछले वर्षों में टैक्‍्नीकूल कर्मचारियों 
की कमी रही है। इसी कारण से भ्रोौद्योगिक कार्यक्रमों को चलाने में असुविधा का 
सामना करना पड़ा है। 

(५) विदेशी पूंजी का श्रभाव--भारत के औद्योगिक विकास के लिए जितनी 
विदेशी पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए थी उतनी अ्रभी तक नहीं हो पाई थी । इस सम्बन्ध 
में काफी भ्रनिश्चितता का वातावरण रहा है जिससे श्रौद्योगिक विकास में बाधा पहुँची 
है। फिर भी श्रव स्थिति सुधर गई है और भविष्य में पर्याप्त विदेशी पूजी मिलने की 
सम्भावना है। भाशा है उससे औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी । 

. (६) आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों की धीमी प्रगति---भारत में नये कारखाने 
स्थापित करने की समस्या के साथ-साथ सूती वस्त्र उद्योग, जूट-उद्योग, चीनी उद्योग 
भादि में आधुनिकीकरण की भी श्रावश्यकता रही है । श्रतः साधनों का उपयोग नवी- 
नीकरण के लिए करना पड़ा है जिससे नये विकास के लिए साधन कम रह गये हैं। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ कारणों ने 

- श्रौद्योगिक विकास में बाधा डाली है लेकिन कठिनाइयाँ घीरे-धीरे दूर होती जा र। 
हैं। १६५१ के बाद देश में कई नये कारखानें स्थापित किये गये है, पुरानों का विस्तार 
किया गया है और कई कारखानों की बेकार क्षमता ([ठ6 (४7209) का पूर्ण 
उपयोग किया गया है। श्रतः स्वतंत्रता प्रात्ति के वाद कई नई दिशाओं में कार्य चालू 
किया गया है और ओऔद्योगिक उत्पादव बढ़ा हैं। लेकिन भ्रभी तक बहुत कार्य शेष रह 
गया है । भावी योजनाओं में श्रौद्योगीकरण की गति तेज करने की आवश्यकता है ताकि 
देश में रोजगार, उत्पादन, आय, बचत आदि बढ़ सकें । 

३. झौद्योगीकरण के उपाय 

(१) प्राकृतिक साधनों का उपयोग--भारत_ में पिछले वर्षों में जल-विद्युत-शक्ति 
' का काफी विकास हुआ है। इसी प्रकार हमारी खनिज और वन-सम्पत्ति के विदोहन 
और विकास द्वारा यथेद्र औद्योगिक विकास किया जा सकता है। 


४३४ - अ्र्टा ईसवाँ अध्याय 


(२) अमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि--श्रमिकों का रहन-सहन का दर्जा सुधारने 
के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने का -भी प्रयत्न किया जाना चाहिए | श्रम को प्रवन्ध में , 
साभेदार बनाना चाहिए ताकि वह उत्पादन बढ़ाने में पूर्ण रुचि ले सके । प्रौद्योगिक 

सम्बन्धों के सुधार पर भी बल दिया जाना चाहिए । श्रमिक-संघों को भी अपने सदस्यों 
की दक्षता बढ़ाने की शोर ध्याव देना चाहिये । 

(३) प्र जी-निर्माण में बृद्धि--औद्योगिक-विकास के साथ-साथ निजी व सार्वजविक 
दोनों क्षेत्रों में प्‌ जी की माँग बढ़ेगी । श्रत पूजी-निर्माण में वृद्धि की जानी चौहिए। .: 
बचत को श्रोत्साहन देवा चाहिए। सरकार ने पू'जी की पूर्ति बढ़ाने के लिए कई निगम 
स्थापित किये हैं जिनका विस्तृत विवरण श्रौद्योगिक वित्त के श्रध्याय में किया गया है.। ' 

(४) सरकारो क्षेत्र में उद्योगों का विकास--भारत के भावी औद्योगिक ढाँचे में . 
सार्वजनिक क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण भाग होगा। श्रतः सरकारी उद्योगों में कार्यकुशलता 
का स्तर सुधारा जाना चाहिए । इनकी सफलता पर ही भारत का झ्ौद्योगिक भविष्य 
निर्भर करेगा । इस सम्बन्ध में आगे चलकर विस्ता रपूर्वक लिखा गया है। ह 

(५) विदेशी पूंजी को प्रोत्ताहन--अ्रभी तके निजी विदेशी पूजी पर्यात्र मात्रा में 
भारत में नहीं झा रही है। उसे श्राकपित करने के लिए भारत में अनुकूल परिस्थितियां 
उत्पन्न की जानी चाहिएँ। विदेशी पू"जी का अधिकतम उत्पादक उपयोग किया जाना 

. चाहिए । 

(६) निजी क्षेत्र के हृष्टिकोश में परिवर्तन फी श्रावदयकता--पिछले वर्षों में निजी 
क्षेत्र ने सरकारी कर-तीति आदि की बहुत निंदा की है और साथ में सार्वजतिक कैते 
को तीचा दिखाने का भी प्रयास किया है। लेकिन भविष्य में निजी क्षेत्र को सावंजनिर्क 
हित को सर्वोपरि मानकर चलना चाहिए। सरकार को भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन 
देना चाहिए। दोनों क्षेत्रों को एक दसरे से सहयोग करना चाहिए। तभी भारत की 
श्रौद्योगीकरण हो सकेगा । 

उपयुक्त सुझावों को कार्यान्वित करके ही भारत तेजी से. श्रौद्योगीकरण कर 
सकेगा। लेक़िन अन्तर्राट्रीय रंग-मंच पर भी शान्ति का वातावरण रहना श्रावश्यक 
है। हाल ही में भारत-चीन के सीमा-सम्बन्धी प्रइनों ने तृतीय योजना में सुरक्षा-उद्योगों - 
परे ज्यादा खर्च करने के लिए फैसला करने की तरफ प्रेरित किया है। इस प्रकार 


राजनैतिक परिस्थितियाँ भी भारत के श्रौद्योगीकरण के कार्यक्रमों को प्रभावित किये : 
विना नहीं रहेंगी | * * 


अध्याय २८ (श्र) 
सावजनिक क्षेत्र के उद्योग 


स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार केवल रेल, 
डाक-तार व छस्त्रादि तक सीमित था। परन्तु भारत में समाजवादी ढंग का समाज 
स्थापित करने का लक्ष्य स्वीकार होने के बाद से परिवहन, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्रों 
में सरकार की आ्राथिक क्रियायें बढ़ रही हैं । तीत्र श्रौद्योगिक विकास के लिए यह्‌ 
आवश्यक समझा गया है कि सरकार आधारभूत उद्योगों की स्थापना करे। सार्वजनिक 
उपयोग की सेवायें प्रदान गन करने वाले उद्योग भी सरकार ही चलावे। इसके अलावा 
विज्ञाल पूंजी की आवद्यकता वाले उद्योगों को भी सरकार ही चलावे क्योंकि निजी 
उद्योगपति उतनी पूजो को व्यवस्था नहों कर सकेंगे । इस प्रक्नार उद्योगों के भावी 
विकास में सरकार का महत्वपुर्ा भाग होगा। १६५६ की नई औद्योगिक नीति में 
सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया था। इसीलिए द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक 
' विकास के कई कार्यक्रम सावंजनिक क्षेत्र के लिए रबखे गये हैं। | 

स्र्वेज़निक उद्योगों फे संगठन का रूप--भ्रव तक सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों को 
तीन तरह से संगठित किया गया है । 

(१) विभागीय ढंग पर (>0#धात7थआ80 0995)--कुछ उद्योगों का 
संचालन विशेष सरकारी विभागों द्वारा होता है, जैसे डाक-तार एवं रेशों का अथवा 
रैलवे बोर्ड द्वारा चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री व इन्टीग्रल कोच फंकट्री, पैराम्बूर में 
संचालित हो रही हैं। इसी प्रकार सुरक्षा विभाग की देख-रेख में भ्राम्वेरनाथ 'में 
इन्डियन श्रार्डनेन्स फैक्ट्री चल रही है। लेकिन इस पद्धति का सीमित प्रयोग ही 


हुआ है ।.. के 
. (२) निगम प्रणाली (0०7०० ध/०5)--भारत में परिवहन, वित्त, वीमों 


आदि क्षेत्रों में निंगमों की स्थापना की गई है जैसे वायु यातायात, निगम बहुउद्द रशीय 
नदी घाटी योजनायें (दामोदर पेली कॉर्पोरेशन), कमंचारी राज्य वीमा निगम, जीवन- 
वोसा भिगम एवं श्रौद्योगिक वित्त निगम । अभी तक निगम पद्धति का प्रयोग उद्योगों 
के विकास के लिए.नहीं हुआ है । ; गा 

(३) निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनी के श्राधार पर--सावंजनिक क्षेत्र के 
ज्यादातर उद्योगों को “निजी समिति दायित्व वाली कम्पनियों” के श्राधार पर संगठित 
किया गया है । उदाहरण के लिए सिदरी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, कमिकल्स लिं०, हिन्दुस्तान 


डरे भर 





प्रद्टाईंसवाँ भ्रष्माय 


स्टील लि०, हिन्दुस्तान केवल्स लि०, हिन्दुस्तान मशीन हृल्स लि०, श्रांद का संगत 
कम्पनी प्रशाली पर किया गया है । संगठन की इस प्रणाली को इसलिए स्वीकार किया 
गया हैं कि इसमें विदेशी भी भाग ले सकते हैं । निगम प्रणाली में विदेशी-उद्यम 0 
सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जाता है । का 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हर 
(१) दो छिन्दरी फर्टीलाइजस एण्ड कैसिकलस लि०--ऊपर कहा जा ड््का 8५ 
यह प्राईचेट लिमीट्रेड कम्पनी' के रूप में संगठित हुई है । इसकी लागत २८ के 8०: 
हुई है। इसने अवहूबर, १६५१ से कार्यारम्भ किया । १६५५-५६ में इसने ३,३०,९३ . 
टन भ्रमोनियम सल्फेट का उत्पादन लिया | कोक श्रवन प्लान्ट से _ ज्यादा जैस का ५ 
करके ६०% उत्पादन बढ़ाए जाने का कार्य-क्रम रखा गया है । खाद की बढ़ी हुई. - 
माँग को पूरा करने के लिए चाँगल, नेवली, भ्रौर रूरकेला में तीन नए खाद के कार: 
खाने स्थापित किये जायेंगे। नांगल का कारखाना १६६० में उत्पादन अ्काा कर 
देगा । इस कारखाने में भ्रणु-श्क्ति विभाग के लिए १४ टन भारी पानी प्रतिबय तैयार 
किया जायगा। नेवली को फैक्ट्री में युरिआ भर रूरेला में नाइट्रोलाइमस्टोन पैयार 
किये जायेंगे । 02 
(२) दो हिन्दुस्तान केबल्स लि०--१६५४ में स्पतरायूतुपुर (बर्थ ला) 
में इस कारखाने ने तार का उत्पादन आरम्भ किया | हु ६५४८-४६ में इसने ६५६ मल 
लम्बे तार बनाये जो नियोजित वापिक क्षमता (४७० मील तार) से ज्यादा 0 
मान है कि इस कारखाने की उत्पादन-क्षमत्ता बढ़ा कर हू ०० मील लम्बे.तार तः 
कर दी जायगी । १६६० में इस कारखाने में ३०१ मील लम्बे टेलीफोन के तार भी 
बनने लग जायेंगे। व ५ 
(३) दी हिन्दुस्तान मशोन हल्स लि०--बंगलौर के पास जलाहंली में मशीन हुल्स 
फैक्ट्री ने मई, १६५६ में भारतीय द्रतगति चक्र यन्त्र (,80९5) बनाने चालू किए . | 
१६४६-४६ में फैक्ट्री ने ५४२ मशीने बनाई, जबकि दितीय योजना का लक्ष्य कैवल 
४०० मद्यीनें प्रतिवर्ष बनाना.था। लेकिन झब यह लक्ष्य बदल कर ८६५ मणीन प्रति : 
वषं कर दिया गय्या है। यहाँ पर पीसने की मणीनें भी बनाई जायेंगी। नल 
४) दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०--सीदिया कम्पनी से मार्च, १६५२ में सरकार - 
ने 2 न आ और इसका प्रवन्ध हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 
सौंपा गया जिसमें सरकार की पूंजी दो-तिहाई रबखी गई और शेप, सीदियाज की : 
रबखी गई। इस समय ८१% छोेयर सरकार के हांथ में हैं। झिपयार्ड ,प्रतिब् ४., 
आधुनिक डिजल-जहाज वना सकता है। भ्रव तक यहाँ 9४ समुद्री जहाज एवं २ छोटे 
' ,कैपट वन चुके हैं। कोचीन में एक दूसरा झिपया्ड बनाने की योजना है। इस सम्बन्ध . 
. में म्रू० के० के ऐक टैक्सीकल मिशन ने अप्रेल, १६४८ में अपनी रिपोर्ट दी । 


सावंजनिक क्षेत्र के उद्योग ९३७ 


(५) दी (हिल्इसता न्दुस्तान इन्सेक्टी साइड्स लि०--भारत सरकार ने यूनीकेफ ((]प- 
(59) और इएनटा ((५6 8) की सहायता से दिल्‍ली में एक डी० डी० दी० 
(2, !2, १'.) बनाने का कारखाना खोला है 0, हे कारखाने ने अप्रैल १६५५ से 
' उत्ादन आरम्भ किया और १६७१-४६ में १,२८८ टन दैवनीकल डी० डी० ही० 
और १,१७७ टन फामू लेटेड डी० डो० टी० का उत्पादन किया । १६५८ से उत्पादत- 
क्षमता दुधुनी कर दी गई। और अब १,४०० टन प्रतिव है। अप्रैल, १६५८ से एक 
इसरा डी० डी० टी० का कारखाना केरल के श्रलवे ( » 989५७ ) नामक स्थान पर 
चालू किया गया है। इसकी कि लागत ७६ लाख २० होगी और उत्पादन-क्षमता , 
१,४०० टन प्रतिवर्ष होगी। 0०4-6< ७ |/थ्द५ टेत ऋण ०*०। 

क्त्पादि 

(६) दी हिन्दुस्तात एन्टी चायोटिक्स लि०--यह कारखाना ४ करोड़ र० की 

विकृत पूजी से चालू किया गया है। इसके प्रवन्ध में अगस्त, १६५५, में पिम्परी 
( पूना के पास ) में एक पेनिसिलिन की फैबट्री ने उत्पत्ति आरम्भ की है। १६४८-५६ [१० 
में २४२०० लाख मैगा यूनिट पेनिसिलिन का उत्पादन हुआ । इसकी उत्पादन क्षमता 
४०० लाख मंगा यूनिट प्रति वर्ष तक की जायगी । १६६०-६१ तक यह फैबट्री स्टोप्टो- 
माइसीन झ्रादि का भी उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगी । 

(७) दी नेशनल इन्स्ट्र मेन्ट्स फंक्ट्री-- यहु १८५३० में कलकत्त में स्थापित की गई 
थी। द्वित्तीय महायुद्ध के समय में इसकी उन्नति हुई। जून, १६५७ में यह सरकारी 
कम्पनी हो गई । यह २५० किस्म के वैज्ञानिक यंत्र बनाती है जिसमें हाइड्रोमीटर 
: चैरोमीटर, मोनोमीटर झ्रादि शामिल हैं। १६५८-४६ में इस कारखाने में ४२ लाख 
'श० के यंत्र ववाएगए।. ।72०£< छुद्ध "जा छ््व्य फरसे ण्नप् 


(८) दी हिन्दुस्तान एयरक्रापट लि०--यह कंपनी १६४० में बंगलौर में४ करोड़ 





९० की अधिकृत पूजी से चालू की गई थी। मार्च, १६५१ में इसकी दी हुई पू जी ३*८ 
करोड़ रु० थी जिसमें से ३:२ करोड़ ₹० की प्रजी सरकार की थी। इसमें भारतीय वाशु 


सेना के बायुयानों की मरम्मत भौर देख-भाल के अतिरिक्त ँम्पायरः वाबुवान और 
एच० टी० २! नाम के शिक्षण के वायुयान बनाये जाते हैं। यहाँ रेल के डिब्बे और 
बसे भी बनाई जाती है । 

... (९) दी चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना--रेल के इन्जनों में श्रात्म-निर्भरता 
: प्राप्त करने के लिये रेल मन्नरालय के श्रधीन चित्तुरंजन ( पदिचमी बंगाल ) में यह 

अीनीनन--नन-+--+ञया ५७ आग-८ पा ब आए ८+करए५७ 7 ७ 4 
कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी वर्तमान उत्पादन-क्षमता लगभग २०० इन्जन 
प्रतिवर्ष है। भविष्य में यह क्षमता ३०० इस्जन प्रतिवर्ष करदी जायगी । 
(१०) दो इंस्टीग्रल कोच फेक्ट्री -पराम्वुर ( मद्रास ) में इस पीवी से अवदूवर 

१६५४ से उत्पादन प्रारम्भ किया १६५८-५६ में ३८० डिब्बे बनाए गए । इस फौक्‍ट्री 


सें दुसरी पाली (880) में काम होने लग गया है । 


मल अर्टाईसवाँ अध्याय 


ः से आरम्भ ह|ई भ्रौर 
(११) दी नाहन फाउल्डरी लिए, यह अवदूबर, १६५३ से झारम्भ हू पर्व थे 
जनवरी, १६५३ में इसका प्रबन्ध एक फम्पती को दे दिया गया। इसका प्रबंध राष्ट्र 


न्जु 


हारा निगुक्त एक सोवानक मंडल द्वारा किया जाता है। फाउस्टरी रृषि के 98 
बगाती है असे गन्ना पेरने के यन्त्र । १६५२-५३ के बाद निजी क्षेत्र की प्रतियोगिता हे 
कारण गन्ना पेरने के यंत्रों का उत्पादन फम कर दिया गया झौर रेल विभाग व 8 
तार विभाग वे; लिए विविध प्रकार की ढलाई का कार्य होने लगा । फाउंडरी के गा 
करण के लिए प्रयत्न विये जा रहे है। १६५८-५६ में २ ४६४ टन उत्पादन हुमा है। 
(१२) तीन इस्पात के कारखाने--दी हिन्दुस्तान स्टील लि० के श्रवीत ५ 
तीन बड़े इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये हैं, पहला रूस्केला (उड़ीसा) में, दृसरा 
भिलाई (मध्य प्रदेश) में और तीसरा दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में । संशोधित अनुमानों 
के भ्रनुसार इनका कुल व्यय लगभग ५५६ करोड़ रु० होगा । इनमें से प्रत्येक की उतता- 
दन-क्षमता लगभग १० लाख टन सिल्लियाँ (566 ॥205) होंगी | इनका विस्तृत 
विवरण 'लोहा भौर इस्पात' उद्योग के श्रन्तर्गत किया गया है। गई | 
(१३) हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०--यह कम्पनी श्रगस्त २ ६५६ में बनाई गई। 
भोपाल में इसका कारखाना स्थापित किया गया है। प्रारग्भ के ७-८ वर्षों में ४208 
२३ करोड़ रु व्यय होने का £ होने का अनुमान है। १६६० में कुछ विभागों का हक 
श्रारम्भ होने की श्रा्ा है। द्वितीय योजना की समाप्ति से. पूर्व भारी द्वान्तफोम , 
श्रौद्योगिक मोटसं, ट्रेवशन मोटर्स एवं स्वीचगियस उत्पन्न होने लग जायेंगे । शेप का 
वस्तुएँ तृतीय योजना में बनाई जा सकेगी । हे हि ; 
(१४) विविध कारखानों का विकास--चित्त रंजन फैक्टरी में एक भारी इंस्वात 
की फाउंडरी स्थापित की जायगी जिसकी क्षमता ७,००० उन होगी। हिन्दुस्तान मशीन 
हल्स का विस्तार किया जायगा | दक्षिण शअ्र्काट (मद्रास) में नेवली नामक' सथाते 
पर लिग्नाइट कोयले की खानों का विकास किया जायगा । दिसम्बर १६५६ में नेवली 
लिग्नाइट निगम ने यह काय॑ श्रपने हाथ में लिया था । -._ गत 
अगस्त, १६५८ में ३० करोड़ रु० की अधिकृत पू"जी से दी इन्डियन्न...रिफाइनरीज 
लि० नाम की सरकारी कम्पनो बनाई गई है। यह आासाम और विहार में दो तेल 
साफ करने की रिफायनरी स्थापित करेगी। आ्ासाम की रिफायनरी की मशीनों के 
लिए रूमानिया को सरकार से मदद ली गई है ॥&७2] ट् (क्षण ६५१४) ३0] # 
: फार्य-कुशलता को समस्या--सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सामे सोमेने सबसे बड़ी 
समस्या कार्यक्षमता बढ़ाने की है । यह दो. दृष्टियों से आवश्यक है। प्रथम तो राष्ट्रीय 
उद्योग होने के नाते जनता वी आँखें इनके कार्य-कलापों पर लगी रहती हैं और इनके 
लिएं झावंदइयक हो जावा है कि ये कार्य-कुशलता बढ़ावें, लागत कम क्र सकें एवं उत्तम 
. किस्म. का माल बना सकें । 'इसरी बात यह है कि. विजो क्षेत्र की घुलनों में इनकां 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कर 


कार्य ज्यादा भ्रच्चा होता चाहिए वरना निजी उद्योगपतियों को सरकारी क्षेत्र की 
निशा का मौका मिल जायगा । ग्रतः साव॑जनिक क्षेत्र को औद्योगिक सम्बन्ध, श्रम- 
कल्याण कार्य, श्रमिकों को प्रवन्ध में हिस्सा, उत्पादन की_किस्म व लागत आदि में 
एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए ताकि निजी क्षंत्र वाले भी उसका अनुगमन 
कर सके । ह 

.. ' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिये 
जा सकते हैं :-- 

(१) संसद का नियंत्रण--सावंजनिक क्षेत्र में उद्योग चाहे निगम के रूप में 
संगठित हों या कम्पनी अथवा सरकारी विभाग के अन्तर्गत हो, ये संसद के नियंत्रण 
में होने चाहिएँ। इनको संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए । लेकिन संसद को 
दैनिक कार्यों में ब साधारण सौदों (()॥ता%ए ध888000॥9) में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए । ऐसे कार्यों में उद्योगों को पर्याप्व आम्तरिक स्वतंत्रता दी जानी 
चाहिए । सरकार को महत्वपूर्ण वातों में ही हस्तक्षेप करता चाहिए । संसद में उद्योगों 
की सालाना रिपोर्ट व खातों पर बहस होनी चाहिए। स्यु 

(२) कार्य कुशलता जाँच (0०१०9 4००) :--स्लावंजनिक उद्योगों में 
प्रतिवर्ष कार्य कुशलता की जाँच की जानी चाहिए। ऐसा करने से त्रुटियों पर ध्यान 
दिलाया जा सकेगा और भविष्य में अधिकारी ज्यादा सावधानी से कार्य कर सकेंगे। 

अधिकारी ज्यादा सावद 

(३) संचालक मंडल का चुनाव :;- सार्वजनिक उद्योगों _का प्रवन्ध एक संचालक 
मंडल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें उस उद्योग विश्येप का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों 
को सदस्य बनाया जाय । ऐसा करने से कार्य कुशलता बढ़ सकेगी। निजी क्षेत्र के 

अनुभवी व्यक्तियों को भी संचालक मंडल में लिया जाना चाहिए। 

., (४) श्रन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में सावधानी: :-- भ्रस्य कर्मचारियों की यियुक्ति 
भी सावधानी से की जानी चाहिए । सरकारी विभागों के प्रशासकों को उद्योग की 
व्यवस्था का प्रनुभव नहीं होता है इसलिए विशेष कर्मचारियों कौ श्रौद्योगिक प्रबंध-सेवा 
([एतपरशयंत्री थिक्याथ2थायलां ए्टाणंथ) के अन्तगंत चुनना चाहिए श्र वाद 
में उनऊे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसा करने से ही सार्वजनिक क्षेत्र 


के उद्योगों को उच्व श्रेणी के कमंचारी उपलब्ध हो सकेंगे । ये 
झार्वज़्निक उद्योगों के संगठन व प्रबन्ध के बारे में विशेषज्ञों के मत 


गोरवाला रिपोर्ट के सुझाव :--योंजना आयोग ने १६५१ में श्री ए० डी० 
गोरवाला को सावंजनिक उद्योगों के कुशल अवन्ध के बारे में सुझाव देने के लिए 


नियुक्त किया । गोसवाला रिपोर्ट में तिस्न सुफाव. दिये गये :-- । 
(१) सरकारी उद्योगों का प्रवन्ध करने के लिए .ए्क स्वेतन्त्र संस्था (/070- 
77008 80000709) बनाई जाय ॥। - ; 


ब्न्ब्क प 


० 
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(२) लोक सभा में सरकारी उद्योगों के वापिक हिसाव व्‌ प्रगति पर विचार क्यो . 
जाना चाहिए । ' | 


(३) वोडे के _प्रध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मंत्री द्वारा की जानी चाहिए! : 
मंत्री का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। वह सिर्फ राष्ट्रीय हिंत के मामली मे 
निर्देशन करे । 5 शा 
(४) भधिंचाई व्‌ जल-विद्यत के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सार्वजनिक ह् 
बनाने चाहिएँ । उत्पादन व बिक्री कार्य के लिए कम्पनी बनाई जानी चाहिए हा 
(५) सार्वजनिक उद्योग के संचालक मंडल में लोक सभा के सदस्य व मंत्री नह 
होने चाहिएँ । इसमें सिर्फ अनुभवी व योग्य व्यक्ति ही शामिल किये जाने चाहिए । ही 
(३) प्रत्येक उद्योग में दो बोर्ड होने चाहिएँ--एक तो नीति निर्धारित करे भर 
दूसरा उसे कार्यान्वित करे । ता मं 
इस प्रकार श्री गोरवाला ने सावंजनिक उद्योगों के लिए लोकसभा के नियंत्रण मे 
समिति स्वत्तन्त्रता की नीति अपनाने का सुझाव दिया। प्रो" गेलब्रे थे ने संसदीर् 
नियंत्रण का समर्थन नहीं किया है। डा० एपलवी का भी कहना है कि संसदीय 
नियंत्रण नकारात्मक होता है । संसद में उद्योग की श्रालोचना ही होती है, कोई प्रशंसा 
नहीं होती है । श्रतः संसद का नियंत्रण कम किया जाता चाहिए । हमें श्री गोराता 
का मत उचित जान पड़ता है जिसमें लोकसभा का नियंत्रण आवश्यक बंतलाबां गया 
है। लेकिन लोक सभा को उद्योग के साधारण सौदों में नुवताचीनी नहीं करनी चाहिए 
सावंजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए वारिज्य व उद्योग मंत्री >> 
सितम्बर, १६४५७ में एक संयोजक समिति (४ (0-070॥86778 (०४॥7॥००) 
नियुक्त की है। यह समिति सार्वजनिक उद्योग की प्रगति की देख-रेख करेगी ।: नह 
समिति प्रत्येक उद्योग की समस्याओं पर विचार करेगी और उचित-हल सुभागेगी । 
वाणिज्य व उद्योग 'मंत्री इसके अध्यक्ष होगे। संयोजक समिति मे तींच उप-समिर्तियों 
बनाई हैं-- (१) श्रम व कर्मचारियों सम्बन्धी समिति, (२) वित्त व्‌ क्रय-विक्रय समिति 
एवं (३) उत्पादन व ट्रेनिंग समिति | ये उप-समितियाँ अपने अपने क्षेत्र की समस्‍्याश्रो 


पर विचार-विमर्श करेंगी। झ्राशा है-यह संयोजक समिति सार्वजनिक उद्योगों के :विकारसे 
में. विधेप मदद दे सकेगी । ७. जम जी 
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अ्रद्वाईसवाँ भ्रध्याय (श्र) 
सूती वस्त्र उद्योग 


' भुभिका--सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। यह 
हमारे देश का प्राचीन उद्योग है । रोजगार देने की दृष्टि से इसका कृषि के बाद दुसरा 
स्थान आ्राता है । १६५६ के प्रारम्भ में भारत में कुल' ४८२ मिलें थीं जिनमें १८८ 
कताई की मिलें और २६४ कताई-बुनाई दोनों कार्य करने वाली मिश्रित (('ण॥- 

(0४08) मिलें थीं। इस उद्योग में लगभग १२० करोड़ रु० की पूजी लगी हुई थी 
और लगभग € लाख मजदूर काम पाये हुए थे। १६४८ में मिलों का वस्त्र-उत्पादन 
४,६२७ मिलियन गज हुआ जो १६५७ की तुलना में कम था। भारत सूती वस्त्र का 

' निर्यात विभिन्न देशों में करता है ज॑से हिन्देशिया, श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेंड, फिनलेंड 
आदि भरत; विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से इस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान 
हो गया है। 

संक्षिप्त इतिहास--भारत के यूती वस्त्र का अतीत बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। विभिन्न 
इतिहासकारों ने इसकी महानता स्वीकार भी की है। भारत की मलमल विदेशों में 
बहुत सम्मान प्राप्त कर चुकी थी | लेकिन यह प्रसिद्धि तो उस युग की है जब सुती 
वस्त्र मिल उद्योग का विकास नहीं हो पाया था | भारत में पहली मिल १६८१८ में 
कलकत्तें के पास घुसरी नामक स्थान पर स्थापित हुई लेकिन इस उद्योग का वास्तविक 
प्रारम्भ १८६५४ से माना जाता है जबकि बम्बई में एक मिल स्थापित की गई और 
उसके बाद बम्बई में और उसके आस-पास इस उद्योग का विकास होता चला गया । 
वाद में सूती कपड़े की मिलें अ्रहमदाबांद, शोलापुर, कानपुर एवं मद्रास श्रादि स्थानों 
में चानु की गई । 

.. प्रथम महायुद्ध ने इस उद्योग की प्रगति में सहायता पहुँचाई क्योंकि बाहर से वस्र 
का आयात घटा और देछ्ष में तेजी से कारखाने स्थापित किये गये | युद्ध समाप्त होने 
के बाद जापान बगैर; की प्रतियोगिता बढ़ने लगी श्रतः उद्योग को संरक्षण प्रदाव करने 
की माँग की गई। १६२७ में संरक्षण स्वीकृत हुआ-जिसके अनुसार विदेशी वस्त्र पर 
आयात कर लगाया गया । रु 

द्वितीय म्रहायुद्ध ने भी सूती वस्त्र मिल उद्योग को विकास का अवसर ब्रदात 

' किया। भारत में कपड़े के भाव बढ़ने लगे और सरकार चे कपड़े के उत्तादन, विवरण 


जम लटने अमल कमल कल किए आर 
4. (2) ए09 960 2888 374 
हा. 5 ह४। 
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एवं भावों पर नियंत्रण लगा दिये। १६४७ में वस्थ उद्योग की स्थिति सुधर जाने के 
कारण सरक्षण बन्द कर दिया गया । 

देश-विभाजन से वस्त्र उद्योग को बड़ा घबका लगा वयोंकि कच्चे माल के क्षेत्र 
पाकिस्तान में चले गये जिसमे भारत में कपास का विशेषतः लम्बे रेशों की रई वाली 
कपास का अभाव उत्पन्न हो गया | सरकार में अधिक कपास उत्पन्न करने का कॉये 
क्रम निदिचत किया फिर भी कपास दी कमी के कारण कारखानों को बहुत क्षति हुई। . | 

प्रथम पंच वर्षोय योजना में प्रगति--प्रथम योजना के प्रारम्भ में देश में के 
३७८ मिलें थीं (१०३ कताई मिलें व २७५ मिश्रित मिलें) जिनमें १०,६४२ २४१. 
तकुए और १६४,४११ कर्षे थे । १६५०-४१ में मिल वस्त्र उत्पादन ३,७१८ मिलियन 
गज था और सूत का उत्पादन १,१७६ मिलियन छफंठु था। प्रथम योजना के अन्त तर्क 
श्र्थात्‌ १६५५-५६ में मिल वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य ४,७०० मिलियन गज और पृूत- 
उत्नादन का लक्ष्य १,६४० मिलियन पौंड रवखा गदा। निर्यात के लिए १००० मिलियत 
गज प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया । प्रथम योजना के पाँच वर्षों, में कपास 
का उत्पादन लगभग २६-७ लाख गाँठों से बढ़ कर ४२'३ लाख गाँठ करमे का लक्ष्य 
रवप्ता गया ताकि कच्चे माल की पूर्ति बढ़ सके । ः 

प्रथम योजना में कताई विभाग में साधारण विस्तार के कार्य-क्रम अपनाये गये 
और बुनाई भाग में करीव-करीव कोई वृद्धि न करने का लक्ष्य तिश्चित किया गया । 
इस प्रकार पहले की विना काम में ली हुई शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग पर बल दिया 
गया । देश विदेश में वस्त्र की माँग बढ़ने से उत्पादन निरंतर बढ़ता ग्रया। १६१* में 
मिलों के दस्त उत्पादन ५,०६४ मिलियन गज हुआ जो १६५५-५६ के ४,७०० मिलि- 
यन गज के लक्ष्य से अधिक था। इसी प्रकार १६५४ में सूत'का उत्पादन १:१० 
मिलियन पौंड हुआ जो लक्ष्य के बरावर था। अत; प्रथम पंच-वर्षीय योजवा में सूती 
वस्त्र का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा । प्रति व्यक्ति वस्त्र का उपभोग, १६५० में 
६७ गज से बढ़कर १६५५ में १५०६ गज हो गया। , 

हाथ कर्षा क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा और १६५५-५६ में* १,५०० मिलियन गज 
का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य (१,७०० मि० गज) से कम था लेकिन १६४० के उत्पादन 
को तुलना में लगभग दुगुता था। शक्ति कर्षा क्षेत्र में भी उत्पादन १६५० में १४८ 


: मिलियन गज से १६५५ में २७३ मिलियन गज हो गया। इस प्रकार दर के उत्पादन “ 


में मिल, हाथ कर्घा, शक्ति कर्षा तोनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई | कपास का उत्तादन भी 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना में २९"७ लाख गाँठों से बढ़कर ४३ लाख गठें हो गया जी, 


: लक्ष्य के वरावर ही था। सबसे ज्यादा वृद्धि लम्बे रेशे की कपोस के उत्पादन में हुई | . 


फिर भी भारत को उत्तम श्रे णी की रुई का आयात. करना पड़ता है। कीतिया, सूडात 
270208 0)॥१65 7“ कूछगह्ामफ्रर्झ गाता गतपद्याय॥] 32०एश०फमला 956-6] 7. 340 | 


छः 


यूती वस्त-्डेययोग .. हुई 
व्‌ प्रिश्न और अमेरिका से बढ़िया किस्म की कपास श्रतिवर्ष मगाई जाती है। भारत 
छोटे रेशे की रई का निर्यात ब्रिटेन जापान को प्रमुखतया करता है। 

. प्रथम योजना में यूती वस्ल्रों के निर्यात के लिए प्रतिवर्ष १००० मिलियन गण का 
प्रनुमान लगाया गया था। निर्यात की मात्रा १६५० ४५६ में १२७० मिलियन गज 
(होब-कर्घा व मिल बस्तर दोनों का मिला कर) रही लेकिन १६५१-४२ में यह घटकर 
केवल ४२४ मिलियन गज हो गई । पुनः यह आगामी वर्षो में बढ़ी और १६५४-४५ में 
यह ८१३ मिलियन गज थी । भारत को विदेशी बाजारों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का 
सासता करना पड़ रहा है। झतः हमारे देश में भी अच्छा व सस्ता सूती वल्न उत्तन्न 
करते की श्रावेश्यकता है । 

द्वितीय पंच-वर्षोय योजना में सूती वस्त्र उच्चोग--द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में 
सूत व सूती वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि जारी रकखी जायगी। ऐसा अनुमान है कि 

१६६०-६१ तक कुल सूती वस्त्र का वापिक उत्पादन ८,५०० मिलियन गज हो जायगा 
भ्रौर सूत् का उत्पादन १,६५० मिलियन पौंड होने लगेगा। श्रति व्यक्ति कपड़े का 
उपभोग १६६०-६१ में १८४ गज सालाना होने लगेगा जब कि १६५५-५६ में यह 
लगभग १६ गज हो गया था। १६६०-६१ तक कपास का वार्पिक उत्पादन लगभग 
५४ लाख गाँठें हो जायगा । विदेशों से कपास का आयात करना होगा लेकिन देश में 
कपास का उत्पादन बढ़ने से झ्रायात की मात्रा घटाई जा सकेगी । दूसरी योजना में भी 
प्रतिवर्ष सूती वस्त्र निर्यात का लक्ष्य ३१००० मिलियन गज ही रवखा गया है । 

चतंमान स्थिति-- १६५८ में सूती वस्त्र का उत्मादन ४,६२७ मिलियन गज हुमा 
जो १६५६ भौर १६५७ के उत्पादन की तुलना में कम था। विदेशों में हमारे कपड़े 
की माँग घटने से उत्पादन में गिरावट श्राई है। विदृव व्यापार में सामान्य मनन्‍्दी भरा 
जाने से एवं कट्टर विदेशी प्रतिस्पर्द के कारण भी निर्यात घट गये । इसे उद्योग में 
मन्‍्दी छा जाने के अन्य कारण इस प्रकार ये*--पुरानी मशीनों के कारण ऊँची 
उत्पादन-लागत, श्रत्यधिक श्रम-श्क्ति, उपभोक्ता की पसंद के सम्बन्ध में उचित जाँच 
का भ्रभाव । मिल के कपड़े का निर्यात १६४८ में सिर्फ ४८२ मिलियन गज हुत्रा 
. जब कि १६५७ में निर्यात की मात्रा प४० मिलियत गज थी। देश में भी कपड़े को 
माँग घटने से मिलों में स्टॉक जमा होता गया। उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए 
सरकार ने मिम्न उपाय कॉम में लिए ;--(क) उत्पादन कर में भ्रत्यधिक कमी की 
गई; (खत) एके तिर्यात-संवद्ध त-कार्यक्रम घौधितं किया गया जिसके अनुसार नियेति ह 
करने वाली मिलों को नियत से प्राप्त राशि का 'कुछ भाग मशीनें थे कच्चा माल 


मेगाने के लिए छोड़ा गया, (ग) ३,००० स्वचालित कर्घों की स्थापना की झाज्ञा इस 


धार्ते पर दी सई कि उतका- सारा माल निर्यात किया जाय और साथ में १ ६१५४-४६ के 
“पुर हछछुणा ठग 00ाशो०५ 0 वित्त 95859 88० 4% 


छ्र्ड ॥  अ्रह्माईसवाँ अच्याथ 


वर्षों में किसी वर्ष के निर्यात का ५०९ भी निर्यात किया जाय। मई १६५६ में मिली 
को १६५६-६१ के तीन वर्षों में ७४०० स्वचालित कर्षे लगाने की आज्ञा प्रदान की 
गई है और उन पर से निर्यात करने की शत्तं हटा दी गई है । हे 
सूती वस्त्र उद्योग की समस्यायें--देश के इस प्रमुख उद्योग की समस्याश्री के 
सुलकाने पर विश्लेप ध्यान दिया जाना चाहिए । इसकी मुझ्य समस्‍यायें इस प्रकार हैं- 
(१) भश्षीनों को बदलने को प्रनिवार्यता--भारत में सूती कपड़े की मिल्रों *, 
लगी हुई मशीनें पुरानी हो छुकी हैं। उनके स्थान पर नई मश्ञीनें लगाने की श्रावश्यवता 
है। यह कार्य १०-१४ वर्षों पर फैलाकर करना होगा। इसके लिए मिलों के पाप, 
पर्यात् साधन नहीं हैं. श्रतः उन्हें ऋण देना पड़ेगा । सौभाग्य का ,विपय है कि राष्ट्रीय 
श्रौद्योगिक विकास निगम की तरफ से नई मशीनें लगाने के लिए पूंजी की व्यवस्था 
की जा रही है। नई मशीनों, औजारों व यंत्रों से ही लागत कम की जा सकेगी और 
माल की किस्म सुधारी जो सकेगी । सूती वस्त्र उद्योग में तेजी से झ्रभिनवीकरण किया 
जाना चाहिए । दि 
(२) विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने की समस्या - सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ी 
की समस्या ने भी पिछले वर्षो में गम्भीर रूप धारण कर लिया है। जापान झपना 
सूती-वस्त्र का बाजार बढ़ा रहा है। जापान की मभश्ञीनें नई एवं स्वचालित हैं। शेप 
उसका माल सस्ता एवं बढ़िया होता है। पाकिस्तान भी सूती वस्त्र उद्योग का विकार 
कर रहा है। आ्राधुनिक मशीनों,.पर्याप्त कच्चा माल, एवं सस्ते श्रम को सहायता में वह 
निकट भविष्य में घरेलू माँग की पूर्ति करने के साथ साथ निर्यात भी कर सकेंगा।' 
इसके अलरिक्त दुनियाँ के अन्य कपास उत्पादन करने वाले देश जैसे ब्राजील, मिश्र, हे 
तुर्की आदि भी सिलें खोलना चाहते हैं और अपने उद्योगों को संरक्षण, देना चहिंते हैं । 
अते; ऐसी स्थिति में भारत का विदेशों में प्रतियोगिता का सामना करता कठिन होता 
जा रहा है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए वस्त्र उद्योग का ग्राधुनिकीकरण करने 
की आवश्यकता है । ८ हर हु 
(३) अकुदल व शलाभप्रद सिलों की समस्या--भारत में सूती वस्त्र की ऐसी 
मिलें भी हैं जिनका श्राकार छोटा है और वे अलाभप्रद इकाइयाँ मानी जाती हैं.। “उनमें 
आवश्यक विस्तार एवं सुधार करके उन्हें कुशल व लाभप्रद बनाने की आवश्यकता हैं। 
(४) मिल, हाथ-कर्षा एवं शक्ति-कर्घा के उत्पादन में समन्वय की समंस्या--सुँती 
वस्त्र का उत्पादन मिलों से, हाथ-कर्घों से एवं व्क्ति-क्ों तीनों से ही हो सकता है। 
अश्त यहू है कि प्रत्पेक के लिए ह क्ितिना रक्षेत्र छोड़ा जाना चाहिए। हमारे देश में है 
हाथ-कर्घा उद्योग को पनपाने के लिए ,मिल वस्त्र के उत्पादन पर सीमा-निर्धरिण 
की चर्चा को गई है। कुछ क्षेत्र हाय-कर्चा उद्योग के लिए सोमित किये गये हैं एवं ' 
मिल के उत्पादन पर एक विशेष कर (८४5) लगाया गया है जिसकी कुल राशि की कि 


५ 
के 


सूती वस्त्र-उद्योग डंडा 


उपयोग हाथ-कर्घा उद्योग को पनपाने के लिए किया जा रहा है। मिल मालिकों का 

कहना है कि मिलों के उत्पादन की मात्रा पर सीमा लगाकर व कर लगाकर हाथ- 

कर्षा उद्योग का विकास करना श्रनुचित है। भ्रतः भारत में इन तीनों में सहयोग 
वे समन्वय स्थापित करने की ग्रावश्यकता है। यह समस्या कतताई तक भी फैली हुई है । 

: मिल के सूतत एवं अम्बर चर्खे के सूत में प्रतिस्पर्दधा हैं । भ्रतः सूती वस्त्र की विभिन्‍न 
शालाओ्रों में एकता व सहयोग स्थापित करना अत्यन्त ग्रावह्यक है । 

(५) विविध-- इस उद्योग की अन्य समस्याओ्रों में कपास का अभाव, उत्पादन 
कर (>टांइ०-0709) से बिक्की में गिरावट आदि भी हैं लेकिन कपास का उत्पादन 
बढ़ाकर एवं उत्पादन-कर में कमी करके इन समस्याश्रों को काफी सीमा तक हल 
किया जा चुका है।अव तो समस्त उद्योगों में नवीनीकरण की ग्रावश्यकता है। 

सूती व्र उद्योग की प्रगति के लिए विभिन्न समितियों के सुक्राव 

(१) कानुतगों कमेटी की सिफारिशें--श्नी नित्यानन्द कानुनगो की अध्यक्षता में 
नवम्बर, १६५२ में एक कमेटी सूती वच्ल उद्योग वी विभिन्न समस्याश्रों की जाँच के लिए 

: नियुक्त की गईं । उसमे सितम्बर १६४४ में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उद्योग की 
प्रगति के लिए निम्न सुझाव दिये :-- 
.. (क) कमेटी ने अनुसान लगाया कि १६६० तक कपड़े की कुल माँग ८,२०० 
मिलियन गज हो जायगी । १६५४ में कपड़े का उत्पादन ६,६०० मिलियन गज था। 
अतः १,६०० मिलियन गज अतिरिक्त कपड़ा उत्पन्न करना होगा । कमेटी ने राय दी 
कि यह हाथ-कर्षा व शक्ति-कर्षो द्वारा ही उत्पन्न किया जाना चाहिए । श्रतः मिलों में 
बुनाई क्षेत्र का विस्तार रोक देना चाहिये। ड् 

(ख) प्रतिवर्ष साधारण कर्घों की जगह स्वचालित करों की स्थापना ५,००० की 
दर से होनी चाहिये । यह कार्य-क्रम २० वर्षों तक चलना चाहिए। 2 
. * (ग) १२ लाख हाथ कर्षों को श्रद्ध-स्वचालित कर्षो या झक्ति-कर्षों में घीरे-धीरे 
बदल लेना चाहिये ताकि कार्य-कुशलता बढ़ सके । 

(२) कवे कमेटी को सिफारिश--योजना भ्रायोग ने १६५४ में द्वितोय योजना में 
चोटे उद्योगों के सम्बन्ध में सुछाव देने के लिए यह कमेटी निमुक्त की थी। कमेटी ने 
वस्र उद्योग के सम्बन्ध में सुझाव देते समय कहा कि मिल व शंक्ति-्कर्धों का 328 
क्रमश: ५,००० मिलियन गज व २०० मिलियन गज तक सीमित कर देना चाहिये। 
द्वितीय योजना में बढ़ी हुई कपड़े की माँग की पूर्ति हाथ-कर्घा उद्योग से की जाबी चाहिए 
कमेटी ने हाथ कर्घो को शक्ति-कर्षों में बदलने का सुझाव नहीं मोना लेकिन आधुनिक 
किस्म के हाथ-कर्घो के उपयोग का समर्थन किया ।__ 

'(३)- जोशी कमेटी (१६४८) सकी सिफारिशें - श्री डी ० ए० “रमन की. प्रध्यक्षता 


ज ... पद्दाकसां श्रष्या 


में गई १६४८ में सरकार ने एक कमेटी बल्न-उद्योग की जाँच के लिए नियुक्त की | 
उद्योग की कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये गये ४-- ह 

(क) उत्पादन-कर (छिछा58 तंपाए) और घटाया जाय । १६५४ के अस्त में 
एवं १६४८ के प्रारम्भ में सूती वस्त्र पर से उत्पादन कर बहुत कुछ कमे- कर दिया गया पु 
था लेकिन फिर भी कर का बोका वना हुआ था। जुलाई १६४५६ में कमेटी के सुझाव 
पर उत्पादन-कर पुतः घटाया गया जिससे उद्योग की समंस्था सुलभने में सहायता' 
मिली । 8 

(ख) नवीनीकरण के सवंध में कमेटी ने कहा कि प्रत्येक मामले पर राष्ट्रीय 
उद्योग के हित की दृष्टि से विचार करना होगा। अतः कमेटी से तीव्र नवीनीकरण की. 
समर्थन नहीं किया । 

(ग) कमेटी ने सुझाव दिया कि ३००० स्वचालित करे स्थापित किये जाँय प्रौर क्‍ 
उनक। वस्त्र निर्यात किया जाय । मिलें इस वस्त्र के अतिरिक्त कम से कम वेतमान 
निर्यात का ५००, और निर्यात करेंगी । ' 


सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग की समस्याझ्रों को हल करने के लिए जोशी कमेटी 
के सुझाव स्वीकार किये हैं। जुलाई, १६५७ में उत्पादन कर धठाया गया है। मई 
१६५६ में मिलों को १६५६, १६६०, १६६१ में ७४५०० स्वचालित कर्षे लगायें की 
श्राज्ञा प्रदान की गई है और निर्यात की शर्त भी हटा दी गई है। भविष्य में पंती 
वस्त्र उद्योग में नई व स्त्रचालित मशीनों का प्रयोग बंढाया जाना चाहिए तोकि लायत 
कम की जा सके, माल की किस्म भी सुधारी जा सकें, निर्यात बढ़ाये जा सके एव 
उद्योग भविष्य में भी विकसित हो सके । सरकार को अपनी वस्त्र-कर नीति इस अकार 
की अ्पनानी चाहिए कि आन्तरिक व विदेशी माँग बढ़ सके । 


जुट उद्योग 

मुभिका--जूट उद्योग भारत का प्रमुख निर्यात उद्योग है। यह प्रबन्ध एंवं पूंजी 
व्यवस्था की दृष्टि से आधुनिक ढंग पर संगठित है। भारत में सुती वस्त्र उद्योग के 
बाद जूट-उद्योग का स्थोन आता है। १६५४ की भारतीय उत्पादन-गणाना ((20076 
0 पातांशा शिक्षा्०पा85) के अनुसार भारत में १०८ जुट की मिलें हे 
जिनमें ६५३ करोड़ रु» की पू“जी लगी हुई थी (३१-३ करोड़ 5० स्थायी पूंजी) भौर 
९;७१,४११ व्यक्ति काम पाये हुए थे। यह उद्योग प्रमुखतया .कलकत्ते के आस-पास 
कैन्द्रित है। उद्योग को प्राकृतिक सुविधायें.होने से यह बिना संरक्षण के हो उर्व्ति 
करता गया है। विभाजन से पूर्व भारत कच्चा जूट और जूट का सामान दोनों निर्यर्त 
करने की स्थिति में था। लेकिन विभाज़न के पद्चात्‌ कच्चे जूट का झायात करवा 


4. घिलछुण६ .ा एचाला०ए & एप्शा००, 958-59 ए, 5 (&80070/०) 


सूती वस्त्र-उद्योग : ४४७ 


पड़ा और सिफफे जूट का सामान ही निर्यात किया गया। आज भी भारत जुट के माल 
: का प्रमुख निर्यातक देश है। 
प्रारस्भिक इतिहास-- भारत में जूट की मिलों का इतिहास लगभग १०० वर्ष 
पुराना है। इस उद्योग का विकास विदेशों में जुट के सामान को माँग पर निर्भर रहा 
है । जब कभी विदेशी माँग बढ़ी तभी इस उद्योग को उन्नति का अवसर मिलां। 
विदेशों में माँग घटने की स्थिति में इपे मन्‍्दी के दिन देखने पड़े | प्रथम महायुद्ध के 
प्रारम्भ में भारत में ६० जूठ की मिलें थीं। लड़ाई के जमाने में जूट के सामान का 
निर्यात बढ़ा जिससे नई मिलें स्थापित की गई । १६२५-२६ में मिलों की संख्या बढ़ 
कर ६० होगई। १६३० के बाद उद्योग को मन्‍्दी का सामना करना पड़ा इसलिए 
* विकास की गति रुक गई । १६४७ में देश में कुल १०६ जूट की मिलें थीं । 
जूट उद्योग पर सबसे बड़ा प्रभाव विभाजन का पड़ा है क्‍योंकि विभाजन से जूट 
उत्पन्न करने वाले लगभग ७५५ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये और जूट की मिलें भारत 
में रह गई । यही नहीं वल्कि श्रच्छी किस्म का जुट पँदा करने के क्षेत्र भी पाकिस्तान 
के हिस्से में श्राये | श्रतः विभाजन के बाद भारत में कच्चे जुट का बड़ा अभाव होग्रया 
जिससे उद्योग के समक्ष एक संकट पँदा हो गया । सरकार ने इस स्थिति का बड़े साहस 
के साथ मुकावला किया । देक्ष में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम निर्धारित 
किये गए एवं प्रतिस्थापन्न पदार्थ 'मेस्था' का भी उत्पादन बढ़ाया गया। पाकिस्तान से 
जूट आयात करते के सम्बन्ध में समझौते किये गए । लेकित प्राकिसतान की तरफ से 
सहयोग का अभाव रहा इसलिए भारतीय जूट मिलों को- हानि उठानी पड़ी । सितम्बर, 
१६४९ में भारत ने रुपये का अ्वमूल्यस किया लेकिन पाकिस्तान ने श्रपने रुपये का 
भवमृल्यन नहीं किया--परिणामस्वरूप भारत को कच्चे जूढ के ऊँचे दाम देने पड़े । 
पहले की अपेक्षा लगभग ४४ % मूल्य ऊँचा देवा पड़ा | कच्चे जूट का मूल्य बढ़ने से 
भारत में जूट के माल वी लागत बढ़ना स्वाभाविक था। पाकिस्तान ने भारत को 
भेजी जाने वाली कच्ची जूट पर भारी निर्यात-कर लगाया। इससे भी झूठ मिलों को 
क्षति पहुँची । 
प्रथम पंच-वर्षोष योजना में जुठ उद्योग की प्रगति--प्रथम योजना प्रारम्भ करने 
के समय जूट उद्योग में विभा काम में ली हुई क्षमता ((08०09) विद्यमान थी एवं 
कच्चे जुट का अ्रभाव भी था। इसलिए योजना में नई मिलें स्थापित करने अथवा पुरानी 
मिलों का विस्तार की नीति नहीं अ्पनाई गई । प्रथम योजना की प्रवधि में तो सिर्फ 
१२ लाख टन जुट का सामान बनाने की कुल क्षमता का उपयोग करने का निदचय 
किया गया। इस प्रकार १६५8-५६“के 5,६२००० ठन से उत्पादन १६५५-५६ तक १२ 
लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । कच्चे जुट के उत्पादन को १६५०-४१ . 
में ३३ लाख .गाँठों से १६५५-५६ में ५ १लाख गांठ तक पहुँचाने का लक्ष्य रकखा गया । 


ड४प '. झट्टाईसर्वां अध्याय 


इसके अतिरिक्त 'मेस्टा' व व्रिमज्नी' का (जो फज्ने छूट के प्रतित्यायन्न दावे हैं) दी: - 
दम भी बढाने का कार क्रम निर्धारित किया । नियति भी १६५०-०६ के $३ हे ' 
टन से योजना के अन्त तक १० लाख टन करने का लक्ष्य रकसा गया। _ ही! 
प्रथम योजना में जुड़ के सामान का उत्तादन लगभग १११४ साफ ठम के लक्ष्य रे शव 
थोड़ा ही कम था। कच्चे जूद का उसादन लक्ष्म त्ते चहुत फम सिर्फ ४२ लाख टन गा 
ही हम । १६५५-५६ में छूद के सामान का निर्यात लगभग ८, ७४५, ००० दव हुए 
जिसकी कीमत १२० करोड़ रपया थी। एस प्रदधर निर्यात भी लक्ष्य [१० लाख त्र् 
से नीचा ही रहा। १६५१-५२ में निर्यात २७० फरोड़ रुपये का हुआ था वयो्कि 
फोरिया युद्ध के कारण विदेशी मांग बढ़ गई थी । लेकिन १६५२-४३ में माँग घ६ : है 
जाने से केवल १२६ करोड़ रु० का ही निर्यात हो पाया । इससे स्पष्ट होता है कि है: 
उद्योग विदेशी माँग पर कितना भ्राध्षित है । ध 0: 
सरकार ने जूठट के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रथम योजना की झ्वर्धति में 
कई उपाय काम में लिये। जूट के माल पर लगा हुआ निर्यातति-कर कम किया गया झ्रीर 
प्रगस्त, १६४४ में निर्यात-कर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया । पाकिस्तान ने अपने 
रुपये का भ्रवमूल्यन कर दिया था जिसमे उसके जूट को बहुत लाभ पहुँचा था। इसलिए 
भारत सरकार ने भी जूट उद्योग की स्थिति सुहढ़ करने के लिए नि्यति-कर ही. 
दिया । विदेशी बाजारों में प्रचार कार्य बढ़ाया गया। माल की किस्म सुधारने पर 
ध्यान झाकपित किया गया । ज्ूट के माल का निर्यात बढ़ौने के लिए व्यापारिक. समभी 
चीन, रूस, पोलेंड, इटली, नावें झादि देशों से किये गये । आर 
द्वितीय पंचवर्षोष योजना में जुट उद्योग--द्वितीय योजना में भी छूट उद्योग कं ' 
विस्तार करने की आ्रावश्यकता नहीं समझी गई है । अनुमान है कि १६६०८ 0 ; 
देश व विदेश की मांग की पूत्ति के लिए १२ लाख टन जूट के सामान की झावश्यकती 
होगी और यह पूर्ति वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करके की जा सकेगी । शतः दूसरी रु 
योजना में भी नई जुट की मिलें नहीं खोली जायेंगी और न पुरानी मिलों का ही. 
विस्तार किया जायगा। कच्चे जूट का उत्पादन लगभग ४२ लाख गाँठों से पितीय 
योजना के श्रन्त तक ५० लाख गांठें हो सकेगा | लेकिन १६६०-६१ (तक फूट की “ 
मिलों को ७२ लाख गाँठों की आवद्यकता होगी । श्रतः द्वितीय योजना के झन्त तक रे 
भी भारत कच्चे जूट के उत्पादन में श्रात्म-निर्भर नहीं हो सकेगा । लेकिन उत्तम श्रेणी -_ 
की जूट के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जायगा | ञ 
क्तंसान स्थिति--१६५६ में शूट के माल का उत्पादन - १०,५१,००० ठन .हुमा 
जो १६५८ के उत्पादन की तुलना में ११ ,००० टन कम था।१ १६४८७ में कच्चे शूट 


व 
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भूती वस्ध-उद्योग हे 


की पूर्ति बढ़ी और आधुनिकरण का कार्यक्रम लागू होने से मिनों की कार्यकुशलता भी 
बढ़ी । १६५६ में निर्यात १६५८ की तुलना में ज्यादा हुआ | 

अब तक ५०५ से अधिक तकुओं का नवीनीकरण किया जा चुका है ।* राष्ट्रीय 
औद्योगिक विकास निगम ने नवीनीकरण के लिए मिलों को ऋण दिया है। भारत में 
जूट की मिलों में काम आने वाली मज्ञीनों का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है और 
विदेशों से भी मशीनें मेगाने के लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये गए हैं। 

जुट उद्योग की समस्‍यायें :--- 

(१) भ्राधुनिकरण--पछूठी वद्य उद्योग की भी प्रमुख समस्या आधुनिकरण की 
है। भारतीय जुट की मिलों की मशीनें ज्यादातर पुरानी हो चुकी हैं । उन्हें वदलने की 
आवश्यकता है । दूसरे देशों में जूट उद्योग को नए यंत्रों से सुसज्जित किया है । 
पाकिस्तान में भी आधुनिक मशीवों के साथ नई मिलें चालू की गई हैं। उत्तम श्रेणी 
का कंज्चा जूट, सस्ता श्रम एवं नए यन्त्रों की सहायता से पाकिस्तान सस्ता व बढ़िया 
जूठ का सामान तैयार कर सकेगा । १६५४ में पाकिस्तान की मिलों में ७,००० कर्घे 
लगे हुए थे जबकि भारत की मिलों में ७२,२८८ (लगभग १० गुने) कर्षे लगे हुये थे । 
१६६०-६१ तक पाकिस्तान १३,५०० कर्षो की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। अ्रतः 
भविष्य में पाकिस्तान की प्रतियोगिता का भुकावला करने के लिए भारत को आधु- 
निक भश्ञीनें प्रस्थापित करनी होगी तभ्री लागत कम की जा सकेगी और निर्मित माल 
की किस्म सुधारी जा सकेगी । पहले कहा गया है कि छूट उद्योग में लगभग आधे कर्षो को 
बदला जा चुका हैं। भ्रतः नवीनीकरण की प्रगति काफी असन्‍्तोषजनक कही जा 


सकती है 
(२) निर्यात बढ़ाने का प्रइत--वास्तव में आधुनिकरण एवं निर्यात प्रोत्साहन 


- दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। शूट के उद्योग के आ्राधुनिकरण से निर्यात बढ़ाने का 
प्रशन भी कुछ सीमा तक हल हो सकेगा । विदेशों में जुट के सामान की माँग अस्थिर 
रहती. है ।:उस अस्थिरता का प्रभाव निर्यात पर पड़ना स्वाभाविक है। अथम पंच- 
वर्षीय योजना- में जुट के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय छूट मिल,एसोसिग्रेशन 
की तरफ से अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, च्यूजीलेंड एवं संयुक्त राज्य में प्रतिनिधि 
मन्डल भेजे. गए श्र प्रभावी प्रचार किया गया ताकि माँग बढ़ सके | कई मिलों ने 
उत्तम श्रे णी के माल बनाने पर विशेष ध्यान देवा चालू किया है-।:भविष्य में सस्ता 
और प्रच्छा माल वना कर ही हम अपना निर्यात बनाये रख सकेंगे । विभिन्न देशों की 
बढ़ती हुईं प्रतियोगिता को हमें छुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और तेजी से 
प्रावश्यक परिवर्तन करने होगे । १६५३ से जापान भी नए प्रतिस्पर्द्धा के रूप, में सामने 

श्रा गया है । उसमे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहुत चीचे मूल्यों पर-ऊंची किस्म का जुद 
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का माल बेचना प्रारम्भ कर दिया है। हमें इन परिस्थितियों का मुकाबला करना 
होगा तभी जूट के माल का निर्यात-बाजार बना रह सकेगा । £ हि 
(३) प्रतिस्थानापन्न वस्तु्रों की प्रतियोगिता- भारत के जूट के सामान को विदेश 
में कई प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की प्रतिस्पर्दा का भी सामना करना पड़ा: है। कागज द 
थैले नवीनतम मशीनों से बनाए जाते है। इसी प्रकार कपड़े के थैले भी बताये जाते - 
है। अमेरिका में बड़ी मात्रा में सामान ढोने की प्रणाली (8णा९ #479॥8 र्ण 
8000) से भी छूट के सामान की माँग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भतः प्रतिस्थ शा 
पन्न पदार्थ झूठ उद्योग को एक शोर ऋुनौतो देते हैं, जिसे स्वीकार करना होगा। भरी 
तक ये पदार्थ मेंहगे हैं श्रोर जुट के माल के सफल एवं पूर्ण प्रतिस्थानालन्न प्रम:णित 
नहीं हो पाये हैं अतः हमें प्रपत्व करके भपना बाजार.वनाये रखना चाहिये । ह 
(४) फच्चे माल का भ्रभाव--भारत में कच्चे जूट के श्रभाव की प्रति करने के 
भरसक प्रयत्व किए गए हैं, फिर भी भारत कच्चे माल की हृष्टिःसे श्रभी तक अ्ि- 
निर्भर नहीं हो पाया है । भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न जारी रखने होंगे । उत्तम 
खाद्य वीजों की सहायता से प्रति एकड़ उत्पत्ति बढ़ाई जानी चाहिये। उत्तम श्रेणी के 
जूट की खेती की जानी चाहिये । शेप की पूर्ति पाकिस्तान से झ्रायात करके की जाती. 
चाहिए । लेकिन धीरे धीरे हमें पाकिस्तान पर निर्भरता कम करनी होगी । भुतकाल" 
में पाकिस्तान ने कच्चे जुट का भारत में निर्यात करने में आ्रावश्यक सहयोग तहीं' 
दिखाया था श्रौर उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़े । श्रतः देश के कच्चे 
जूट का उत्पादन बढ़ाने के भरसक प्रयत्न किए जाने चाहियें। हे 
जुट जाँच झायोग के सुक्ाव--भारत सरकार ने १६४३ में ज़ूट उद्योग व कल्चे 
जूट के उत्पादन के सम्बन्ध में एक व्यापक जाँच करवाई और इसके लिए एक शायीर « 
नियुक्त किया जिसने मार्च, १६५४ में अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग हे तिर्म्त 
सिफारिशों कीं ;--- न्‍ . 
(६) जूट उद्योग में बेकार उत्पादन-क्षमता मौजुद है, इसलिए नई मिलें स्थापित . 
करने की श्रावश्यकता नहीं है। वतंमान उत्पादन धक्ति का ही प्रयोग करना वी 
नीय होगा । के आओ 
' (२) कच्चे छूट के उत्पादन में भारत को निरपेक्ष श्रात्मनिभेरता (080 प्रा5 
5४8प्रील्षंा०7) प्राप्त करने के बजाय सापेक्ष (एटा॥मए०) झत्मनिर्भरता प्रोत्त 
करने-की कोशिश करनी चाहिए | सापेक्ष आत्मनिर्भरता का असप्निप्राय यह है कि भारत: 
कुछ कच्चा जुट ( जो यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता है ) पाकिस्तान से मेगायेगा और शैप . 


का उत्पादन देक्ष में हो करने का प्रयत्त करेगा । देश. में उत्तम किल्म की जुठ की- 
पंदावार भी बढ़ाई जायगी । कक 


(३) भारत को कच्चे जूट का निर्यात किसी हालत में नही करना चाहिये । 


सूती वस्न-उद्योग ४५१ 


(४) उद्योग>के लिए वैधानिक सूल्य नियन्त्रण अनुचित होगा वर्योंकि माल विदेशों 
में भी भेजा जाता है। 
(५) जूद की विस्तृत खेती के स्थान पर गहन खेती की जाय । 
(६) ज़ूट की मिलों में नवीनीकररा किया जाय | 
(७) जूठ उद्योग के लिए एक विकास समिति (96ए०७०फाप्रणा 00प्राल] 
वनाई जाय । 
(८) कच्चे जूठ का च्यूवतम मूल्य निर्धारित किया जायगा और क्षेत्रीय वितरण 
प्रणाली प्रारम्भ की जायगी। 
भारत सरकार ने जूट-जाँच आयोग की नई सिफारिशों स्वीकार की हैं जिनके 
अनुसार भारत में जूट की नई मिलें स्थापित नहीं होंगी, कच्चे जूट की किस्म सुधारी 
जायग्री श्रौर उत्तत्ति बढ़ाने के लिए जूट की गहन खेती की जायगी। भराश्ञा है. भविष्य 
में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ सकेगा । 
चीनी उद्योग 
भुमिका--चीनी हमारे दैनिक उपभोग की प्रमुव वस्तु है। भारत में प्राचीन समय 
से ही गुड़ व खाँडसारी चीनी का उत्पादन होता आया है| झ्राज भी देश में इनका उप- 
भोग काफी मात्रा में होता है । लेकिन चीनी मिल उद्योग का विकास बहुत पुराना नहीं 
है। १६३० के बाद चीनी मिलों का विकास तेजी से हुआ है। १६५५-५६ में देझ्ष में 
१४३ चीनी की मिलें चल रही थीं जिनमें से उत्तर प्रदेश में ६८, विहार में २८, वम्बई में 
१४्रांधर में ८ एवं शेप अन्य राष्यों में थीं ।' इस प्रकार यह उद्योग प्रमुखत्या उत्तर भारत 
में केन्द्रित है, हालाँकि धीरे धीरे इस उद्योग का विस्तार दक्षिण भारत में होता जा रहा 
है। भ्रव भारत से चीनी का निर्यात भी किया जाने लगा है और हम विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करते हैं। सरकार ने प्रतिवर्ष ५०हजार टन चीनी निर्यात करने का अनुमान लगाया है ।* 
चीनी उद्योग का विकास--बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारत में चीनी की 
मिलें खुलने लगीं । प्रारम्भ में चीनी मिलें उत्तर भारत में ही खुलीं | लेकिन उद्योग का 
, वास्तविक विकास १६३१ से प्रारम्भ हुआ जबकि इस उद्योग को संरक्षण देना स्व्रीकृत 
हुआ । बाहर से आने वाली चीनी पर भारी आयात-कर लगा दिया गया ताकि आयात की 
मात्रा घट सके । संरक्षण की सहायता से यह उद्योग तेजी 'से उन्नति करता गया भर 
१६५० में इस पर से संरक्षण उठो लिया गया। संरक्षण की झवधि में इसने काफी 
प्रगति की । फिर भी कुछ भ्र्थ-शास्तरियों का कहना है कि जितना विकास इस उद्योग 
का होना चाहिये था उत्तना नहीं हो सका । अभ्रतः कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए ओर 
झावश्यक सुधार करने के लिए अन्त में संरक्षण हटा दिया गया । १६३१-३२ में भारत 
]. 90ह्टापा76४ ० पतंाडाांशें 06४७४०एगाणा; 4950-6] ए. 398. 
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भविष्य भें चीनी की मिलों को स्थापना दक्षिण में की जानी चाहिए । अन्‍य राज्यों में 
भी प्रयत्न करने पर चीनी की मिलें स्थापित की जा सकती हैं । 

(३) प्राकार की समस्या-- १९५४-५६ में ३१ पक्टरियाँ ऐसी थीं जिनकी क्षमता 
प्रतिदिन ७०० टन से कम गस्‍ने का रस निकालने की थी । ७०० टन आधिक पश्राकार 
माना जाता है। श्रत। चीनी उद्योग में प्रवाधिक इकाइयों (7000॥070 
[ण9) की भरमार है। ऐसो फंबरियों का त्ाकार बढ़ाकर इन्हे श्राथिक बनाया 
जाना चाहिए । 


(४) भ्राधुनिशीकरण की श्रावश्पकता--अन्य उद्योगों की तरह चीनी उद्योग में 
भी बहुत सी मशीनें २० साल पहले लगाई गई थीं। मशीनों के हिस्से भी पुणंतया 
नहीं बदले जा सके हुं। चीनी उद्योग वी मज्नीनें झ्राज भी बहुत मेंहगी हैं। ग्रतः 
नवीनीकरण पर व्यय बहुत करना पड़ेगा | सरकार को राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास निमम 
के मार्फत चीवी उद्योग को भी नवीनीकरण के लिए श्रावश्यक सहायता देनी चाहिए । 
तभी देशवासियों को सस्ती चीनी मिलन सकेगी और निर्यात बढ़ाने की सम्भावनायें भी 
उत्पन्न हो सबीगी । 


(५) विविध प्रइव--चीनी उद्योग के सामने ईघन वी भी समस्या है। गन्ने का 
छिलका (3929580) जलाने पर भी कमी की रे नहीं हो पाती है। कारखाने में 
दक्ति-संतुलन (९ 88970) स्थापित करने फी भ्रावश्यकता है। इस सम्बन्ध 
में विद्युत के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। श्रन्य सहायक उद्योगों का विकास भी .किया 
जाना चाहिए। उद्योग का विकास भविष्य में अनुसंधान पर भी निर्भर करेगा। गन्ते 


की किस्म सुधारने एवं श्रवश्चिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के सम्बन्ध में पर्याप्त खीज ., 
करना आवश्यक है। 


भविष्य में इस राष्ट्रीय उद्योग की सफलता निजी उद्योगपतियों के सहयोग एवं 
सरकारी नीति पर निर्भर करेगी। गलने के उत्पादकों, उद्योगपतियों एवं सरकार -को - 
मिलकर इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वज्ञ बनाता चाहिए । 


भ्रध्याय २८ (श्र) 
लोहा और इस्पात 


. परिचय--लोहा और इस्पात उद्योग एक ग्राधारभूत उद्योग गिना जाता है। 
किसी भी देश में इसका विकास आ्राधुनिक युग में एक गौरवपूर्ण वात मानी जाती है । 
प्राचीन भारत में लोहा गलाने व,ढालने की पद्चयति से हभ लोग परिचित थे। अशोक 
. की लाट, जो ईसा से ३०० वर्ष पूर्व दिल्‍ली में स्थापित की गईं थी, इस उद्योग 

में हमारी उन्नति का प्रतीक है। लेकिन आधुनिक ढंग पर भारत में लोहे व इस्पात 
' उद्योग का जन्म पिछले ५० वर्षों में ही हो पाया है। १६०० में इस्पात का उत्पादन 

लगभग ३५,००० टन ही था। १६५४८ में यह १३ लाख टन तक पहुँच गया । निकट 
भविष्य में ही भारत इस सम्बन्ध में एक लम्बा कदम उठा सकेगा । रूरकेला (उड़ोसा), 
भिलाई (मध्य-प्रदेश) एवं दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में भारत सरकार ने तीन बड़े 
इस्पात के कारखाने स्थापित किये हैं जिनके तयार होने पर इस्पात॑ का उत्पादन बहुत 
बढ़ जायगा । भारत की भावी योजताशों में इस उद्योग का स्थांत प्रमुख रहेगा । 
'उद्योग का विकास--लज्ोहे व इस्पात उद्योग का असली प्रारम्भ १६९०७ से माना 

जाता है जबकि विहार में साँची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने एक लोहे व 

इस्पात का कारखाना स्थापित किया । इसने १६११ से कच्चा लोहा (शि8 ॥707) 
. उत्पन्न करना चालू किया भौर १६१३ से इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ किया । १६०८ 

में बंगाल में श्रासससोल के पास हरीपुर में 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी! 

प्रारम्भ की गई। १६२३ में मैसूर में भद्गावती नामक स्थान पर मैसूर स्टेट आयरन 
, पवस! चालू किया गया जो वाद सें मैसूर आयरन एण्ड बवर्स! कहलाने लगा। इस 
प्रकार निजी क्षेत्र में तीन लोहे व इस्पात के कारखाने स्थापित्त किये गये जिनको टिस्को 
. (५४००), आ्राइसको (500), एम. आई. डबब्लू (री) कह कर सम्बोधित 


करते हैं । 
५ ३६ तक इस्पात का, उत्पादन ८ लाख टन से ऊपर तक पहुँच चुंका था। 
द्वितीय महायुद्ध ने इस उ्योगा को प्रोत्साहन दिया ।! १६५६ की भारतीय उत्पादन- 
' गणना ((छाए8 ० वाताशा शिक्षाए००४४) के अनुसार उस वर्ष देश में 
१४० छोटे-बड़े लोहे व इस्पात के कारखाने थे जिनमें लगभग ६४ करोड़ ढु० की कुल 
पूजी लगी हुई थी और ८८, ०२७ व्यक्ति काम पाये हुए थे । 
. . ॥70॥8 960, ९७8० 34, - 
जा ४००० > ८ 


श्भ्र्घ अ्रद्ाईसवा अ्रध्याय 


योजना के प्रंत तक भी यहू कमी बनी रहेगी। झतः इस सम्बन्ध में श्रावश्यक व्यवस्था 
की जानी चाहिए। 

(२) यातायात की कठिनाई :-- कच्चे लोदे को सस्पात के कारसानों तक भेजने 
के सम्बन्ध में आवश्यक परिवहन की व्यवस्था अभी तक नहीं ही पाई €। रेल का 

इनें अभी तक नहीं विछ पाई हैं। श्रतः कच्चे लोहे (0॥ 00) को भी इस्पात 
प्लाम्ट तक पहुँचाने में भारी दिककत का सामना करना पड़ रहा हैं। यह समस्या भी 
प्रतत्त करने पर झ्रासानी से हत हो सकती दे । 

(३) इस्पात की फीमत-निर्धारण का प्रइन :--भारत में विदेशों से भी इस्पात 
का आयात होता है भारतीय इस्पात ग्रायात किये हुए इस्पान्न से सस्ता होदा है । सरकार 
१ जुलाई, १६५४ से 'दिस्को' व इस्को' दोनों निजी कम्पनियों से ठहराथे गये मूल्य 
(76(७7(४०॥ ए06) पर इस्पात खरीदती रही है भर ऊँचे मूल्यों पर उपभोक्ताश्रों 
को बेचती रही है। प्रन्तर एक समीकरण कोप में जमा हो जाता है जिसका उपयोग 
झायात को आर्थिक सहायता देने व इस्पात के कारखानों में नवीनीकरण करने में 
पू"जी लगाने में होता है । 'ठहराया हुग्ना' मूल्य बदलता रहता है। इस्पात की बिक्री 
की कीमत लगभग ६०० २० प्रति टन रहती है। श्रतः इस्पात की कीमतों के निश्चित 
करने का प्रश्न कठित है । हि 

भारत में श्राज भी इस्पात का प्रति व्यक्ति उपभोग ध्मेरिका का १०० वाँ हिस्सा 
भी नहीं है । हमारी सरकार मे इस उद्योग का स्वतन्त्र स्टील मंत्रालय (वशा३ 
607 86९0]) स्थापित करके इस बात का परिचय दिया है कि सरकार इस उद्योग को 
विकास करने को बहुत उत्सुक है । 


प्रश्न 
एृप्रापटएां(४ 0 रेए|ंध्रष्ताएा, 5. 8, 


(). जञाश ॥4ए० एणा $0 ३ ब००पा त6 705! ए०भोणा एतावांव 
जा इपह8०णव०॥5 वा १00-0०ील' (0 5००प्रा6 बात वारतपरशां्ीषत्ांणत) रण 


पा ०0709 ९ (954) 
(2) िक्याल 68 0 घी दातााह [888 ६०४७ गाता॥705 ए तरातांब, था 
50055 (86 ००8 सांग बाव्ण॑ंए गाथा प्राधालः 9708765 (954) 


(3) घरणन्ष थि धब्वए० त6 0 क्ात जे, ००0णा लागीएड थातं हाएथशा 
गाव तं४४ त6ए००७९४० व वात? ज़रात्रा 5प१९०छ७ाणा5$ जण०णैत एएए- ग्रार्वोव 
6 गाल पित्त छा087०558 ? (952) 

(4) (॑ंए8 8 छत 8९०९००पाआ 0 76 7707 0गत ४6० वडएए. 9 वाता॥ 


बात (65698 (थाप्शा 99 शाह 50एथ्यायणा। 00 ४०ए पए फा०वालीता तीाएणा 
ब्षात ६8७] तंप्रपा।8 7"0थ॥६ एल्ा5 ह ; (959) 
हि पक मोम अकबर की 03894 है 50420 रजत, 


(0 पाक वणम8४, उद्यापबएए, 3, 960--.8(686 #गाणं(079" 09 


लोहा भौर इस्पात - ४४५६ 


(5) [7306 हाल हाएएत ब्ात॑तंदरथें०तएगञलाई णी एजणांजा गाजर वात 
जाती, श॥त4६ वा8 06 ए70०7क्षा5 छात्र जाए 6 ग्रोतीधाए 45 9060 वा 


छटघटां ? (960) 
(6) ॥7806 [6 शा०एतीा बाएं (९एट0गशा। 06 हट्टवा 0058 वे व0ती9, 
जाता धाह ॥5 (॥05९7॥ 90700 शा5 ? (57099. !960) 


एल एारणजआर, 58. &. & 8. 5९. 


(॥) 968९०॥०४ 6 हा[0ए गाते 58068 (॥6 फाठइशा 00जत00 ता शंप्रीर' 
(8 60 वात ए 67 06 टणाठा वरीताशाएए थी वीती॥,.. शत 870९ (6 


गा 970गशा।$ ॥0 (8 एणाॉ। 6 शं०्फ़ 00 गद्षातएशाशा ? (95) * 

(2) 0380098 6 976867. ए०शभाणा ० धार गातिशा ए०णा ७छता6 

70058879 956) 

(3) भारत में वकर उद्योग की वत्तमान स्थिति का दशंन कीजिए । (957) 
सन्दर्भ ग्रन्थ 


(॥) ॥098 960, ९. 30-35. 
(2) ताजा 800007४--69६ 5॥0५॥, 959, ८॥. 2. 


हु 


उन्तीसवाँ श्रध्याय 
श्रौद्योगिक चीति 


>प 


प्रावदयकृता--ओऔद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित और अगतिशील 
ग्रौद्योगिक नीति की आ्रावश्यकता होती है। श्राज यह स्पट हो चुका है कि भ्रद्ध 
विकसित और पअ्रविकसित देशों में सरकार को आथिक विकास में सक्रिय भाग लेना 
होता है क्योंकि स्वतस्त्र पृजीवादी प्रणाली में अपने ग्राप श्रावद्यक दिल्ला में, तेजी से. 
श्रौद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। उचित, औद्योगिक नीति से ही निम्त तक्ष्य 
प्राप्त हो सकते हैं--- 

(१) प्रथम तो सरकारी क्षेत्र भर निजी क्षेत्र भलग अलग निर्धारित हो जाते हँ 
और यह पता लग जाता है कि सरकार का कार्य क्षेत्र वश होगा । इससे झौद्योगिक 
क्षेत्र में अनिश्चितता समास्त द्वो जाती है और उत्पादन बढ़ने में मदद मिलती है। 
(२) दूसरा लाभ यह है कि देश के सभी भागों .में औद्योगिक विकास 'ें समानता- 
लाई जा सकती है । नीति के भ्रभाव में अ्रसंतुलित विकास होगा :जिसमें कुछ भाग 
बहुत श्रागे बढ़ जायेंगे भ्नौर कुछ पीछे रह जायेंगे | इसलिए विकास में प्रादेशिक समानता 
लः्भ के लिए नीति निर्धारित करना आवश्यक है। (३) इसके श्रलावा क्ृृपि व उद्योग 
दोनों के संनुलित विकास के लिए भी औद्योगिक नीति आवश्यक है। (४) श्रम में 
श्रौद्योगिक, नीति से ही एक तरफ उपभोग्य व उत्पादक वस्तुओं का समांत विकास 
किया जा संकता है भ्रौर दूसरी तरफ घड़े, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में 
उचित्त मेल स्थापित किया जा सकता है। (५) ग्रौद्योगीकरण की गति -को तेज 
करते के लिए उचित औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है ! 

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पुरे औद्योगिक नीति 

स्वत्न्चता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में तेजी से भौद्योगी- 
करण करने की नहीं थी क्योंकि यह ब्रिटिश हित में नहीं था- कि भारत में श्राघुंनिक 
ढंग के कारखाने खोले जाये। वे भारत को सदा के लिए कच्चे माल की पूर्ति करने वाला 
देश रहने देना चाहते थे ताकि' उनका निर्मित माल यहाँ बेचा जा से । जब उनके 
यहाँ के अधिक पिकास में दिलचस्वा हा नहीं थी. तथ थे यों देलचस्पी हो नहीं थी. 'तव वे क्यों श्रौद्योगिक नीति 
बनाते ओर अन्य प्रवत्त करते ! १६१६ में एक भारतीय भौद्योगिक आयोग यहाँ के 
साधनों एवं औद्योगिक सम्भावनाओं की विस्तृत जाब करने के लिए नियुक्त क्रिया 
गया था | सेकिन सरकार ने कोई तोति घोषित नहीं की । द्वितीय महायुद्ध की अवधि 


"च्ु दर ७ 


श्रौद्योगिकं नीति” हे 


में ब्रिटिश सरकार ने भारत में श्रौद्योगिक विकास, अनुसवान एवं प्रशिक्षण की आव- 
इपकता समझी । १६४४ में भारत सरकार ने एक योजना एवं विकास विभाग श्री 
भरदेशिर दजाल की अध्यक्षता में खोला | इस विभाग ने १६४४ में श्रौद्योगिक नीति 
का प्रस्ताव रखा । इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का वर्णन किया गया | यह विभाग 
रा में समाप्त कर दिया गया । इसके स्थान पर एक योजना सलाह वो बोर्ड (६४४६ 
में श्री. तियोगी की अध्यक्षता में बताया गया । इसने अपनी रिपोर्ट में इस वात परक्षी०' 
जोर दिया कि देश के सभी भागों में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये और 
“आ्रोद्योगिक शिक्षा की विस्तार किया जाना चाहिये। बोर्ड ने योजना आयोग की 
तो का मी. की भी सिफारिश की । अगस्त, १६४७ में राष्ट्रीय सरकार वनी । उस समय 
देश में श्रद्योगिक संकट था, कच्चे माल की कमी थी, मक्षीनों का अभाव था और 
. हैबनीकल कर्मचारियों की कमी थी। दिसम्वर (६४७ में एक उद्योग सम्मेलन 
(0050708 (१07)४िश॥८४) बुलाया गया | अब तक विनियोग कर्तोश्रों के सामने 
नई: सरकार को भ्रौद्योगिक नीति की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं आ पाई थी। इस 
सम्मेलन का मुख्य उद्दंइय एक निश्चित ग्रौद्योगिक नीति की रूपरेखा बनाना था। 
- सम्मेलन-ने ओद्योगिक जान्वि पर बल दिया और सरकार फित वर बल दिया और सरकार को सिफारिश कीः कि 
वह एक योजना बनावे श्रौर उसमें देश के सभी भागों में उद्योगों की उन्नति के कार्ये- 
: क्रम रखे । घन का केल्द्रीकरण रोकों जाय भर मजदूरी व मुनाफा ठीक से निर्धारित: 
किये जाँय -। 
सम्मेलन के कुछ 'समय वाद काँग्रेस ने भ्रपना आर्थिक कार्य-क्रम घोषित किया.४८ 
जिसमें सुरक्षा, आधारभूत उद्योग एवं सावंजनिक हित के उद्योगों के राष्ट्रीकरण 
की चर्चा को गई। इससे ध्रौद्योगिक क्षेत्रों में संदेह, भय पे प्रनिश्वितता का वावा- ४ 
बरण फैलने लगा | ऐसी स्थिति में यह श्रावश्यक हो गया कि सरकार एक स्पृ५ नीति 
की धोपणा करे जिसमें. सरकारी एवं निजी कषतरों में हा क्षेत्रों में आते वाले उद्योगों का विवरण 
किया जाय । इसके अलावा देश में एक तरफ गाँधी-वादी विचार-धारा_ चल - रही. भी. 
. ज़िसमें कुदीर एवं छोटे -उद्योगों को ही भारत के झ्ौद्योगिक ढांचे का-आ्राधार बनाने 
'पर बल दिया जा रहा था भौर दूसरी तरफ सिर्फ बढ़े कारखानों की स्थापना सेही 


अनन्त -ननकन नली लए लि लन>ल 5 लञ अ>5 
भारत की समस्याओं. को हल करने का दावा किया जा रहा बा। अतः यह- भत्यन्त, 


आवश्यक हो गया था कि भारत सरकार एके औद्योगिक नीति. घोषित करे और यह- 
इस में रखेगी ओर कौत कौन से 


. बतलावे कि. सरकार: कौन कौत-से कारखाने अपने हा रे 
पू'जीपतियों के लिए छोड़ेगी । साथ में यह भी स्पष्ट करे कि भारत के श्रौद्योगिक ढाँचे. 
का बया स्वरूप होगा--उंसमें बढ़े, मध्यम एवं छोटे उद्योगों का-श्रपना अपना. क्या 


खान:होगा।, .... ५, #8 ॥ | ४ 5 35 आम 
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ड्द उत्तीसवाँ अध्याय 


<2 पक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, १६४८ 

६ अप्रैल, १६४८ को भारतीय संसद में उस समय के उद्योग एवं वाणिज्य 
मृंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव रखा जिसमें 
सरकारी एवं निजी कार्य-क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किये गये और यह भी स्पष्ट 
किया गया कि विभिन्न उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण का क्या रूप होगा । 

श्रौद्योगिक वीति का आधार 'मिश्रित अभथं-व्यवस्था' (2/35९४ 720070779) 
रखा गया जिसमें सरकार और पूजीपति दोनों भाग लेंगे भौर देशझ्न में उत्पादन बढ़ाने 
का भरसक प्रयत्न किया जायगा | इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नांकित थीं--- 

(१) बड़े उद्योग--बड़े उद्योगों को चार भागों में वाट गया-- हे 
|... [क) प्रथम श्रेणी में तीन सामरिक महत्व के उद्योग रखे गये जिन पर सरकार _ 
का एकमात्र अधिकार होगा ज॑से (|) अस्त्र-शस्त्र का निर्माण, (7) अंखुशक्ति का 
उत्पादन एवं नियन्त्रण श्र (पर) रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध । ; 

इस श्रेणी के सम्बन्ध में उद्योगपतियों को कोई भ्रापत्ति नहीं हुई क्योंकि ये काम 
तो पहले से ही सरकार के हाथ में थे । 

(ख) हितीय श्रेणी में ६ आधार उद्योग रबखे गये, जँसे (ई) कोयला, (7) लोहा 
व इस्पात, (7) हवाई जहाज बनाना, (9) समुद्री-जहाज बनाना, (५) टेलीफोन, 
तार एवं बेत्ञार का सामान बताना ( रेडियो रिसीविंग सठों को छोड़ कर -) “और 
(९) खूनिजु तैल । इनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि ये १० वे तक उद्योगपत्तियों 
के अधिकार में रहेंगे, वे इस अवधि में इनका विकास भी कर सकेंगे लेकिन १० वर्ष 
वाद इतकी स्थिति का पुनः श्रध्ययन किया जायगा और उस समय राष्ट्रीय हित में 
आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीयरण भी किया जा भी किया जा सकेगा। इन १० वर्षों में यदि इन 
उद्योगों में नये कारखाने खोलने हुए तो सरकार ही खोल सकेगी। उद्योगपत्तियों 
को नये कारखाने नहीं खोलने दिये जायेंगे | 


इस सरकारी और निजी मिली-जुली श्रेणी से उद्योगपति बहुत निराञ्ष हुए क्योंकि - 
इसमें राष्ट्रीकरण की घमकी थी । 


(ग) तीसरी श्रेणी में २० महत्वपूर्ण उद्योग _रक्खे गये .जिनमें भारी रासायनिक 
उद्योग, चीनी, सूती व ऊनी वस्त्र, सीमेण्ड, कागज, नमक, मशीन टूल्स झ्रादि 
शामिल किये गये और कहा गया कि ये उद्योगपतियों द्वारा सरकार के नियन्त्रण व 
नियमन में चलाये जायेंगे । 


(घ) चौथी. श्रे सो में वे बाकी के उद्योग रखे गये जो उद्योगपतियों द्वारा चलाये , 
जायेंगे और उत प्र राज्य का सामान्य निय न्त्रंण रहेगा । 


(२) कुदीर प्लौर छोटे उद्योग--ओऔद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कुटीर एवं छोटे 
पमाने के उद्योगों का महत्व स्वीकार किया गया और उनका _सहक्तारिता के आधार 
| 








औद्योगिक नीति - ४६३: 


पर विकास करने का सुकाव दिया गया । यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने के उद्योगों 
के साथ इनका मेल बठाता_चाहिए। 

' (३) झौद्योगिक सम्बन्ध-श्रौद्योगिक नीति में मालिक एवं मालिक एवं मजदूरों के सम्वन्वों के 
सुधारने पर वल दिया गया । मजदूरों को लाभ में भाग लेने एवं उत्पादन सम्बन्धी (७ 
अन्य मामलों में शामिल करने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव (ध- 
रबखा गया कि मजदूर को उचित मजदूरी मिले और उद्योगपतियों को अपनी पूजी पर * | 

. उचित प्रतिफल मिले । औद्योगिक क्षेत्रों में मकानों की सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान 
दिया गया और १० साल में १० लाख मकान बनाने का लक्ष्य स्वीकार किया गया । 
(४) विदेश्षी पु जी--भौद्योगिक नीति में विदेशी पूजी के प्रति भी हृष्टिकोश 
स्पष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि भारत में विदेशी प्‌जी का स्वागत 
किया जायगा लेकिन जिन छार्तो पर विदेशी पू जी को स्वीक्वार किया जायगा वे हमारे 
हित में होंगी और सरकार पूरी जाँच के बाद किसी विदेशी पुजी की सामेदारी 
मानेगी। देशी व विदेशी पूंजी में भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीकरण की स्थिति में 
उचित एवं न्यायपुर्ण मुश्नावजा दिया जायगा | इस प्रकार विदेशियों को उनकी पूजी 
, की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। 
2 १६४८ की नीति की ससालोचना 
(१) ३६४८ की नीति जिस वातावरण में वन्ती थी उसमें। राष्ट्रेयकरण की सर्वत्र । 
चर्चा थी । इसलिए इस नीति में द्वितीय भरे णी के उद्योगों के राष्ट्रीयीरण की धमको थे) 
का समावेश हो गया । इससे इस क्षेत्र में उद्योगपति निराश हो गये । उन्होंने अपने 
कारखाना की पुरानी मशीनों व यन्त्रों को नहों बदला भ्रौर॒पत्य विस्तार कार्य भी 
स्थगित कर दिग्रे। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन घटा और पू जीन्संचय कम हुमा । 
(२) यह नीति इतनी स्पष्ट और सुलकी हुई नहीं थी जितनी योजना-वद्ध श्र्थ- 
व्यवस्था में इसका होना आवश्यक था । वास्तव में यह कमी आना स्वाभाविक भी था 
क्योंकि जिस समय यह नीति घोषित की गई थी उस समय देश में आर्थिक आयोजन के 
ह स्वरूप, आकार और तरीकों के बारे में शासन के विचार स्पष्ट नहीं थे । 
, , (३) १६४८ की नीति में चाहे कुछ भी कमी क्यों न हो लेकिन उसमें एक 
* विस्लेपता यह थी कि उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत एक “मिश्रित प्रथ॑-व्यवस्था' (किए 
का निर्माण करवा चाहता है जिसमें उद्योगपतियों एवं सरकार के अलग-अलग निश्चित 
, क्षेत्र रहेंगे। इस प्रकार इस प्रस्ताव ने देश में समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था का 
वीजारोपश किया ।, | 
उद्योग (विकास एवं नियस्न) अ्रधिनियस, १६५१ 
,, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृपि एवं सिंचाई के विकास पर ज्यादा बल दिया 
: गया लेकिन सांथ में उद्योग एवं खनिज विकास के लिए १७६ करोड़ रुपये रे गये | 





पा 














श्द्ड उन्तीसवाँ भ्रध्याव 


निजी क्षेत्र के उद्योगों का उचित दिशा में विस्तार करने एवं उन पर आवश्यक निम्मन 
रखने के लिए १६५१ में उद्योग (विकास एवं तियमन) अधिनियम पास किया गश । 
यह ८ मई १६५२ में लागू क्रिया गया। शुरू में यह ३७ उद्योगों पर लागू किया 
गया । १६४३ में इसमें संशोधत किया गया और यह ४५ उद्योगों पर लागू किया 
गया। मार्च १६४७ में इसमें ३४ उद्योग भौर जोड़ दिये गये। इसकी मुख्य बातें 
निम्नांकित हैं :-- 

(१) रजिस्ट्री--इस अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों की रजिस्ट्री करवाना 
अनिवायं कर दिया गया । एक लाख ₹० की लागत की नई उत्पादन इकाई स्थापित 
करते समय लाइसेंस लेना आ्रावश्यक बना दिया गया । मौजूदा कारखानों के लिए भी 
६ महिनों, की अन्नधि में अवधि में लाइसेन्स लेना जहरी कर दिया गया। विस््तार-के-लिए भी 





के सम्बन्ध में शर्ते लगाई जा सकती हैं । इस प्रकार योजना-रहित श्र विवेकहीन विस्तारें 
रोकां. जा सकता है । 

(२) विशेष संगघन--१६५१ के अधिनियम के अन्तर्गत एक वेचद्रीय सलाहकार 
समिति (/ (लाप्र॥ 20ए509 (०प्ाण), विकास समितियाँ (728ए8- 
]07॥97४76 (?०0ए70॥$) एवं लाइसेन्स समिति (6 ॥,02॥9॥8 ("077770००) 
स्थापित करने के सुझाव दिये गये । 

(क) केन्द्रीय सलाहफार समिति-यह मई, १६४२ में स्थापित कर दी गई। 
इसमें उद्योग, श्रम एवं उपभोक्ता-बर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति उद्योगों की 
सामान्य समस्याओ्रों पर विचार करती है और रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के विशेष मामलों 
पर राय देती है ।- किसी उद्योग का सरकार द्वारा प्रवन्ध लेते समय भी इससे विचार- 
विंमर्श किया जाता है। * 

(ख) विकास समित्तियाँ ([26ए20एशाशां (00प्राणा$).. इंस अधिनियम के 
अधीन प्रत्येक उद्योग या सम्बन्धित उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने,: उत्पादन की किसमें 
सुधारने एवं प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए एक विकास समिति 
बनाने की व्यवस्था की गई। इन विकास समितियों में मालिकों; सजदूरों तथा 
उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ होते. हैं। 

इसे प्रकार की विकास समितियाँ ब्रिटेन में बहुत सफंल हुई हैं। भारत में भी प्रब 
तक कई.उद्योगों में विकास समितिरयाँ स्थापित की जा चुकी हैं 'जैसे चीनी ' उद्योग 
साईकिल उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योग, विजली उद्योग. भादिं 

आदि । इन समितियों के कार्य की सफलता उत्साहवद्धांक रही है। ये समितियाँ निजी 


रे 2 उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद 
ह . 


औद्योगिक नीति 


(ग) भ्रन्य - एक लाइयेन्स देने वाली सम्रिति भी स्थापित की जा छुकी है। यह 
समिति उद्योगों को स्थापना के क्षेत्र निर्धारित करती है और उनके श्राकार (928) 
- पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह भारत के भौद्योगिक ढाँचे के दोपों को दूर कर") 
रही है। केन्द्रीय सलाहकार समिति की एक उप-समिति नियुक्त की गई है जो लाइसेन्स 
देने वाली समिति के कार्य की जाँच करती रहेगी भ्रौर सरकार को लाइसेन्स देने के 
सामान्य सिद्धान्तों पर सलाह देती रहेगी। इस उप-समिति से_भविष्य में चहुत 
आशायें हैं । 

(३) जाँच और सजा--यदि किसी उद्योग का उत्पादन घटता जाता है या माल 
घटिया किस्म का बनने लगता है या मूल्य विशेष बढ़ जाति हैं तो सरकार उस उद्योग 
की जाँच करवाकर सुधार के भ्रादेण दे सकती है श्र यदि इन शादेशों की श्रवहेलना 
की जावे तो सुधार होने तक सरकार उस उद्योग का प्रवन्ध अ्रपने हाथ में ले 
सकती है 

मई १६५३ में यह अधिनियम प्रथम बार संशोधित किया गया। इसमें ४५ नये 
उद्योग शामिल किये गये | सरकार ने अपने हाथ में ज्यादा श्रधिकार ले लिये ताकि 
बह अपने प्रबन्ध में एक उद्योग को ५ साल से ज्यादा भी रख सके । इस सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सलंहिकार सं्मिति सें वृछ्धनों भी अनिवार्य नहीं माना गया भ्रौर उद्योग को 
अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अ्रवसर देना भी सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया । 

१६५६ में इस-अधिनियम में दूसरी वार संशोधत किया गया । इस बार यह ३४ नये 
उद्योगों पर लागू किया गया । इस प्रकार अब यह अधिनियम कुल ७६ उद्योगों पर 
लागू हो चुका है।. , 

निजी क्षेत्र के समथंकों ने कुछ बातों को लेकर इस अधिनियम की कठु आलोचना 
की है। (१) मौजूदा उद्योगों के लिए लाइमेन्स लेना अनिवार्य करना भनावश्यक 
हस्तक्षेप प्रकट करता है। लाइसेन्स देने में विलम्व झौर पक्षपात को भी शिकायत है । 
(२) उद्योगों की जांच और सरकारी प्रवन्ध में लेने की व्यवस्था पुलिस मनोवृत्ति का 
.' ्योतक है। परस्तु इस आलोचना के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि योजना रहित 
विकास को रोकने के लिए लाइसेन्स झ्रावश्यक है । किसी उद्योग का प्रवस्ध सरकार 
तभी लेगी जब प्रन्य सब उपाय असफल हो प्रसफल हो जावें और यह _कदम केन्द्रीय सलाहकार 
परिषद की सलाह से उठाया जायगा। सरकार विजी उद्योगों में अनावश्यक हस्तक्षेप 
नहीं करना चादती परन्तु उनको सरकार की सामाजिक और झाधिक नीति के दायरे 
में काम करना होगा । इस अधिनियम का नाम “विकास और नियमन” अधिनियम है 
स कि “नियंत्रण” अधिनियम । यह नामकरण भी इस उहंश्य का द्योतक है। उद्योगों 
के; लिए विकास समितियों का निर्माण उतको योजनानुसार उत्पादन के लक्ष्य भाप 
करने में सहायतो देगा ! 


उन्तीसवाँ अ्रष्याय 


नई श्रौद्योगिक नीति ॥ 
ग्रावश्यकता-- १६४८ की श्रौद्योगिक नीति ने ८ वर्षों तक कार्य किया। लेकिन 
१६५६ में इसमें संशोधन की अनिवायंता प्रतीत होने लगी। इसके चार कारण थे | 
()) प्रथम तो भारत ने १६५० में एक नवीन संविधान वनाया और स्वीकृत किया 
जिसमें कुछ मौलिक श्रधिकार जनता को दिये गये भ्रौर शासन के निर्देशक तत्त्व 
निर्धारित किये गये । उस संविधान की धाराप्रों के अनुसार श्रौद्योगिक नोति का होता 
आवश्यक समझा गया । (7) दूसरी बात यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो 
चुकी थी भ्रौर उसके अनुभव हमारे पास थे जिनको ध्यान में रखते हुए भारत में 
श्रौद्योगिक विकास करना. भ्रावश्यक हो गया । () तीसरे, भारत सरकार ने दिसम्बर 
१६५४ में श्राथिक नीति का उदंश्य समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना 
निश्चित कर दिया जिसमें सरकारी कार्यक्षेत्र बढ़ाना आवश्यक हो गया। (7९) चौथे, 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना श्रप्रेल, १६५६ से प्रारम्भ हो छुकी थी भौर इसमें श्राधारभूत 
एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया । वैसे भो यह उद्योग-प्रधान 
योजना .कहो गई है । इसलिए यह आश्रावश्यक हो गया कि एक नई औद्योगिक नीति 
घोषित की जाय जो बदली हुई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ हो और भारत के तीत्र 
श्रौद्योगीकरण में सहायक सिद्ध हो सके ७. 
नई नीति की विशेष बातें 
(१) बड़े उद्योग--नई भ्ोद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँठा 
गया है। इन श्रेणियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि इनमें राज्य_का किस 
रूप में एवं कितना स्थान होगा। प्रथम सूची (8॥०00]० 8) में १७१ उद्योग शामिल 
किये गये हैं जिनके भावी विकास की एकमात्र जिम्मेदारी सरकार पर होगी-।. लेकिन 
निजी साहसियों को अपने वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने दिया जोयगा और नई 
इकाइयाँ स्थापित करते समय सरकार : निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले सकेगी ताकि 
राष्ट्रीय हितवद्ध न हो सके । यदि निजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया तो सरकार पूजी 
में अ्रधिक भाग लेगी ताकि उस उद्योग की नीति निर्धारित कर सकेगी। यह श्रेणी 
१६४८ की नीति की प्रथम व्‌ द्वितीय श्रेणियों को मिला कर बनाई गई है। १७ 


१. प्रथम सूचो के उद्योग इस प्रकार हैं :--प्रस्त्र-शस्त्र, श्रणु-शक्ति, लोहा व इस्पात, 
लोहे व इस्पात की भारी ढलाई व तैयारी, भारी मशीनें, भारी बिजली के यन्त्र, कोयला 
व लिग्ताइट, खबिज तैल, कच्चा लोहा, मैंगनीज, क्नोम, जिप्सूम, गन्न्नक, सोत्ता एवं हीरे की 

जानें खोदना, ताँद़ा, सीस़ा, जस्ता, रांगा श्रादि की खानें खोदना व कच्चा माल सुधारना, , 
अख-धवित के उत्पादन से सम्बन्धित खनिज, हवाई जहाज बनाना, हुवाई यातायात, रेल 
यातायात, समुद्री जहाज बताना, टेलीफोन एवं इसके तार, तार एवं बेतार का सामान (रेडियी * 
ह्सोविग सेट छोड़कर) भ्ौर बिजली का. उत्पादन एवं वितरण। े 

५ ध् है रई 





ओौद्योगिक नीति - चद्७ 


उद्योगों को देखने से पता चलता है कि इसमें तीन प्रकार के आथिक कार्थों पर बल 
दिया है--सामाजिक श्र झाधार उद्योग, यातायात एवं खनिज पुदार्थ। भविष्प में 
इनका .विकास सरकारी क्षेत्र में ही करने की नीति भ्रपनाई गई है। वास्तव में इन 
तोनों का एकीकृत विकास (8697960 06५४९॥०ए॥7०॥) हुए विना ग्रौद्योगी- 
करण की सुहृद नींव नहीं डाली जा सकती है। इसलिये सरकार ने इन उद्योगों में 
अपना क्षेत्र बढ़ाने का निश्चय किया है जो तेजी से आथिक विकास के लिए उचित 
जान पड़ता है। लेकिन अ्रव राष्ट्रीयकरण की पहले वाली धमकी नही. रही है । 
उद्योगों की द्वितीय चूची ( 900607[6 8 ) में १२" उद्योग रक्खे गये हैं जो 
धीरे धीरे सरकार के अधिकार में लिए जायेंगे भर इस क्षेत्र में भी साथारणतया नये 
_ कारखाने सरकार द्वारा ही चालू किए जायेंगे । साथ ही साथ में निजी साहसियों को भी 
इन उद्योगों के विकास का अवसर दिया जायगा । वह चाहे व्यक्तिगत रूप में स्थापित 
करने का मौका हो भ्रथवा सरकार की साभेदारी में स्थापित करने का हो । इस सूची के 
प्रमुक्ष दद्योग खाद, मशीन हृल्स, दवाइपाँ, सड़क, समुद्री एवं सड़क यातायात म्रादि हैं। 
बाकी के सब उद्योग तृतीय श्रेणी में रवखे-गग्े' जिनका विकास सामान्यतया 
निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया लेकिन सरकार चाहेगी तो इस क्षेत्र में भी प्रवेश 
कर सकेगी । सरकार यातायात, शक्ति व अन्य सेवान्नं का विस्तार करके या उचित 
राजकोपनीय नीति अपना करके इस क्षेत्र में आने वाले उदच्योग-पत्रियों को मदद 
पहुँचायेगी निजी क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएँ भ्रदान की जायेंगी विशेषतः सहकारी ढंग 
पर चलाए गये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा । राज्य इन उद्योगों के शेयर या 
 डिवेन्चर खरीद कर पू'जी लगाने को भी तैयार रहेगा। परन्तु निजी क्षेत्र को राज्य 
की आप्रिक जोर सामाजिक _तीति के श्रधीत और राज्य के नियन्त्रण में कार्य 
. करना होगा। | 
उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँठे जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे एक दूसरे 
से पूरणंतया भ्रलग -प्रलग रहेंगी वहिकि विभिन्न श्रेणियों से सावंजनिक व निजी कक्ष त्रों का 
गहरा मेल जरा स्थार्पित किया जा सकेगा। सरकार ब्रावइयकता होने पर तीसरी श्रेणी 
का कोई उद्योग भी चला सकती है और निजी उद्योग को अपने लिए या गौण 
उपज के झूप में पहली श्रेणी की चीजें बनाने दी जा सकती हैं। इस प्रकार यह्‌ नीति 
ज्यादा व्यावहारिक व लोचदार हैं और देश के नियोजित आथिक विकास के लिए 


बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । 








._१. दूसरी सूची में उद्योग होंगे :--छोटे खनिजों को छोड़कर श्न्य खनिज पदार्थ)! 

- अल्मुनिय्रम एवं अनोौह घातुए जो प्रथम सुची में नहीं हैं मशीन, हृल्स, फेरो-अलोयज एवं 
हल स्टील, रामावनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, दवाइयाँ, खाद, कृत्रिस रबर, कोयले 
का कार्वोनाइजेशन, राप्तायनिक घोल, सड़क यातायात एवं समुद्री यातायात । 


४६८ उन्तीसवाँ अ्रध्याव 


(२) कुटीर झौर छोटे उद्योग--१६५६ की नीति में कुटीर एवं छोटे उद्योगों को 
विकसित करने पर पुनः जोर दिया गया है। देश में रोजगार बढ़ाने, राष्ट्रीय श्ाय का 
ज्यादा समान वितरण करने एवं पृ जी व चः वितरण करने एवं 9 जी व चतुराई का अधिक उपयोग करने के लिए 
घनका महत्व स्वीकार किया गया है। छोटे उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति बढ़ाने 

लिए कुछ प्रभावी उपाय भी सुझाये गये हैं। सरकार वई पमाने के उल्लादन और 
छोटे पैमाने के उत्पादन में सहयोग स्थापित करेगी । उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए कुटीर एवं छोटे पंमाने के उत्पादन पर विशेष ध्याव दिया जायगा। 
इनके विकास के लिए बड़े पैमाने के उत्पादन पर सीमा निर्धारित की जायगी और इन्हे ह 
प्रत्यक्ष आथिक सहायता दी जायगी । छोटे पंमाने के उद्योगों को इतना शक्तिशाली कर ' 
देना होगा ताकि वे अपने पैरो पर खड़े हो सकों और हमेशा सरकार की ही सहायता के 
लिए न तरसते रहें | श्रौद्योगिक बस्तियों के विचार का समर्थन किया गया है । विजली 
की सहायता से इन उद्योगों को यदि सहकारी संगठन के आधार पर चलाया जायेगा 
तो इनकी प्रगति हो सकेगी ) इस प्रकार नई श्रौद्योगिक गीति में छोटे उद्योगों के विकास 
के लिए निश्चित उपाय सुझाये गये हैँ जिनको अपना कर भारत के प्रोद्योगिक ढंत्ति में 
इनका स्थान सुदृढ़ किया जा सकेगा ॥ 

(३) पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास :--सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रौद्योगिक 

. विंकास पर विशेष ध्यान देगी ताकि देश में औद्योगिक विकास की हृष्टि से प्रादेशिक 
यातायात की सुविघायें बढ़ायेगी ताकि मौका पड़ने पर कारखाने भी स्थापित किये जा 
सके । इस भकार प्रत्येक क्षेत्र में खेती और उद्योगों का संतुलित विकाप्त किया जा 
सकेगा । 

(४) करचारियों का प्रशिक्षण :--१६५६ की नीति में प्राविधिक एवं प्रबन्ध 
तदर्थ सरकारी सेवाओं के विशेष वर्ग बनाने, प्रशिक्षाथियों की संख्या बढ़ाने भ्रोर्ि विखे- 
विद्यालयों व अन्य संस्थाओं में प्रबन्ध विशेषज्ञों की शिक्षों का सुझाव दिया गया है । 

(५) झोद्योगिक शान्ति--औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शान्ति झावद्यक 
है। अतएव नई झ्ौद्योगिक नीति में १६४६ को नोति की तरह श्रमिकों को विकास 
में साकेदार मान कर उनको प्रवन्ध में हिस्सा देकर तथा अन्य तरीकों से झ्ौद्योगिक 
सम्बेन्धों के सुधारने पर जोर दिया गया है । 

(६) विदेशी पूंजी--भारत को विदेशी पूजी के प्रति नीति प्रधान मंत्री ने ६ 
अप्रैल १६४६ को विस्तार से प्रकट की है। श्रतएव उसको नई औद्योगिक नीति में 

दोहराया नहीं गया है । स्मरण रहे कि उस नीति में विदेशी पूजी को भारतीय पू जी 


के समान मात कर भारत के आथिक विकास में भाग लेने का निमंत्रण दिया 
गया है। 


भोद्योगिक नीति हे ६8 


१६४८ भौर १६५६ के प्रस्तावों की तुलना - 

उपयुक्त विवरण को ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि १६५६ की नई 

आ्रौद्योगिक नीति १६४८ की नीति से सर्वथा भिन्‍न नहीं है वल्कि उसी का एक 

विकसित रूप-मात्र है। दोनों प्रस्तावों में एकता दिखाई देती है। दोनों का श्राधार 

भारत में “मिश्रित प्र्थ-व्यवस्था' ही स्थापित करना है। हाँ इस मिश्रण में नई नीति के 

अनुसार सरकार का क्षत्र बढ़ जायगा और हम समाजवाद की ओर अग्रसर हो 
सकेंगे । 

विभिन्नतायें--दोनों नीतियों में मुख्य अन्तर निम्मांकित हैं :--- 

, -, (१) नई नीति में उद्योगों को ३ श्रेणियों में वाट गया है जबकि १६४८ की 

नीति में इन्हें ४ भागों में वादा गया था। नई नीति के उद्योगों की प्रथम श्रेणी वास्तव 
में पुरानी नीति की पहली झौर दूसरी श्रे शियों को सिलाकर ही बनी है । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि भविष्य में खनिज उद्योग, यात्तायात एवं सामरिक और श्ाधार 
उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार अपने कंधों पर लेना चाहती है जो तेजी से 
श्रौद्योगीकरण के लिए श्रावश्यक है ) 

(३) नई नीति में राष्ट्रीयकरण का भय नहीं है जब कि पुरानी नीति में दुसरी 
श्रेणी में राट्रयकरण की धमकी दी गई थी । अतः नई नीति के अनुसार निजी, क्षेत्र 
को कार्य करने के लिए उचित सुविधायें दी जायेंगी । उनको वित्तीय सहायता प्रदान 
की जायेगी और सहकारी संगठन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा | इस 
: भ्रकार प्रकार निजी क्षेत्र को देश के झाथिक विकास के कार्य में हित्सा बंदानें का 
है भोका देगी भर उन्हें इस कार्य में पुरी मदद देगी । परन्तु निजी क्षेत्र को सरकार 
... की श्राथिक और सामाजिक नीति के भ्रस्तगत कार्य करना होगा । इस प्रकार नई नीति 

' पुरानी की अपेक्षा भ्रुविक व्यावहारिक, लोचदार और रचनात्मक, है जबकि पुरानी 
नीति नकारात्मक, और सिद्धान्तवादिता की ओर भुकी हुई थी । 

. , (३) इसमें कुटीर व छोटे उद्योगों के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये 
'गसे हैं जिनको अपनाने से ही वे पनप सकते हैं। 

(४) इसमें देवा के क्िभिन्न भागों में आऔद्योगीक रण की-हष्टि-से-समानता लाने पर 
वल दिया गया है । है, 

(५) इसमें प्राविधिक भर प्रबन्ध अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया 
क्योंकि इनके अ्रभाव में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का चलाना और निजी क्षेत्र के उद्योगों 
का, नियमन संभव नहीं हो सकता । 

कर . १९५६ की औद्योगिक नीति की समालोचना 
. नुई औद्योगिक नीति, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा झुका है हितीय योजना में 
तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग तैयार करने के लिए उपयुक्त है। इसमें सार्वजनिक एवं, 
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निजी दोनों छेत्रों का महत्व माना गया है । लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ने के कार्य- 
॑[ाणणणणाफ 
क्रम निर्धारित किये गये हैं | इसमे उद्योगपतियों मे नई श्रौद्योगिक्‌ नीति की भी 
आलोचना की है श्रीर इसकी सफलता में संदेह प्रकट किये हैं। विश्व बेंक के अध्यक्ष 
प्री यूजीन ब्लेक ने भी इस नीति की आलोचना की है और कहा है कि निजी क्षेत्र को 

विकास का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए । 

सरकार के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र को देखकर निजी क्षेत्र वालों को अपना भविष्य 
निराशाजनक प्रतीत होने लगा है। लेकिन उनका ऐसा सोचना निराधारं है क्योंकि 
उनको भी काम करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है। उन्हें सरकार के साथ 
सहयोग करना चाहिए। सरकार को भी , चाहिए कि वह_ निडी क्षेत्र को योजना के 
लक्ष्यों तक पहुँचने में पुरो-पूरी मदद दे । अतः दोनों तरफ से दृष्टिकोश के परिवतंन की 
आवश्यकता है । रु 

हमने राष्ट्रीयकरण को सिद्धान्ततः नहीं माना है। हम बिना सोचे समझे राष्ट्रीय- 
करण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हित में श्रावश्यक हुआ तो राष्ट्रीयकरण 
करने में हिचकंगे भी नहीं । अ्रतः हमारी नीति व्यावहारिक होगी और उसमें पर्यात्त 
ज्ोच होगी । हमारे प्रधान मंत्री ने कई वार यह दोहराया हैँ कि सरकार अपने साधन 
पुराने उद्योगों को लेकर और उनका मुझावजा देने में नही लगा देगी बल्कि सगे , 
कारखाने खोलेगी ताकि देश में उत्पादन, भ्राय, रोजगार आादि बढ़े । देश में इतने 
प्रौद्योगिक काय॑ करने पड़े हैं कि उन्हें सरकार एवं प"जीपति दोनों करें तो भी बहुत 
कुछ करता.रेप रह-जाता है। इसलिए सरकार का नई दिश्षाओं में बढ़ना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में ध्यान से देखने से पता लगता है कि सरकोर ने 
अपने लिए वे ही क्षेत्र तो लिए हैं जिनमें ; 

(क) विज्ञात्र पू जी की श्रावश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था करना निजी क्षेत्र की 
शक्ति से परे था 


(ख) जिसमें जोखिम ज्यादा होने से साधारणतया उद्योगपति तुरन्त झ्रान तुरन्त आना पसन्द 
नहीं करते ह 


(ग) जो सावंजनिक सेवा की दिक्षायें थीं जिनमें सरकार का रहता राष्ट्रीय हिंत 
में आवश्यक था 


(ध) राष्ट्र के तीन दीद्योगीकरण की नींव हृढ़ कर गीकरण को नींव दृढ़ करने के लिए आधारभूत व मूल 


उद्योगों का विकास पूजीपतियों के क्षेत्र में छोड़ा जाना उचित नहीं रहता । अतः हम 
सरकार को वर्तमान नीति को उचित समझते है क्योंकि यह व्यावहारिक है और कोई 


सिद्धान्तवादी नहीं है। लेकिन नई नीति की सराहना करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण 
अपनाने की आवश्यकता है और देश में नियोजित श्र्य-व्यवस्था की मांग पहचानना 
प्रनिवाय है। 80 के: तक ह 
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क्यों नई श्रोद्योगिक नीति भारत का औद्योगीकरस्प कर सकेगी ? 

वाक्ष्व में इस सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना अनावश्यक है । इस विपय में न तो 
आश्ावादी होना चाहिए शभ्ौर व निराशावादी ही होना चाहिए। नई ओौद्योगिक नीति 
की सफलता था विफलता हमारे हाथों में है । यदि भारत के उद्योगपति नया दृष्टिकोश 
अपनावें, मजदूर को उत्पत्ति में साफेशदार समझने लगें और सामाजिक हित _को 
व्यक्तितत मुनाफे से ऊपर मानें तो बहुत कुछ समस्‍यायें हल हो सकती है। साथ में 
सावंजनिक क्षेत्र में भी कार्यकुशलता के स्तर ऊंचे करने की भ्रभी सम्भावनायें बाकी 
पड़ी हैं। अतः सरकार को प्राद्योगिक शिक्षा का प्रचार करके एवं प्रवन्ध श्रादि ठीक 
करके सरकारी उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इस 
प्रकार निजी क्षेत्र का नया दृष्टिकोश एवं सावंजनिक क्षेत्र की अधिक कार्यक्षमता देश 
को श्रागे बढ़ा सकते में समर्थ हो सकते हैं। सच पूछा जाय तो सांबंजनिक क्षेत्र 
(2फ9[6 5९००३) व निजी क्षेत्र (शएक४४७ 580०(07) दोनों को सामाजिक 
क्षेत्र (७00 5९८०7) के रूप में काम करना चाहिए। इनमें कोई जन्मजात 
विरोध नहीं है । ये एक दूसरे के पुरक हो सकते हैं श्र होता भी चाहिए। तभी 
भारत में प्रौद्योगिक विकास हो सकेगा | यदि निजी क्षेत्र ने अपने हृष्टिकोश में आवश्यक 
परिवर्तन कर लिया तो भारत में इसका स्थान सुरक्षित है अन्यथा बढ़ते हुए सावंजनिक 








क्षेत्र के सामने इसका टिकना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायगा | अ्रत; नई 


औद्योगिक नीति की सफलता हमारे प्रय॒त्नों पर ही निर्भर करेगी । 
सन्दभ श़न्थ 
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कु, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सभी उत्पादन के कार्यों के लिंए पृ जी की आवश्यकता 
'हँती है। पू'जी ही उद्योग का प्राण होती है१ उद्योग स्थापित करते समय पूजी की 
झ्ावश्यकता होती है, इसको चलाने के लिए पू'जी आवश्यक है भ्ौर इसमें समय-समय 
पर विस्तार (सहशा&ं0॥) करने के लिए भी पूजी आवश्यक होती है। एक उद्योग 
की पू'जी की आवश्यकता को साधारणतया दो भागों में वाँटा जाता है :-- न्‍ 

(१) भ्रचल या स्थायी पूंजी (3]00(८ ((धज80)-- नया उद्योग प्रारम्भ करते 
समय भूमि, मकान, मशीनें, भन्य यंत्र व औजार खरीदने के लिए स्थायो रूप में पू जी 
की आवश्यकता होती है। चालू उद्योगों को भी आवश्यक परिवर्तन, सुधार व विस्तार 
कार्यों के लिए स्थायी पूंजी की जरूरत होती है । इस प्रकार की पूंजी को भ्रचल्न या 

स्थायी पू'जी कहते हैं । 

(२) चल पूंजी या कार्यशोल पूंजी (शैणात्राह 08श/0)--जों इजी 
कच्चा माल खरीदने, मजदूरी छुकाने, माल की बिक्ती के सम्बन्ध में श्रावश्यक विज्ञापन 
“झ्रादि करने एवं दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है उसे चल या कार्यशील पूजी 

कहते हैं। औद्योगिक वित्त में हम चल एवं अचल दोनों प्रकार,की पूंजी की पूर्ति के 
साधनों का अध्ययन करते हैं। यह अव्ययन दो भागों में बॉटकर किया जा सकता है--< 
(१) बड़े पैमाने के उद्योगों की वित्तीय समस्‍यायें, (२) छोटे एवं मध्यम आवगर के 
उद्योगों की वित्तीय समृस्याये । ४, ४ 
हम प्रारम्भ में बड़े पंसाने के उद्योगों के लिए उपलब्ध पू'जो के साधनों का वर्णुत 
करेंगे भ्रौर है के बाद छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था का वर्णान किया जायगा । 
०५ ५ ४९ #- बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय साधन 
स्वतंत्रता प्राप्ति तक घड़े पैमाने के कारखानों_ के लिए पूजी की सुविधायें बहुत 
कस थीं। लेकिन पिछले वर्षो में भारत में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास एवं  '८ औद्योगिक विकास एवं वित्त 
निगम स्थापित किये गये हैं. जिन्होंने उद्योगों के लिए वित्त की कमी को दूर करने का 
मरसक प्रयल किया है और कर रहे है ताकि भारत ओदोगिक दृष्टि से एक शक्तिशाली 
राष्ट्र वन सके | न दर ह 
पहले झेयर एवं डिवेन्चर ($]0865 शत 706027 765), सावंजनिक जमा - 
(0७०॥० ॥2०90आं(5), प्रवन्धअभिकर्ता (/शयावड्वा।8 8०79) एवं 
ड्७२ 


झौद्योगिक वित्त-व्यवस्था ४७३ 


ब्यापारिक बेंक ही उद्योगों को पूजी प्रदान करने के साधन थे। इनका संक्षिप्त वर्णन 
नीचे दिया जाता है :-- 300४८००७ ०९ ॥०// करन (/का०ाए८ 
(१) शेयर (8]97/29) - एक कम्पनी कई तरह के शेयर निकाल सकती है, जैसे 
साधारण शेयर (0तागरक्चाए ऑी8/23), पूर्वाधिकार शेवर (शि5िशाए6 
'#085) एवं अस्थगित शेयर (06760 $॥865) | ये शेयर विनिय्ोगकर्ताओं 
की विभिन्न प्रकृति के कारण निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वाधिकार शेयर 
. पारी एक निश्चित लाभाश सबसे पहले प्राप्त करते है भीर पू'जी वापिस करते समय 
भी पहले इनका श्रधिकार होता है। साधारण शेयरघारियों को लाभ में हिस्सा इनके 
वाद मिलता है। इतका हिस्सा लाभ की माना के साथ-साथ बदलता रहता है। 
 आस्थगित श्षेयर प्रायः कम्पनी के संस्थापक्रों को दिये जाते हैं। साधारण शेयरघारियों 
को एक निदिचत दर पर लाभांश देने के बाद जो लाभ बचता है उसमें से इनको हिस्सा 
मिलता है। अत्यधिक लाभ वाले वर्षो में इनको बहुत बड़ा लाभांश मिलता है अन्यथा 
इनका हिस्सा कम होता है। भारत में आजकल साधारण (/एर॒वं पूर्वाधिकार शेयरों का 
ही ज्यादा प्रचलन है। 
एक कम्पनी श्रपनी श्रधिकृत पूंजी (#पा077260 (2७0) से ज्यादा के 
शेयर नहीं निकाल ख़कती हैं । यदि इंसमे ज्यादा प्रूजी की आवश्यकता होती है तो 
ऋणणु-पतन्र (060"7ए765) चलाये जाते हैं । 
(२) ऋण-पत्र ( 060070765 )--ऋण-पत्र बेचकर पूंजी इकट्टी करता भी 
: कम्पनियों की पूंजी का एक महत्वपूर्ण साधन है | इसमें कम्पती को व्याज देना पड़ता 
है। ऋशा-पत्रधारी कम्पनी के ऋण दाता ((360॥6079) होते हैं, जो -विनियोगकर्ता 
जोखिम से बचना चाहते हैं लेकिन साथ में _व्यांज की एक निश्चित दर से ही संतुश 
रहना चाहते हैं, उनके लिए ऋण-पत्र वहुत सुविधाननक होते है। प्राय: ऋणा-पत्रों 
के पीछे किसी सम्पत्ति की जमानत होती है ताकि भुगतान करने की स्थिति में उस 
विशेष सम्पत्ति को बेचकर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। भारत में कई कारणों 
से ऋण पत्र निर्मित करता लोकप्रिय तहीं हुआ है । भ्ौद्योगिक कम्पनियों की - सफ- 
लता से जनेता में इनके प्रति विश्वास नहीं जम पाया है ऋण -पत्र चलाने वाली 
अपनी को वेंक सन्देह की दृष्टि से देखते है क्योकि उस क्योंकि उसकी संपर्ति का कुछ भाग ऋणा- 
क्त्रों के लिए फिरवी रख दिया जाता है /ल्सा-पत्र निगंमन की शर्ते विशेष श्राकक 
नहीं बचाई जातो हैं ॥ विदेशों में ऋण-पत्र खरीदने वालों को रियायती दर पर साधा- 
रण शेयर उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है 
“इसके अज़ावा यहाँ ऋण-पत्नों पर ऊँचा.व्याज देना पड़ता है। ऊँची स्टाम्प दर होने- 
से इनका हस्तानांतरण मेहगा हो जाता है जिससे उसका स्वत्तत्त्र वाजार नहीं बन पाता . 
है। इन कठियाएयों को दर करके भारत में: ऋणा-पत्रों का प्रचलन -बढ़ायाः जाना 





छ्श्र्प्ट 


तीसवाँ अध्याय 


चाहिए । इससे कंपनियों को आवश्यक विस्तार कार्यो के लिए पूजी व कार्यवाहक 
पूृ'जी उपलब्ध हो सकेगी । 
(३) सार्वजनिक जमा (?ध०॥0 ]0690श5)--भारत में बेंकों के .विकास से 
पहले उद्योगों का विकास हुआ । अवः जनता श्रपनी बचत कारखातों में जमा कराना 
उचित मानती थी । अहमदाबाद व बम्बई में सूती कपड़े की मिलों में इस प्रकार की 
जमा का प्रचार देखा गया है। इस जमा का प्रयोग चल पूंजी (फएणाॉएंगएए एछएं- 
(8) के रूप में किया जाता है। जमा पर व्याज मिलता है । उचित समय पर सूचना . 
देकर जमा की रकम वापिस निकाली जा सकती है। यह साधन जोखिम से भरा हुआ 
है क्योंकि जनता का विश्वास 55 जाने पर वह अपनी जमा की माँग करती है जिससे 
कम्पनी की वित्तीय स्थिति डाँवाडोंल हो जाती है। इस प्रकार की जमा को अच्छे. 
मौसम का मित्र' कहा गया है। अतः यह साधन सुरक्षित नहीं माना जा सकता है । 
पक्त ब्रबनन्ध अ्भिकर्ता (४०४8 /.2०॥8)--भारत में प्रवन्ध-अभिकर्ता 
अवल व चल (560 7 श/०ातं)8 ) दोनों प्रकार की पूंजी प्रदान करते 
रहे हैं। ये शेयर व ऋण॒-पत्र स्वयं खरीदते-हैं श्र अपने .घित्रों व संबंधियों से खरीद- 
वाते हैं। इनकी गारन्टी पर बैंक ऋण देते है । इनके नाम से शेयर व ऋण-पत्र विकते 
हैं । इस प्रकार प्रवन्ध-अभिकर्त्ता अ्रपने प्रबन्ध में रहने वाली कम्पनियों के लिए आव- 
इप्रकता के समय पूजी की व्यवस्था करते रहे हैं। लेकिन इस प्रथ। में कई दुर्ग भाने 
/से इस पर कठोर नियन्नण लगा दिये गये है । कंपनी अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत 
इस प्रथा पर काफी प्रबन्ध लगाये गए हैं। १५ अगस्त, १६६० के परचात्‌ कई क्षेत्र 
से प्रबन्ध-प्रभिकर्ता हटा दिए जायेंगे। भविष्य में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही 
प्रवन्ध-प्भिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे। एक प्रवन्ध-अ्रभिकर्ता १० से ज्यादा कंपनियों 
का प्रबन्ध नही कर सकेगा। इस प्रकार भविष्य में पू'जी के साधन की दृष्टि से 
इसका महत्व बहुत कम रह जायगा | 

4७ (५) ग्यापारिक वेंक ((०णाप्रह्एंधा 8/प्रौा7४)--भारत के व्यापारिक बेक ' 

(008६ को अल्पकाल के लिए कार्य-शील पूजी की सुविधा देते रहे हैं लेकिन दीर्घ॑- 
लेके लिए उधार देने की स्थिति में नहीं हैं। इनके पास श्रल्पकाल के लिए जमा 
झाती है। भ्रतः ये दीर्घकालं के लिए पर्यात् पुजी कहाँ से उपलब्ध कर सकते है। 
भारत में अत्पकालीन बेंक-ऋण माल की जमानत पर दिये जाते हैं। हमारे देश में 
अभी तक श्रौद्योगिक बैंक नही हैं। श्रत: बड़े उद्योगों को दीघकालीन ऋरशा की, सुविधा 
बैंकों से नहीं मिल पाती है। व्यापारिक बैंक श्रभी तक अन्तिरिः रेके व्यापार में ही -अपनी 


पूजी लगाते रहे हैं। व्यापारिक बेंकों को श्रौद्योगिक वित्त प्रदान करने में ज्यादा रेचि 
दिखानी चाहिए । 


' उपयु क्त,विवरण से स्पष्ट होता है कि, भारत में स्वतत्वता प्राप्ति के समय, तक ऐसी 


- दस्स- 


औद्योगिक वित्त-व्यवस्था ड७५.. 


संस्थाओं का अभाव था जो पर्याद मात्रा में बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय-व्यवस्था कर 
सकें । हर्ष का विषय है कि स्वृतस्त्रता मिलने के बाद से राष्ट्रीय सरकार श्रौद्योगिक 
वित्त-वयवस्था सुधारने में काफी सफल हुई है । कई सरकारी अथवा सरकारी 
सहायता व समर्थन प्राप्तननिगम बनाये हैं जो श्रौद्योगिक-वित्त प्रदान करने के अलावा 


श्रौद्योगिक-विकास में भी मदद देते हैं 59.0०.- तप) 
कं. भी मदद देते हैं (0०00 मे अ++ | 


' श्रौद्योगिक वित्त-निगम (फातेप्रषतावश निंछझघारएछ७ (00790-809 ० ]एतॉं&) 

स्वतत्त्नता प्राप्ति से पूर्व भारत में औद्योगिक वित्त की सुविधायें बहुत कम थीं । 
देश में कोई औद्योगिक बेक ([ता57 97 उश्या]() नहीं था । विनियोग द्वस्ट एवं 
निर्गंम-गृह ([5596 ॥00525) भी नही थे । व्यापारिक बैक उद्योगों की दीघ॑-कालीन 
: पूजी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते थे । ऐसी परिस्थिति में यह बहुत आवश्यक 
था कि कोई ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो उद्योगों की दीर्घकालीन_ या अस्थायी 
पूजी का प्रबन्ध कर सके। केन्द्रीय बेकिंग जांच समित्ति ने भारत में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समित्ति ने भारत में एक श्रौद्योगिक वित्त 
निगम की स्थापना का सुझाव दिया था। यह सुझाव वर्षों तक कार्यालित न किया जा 
सका स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरूत वाद संसद के अधिनियम के अन्तर्गत १ जुलाई, १६४८ 
से श्रौद्योगिक वित्त निगम (06 05079] सिंगरक्ाए8 (/एण३०/४00ा) की स्थापना 
को ग़ई। यह एक शेयर-घारियों का निगम है । इसके शेयर केन्द्रीय सरकार, रिजर्व 
वेंक, अनुसूचित बैंकों, जीवन-बीमा निगम व भ्रन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे गये 
हैं। शेयरों पर भारत सरकार ने गारन्टी दी है । * 

निगम का कार्य-क्षेत्र-यह निगम सावंजनिक कम्पनी या सहकारी संस्थाश्रों को 
दीधेंकालीन ऋणरा देगा जो भारत में रजिस्टर हुई हैं श्रौर जो माल के परिनिर्माण 
([?//00959॥78) या निर्माण ( 'शशध्धाप0 7७ ) या खान खोदने या बिजली के 
उत्पादन या वितरण या श्रन्य किसी प्रकार की शक्ति ( 20: )ल्‍उत्पन्न करने से 
संबंधित हैँ । इन कम्पनियों में समुद्री, जहाज की कंपतियाँ भरी शामिल कर ली गई हैं । 

इस प्रकार निगम के क्षेत्र में निजी कंपनियाँ ( थरिए&6 (0एा0७॥68 ), 
साकेदारी, एकाकी उत्पादक ( 80[6 [200 06७78 ) एवं छोटे उद्योग शामिल नहीं 
हैं। सरकारी उद्योगों को भी इस निगम से पूंजी नहीं मिल सकेगी । अ्रतः निगम 
केवल सावंजनिक कंपनियों ( ?पजीए [शोणां८टत (०7047४ॉ०5 ) व सहकारी 
संस्थाओं को जो उपयुक्त कामों में लगी हुई हैं, दीधंकालीन ऋण प्रदान कर सबेगा । 

वित्तीय सहायता के रूप--मिगम को सिम्न तरीकों से वित्तीय सहायता प्रदान 
करने का श्रधिकार है :--- 

(धर) औद्योगिक कंपनियों ने खुले बाजार से जो ऋण लिये हैं उन पर यह गारन्टी 
दे सकता है । ऐसे ऋणों की प्रवधि २५ वर्ष तक की हो सकती है । *' 


७ ६ ड़ त्ती सर्वाँ अध्याय 


(प्रा) यह २५ वर्ष तक का ऋण स्वयं दे सकता है अथवा कंपनियों के ऋगनयत्र 
भी खरीद सकता है। 

(३) यह कंपनियों के स्टॉक, पोयर, बंधक-पत्र ( 50005 ) या ऋण पत्रों का 
प्रभियोपन ( (6०' श्शतधाष्ट ) कर सकता हैं। लेकिन अभिगोपन की तारीख 
से ७ वर्ष की अवधि में इनका बेचा जाना झनिवाय होगा । 

१६५७ से निगम को आयातकर्तात्रों को विलम्बित भुगतान पद्धति (98760 
.0297702॥$) के सम्बन्ध में भी गरारन्टी देते का अधिकार दिशा गया है । यदि कोई 
आयातकर्ता विदेशों उत्पादक से मशीनें आदि खरीदने का इन्तजाम कर लेता है 
तो निगम गारल्टी दे सकता है ताकि विदेशी वस्तुएँ उधार मिल सकती हैं । 


(.. लिगम की पूंजी के स्रोत 


(80ए7०९४ 6 [िंग्रष्प्र०७ [एए पा& (०7ए०-४४०॥) 
(श्र) शेयर पूंजी :--निगम की अधिक्ृत पूंजी १० करोड़ रु० की है जो ५००० 
२० प्रति शेयर के हिसाव से २०,००० पूर्णु-परिदत्त (एाए एकांत ७७) शेयरों में 
वेंटी हुई है। अभी तक केवल ५ करोड़ रु० की पूजी निरगंमित की गई है जो १०,००० 
शेयरों में विभाजित है ।* ३० जून १६४५८ को ये शेयर इस प्रकार बेढे हुए थे :-- 


प्रंशधारी शंशों फी संख्या 
१. केन्द्रीय सरकार हे २००० 
२. रिजवं बेंक २०४४ 
३. अ्नुसूचित्त बेक २,४०५ 
४. बीमा कम्पनियाँ, विनियोग ट्रस्ट 
पल शल्य वित्तीय संस्थायें. २,५६८ 
५. सहकारी वेंक ६४३ 
; कुल १०,००० 





१६५६ में जीवन-बीमा-निगम बनने के बाद चौथी श्रेणी के २,५६८ श्रंश्ञों में से 
१,३४६ शेयर उसके हिस्से में श्रा गये हैं । इस प्रकार श्रब नियम के शेयरों पर सरकारी' 
अधिकार बढ़ गया है। वैसे प्रारम्भ में शेयरों का वितरण इस प्रकार सोचा गया था 
केन्द्रीय सरकार व रिजर्व बैंक में प्रत्येक को २००० शेयर, अनुसूचित बैंकों को २५०० 
बीमा कम्पनियों श्रादि को २५०० और सहकारी बेंकों को १००० शेयरों का पारस्परिक 
वितरण अधिनियम के अन्तर्गत बदला जा सकता है, इसीलिए ३० जून, १६५ 
उपयुक्त स्थिति सम्भव हो सको थी | कट ५५५, 9 ८ज०9४फ के * थी १३) 


३, वातरह्ताएंतवा ए९एतातकाए की ।5त4० 


ध 


शोद्योगिक हर वस्था ह्ु२८छर पा छितप॑ & बज 
/ 8 लकभीोष इश्चन्नाष ४५. 
प्मपा एव पा: | ब्रज 20०५ ५्व्पी दुब्+ शपि 60 ०प ए- गै दपक्छो कि 


(प्र) वन्धक पत्र (30708) व ऋणं-पत्र (060श/7[प728) :--निगम को 
प्रारम्भ में परिदत्त पृजी व रिजव कोप के ५ गुने तक के बन्धक-पत्र व ऋश-पत्र 
निर्मित करने का अधिकार दिया गया था जो बाद में (१६५७ में) १० थुुने तक कर 
दिया गया। नवम्बर १६५७ एवं नवम्बर १६४८ में निगम ने क्रमशः ४५६ करोड़ रू० 
ओऔर ४३८ करोड़ रुपए के बन्धक-पत्र निर्ममित किये थे। माचे २७, १६४६ को 

१६९७५ करोड़ २० के बन्धक पत्र वकाया ,(0प8(800॥7£) थये। ऋश-पन्नों के 
मूलघन व व्याज पर केन्द्रीय सरकार की गारन्दी होती है ।' 

४2६) रिजवं बेंक से उधार :--श्रौद्योगिक वित्त मिगम अधिनियम की घारा २१ 
(३) (बे) के अनुसार तिगम रिजवे बेंक से १८ महीने तक के लिए ३ करोड़ ₹० तक 
की रकम उधार ले सकती है | इस घारा के अस्तर्गत माच॑ २७, १६५६ को ६४ लाख 
रुपये निगम ने रिजवे वेंक से उधार ले रकखे थे ॥१ 

(६) जमा (2070आ5) :--निगरम_१० करोड़ रुपये तक की जमा कम से कम 
५ वर्ष तक की अवधि की स्वीकार कर सकता है । यह जमा आम जनता, राज्य 
सरकार एवं स्थानीय संस्थाञ्रों को हो सकती है। श्रभी तक निगम ने कोई जम्मा प्राप्त 
नहीं की है । 

(उ) केख्रीय सरकार से उधार :--निगम भारत सरकार से भी कर्ज ले सकता 
है । हितीय पंच-वर्षीय योजना में निगम को उधार देने की राधि_२२"२५ करोड़ रु० 
रबखी गई थी जिसमें से ३१ मार्च १६५६ तक १३ करोड़ रु० की राशि काम में ली 

' जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने _?, 6, 480 कोप में सै १० करोड़ रु० का 
ऋषणा, देने का आश्वासन दिया है । 
. (») विविध :--निगम विदेशी मुद्रा में उघार लेने का भी अधिक़ारी है। ऐसे 
ऋषणों पर भारत सरकार की गारन्टी होगी ! एक विज्येप रिजब॑ कोष भी बनाया गया 
है जिसमें के-त्वीय सरकार व रिजर्व बेंक का लाभांश जमा किया जायगा जत्र तक 
कि इस कोप की राशि ० लाख रु० तक न ने हो जाय | ह श्र 2०02 रा 7०/)] 


बढ़ जायेंगे |४ | 7०-68 ५ हक सके री 
+ नियम का प्रबन्ध व कार्य-परणाली पितगर्म का प्रवन्ध १२ संचालकों के एक 
मण्डल द्वारा होता है । ३ संचोलक केद्दीय सरकार के भनोत्रीत, रे रिजव बैंक के 


मनोनीत ६ भ्रनुसूचित श्र बैंकों व अन्य संस्थाश्रों दारा निर्वाचित एवं एक प्रवन्ध संचालक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं । प्रबन्ध संचालक कार्यकारिशी समिति का भ्रध्यक्षे 


होता है जिसमें ४.संचालक और होते हैं । 
ऋण लेने बाली कम्पनी प्रार्थना-पत्र में विविध वातें स्पष्ट करती है जैसे तिमित 


माल का स्वरूप, कारखाने की स्थापना का स्थान, चक्ति की व्यवस्था, माल की भावी 


7. एक्क०ए 9 एचपावाएंए ढ शिाशाएंए, 958-59 एंग2० वर. 5 * 


तोसवाँ ग्रध्याय . 
माँग की सम्भावना, लागत, जमानत वी कीमत, सहायता या ऋण का उद्ंश्य एवं 
लाभ प्राप्ति की क्षमता ग्रादि आदि । ऋण मंजुर करते समय उद्योग का राष्ट्रीय महत्व 
प्रवन्ध-क्षमता, वस्तु की किस्म व लागत, जमानत का स्वद्प, कच्चे माल की व्यवस्था 
आ्रादि बातें देखी जानी हैं | निगप मकाव, भूपि अ्रथवां संशीव--को- जमानत पर ऋण 
देता है। ऋण मंजूर होने के २ या ३ साल की से ही किश्तों में मुगतान प्रारम्भ 
हो जाता है। व्याज की दर अरप्रेल १६४९ से ५2८ बर दी गई है जिस पर 3३% की 
छूट दी जाती है | छूट उसी समय दी जाती है. जत्र कि मूलवन व व्याज_ समेयें पर _ 
चुका दिये जाते हैं। अपने हितीं की रक्षा के लिए नियम स्वीकृत ऋणों के उपयोग 
पर भी उचित ध्यान देता है । यदि कोई कम्पनी ऋण चुकाने में गड़बड़ करती है तो 
निगम उसका प्रवन्ध अपने हाथ में ले सकता है श्रथवा ग्रिरवी रबखी हुई सम्पत्ति को 


वेच भी सकता है। समय समय पर निगम कम्पनी, की ग्िनिधि फो रिपोर्ट भी 


प्द्र्पि छ पे ए ८ 
| टू ॥] ) पड के श्र हि छा प्र व... ० पट दर 

मगाता है | | ( ॥ 3 ) स्णयि बात! ँ 2४ रथ 
निगम फ्री प्रगति ड्ड जुला १ हध्ष्द से ४ थे १ माच १५ ह ६ ० तक निगम ने मु ले 


७२१८ करोड़ रुपये के ऋण स्त्रीकृत क्रिये । ३१५ श्रावेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृत 
हुए श्लौर ४७'४५ करोड़ रु (६५'८%) वॉंटे गये ।' इनमें से दो-तिहाई ऋण 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में स्थापित नये झौद्योगिक उपक्रमों को दिये गये थे श्रौर शेष 
चालू उद्योगों को दिये गये । 
“ पिछले वर्षों में स्वीकृत ऋणों में पहले की श्रपेक्षा ज्यादा राशि वास्तव में 
ब्रॉँटी गई है । पहले ऋण तो स्वीकृत करा लिये जाते थे, लेकिन फिर विसी कारणवश 
उनका उपयोग नहीं किया 5०५ था। श्राजजल इस तरह की स्थिति को निरुत्साहित 
किया जाता. है । 2282 9५ी-पिपा७ 
५ ज्यादुत्तर ऋण (त्वीनी, धूत्ती कपड़ा, रासायनिक, कागज, एवं सीमेंट उद्योगों को 
दिये गये हैँ । एक कम्पनी को ज्यादा से ज्यादा १ करोड़ र० ,का ऋण स्वीकृत हो 
सकता है इरो५४9० ९००६३ ॥ पहने आते एंड ०शण्टो। अप 
१६५८-५६ में पहली वार लिगम ने ऋण-पत्रों और शेयरों का अ्रभिगोपन 5 
इसके अतिरिक्त विलम्बित भुगतान पद्धति के प्रन्तर्गत बाहर से आपात की गईं मशीनों 
वगरः पर गारन्टी दी 7 १६५६-६० में निगम ने ७"७९ करोड़ र० के विलम्बित 
भुगतान की गारन्‍्टी दी ।* यह कमी बहुत वर्षों से बरावर खटक रही थी । 
श्रौद्योगिक वित्त निगम श्रधिनियम, १६४८ में संशोधन 
'.“ निगम के प्रथम चार वर्षो में लगातार इस पर पक्षपात के आरोप लंगाये गये। . 
सरकार ने श्रीमती सुचेता छूपलानी की अध्यक्षता में एक जाँच समिति नियुक्त की 
, 





६७७०६ था एवाइका०ए & फ्याक्माए०, 959-60, 9. 49 55+ ५5 
ह पु॥6 ह०एछा गा हेड 0 <& [7००९०, ]959-60 ७४26 49 हु 


थ 
की जज तीरो५ है गर्या फ -र्े सविजॉक्त १]०7०2)9 


ता 


- श्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था रह 


जिसने अपनी रिपोर्ट ७ मई, १६५३ को पेश की । जाँच समिति ने भ्रष्टाचार व पक्षपात 
के ग्रारोप को गलत बतलायो लेकिन निगम को सफल बनाने के लिए कई सुझाव दिये । 
निगम के विरुद्ध भ्रालोचनाशें--(१) निगम हारा ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध 
में पक्षपात्‌ करने की शिकायत की गई है। कहा गया है कि ज्यादातर ऋण पहले से 
समृद्ध राज्यों के उद्योगों को मिले हैं। औद्योगिक दृष्ठि से पिछड़े हुए राज्यों को ऋण 
कम मिले हैं। कुछ बड़े उद्योगपति अपने प्रभाव से ऋण स्वीकृत करवा लेते हैं। 
जिन उद्योगों में संचालकों को दिलचस्पी होती है उन्हें ग्रासानी से ऋण मिल जाता है। 
- यह आलोचना सही नहीं है क्योंकि निगम ने जान-बुभकर ऐसा नहीं किया है । 
निगम उचित जमानत पर हो ऋण प्रदान कर सक्रता है। झत पर्याप्त जमानत न 
मिलने पर श्रथवा और किसी प्रकार से संतुष्ट न होने पर वह ऋण अ्रस्वीक्ृत कर 
देता है। सावधानी के लिए ऐसा करना उचित है | 


(२) निगम ने कम्पनियों के शेयर नहीं खरीदे है। भरत: किसी उद्योग की स्थापना 





के समय पूजी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। निगम शेयर खरीदने में अपनी 


पूजी नहीं लगाना चाहता क्योंकि इससे जोखिम बढ़ जाती है और श्रभी तक ऐसी 
कम्पनियाँ बहुत कम हैं जिनके शेयर संदेह से परे है। निगम शेयरों का अभिगोपन 
अवश्य कर सकता है। वास्तव में निगम का उदहृश्य ऋण प्रदान करना है न कि 
जोखिम में भागीदार बनना | इसीलिए इसने शेयर न खरीदना ही उचित समझा है । 
(३) कुछ/प्रालोचकों का कहना है कि निगम की व्याज की दर जो ७१८ है 

३९% छूट) ऊची है । लेकिन निगम अपने ऋण-पन्र भी ऊचे व्याज पर ही वेचता 
हैं और प्रवन्ध व्यय निकालने के लिए इतना व्याज लेना अनुचित नहीं कहा जा 


सकता है। ४ 


(४) ऋण स्वीकार करने में बहुत विलम्ब होता है भोर ऋण वाँटने में भी काफी 

देर हो जाती-है | बहुघा इस परिस्थिति के लिए स्वयं प्रार्थी ही जिम्मेदार होता है 
व्योंकि प्रार्थना-पत्र अधुरा रहने से निणंय करना कठिन हो जाता है। जाँच करने में 
भी समय लगता है । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध में सुधार किया जां 
सकता है। इसके लिए निगम को एक भाथिक अनुसंचान-विभाग (00070 
7765८३०॥ 86८४०॥) खोलना चाहिए जिसमें प्रार्थना-पत्रों की ज्यादा वैज्ञानिक 
जाँच हो सके और निर्णय लेने में श्यीत्रता वरती जा सके । 
८८ (३) निगम मैंनेजिग एजेण्ट की व्यक्तिगत गारन्दी पर भी ऋण देते समय जोर 
देता है। कुछ लोगों ने इसे अनुचित माना है । एक दृष्ि से तो यह झच्छा भी है कि 
प्रवन्ध ग्भिकर्ता को.भी जिम्मेदार बना दिया जाता है। इससे ऋणों का सर्वोत्तम 
उपयोग हो सकता है । 





डंद० तीसवाँ अ्रध्याय_ 


(६) निगम ने ज्यादातर ऋण (१२ वर्ष के लिए ही दिये -हैं जब कि नियमात्रुत्तार 


इसे २५ वर्ष तक ऋण देने का अधिकार है । 

>७) ऋण केवल सावंजनिक व सहकारी संस्त्याश्रों को ही मिल. सकता हैं भ्रन्य 
को नहीं । इस आलोचना का उत्तर इस प्रकार दिया जा सबता है कि देश में ग्रन्य 
निगम दूसरी संस्थाओं को ऋण देने के लिए बने हैं। ऋतः कार्यक्षेत्र सीमित करना 
कोई दुगु ण नहीं कहा जा सकता है। 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि निगम की आलोचनाओं में विशेष सार नहीं है । 
पिछले १ | वर्षों की अवधि में इसने भारत के ओरौद्योगिक ढाँचे में अपना निश्चित स्थान 
बना लिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एवं भारत की भावी योजनाओं में ऐसे 
निगमों का महत्व बढ़ना स्व्राभाविक है। निगम का कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है । उसके 
लिए इसके साधनों की अभिवृद्धि की श्रावश्यकता-है। ज्यादा पूजीगत साधन-मिलने 
पर ही निगम उद्योगों की बढ़त ढुती हुई छत ये श्रावश्य कार ग्रों | ति कर सकेगा | 24% 


त्भीहा (5 धुत 
ही राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
(पच्तणावों [्रतेष॥तं०8 00ए९०७॥९४६ (0०७9०+४८:०० [.(0-) 


बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास व वित्त से सम्बन्धित दूसरा महत्वपुर्णा निगम-- 
एह्टीय भ्रौद्योगिक विकास निगम है जो २० अवहबर १६५४ में स्थापति हुम्रा था। 
7ह सरकारी-निर्देशन में चनाया हुआ निगम है शोर इसीलिए भारत सरकार ने ह्दी 
इसमें सारी पू'जी लगाई है। ' 


पूंजी--निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है। इसकी 
श्रधिक्रत पू'जी १ करोड़ रुपये की है ओर परिदत्त- पूंजी १० लाख रु० की है जो सारी 
भारत सरकार हारा लगाई गई है। निगम को शेयर व ऋष-पत्र निर्गंमित करके अपने . 
पूंजीगत साधन बढ़ाने का अधिकार है। निगम को अतिरिक्त पूजी निम्न दो तरह से 
मिल 'सकेगी--- 

(प्र) विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के अरध्यंयल व जाँच के लिए सालाना अमुदात 
दिया जायगा । इसी श्नुदान में से प्रोविधिक सलाहकारों व भ्रव॑न्ध कर्मचारियों के दल 
तैयार किये जा सकेंगे । 


«० (भरा) जब कभी कोई योजना लागू करनी है तो उसके लिए ऋण 'की व्यवस्था 
की जा सकेगी । 


उहं बय--(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम मुख्यतः उन उद्योगों में पूँणी 
लगाने के लिए बना है जो नियोजित विकास के दौरान में स्थापित होंगे विकास के दौरान में स्थापित होंगे । यह पू जीगत 


माल, मशीन व.अन्य साज-सामान बनाने को प्राथमिकता देगा। ये हू भ्रौद्योगिक कार्य- 
क्मों का प्रंध्ययन व॑ जाँच करेगा. 


श्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था डधर 


(२) यह सावंजनिक व निजीक्षेत्र में सहयोग स्थापित करेगा । जहाँ तक हो सकेगा 
यह निजी क्षेत्र में उपलब्ध ग्रौद्योगिक साज सामान अनुभव व चतुराई का अधिकतम 


तीजननल+ अनन+ +-++ ८८५ ८०:०००००--०- 





उद्योग स्थापित करने में मदद देंगे। इस प्रकार देश में संतुलित व एकीकृत झ्रौद्योगिक 
विकास सम्भव हो सकेगा । 
१६) निगम, इस्जीनियरों का एक दल तैयार करेगा जो सावेजनिक व निजी क्षेत्रों 
. में आवश्यक प्राविधिक सहायता प्रदान कर सके । 
० (४) यह कुछ प्रमुख औद्योगिक सामान बनाने का विश्येप प्रयत्न करेगा जैसे २०ए 
* पा, अल्युमिनियम, कृत्रिम रवड़ और दवा, रंग व प्लास्टिक उद्योग का आ्रावश्यक 
सामान । 
(५) किसी भी उद्योग को सरकारी ऋण देने के संबन्ध में यह सरकारी एजेन्ट के 
“रूप में काम करेगा। प्रारम्भ में यह सहायता का कार्य-क्रम जूट व सूती वच्र उद्योगों 
के भ्राधुनिकीकरण व पनर्स्थापन के लिए, दिये गये सरकारी ऋणों पर लागू होगा । 
प्रबन्ध--निगम का प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत २० सदस्यों के एक 
संचालक मन्डल द्वारा होता है । उद्योगपति, इन्जीनियर एवं श्रन्य विशेषज्ञ होते हैं। 
प्रधत्ति--१ ६५४५ में भारत सरकार मे इस निग्रम द्वारा तैयार किये जाने के कुछ 
उत्पादन के कार्यक्रम स्वीकृत किये जो निम्न उद्योगों से संबंधित थे---) स्टील फाउम्ड- 
रीज, स्टील स्ट्रक्चरल्स के फोर्जेज व फेब्रिकेशन, रंग का सामान, लकड़ी की लुब्दी 
काबन ब्लैक, पाईराइट से गन्धक, छापे की मणीन, हवा कम्प्रेशर, फ्र वशनल होंसे पॉवर 
मोटर्स व्‌ रिफ्ि क्टरीज ॥। 
ः उपयुक्त उद्योगों की जांच विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से की गई। मार्च,१६५६ 
में निगम के संचालकों ने एक कृत्रिम रबड़ प्लान्ट स्थापित करने का सुझाव रंखा। .. 
४ प४८+- 
, जूटब ; वहन करो वस्त्र उद्योगों के अन्दर नई मशीनों के लगाने के लिए व्विगूम,ने ३९१ दा 
भा, १६६४ तक प्र: करोड़ र० के ऋण स्वीकृत किये | नियम हारा स्वीकृत 
- ऋशों का भुगतान ज्यादों से ज्यादा १५ समान वार्षिक किझतों में करना होता है। 
व्यंज की दर ७३%, सालाना रकखी गईं है लेकिन समय पर मूलघन व व्याज का 
भुगतान करने पर ५%व्याज ही देवा होता है । ८४ 
ऋण सम्बन्धी श्रविदन-पत्नों की छान-बीन के लिए जूद उद्योगों के लिए कल॒कृत्ते 
में श्रौर सुती वस्न-उद्योगों के लिये वस्बई में दो-सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं । 
जून १६५६ में निगम वे जुट व सुती कपड़े के मिलों-के--श्राधुनिकीकरण को 
तीत्र भति प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम लाग् किया है। इसके अ्रनुसार 
नई मशीन की कीमत का २५%, जमा करा देने पर निगम आवश्यक मशीन शरार्थी- 
3... ऐिवए०0 07 एच्रपल्मा०५ था [797०6, 955-56, 2. 42 
3... सि6००० 07 एच्राश्ाएए ४00 0038706, 4959-60, 9, 52. 








मिल को सुलभ करेगा। मशीन की बाकी कीमत ६१ वापिक व्याज मिलाकर ५ 
समान सालाना विद्धतों में चुकाई जा सवेगी । झ्राणा है इस कार्य-क्रम से दोनों उद्योगों 
में प्रभिनवीकरण तेगी से हो सफ्रेगा | लेकिन स्मरण रहे कि यह सुविवा देशी मशीनें 
खरीदने के लिए दी गई है | साथ में यह सुविधा केवल अल्य-कालीन ही होगी ॥ ३१ 
मार्च, १६६७ तक निगम ने ६ लाख ८० की सहायता प्रदान की |! 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में निगम के कार्यों के लिये ५५ करोड़ ६० को व्यवस्था 
| गई है। इसमें से लगभग ३५ करोड़ रु० की राधि भारीत प्राधारभृत उद्योगों के 
चकास के लिए रबखी गई है । शेप, जूट व सूती कपड़े के उद्योगों में नई मद्यीनें लगाने 
रे लिए खली गई व्यारशवाक (ब्यीिरी शित 
निगम ने रांची ( बिहार ) के पास एक भारी मीन बनाने का प्लान्ट डाला है 
इसके लिए रूस की सरकार ने ५०० मिलियन रूवल का ऋणा प्रदान किया है । 
४”... विदेशी विनिमय के अभाव में द्ितीय पंच-वपीय योजना में निगम द्वारा प्रस्तावित 
व्यय राक्षि में से ( जो ५५ करोड़ रुपये है ) वहुत कम राशि ही वास्तव में व्यय हो 
। सकेगी । प्राविधिक कर्मचारियों के श्रभाव से भी विभिन्न काये-क्रमों के सफलीभूत होने 
__में बाघा पड़ेगी । 
है शोद्योगिक साख एवं|विनियोग निगम (]प6 फ़वप5८ल॑ंणें (7०१६ 
20 [०४९० (०छ०:७प०० ० तंछ (६१)- 

७- अर जनवरी, १६५४ को भारतीय कम जनवरी, १६५४ को भारतीय कम्पनी श्रुधिनियम के श्रन्तगंत स्थापित किया 
गया। यह निगम निजी सदस्यों द्वारा निमित सस्था है और इसका उद्देश्य तिजी क्षेंत 
के दा जी की व्यवस्था करना है। पहले कहा जा चुका है कि श्रौद्योगिक वित्त 
निगम (70059 लिए्ाए8 (णफुण4(07) शेयर खरीदने में भाग नहीं 
लेता है। इस कारण से नई कम्पनियों को शेयर वेचकर पूंजी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई 
होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्ौद्योगिक साख एवं वितियोग निगम 

“ स्थापित किया गया है| यह कम्पनियों के शेयर भी खरीदेगा, घोयरों व. ऋणा-पत्नों का 
ध्रभिगोपन करेगा और प्रत्यक्ष ऋण भी प्रदात करेगा | इस नियम में सरकारी सहायता , 
व सहयोग भी होगा । यह इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार औद्योगिक विकास 
में निजी उचयम (शिपरए&७ ७१७9796) का महत्व स्वीकार .करती है श्नौर उसे 
मदद देने को भी तत्पर है ॥ 
उद्ं श्य व कार्य क्षेत्र :--निगम साधारणतया निम्न कार्य करेगा : 


५. (१) निजी क्षेत्र के उद्योगों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरर में मदद - 
पहुँचामेगा । 


3... के९ए०ा णा (परा९॥०ए द्ात ए४था००, 959-80, 9, 52 ९ 
2... छिलए07 ता (एशशाठए दात साथाएंडट, 4954-55, ए. 50 


१ 


श्ौद्योगिक वित्त-व्यवस्था .. ४८३: 


(२) ऐसे उद्योगों में आ्रान्तरिक व बाहरी निजी पूंजी को भाग लेने के लिए 
प्रोत्साहन देगा । 

३) श्रौद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व को बढ़ावा देगा और विभियोग 
वाजार का विस्तार करेगा। विज्येपतया यह (क) पूजी या तो दीर्घकालीन व मध्यम- 
* कालोन ऋणों के रूप में प्रदान करेगा अथवा शेयरों में भाग लेगा, (ख) नये शेयरों व 
प्रतिभृतियों का बाजार में अभिगोपन्त करेगा, (ग) अन्य निजी वितियोग के ज्रोतों के 
ऋणों पर ग़ारन्टी प्रदान करेगा, (घ) जितनी जल्दी सम्भव हो सके उतनी जल्दी यह 
- एक उद्योग में से विनियोग को रकम निकालकर उसके पुनविनियोग (]२७॥४४४- 
गा ७४ 7९००७॥४ ॥0५४6०76॥5) की व्यवस्था करेगा भर (ड) भारतीय 
उद्योगों को प्रवन्धकीय, टैबनीकल व प्रश्ासनीय सलाह व सेवायें सुलभ करेगा। श्रतः 
, “४ पूजी--इस संस्था के निर्माण में विदेशी वित्त संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया है। 
यह भ्रन्तर्राष्रीय वित्तीय सहयोग का एक श्रनुपम उदाहरण है। इस निगम के सहारे 
विदेशी निजी विनियोगकर्ताश्रों को भारतीय-निजी-विनियोगकर्ताश्रों से निकट सम्पर्क 
स्थापित करने का मौका मिलेगा। हम विदेशी औद्योगिक अनुभव का भी लाभ उठा 
सकेंगे । विदेशी पू'जी के आगमन को प्रोत्साहन मिलेगा | विदेशी उद्यमकर्ता भारत के 
ओऔद्योगिक ढाँचे में निजी उद्यम का स्थान ठीक से सम सकेंगे । 

निगम की अधिकृत पूंजी २५ करोड़ र० रवखी गई है जो १०० रु० वाले ५ लाख 
साधारण शेयरों में एवं १०० रु० वाले २० लाख झृवर्गक्रंत ((४708५&860) 
: अंद्ों: में बंटी हुई है। निर्मित पूजजी ५ करोड़ रु० है जो १०० रु० के ५ लाख 
साधारण श्ोयरों में बेटी हुई है। यह पुंजी विभिन्न शेयरघारियों में इस प्रकार 





वितरित है :-- 
९.” शेयरधारी शेयरों की रकम (करोड़ 5० में) 
' . (१) भारतीय बैंक, वीमा कम्पनियाँ, निगम के ४.५ 
' संचालक व उनके मित्र भ्रादि है. 
(३) ब्विटिश ईस्टर्न एक्सचेन्ज बैंक, संयुक्त राज्य 
..' की वीसा व अन्य कम्पनियाँ हैं. 3 54८ 
(३) अमेरिका के निगम व नागरिकों द्वारा |. ०'॥ + 
(४) भारतीय जनता के लिए ९ शक ४ 


कुल ; ५ करोड़ रू० 





इस प्रकार इस निमम में ब्रिटेन व अ्रमेरिका के निजी क्षेत्रों की प्रुजी का सहयोग 
मिला है। ६ 8 मी 


ध 
है 


४० 


भारत सरकार ने भी निगम को ७'५ करोड़ रु० फा दाज-मुक्त ऋण दिया हैल्लो 
किदतों में ---२०००.02२2२॥ की 

१५ साल बाद से १५ समान सालाना किश्तों में चुकाया जायगा । जत्र तक ऋशा ने 
रकम बकाया रहेगी भारत सरकार को निगम के वोड्ड में एक संचालक नियुक्त करने 


ध््त् 
का अधिकार होगा। िएि खा फण पटप्ठा, पक हाईमा कि 
६ ् विप्तियाशीण पा 
विश्व बैंक ने भी एक करोड़ डालर (लगभग ४'७५ करोड़ र०) का ऋण निगम 


को देना स्त्रीकार किया जिसका उपयोग विभिन्न देशों की मुद्राएँ प्राप्त करनें में 
किया जायगा । यह ऋण १५ साल के लिये दिया. जायगा भ्रौर कमीशन सहित ब्याज 
की दर ४६० होगी। भारत सरकार ने मूलघन व व्याज झादि की ग्रारन्दी दी हैं।. 
निगम आवश्यकता पड़ने पर उधार भी ले सकेगा । उधार की मात्रा, पूंजी, संवित 
कोप व बकाया, सरकारी उधार की तिग्रुनी तक हो सकेगी । स्थापना के ५ वर्ष बांद से 
निगम के मुनाफे का २५% प्रतिवर्ष एक संचित कोप में ले जाया जायगां। 
प्रगति-विवरण--प्रारम्भ से लेकर १६५६ के अन्त त्क निगम ने कुल २०४० 


करोड़ र० की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा विभाजन इस प्रकार है 
[००३१ पै १ व्रत (४५- या प्र) 





करोड़ रु० ई 
(अर) ऋण के रूप में ेल्‍ १०र४ :, 
(भा) शेयर व ऋणशा-पत्नों का श्रभिगोपन पारेण |, 
(इ) शेयर खरीद कर मे १*८६- 
कुल २०१४० 





* ऋण के रूप में जितनी रकम दी गई उसका ३४% रुपयों में था औरे ६६% 
विदेशी मुद्रा में था। १६५६ के अन्त तक निगम ने लगभग ६ करोड़ रु० के ऋण 
बाँट दिये थे । 


इसो अवधि में निगम ने २२ अभिगोप॑न॑ के कार्य किये जिनमें ६"८० करोड़ २० 
की रकम में से इसे २९०४ करोड़ रु० के शेयर व ऋण-पत्र रखने पड़े और शेप जनता 
भें बेच दिये गये “निगम की सहायता से कागज, रासायनिक उद्योग फर्माक्यूटिकल्स 
इंजीनियरिंग, चीनी, रवड़, वस्र उद्योग, सीमेंट, गाड़ियाँ एवं बिजली का.सामान बनाने 
वाले उद्योगों ने विशेष लाभ उठाया | 


नियम के साधन बढ़ाने के लिए (१) २१ मई, १६५६ को भारत सरकार ने 


९ पश्च० टेनीकल सहयोग मिश्वन से एस० टेकनीकेल सहयोग मिश्नन से एक समभौता किया है जिसके श्रन्तर्गत नियम 


को मिंदान से नए पी० एल० कोप, छ८० से १० करोड़ रु० का ऋण मिलेगा और 
जी 32.3 मम ममता पता कक ०2780 ० ० _ राह 
. 8७००7 00 (णाशाएए ४४80 ए7735९००, 959-60 9. 5] 


श्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था डेप 


(२) छलाई, १६५६ में चिदव वेंक ने १ करोड़ डालर का ऋण दूसरी वार मंजूर 
किया है ।* 

पह- निगम भविष्प में कैसा रूप लेगा--इस सम्बन्ध में श्रभी तिएचथात्मक रूप से 

नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इस बात में कोई सन्‍्देह नही है कि निजी क्षेत्र के 





विकास में इसका महत्वपूर्ण योग रहेगा | प्रबन्ध श्रभिकर्ता-प्रणाली के समाप्त होने की 


दक्षा में ऐसी संस्याश्रों से ही निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई वित्तीय ग्रावश्यकताम्रों की पूर्ति 
सम्भव हो सकेगी । झाशा है श्री जी० ! एल मेहता की श्रच्य मेहता की श्रष्यक्षता में यह निगम दिनों 


न >> 


दिन प्रगति करता रहेगा। सकल 


ह (2 घुनवित्त निगम (२७(धाधा०९ (९०7७० ७४०४०) रण ॥ फरतजथ ॥६४ 


श्रीद्योगिक वित्त निगम, १६७५७ राष्ट्रीय शौद्योगिक विकास निगम १६५४, 
एवं श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग नियम, १६५५ की स्थापना के पश्चात भी 
मध्यम श्रंणी के उद्योगों की मध्यम-कालीन ऋण सम्बन्धी श्रावश्यकता की पूर्ति 
की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई । उपयुक्त सब निगम अपना सम्बन्ध 
विशेषतया बड़े उद्योगों की दीघ॑-कालीन पूंजी की श्रावश्यकता की पूर्ति 
से रखते हैं। भारत में परोक्ष रूप में मध्यम-कालीन ऋण व्यापारिक बैंकों 
द्वारा प्रदान किए गए हैं। वे अल्प-कालीन ऋणों को भुगतान के समय पुत्र: नवीन 
करके उद्योगों को मध्य-कालीन ( ३ से ७ वपं तक ) ऋण की सुविधा देते रहे हैं । 
लेकिन यह व्यवस्था, भ्रपर्या्, असुविधाजनक एवं भ्रसन्‍्तोप॒जनक ही वनी रही | द्वितीय 

' योजना के प्रारम्भ में व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों में विशेष दिलचस्पी दिखलाई । लेकिन 
साधनों के अभाव में वे उद्योगों को जितनी सहायता पहुँचानी चाहिये थी उतनी नहीं 


पी 


५ 
पहुँचा सके । अतः सरकार ने ५ जून, १६५८ को पुनवित्त निगम की स्थाता ४/0 जे था 


कम्पनी विधान के अन्तर्गत एक लिजी सीमित दायित्व वाली कंस्प्न थे 
“सर्वप्रथम व्यापारिक बैंक मव्यम श्रे णी के उद्योगों को मध्यम-कालीन साख प्रदान करेंगे । , 
ओर फिर वे स्वयं पुनवित्त निगम से साख प्राप्त कर सकेंगे । उद्योगों को ऋण देंने की 
; जोखिम व जिम्मेदारी व्यापारिक बैंकों को होगी । इस प्रकार व्यापारिक बैंकों के 
साधन बढ़ ज़ायेंगे । द्वितीय योजना व भावी योजनाओं में शामिल किये गए उद्योगों को 
: यह सूविधा सुलभ हो सकेगी । 
पूजी--निगम की अधिकृत पूजी २५ करोड़ रुण की है जो १ बाल रपये वात 
२,५०० श्षेयरों में विभाजित है । घुरू में १२४ करोड़ रु० के बगल कक गे 
- हैं जो विभिन्न संस्थाओं हारा इस प्रकार लिये गये हैं :-- 


5 2१8 
], ए6एगां। ० एपराथालए शात सिक्षाए० 958-59 9.47. 


० 


बी 


डा 


4० 
छाई 


रूप भें कीती । टिएले 


%९7 


दोसवाँ भ्रध्याय 


(करोड़ २० में, 
(१) रिजव॑ बेंक 22:28 % , है 
, (२) जीवन बीमा निगम .... रे४# 
. (३) स्टेट वेक हक 2 | 


(४) १४ बड़े भ्रनुसूचित बेंक ... २४ 
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. “फिलहाल परिदत्त पूंजी ( 70-70 (४० ) २"५ करोड़ रुपये रंवली 
गई है। छापरीष्ा घहपही) 0०४ ९ 
२१ जून, १६५८ को भारत सरकार/ने-पी०-एल०-४८०कोप से २६ करोड़ ९० 
का ऋण निगम को स्वीकृत किया है। यह ऋण ३० साल, के लिए दिया गया , 
है (मार्च, १९५६ के अन्त तक निगम ने इस ऋरा में से ५ करोड़ रुपये ले लिये शध 
इस प्रकार निगम ३८"५ करोड़ रु० की पूजी से कार्यारम्भ कर चुका है । 
प्रबंध--निगम का प्रबंध ७ सदस्यों के एक संचालक बोर्ड द्वारा किया जायगा | 
रिजवं वेक का गवंनर इसका अध्यक्ष होगा । रिजव वेंक का उप-गर्वनर, स्टेट बेंक का 
अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष एवं अनुसूचित वेंकों के तीन प्रतिनिधि इसके 
ग्रन्य संचालक होगे । निगम का कार्यालय वम्बई में रिजव॑ बेंक की इमारत में रहेगा । 
पुनः साख मिलने की शर्ते इस प्रकार होंगी :--- ह 
(अं) ऋण-प्रा्त उ्योग की प्रिदततत पूजी व कोप की मात्रा ५ लाख र० से १३ 
करोड़ ० के बीच में होनी चाहिए । हे 
_. (श्रा) एक पार्टी को ५ लाख २० से ज्यादा का उधार नहीं मिलेगा । 
) (ह) ऋण की अवधि ३ से ७ वर्ष तक की होगी। ! 
प्रगति -जून, १६५८ से मा, १६६५के भ्रन्त तक निगम ने ट-श्रावेदन-पत्रों-वर 
४-६ करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की जिसमें से 4४ करोड़ रु० के ऋण वादे 
रह केरो-मेंगनीज, सूती वस्त्र, सीमेंट, फर्माक्यूटिकल्स, विजली बम सामान एवं 
इन्जीनिययरिंग उद्योगों ने ऋण प्राप्त किये[६ निगम सदस्य _वेंकों से ५४% व्याज लेता है 
( और बैंक उद्योगों से ६१० व्याज लेते है। श्रतः बैंकों का ११% माजिन रहता हैं। 
) ६३४ व्याज की दर अ्नुजित- नही है क्योंकि श्रन्य निगम भी लगभग इतना ही व्या 
र्‌ सेते हैं । पुनवित्त निगम विशेषता श्रौद्योगिक साख एवं विनिशेग से निकठ सम्पके 
' बचाए रखता है ताकि उनसे 80 47000 80 था 2380 हे के दत मे 
गा यो हो छह 230६ पद जे 7 ००0, 
3, सिकूणा ० एजाणा०ए & एग्रशा००, 959-60 ?, 5] थक पृष्यविधी 
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. भौद्योगिक वित्त-व्यवस्था मटप७ 


कुछ क्षेत्रों में इस वात की आलोचना, की गई है कि २६ करोड़ रु० श्रौद्योगिक 
वित्त विगम को साख के हूप में दिये जाते तो उद्योगों का विशेष लाभ हो सकता था। 
लेकिन इस सम्बन्ध में आलोचना श्रनावश्यक है-। भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की _ 
विविध किस्म" की वित्तीय. आवश्यकताओं को देखते हुए कई निगमों का होना थ्ुरा- 
नहीं है। आवश्यकता तो इस बात्त की है कि इसमे क्षेत्र स्पष्ठतया निर्धारित हों और 
इनके कार्यों में अत्यधिक मेल स्थापित हो सके । इन निगमों की स्थापना से श्रौद्योगिक 
क्षेत्र में वित्तीय साधनों की पूर्ति काफी बढ़ गई है। आशा है इससे भारत के श्ौद्योगी- 
करण को तीत गति मिल सकेगी 4«+- 
८ छोठे पमाने के उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था 
भारत के भ्राधिक जीवन में छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान हमेशा 
बना रहेगा। छोटे उद्योगों को भी स्थायी पूंजी (ए४७80 (धएाधां) और कार्य- 
बाहुक पूजी (७/०४८॥९2 (४9६8) की आवश्यकता होती हैं। इन उद्योगों के 
लिए भी पूजी प्रदान करने वाले कुछ परम्परागत साधन रहे हैं लेकिन आधुनिक समय 
में वे अपर्माप्त सिद्ध हो छुके हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों के स्वामी प्रायः अपनी प्जी 
से कार्यारम्भ करते हैं । उन्हें समय-प्मय पर सर्राफों, महाजनों व व्यपारियों से पृ'जी 
की सहायता मिलती है । वे अपने मित्रों व सम्बन्धियों से भी पू'जी की व्यवस्था करते 
हैं । लेकिन ये साधन श्रव छोटे उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। - 
.. छोटे उद्योग प्रायः व्यक्तिगत, सामेदारी अयवा निजी सीमित दायित्व की कम्पनियों 
के प्राधार पर संगठित पाये जाते हैं । कहीं-कहीं ये सावंजनिक कंम्प्तियों के रूप में 
भी स्थापित किये जाते हैं । इन्हें संगठित मुद्रा बाजार से पुजी नहीं मिल पाती है 
क्योंकि इनके शेयर विकता अत्यन्त कठिन कार्य है। व्यापारिक बैंक भी छोटे उद्योगों में 
कई कारणों से पूंजी लगाने में हिंचकते हैं क्योंकि ये पर्यात जमानत नहीं देते श्रौर 
इनकी प्रत्न्य-व्यवस्था सन्‍्तोष जनक नहीं होती । | 
छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओ्ों की परूतति के साघव भी पिछले वर्षों में 
बढ़ाये गये हैं | ये इस प्रकार हैं हे ग 
(१) उद्योगों को सरकारी सहायता सम्बन्धी भ्रधिनियर्मों के अल्तर्भतत (9[868 


53706 (0 रतए्ननतंड5 800 । 
(२) राज्य वित्त नियम (586 सि।श्राएंक (.णए0६70॥5) 


(३) भारत के स्टैट बैंक की वित्तीय सुविधा बढ़ाने की योजना 
(४) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम हारा प्रदान की गई सुविधा 


(५) रिजव॑ बेक की नीति । 
(१) उद्योगों को सरकारी सहायता श्रधिनियम करे श्रत्तर्भत--राज्य वित्त निगम 


बनते से पूर्व राज्य सरकारें इन अधिनियमों के अन्तर्गत छोटे उद्योगों को ऋण प्रदान 
करतो .थीं। भद्दास में सर्वप्रथम १६५२ में ऐसा - अधिनियम पास हुआ | -बाद में: भन्य 


| ४ पिकक- * 
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राज्यों में भी ऐसे अधिनियम पास किये गये । इनके अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने वापिक 
बजट में छोटे व मध्यम उद्योगों की उधार देने के लिए राशि की व्यवस्था करती हुँ । 
श्रावेदन-पत्र की पर्याप्त जाँच करने के वाद उधार की राशि स्वीकृत होती है। छोटे 
पैमाने के उत्पादकों ने इन ऋणों से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बहुत कम लाभ उठाया। इसके 
कारण हैं, जैसे सरकार प्रतिवपं -उधार के लिए मामूली रकम भ्रलग रखती 
है, एक व्यक्ति को बहुत थोड़ी रकम प्राप्त हो सकती है, उधार स्वीकृत होने में वहुत , 
समय नष्ट हो जाता है, उधार का सौदा गुप्त नहीं रवखा जाता है एवं व्याज की दर 
भी आकर्षक नहीं है । इन कारणों से इन अ्रधिनियमों के अ्रन्त्गत मिलने वाली वित्तीय 
सहायता असफल सिद्ध हुई और १६२७ के बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति तेक किसी भी वर्ष 
समस्त भारत में इन अधिनियमों के अन्तर्गत ५ लाख रुपये से ज्यादा ऋण स्वीकृत नहीं 
हुआ ।* लेकिन आजकल स्थिति काफी सुधर गई है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को 
ऋण व अनुदान देती है ताकि छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताश्रों की पूर्ति हो 


अक़े-) पिछले ३ वर्षों में राज्यों ने ६-५ करोड़ रु० के ऋण? वाँटे हैं । 


(२) राज्य वित्त निगम ( 586 साशालंश ए"०ए०४४०॥5 )--बच्ठ 
एवं मध्यम-प्राकार के उद्योगों की वित्तीय आावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए भारत 
सरकार ने १६५१ में राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के , 
भ्रन्तर्गत ३० मार्च, १६९५६ को १२ राज्य वित्त निगम स्थापितः हो चुके थे जो निम्न 

यों 7 --+-++> 55 है 
राज्यों से सम्बन्धित थे। झान्ध्र, झंसाम, विहार, बम्बई, केरला,' मध्य-प्रदेश, मंसर, 
उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू० पी०, एवं पदिचमी बंगाल। मद्रास में झौद्योगिक 
विनियोग निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तगंत १६४६ में बना था लेकिन 
वह भी शअ्रन्य वित्त निगमों की तरह ही काम करता है। इसको मिलाने.पर १३ राज्य 
वित्त निगम हो जाते हैं। जम्मू व कश्मीर को छोड़कर श्रब प्रत्येक राज्य में एक वित्त ' 
निगम बन चुका है । 

राज्य वित्त निगम लब्ु एवं मध्यम-आकार के उद्योगों. को मध्यम व दीर्घ-कालीन 
साख प्रदान करते हैं। ये श्रौद्योगिक वित्त नियम के ही ढंग पर बने हैं और उसके छोटे 
संस्करण हैं । ये निजी उद्यम-कर्ताओं, साके की फर्मों एवं प्राइवेट सीमित दायित्व वाली 
फम्पनियों को भी साख प्रदान करते हैं. राज्य वित्त निगमों की पृ'जी में राज्य. सरकार, 
रिजवें बेक, व्यापारिक वेंक, भ्रन्य ; वित्तीय संस्थाओं एवं, साधारण जनता का हिस्सा 
होता है । साधारण जनता का हिस्सा शेयर पूंजी में २५% से अधिक नहीं हो सकता 
है। राज्य वित्त निगम अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए ऋण दे सकते है। 


. एआतहाशक्षातताढ़् वातांाई एटछाणाए-- 2 . ०0: ह | 
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एक राज्पः वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूजी ५०लाख रुसे कम और ५ करोड जी ५०लाख रसे कम और ५ करोड़- 
र० से अधिक नहीं हो सकती है। ये वन्धक-पत्र व ऋण-पन्न- बेचकर अपनी परिदत्त, 
शेयर पूजी व जमा कोप के ५ गुने तक पूजी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें जन साधारण से 
जमा प्रास करने का भी अधिकार होता है जो कम से कम ५.बर्षे के लिए होते हैं । ये 
भ्रधिक से श्रधिक परिदत्त पूंजी की मात्रा के-बरावूर हो सकते हैं। राज्य सरकारें 
शेयर-पूंजी पर न्यूनतम लाभांश की गारन्टी देती हैं । - 

राज्य वित्त निमम छोटे उद्योगों की सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देते हैं और एक 
फर्म को १० लाख रु० से श्रघिक ऋण नहीं दे सकते हैं । राज्य वित्त निगम भी श्रौद्यो 





गिक वित्त निगम की तरह कम्पनियों के शेयर नहीं -खरीदते-हैं लेकिन प्रत्यक्ष ऋण 
(क्‍.,09॥5 ६7४ .0५४६॥0९५) देते हैं, अंश व ऋण-पन्नों का प्रभिगोपच कर सकते हैं 
श्लौर ऋणा-पतन्नों की बिक्री पर गारन्टी देते हैं एवं ऋणा-पत्र स्वयं भी खरीद सकते है |.“ 
१९३६-६७ में राज्य वित्त निगमों ने ४-७१ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये 
जिसमें-से-३०६६-करोड़. रुपये के ऋणा-वादि-यये १ | १6 7 58 ७ [94 ०/र्यार ० थ 
न्ध्ट्दत सिय बार कि | 
प्रगति की समालोचना -राज्य वित्त निगमों की पिछले वर्षों की प्रगति से निम्न 


बातें हमारे समक्ष भा सकी हैं । 
-- (१) इन्होंने मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ज्यादा वित्तीय सहायता दी है जैसे सूती 
वस्त्र उद्योग, इन्जीनिर्यारिंग, विजलो की पृत्ति, तेल निकालने का उद्योग एवं चाय व! 
रबड़ के वामान भ्रादि उद्योग । छोटे उद्योगों को वहुत कम मात्रा में पूंजी मिल पाई है । 
इस स्थिति के लिए बहुत॑ कुछ छोटे उद्योग ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आवेदन- 
पत्रों में पूरे विवरण नहीं दिये जाते है, इनके पास जमानत अ्रपर्यात्त होती है, योजना 
सुलभो हुई एवं सुहृढ़ नहीं होती है, एवं व्यवस्थित हिसाव व अंकेक्षण नही होता है 
और उत्पादन विधियाँ अ्संतोपजनक प्रमारितत होती हैं । प्रारम्भ में इन निगमों द्वारा 
सावधानी बरता जाना अच्छा ही माना जायगा । छोटे उद्योगों को सहकारी समितिरयाँ 
वना कर शअ्रपनीं स्थिति सुधारनी 'चाहिए। .., 
(२) इन्होंने कायं शील पूंजी (१४०४०॥8 02]2॥9)) नहीं-प्रदान की है। बहुत 
से छोटे उद्योग इस प्रकार की पूंजी के भ्रभाव में कठिनाई में पड़ जाते हैं। राज्य वित्त , 
निंगम ऋण-पू'जी ही प्रदान करते हैं क्योंकि उसी के लिए उनको आवश्यक जमानत 
मिल पाती है । 


कार्यशील पूंजी या अल्यकालीन पूजी की सुविधा श्रदात करने का क्षेत्र राज्य- 
वित्त-निगमों का नहीं है। आजकल इस दिशा में स्टेट बेंक के भ्रयत्न सराहनीय हैं । 


इनका विवरण आगे किया जायगा। : 





'. ], रेहएणा णा एप्रवशा० धाएं गिग्रथा००, 4952-60, 2, 50, 
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(३) आ्रावेदन-पन्नों' की. जाँच के लिए विश्येपज्ञों कां अभाव॑ है इसलिए भी ऋण 
देने में देर हो जावी है। / | -+ 7: ८: | 
(४) 'ब्यज 'की दरें: छीटे उद्योगों को. ध्यान में रखते हुए अधिक हैं वयोंकि 
रजिस्ट्रेशन चां्ण एवं ऋण पर स्टाम्प-कर्र आदि लगाने से कुंच भार बढ़ जाता है। 
यह घटाया जाना चाहिए । का] 
ग्रव तक राज्य-वित्त-निगमों मे छोटे व मध्यम-श्राकार के उद्योगों की वित्तीय 
ग्रावदयक्रता की बहुत थोड़ी मात्रा में पूति की है। लेकिन इसका संगठन इस वात का 
प्रतीक है कि राज्य सरकारें छोटे उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था बढ़ाने 
को प्रयलशोल हैं । * 
(३) स्टेट बेंक की छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय योजना--स्टेट बैंक ने श्रपनी 
स्थापना के समय से ही छोटे प॑माने के उद्योगों को वित्तीय सहायता पहुँचाने -में 
दिलचस्पी दिखलाई है | इसने एक '2]0(? योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत छोटे 
उद्योगों के लिए साख की मिली-जुली व्यवस्था ((१0-090]74९0 ए0पंक्रंणा) 
हो सकेगी । इस व्यवस्था में राज्य वित्त निगम, सहकारी बेंक, वेन्‍्द्रीय -व राज्य सरकारें 
भाग लेंगी । १ जनवरी, १६५६ से यह योजना स्टेट वेंक की शाखाओ्रों वाले सभी 
केन्द्रों में लागु की जा चुकी है। इसका रुप इस प्रकार है ; उघार लेने वाला स्टेट वर्क 
या स्थानीय सहकारी बेंक को श्रपनी तमाम साख की श्रावश्यक्ताश्रों के लिए श्रावेदन- 
पत्र देता है । छोटी रकम के आ्रावेदन-पन्चों पर राज्यों के उद्योग-संचालक विचार करते 
है। अन्य कार्यशील पूजी (कै/०१०7॥४ ०८४॥१9)) के ऋण स्टेंट बेंक या सहकीरी 
बेंक द्वारा प्रदान किये जाते है। मध्यम व “दीघ॑कालीन - के ऋण राज्य वित्त निग्मा 
द्वारा दिये जाते हैं। इस प्रकार विभिन्‍्त  संस्थायें साख प्रदाव करने में एक दूसरे से 
हयोग करती हैं । स्टेट बेंक और सहकारी बेंक साख-योग्यता के सम्बन्ध में सूचना - 
देते हैं । 
स्टेट बैंक के ग्रन्तगंत ६:९३ करो 
ता 8१५9 हक 0) ० चीधीजिस 304 की 
उपपु क्त केद्धों में ही स्टेट वेंक ने 'उदार साख योजना! (9&था5९० एा८्वी 


६0७76) भी लागू को है जिसुके श्रन्तगंत 20) यम ही श्रर्यात् जा 
डा ७ ल-०॥ 
पर भी ऋण दे दिये जाते हैं। ८. (,न आर ० डट0े थे ४ 
१ जनवरी १६५६ से स्टेट बेंक ने छोटे उद्योगों को वित्तोय संदावता एक नया 
कदम उठाया है। इसके. ग्रनुलार उन छोटी इकाइयों को, जिनके पास राष्ट्रीय लब्चु 
उद्योग निगम के मार्फत सरकारी आर्डर माल खरीदने के लिए,आये हुए है, विशेष 


वित्तीय सहूलियत दी जायगी। स्टेट बेंक इन इकाइयों को जो अतिरिक्त ऋण देया उस 
ता ली लरक न 25 अर 2 272 पक अमल हे 
- 4. रेचछणा 0॥ एपथाएए बाते ग8॥08, 3959-60, 9, 53 न! 


(टिए 5: 


झौधोगिक वित्त-ब्यवस्था ४६१ 


पर निगम की गारल्टी होगी। एक इकाई के लिए गारल्टी की सीमा २४६ 
हजार रु० होगी और अधिकतम सीमा ३० लाख ₹० तक होगी । इस प्रकार छोटी 
इकाईयों को अ्रधिक वित्तीय सहायता सुलभ हो सकेगी ।' . 

(४) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (0800॥8] क्षा वत08४/765 (0॥50- 
१8007)--प्रह निगम फरवरी, १६५४ में स्थापित किया गया । यह छोटे उद्योगों के 
| विकास के लिए विविध कार्य करता है। इसके श्रन्तर्गत छोटी इकाइयों को आधुनिक 
मक्षीनें किइतों पर मिल सकती हैं । भ्रावेदन पत्र लिखने वाले को सामान्य उद्देश्य वाली 
' मशीन की कीमत का २०% व विशेष उद्देश्य की मशीन का ३३३९ जमा कराना 
होता है। शेप मूल्य श्रद्ध-वापिक किश्तों में श्राठ वर्ष तक की अवधि में चुकाना होता 
हैं। १५००० 5० तक मश्नीन पर ४३% व्याज की दर होगी और इसमे भ्रधिक पर 
६% होगी । श्रौद्योगिक सहकारी समितियों से क्रमशः शढ/्ढे५ व ५% व्याज लिया 
जायगा । 

१६५६ में योजना के प्रारम्भ से लेकर*१६५६ के अ्रंत्त तक निगम ने ७*६ करोड़ 


२० के ऋण प्रदान करने के प्रार्थना-पन्र स्वीकार किये जिसमें से वास्तव में २९८ करोड 


र० के मूल्य की मश्ञीनें दी गईं ।३ एशिकि३ शहर 46५ थे मशीन थे 8णपे ५९ 
5 ४7 का नयीर्ण (४>77विक्र 


(५) रिजव बेक एवं लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था (प्र) राज्य वित्त निग्मों 
के मांत--रिजवं से विभिन्न राज्यों में स्थापित वित्त निगमों की पूजी में अ्रपना 
हिस्सा लिया है। इस प्रकार तह लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सुविधा परोक्ष रूप से 

प्रदान कर रहा है। यह व्यवस्था दीर्घकालीन ऋण के सम्बन्ध में होती है। 
करा) राज्य सहकारी .ेंकों के माध्यम से--रिजवे वेंक श्रधिनियम की धारा १७ 
२) (बी, बी.) के भ्रनुसार यह राज्य सहकारी वेंकों को कुटीर व लधु उद्योगों के 
उत्पादन व बिक्री से सम्बन्धित कार्यो के लिए बनाये हुए बिल व प्रोमिसरी नोटों की 
पुनकंटीती (२९७१॥४5००एा४॥४) की सुविधा देता है। ये बिल या नोट १२ महीने 
की श्रवधि के होने चाहिएँ भौर इनके गुलधन व ब्याज की गारल्टी राज्य सरकारों की 
' होनी चाहिए। इस प्रकार रिजव्व बेंक सहकारी बेंकों की मार्फत लचचु उद्योगों के लिए 


अल्पकालीन पूंजी की हल । हें करता है। 
(३) व्यापारिक बेंकों हिट! साध्यम्त से---१ जनवरी १६६० से रिजवं बेंक ने २९ 
जिलों में गारन्टी स्कीम लागू करने का निश्चय किया है जिसके अन्‍्तगत व्यापारिक 
बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋटणों पर रिजर्व वेंक २५ हजार रू० 
तक पर २०% एवं इसके ऊपर पर १०% की गारन्टी देगा । इस स्कीम के भ्रन्तगंत 


. _. कऋक्ुणा णा एप्राथा० क्षात् प्ग8708, 958-59, ऐ. 50 
2. 2९७०४ ० (पा७४०9 थात॑ शि8709, 959-60, 9, 53-54, 


४६२ तीसवा अध्याय 


लगभग २५ करोड़ रु० का ऋण दिया जा सकेगा है (विशेष -विवरण के लिए कुट्ीर 
हे गा शव 7 जश्न 7, लै ॥₹ भोग 
प्रौर छोटे पैमाने के उद्योग का अध्याय देखिए ।) 04५७ वछा पर 0एय८ट पी 
इस प्रकार-छोटे पंमाने के उद्योगों के लिए पहले की अपेक्षा वित्तीय सुविवाद)ं 
बहत बढ़ गई।हैं। राज्य वित्त निगम, स्टेट वेंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं 
व्यापारिक बैंक (रिजव बैक की गारन्टी से लाभ उठाकर) लघु उद्योगों की वित्तीय 
सुविधायें बढ़ाने में लगे हुए हैं । इन संस्थागत वित्तीय सुविधाओं के बढ़ने से लघु 
उद्योग भारत की विकसित अर्थ-ध्यवस्था में अपनी स्थिति सुहढ़ कर सकेंगे | यदि वित्त 
के अलावा अन्य समस्याएँ भी हल की जाँय तो लखु उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल 
बनाया जा सकता है । 


है वित्त व्यवस्था में कमियाँ श्रोर उनको दूर करने के उपाय 
([0९#लंल्फलं९8 ० जिवेपण्पजांश गिंघधा०९ & 5प९8९४४०१४ १07 
[97070ए९४९ प्र) ६ 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से लेकर अ्रव 
तक औद्योगिक वित्त व्यवस्था में बहुत परिवर्तंत हो गये हैं । बड़े पैमाने के उद्योगों को 
वित्त प्रदान करने के लिए कई निगम स्थापित किये जा चुके हैं । छोटे व मध्यम- 
आकार के उद्योगों की अल्पवालीन व दीघंकालीन पू'जी की आवश्यकताशों की पूर्ति के.;. 
लिए भी कई संस्थायें प्रारम्भ की गई है । इस प्रकार औद्योगिक वित्त की सुविधायें' 
बहुत बढ़ गई हैं । भविष्य में श्रौद्योगिक वित्त की माँग और भी बढ़ेगो क्‍योंकि सभी । 
प्रकार के उद्योगों का विस्तार किया जायगा | उस बढ़नी हुई वित्त की माँस को पूरा 
करना आवश्यक होगा वरना औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकेगी|| श्रतः औद्योगिक वित्त 
व्यवस्था की कुछेक कमियों को भ्राज से ही दूर करने में लग जाना चाहिए ताकि 
उपयुक्त समय पर पर्यात श्रौद्योगिक त्रित्त सुलभ हो सके । 
शौद्योगिक' वित्त-व्यवस्था की कमियाँ :--- , 
< विनियोग टूस्टों का श्रभाव ([,807 ०0 [7ए९४गरथा पपप्७5) :-- 
प्राज भी भारत में विनियोग ट्रस्टों का अभाव पाया जाता है । विनियोग द्वस्ट उन 
संस्ताओ्नीं को कहते हैं जिनका निर्माण शेयर व ऋणा-पत्र जनता में बेचकर किया जाता 
है श्रोर जो बाद में श्रौद्योगिक कम्पनियों में पूजी का विनियोग करती हैं। ऐसी 
सस्थाओ्रं का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक् होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास जम सके । 


विनियोग ट्ृस्‍्टों की स्थापना से जनताःमें बचत को प्रोत्साहन मिलेगा और विनियोग 
टूस्ट उस पूजी का उपयोग देश के आर्थिक विकास में कर सकेंगे | 


ह भारत में आराम जनता की आय बहुत कम होती है और उसकी बचत करने की 
शक्ति भी कम होती है। लेकिन भविष्य में राष्ट्रीय आय बढ़ने से बचत भी बढ़ सकेगी - 


धर 
+ 


औद्योगिक वित्ते-व्यवस्था डह६३ 


और बढ़ाई जानी चाहिए । उस परिस्थिति में विनियोग ट्रस्टों की स्थापना सम्भव हो 
सकेगी और उद्योगों को उनसे पूंजी भ्राप्त हो सकेगी । 


पट) २) श्रौद्योगिक बेंकों का अभाव ;:--भारत में अ्रसी तक बड़े औद्योगिक बैंकों का 
अभाव पाया जाता है। पहले इस तरह के कुछ बेंक वने थे लेकिन अकुशल प्रबन्ध के 
कारण असफल हो गये । भविष्य में ऐसे वेंकों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि 
उद्योगों को दीर्घकालीन पू जी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके । श्रौद्योगिक वित्त निगम 
भी एक प्रकार का झ्ौौद्योगिक बेंक ही है। लेकिन इस अक्रेली संस्था का होना काफी 
नहीं है । इस अखिल भारतोय संस्था की तरह अलग्र-ग्रलग राज्यों में श्रौद्योगिक वित्त 
निगम भी खोले जा सकते हैं । 


(३) व्यापारिक बेंकों को प्रौद्योगिक वित्त में ज्यादा भाग लेना चाहिए :-- 
, इन्होंने भ्रभी तक उद्योगों की अल्पकालीन पूजी की ही आवश्यकता की पूर्ति की है। 
पुनवित्त निगम की स्थापना से ये उद्योगों की मध्यम-कालीन आवश्यकता की भी पूर्ति 
कर सकेंगे । लेकिन श्रभी तक ये उद्योगों के शेयर व ऋण-पत्र खरीदकर उन्हें दीघं- 
कालीन पू'जी की सहायता बहुत कम मात्रा में दे सके हैं। जर्मनी के उदाहरण का 
अनुकरण करते हुए भारत में भी व्यापारिक बैंकों को उद्योगों को पूजी देने में ज्यादा 
रुचि लेनी चाहिए । इसके लिए वेकों का एक संघ ((0॥7507प7 ता शज़ातं- 
_, ५868) बनाया जाना चाहिए जिसमें बहुत से बेंक भाग ले सके ओर श्रपता-प्रपना 
पू'जी का हिस्सा लगा सके । ये संघ औद्योगिक कम्पनियों के दोयर व ऋणु-पत्र खरीदने 
में पूंजी लगा सकेंगे। 
“. व्यापारिक बेंकों को कभी-कभी व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण प्रदान करना 
चाहिए ताकि श्रौद्योगिक विकास हो सके । पाइचात्य देशों में इस प्रणाली का काफी 
29 “है । परन्तु ऐसा करते समय बैंकों को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। 
(४) पभ्रभिगोपन ग्रहों का प्रभाव. (4.90 ९ ० फएाव-एणा7गड 
प्ल०प४९४ ) :--भारत में भ्रभी तक कम्पतियों के शेयरों व ऋण-पत्रों के श्रभिगोपन 
की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे नये उद्योग स्थापित करने वाली कम्पनियों" 
को पूंजी प्राप्त. करने में बड़ी कठिताई होती है । श्रौद्योगिक वित्त निगम व राज्य वित्त 
निगमों को अभिगोपन के कार्य में विशेष दिलचस्पी दिखानी चाहिए-और नये अ्भिगोपन 
गृह भी बनने चाहिएँ । 
झभिगोपन के कार्य' की सफलता के लिए यह भी झ्रावश्यक है कि ऐसी नई 
कम्पनियाँ सामने आयें जिनके पास झौद्योगिक उत्पादन की कोई सुहढ़ योजना हो जो 
. उत्साहबर्दधक और आदाजनक हो । इस तरह से ही अभिगोपतर के काय॑ में विश्वास 
उत्पन्न हो सकेगा | ब ३ जि पा रत 
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(४) देश में उच्चम व प्रबन्ध की योजना फा अभाव :--ओद्योगिक वित्त का 
सम्बन्ध श्रौद्योगिक उद्यम एवं प्रतन्ध से भी है। केवल पर्याप्त वित्त प्रदान करना ही 
काफी नहीं होगा बल्कि देण में ऐसे उद्यमकर्त्ता और प्रबन्धक हों जो उन सुविधाओं का _ 
सदपयोग भी कर सकें । वित्त की वाढ़ थ्रा जाने से ही औद्योगिक उपक्रम स्थापित हों 
जिनके पास उद्योगों की सुलभी हुई योजनायें हों जिन्हें कार्यान्वित करके देश में उत्पादन 
बढ़ाया जा सके । भारत के वित्त निममों ने इस कमी का प्रत्यक्ष अनुभव किया है । 
उनके वित्तीय साधनों का उपय्रोग करने वाली कम्पनियाँ भी धीरे-धीरे ही बढ़ रही . 
है | ज्यादातर कम्पनियाँ तो ऐसी होती हैं जिनकी योजनायें अस्पष्ट, अधुरी व असंतोप- 
जनक होती हैं श्रौर जिनको ऋण देना सम्भव नहीं होता है भौर उनके प्रार्थना-पत्र 
अस्वीकार करने पड़ते है । | 

५ श्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था सुधारने के लिए सर्राफ कमेटी के सुझाव :--१६१३ 
रिजर्व बेंक ने श्री ए० डी० सर्राफ की श्रव्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसे निजी , 
क्षेत्र के लिए वित्तीय साधनों की वृद्धि के सुझाव देने को कहा गया । कमेटी की 
रिपोर्ट १६५४ में प्रकाशित हुई । इसमें निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय साधन बढ़ाने के 
कई सुझाव दिये गये जिनमें से वहुत से सुझाव भ्रव तक कार्यान्वित किये जा छुके हैं । 
सर्राफ कमेटी की कुछ प्रमुख सिफारिशों इस प्रकार थीं । 

(१) भारत में निजी क्षेत्र के सामने राष्ट्रीकरणा की घमकी नहीं होनी चाहिए। 
ऐसा होने से ही उद्योगपति बिना किसी हिचक के अपनी पूज़ी नये उद्योगों में लगा 

गे भर चालू उद्योगों का विस्तार कर सकेंगे । ड ०, 0१३ 

(२) रिजवे बेंक द्वारा व्यापारिक बेंकों को [इस प्रकार को सुविधायें मिलनी 
चाहिएँ जिससे वे उद्योगों को ज्यादा वित्त प्रदान कर सकें । रिजव॑ बेंक को 
सस्ती भुगतान की सुविधायें देनी चाहिएँ। ((6809 7७7४(४706 +90४89) 
ताकि व्यापारिक बेंक लाभ उठा सकें । 

(३) व्यापारिक वेंकों को प्रथम श्रे णी की औद्योगिक कम्पनियों के शेयर व ऋण- 
पत्र खरीदने चाहिएँ। इन्हें निगमों के शेयर व वन्धक-पत्र भी ज्यादा मात्रा में खरीदने 
चाहिएँ । इन्हें अपना संघ बनाकर जर्मन प्रणाली पर काम करना चाहिए 

(४) रिजवं बेंक को विल-बाजार-योजना ज्यादा उदार बनानी चाहिए ताकि 
व्यापारिक बेकों को ज्यादा वित्तीय साधन मिल 'सके । एक बिल .को स्युनत्म राशि - 

१ लाख रु० की जगह ५० हज़ार रु० कर दी जाय एवं कुल बिलों की राशि २५ लाख 
रु० से घटाकर -१० लाख रु० कर दी जाय । १ करोड रु० या इससे ज्यादा की जमा 
राक्षि वाले अनुसूचित बैंकों को वित्तीय साधन प्रदान किये जाँय | 


(५) बैंकों को शाखायें व चलते-फिरते बेंक (१(00॥6 300८5) खोले जाँय 
जिससे लोगों की बचत एकत्र हो सके । ह 


रा 
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(६) जमा वीमा योजना ([0000आ| प5प्रा॥08 $00७776) लागू की जाय। 
बैंकों को इसकी सफलता पर विचार करना चाहिए। 
(७) सर्राफों के विलों व हुण्डियों की पुनकंटौदी (८0॥80077072) की 
सुविधा रिजव॑ बेक द्वारा व्यापारिक बैंकों के मार्फत बढ़ाई जाय । 
(८) विनियोग टूस्टों की स्थापना की जाय । 

*- (६) राष्ट्रीय विकास निगम एवं निजी क्षेत्र के लिए औद्योगिक साख व विनियोग 

निगम स्थापित किये जाँय | 
(१०) लघु उद्योगों के लिए एक विशेष-विकास-निगम बनाया जाय और इन 
उद्योगों का संगठन सहकारिता के श्राघार पर किया जाय । 

* सर्राफ कमेटी के बहुत से सुकाव तो कार्य छप में परिणातर किये जा चुके हैं। 
रिजवे घेंक ने विल-बाजार योजना को काफी उदार बना दिया है एवं भुगतान-सुविधा 
भी प्रदान की है। भविष्य में विनियोग ट्रस्टों की स्थापना की जानी चाहिए और 
व्यापारिक बेंकों का एक संघ (('008070 पाए) बनना चाहिए 

का ३...““- विदेशी पूंजी 

अविकसित एवं अद्ध-विकसित देझ्षों के आर्थिक-विकास के लिए विदेशी पूजी 
भ्रत्यन्त आवश्यक होती है । पिछड़े हुए देशों की आय बहुत कम होती है इसलिए वहाँ 
आन्तरिक बचत भी थोड़ी होती है। आध्िक-विकास के लिए जितनी पूंजी श्रावश्यक 
होती है उतनी वहाँ के आन्तरिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो पाती है । इसलिए विदेशी 
पूजी का सहारा लेना पड़ता है। विदेशी पूजी के अ्रभाव में उनका श्राथिक-विकास 
रुक जाता है या बहुत मन्द यत्ति से होता है। श्राधुनिक-य्रुग के झाधथिक दृष्टि से समृद्धि- 
शाली देशों ते भी अपने विकास की प्रारश्भिक अवस्था में त्रिदेशों पूंजी का सहारा 
लिया था। अमेरिका जो आज पूजी-निर्यात करने की दृष्टि से सबसे श्रागे बिना जाता 
है, स्वयं विदेशी पृजी के सहारे झार्थिक-विकास कर सका है। इसी प्रकार ब्रिटेस, 
कनाडा, जापान आदि देशों ने समय-समय पर विदेशी पूंजी को श्रपनाया और अपना " 
झ्राथिक-विकास किया । रूस ने विदेशी पूँजी का उपयोग बहुत कम किया क्‍योंकि 
क्रान्ति के बाद इसे विपरीत परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ा । पूजीवादी राष्ट्र 
इसे भदद करने को तैयार नहीं थे । इसलिए रूस में उपभोग कम करके श्रौर श्रनिवार्य 
त्याग हारा पूंजी निर्माण करके आथिक विकास किया गवा। लेकिन लोक-तांचिक 
देशों के - लिए रूस की पद्धति का प्रयोग सम्भव नहीं है । पिछड़े हुए देशों का रहन- 
सहन का दर्जा पहले ही बहुत नीचा होता है। इसलिए उसको शोर नीचे गिराना न 
तो सम्भव होता है और त उचित ही होता है। साम्यवादी चीन भी आज रूस की 
पूजी, टैवनीकल सहायता व औद्योगिक ज्ञान का लाभ उठाकर तेजी से श्रौद्योगीकरण 


कर रहा है। 


ता 


*पवर ४ एुचा- 
लि 
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भारत ने भी आर्थिक-विकास के लिए विदेशी पू'जी को अपनाने का निरचय किया 


'हैं। लेकिन हमारे विदेशी पूंजी से सम्बन्धित अनुभव कड़वे रहे हैं इसलिए हम इसका 


प्रयोग बहुत सावधानीयूर्वक करना चाहते हैं ताकि राष्ट्र को कोई राजनीतिक क्षति न 
पहुँचे । विदेशी पूजी ने भूतकाल में विदेशी राजनीतिक प्रभाव एवं भ्रमुत्व देश में 


'स्थापित कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें सबसे पहले इस बात की फिक्र , 


करनी चाहिये, कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो और हम समानता के स्तर पर दूसरे 
देशों के साथ श्राथिक सहयोग करें। श्रतः विदेशी पूजीपति का हम स्वागत करेंगे 
लेकिन संरक्षक (8007) के रूप में नहीं बल्कि सामेद्ार (एिक्षात॥श) के ह्पर्म 
ताकि हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता भ्रक्षुण्णा रह सके । बदली हुई विद्व की परिस्थितियों , 
में ऐसा होना आवश्यक है । पूजी निर्यात करने वाले देद् भी धीरे-घीरे श्रपती मनो- 
वृत्ति में परिवतंत लाते जा रहे हैं ताकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों के आधिक 
पुनरद्धार में भाग लेकर वे भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सके । 
भारत में विदेशी पूजी के प्रति शंका का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था क्‍योंकि 
पहले विदेशी पूजी के साथ साथ देश अपनी स्वतन्त्रता भी खो बैठा । विदेशी लोग 
अपनी पू'जी का विनियोग उन्हीं दिशाप्रों में करते थे जिनमें उनको सबसे ज्यादां लाभ . 
हो । इसलिए उन्होंने भारत के आथिक अथवा औद्योगिक विकास पर इतना ध्यान नहीं 
दिया। पू'जी का विनियोग खनिज उद्योग, वागान ( श]#गाशा0॥8 ) व्यापार एवं. 
यातायात के विकास में किया और तैयार भाल बनाने के उद्योगों ( ।8॥0960- 
पा8 400080758 ) विशेषतः आघार उद्योगों पर कमर घ्यान रिया गया जिंसते 
संतुलित विकास नहीं हो सका । विदेशी कम्पनियों में भारतीयों को ऊँचे पदों पर 
नियुक्त नहीं फिया जाता था । उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस 'प्रकार 
विदेशी पू'जी का उपयोग भारत के श्राधिक शोपरा के लिए किया. गया। लेकिन स्व- | 
तन्त्रता प्राप्ति के वाद परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। पुरानी शंकाएँ व सन्देह अब 
कम होते जा रहे हैं। भारत ने योजनावद्ध आशिक विकास का कार्यक्रम स्त्रीकॉर 
किया है । उसमें विदेशी पूंजी का सहयोग कई हृष्टियों से वाँछनीय होगा ४--- | 
_20१) विदेश्षी पूंजी के लाभ--भारत में पर्याप्त प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। अभी 
तक उनका दूर उपयोग नहीं हो रहा है। विदेशी पूजी के सहयोग से हम उन प्राकृ- 
तिक सांघनों का विदोहन कर सकेंगे अन्यथा वे बेकार पड़े रहेंगे । 
(२) विदेशी पूजी के साथ-साथ हम विदेशी टेवनीकर्ल ज्ञान 
भी आयात कर सकते हैं जिससे भविष्य में भारत में भी टैव 
प्रवन्धक्त तैयार हो सकेंगे जो श्राथिक विकास में योग देंगे । 
“- (३) विदेशी-पू जी के श्रभाव में देशी पूंजी भी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। जब 
चना चाहता है तो उसे मशीनें, श्रौजार, केच्चो 


एवं प्रबन्ध-कला का 
नीकल विश्येपज्ञ एवं कुशल 
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:माल वे अन्य विकास सामग्री विदेशों से भी खरीदनी पड़ती है। यदि आवश्यक मात्रा में 
विदेशी सामान न मिले तो सारा कार्यक्रम ठप्प रह जायगा। यदि आवश्यकता के 
समय विदेशी पू जी उपलब्ध हो जाती है तो देशी पूजी का भी सर्वोत्तम उपयोग हो 
सकता है । 
(४) रेल, वन्दरयाह, वाँध, सिंचाई की योजनाग्रों, खनिज व्यवसाय एवं श्राधार- 
-भत्त एजीगत उद्योगों के विकास में विदेशी अनुभव का लाभ उठाने के लिए भी विदेशी 
पूजी आवश्यक है । श्रौद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देशों की उत्पादन विधियों को अ्रविक- 
सित अथवा अ्रद्ध-विकसित राष्ट्र श्पनाकर तेजी से औद्योगीकरण कर सकते है। 
यही कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा 
आश्रित है । जब तक भारत में मज्षीनें नहीं बनने लग जाती हैं तव तक श्रौद्योगिक 
विकास के लिए हमें विदेशों का सहारा लेना पड़ेगा । 
' ,झाज भी कुछ क्षेत्रों में विदेशी पू'जी के प्रति सन्देह प्रगट किए जाते हैं और इसके 
विपक्ष में तर्क दिये जाते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वे सब तर्क सराहनीय हैं या मिथ्या 
हैं क्योंकि हमारी असावधानी से हमें विदेशी पू'जी की कुछ हानियाँ भी मिल सकती हैं । 
'_#विदेवी पूजी के विपक्ष में---(१) देश स्वतन्त्र आथिक नीति अपनाये रखने में 
कठिनाई अनुभव करता है। उदाहरण के लिए भारत ने समाजवादी ढंग का समाज 
, स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । लेकिन लगातार अमेरिका, कनाडा, ब्रिदेन - 
पश्चिमी जमंनी, फ्रांस आदि देशों से श्राथिक सहायता लेते रहने से समाजवादी नीति 
प्र. डटे रहने में कठिनाई प्रतीत होने लगती है । एक बार भारत के प्रसिद्ध अर्थशास््री 
श्री जे० जे० अन्जारिया में भी स्वीकार किया था कि “विदेशी सहायता परोक्ष रूप से 
हमारी भ्राथिक नीति पर प्रभाव डालती है ।' हमें समय-समय पर यह जाँच करनी पड़ती 
है.कि हमारी नीति से विदेशी विनियोगकर्त्ता तो असंतुष्ट नहीं हो रहे हैं । इस सबन्ध में 
कर नीति, झौद्योगिक नीति, भ्रौद्योगिक क्षेत्र में निजी उच्चयम का स्थान, विदेशी नीति 
एवं व्यापार नीति आदि इस रूप में ढालनी होती हैं कि विदेज्षी , पूंजी का प्रवाह, बना 
रहे । इस प्रकार हमारी श्राथिक नीति को स्वतन्त्रता कम हो जाती है। 
(२)-विद्वेशी पूंजी के. कारणए हमारे कंधों पर व्याज का वोका निरन्तर बढ़ता 
जाता. है ।.मूलघन, व. व्याज की. समय पर अदायुगी न होने से राष्ट्रीय सम्मान को ठेस 
>पहुँचती है । 
(३).अत्यधिक मात्रा में विदेशी सशीलें, बचत, शौजार व श्रन्य साधन काम में लेने 
, से हमारी निर्भरता वढ़ जाती है । ये विदेशी वस्तुएँ उसी.-देशा के श्रौद्योगिक विकास की 
, अवस्था के अनुसार बनती हैं इसलिए पिछड़े हुए .देशों के लिए उत्तकी उपयोगिता 


सीमित होती है । 
इसोलिए कुछ ग्रथृघास्त्रियों का यह कहना है कि भारत को श्रान्तरिक साधनों पर 
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हो ज्यादा निर्भर रहना चाहिए । ऐसा करने में चाहे हमारे विकास की गति छुछ घीमी 

भले ही पड़ जाय, वयोकि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से यह श्रे 5 रहेगा | झतः इस सम्बन्ध 

में मिश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि विदेणी पूजी का किस सीमा तक 
प्रयोग बांछनीय है । फिर भी विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में एक बात अ्रवश्य ध्यान में 
रखनी चाहिए कि इसका उपयोग अ्रधिकतम उत्पादन बढ़ाने में किया जाय ताकि देश - 
की राष्ट्रीय झाय बढ़े और साथ में मूलधन व व्याज चुकाने की सामर्थ्य भी उत्पन्न हो 
सके । इसके भलावा देश में प्रशिक्षित टैक्ीकल कमंचारियों व प्रवन्धकों का एक दल 
तैयार करने की आवश्यकता है। श्रतः विदेशी सहायता लेते समय हमें यह ध्यावे 
रखना होगा कि भविष्य में हमें इससे मुक्त होना है । 

विदेशी पूंजी के प्रति वर्तमान नोति ( शि७5७॥ 90॥0ए 0फ़ध0$ 
नगिश्षशा ०४04] ॥ 708 )--१६४८ की श्रौद्योगिक नीति में सर्वश्रथम 
विदेशी पूंजी के महत्व पर प्रकाश डाला गया और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कई 
आश्वासन दिये गये । लेकिन इस चीति में राष्ट्रीयकरण व अत्य सरकारी नियंत्रण के 
भय से विदेशी पूंजी का आयात श्राश्ा से बहुत कम हुम्रा। ६ श्रप्रैल, १६४६ को 
हमारे प्रधान मंत्री ने संसद में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोपणा 
की जिसकी मुख्य बातें ये है :--- 

(१) देशी व विदेशी प्‌जी में कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जायगा। 

विदेशी हितों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा । 2५ 0) 

(२) विदेशी विनियोगकर्त्ताश्रों को लाभ व पूंजी देश से वाहर भेजने दिये जायेंगे 
लेकिन इस सम्बन्ध में देश की विदेशी-मुद्रा-स्थिति का अवश्य ध्यान रखना होगा। 
(३) यदि कभी विदेशी उपक्रमों का राष्ट्रीकरण किया गया तो उचित मुझवजा 

दिया जायगा | सरकार किसी भी रूप में विदेशी उद्यम को क्षति नहीं पहुँचाना चाहती . 
है और भारत के श्राथिक विकास में रचनात्मक व सहयोगात्मक भाग लेने के लिए | 
विदेशी प्‌ जी को प्रामन्त्रित करती है। ' स्‍ ह 

योजना आरायोग ने भी प्रथम पंच-वर्षीय योजना की रिपोर्ट में विदेशी पु/जी के . 

' महत्व को स्वीकार किया। विदेशी पूंजी लेते समय अब हम भारतीय नियंत्रण पर | 
बल देने लगे हैं। साथ में यह भी प्रयत्न करने लगे हैं कि भारतीय कमंचारियों को . 
प्रशिक्षित किया जाय । नई दिक्षाओं में विदेशी पृजी का प्रयोग किया जाय भौर 
विदेशी पूजी ऐसे उद्योगों में लगाई जाय जिनसे निर्यात बढ़े या आयात घटे और 
हमारी विदेशी-विनिमय-स्थिति सुहृढ़ हो । समय-समय पर विदेशी पूजी के प्रति भारत , 
सरकार की नीति देश भर विदेश में दोहराई गई है, स्पष्ट की गई है भौर उसमें कुछ 
| संशोधन भी किया गया है। विदेशों में हमारी नीति के प्रति अमंपूर्ण घारणाओं का बोल- . 
बाला रहा है। कहने का श्रेभिप्राय यह है कि भारत सरकार की विदेशी पुजी के:प्रति 
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नीति, विदेशी विनियोगकर्ता को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सकी है। हाँ, कुछ 
“समय से आपसी विचार-विमर्श वढ़ने से स्थिति सुधर रही है । अ्रमेरिका, ब्निटेन, फ्रांस, 
परद्िचिमी जमेनी व कनाडा आदि देशों में भारतीय दृष्टिकोण पर ज्यादा सहानुभूति प्रगट 
की जाने लगी है। वास्तव में हमारी तटस्थ विदेशी नीति से भी विदेशी प्‌जी का 
श्रायात बहुत सीमित रहा है । 
.._ ' इस प्रकार अपनी तटस्थ विदेशी नीति के कारण ही हमें इतने देशों से पूजीगत 
सहायता मिल पा रही है । 222 विदेशी पूंजी व विनियोग आदि के सम्बन्ध में आवच- 
श्यक युवनायें दी जाती हैं 
है भारत की विदेशी लेनदारी और देनदारी 
भारत में जूट, सूती-वस्त्र उद्योग, खनिज व्यवसाय, बागान (चाय, कहवा व रचड़), 
रेल यातायात, व्यापार, माचिस, साबुन श्रादि उद्योगों के विकास में विदेशी पूजी का 
. महत्वपूर्ण हाथ रहा है | रिजर्व बेंक ने भारत की विदेशी लेनदारी (855०६) व देन- 
दारी ( ॥490]]65 ) के सम्बन्ध में समय-समय पर सर्वेक्षण प्रकाशित किये हैं। 
तीसरा सर्वेक्षण दिसम्बर, १६५५ तक की सूचना प्रदान करता है। इसके अनुसार 
१६५५ के अन्त में भारत की कुल लेनदारी १२५१'८ करोड़ र० थी और कुल देनदारी 
७६६९३ करोड़ र० थी। इस प्रकार लेनदारी ४८५५'५ करोड़ ह० से ज्यादा थी। 
भारत एक लेनदार या साहुकार देश था । कुल लेनदारी व देनदारी का हिसाब लगाते 
समय सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों की स्थिति का जोड़ लगाना होता है । जहाँ तक 
कुल विदेशी व्यवसाय विनियोगों (707287 90५॥९55 ॥7928$077079) का प्रश्न 
है उनकी मात्रा ३१ दिसम्बर, १६५५ को लगभग ४८१ करोड़ रुपये थी जो एक साल 
“बाद ३१ दिसम्बर, १६५६ को लगभग ५०६ करोड़ रु० हो गई। विदेशी व्यवसाय 
विंनियोगों में वह पुजी शामिल होती है जो भारत में कम्पनियों को प्राप्त होती है। सर- 
: कारी' संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी को मिलने वाली पूंजी भी इसी के अन्तर्गत आती है । 
/ . विदेशी व्यवसाय विनियोगों के विस्तृत विदलेषण से निम्न महत्वपूर्ण परिणाम 
निकलते हैं ४--- , 

(१) विन्तियोग सबसे ज्यादा निर्माण-उद्योगों में हुए और दूसरा नम्बर व्यापार को 

प्राप्त हुमा । इसके बाद क्रमशः बायान, सेवाएँ व यातायात, वित्तीय संस्थाएं, विविध 
' व खनिज व्यवसाय के स्थान आते हैं। 

(२) विदेशी व्यवसाय विनियोगों में सबपे पहला स्थान संयुक्त राज्य का है और 
दूसरा स्थान अमेरिका का । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी ब्विठेन के विनियोग भारत में 
बढ़ते गये लेक्रित आज कल प्रमेरिका के विनियोग भी बढ़ने लगे हैं । 

(३) विनियोगों में 'प्रत्यक्ष विनियोग' [जिहटा गए8४४7707/5) की मात्रा 
'पोर्टफोलियो विनियोग' (9णणी० 'प्रए्४प्ा्या 5) से -बहुत. ज्यादा है। 
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दिसम्बर १६५४५ को ४८१ करोड़ रु० के :विनियोग में से लगभग” ४११ करोड़ ₹० 
का विनियोग प्रत्यक्ष श्रेणी का था और शेप लगभग ७० करोड़ 5० दूसरी श्रेंणी-का 
था। प्रत्यक्ष विनियोग का अभिप्राय यह है कि इसमें विदेशी स्वामित्व (0ए6- 
शी) के साथ-साथ विदेशी नियंत्रण ((०॥70]) भी होता है। ऐसा उस समय 
होता है जब भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाग्रों में पूंजी का विनिय्योग बढ़े 5 
भारत-स्थित-संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों 'पर विदेशी नियंत्रण रहे । 'पोर्टफोलियो 
विनियोग' ((?णर्पणी० पराएथशाग्रा(8), का अभिप्राय उस विनियोग से है जो 
प्रभुत्व भ्रथवा नियंत्रण भारतीय हाथों में छोड़ देता है। इस प्रकार के:ब्विनियोगों पर 
केवल व्याज देना 'होता है अथवा एक निश्चित लाभांश को -गारन्दी होती है। अ्रत 
इस प्रकार के विनियोगकर्ता अपने ऊपर जोखिम नहीं लेते हैं और प्रबन्ध वर्गरः.पर भी 
नियंत्रण नहीं रखते हैं । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत को निजी विदेशी प्रयत्क्ष -विनियोग्रो 
(एरप्क्ष० 70०ंशा-॥)76० ॥ए65४77075) को प्रोत्साहन देना 'चाहिंए 
ताकि प्रतिवर्ष ब्याज का निद्िचत बोफा न भरना पड़े और विकास की प्रारम्भिक 
अ्रवस्था में विदेशियों के कंधों पर जोखिम डाली जा सके । इससे वे अपनी सर्वेत्तिम 
टैब्नीकल योग्यता व प्रवन्ध-पदुता का प्रयोग करेंगे जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा, . 
उत्पादन में वृद्धि होगी और देश समृद्ध होगा । अतः कहा गया है कि विदेशी उद्योग्र- 
पतियों को भारत में अपने नियंत्रण व-अपनी जोखिम पर उद्योग प्रारम्भ करने के लिए 
मौका देना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव भला प्रतीत होता है लेकिन इसके 
राजनीतिक दुष्परिणाम निकलने की सम्भावना भी है। श्रतः परिस्थिति के श्रतुत्तार 
.इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। भारतीय उद्यम एवं विदेशी उद्यम का मेल स्थापित 
'किया जाना चाहिए ह 
पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी पूजी--भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजनी 
के समय से विदेशी पूजी के महत्व पर विश्येप जोर दिया है। हमें विदेशी क्षेत्रों से 
अनुदान (5) और ऋण (.,02॥8) दोनों मिलते रहे हैं। पिछले वर्षों 
भारत को अमेरिका, कमाडा, ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जमनी, जापान, फोलम्बों योजनों 
' के देशों से, विश्व वेंक, श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप झ्रादि स्रोतों से ' विदेशी साधन उपलब्ध 
हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक ४०५ करोड़ रु०* की विदेशी सहायता 
भारत को स्वीकृत हुईं। इसमें से २१५ करोड़ रु० की राधि प्रथम योजना काल में 
_भयुक्त हुई झोर घेप लगभग १६० करोड़ रु० की रकम द्वितीय योजना काल में काम 
में सेने के लिए उपलब्ध हो गई ।* द्वितीय पंचवर्षीय योजना घुरू से ही विदेशी साधनों 
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औद्योगिक वित्त-व्यवस्था ह ५०१ 
परें काफों श्राश्वित थी। योजना की रिपोर्ट में कहा गया कि ५ वर्षों में ११०० करोड़ 
२० के विदेशी साधनों की श्रावश्यकता पड़ेगी जिनकी पूति २०० करोड़ रु०, स्टलिड्र 
कोप में से प्राप्त करके, १०० करोड़ रु० विदेशी निजी वितियोग से प्राप्त करके भर 
८०० करोड़ रु० अन्य साधनों से प्राप्त करके की जा सक्रेगी । दूसरी योजना के २ वर्षों 
में ही देश के सामने विदेशी विनिमय संकट (एंणलंशा) #िए086 (7१ ४8) 
उत्पन्न हो गया । स्वेज दुर्घटना, विदेशों के ऊँचे मूल्य, सुरक्षा के सामान पर व्यय करने 
की आवश्यकता, खाद्यान्न का अप्रत्याशित आयात एवं अनियंत्रित निजी क्षेत्र के आयातों 
में विदेशी विनिमय संकट ला खड़ा किया । ह्वितीय योजना के सारे अनुमान प्रस्त-व्यस्त 
ही गये । रिजव॑ बैंक के विदेशी विनिमय कोप तेजी से घटते गये । विश्व बेंक व श्रन्य 
देशों की सामयिक सहायता से स्थिति काफी सुधर गई। प्रथम योजना की बकाया 
- रकम १६१ करोड़ रु० को झामित्र करके मार्च *, १६६० तक कुल सहायता लगभग 
१,४२८ करोड़ रु० तक की स्वीकृत हो चुकी है जिसमें से १,०३४८७ करोड़ ६० की 
राशि द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षो में काम में ली गई और शेप ४६३ करोड़ रु७ 
की राशि भविष्य में काम आ सकेगी ।१ इसमें रूस, जेकोसलोवा किया, व यूगोस्लाविया 
हारा स्वीकृत क्रमशः १७६ करोड़ २०, २३ करोड़ ₹०, १६ करोड़ रु० की राशि 
शामिल नहीं है, जो तृतीय योजना के लिए निर्धारित की गई है । 


.' भारत को विदेशी पू'जी देने में विश्व वेंक का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा 
है। अ्रगस्त, १६५८ में और पुनः मार्च, १६५६ में विश्व बैक ने वाशिग्टन में ५ राष्ट्रों 
का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें भारत की विदेशी विनिमय आवद्यकताश्रों की पूर्ति 
बढ़ाने के उपाय सोचे गये। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जमंती एवं जापान ने 
उस सम्मेलन में भाग लिया । पहली मीटिंग में भारत को ३६ करोड़ डालर का ऋण 
या सहायता मिली । मार्च, १६५६ में भी १६५६-६० के विदेशी विनिमय की कमी 
को पुरा करने के लिए पर्पाप्त सहायता देने का वायदा किया गया। इस प्रकार द्वितीय 
योजना की अवधि में आवश्यक विदेशी ऋण की व्यवस्था हो छुकी है। तृतीय पंच- 
वर्षीय योजना में भी झऔद्योगीकरएं पर बल दिया गया है। श्रत्तः विदेशी पूंजी की 
अनिवायंता बनी रहेगी । तृतीय योजना में कुल विनियोग १०,३०० करोड़ ₹० का 
रखा गया है। इस योजना के लिए २,६०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता की 
झावश्यकता होगी जिससें से ५०० करोड़ रु० झधिक भ्रुगतान करने के लिए, १,६०० 
करोड़ रु० मशीनों वंगरः के लिए (तृतीय योजना में) और २०० करोड़ रु० अन्य 
सामान सँगाने के लिए, जिससे देश्ष में पूंजीगत माल का उत्पादन बढ़ सके । इस राशि 
के श्रतिरिक्त अमेरिका से १७ मिलियन दन खाद्यान्न-ऋणस प्राप्त होगा जिसकी कीमत 
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६०६८ करोड़ २० होगी। इस प्रकार तुतीय थोजना में ३२०० करोड़ र० का भुगतान 
का घाटा रहेगा ।) 

भारत को विदेशों पू'जी, निजी विनिय्रोगकर्त्ताओं, सरकारों एवं अ्रन्तर्राष््रीय संस्थाओं 
से प्राप्त होती है। विश्व बेक ने पिछले वर्षों में भारत के आ्थिक-विकास में बहुत 
मदद की है। इसने भारत में निजी उद्योगपतियों को भी ऋण प्रदान किये हैँ। 
झमेरिका में भारत की पूजीगत श्रावश्यकताश्रों को ज्यादा सहानुभूतिपूर्वक देखा जाने 
लगा है। वहाँ के निर्यात-आयात वेंक एवं विकास-ऋण-कोप (76ए००एञाग्रथा 
[09 7धा0) के माध्यम से भारत को काफी मात्रा में ऋए मिले हैं। .फोर् 
फाउन्डेशन एवं रॉकफेलर फाउन्डेशन के तत्त्वावधान में विशेष कार्यो के लिए अनुदान 
(0थ॥(8) मिले हैं। पी० एल० ४८० एवं ६६१ के अ्रन्तर्गत गेहूँ अ्रमेरिका से प्रात 
होता रहा है जिसकी रक्रम रुपयों में विभिन्न रूपों में भारत ही में विनियोजित होती 
है। अ्रतः अमेरिका विभिन्न तरीकों से भारत के आर्थिक-विकास में सक्रिय भाग लें 
रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्राइसन हॉवर की भारत यात्रा के वाद दोनों देशों के 
शआाथिक सम्बन्ध ज्यादा हृढ़ हो सकेंगे और भ्ाशा है अमेरिका भारत के आधिक-विकास - 
के लिए ज्यादा सहायता दे सकेगा । 

इतना सब कुछ होने पर भी कुछ विद्वानों का यह कहना है कि भारत में विदेशी 
क्षेत्रों से निजी पूजी भ्रभी पर्यात मात्रा में नहीं आ पा रही है। अतः विदेशी निजी 
पूजी को आकपित करने की आवश्यकता है। १६५७ के अन्त में एक श्रौद्योगिक प्रति. 
निधि मण्डल (॥॥0फ5778! 260622000॥) श्री घनश्यामदास बिड़ला के नेतृत्व मे 
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रॉस, व पश्चिमी जमंनी के दौरे पर गया और उन देझ्षों के 
उद्योगपतियों, बेंकरों व श्रन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से मिला । लौध्ने पर 
प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को बहुत ज्यादा मात्रा में 
व्यापारिक ऋश मिल सकते हैं। भारत के लिए विदेशी ऋण की कोई कमी नहीं है 
बल्कि बराबर की देशी पूंजी का अभाव है। मण्डल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपयुक्त 
वातावरण देश में उत्पन्न करने से विदेशी पूजी ज्यादा मात्रा में आकपित हो सकेटी ।. 

ओऔद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि विदेश्ञों में भारत की आधिक नीति के. 
सम्बन्ध में कई संदेह व श्रम प्रगठ किये जाते हैं। वे संदेह चाहे सही हों श्रथवा गलत 
लेकिन उनका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ रहा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता 
है। राष्ट्रीयकरण का भय, कम्पनियों पर सम्पत्ति-कर (४४९४।॥॥ 79७५), दोहरा कर 
श्रम संघ की शंका, श्रत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप आदि से विदेशी विनियोगकर्ता 


हतोत्साहित होते हैं । यदि देश की कर-प्रणाली में उचित परिवतंन किये जाँय तो निजी 

' पैजी के लिएं अनुकूल वातावरण वन सकता है। 
2 शाशाााामाा >  जब 3 नककशकनललअ लक कक 

॥ ५ 


पृफात एप भदबा एक : &-074 077०, 9, 55, 


न्रीद्यो गिक- वित्त-व्यवस्था ५०३ 


ब््‌ 


विदेशी पूजीपति दो बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रथम तो अपनी पू"जी की 
सुरक्षा और दूसरी पर्यात झाव | यदि ये दोनों शर्ते कोई देश पर्याप्त मात्रा में पूरी कर 
देता है तो उसके लिए विदेशी ऋण मिलने दी कोई अ्सुविधा नहीं होती है। उप- 
व के दीनों मापदन्डों के अनुसार भारत की स्थिति झनुकूल ही मानी जानी चाहिये। 
गी पूंजी पर जितनी आय भारत में प्राप्त हो सकतो है उतनी अपने-अपने देक्षों में 
उस पूजी से श्राय नहीं मिल ज्कतो है। सुरक्षा के सम्बन्ध में कई बार घोषणा की 
' जा चुकी है कि विदेशों पूजी का राष्ट्रीयकरण वही किया जायगा भर यदि राष्ट्रीय 
हित में ऐसा किया गया तो उचित मुप्रावजा दिया जायगा | 
वास्तव में विदेशी पूजी के मार्ग में मनोव॑न्नानिक बाघाएँ ज्यादा हैं। भारत की 
ततटस्थ विदेशी नीति एवं समाजवादी झ्रायिक नीति, पू'जी-प्राथिक्य (08]4-5घा- 
ए५७ ) देशों को परान्द नहीं हैं और वे खुले दिल से भारत में पूंजी लगाने को उद्यत 
हां हो पाए हैं। इसलिए आवध्यवत्ता इस वात दी हैं कि ऐसे देश भारत को ज्यादा 
उदारता पूर्वक मदद दें और यह समझे कि भारत को श्राथिक विकास में सहयोग देने 
का ग्रभिप्राय है ४० करोड़ से ज्यादा नर-नारियों को जीवन-स्तर ऊँचा करने में सहा- 
यता देना, जो एक महान अवसर है--एक महान पुरस्कार है । 
पुजी संचय (05०६४) ए०फगरथाांगा), 
आ्राधुनिक युग में पूंजी का उत्यादन के साधन की दृष्टि से महत्व बहुत बढ़ गया 
है । पूंजी का श्रभाव आथिक विकास में बाधक सिद्ध होता है । पूजी के श्रभाव में 
धरम्तिकों को काम पर नही लगाया जा सकता और प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीँ 
नहीं किया जा सकता | आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देशों में प्‌ जी की प्रच्ुुरता पाई जाती है 
भ्रौर वे इस स्थिति में है कि पिछड़े हुए देशों को विकास के लिए पू जी प्रदान कर सके । 
पूजी का निर्माण बचत से होता हैं । लेकिन यह आ्रावश्यक है कि वह बचत उत्पादक 
कार्यों में लगाई जाय । कई बार वंचत अनुत्पादक रूप में पड़ी रह जाती है। उसका 
देश के श्राथिक विकास में प्रयोग होना चाहिए । भारत में राष्ट्रीय शझ्राय कम होने से 
बचत भी कम हो पाती है श्रौर बचत का बुछ अंश संग्रह ([0व70॥8) के रूप में 
भी पड़ा रह जाता है। अतः पूंजी वा निर्माण बहुत कम हो पाता है । नियोजित 
ग्र्थ-व्यवस्था को अपनाकर भारत पजी-संचय को बढ़ाना चाहता है और विकास के 
हित में ऐसा किया जाना वॉछनीय भी है । 
प्राज जितने भी विकसित देश हमें दिखाई देते हैं, इन्होंने अपनी आय का १५ 
से २० प्रतिशत तक पुजी निर्माण में लगाया है। तभी ये ग्राथिक दृष्टि से इतने ज्यादा 
सम्पन्न हो सके हैं। १६१३ से १६३६ की अ्रवधि में जापान में विनियोग की दर 
राष्ट्रीय भ्राय की १६ से २० प्रतिशत तक थी । रुस में भी विनियोग की दर काफी 
हूँची रही है और वह तभी तीज गति से भौद्योगीकरण करने में सफल हो सका है । 
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५०४ '.. तीसर्वो पर्याय 
भारत की स्थिति इस हृष्टि से बहुत उत्साहवद्धाक नहीं रही है। १६४०-४१ में, 
जब प्रयम योजना प्रारम्भ हुई थी उस समय विनियोग की दर मुश्किल से राष्ट्रीय * 
आय की ५% थी। इतनो नीची विनियोग की दर से एक देश की प्रर्थ-व्यवस्था प्रगति 
कील नहीं वन सकती । इसलिए णोजना ने विनियोग की दर बढ़ाने के कार्य-क्रम व 
लक्ष्य निर्धारित किये ताकि तेजी से श्राथिक विकास हो सके। प्रथम-पंचवर्षीय ,योजनों 
में यह अन्दाज लगाया गया था कि १६६८-६६ तक विनिय्रोग की दर राप्ट्रीय श्राय 
की २०० तक पहुँच जाद्गी | लेकिन दूसरी पंच-वर्षीय योजना में यह प्रतीत होने लगा | 
कि विनियोग वी इतनी ऊँची दर प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा । इसलिए नए अनु 
मान लगाए गए जिनके अनुसार विनियोग की दर) १६५५-५६ में ७७% से १६६०-६६ 
में ११% हो जायगी और भविष्य में यह वृद्धि चालू रस्सी जायगी ताकि १६६४-६६मैं | 
यह १४% हो जायगी श्रौर १६७०-७१ में १६% तक पहुँच जायगी | णोजनागआ्रायोगं का 
कहनी है कि १६७५-७६ में दिनियोग की दर ज्णदा से ज्यादा १७% तक हो सकेगी । 
यह दर भारत के लिए ऊँची अवश्य है लेकिन अध्राप्य (र7809॥88) नहीं कंही 
जा सकती है। हु 
विनियोग की दर के परिवतंन उपयु क्त क्रम में होने से राष्ट्रीय आय १६६७-६० 
में दुगुनी हो जायगी श्रौर १६७३-७४ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय दुगुनी हो जायगी। 
इन श्रनुमानों के निर्धारण में जनसंख्या की वृद्धि को भी ध्यान में रकखा गया है । भारत 
को पु/जी-निर्माण के बढ़ाने के लिये बहुत त्याग करना पड़ेगा । इसके लिए सरकार को 


भी ऐसे कार्य-क्रम अपनाने पड़ेंगे कि विनियोग की दर बढ़ाई जा सके ताकि देश - 
औद्योगिक प्रगति कर सके । 
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भारत में प्‌ जी-संचय की समस्याओ्रों का अ्रध्ययन दो भागों में किया जा 
संकतां है :---साव॑जनिक क्षेत्र में पूजी-संचय ( (एम णिशक्रांणा 09 .- 
एपणा6 ४०९०० ) और निजी क्षेत्र में पूजी संचय ((शजॉश णिगग्राक्षांणी ॥॥ 
06 एछाग५4(8 ४९८०7) । नियोजित प्रेथे-व्यवस्था में दोनों क्षेत्रों में सहयोग स्था- 
पित करना श्रावश्यक है तभी कुल पुजी-संचय वढ़ सकता है । #ज के | 
सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी संचय--अ्रद्ध विकसित देशों में कई कारणों से सरकार 
को विनियोग में भाग लेना पड़ता है। निजी क्षेत्र में विनियोग लाभ की सम्भावनाश्रों 
से ही निश्चय हो पाता है। सरकार इस सम्बन्ध में दीघंकालीन राष्ट्रीय हिंतों 
को ध्यान में रख सकती है । इसलिए सरकारों को उत् क्षेत्रों में तो अवश्य झाना पड़ता 
है जिंनमें निज्नी उच्चम नहीं झाना चाहता है। हे 
. सरकारी विनियोग बढ़ाने के कई उपाय हैं; जैसे कर, उधार, घाटे की वित्त- 
च्यवस्था (20६ 7 थयां०८) व-देश की अतिरिक्त श्म-शक्ति का पृजी निर्माण में 
.._].7 उब्चात जे एक शा, 956, 9. 0 


ऑऔद्योगिक वित्त-व्यवस्था भर 


उपयोग । कुंछ लोगों को यह धारणा है किं करों से कुल विनियोग महीं बढ़ संकतो 
है क्योंकि करों से सार्वजनिक विनियोग बढ़ जाता है लेकिन साथ में निजी विनियोग 
घंट जाता है । लेकिन यह धारणा सही नहीं है क्योक्ति कई वार सरकार कर के रूप 
में जनता से वह रकम एकन्न कर लेती है जो अन्यथा उपभोग में खर्च हो जाती । ऐसी 
हालत में कर प्रणाली का उपयोग कुल विनियोग बढ़ाने में किया जाता है। भारत में 
कुल, करों की आमदनी राष्ट्रीय आय की ७-८ प्रतिशत है | अतः ज्यादा कर लगाये 

“ जानते की गुंजाइश अभ्रव भी है। लेकिन सरकार को सावधानी से इस बात की जाँच 
करती है कि किन क्षेत्रों में ज्यादा कर लगाये जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा 
विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर का बोफा अभी हत्का है । भूमि पर लगान की दर 
बढ़ाने के सुझाव दिये गये हैं । एक विकसित अ्र्थ-व्यवस्था में कर-प्रणाली इस प्रवार 
की होनी चाहिए कि निर्माण कार्यो के लिए आय बढ़ाई जा सके । 


- सावंजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने के लिए दूसरा उपाय जनता से ऋण लेना 
है। ऋण लेकर विनियोग बढ़ाना अनुचित नहीं है लेकिन उस घन राशि का उपयोग 
अत्यधिक उत्पादक कार्यों में होना चाहिए ताकि व्याज व मूलधन आसानी से छंकाये 
जां सके। पिछड़े हुए देशों में इस सम्बन्ध में एक समस्या सामने आती है। बचत की 
कोप एक ही होता है श्रौर उसी में से सरकार उधार लेती है और उसी में से निजी 
' उद्यमकर्ता अपनी पुजी की आवश्यकताश्रों की पूर्ति करना चाहते हैं इसलिए ये दोनों 
' कभी कभी सीमित पूँजी के लिए प्रतियोगी हो जाते हैं। विकास की प्रारस्भिक सीढ़ी 
पर ऐसा हो सकता है लेकिन वाद में बचत बढ़ने से दोनों क्षेत्रों वी आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति होने लगती है । 
जब सरकार अपनी झांय से ज्यादा व्यय कंरती है तो इसे घाटे की. वित्त व्यवस्था 
; ( 0660० सराधधा०6 ) कह कर पुकारते हैं साधारणतया इसमें मोट छापने पड़ते 
-हैं। इस पद्धति से श्राथिक विकास करना कुछ सीमा तक उंचित है लेकिन श्रत्यधिक 
मांत्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रा-स्फीति होने का भय रहता है । इसलिये इसका 
प्रयोग सोवधानीपर्थक किया जाना चाहिये। श्रद्धंविकंसित देशों में घाटे की वित्त- 
व्यवस्था पजी निर्माण का एक साधन बनने लग गई है। स्थिर भर्थ-व्यवस्था को 
धक्का देने के लिए और उसे विकास के पथ पर डालने के लिये घाटे की वित्त-व्यवस्था 
का उपयोग उचित माना जाता है । 


श्रम का उपयोग पजी-निर्माए के कार्यों में किया जाना चाहिये | भारत जैसे घनी 
भावादी वाले देशों में औद्योगिक विकास के अभाव में भुत्रि पर जन-संख्या का भार 
बहुत होता है । फलस्वरूप कई लोग जो भूमि पर लगे हुए होते हैं भूमि की उपज 
बढ़ाते में बहुत कम या कुछ भी योग नहीं देते । यदि इन लोगों को. भ्रृमि से: हृटा 
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इमारतें, सड़कें या बाँध आदि बनाने में लगाया जा सक़े-तो उाभोग् पदार्थों का 
उत्पादन या उपभोग घटाएं विना पूजी निर्माण किया जा सकता है।' 
निजी क्षेत्र में पुजी-संचय--भारत में निजी क्षेत्र में पु जी-संचय की जाँच सराफ 
कमेटी ने १६४४ में की थी जिसने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि भारत में निजी क्षेत्र में 
विनियोग की शक्ति व इच्छा दोनों में गिरावट श्रारही है। कर-भार बढ़ने से निजी-उद्योगों 
की बचत करने की जक्ति कम हो रही है | सरकार द्वारा ऋण लेने के कारण निजी 
क्षेत्र के लिए ऋण मिलना कठिन होगया है। सरकार की औद्योगिक नीति, बढ़ता हुग्रा 
सरकारी हस्तक्षेप व श्रम-सम्बन्धी कानूनों ने विनियोग की इच्छा पर विपरीत प्रभाव ' 
डाला है। सरकार को विनियोग के लिए उचित वातावरण तंयार करना चाहिए ताकि - 
विकास कार्यों में निजी उद्यम भी अपना भाग ले सके । निजी क्षेत्र को भी. अपने - 
प्रवन्ध बगैर: में आवश्यक सुधार करने चाहिएँ ताकि विनियोग कर्त्ताओ्रों में ज्यादा ' 
वास उत्पन्न किया जा सके । वास्तव में निजी उ्यम को सामाजिक दृष्टिकोण शअप- 
नाने की आवश्यकता है और नियोजित स्रथ॑-व्यवस्था के अनुसार अपने आपको ढालने 


की आवश्यकता है। 

भारत में पूजी संचय की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय वित्त-म॑ त्रालय 
के आर्थिक सलाहकार प्रो० अन्‍्जारिया ने अखिल-भारतीय आर्थिक सम्मेलन (/। 
[ए्ाती4 80096 (एणाशिथा00) में श्रध्यक्ष पद से भाषण देते हुए दिसम्बर, 
१६५६ में कहा कि इस समय कुल विनियोग की दर राष्ट्रीय आय की लगभग' ११% 
तक पहुँच चुकी है, जब कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना दे प्रारम्भ में यह ५०%, के लगभग 
थी । भारतोय अर्थ-व्यवस्था पर योजनाञं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। 
भविष्य में भी प्रत्येक आर्थिक क्विप्रा की उत्पादनशीलता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 
बचत बढ़ सके । विकास की प्रारम्भिक अवध्या में इस बात का भय रहता है कि बढ़ी 
हुई भ्राय उपभोग में लगा दी जाय झौर पूजी संचय न बढ़ सफ्रे। इसलिए इस 
सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रयत्न करने आ्रावश्यक हैँ जिनसे श्राय के बढ़ने के साथ- 
साथ बचत को दर भी बढ़ती जाय । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. राजस्व 
प्रग्माली व मौद्रिक नीति का इस प्रकार प्रयोग करना पड़ेगा. कि राष्ट्रीय श्राय की 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ भाग पूजी निर्माण के लिए उपलब्ध हो सके | लेकिन लोक- , 
तान्न्रिक देशों में जनता का सक्रिय सहयोग भी उतना ही श्रावश्यक है जितना कि 
विभिन्न नीतियों का उचित सम्मिश्रण आवश्यक होता है । श्रतः सरकार को ऐसा 
वातावरण तंयार करना चाहिए कि पजी-संचय में मदद मिल सके | 


यम नमन 3 अजा , ; 
3... ए0ए6०॥ ता (प्राय एचशाव्राांणा गा एींजत (.0पा।- 
हैं ९700ए००७९००१ (0फा। 
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श्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था घ्र्ण्छ 
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श्रर्याप्त मात्रा के क्या कारण हैं ? (957) 
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इकत्तीसवाँ अ्रध्याय 
श्रौद्योगिक प्रबन्ध-प्रबन्ध श्रभिकर्ता प्रणाली ४ 

भारत में निजी क्षेत्र में श्रौद्योगिक विकास का श्रेय प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली 
(५०॥0०३९ए९ 32०07 5982०ा)) को रहा है। देश के प्रमुख उद्योग द्सी 
प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित हुए, विकसित हुए और अपने झ्रापकों सुदृढ़ कर पाये । 
इन उद्योगों में कोयला, लोहा व इस्पात, जूट, सूती वस्त्र, जल-विद्युत एवं चीनी भ्रादि 
शोमिल किये जां सकते हैं। श्रौद्योगिक जगत में इस प्रणाली का बड़ा बोलवाला रंहा हैं। 
इससे जहाँ एक तरफ औद्योगिक प्रगति में सहायता मिली है वहाँ दूसरी तरफ कई 
दोपों के कारण विकास में बाधा भी पहुँची है। भारत सरकार में इस पढदुंति के दोषों 
को दर करने के लिए भारतीय वम्पनी अधिनियम १६५६ के अन्तगंत कई प्रतिवन्ध 
लागू किये हैं। उन प्रतिवन्धों का उद्दश्य यह है कि भारत में ओौद्योगिक प्रवन्ध की 
कार्यकुशलता बढ़े बढ़े ताकि निजी क्षेत्र उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सके । । 
_ प्रबन्ध अ्भिकर्त्ता कोई व्यक्ति, साभेदारी, निजी सीमित दाम्त्ि वाली दाय्त्वि वाली कम्पनी 

हो सकती है जो भ्रन्य कृम्पतियों का प्रवन्ध कर कुंम्पनियों का प्रवन्ध करती है।'" इनके प्रबन्ध के नीचे विविध 
असम्बन्धित उद्योग हो सकते हैं जैस खानें, वागात, बेंक, मिलें आ्रादि । ये प्रत्॒न्धित 
कम्पनियों के लिए तीन काम करते हैं--स्थापना करना, पूंजी का इन्त॒जाम करना 
एवं प्रवन्ध करना । भारत के श्रौद्योगिक जीवन में प्रवन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली ने के द्रीम 
स्थात प्राप्त कर लिया है। झागे के विवरण से इस ग्रणाली की व्यापकता एवं विस्तार 
क पता लगेगा | घुरू में इस प्रसाली की उत्पत्ति व विकास पर प्रकाश डाला जायगा.। 
उत्पत्ति व विकास - इस प्रणाली का जन्म लगभग उस समय से हुआ था-जव 

कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने व्यापार करना समाप्त कर दिया था ओर उद्योगों में रस रुचि 
लेना प्राप्म्भ कर दिया था। डा० वीरा एन्सटे ने इस प्रणाली का जन्म १८३३ से 
माना है। प्रारम्भ में ब्रिटिश व्यापारियों ने बह प्रशाली अ्रपनाई। उन्होंने भारत के 
आथक विकास की सम्भावनाओं को पहचाना और.उद्योगों, की स्थापना में दिलचस्पी 





>लन+-तन नर लत सम 7२-23 

. डा० पनन्दीकर के अनुसार “अप्रवंध अ्रभिकर्ता व्यक्ति या व्यक्तियों के दल होते हैं। 

जिनके पास प्रचुर वित्तीय साधन होते हैं, जो नई संस्थाओं के आरम्भ करने से पुर अनुसंधान 

व प्रयोग का प्रारम्भिक पाय॑ करते हैं, ज्वाइन्ट रटाक कम्पनियों का प्रवर्तत करते हैं, उनका 

वित्तीय साधन या गारन्टी प्रदान करते है भ्ौर सामान्यतः उनका प्रबन्ध कार्य करते हैं। 

वे उनके लिए कच्चा माल खरीदने प्रौर प्रबंधित संस्याओं का तैयार माल बेचने और वितरित 
करने का कार्य भी करते हैँ। (00. शक्वाशाववात्या : छाताए क ]ाताव, 99.239-40 

प्र्ल्८ 


श्रौद्योनिक .प्रवन्ध--प्रवच्ध अ्भिकर्ता प्रणाली 


दिखलाई। भ्राज से १०० वर्ष पूर्व भारत में पूंजी बाजार लगभग नहीं के वरावर था, 
आज भी थह पूर्णतया संगठित व विकसित नहीं हो पाया है। झत; नये उद्योगों की 
स्थापना करना एक कठिन कार्य था जिसे अंग्रे ज व्यापारियों ने प्रारम्भ किया । शुरू में 
इन्हें बड़े उत्साह व लगन से काम करना पड़ा । इन्होंने उद्योगों की स्थापना की, उनके 
लिए पूजी जुटाई और दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध की भी देखभाल की । प्रवन्ध अभिकर्ता 
प्रणाली का क़मशः विकास होता गया और आगे चलकर भारतीय कृम्पनियाँ भी 
>थापित हुई जिन्होंने प्रबन्ध अभिकर्ता का कार्य सम्हाला | इस प्रकार भारत में देशी_ 
एवं विदेशी दोनों तरह के प्रत्रन्ध अभिकर्त्ता तैयार हो गये | विदेशी प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ताश्रों 
में मार्टिन, बडे, एणड्रयू मूल, एन्डरसन राइट लि०, मैव्लिश्रॉड एण्ड कम्पनी लि०, 
परी ऐंड कं०, लीवर ब्रादर्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ताओं 
में ठाटा, विरला, ड[|लमियाँ, धापड़, सिंघानियाँ, पोदार श्रादि प्रमुख गिने जाते हैं । 
भारत में ज्यादातर कम्पनियाँ किसी न किसी प्रवन्ध अ्भिकर्त्ा के नियंत्रण व 
प्रबन्ध में पाई गई हैं । ३१ मार्च” १६५४५ में लगभग ३,६०० फर्में व्‌ कम्पनियाँ प्रबन्ध 
- अभिकर्त्तामं (|४७॥४९7॥78 8220(5) की थों जो लगभग ४,६०० कम्पनियों के 
प्रबन्ध में लगी हुई थीं।३,६०० में से २,५०० प्रवन्ध अ्भिकर्ता स्वत्वाधिकारी 
(?0०फ्पर॥०ण 009॥65568) व साभेदारी फर्म थीं, १,२०० निजी कम्पनियाँ 
एवं २०० सार्वजनिक *कम्पनियाँ थीं । परिचिमी बंगाल, बम्बई, मद्रास में क्रमशः 
१,५००, ८०० श्ौर ४५० प्रवन्ध अभिकर्तता थे और यु> पी०, दिल्‍ली, मध्य-प्रदेश व 
पंजाब में प्रत्येक में १०० से ज्यादा इनकी संख्या थी | इन ७ राज्यों में समस्त भारत 
की ४०% मैनेजिंग एजेन्सियाँ काम कर रही थीं |) 
भारत में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं जब कि एक प्रवन्ध अभिकर्त्ता फर्म 
- का - प्रवन्ध भी दूसरी प्रबन्ध भ्रभिकर्ता फर्म हरा किया गया। उदाहरण के लिये, 
मैसस .करमंचन्द थापर एन्‍न्ड संस, लि० का प्रबंध मंसर्स करमचन्द थापर एण्ड ब्रादस, 
- लि०्वारों किया गया है। इस प्रथा में घुराइयाँ होने से १६४६ के -भारतीय-कम्पनी 
_ झधिनियमः में इस पर रोकः लगा दी गई है। 
संगठन :--पहले कहा जा छुका है कि प्रबन्ध अभिकर्ता कोई व्यक्ति, साभेदारी 
-निजी कम्पनी व. सार्वजनिक कम्पनी हो सकतो हैं । १६५६ से पूर्व साफेदरी.व निजी 
कम्पतियाँ अपने आपको सार्वजलिक कृम्पृनियों में बदलने लगी थीं। लेकित १६५६:के 
. कम्पनी. अधिनियम के लाम होने पर कई प्रवन्ध अभिकर्त्ता अपना संगठन सार्वजनिक 


कम्पनियों से पुनः मिजी कम्पनियों में बदलने लगे हैं ताकि लिजी कम्पनियों की तैवानिक , 
सुविधाओं .का लाभ उठा सके । एक प्रवन्ध अभिकर्ता कम्पनी के अवन्ध में कई 


80एएवच्याध्या 40 ॥6 उ०्प्राधे  वराहपधाप थापे प्।80७ 607 
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कम्पनियाँ होती हैं। श्रतः इसे कई विभाग रखने होते हैं जिनमें विश्वेपज्ञ खखे जाते हैं।... 
ये विशेषज्ञ आवश्यकता के समय सम्बन्धित उद्योगों को सलाह देते हैं । ऐसा करने से . 
उनकी प्रगति में सहायता मिलती है । 


कार्य :--प्रवन्ध अभिकर्त्ता अपना कार्य क्षेत्र बेवल प्रवन्ध तक ही सीमित नहीं - 
रखते है ज॑सा कि इसके नाम से प्रतीत होता है | ये कम्पनी के संस्थापन या प्रवत्तत 
(?7०॥000) पु/जी-व्यवस्था (गिक70९) एवं प्रबन्ध (/(७882707) 
तीनों से ही समान रूप से सम्बन्ध रखते हैं । इस प्रकार यह प्रणाली_कई कार्यों को 
एक साथ सम्पन्न करने वाली है। ऐसा करने से कई लाभ भी मिलते हैं तो कई हानियाँ 
भी होती हैं जिनका विवरण आगे चलकर किया जायगा । नीचे प्रत्येक कार्य का 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :--- 


(१) प्रवत्त॑ न कार्य :-- किसी भी उद्योग की स्थायना के पूर्व प्रवन्धक प्रमिकर्त्त 
प्रारम्भिक-जाँच व अनुसंधान व अनुसंधान करवाते है। इसमें उनको व्यय करना पड़ता है। प्रारम्मे 
की जोखिम ये ही वहन करते हैं। भारत में १० कम्पनियों में से € कम्पनियाँ प्रवन्ध - 
अभिकर्त्ताओं की स्थापित की हुई हैं। विदेशों में कम्पनी-निर्माण के समय विशिष्ट 
संस्थायें मदद पहुँचाती हैं । लेकिन भारत में उनके भ्रभाव के कारण प्रवन्ध अभि- 
कर्त्ता्नों को यह कार्य करना पड़ा । इस काये को ठीक से करने के लिए इनके पाते 
विशेषज्ञों का एक दल होता है जो प्रत्येक श्रौद्योगिक कार्यक्रम की जाँच करता है। 


पिछले कुछ वर्षो में इन्जीनिययरिंग, रसायन एवं मोटर उद्योगों वी स्थापना का कार्य : 
प्रबन्ध अभिकर्त्तात्रों द्वारा ही किया गया है । 


इस प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि भारत से इस प्रणाली को समाप्त नहीं , 
किया जा सकता है क्‍योंकि यह भुतकाल को वस्तु नहीं हो गई है बल्कि एक सजीव 
प्रभावशाली संस्था है ।.यदि प्रबन्ध अ्रभिकर्ता न होते तो बहुत से उद्योग स्थापित न हुए. 
होते क्योंकि स्थापना-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य कौन करता । श्रव तो फिर भी स्थिति में | 
कुछ सुधार हो गया है क्योंकि अक्टूबर, १६५४ में स्थापित राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकार्स 
निगम सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का. प्रवत्तन करेगा और १६५४४ में स्थापित भ्रौधों- 
गिक साख एवं विनियोग निगम निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थायता करेगा । लेकित 
भ्रूतकाल में प्रवन्ध-प्रभिकर्त्ता ही प्रारम्भिक पथ प्रदर्शन करते थे । 





(२) पूंजी की व्यवस्था--भारत 'में एक संगठित पूजी-वाजार का हमेशा से 


अभाव रहा है। विनियोग कर्त्ताओ्ों व कम्पनियों में सम्पर्क स्थापित करना बहुत आाव- 


ज्यक था। भारतोय पूजी शर्मीक्नी रही है। आवश्यक विश्वास के अभाव में यह 
बाहर नहीं भ्राना चाहती ' है। प्रवन्ध-अभिक्रर्त्ताओं ने यह विश्वास उत्पन्न किया और « 


पजो आकषित की । पूजी की व्यवस्था में इन्होंने मिम्न तरीकों से सहयोग दिया. है-- .. 


श्रौद्यगिक प्रवन्ध-- प्रवन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली ५११ 


(भर) ये प्रारम्भ में स्वयं शेयर व ऋण-पत्र खरीदते है। अपने सगे सम्पनन्धियों व 
मित्रों से शेयर व ऋण पत्र खरीदवाते हैं। 

- [भ्रा) ये शेयरों व ऋण-पत्रों का अभिगोपन ((॥66-एा 9) भी करते हैं। 
भारत में अभिगोपन-गृहों का श्रभाव होने से प्रबन्ध भभिकर्साग्रों वे हो इस कमी की 
पूर्ति की है। 

* ([) बेंकों द्वारा उघार भी इनकी गारन्टी व हस्ताक्षर पर ही मिलता रहा है । 

(ई) इनके नाम से ही श्राम जूबता शेयर खसीदने को श्राकपित होती है और 
, साव॑ंजनिक जमा (0600»8) के रूप में घनराश्षि प्राप्त हो सकी है । 

(उ) प्रवन्ध-पभिकर्त्ता अपने प्रवन्धवाली कम्पनियों की प्रजी एक से निकालकर 
दूसरी में लगाते रहे हैं जिससे पूजी के अ्रभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रथा से 
कई हानियाँ भी हुई हैं लेकिन प्रारम्मिक उहँझ्य कम पृजीवाली कम्पनी को मदद 
पहुँचाना ही था । 

इस भ्रकार प्रवन्ध अभिकत्ता स्थायी पुजी के श्रलावा चालू पूजी की भी व्यवस्था 
करते हैं। इन्होंने पुनर्सज्ञगन, श्ाधुनिकरण एवं विस्तार काओए के लिए पू जी की व्यवस्था 
“की है। राष्ट्रीय योजना समिति की जाँच के अनुसार पता लगा है कि लगभग २५% 
पूजी प्रत्यक्ष रूप में प्रबन्ध अभिकर्त्तामों से ही प्राप्त हुई है। लेकिन श्रप्रत्यक्ष रूप में 
अन्य स्रोतों से पूंजी प्रात्त करवाने में भी इनका हाथ रहा है। मन्दी के समय जब 
अन्य साधनों से प्‌ जी नहीं मिलती है तथ ये ही पुजी की व्यवस्था करते हैं। 

(३) प्रवन्ध--अवन्ध अ्भिकर्ताशों का कार्य कम्पनीकी-स्थापना व पूजी की 
व्यवस्था कर देने से ही समाप्त नहीं हो जाता है। दरप्रसल ये कम्पनी के नित्य 
* प्रति के प्रबन्ध में भी भाग लेते हैं भारत में कुशल प्रबन्धकों का भ्रन्तर रहा है। 
प्रवन्ध अभिकर्त्ताश्नों के पास प्रबन्ध विशेषज्ञ भी होते हैं । ये क्रय-विक्रय भी करते हैं । 
कम्पनियों के लिए मशीनें, कच्चा माल, स्टोर का सामान व श्रन्य सामभ्री खरीदते हैं 
श्रौर तैयार मात्र व प्रन्य वस्तुओं के बेचने की व्प्रवस्था करते हैं । ये अंपने इ जीनियरों 
व विशेषज्ञों की. सहायता से उद्योगों की देख भाल करते रहते हैं । इस अ्रकार एक 
. छोटी कम्पनी को भी सस्ती लागत पर विश्येपज्ञों की सहायता उपलब्ध हो जाती है । 

प्रवन्ध अभिकरत्ता अपने प्रधान कार्यालय में विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न विभाग एवं 

एक उद्योग के लिए कई उप-विश्वाग रखते हैं.वाकि-प्रवन्ध में सुविधा रहे । 
. दोष ([0९/००६७) 

... प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली ने औद्योगिक विकास में काफ़ी मदद पहुँचाई लेकिन 

धीरे-धीरे इसमें दुगु ण आते गये और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चारों तरफ कड़े हुु 

में इसकी निंदा की जाने लगी और इसकी समाप्ति की माँग की गई। जो प्रझ्मव्क अब 

तक विकास में साधक सिद्ध हुई थी वही बदली हुई परिस्थितियों में बाधक प्रतीत 








५१२ इकत्तीसर्वाँ अध्याय 


होने लगी । नीचे इस प्रणाली के दोपों का .उल्लेख किया जाता है जिनका सम्बन्ध 
प्रवत्तन, वित्त-व्यवस्था एवं प्रबन्ध व्यवस्था से है-- 

(१) आ्राथिक सत्ता का क्षेत्रीकरण - प्रवन्ध अ्रभिकर्ता प्रणाली में आर्थिक री 
केन्द्रित हो जाती है जिसमे बहुत.सी बुराइयाँ उत्पन्न हो-जाती हैं।" १६५१ में.& 
प्रमुख ब्रिटिश प्रवन्ध श्रभिकर्त्ताश्रों देन नियंत्रण में २५० से ह्यादा कम्पनियाँ थीं 
एन्ड्रयू यूल एवं मेव्लिश्रॉड दोनों के प्रबन्ध में ६० से ज्यादा कस्पनियाँ थीं॥ भारतीय ु 
अभिकर्तोश्रों में डालमिया-जैन के पास लगभग ४ लगभग ४० कम्पनियाँ थीं, जे के० 6 
पास ४२, थापर के पाम ३२ श्रादि आ्रादि । यह दुर्भाग्य का विषय है कि ,भारत जैसे 
विशाल देश में अ्रवन्धकों का इतना भ्रभाव है कि बुछ प्रबन्ध-अभिक़र्त्ता इतनी हक 
संख्या में कम्पनियों पर नियंत्रण रखते हैं। अत्यधिक कम्पनियों की देख रेख करने से 





-प्रबन्ध कुशलता मारी जाती हे भौर प्रवन्ध के नाम पर कुचालें चली जाती. हैं प्रौर 


बहुत सी कम्पनियाँ बरवाद हो जाती हैं। शेयरधारियों के हितों का बलिदान हों : 
जाता है । उनकी आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती है.) 

(२) वित्तीय दुव्यंवस्था (गरितन्वा९ंध! धा0४॥82श॥ाश॥-प्रवन्ध अभिकर्ता 
एक कम्पनी की पू जी का उपयोग भ्रपनी इच्छा के अनुसार दूसरी कम्पनी में कर डालते 
हैँ । यदि वह कम्पनी फेल हो जाती है तो पहली कम्पनी को भी घंक्‍का पहुँचता है,। 
'इस प्रकार वित्तीय दृष्टि से सुहृढ़ केम्पेंत्ती भी कमजोर हो जाती है: अ्रभिकर्चा...स्यं 
कम्पनियों से उधार ले लेते है एवं अपने समत्रो अपने मित्रों को उघार दिलवा देते हैं।. प्रतः कई 
'बार कम्पनियाँ इन्हें वित्त प्रदान करती हैं भ्रपेक्षा इसके, कि ये कम्पनियों को वित्त प्रदार 
करें। प्रबन्ध अभिकर्तता पुजी का उपयोग अ्रनावश्यक सट्टेबाजी में ,.कर डालते हैं। 
'पू'जी की व्यवस्था करने में खूब कमीशन लेते हैं जिससे पजी की लागत बढ़ जाती 
हैं। प्रवन्धित कम्पंनिरयाँ वित्तीय मामलों में उन पर आश्रित हो जाती -हैं। इस प्रकार ' 
वित्तीय गड़बड़ मचती हैं और कई कम्पनियाँ महान संकट में पड़ जाती हैं । ह 

(३) भ्रत्यधिक प्रतिफल, कमोशन, भत्ता आदि--प्रवन्ध श्रभिकर्ता अपना ध्याव 
अधिक से भ्रधिक मुनाफा प्राप्त. करते पर रखते हैं । इस सम्बन्ध में वे प्रबन्धित कम्पनियों 
“की भ्राथिक-स्थिति की कुछ भी परवाह नहीं करते हैं।गेे क्रय भौर विक्रय पर 
'कमीशन लेते रहे हैं। लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करते हैं । पहले ऑरॉफिस भत्ते के रूप 

में भी भारी रकम प्राप्त करने की कोशिक्ष करते ये | कर जाँच-आयोग की सूचना के 
अनुधार १६६६:५१ के बीच में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का श्रौसत प्रतिफल लाभ का, 
, अगभग १४/७ था । इनके बहुत से कमीशन व॑ व्यय तो कम्पनियों को देने ही पड़ते, 


: “चाह उनको मुनाफा हो या न हो .। 


> न वपष्णयंव 8007079 0 परणं8 89 एफ्णाप्/, 9, 534, 


श्ौद्योगिक प्रवन्ध---प्रवन्ध श्रभिकरत्तोी प्रणाली ५१३ 


(४) प्रबन्ध में कार्यकुशलता का गिरता हुआ स्तर--प्रभिकर्ताओं ने प्रबन्धित 
“कम्पनियों के आधुनिकरण के लिए विशेष उत्साह नहीं दिखाया । इनके पास टैक्नीकल 
विशेषज्ञों का अभाव रहने लग गया भर धीरे घीरे इनका प्रबन्ध-पद्ुता का दावा 
कमजोर पढ़ने लग गया। कई थार वंश परम्परागत एजेन्सी होने से श्राने वाली 
भ्रकमंण्य पीढ़ियों ने सारा प्रवन्ध चौपट कर दिखाया। अतः यह प्रणाली प्रगतिशील 
नहीं रही और भ्रस्थिर होने लगी । 

(५) पद का हस्तान्तरण--कई बार यह देखने में आया कि मैनेजिंग एजेन्ट्स के 
अधिकार ऊँचे मूल्यों पर बेचे गये और बेचते समय खरीदने वाले के अनुभव व आर्थिक 
स्थिति को भुला दिया गया भर शेयरघारियों के हितों को भी ताक पर रखे दिया 
गया । इससे कई कम्पनियों की व्यवस्था भंग हो गई। 

प्रबन्ध अ्भिकर्ता प्रणाली में सुधार 
- , भवन्ध अ्रभिकर्त्ता प्रणाली को सुधारने के लिए १६३६ में कम्पनी भ्रधिनियम में 
संशोधन किये गये जिनके भ्रतुसार कई प्रतिवन्ध लगाये गये। जैसे कोई अभिकर्तता २० 
साल से ज्यादा के लिए श्रपना पद नहीं रख सकेगा ; वह ३ से ज्यादा संचालक निवुक्त 
नहीं कर सकेगा ; एक कम्पनी के कोप, दूसरी में विनियोजित नहीं हो सकेंगे एवं 
श्रतिरिक्त कमीशन के लिए कम्पनी के संचालकों की स्वीकृति लेनी होगी । व्यवहार में 
इन संशोधनों का कोई फल नहीं निकला क्योकि ये शर्तें कभी लागू नहीं की गई । 


इस प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार ने १६५० में 
भाभा कम्पनी कायुन कमेटी नियुक्त की जिसने माचं, १६४२ में अपनी रिपोर्ट पेछ् 
की । लेकिन इस वोच में १६५६१ में कम्पनी विघान में पुन! संझोधन किया गया जिसमें 
कम्पनी के शेयरों पर एकाधिकार स्थापित करने पर रोक लगाई गई झौर यह कहा 
गया कि प्रवन्ध अभिकर्ता का फरिवर्तत सरकार को श्राज्ञा रो ही हो सकेगा । १६५१ 
में कम्पत्ती, कानुत पर सलाह देने के लिए एक कमीशन नियुक्त हआ । सितम्बर १६५३ 
में कम्पनी विल पेश हुआ जो १६५६ में अन्तिम रूप से पारित हुआ। १६५६ के 
कम्पती अधिनियम ते प्रबन्ध श्रिकर्ता प्रणाली पर काफी कड़े प्रतिवन्‍्ध लगाये हैँ । 
इसकी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :-- 

(१) प्रणाली कब समाप्त हो ?--केद्वीय सरकार को यह अधिकार मिला है कि 
वह यह घोषित कर सकती है कि विज्षेप श्रेणी या उद्योग या व्यापार की तमाम 
कम्पनियों पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं की देख-रेख नहीं रहेंगी। ऐसा, एक निर्वारित तारीख 
के ३ बर्ष के भ्रन्‍्त तक अथवा १५ अगस्त, १६६० से जो के अन्त तक अथवा १५ भगस्त, १६६० से जो भी वाद में श्रावे, लागमु माना 
जायगा। लेकिन सरकार पहले इस सम्बन्ध में एक कमेटी को राय लेगी। केन्द्रीय 
सर्रकार ने 'एक कम्पनी-काुन-प्यावन-विमाग, (एएणफुआ आग [8४ है का 








हि 


रा * ' इकत्तीसवाँ अध्याय 


ऐांडशाणा 080800॥॥70॥0 स्थापित किया है। यह विभाग एक्ट के विभिन्न 
पहलुप्रों की देख-भाल करेगा । एक सलाहकार आयोग भी नियुक्त किया गया है जी 
सरकार को प्रवन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली पर प्रतिबन्ध श्रादि के सम्बन्ध में उचित सलाह 
देगा । 

(२) नियुक्ति- प्रवस्ध अभिकर्त्ता की नियुक्ति व पुननियुक्ति की_स्वीकृति पहले 
कम्पनी की साधारण सभा में होगी श्र फिर केन्द्रीय सरकार द्वारा होगी । पहली वार 
एक प्रबन्ध श्रभिकर्ता १४ वर्प वक के लिए नियुक्त हो सक्रेगा और पुनर्ियुक्ति १०सात 
से ज्यादा के लिए नहीं हो सकेगी । 22, 

एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता एक समय में १० से-ज्यादा कम्पनियों का प्रवन्ध नहीं कर 
सकेगा ) १५ अगस्त, १६६० तक वंमान अभिकर्त्ता इस सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन 
कर लेंगे। प्रत्येक प्रवन्ध प्रभिकता की श्रवधि १५ भरगस्त, १६६० को समाप्त हो 
जायगी वशरतें कि वह इस तारीख के पहले १६४६ के कानून के अनुसार पुनः नियुक्त 
नहीं किया ग़या है । 

(३) प्रबन्ध श्रभ्िकर्ता का हटाना--एक दिवालिया या भश्रपराघधी प्रवन्ध अभिकर्त्ता 
अपना पद त्याग देगा। वेईमानी, विश्वासघात, लापरवाही एवं खराब प्रवन्ध के 
कारण प्रवन्धित कम्पनी के एक प्रस्ताव से उसे हटाया जा सकेगा । 

(४) प्रतिफल--एक प्रवन्ध प्रभिकर्त्ता वास्तविक लाभ के १०%, तक प्रतिफल ले 
सकेगा । मैनेजर को ५% और सेक्रेटरी व कोपाध्यक्ष को ७१% लाभ मिल सकेगा | 

% से ज्यादा, अतिरिक्त प्रतिफल माना जायगा और यह कम्पनी के विशेष प्रस्ताव 
एवं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही-मिल सकेगा । 

(५) भ्रन्य प्रतिबन्ध--(क) यदि संचालकों की कुल संख्या ४ से श्रधिक होगी तो 
प्रबन्ध अभिकर्तता ज्यादा से ज्यादा २, यदि कुल संख्या ५ से कम होगी तो १ संचालक 
की नियुक्ति कर सकेगा । 


(ख) प्रवन्ध अभिकर्त्ता संचालक मण्डल के नियंत्रण, निर्देशन व देख-रेख में काम 
करेगा । 


(ग) अन्तः-कम्पनी ऋण (तल-(:07ए9थशाए ],08॥5) की स्वीकृति पर 
प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । 
(घ) प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता प्रबन्धित कम्पनी से प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यापार में नहीं लग 
सकेगा। इस सम्बन्ध में भी आवश्यक रोक लगाई गई,है । | 
इस भरकार भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ में -पबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली पर 
व्यापक नियंत्रण लगा दिये गये है ताकि यह प्रणाली दोप रहित हो रहित हो जाय । झधिनियम 


का उद्देश्य इस प्रणाली को समूल नष्ट करना नहीं है वल्कि इसको ऊ नष्ट करना नहीं है बल्कि इसको ज्यादा उपयोगी बनाना 
है । इससे सत्ता का केन्द्रीयकरण कम होगा 


प्रौद्योगिक प्रवन्ध--प्रवन्ध प्रभिकर्ता प्रणाली भ्९५' 


सलाहकार आयोग की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। आशा की जाती है कि नये श्रधिनियम' 
से प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। इससे भ्रीद्योगिक प्रवन्ध सुधर 
सकेगा । ही 

आलोचना :--अधिनियम में सेक्रेटरी व कोपाध्यक्ष की व्यवस्था वर्तमान प्रवन्ध 
अभिकर्त्ताश्रों की तुलना में बहुत भिन्न नहीं होगी । प्राज के अभिकर्त्ता कल के सैक्नेटरी 
व कोपाध्यक्ष बन जायेंगे । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उत्तम विकल्प (5006 
भाधिया4ष ९९) नहीं सुझाया गया है। प्रवन्ध अ्रभिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में भी सरकारी 
नीति अश्रभी तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पायी है । 

' कम्पती अधिनियम, १६५६ की तीज आलोचना सारे देश में हुई है। श्री ए० बी० 
विव्वनाथ शास्त्री की श्रध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई जिसको कहा गया कि 
वेह प्रधिनियम को व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सुकाव दे व अन्य 
दोप, भ्रस्पष्टताएँ एवं कमियाँ दूर करने के. उपायों के बारे में सिफारिशों करे । शालत्री 
कमेटी की सिफारिशों के भ्राधार पर कंपतो: (संशोधन) बिल, १६५६ में पेश किया 





* गया जो लोक सभा की चुनी हुई कमेटी के सम्मुख मौजूद है। 


ब्रिल की प्रमुख वातें इस प्रकार है >> ४ - - 

(१) क्रय व विक्रय एजेंट सरकार की स्वीकृति से निगुक्त किये जायेंगे । यह इस- 
लिये किया जा रहा है कि मैनेलजिंग एजेन्ट क्रय-विक्रम का कार्य करने के लिए प्रबन्ध 
संचालक वनने लगे थे । 

(२) प्रन्तः कंपनी कोपों का विनियोग रोका जायगा । ॥॒ 

(३) अभिकर्तातओ्रं के प्रतिफल के निर्धारण में उनके बच्चों की निशुल्क शिक्षा, 
मुफ़्त मकान आदि का भी ध्यान रकेल्ी जायगा । यदि ये लाभ मिलते हैं तो प्रतिफल 
कम किया जा सकेगा । प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली के सबंध में सरकारी नीति इसका 
भनन्‍्त (870) करने की नहीं-है बल्कि-सुघार (!शैटा)0) करने की है। ला 

प्रयोगात्मक श्राथिक-अ्रनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद (746 '४४०7७/ हे ग्प्राथा 
० &90॥80 80070070 २6४६७।०)-ने भी हाल में भ्रपनी रिपोर्ट में प्रबंध 
प्रभिकर्ता-प्रणाली को जारी रखने का_समर्थंत किया है| रिपोर्ट में कहा गया है कि 





 राज्य-सचालित वित्तीय संस्थाओं के प्रादर्भाव के बावजूद भी भाँरत में पू जी बाजार का 


पर्यात विकास नहीं हो पाया है। कम्पत्ित्रों को पूजी प्रात करने में भव भी कठिनाइयाँ 
होती हैं। कंपनी प्रवेत्त'व के लिए तो विशिष्ट संस्थायें अभी तक बिल्कुल नहीं के बरा- 
बर हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के ; चालू रखने के पक्ष में रखने के पक्ष में परिषद मे निम्न तक 


* दिए हैँ :-..- 


(१) प्रबन्ध श्रशिकर्त्ता जोखिम-पूजी (रि]90 (:097/8]) प्रदात करने में महत्व- 
पूर्ण भाग लेते हैं । वे बचत भी भ्राकषित कर सकते हैं । 


इकत्तीसवाँ अध्याय 


(२) यह प्रशाली ७०% सावंजनिक कंपनियों तंक फैली हुई है। हाल ही में 
भशीन, रासायनिक एवं कार आदि उद्योगों की स्थापना में इसने सहयोग दिया है । 

(३) एक प्रवन्ध अ्रभिकेर्ता के नीचे रहने वाली कई कंपनियों को कुछ बर्चतेः 
(8००७॥०7०३) श्रवश्य होती हैं। उनका मुनाफे में हिस्सा होने से वे .कार्यकुबलता 
पर ध्यान देते रहे हैं जो वेतनभोगी मैनेजर नहीं दे सकेंगे । 

(४) समिति के श्रनुसारे इस प्रणाली में भ्राथिक सत्ता के-केनद्रीकरण का दोष 
है।. जो केम्द्रीकरा _है_ वह. पश्चिम में प्रबन्ध, की विभिन्न प्रणालियों में भी पाया 
जाता है। भारत में एकाधिकार की तरंफ कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई है । । 

(५) ऐंक प्रबन्ध प्रभिकर्ता के नीचे १० से ज्यादा कंपनियाँ ने होने से वहुते से दोप 
अपने झाप दूर हो जायेंगे । 

' संमिति ने उपयुक्त कारणों से प्रवन्‍्ध अ्रभिकर्ता प्रणाली को समाप्त न करने की 
संलाह दी है ।- शेयरेधांरियों के संगठनों को चाहिए कि वे भ्रष्टाचार के , व्यक्तिगत 
मामलों को रोशनी में-लावें ताकि भावश्यक सुधार किया'जा सके। 

भविष्य में इस बात की बड़ी भावश्यकता है कि प्रवन्ध श्रभिकर्ता प्रणाली के दो 
को कड़ाई के साथ दूर किया जाय और कंपनी ध्रधिनियम, १६५६ को, भावी संशोधनों , 
करने वांलों को हटा भी दिया जाय तो शायद देश के हित में वह ठीक कदम होगी । 


इस संबंध में कंपनी-कानुन-अशासन-विभाग विभाग एवं सलाहकार-भायोग के ध्यान. देने वी 
भ्रावशयकता है [7 ४७५ ६ ८५ 


रण ३>परिवहत 


(अ्रध्याय हे? से श्रध्याय ३५ तक) 


बत्तीसवाँ अध्याय 
भारतीप रेलें 


परिवहन के साधन--पथ, वाहन और शक्ति के अनुसार परिवहन के साधनों का 
अलग-अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। पथ के अनुरूप वाहन होना चाहिये । 
श्रतएव इन दोनों को साथ रखें तो परिवहन के साधनों का एक वर्गीकरण पथ और 
वाहन के भ्रमुसार और दूसरा चालक शक्ति के अनुसार किया जा सकता है । 

चालक दाक्ति के अनुसार परिवहन के साधनों के चार वर्ग किये जा सकते है; 
(१) मनुष्य की शक्ति से चलने वाले साधन जैसे, मनुष्य खुद अपने सिर, कन्धों या पीठ 
के बल पर बोझ ले जाता है या हाथ ठेलों या रस्सी के जरिये बोका घसीट सकता है; 
(२) पशुझ्रों की शक्ति से चलने वाले साधन जैसे, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी या भ्रन्य 
पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ियाँ। पशुमं पर बोक्ा लादने या उनकी शक्ति से 
बोका धसीटने का काम भी लिया जाता है; (३) वायु शक्ति, पुराने जमाने में नावें श्रौर 
जहाज पालों में भरी हवा के जरिए चलते थे । आजकल भी कहीं-कहीं ऐसी तावें या 
जहाज मिलते हैं। (४) यांत्रिक झक्ति; श्राधुनिक युग में परिवहन के अधिकांश साधन 
भाष, तेल, बिजली, या अणु-शक्ति से चलाये जाते हैं ज॑से रेलें, मोटरें, ट्रामें, जहाज था 
' विमान आदि | 
वाहन ग्रथवा मार्ग के श्राधार पर परिवहन के साधनों के तीन वर्गे किये जाते हैं। 
(१) स्थल मार्ग के साधन---जिनमें रेलें, सड़कें और नल मुख्य हैं । 
(२) जल सार्ग के साधन--जिनमें (क) अन्तर्देशीय जल-मार्ग जिनमें नदियाँ, 
ह महरें भ्रथवा भीलें शामिल की जाती हैं और (ख) सामुद्रिक मार्ग जिनकी दो उप«- 
श्रेखियाँ की जाती हैं; () समुद्र-तटीय मार्ग और (7) अन्तर्सामुद्विक मार्ग । 

(३) बाय मार्ग के साधन--इनके भी सैनिक भोर गर-सँनिक (नागरिक) भौर 
भ्रन्तर्देशीय व अन्तर्राष्रीय आदि उप-विभाग किये जा सकते हैं । 

भारत में उपयुक्त सभी प्रकार के मार्गों का उपयोग किया जाता है। हम इस 
अध्याय में रेलों का वर्णान करेंगे और आगामी श्रध्यायों में क्रम से सड़क परिवहन 
जल-परिवहन और वायु-परिवहन का अव्यवन करेंगे। ५ 

भारतीय जब-जीवन पर रेलों के प्रभाव--रेलों के निर्माण और विस्तार से भारत 
के सामाजिक, राजनैतिक और आधिक-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रेलों के 
निर्माण से पहले भारत सामाजिक, राजनैतिक झौर आधिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ 


४६ 


५२० . बतीसयाँ प्रध्याय 


देश था। यद्यवि भारत एक भौगोतिक इकाई है शौर भारतीय संस्कृति एफ है तया 
समय-समय पर समस्त भारत एक ही राजनतिक घामन के प्रपीन रे तथापि 
भारतवामियों में एक राष््रीव्सा की भावना का प्रमाव था। देशवासियों में जात-ाँत 
झौर क्षेत्रीय भावनाग्रो का जोर था। परिवहन के आधुनिक साधनों के झभाव में रोज 
नैतिक एकता स्थायी नहीं हो सकदी थी । झ्रायिक दृष्टि से भारत छोर गांवों और छोटे - 
उद्योगों का देश था। श्रधिकांश लोग गायों में रहते थे भौर खेती करते थे। गाँव 
स्वावलम्बी थे। उत्पादन का उद्देश्य झयनी सीमित शावध्यकताओं को पूरी करना था 
न कि बिक्री के लिए माल तैयार करना । बटया व्यापार रवानीय था। विदेशी व्यापार 
बहत कम होता था। बड़े पैमाने के उद्योगों का भ्रभाव था भ्रौर लोग उद्योगों में ह रे 
लगाने में हिचकसे थे। रेलों के निर्माण ने भारत में भाविक सक्रान्ति को जन्म दिया 
और हमारे सामाजिक तथा रोजनंदिक जीवन को भी प्रभावित किया। हम पहंच 
संक्षेप में रेलों के सामाजिक झौर राजनैतिक परिणामों फा उल्लेस करके रेलो के 
ग्राथिक परिणामों का विस्तार से विवेचन करेंगे । 
(भर) सामाजिक परिणाम--(१) रेलों के चलमे से यात्रा की कठिनाइयाँ, समय 
- शोर व्यय घट गया है। रेल-यात्रा सुरक्षित भी होती है। चोर भौर ढाकुझं का भग 
मिट गया है। फल्स्वसूप मनुष्यों में यान्ना करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। विशेषकर 
तीर्थ-यात्रा जाने वालों को बड़ी सुविधा हो यई है 
(२) रेलों के चलने से देश के भिन्न-भिन्न भागों का प्रथकत्व (5$०9६07) 
समाप्त हो गया है श्रीर उनमें घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों और 
नगरों में सम्पर्क बढ़ गया है, जिसमे दोनों को लाभ पहुँनता है । देशवासियों में पारस्प-- 
रिक विचार-विनिमय और सामाजिक मेल-मिलाप अधिक, वारम्वार और सुगम ही 
गया है । हि ह 
(३) रेलों के कारण राज्य, भाषा श्रौर जाति के वन्धन दियिल पड़ गये हैं। 
संकोर्णता, भ्रनुदारता भर भ्रन्धविश्वास घट गये हैं और साधारण जनता का दंष्टिकोश 
अधिक व्यापक श्रौर उदार हो गया है। इससे जनता में एक-राष्ट्रीयी। की मंवितों 
जाम्मत होने में सहायता मिली है। 
(४) रेलों के कारण व्यापारिक विज्ञापन के अतिरिक्त प्रचार कार्य में बड़ी 
सहायता मिलती है। सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें, खेती के सुघरे हुए ढंग तथा 
: भ्रन्‍्य सामाजिक सुधारों सम्बन्धी प्रचार श्रान्दोलन रेलों द्वारा किये जा सकते हैं । 
(५) रेलें देश को श्रनेक प्रकार के आशिक लाभ पहुँचा करके भी समाज को भ्रधिक 
सुखी और सम्पन्न बनाती हैं 
(श्रा) राजनेतिक परिणाम--(१) रेलों के प्रभाव से भारतवर्ष में एक शक्तिशाली 
भोर केक्रीय सरकार की स्थापना झौर राष्ट्रीयता के भाव पैदा होने में सहायता मिली 
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है। इन्हीं के कारण देश में सुशासन और विशेषकर सँनिक रक्षण--वाह्य और 
ग्राम्यांतरिक--सम्भव हो सका है | 

(२) रेलों के निर्माण और विकास के लिए राज्य को आ्थिक कार्यों में प्रत्यक्ष 
भाग लेना पड़ा है और जनता के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की थोथी नीति 
(?0॥0ए 0 ॥,495562 96) का निराकरण हुम्ना है। 

(३) रेलों के द्वारा राज्य की आय-वृद्धि हुई है। झाय-बृद्धि का प्रत्यक्ष रूप यह है 
कि अधिकांश रेलें राज्य की सम्पत्ति होने से उनका लाभ राज्य-कोप में जाता है और 
रेल भाड़ों पर कर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जनता की सम्पत्ति और कर देने 
की शक्ति को बढ़ाकर भी रेलों ने परोक्ष रूप में राज्य की झाय में वृद्धि की है । 

: (इ) श्राथिक परिणाम--रेलों का सबसे भ्रधिक प्रभाव देश के श्राथिक जीवन पर 
पड़ा है। कृपि, वन-उद्योग (069 ॥70॥80768), उद्योग-धन्धों, व्यापार, कीमतों, 
श्रमिकों और पूजी आदि प्रत्येक विषय पर रेलों के चलने से गहरा प्रभाव पड़ा है । 

- (क) कृषि पर प्रभाव--(१) रेलों के चलमे से कृषि की पैदावार देश-विदेश में 
दूर-दूर ले जाई जा सकती है। इससे मण्डियों का विस्तार बहुत चढ़ गया है। अ्रव 
उत्तत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थानीय अभाव (800/थफ) 
और अधिकता ((380) को दूर किया जा सकता है। 

(२) रेलों के चलने से पहले किसान खेतों पर अपनी, अपने परिवार तथा पड़ोसियों 
की आवश्यकता की वस्तुएँ तैयार करते थे । खाने के लिए अनाज, दाल आदि, बस्यों 
; के लिए कपास, तेल निकालने के लिए तिलहन झादि, प्रायः सभी दैनिक आवश्यकता 
_ की बस्तुएँ अपने खेतों में पैदा कर ली जाती थीं । प्रत्येक गाँव ही नही, प्रत्येक परिवार 
भी, स्वपर्यातत (30[-8प्रगिंछंशा0) था । खेती का उदूं इय जीवन-निवहि था ।. रेलों 
के बन जाने से किसानों के लिए अपनी पैदावार को दूर-दूर मण्डियों में भेजकर लाभ 
उठाना सम्भव हो गया । फलस्वरूप किसान वे फसलें तैयार करने लगे जिनकी पैदावार 
से भ्रधिकतम लाभ उठाया जा सके । परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर 
मण्डी की मांग को पूरा करने के उद्दंइय से फसलें तैयार की जाने लगीं। प्रत्येक 
किसान वह फसल तैयार करने लगा जिसके लिए उसका खेत सबसे अधिक उपयुक्त 
था। इससे खेती का व्यापारीकरण ((!0ग्राशशटं929000) झौर फसलों का 
विशिष्टीकरण (596०ंथॉटकाणा) और स्थानीकरण (7.00थ्वींट/0॥7) हो पया 
है। बंगाल में जुट, उत्तर-प्रदेश और विहार में ईख, पंजाब और उत्तरप्रदेश में गेहूँ, 
बम्बई में-कपास और मद्रास में तिलहूत और चावल अधिक पंदा होता है । ग्रामीण 
लोग पहले गाँव ही की बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करते थे । केवल नमक और लोहा 
आदि कुछ वस्टुएँ ऐसी थीं जिनके लिए उन्हें बाहर वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। 
लेकित रेलों-के चलने से वे प्रपनी. झावश्यकताओं की पूति-के लिए बाहरःबालों पर 
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अधिकाधिक निर्भर रहने लगे । वर्मा और मध्यपुर्व का तेल, लंकाशायर भर मैन्वेस्टरों 
के वस्त्र, जापानी खिलौने और वस्त्र, जर्मनी की सुइयाँ और उस्तरे (!२७2075) रेतों 
के कारण गाँव-गाँव में पहुँचने लगे। गाँवों की स्वपर्यात्ता ($श-४एग्रिएंआ०9) 
और पृथकत्व (80]800॥) समाप्त हो गये हैं । 58 

(३) रेलों ने भारतवर्ष के खेतों का सम्बन्ध संसार की मण्डियों से स्थापित कर : 

दिया है। इससे खेती की पैदावार की अ्रच्छी कीमतें प्राप्त होने लगी हैं और अन्‍्तर्राष्रीय 
घटनाओं का प्रभाव देहातों की आर्थिक दक्षा पर पड़ने लगा है। उदाहरण के लिए, 
क्रीमिया (77768) के युद्ध के कारण भारत के जूटड पैदा करने वाले किसानों को ' 
लाभ हुआ था और अमेरिका के गृह-युद्ध से हमारे कपास पँदा करने वाले किसानों को 
लाभ पहुँचा था । लेकिन संसार-व्यापी शक्तियों को प्रभावित करने में भारत के एक 
अकेले तथा असंगठित किसान का भाग नगण्य रहता है और उसका भाग्य ऐसी. शक्तियों , 
प्र अवलम्बित हो गया है जिनको वह तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकता है। 
फलस्वरूप संसार-ध्यापी तेजी-मन्दी के कुप्रभाव भी उसे भेलने पड़ते हैं । 

(४) रेलों के चलने से नाशवान वस्तुओं (?७78॥8096 (00005) की उत्तत्ति 
में वृद्धि हुई है क्योकि रेलों के द्वारा वे वस्तुएँ क्षीघ्र उत्पत्ति के स्थानों से मण्डियों (लौर 
उपभोक्ताओं) तक पहुँचाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, रेलों के चलने से शाक, 
फल, दूध, मवखन, अण्डे आदि नाशवान वस्तुओ्रों की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है । 

(५) रेलों का एक लाभ यह बतलाया जाता है कि श्रकाल को रोकने और अकाल 
पीड़ित-क्षेत्रों को सहायता पहुँचाने के लिए रेलें एक महत्वपुणं साधन हैं। फलस्व्रद्य 
यह कहा जाता है कि रेलों के चलने से श्रकाल की भीपणता ([7श॥&9)' कम हो 
गई है। यदि किसी विश्ञेप स्थान में अकाल का भय हो तो वहाँ रेलों द्वारा शीघ्र अन्य 
स्थानों से अन्न पहुँचाया जा सकता है। इस प्रकार भ्रकाल सहायता कार्य अ्रपेक्षाइत 
सुगम हो गया है। लेकिन रेलों के चलने से अन्न की उत्पत्ति में वास्तविक वृद्धि हुई 
हो ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, फसलों के विशिषीकरण और स्थानीकरण के 
कारण यदि किसी एक फसल की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है तो साथ ही साथ किसी अन्य | 
फप्नल की उत्पत्ति में कमी भी हुई है । लेकिन रेलों के कारण प्रति एकड़ उल्षत्ति में 
कोई झ्न्तर नहीं पढ़ा है और न वर्षा पर आश्रितता ही किसी प्रकार घटी है। म्दिं 
किसी विज्ञेप स्थान पर अन्न की भारी कमी हो तो थोड़ा श्रन्न भ्रन्‍्य स्थानों से लाकर ॒ 
वह कमी रेलों हारा पूरी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी एक स्थान की भारी ' 
कमी को दुसरे स्थान से अ्रन्न॒ लाकर थोड़ा-थोड़ा हर एक स्थान पर बाँट दिया जाता . 

हे--अशर्थात्‌ रेलों द्वारा उत्पत्ति में वृद्धि तो सम्भव नहीं हो सकती, किन्तु वितरण की 
विषमता दर की जा सकती है। इस प्रकार सहायता कार्य पहले से श्रधिक सुंगम हो 
गया है।. लेकिन रेलों के कारण सहायता कार्य. की. भावश्यकता, .पहले. से अधिक . हों' 


८ +>-.. _ 


भारतीय रेलें * हरे रे 
गई है। रेलों के चलने से पहले हमारे देय में कुटीर उद्योग-धन्धों ((0(92० 


0 8560]28) की बड़ी सम्पन्न दक्ा थी। दस्तकारों के अतिरिक्त, किसानों को भी 


इनसे बड़ा लाभ था। श्रकाल के समय में किसान कुटीर उद्योग-धन्धों की आय से 
जीवन-निर्वाह के साधन जुटा सकते थे। रेलों के द्वारा मशीनों की वनी हुई सस्ती 
चस्तुओं के श्राथात से कुटीर उद्योग-धन्धों का नाञझ् हो गया है। दस्तकार लोग भी 
खेती पर आश्रित हो गये हैं और किसानों के पास खेती के भ्तिरिक्त जीवन-निर्वाह का 
अन्य कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए अकाल पीड़ितों की संख्या श्रधिक हो गई है। 
इस प्रकार रेलों हारा श्रकाल सहायता कार्य सुगम हो गया है लेकिन इसकी श्रावश्य- 
कता पहले से भ्रधिक हो गई है। दूसरे छाव्दों सें, रेलों से झ्रकाल का स्वरूप पहले की 
अ्रपेक्षा बदल गया है। रेलों के चलने से पहले भ्रकाल का अरथं श्रन्न का अभाव था । 
अब यद्यपि रेलों द्वारा अकाल के समय भी अन्न उपलब्ध किया जा सकता है, किन्तु 
लोगों के पास श्रन्न खरीदने को मुद्रा नहीं होती । श्राजकल अकाल का श्रथ॑ क्रय-शक्ति 
(?प्/णा9४7९ ?0ए़6०) का अभाव है। एक लेखक" के शब्दों में “रेलों ने अकाल 
को स्थायी दरिद्रता का रूप दे दिया है।” ऐसी स्थिति में निश्चयपूर्वक कहता 
कठिन है कि रेलों के चलने से भारतीय किसानों को लाभ अ्रधिक हुए या हानियाँ । 
(ख) वन-उद्योगों (0768 ॥70 05765) पर प्रभाव--आरम्भ में रेलों के 
निर्माण के लिए लकड़ी की इतनी माँग हुई कि बिना सोचे समझे पेड़ काट डाले गये | 
लेकिन प्रारम्भिक भ्रवस्था के समाप्त हो जाने पर रेल के डिब्बे बनाने और पटरियों 
के नीचे रखने के लिए लट्ढों (5॥00279) की माँग के कारण वन-उद्योग को प्रोत्साहन 


' पिला । रेलों के रूप में यातायात के एक अच्छे साधन के उपलब्ध होने से वनों से 


उपयुक्त लाभ उठाना सम्भव हो गया और वनों की उत्पत्ति का व्यापारिक दृष्टि से 
लाभ उठाया जाने लगा है। इस प्रकार रेलों से चन-उद्योग की उन्नति हुई । 

(ग) उद्योग-घन्धों (075005) पर प्रभाव--रेलों के चलने से आधुनिक 
श्रौद्योगीकरण ([70ंप्रडापधट४07) की स्थापना में बड़ी सहायता मिली चयोंकि 
रेलों के द्वारा कारखानों के लिए श्रौद्योगिक केन्द्रों में मशीनें, कोयला, रसायन 
(((४०७770६।५) कच्चा माल और दक्ष श्रमिक आदि लाने और वहाँ से तैयार माल 
विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के पास सर्चत्र पहुँचाने में बड़ी सुविधा हो गई है। रेलों 
के निर्माण और व्यवस्था के लिए खनिज भर इंजीनियरिंग उद्योग-धन्घों की तैयार 
वस्तुओं की माँग होने से इन्हें विशेष प्रोत्साहन मिला, किन्तु रेलों के चलने से अनेक 
भारतीय गरृह-उद्योग मिट गये हैं। वे कुटीर उद्योग-पन्धे, जो मशीनों की बनाई हुई 
-बस्तुओं के साथ प्रतियोगिता संग्राम में उटकर मोर्चा ले सकें या जो ऐसी स्थानीय 





. एम० दी० टंडन ४ एकोनो सिक्स, पु० १६६। 


धर ..... बत्तीसवाँ प्रध्याव 


माँग पर आश्रित थे जिसकी पूरति बाहर से नहीं की जा सकती थी, जीवित रहे प्रौर ह 
बड़े कारखानों की भाँति इन्हें भी रेसों के चलने से लाभ हुआ। इस प्रकार रेलों से 
एक श्रोर औद्योगिक साहस (वितए80पं] शि(आएआ58) को प्रोत्साहन मिला शोर 
दूसरी ओर कुटीर उद्योगों का क्षय भी हुआ । दल, 
(घ) व्यापार (7806) पर प्रभाव--रेलों के चलने से पहले व्यापार की मारी 
और इसका क्षेत्र सीमित थे । रेलों ने माल के लाने-लेजाने का व्यय और कठिनाइयों 
कम करके आम्यांतरिक व्यापार (6770 77806) की उन्नति की हैं और ४९2 
गाहों पर निर्यात-योग्य (3500740]6) वस्तुएँ एकत्रित करके और वहाँ: 
आ्रायातित माल देक्ष में सर्वत्र पहुँचाकर विदेशी व्यापार (#02ंह8॥ 7॥9209०) की 
उन्नति की है । ४ 
कभी-कभी रेलों के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि इनके कारण देंगे 
का एकतरफा झ्राथिक विकास हुआ है, क्योंकि दुलाई कम लेकर इन्होंने देश से अर्वे 
और कच्चे माल का निर्यात और देव में तैयार माल का भ्रायात बढ़ाया है इसलिए 
भारत एक क्लपि-प्रधान देश वन गया है। लेकिन यह श्रपराघ रेलों का नहीं है 
भ्रपितु उन अधिकारियों का है जो भाड़ों की नीति (२७8० 7७०४ 70०॥00 
निर्वारित करते ये। श्रव भाड़े की दरों में इस प्रकार का भेद-भाव मिटा दिया गया हैं। 

(ड) कीमतों पर प्रभाव-रेलों ने देश भर की कीमतों को समान कर दिंया है डे 
और उन्हें संसारव्यापी कीमतों से वराबर ला दिया है; क्योंकि वस्तुएं मन्दी के स्थानों 
से लाकर भहगाई के स्थानों में बेची जा सकती हैं इसलिए हुलाई खर्च के भतिरिर 
कीमतों में अ्रधिक अ्रन्तर नहीं होने पाता है। लेकिन इनके कारण भारत के छोटे 
(90) और अकेले ((50]8(60 ) उत्पादक पर उन संसारबव्यापी शक्तियों का प्रभार 
पड़ने लगा है जिन्हें वह प्रभावित नहीं कर सकता है । इससे शेप संसार के साथ-साथ 
हमारे देश में तेजी-मन्दी का प्रभाव पड़ने लग गया है । 

(च) श्रस्त पर प्रभाव (१)-रेलों के चलने से श्रम की गतिशीलता (/09॥9) 
बढ़ गई है। श्रमिक सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को रोजगार के लिए जा 
सकते हैं । इससे जनसंख्या का वितरण समान हो जाता है और मजदूरी (१४४2०७) 
की .विपमता ([760पप्रध्चा9) कम हो जाती है । आप 

शा (२) रेलों के चलसे से रोजगार ( शिा7.0शाशथं ) बढ़ गया है। प्रथम वी 
रेलो पर ११९५ लाख ड्राइवरों, गार्डो, स्टेशन मास्टरों आदि के रूप में कार्य करते है । 


डरे, रैतों के कारण उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन मिला है, जो श्रमिकों को नौकर 
्र छठ ि | 


की (३). रेलों के चलने से श्रम की उत्तमता ( (४०४५ ) में भी वृद्धि हुई है । 
लो पर काम करने |] 
बनी 3 डे के से चतुर श्रम ( है डक ; [.800प्रा ) की 'पृति होती है और 


भारतीय रेलें " भ्२५: 


(छ) एूजी पर प्रभाव--रेलों के चलाने के लिए हमारे देश में करोड़ों रुपयों की 
विदेशी पू'जी लगाई गई, विशेषकर ऐसे समय में जब कि देशी पूं'जीपति उद्यम के लिए 
तैयार नहीं थे | इससे देश में प्रीद्योगिक उच्चर वी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है । 
परन्तु इस विदेशी पूंजी की सेवाप्नों के लिए देश को ब्याज और अन्य रियायतों के रूप 
में भारी कीमत चुकानी पड़ी है । 

' (ज) नगरों की वृद्धि - रेलों के निर्माण में श्रौद्योगीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने और 
आवागमन बढ़ने से लोगों की देहात छोड़कर शहरों में बसने की प्रवृत्ति को बल मिला 
है । जमदोदपुर, बंगलौर, भ्रासनसोल, बांदीकुई, फुलेरा आदि कई बाहर भर कस्बे रेलों 
के विकास की देत हैँ। रेलों से बड़े शहरों की संख्या और झ्राकार भी बढ़े हैं । 

भारत में रेलों का विकास 

भारत में रेलों के विकास को श्रध्ययन की सुविधा की हृष्टि से हम पाँच भागों में 
चॉँट सकते हैं । 

(१) पुरानी गारन्टी पद्धति (१८४६ से १८६६)--रेलों के बनने से पहले भारत 
में परिवहन के साधन पशु, पशुग्रों द्वारा खीची जाने वाली गाड़ियाँ या अन्तर्देशीय 
. . जेल भार्ग थे। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अज्ांति के कारण अधिकांश 

सड़कें खराब हो छुकी थीं। लॉर्ड पर व यम, वेटिक पहला गवर्नर जनरल था जि 
ध्यात परिहन के साधनों की उन्नति की ओर गया । सव पहले १८३१-३२ में कावेरी नदी नदी 
की घांटी में सड़क पर पटरियाँ विछाकर पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ चलाने 
की योजना बनाई गई । १८३६ में केप्टन ए० पी० कॉटन ने मद्रास को रेल द्वारा बंबई ह 
से जोड़ने का प्रस्ताव रक्खा। १८४१ में सर रानेडल मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन ने कलकत्ता 
, से उत्तरी परिचमी सीमा तक रेल बनाने का प्रस्ताव रखा और सन्‌ १८४४ में लंदन में 
ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी (६० आई० झार०) को जन्म दिया । इसी प्रकार श्री जाज॑ 
फ्वार्क में १८४३ में वम्बई से थाना तक रेल मार्ग बनाने का प्रस्ताव रवखा और तदर्थ॑ 
प्रेंट इण्डिया पेनिन्सुला रेलवे ( जी० ओआई० पी० ) कम्पत्ती की ल्दन में स्थापना की 
गई। १७ श्रगस्त १८४६ को ईस्ट इन्डिया कम्पनी का ई० भाई० भार० तथा 
जी० भाई० पी० रेलवे कम्पनियों से समकौता हो गया। इस प्रकार इस विधि से 
भारत में रेलों का इतिहास प्रारम्भ होता है। १८४५४ और ६० के वीच लॉर्ड डलहौजी 
की योजनानुसार कम्पनियों से इसी प्रकार समभौता किया गया। इस समझौते की 
मुख्य शर्तें निम्नांकित थीं 
(१) रेलवे कम्पनियों को सरकार ने बिना मूल्य सुमि प्रदान की । 
(२) कम्पनियों को उनके द्वारा लगाई हुई पुजी पर ४३ से ५४४४ तक व्याज की 
गारन्टो दी गई । | हि 


५२६ बत्तीसवाँ अध्याय: 


(३) इस गारंटी को पूरा करते के लिये सरकार को जो रुपया भरना पड़ेंगा वह 
आगामी ४ वर्षो में ५ प्रतिशत से ज्यादा लाभ होने पर लाभ के आ्रावे से -छुकता करता 

ड्रेगा और शेप आधा लाभ कम्पनियों को मिलेगा । 

(४) सरकार को रेल मार्ग, रेलों के गेज ( पटरियों के वीच'की चौड़ाई ) श्र 
किराया-भाड़ा तय करने के श्रधिकार दिए गए और रेल निर्माण काम भी सरकार 
की देख रेख में करना निश्चय हुप्ना | कम्पनी के संचालक मन्‍्डल में एक सरकारी 
सचालक रहेगा जिसको मंडल के निर्शांय को रद्द करने का अधिकार होगा । 

(५) सरकार को यह अधिकार था कि २५ साल यथा ५० साल वाद रेलों को 
उनके शेयरों के गत तीन साल के लन्दन के मुल्य के आधार पर खरीद ले । 


(६) रुपयों में लेन-देव के सारे काम एक रुपया बराबर १ शिलिंग १० पस की 
विनिमय दर पर होना तय हुआ्ना । 


यह सही है कि भारतीय पु“जी के अभाव में सरकार को उपयुक्त शर्तों पर रेल 
निर्माण के लिए ब्रिटिश पूजी मंगवानी पड़ी; परन्तु यह नीति श्रत्यन्त दोपपूर्ण सिद्ध 
हुई। सरकार के साधनों तथा कर-दाताओं पर इसका बहुत भार पड़ा । जहाँ सरकार 
ने ५% ब्याज की गारन्टी दी थी वहाँ ५ प्रतिशत से अधिक लाभ होने पर आधा लाभ 
ऋण अ्रथवा व्याज चुकाने के काम में लाया जाता था और शेप आधा लाभ कम्पत्नियों 
को मिलता था । १० प्रतिशत से अधिक लाभ किद्ठाया-भाड़ा को कम करने के लियें 


काम में लाया जाता था। झतएवं जहाँ सरकार को घाटा भरना पड़ता था वहाँ उसे ' 
लाभ में कोई हिस्सा नही मिलता था। 


(२) व्याज, कम्पनियों द्वारा सरकारी कोप में रुपया जमा होने की तारीख से शुरू 
हो जाता था चाहे वर्षों तक रुपया काम में नहीं लाया जाय । 


(३) रुपए की विनिमय दर २२ पेन्स के बराबर मान ली गई थी चाहे वाजार 
में दर कितनी ही क्‍यों न हो । 


(४) सरकार को शेयरों की कीमत वाजार भाव के अनुंसार चुकानी पड़ती . थी मे, 
कि लगी हुई वास्तविक पूजी के अनुसार । 

(५) ५ प्रतिशत न्यूनतम व्याज की गारन्टी मिल जाने से कम्पन्तियों ने अंधाधुर्ध 
रुपया लगाना शुरू किया और -किफायत से काम नहीं किया । परिणामस्वरूप लागत. 
चहुत वढ़ गई और झ्ामदनी कम ही गई । सरकार को १८४६ से १८६६ के बीच, 

“करीब १६ करोड़ रुपये की हानि उठानो पड़ी | यदि निश्चित विभिमय दर और भूमि 


के मूल्य आदि का हिसाव लगाया जाय तो कुल हानि लगभग २२ करोड़ रुपये 
होती है । 


श्ल्ल्लििियण-+-+_+-नहझहतहब.............ह8080ह0..ह080..080.... 


4. डा० चौहान: ग्रापुनिक्त परिवदन, पृ० २१३६-३७ 


भारतीय रेलें श््र्छ 


भारत में रेलों का निर्माण वास्तव में १८५३ में शुरू हुआ और १८६६ तक केवल 
४२८७ मील लम्बी रेलवे लाइन बनी जिसकी वापिक औसत लगभग २५० मील 
होती है । 

(२) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध का युग (१८६६ से १८८१)--पुरानी गारंटी 
पद्धति की सभी क्षेत्रों में बड़ी कड़ी आलोचना हो रही थी भर १८४७ के विद्रोह को 
दवाने. के लिए सरकार को भारी ऋण लेना पड़ा था । अतएवं भारत सरकार ने 
स्वयं रेलें बनाने का निश्चय किया । साथ ही ई० झआई० आर० झौर जी० झाई० पी० 
जैसी पुरानी कम्पनियों से समझौते की शर्तों में इस प्रकार संशोधन किया गया कि हर 
छःमाही सरकार को आधा लाभ मिल सके। सरकार ने रेलें बनाने के लिए प्रतिवर्ष 
२३ करोड़ रुपया ऋण लेना तय किया शौर चौड़ी पटरियों की रेलें बनाने के स्थान पर 
मीटर गेज्ञ की रेलें बनाना तय किया जो सस्ती पड़ती थीं। फलस्वरूप इस युग में रेलों 
का निर्माण-व्यय भी काफी घट गया औररेलों की लंबाई भी १५६६ में ४२८७ मील से 
बढ़कर' १८८१ में ६५९१ मील हो गई; शर्थात्‌ प्रतिवयें ४६० मील लम्बी रेलवे लाइनें 
बनीं । परन्तु सरकार के पास साधनों क्री कमी होने से सिंध भौर पंजाब की रेलों को 
चौड़ी पटरियों वाली रेलों में बदलने में कठिनाई हुई । फिर, रेल निर्माण श्रकाल आपोग 
की सिफारिशों ( २० हजार मील ) के अनुसार नहीं हो सका । अतः सरकार ने पुनः 
निजी कम्पनियों से सहायता लेने का निश्चय किया । 

(३) मिश्चित उद्यम युग या नई गारस्टी पद्धति (१८८१ से १६२१)--इस ग्रुय 
को मिश्रित उद्यम युग इसलिए कहते हैं कि इसमें सरकार और निजी कम्पनियों ने 
मिल कर रेल निर्माण का कार्य किया | इस ग्रुग को नई थारन्दी पद्धति का युग भी 
कहा 'जा सकता है, क्योंकि निजी कम्पनियों से जो समभोते किए गए थे उनकी शर्तें 
बदल दी गई थीं । इस य्रुग को दो भागों में वाँठा जा सकता है, (१) धूर्वार्ड (१८८१ 

से १६९०१) और (२) उत्तराद्ध' (१६९०१ से १६२१) । 

(१) पूर्वाद्ध ( १८८१ से १६०१ )--तई गारन्टी पद्धति की मुख्य बर्ते निम्नां- 
कित थीं :-- | 

(क) नई रेलें बहुधा प्रारम्भ ही से भारत मन्‍्त्री की सम्पत्ति समझी जाने लगीं। 
उसको पहले २४ वर्षों बाद या तत्पश्चात्‌ हर १० वाँ वर्ग समाप्त होने पर कम्पनियों 
द्वारा लंगाई हुई पू'जी सम मुल्य पर छुका कर समकौता खत्म करने का अधिकार दे 
दिया गेया। दा 

(ख) कम्पनी द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर व्याज की दर घटा कर बहुधा 

३३ प्रतिशत कर दी गई। ु 

(ग) सरकार ने अतिरिक्त-लाभ का बड़ा हिस्सा बहुपा हूँ लेने का निश्चय किया । 

'यद्यपि इस प्रकार कम्पनियों को व्याज की -गारेन्टी मिली झौर रेलों का प्रवन्ध उनके 


9३८ बत्तीसवाँ ध्रध्याप ह 


हाथ में रहा तधायि रेवें आरग्भ ही मे सरकार फी सम्प्ि बन गई । जब पुरावी 
कम्पनियों के समभोतों की ग्रवधि समाप्त हुई तो सरकार ने समभोते समात्त सी दिये; 
कुछ छोटी लाएनें गरकार ने सरीद कर अपने प्रवन्ध में से लीं। परंतु 2० प्राई० ध्रार० 
श्रोर जी० ध्ाई० पी० लाएनें भी तसकार से परीद लौ तयापि उसका प्रबन्ध कपनियोँ 
के हाथ रहने दिया गया | इसी प्रकार जब पअ्रग्य कम्पनियों के समभोतों को प्रवंधि 
समात्त हुई तो सरकार ने सथ्पि प्रबंध उसके हाथ में ही रहने दिया तथापि झेयर (जी 
पम करवा दी या ब्याज घटा दिया था या श्रत्तिरिक्त मुनाफे में अपना हिंल्ती 
बढ़ा लिया । इस प्रकार अमिकांण बड़ो रेलें (पत्ता शा०छ) सरबार फो संपर्ति 
बन गई झोर कंपनियों की शेयर पूंजी कम हो गई लेकिन प्रवन्ध का कार्य सरकार के 
नियंत्रण में कम्पनिर्या करती रहीं । 


इस प्रवधि में देशी रियासतों ने भी रेलों के निर्माण कार में उत्साह पूर्वक योग 
दिया । कुछ जिला वोडों ने भी अपनी रेलें बनाई । इस प्रकार पेन्द्रीय सरकार, देशी 
राज्यों, स्थानीय संस्थाम्रों भीर निजी फम्पनियों सबने मिलकर रेल निर्माण-काय॑ में 
अपना श्रपना योग दिया । इस अ्रवधि में रेलों की लंबाई १८८१ में ६६०० मील से 


बढ़कर १६०१ में २५३०० मील हो गईं; श्रर्थात्‌ प्रतिबं लगभग ७७० मील लम्बी 
रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ । 


(२) उत्तरार्द (१६०१ से १६२१)--इस युग के उत्तराद्' में सरकारी नीति 
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मिश्रित उद्यम की नोति झव. भी जारी. 
रही । सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई कि २० वो घताव्दी के प्रारम्भ ही से जो रेखें 
अब तक सरकार के लिए भार-स्वहप थीं प्रव वरदान सिद्ध होने लगीं। इसहा 
भ्रधान कारण यह था कि विदेशों विनिमय की दरों में स्थिरता आने से देश का व्यों- . 
पार बढ़ गया जिससे रेलों की श्राय बढ़ी और रेलों की साज-सज्जा का पूरा उपयोग 
होने से लागत क्रम हो गई। इसी समय सरकारी बजट में भी वाई वर्षों तक बराबर 
पेचत रही। परिणामस्वरूप अब रेल निर्माण के लिए पू'जी की कोई कमी-नहीं रही।. 
सरकार कभी-कभी रेलों के लिए इतना रुपया मन्जूर करने लगी जितना साल भर में 
जर्च भी नहीं हो पाता था । इसी समय श्री टामस रॉवर्ट्सन में रेसों की जाँच की भौर 
उन्होंते रेल निर्माण, के हेतु रेलवे बोर्ड के श्रधीन एक रेलवे निधि कायम करने का 
सुझाव दिया । यद्यपि सरकार ने उनका रेलवे निधि संवन्धी सुझाव नहीं माना वयों 


१६०४ में रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दी गई। १६०७ में पुनः भारतीकरेलों तथा 
व्यापारियों के प्रतिनिधित्व पर भारत मन्‍त्री ने मैके समिति की स्थापना की। ईरस 
समिति ने बताया कि भारत में रेलों के पास माँग के अनुरूप साधन नहीं हैं । उम्हे 
अपना काम सुचार झूप से चलाने के लिए भ्रधिक्र-निधि की झावश्यकता है । 


भारतीय रेलें। ५२६ 

१६१४ में प्रथम भहायुद्ध छिड़ गयधा। फलस्वरूप एक ओर सरकार को रेलों पर 
पूजी लगाने के कार्य क्रम में कमी करनी पड़ो और दूसरी ओर सैनिक तथा युद्ध 
सामग्री लाने ले जाने से रेलों पर बड़ा भार पड़ा। इ्टलेंड से रेलो के लिए साज- 
सामान मेंगाना वड़ा मुश्किल हो गया जिससे न सिर्फ रेलो का विस्तार रुक गया बल्कि 
मौजूदा रेलों के इन्जन, डिब्दों, पुलों आदि की भी समुचित मरम्मत नहीं हो सकी । 
फलस्वरूप जनता में रेल व्यवस्था की कड़ी आलोचना होने लगी और रेलों में सरकारी 
प्रबंध की माँग को जाने लगी। १ नवम्बर, १६२० को, सर विलियम अ्रकवर्थ 
: (60०प्०णा(, को अध्यक्षता में रेलों की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की 
गई। समिति को जाँच-रिपोर्ट की मुरुष बातें निम्नांकित थीं |--- 

(१) रेलों का प्रवन्ध --समिति इस बात में एकमत थी कि भारतीय रेलों का 
भवत्थ लेन्दन से न होकर भारत से होना चाहिये | इसलिए जैसे-जैसे इंग्लिश गारण्टी 
वीली कम्पनियों के साथ समभझौतों की श्रवधि समास हो उनका श्रन्त कर देना चाहिए 
भौर उन्हें आगे के लिए नही बढ़ाना चाहिए । परन्तु रेलों के राष्ट्रीयक रण के प्रदन- 
पर-समिति में मतभेद था। अन्त में सभापति के निर्णायक मत द्वारा राष्ट्रीयकरण के 
पक्ष में प्रदत्त का निपटारा हुआ । ४८४: 

- (२ रेलबे बोर्ड--प्रकवर्थ सम्रिति ने रेलवे वोर्ड के स्थाव पर ५ सदस्यों का एक 
रैलवे आयोग स्थापित करने की सलाह दी श्लौर यह सुझाव दिया कि बोर्ड वायसराय: 
की कार्यकारिणी परिपद के एक अलग सदस्य के अधीन होनी चाहिए। 

(३) वित्तीय उप्रवस्था --सभिति ने राप दी कि रेलों का वजद साधारण सरकारी: 
बजट से अलग होना चाहिये ताकि रेलें श्रपनी स्वतंत्र नीति बरत सकें । 

० -उपयु'क्त मुख्य सिफारिशों के भ्रत्तिरिक्त प्रकवर्थ समिति ने किराये-भाड़े सम्बन्धी 
जनता की शिकायत जानने के लिए तीन सदस्यों का एक रेल भाड़ा न्‍्यायाधिकररा 
बनाने की राय दी तथा जनसम्प्रकं के लिए केन्द्रीय भौरं स्थानीय सलाहकार समितियाँ: 
बनाने का सुझाव दिया और रेलों के कमंचारियों के भारतीयकरण पर जोर दिया। .* 

.. 7(४) राष्ट्रीपकरए का युग--(१६२१ से १६५०) भारतीय रेलों का चोथा महत्त्व- 
पूर्णा युग अकवर्थ समिति के सुझावों के श्रनुसार नीति प्रिवर्तंत के साथ आरम्भ हुआ | 
इस. युग की ..महत्त्वपुर्णा घटनाम्रों को हम निम्नांकित झ्ीपंकों के अन्तर्गत वर्णन कर 
सकते हैं :--- * हे हर 

(क) राष्ट्रीयवरण :--श्रकवर्थ समिति के सुझावों के अनुसार फरवरी १६२३ में : 
विधान सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया. जिसके अनुसार रेल कपनियों के साथ हुए 
समभौतों की श्रवधि समाप्त होते ही सरकार ने रेलों को अपने प्रवन्ध में ले लेने का ' 
निएचय किया । सबसे पहले १६२४ में ई० आई० झार० और १६२९५ में जी० आई० 

पीं० औरं० को भारत सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले लियो | इसी प्रकार दुसरी रेलों 
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को भी जब-जब समभौते की भ्रवधि पूरी हुई सरकार ने अपने हाथ में ले लिया | 
स्वाधीनता मिलने के वाद देझ्षी राज्यों के एकीकरण के साथ ही साथ उनकी रेलें भी 
सरकार के हाथ में श्रा गई । इस प्रकार १ अप्रैल १६५० तक कुछ छोटी रेलों की 
छोड़कर सारी रेलें भारत सरकार के स्वामित्व और प्रवन्ध में आ गई । ञ 
(ख) रेलों की वित्त व्यवस्था का प्रथकीकरण--अकवर्थ समिति के अनुसार रेलों 
का झआय-व्यय सरकार के साधारण झाय-ब्यय में शामिल होने से सरकारी वजट में बड़ी 
श्रनिश्चितता रहती थी भौर रेलों को साधारण वजट की स्थिति पर निर्भर रहाः 
पड़ता था । फलस्वरूप वे पुरी तरह व्यापारिक आधार पर नहीं चलाई जा सकी 
थीं । हर हालत में रेलों को जितना रुपया दिया जाता था यदि वे ३१ मार्च तक खेत . 
नहीं हो सका तो समाप्त हो जाता था। और अगले वर्ष के लिये नये सिरेः से नई 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको खर्च की अनुमति मिलती थो । ऐसी: 
हालत में रेलों के लिये कोई दीघंकालीन नीति नहीं अपनाई जा सकती थी। न वें 
विकास, मरम्मत और नवीनीकरण के ही पुरे साधन जुटा पाती थीं, न उनके पास 
कोई संचित कोप था और न मूल्य ह्वास कोप । उतके हिसाव-किताव रखने का ढंग 
भी संतोपप्रद नहीं था । इन सब बातों को देखते हुए भ्रकवर्थ समिति ने यह रा दी: 
कि रेलों का वजट सरकार के साधारण बजट से अलग कर देना चाहिये। परन्तु 
समिति रेलों का विधान-सभा से पूरी तरह सम्बन्ध विच्छेद करने के पक्ष में नहीं थी 
समिति की राय में रेलों की अपनी आंतरिक व्यवस्था में स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, परन्ठु 
अन्य विभागों की तरह सरकार के श्रधीव रहनी चाहियें। साथ ही रेलों के वार्षिक 
लाभ में भी सरकार को हिस्सा मिलना चाहिये । क्योंकि जब तक रेलों को घाटा रहीं 
वे तक सरकार ने घाटा पूरा किया था और श्रव जब रेलों को लाभ .होने लगा 
» धरकार और सरकार के द्वारा कर दाता को अवश्य हिस्सा मिलना चाहिये । २० 
सितम्बर १६२४ को केन्द्रीय विधान-सभा ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया जिसकी मुझुय बातें निम्तांकित थीं :--- ः ह + 
(१) रेलों का झाय-व्यय सरकारी आय व्यय से अलग रखा जायगा, पर रेल 
को प्रतिवर्ष सरकारी कोप को एक निर्चिय अंशदान देना होगा जो उनकी शुद्ध आये 
पर प्रथम दायित्व माना जाबगा। यह अंगदान उत्पादक रेलों  (00ग्राधाल्यर्ण्॑थ 
ए२४|ए४४४५४) में लगी हुई पूजजी का १ प्रतिशत ओर बचे हुए अतिरिक्त लाभ का ८ 
होगा । भनुत्यादक रेलों (5098620 एेथां।ज४४5) में लगी हुई पूजी का व्याज 


और उनकी हानि सरकार को भुगतनी होगी और उसे रेलों के उक्त दायित्व से घटा 
दिया जांयगा | * - 


8 


गे 


हु (२) सरकारी कोप को उक्त अंशदान देने के बाद शेप लाभ रेलों के रिजर्व फण्ड 
में रझा जाग्रया | किन्तु यदि क्रिसी.वर्ष इस - फण्ड से जाने वाली रकम ३ करोड़ .में 
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अधिक होगी तो अतिरिक्त रकम का दो-तिहाई भाग इस फंण्ड में चला जायगा भौर 
एक-तिहाई सरकारी कोप को दिया जायगा | ; 


(३) रेलों का बजट विधान-सभा के सामने साधारण वजद से पहले पेझ् किया 
जायगा और रेलों के लिये १२ सदस्यों की स्थायी वित्तीय समिति बनाई जायगी। 


*' इस प्रस्ताव के फलस्वरूप रेलों के आयन-ब्यय पर सरकार के वित्त विभाग का 
नियंत्रण हट गया और रेलों को व्यापारी कम्पनियों के सिद्धान्तों के अ्रतुसार अपनी 
वित्त व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी । साथ ही रेलों के बजठ के अ्रलग हो 
जाने से सरकारी वजट में भारी उत्तार-चढ़ाव की सम्भावना कम हो गई । परन्तु यह्‌ 
व्वस्था सर्वथा दोष रहित नहीं थी । जब तक रेलों को अच्छा लाभ होता रहा तथ 
पक भाड़ी ठीक चलती रही, परन्तु मन्दी के दिनों में जब रेलों को घाटा होने लगा तब 
इस व्यवस्था के कई दोप सामने आये । इस व्यवस्था के अनुसार रेलों को हर हालत 
में सरकारी पू'जी पर १ प्रतिशत देना अनिवार्य था । 


-, अतिरिक्त लाभ होने पर इस अनुदान की मात्रा बढ़ सकती थी, परन्तु लाभ घट 
जाने या बिल्कुल लाभ नहीं रहने की हालत में भी यह अनुदान देना ही पड़ता था चाहे 
ऋण लेकर ही क्यों न छुकाना पड़े । यदि किसी वर्ष रेलें पूरा अंशदान न चुका सकीं 
तो झागामी वर्षो में सारी पिछली कमी को पूरी किये बिना न लाभ घोषित कर सकती 
थीं भौर न रिजर्व फण्ड ही में धव दे सकती थीं। 


. मार्च १६२४ में सर्वप्रथम नई व्यवस्था के अनुसार रेलों का वजठ विघान-सभा में 
पेश किया गया । १६२४-२५ से लेकर १६३०-३१ तक रेलों ने सरकारी कोप को लग- 
भगे ४२ करोड़ रुपया अंशदान के रूप में दिया । परंतु १६३१-३२ से ही रेलों को घादा 
रहने लगा और वह सरकारी कोप को अंशदान देने में असमर्थ रही । धाठे के प्रधान 
कारण संसार-व्यापी मन्दी के कारण कीमतों में कमी, आायात-निर्यात्‌ में कमी, देश में 
श्रशान्ति, बाढ़ और मूचालों से हानि व मोदरों से प्रतियोगिता थी। १६३१ से लेकर 
१६३६-३७ तक रेलों के अवशेप दायित्व की मात्रा लगभग ३१ करोड़ रुपये हो गई ४ 
इंसी प्रवधि में रेलों को अपने मूल्य हास कोप से व्याज आदि चुकाने के लिये करीब 
३१ करोड़ रुपये ऋए लेना पड़ा । १६३७ में प्रान्तों में स्त्रशासन लागू किया गया 
भौर प्रान्तीय पतरकारें केन्द्रीय सरकार पर अंशदान के लिये जोर देने लगीं । केन्द्र और 
प्रॉन्तों में की गई वित्तीय व्यवस्था के अनुसार प्रान्तों को केन्द्र से अंशदान तभी मिल 
पंकता था जब रेलों की झ्राथिक स्थिति में सुधार हो । अतएव १६३७ में केन्द्रीय 
वैधान सभा ने ३ वर्ष के लिये रेलों से ऋण की वसूली बन्द करना स्वीकार किया 
जिसके फलस्वरूप व्याज चुकाने के वाद बचा हुआ रलों का अतिरिक्त लाभ, जो १६३ ष्न 
३७ से प्रारम्भ हो गया था, सरकारी कोप को अंशदान चुकाने के काम में लिया जा 
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सकता था । इसके परिणामस्वरूप सरकार के लिये प्रान्तों को आयकर में से कुछ 
हिस्सा देना सम्भव हो गया । हट औुचर हि 
इस अवधि में रेलों ने भ्रपने ख़्चें में कमी करने श्ौर अपनी दक्षता बढ़ाने के लिये - 
१६३१ की छटनी समिति (रिशाशाएगाशा। (06०) श्रौर १६३९ की 
पोप कमेटी के सुझावानुसार प्रयत्न किये | श्रतः इस प्रबत्त के फलस्वृहप झ्रौर मुह्यतः 
पुनर्शस्त्रीकरण के कारण व्यापार में सुधार और कीमतों के बढ़ने की अदृत्ति है. 
१६३६-३७ से रेलों की श्राथिक स्थिति में सुधार नजर भाने लगा । के 
बैजबुड समिति (शे०१2४००० (07706) :-- १६३६-३७ से श्रांशिर्क 
सुधार के पूर्व रेलों की विगड़ी स्थिति की जाँच करने की माँग की जाने लगी । ४88 
को आय कर में मिलने वाला भाग रेलों के अंशदान पर निर्भर होने से जाँच की म्गि 
को और वल मिला । इस मांग को ध्यान में रखते हुए २० अवहृबर, १६३६ को भार 
सरकार मे सर राल्फ वैजबुड (२४८०४७५०००) की श्रव्यक्षता में रेलों की वस्तुस्यितिं 
का अ्रष्ययन कर झाय बढ़ाने और भ्राथिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये सुझाव 
देने के लिये एक समिति नियुक्त की । वैजबुड समिति ने रेलों के खर्चे में किफायत करें 
और आमदनी बढ़ाने के लिये कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये तया रेलों भौर सड़क परिहरत 
की प्रतियोगिता समाप्त करने के लिये सूत्रीकरण की योजनाग्रों पर जोर दिया | __ 
नई वित्तीय व्यवस्था :--हम बतला चुके हैँ कि १६२४ की वित्तीय व्यवस्था रेत 
के लिये बड़ी कठोर साबित हुई | जब तक रेलों को लाभ होता रहा तंब तक तो गाड़ी 
ठीक चलती रही परन्तु जब मन्दी के दिलों में रेलों को घाटा रहने लगा तो वे सरकारी 
कोप को अंशदान देने में श्रसमर्थ रहीं । १६३७ में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया 
गया कि १ अप्रेल १६४० से पहले रेलों को पुरानी वित्तीय-व्यवस्था के अनुसार सरकारी 
कोप का ऋण चुकाने के लिये बाध्य नहीं किया जाय । सितम्बर, १६३६ की विवाई 
सभा से अपने १६३७ के प्रस्ताव को दोहराया और उसकी अवधि १ अप्रैल, (६४ 
तक बढ़ा दी गई। परन्तु युद्धकाल में कोई स्थायी नीति निर्धारित करने की सम्भवि्ों' 
न होने से २ मार्च १६४३ को विधान सभा ने १६२४ के प्रस्ताव को अध्यावहारियं 
घोषित करते हुए यह निश्चय किया कि १ अप्रैल, १६४३ से पुराने प्रस्ताव का बह 
“भाग जो सरकारी कोष के प्रति रेलों का दायित्व निर्धारित करता है, क्रियान्वित होता 
बन्द हो जायगा और १६४३-४४ से उत्पादक रेलों का -लाभ सबसे पहले मूल्य हीर्स 
कोप में से लिये गये ऋणों के चुकाने के काम में लिया जायगा । तदुपरान्त शेष की. 
२४५ प्रतिशत रिजवं फण्ड और शेप ७५ प्रतिशत सरकारी-कोप में दिया जायगा ।,अे 


भविष्य में जब तक नई व्यवस्था नहीं भ्रपनाई जाती तब तक उत्पादक रेलों का लॉर्भे' 


पतिवर्ष सरकार और रेलों के वीच अपनी-अपनी आ्रावदयकताओं को ध्याव में रख करें 
बाँट दिया जायगा | | से * 
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. १६४३ की व्यवस्था ३१ मार्च १६५० तक चलती रही भौर दिसम्बर १६४६ में 
एक नई व्यवस्था स्व)कार की गई जो १ ऋप्रेल १६४० को लागू की गई। इस नई 
व्यवस्था के अनुसार रेलें सरकारी कोप को प्रतिवर्ष अपनी पूंजी का एक निश्चित 
लाभांश दिया करेंगी । पहले पाँच वर्षों के लिए लाभांझ कुल पूंजी का ४ प्रतिशत होगा 
तथा बाद में इस दर में लोक सभा परिस्थितियों के अश्रनुसार परिवर्तत कर सकेगी। 
इस प्रस्ताव में रिजर्व फण्ड का नाम बदल कर रेवेन्यू रिजर्व फण्ड कर दिया गया, एक 

विकास फण्ड की व्यवस्था की गई तथा मूल्य छास कोप को चढ़ाने की व्यवस्था की 
गई । आगे चलकर यह तय किया गया कि अप्रैल १६९५४ से आगामी ५ वर्ष के लिये भी 
४ प्रतिक्गत लाभांश ही देंगी । परन्तु १६५५-५६ में लागू की गई संशोधित व्यवस्था के 
अधीन नई लाइनों को उनके निर्माण काल के बाद ५ व तक लाझांश में छूट दी गईं है । 

नई व्ववस्था पुरानी व्यवस्था से कई बातों में उत्तम है । इसमें पुरानी व्यवस्था की 
कठोरता भौर अनिवायंता को दूर कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में रेलों को हर 
हालत में सरकारी कोप की लगी हुईं पूजी पर एक प्रतिशत देना पड़ता था चाहे 
उनको लाभ हो या हानि। श्रव रेलें केवल लाभांश देने के लिए जिम्मेदार हैं । यदि 
किसी वर्ष उन्हें लाभ नही हो तो सरकारी कोप के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है 
भर यदि वें एक वर्ष लाभ नही दे सकतीं तो श्रगामी वर्ष में उस्ते चुकता करने का 
भी दायित्व नहीं है। नई व्यवस्था के अंतगंत लामांश की दर में भी परिस्थितियों के 
 अ्रनुसार परिवर्तत किया जा सकता है। अ्रव रेलों के अतिरिक्त लाभ में सरकार का 
कोई अधिकार नहीं रहा है । यह सारा रेवेन्यू रिजर्व फण्ड, विकास फण्ड और भूल्य 
हास फण्ड में आवश्यकतानुसार बांद दिया जाता है जिससे रेलों के पुनस्थापित और 
विकास में सहायता मिलती है ! पिछले कुछ वर्षों में रेलों की वित्तीय व्यवस्था संतोष- ' 
जनक रही है भ्रौर सरकार को रेलों से अ्रच्छी श्रामदनी प्रात्त हुई है तथा नई व्यवस्था के 
ग्रधीन रेलें अपने प्रतिस्थापन और पुनस्थपिन के कार्यो को बढ़ाने के साथ ही साथ देश ' 
की विकासोन्मुख आशिक व्यवस्था की अच्छी सेवा करने में समर्थ रहीं हैं। 

(ग) कर्मचारियों का भारतीयकरण--श्राजादी के पहले रेल व्यवस्था में योरोपीय 
लोगों का बोलबाला था | उच्चत्तम पदों पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता 
था। उच्चत्तर पदों पर भी बहुत कम भारतवासी थे। यहाँ तक कि निम्ततम श्रेणी 
के कर्मचारियों में भी योरोपीय लोग छुसे हुये ये । अकवर्थ समिति की जाँच से ज्ञात 
होत्ता है कि उस समय रेलों के ७,६०,००० कर्मचारियों में से ७ 7००० यूरोपीयन थ्े। 
परन्तु १७४६ उच्च पदों में से क्रेवल १८२ भारतीय थे । जिनमें बेवल श४ जिला 
ग्रधिकारी और १५८ सहायक जिला अ्रधिकारी थे। जिला अधिकारी स्तर से ऊपर 
एक भी भारतीय नहीं था । श्रतएवं झ्रकवर्थ समिति के सुफाव पर सरकार ने भारतीयों 
को प्रशिक्षण देकर उच्च पदों पर वियुक्त करने की चीति झपनाई। फलस्वरूप १६२४- - . 
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मं वरः६६"१६% 
२४ में भारतीयों को अनुपात उच्च पदों पर २३९७७% झौर निम्न पदों ग ६६'१६% 
में बढ़कर १६४६-४७ में क्रमद्ः ७०"५४३%, शौर ६२६६५ होगया । दिन सता 
(घो हि हायद्ध श्रौर रेलें--१६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड़ने से रेली परे 
(घ) हितीय महायुद्ध श्रौर रेलें--१६३६ में दूंसरा महाडुड कक 
माल और यात्रियों विद्येपत:; सैनिक सामान ओर सैनिकों के ढोने का भार बहू 
मेक उच्च करमंचारियों की सेवाएं परद्ध के लिए माँग ली गई । मीलों लम्बे 
गया अनेक उच्च करमंचारियों की संवाए युद्ध वे हक ; विदेशों मे 
पटरियाँ, सलीपर, इनजन और डिब्बे युद्ध के निर्मित्त विदेश भेज दिए गे कल 
श्ाने वाले रेलों के श्रावश्यक साज-सामान की पूर्ति घट गई और रैलों की भि 
शालाओं (१४०7६४0.9) में युद्ध सामग्री बनाई जाने लगी। देश में बड़ 0 
इन्जन बनाने का एक भी कारखाना नहीं था। फलस्वरूप कई गाड़ियाँ बन्द के रो 
गई । जिससे रेलों में भीड़-भाड़ बहुत बढ़ गई | भू मापन (5070५69) और निम रे 
की जिन योजनों पर काम हो रहा था वन्द करदी गई। सरकार द्वारा कई मोदरों 
के ले लेने और पैट्रोल की कठिताई से सड़क परिवहुन कम हो गया और $03800/800% 
की माँग बढ़ गई। जापान के श्राक्रमण के बाद समुद्रतटीय व्यापार भी रेलों की झोर 
चला आया | बंगाल फे भीपणा अकाल के लिए श्रमाज ढोने से भी रेलों पर भार 
बढ़ा । फलस्वरूप कई यात्री-गाड़ियाँ बन्द करदी गई शऔऔर कारखानों के लिए कचां 
माल तथा कोयला पहुँचाने में कठिनाई होने लगी । इस प्रकार जनता को झओपूर्व भीड़ 
भाड़ के कष्ट भेलने पड़े | कर 
वित्तीय दृष्टि से रेलों की दशा सुधर गई। १६४०-४१ के रेल बजद में किरा्े- 
भाड़े बढ़ा दिये । फलस्वरूप रेलों का लाभ बढ़ा किन्तु इसका उपभोग पुराना कण श 
चुकाने के लिए या युद्ध की प्रगति बढ़ाने के लिए सरकारी कोप में जाता रहा और रे 
अपने लिए कुछ भी व्यय करने में असमर्थ रहीं । 5 
(ड) देश विभाजन और रेलें--युद्ध काल में रेलों के नवकरण और प्रतिस्थापर्न , 
( रि०॥८ए8)६ १0 ॥२७०।४०८७॥९॥(६ ) की बात तो दूर रही आवश्यक पक 
तक नहीं की जा सकती थी । युद्ध के समाप्त होने पर “डिब्बों को चलते रक्‍्खो, हा 
“डिब्बे पूरे भरो,” “प्री गाड़ी लादो” आदि तरकीबों से तथा इंजनों-डिब्बों आदि की 
आयात और उत्पादन बढ़ाकर रेलों के पुनर्स्थापन के प्रयत्न आरम्भ किये गए । परन्ठु 
अगस्त १६४७ में स्वतंत्रता के साथ देश-विभाजन के रूप में एक नया संकट उपस्थित 
हो गया । नार्थनेस्टने रेलवे के ६८८१७ मीलों में से ४५०२६ मील, बंगाल आसाम रेलवे 
के ३५५५ मीलों में से १६१३ मील और जोघपुर हैदराबाद रेल का ३१६ मील भाग 
पाकिस्तान को चले गये । मुगलपुरा और सैयदपुर की शिल्पशालाओों के पाकिस्तान 
चले जाने से पूर्वी पंजाब रेलवे और आसाम रेलवे के पास कोई श्रपनी शिल्पशार्ला 
नहीं रही । विभाजन के फलस्वरूप भारत से जाने वाले भधिकांश कमेचा री  दक्षकर्मी 
थे और भारत को श्ानें वाले वहुधा लिपिक (८8778) थे । फिर श्ाने वालों की 


भांरतीय रेंलें ४३४ 
सेंस्या जाने वालों की संख्या से ज्यादा. होने से उनको खपाने में कई महीने लग गये । 
गृह-कलह और शअश्यान्ति के कारण भी रेलों को क्षति उठानी पड़ी । व्यापार की दिशा 
में परिवर्तन होने से भी रेलों पर भार पड़ा और रेलों के इंजन-डिब्बों श्रादि की स्थिति 
बहुत बिगड़ गई | 

(च) कुजरू समिति (१६४७)--यशुद्ध के दिनों में तथा युद्ध के बाद भी रहन-सहन 
का खर्च बढ़ जाने से रेलवे कमंचारी संघ ने भ्रधिक वेतन व मेहगाई भत्ता, काम के 
घंटों में कमी तथा छुट्टियों श्रादि की माँग की । वे केन्द्रीय वेतन आयोग ((कआाधओ 
89 (00ग्रागरां5७0०॥) और एडज्युडिकेटर के निर्णायों से सन्तुष्ट नहीं हुये । भ्रतएव 
उनकी माँगों पर विचार करने के लिए नवम्बर १६४६ में श्री के. सी. नियोगी की 
अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। परन्तु विभाजन के कारण इसका काम 
अधुरा ही रह गया। विभाजन के वाद श्री हृदयनाथ कुजरू की अ्रध्यक्षता में इस 
सप्रिति का पुनर्गठन किया गया । कुजरू समिति की रिपोर्ट १६४६ में प्रकाशित 
हुई। समिति ने रेलवे कम्मचारिय्ों की दक्षता बढ़ाने और अ्रकमंण्यता कम करने के 
लिए कई सुक्रौय दिये जिनको सरकार ने मान लिया । परन्तु सरकार ने रेलों के 
पुनर्वर्गीकरण को पाँच वर्षों के लिए स्थगित रखने श्रौर ग्रंन शोप संगठन को समाप्त 
करने के समिति के प्रस्तावों को नहीं माना । 

(५) योजना-काल (१६५० से ५६) 

(क) रेलों का पुनर्वगीकरण ('२०४700.श॥78 ० एिश्फ्8४५५७) -योजना 
काल में भारत की रेल व्यवस्था में जो सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तंतव हुआ है वह रेलों 
का पुनव॑र्गीकरण है | सरकार द्वारा रेलों को अपने हाथ में लेने से पहले रेलों के 
स्वामित्व और प्रवन्ध का एक पेचीदा तरीका था-। कुछ रेलें सरकारी सम्पत्ति थीं 
श्रौर सरकार के प्रवन्ध में थीं, कुछ सरकारी सम्पत्ति थीं परन्तु कम्पनियों के भ्रवन्ध 
में थीं और कुछ निजी सम्पति ओर प्रवन्ध में थीं। इनमें कुछ इतनी छोटी थीं कि 
उनका लाभप्रद होता असंभव था । इनकी कार्य विधि भौर रीति-नीति भी 
अलग-अलग थी । इनकी आपसी प्रतियोगिता और हदप-भाव के कारण जनता 
को अच्छी सेवा नहीं मिलती थी। छोटी बड़ी अनेक इकाइयों के होने से ने इनकी 


प्रबन्ध में कुशलता थी और व किफायत ही । ह 
द के पुनर्व्गीकरण की वश्यकता महसूस की 


२० वी शताब्दी के प्रारम्भ ही से इनके का पा 
जाने लगी । अ्रकंवर्थ समिति (१६२०) ने देश भर की रेलों को तीन वग में वॉँटने 
की राय दी। इंच केप समिति (१६२२-२३) और चैजबुड समिति (१ ६३७) ते भी 
इसका समर्थन किया । परन्तु कुजरू समिति (१६४७) ने इस प्रश्न को पा बयों कर 
लिए स्थगित करने की राय दी क्योंकि (१) देशी राज्यों और उनकी रेलों के भारत में 
मिलते तक इस और कोई कदम उठाना ठीक नहीं था और (२) विभाजन की प्रतिकूल 





५३६ हे 2. बत्तीसवां श्रव्याय 


परिस्थितियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन के” अनुकुल अ्रवसर नहीं? था । परन्तु सरकार से 
कु'जरू समिति की यह बात नहीं मानी श्रौर रेलों- की केन्द्रीय सलाहकार समिति की 
राय से १६५० में ३३,५८२ मील लम्बी रेलों को ६ क्षेत्रों में वाट दिया गया। तव 
से कुछ परिवर्तन करके दो क्षेत्र शौर बढ़ा दिये गये हैं और मौजूदा झ्राठ क्षेत्रों को 
ब्यौरा इस प्रकार है ।" 











रशफाधनमणकननत मस्तान बा शिकस्त एप फटल छू 
प्षेत्र | आरम्भ तिथि मुख्य कार्यलिय लम्बाई 

2 2 30 की ० 2 पट 
दक्षिणी... । १४ अप्रैल ५१ |; मद्रास ६,१५६*३६ मील ' 
केन्द्रीय ५ नवम्बर ५१ बम्ब्रई ३,४३०*४५२ ,,, 
पश्चिमी ५ नवम्बर ५१ | बम्बई ६,०५७'६१ ,, 
उत्तरी १४ अर्प्जल ५२ | दिल्ली ६,३६८४० ॥ 
उत्तरी-पूर्वी १४ श्रप्नेल ५२, | गोरखपुर ३,०६३*५३ ,, 
उ० पू० सीमान्त | १५ जनवरी ५८ | पाण्डु १,७३0००० ,, 
पूर्वी १ श्रगस्त ५५ कलकत्ता २,३२४*६८ ,॥ 
दक्षिणी पूर्वी १ श्रगस्त ५५ ' कलकत्ता ३,४१६*४८ ,, 


पुनर्वेगीकरण के लाभ--(१) रेलों की छोटी छोटी इकाइयाँ होने से जनता को 
जो कठिनाइयाँ श्रौर वलेश होते थे वे धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं मौर एकरूपता तथा 
सामंजस्य स्थापित होने से रेलें जनता की श्रच्छी सेवा कर रही हैं । 

(२) पुनगंठन का मुख्य उद्दे इय मितव्यगता होता है। मितव्ययता के मुख्य क्षेत्र 
निम्नांकित हैं २. 

(क) प्रबन्ध, प्रशासन का खर्चा;-- छोटी-छोटी अ्लग-प्रलग इकाइयों की जगह बड़ी 
इकाइयों के वन जाने से जनरल मैनेजर, लेखापाल आदि उच्च कर्मचारियों की संख्या 
घटने से किफायत हो जाती है। ; 

(ख) क्रय-विक्रपय में किफायत-- बड़ी इकाइयों को इंजन-डिब्बे, लोहा-लकड़ी, 
तेल-कोयला व कपड़े आदि बड़ी मात्रा में खरीदने पड़ते हैं इसलिए थोक के भाव पर 
सस्ते मिल जाते हैं। कटौती ([0800प77) भी ज्यादा मिलता है और माल के लाने 
का किराया भाड़ा भी कम देना पड़ता है । 

जिस प्रकार माल खरीदने में किफायत होती है उसी प्रकार माल या सेवाएं बेचने 
में भी बचत होती है । छोटी छोटी इकाइयों के मिल जाने से प्रतियोगियों की संख्या 
कम हो जाती है और विज्ञापन का खर्चा कम होता है | टिकर्-घरों और कर्मचारियों 
का खर्चा भी घट जाता है । ' 

(ग) साज-समान का सर्वोत्तम उपयोग--रेलों के मिल जाने से इंजन-डिब्बों को 
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कम संर्या से काम चल जाता है। दुहरी गाड़ियाँ नहीं चलती, कम लाभदायक मार्ग 
चन्द कर दिये जाते हैं भरौर माल लादने-उतारने का खर्चा भी कम हो जाता है। 
पुनर्वेगीकरण के दोष--( १) संचालन-व्यय में वृद्धि--पुनवंर्गीकर ण से जहाँ मित- 
व्यवता|वी आज्ञा थी वहाँ "सरकारी रेलों के गत वर्षो के श्राय-व्यय पर दृष्टिपात करने 
से पता चलता है कि उनके संचालन-ब्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है ।... कुल 
संचालन व्यय के स्थान पर प्रति गाड़ी मील ([7थ॥ 6) व्यप लेकर चलें तो 
भी स्थिति भिन्न नहीं! है ........... यह व्यय वृद्धि हमारी रेलों की गिरती हुई स्थिति 


की सूचक है ॥१/१ 

रैलों के संचालन-अ्नुयात (092078(02 78070] का बढ़ना भी रेलों की गिरती 
हुई श्राधिक दशा का सूचक है । विभाजन के बाद के पहले तीन वर्षों में संचालन 
अनुपात १६४७-४८ में ६०"७६% से घटकर १६५०-५१ में ७५*१०% रह गया था | 
परन्तु पुनर्वगीकरण के वाद यह फिर बढ़ गया है। १६५८-५६ में यह श्रनुपात ५२७२ ५५ 
था जो गत वर्ष से १५३१% अधिक था। 

(२) दुघंटनाश्रों की भरमार--वार वार होने वाली दुघंटनाएँ भी यही सिद्ध 
करती हैँ कि पुन्वेगीकरण के बाद भारतीय रेलों की प्रवन्ध-व्यवस्था में उन्नति की 
जगह हास हुआ है । विशेषतः पुनव॑र्गीकरण के पश्चात कर्मचारियों की भ्रसावधानी 
के कारण होने वाली दुघंटनाएँ बहुत वढ़ गई हैं। 

(३) दक्षता में कमी--डा० हृदयनाथ कूजरू ने, जो रेलों के प्रबन्ध व प्रशासन 
के भ्रच्छे ज्ञाता माने जाते हैं संसद में वार बार कहा है कि पुनर्व्गीकरण से पूर्व रेलें 
जो अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध थी उनकी दक्षता घट गई है। इसका कारण यह 
नहीं है कि हमारे रेल-कर्मंचारी श्रालसी व लापरवाह हो गये हैं वल्कि यह है कि. 
/हमने अपनी रेलों की इतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ बनादी हैं जिनका प्रवन्ध सफलतापूर्वक" 


करने में हम अ्रसमर्थ है ।* 
(४) किराए-भाड़ सें वृद्धि--छोटी-छोटी रेलों के मिलने से यह आशा की जाती है 


कि किराए-भाड़े भें कमी हो जायगी और वे पहले से अच्छी सेवा करने लगेंगी। परन्तु 
भारतीय रेलों के पुनर्वगीकिरण से किराए-भाड़े घटाने की जगह बढ़ा दिये गये हैं । 

पुनवृंगीकरण के पश्चात रेलों की गिरती हुई स्थिति को देखते हुये जानकार लोगों 
ने माँग की है कि पुन्वंगीकरण की योजना पर पुनविचार करने के लिए एक विशेषज्ञों 
कौसमिति बनाई जानी चाहिये जो इसे वैज्ञानिक रूप देने का सुझाव दे और जिससे देश 
की विकासोस्मुख श्र्थ-व्यवस्था की श्रच्छी सेवा करने और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं 
को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहायता कर सके । 

. डा० चौहान : भ्राधुनिक परिवहन, 0० २०७-२०८। 

2. डा० चौहान + आधुनिक परिवहन, ५० २१०॥ 

3. डा० चोहान + आधुनिक परिवहन, ४० २११॥ . - 


भ३८ बत्तीसंवाँ प्रव्याव 


(ज) वर्तमान स्थिति -भारत की रेल-ब्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी भर संसार 
में चौथी सबसे बड़ी है । ु हि 

१६ अप्रैल १६५३ को भारत में रेलों को सौ वर्ष पूरे हुए थे ओर दिल्‍ली में रेल 
शताब्दी प्रदर्शनी की गई। इन सौ वर्षों में रेलों ने वड़ी उन्नति की हैं। ३ पके मे 
देश में कुल २० मील लम्बी रेल की पटरियांँ थीं, रेलों में १८ लाख रुपये की पूजी 
लगी हुई थी, कुल श्राय ०*६० लाख रुपए, काम करने का व्यय ०४१ लाख रे 
भ्रौर विशुद्ध आय ०"४६ लाख रुपए थी । १०६ वर्ष बाद १६५८-४६. में पटरियों को 
लम्बाई ३५०८१ मील और कुल लगी हुई पूजी १६२१९२० करोड़ रु० थी, जिसमे 
३४,६३६ मील लम्बाई और १६१४'८९ करोड़ ६० सरकारी रेलों का भाग था। 

भारतीय रेलें देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीककृत (सरकारी) उद्योग है। ३१ मार्च 
१६५६ को रेल कर्मचारियों की कुल संख्या ११,४३,६१८ थी और १६५८-५६ 
१८३०५ करोड़ र० सरकारी रेलों के कमंचारियों में वेतन-भत्ते श्रादि के रूप में, वाट 
गये । इस वर्ष रेलों ने २५४ करोड़ रु० का माल खरीदा जिसमें १६७६३ करोड़ २० 


हे मारतर्वाष 
रे 20, - रेलवेज़ 


23४ रा (। पट 2 ० 
* (2 हे रे. 
















८2 
2५2५0 ४ 


> गज 0३ 


० | 2 
दे हट बल 
ट्र रद 2 
१६] 
(2 


स्लेकतपरएनन्पक 


की बंगालकी ' 
खाद्दी / 


..... ७-3>न मे ७+ * 


अमन वर >-लना' 


श्र न्‍ छ्‌ 
339+93+«.%++-कन०%» दे च:प#-अ- रन कप न कम - ० सके 


चित्र-संख्धा--१७ भारतीय रेलें - . .  -« + 


भारतीय रेलें. - भ््३६ 


का स्वदेशी माल था। इसी वर्ष ६७ लाख रु० की खादी और २-१५ करोड़ रु० का 
कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का बना हुआ माल खरीदा गया । 
रेलें भारत में परिवहन का मुख्य साधन है। भारत में माल के यातायात का 
८०% और यात्रियों के ७०% रेल-मार्ग द्वारा होता है। १६४८-५६ में भारतीय 
रैलों में १४४ करोड़ यात्रियों ने यात्रा की और १३६ करोड़ टन माल ढोया गया। 
३१ मार्च १६५६ को सरकारी रेलों में कुल मिलाकर १६१४"८९ करोड़ रू० 
की पू'जी लगी हुई थी, जिसमें सरकारी रेलों की कुल भ्रामदनी ३६०२१ करोड़ रु०, 
काम करने का व्यय २७६३३ करोड़ रु० और विशुद्ध आय ५६३२ करोड़ रु७ हुई । 
जिसमें से ५०३६ करोड़ ₹० १६५५ के संशोधित सूत्र के अनुसार सरकार को दिये 
गये | संचालन श्रनुपात (0790ध778 7९७॥0) 5२"७२% रहा जो गत व से 
१९३१% झधिक था। 
पुनर्स्थापत और नवीनीकरण--पिछले वर्षों में रेलों की सबसे बड़ी समस्या 
पुररस्थापन और नवीनीकरण की रही है । इसका आरम्भ १६३० में संसार-उ्यापी मंदी 
के दिनों में हुआ था और द्वितीय महायुद्ध तथा देश विभाजन के परिणामस्वरूप, यह 
समस्या झौर भी भीपण हो गई । उन दिनों में हमारे इन्जनों और डिब्बों को अत्यधिक 
कार्य करना पड़ा था। वे पुराने पड़ गये और उवका नवीनीकरण नहीं हो सका। 
फलस्वरूप रेलों को बड़ी देर होने लगी और इनकी दक्षता बहुत घट गई। सरकार ने 
बड़ी मात्रा में इन्जत और डिब्बे विदेशों से मंगवाए और साथ ही देश में भी इनका 
उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया 4 फलस्वरूप १६४८ से ही रेलों की दशा निरंतर सुधर 
रही है। हम भाप के इन्जनों, पटरियों तथा माल और सवारी के डिब्बों में आत्म-निर्भर 
हो गए हैं। श्रतएव इनका आयात बन्द कर दिया गया है । 
शक्ति के साधन--भारतीय रेलों के लिए शक्ति का मुख्य साधन कोयला है। 
यद्यपि बिजली से रेल चलाने का काम भारत में १६२५ में आरम्भ किया गया था, 
तथापि ३१ माच, १६५८ तक केवल ३०६२४ मील रेल मार्ग पर विजली से रेलें 
चलती थीं। दूसरी योजना में १४४२ मील रेल मार्गों में विजली से और १२६३ मील 
रेल मार्ग पुर डिजल से रेलें चलाने की व्यवस्था की गई है । 
किरायों औ्रौर भाड़ों का वैज्ञानोकरएण -अ्रेंग्रे जों के शासत काल में रेल भाड़ों की 
दरें ऐसी निर्धारित की जाती थीं कि भारत से केच्चे माल के निर्यात भौर विदेक्षों से 
तैयार माल के श्रायात को प्रोत्साहन मिलता था । भारत सरकार ने १६४८ में रेलों के 
किरायों श्ौर भाड़ों का वैज्ञानिकन (रिक्लींणापीउशाणा) किया । कीमतों और 
रेलों के नवीनीकरण भौर चलन की लागत वढ़ जाने से १ अर्पल १६५१ से किरायों में 
वृद्धि की गई | १ अप्रैल १६५५ से अधिक दूरी के लिए कम दरों का सिद्धान्त अपनाया 
. गया भोर इसी प्रकार साल के भाड़ों का सुधार किया गया । फलस्वरूप प्रम माल फन , 


भ्ए२ बत्तीसेयाँ अध्याय 


३५८ प्रति वर्ष की दर से ६५५८ बढ़ने का अनुमान है। तीसरी योजना की प्रवधि में 
रेलों पर कुल १२२० करोड़ ₹० का व्यय प्रस्तावित किया गया है । बढ़े कै ओ 
प्रौर प्रतिस्थापन की श्रावदयकताम्रों को देखते हुये इजन डिब्बों का निर्म्नाकित पर 
क्रम प्रस्तावित किया गया है-- ह 


इंजन सवारी माल के 

के डिब्बे डिब्त्रे 
श्रभिवृद्धि १०३१ ४६८३ ६३१६६ 
प्रतिस्थापन' ६४१ श्ष्५्८ २६६६७ 
_योग १६७२ ७६८३७ १०६८६६ 


रेलों के विकास कार्यक्रम में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दृहरी लाइनें विछाने, 
लाइनों का प्रतिस्थापन करने, स्टेशनों-यरार्डो व पुलों को सुधारने के अतिरिक्त १२०० 
नई लाइनें बिछाने ओर कमंचारियों के लिए ५४००० निवास स्थान बनाने के कार्य 
दामिल हैं । रेलों को इजजनों-डिब्बों आदि के मामले में प्रात्म-निर्भर बनाने,का ध्येय 
भी सामने रखा गया है ।* 
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तेतीसवाँ प्रध्याय 
सड़कें 
इतिहास--किसी भी देश की सड़कों की स्थिति देखकर वहाँ के आधिक व 
सामाजिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही 
सड़कों की उत्तम व्यवस्था करना शासक का प्रधान कार्य मान्रा जाता था। सिंध में 
मोहनजोदड़ो व पंजाब में हड़प्पा की खुदाई से पता चला है कि ईसा से ६,४०० व- 
२,४०० वर्ष पूर्व इन शहरों में चौड़ी सड़कें थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौयं काल 
की सड़क-व्यवस्था का पता लगता है जो उत्तम श्रेणी की थी। सम्राट अशोक ने भी 
सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया । उसके बाद शताब्दियों तक सड़कों की धीमी गति 
: से प्रगति होती रही । 
भुस्लिम काल में मोहम्मद तुगलक ने दिल्‍ली से दोलताबाद तक ट्ून्क सड़क 
(7 7णाए ११090) बनवाई । शेरशाह, अकबर व औरंगजेव ने भी सड़कों के निर्माण 
पर ध्यान दिया । पहले सड़कों पर राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान दिया जाता था 
लेकिन व्यापारिक उद्योग के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था करने का महत्व 
नहों था । 
१६ वीं शताब्दी के मध्य तक भारतवपं में सड़कों की बहुत कमी थी । जो सड़कें 
थीं भी उनकी दशा बहुत बिगड़ी हुई थी । यात्रा में पिडारियों और ठगों का बड़ा भय 
रहता था | ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने, जो मुख्यतः एक व्यापारिक संस्था थी, सड़कों 
. की उपेक्षा कीं । लार्ड विलियम वेन्टिक (४४॥8४7 ठ०॥४८८) ने आन्ड द्रल्क सड़क 
((क्षात्‌ [7णा( 7१080) का पुनः निर्माण कराया । लार्ड डलहीजी (298॥0- 
परशं०) में सन्‌ १८५५ ई० में केन्द्र और प्रान्तों में सार्वजनिक निर्माण विभागों (?. 
क्र. 70.) की स्थापना की। रेलों के निर्माण और विकास के पश्चात्‌ भ्रमेक सहायक 
सड़कें (९७००7 7१09805) बनाई गई | किन्तु प्रधान सड़कों (7रणा7(-7२0808) 
को श्रव भी उपेक्षा होती रही, क्योंकि सरकार. रेलों की सफलता के विषय में अधिक 
चिन्तित थी और ऐसी सड़कें रेलों की प्रतियोगी होती हैं। तत्पश्चात्‌ लाड मेश्रो 
(४96) और ला रिपन ('शि[7707) की भ्रगतिशील स्थानीय-स्वराज्य नीति के 
प्रन्तर्गत सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला | इस शताब्दी में मोटरों.के झ्राविष्कार 
भौर विस्तार से सड़क निर्माण और सड़क यातायात के नियन्त्रण की नई समस्‍्याएँ 
उत्पन्न हो गई । मोटरों के लिए प्रधिक और अच्छी सड़कों की झ्रावश्यकता हुई और 
सड़कों की घिसावट भी बढ़ गई। १६२७ की सड़क विकास समिति की सिफारिशों के 
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अनुसार पैट्रोल पर कर बढ़ाकर सड़कों के विकास की व्यवस्था की गई। परन्तु जब 
तक सड़कें एक प्रान्तीय विपक्ृब्नी रहीं बढ़े पैमाने पर सड़क विकास का कार्यक्रम 
नहीं अपनाया जा सका । १६४३ में नागपुर में एक वढ़ा सम्मेलन हुआ और सड़क 
विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीकार को गई | नागपुर सम्मेलन ने सुझाव 
दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों का पूरा वित्तीय उत्तराय्रित्व वेन्‍्द्रीय सरकार को लेना 
चाहिये | तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने १ अ्रप्रेल १६४७ से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण 
झ्ौर सुधार का भार संभाला । नये संत्रिधान में भी राष्ट्रीय राजमार्गों को संघीय 


विपय माना गया है । 
. 7 आाखवर्ष आल 
“अर तंथंध --5+: 
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चित्र-संस्या---१८ भारतवप॑ की मुख्य सड़कें दे 

: नागपुर योजना में १,३३,००० मील पक्की सड़कें (५४[8080 ॥२ 0805) और 
२,०,८५००० भील कच्ची सड़कें १० वर्षे में बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इन पर, 
६७३ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था। नागपुर योजना में सड़कों को चार भागों 
में बाँटा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय सड़कें, जिला सड़कें व ग्राम सड़कें । _इस . 

' भोजना का विस्तुत विवरण आगे दिया गया है । यहाँ पर इतना- कहना ही पर्यात 


सड़के ध्रड४ 


होगा कि भारत की प्रथम व द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाभ्रों में सड़कों के विकास के कार्ये- 
क्रम नागपुर योजना से बहुत प्रभावित हुए हैं। नागपुर योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए राज्य सरकारों ने अप्रैल, १६४७ से लागू होने वाला १३२० करोड़ र० का 
सड़क बनाने का कार्यक्रम स्वीकार किया | यह पाँच साल तक के लिए था। मार्च, 
१६४२ में जब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो केवल ५० करोड़ 5० ही व्यय किये जा 
पक्के थे । भरत; नागपुर योजना १६४७-५२ की अवधि में विज्ञेष प्रगति नहीं कर सको। 

प्रथप्त पंच-वर्षीय योजना में सड़कों का विकास--प्रथम योजना की अश्रवधि में 
संड़कों के विकास पर १४५ करोड़ रु० व्यय किये गये। विकास की स्थिति तिम्न 
तालिका से स्पष्ट होती है--* 














पवकी सड़कों की लम्बाई | कच्ची सड़कों की लम्बाई 
(मील) (मील) 
१ अप्रैल, १६५१ &प,००० १,५१,००० 
३१ मार्च, १६५६ १,२२,००० १,६८,००० 
चांग्पुर योजना के लक्ष्य १,२३,००० २,०५,००० 








. इस प्रकार प्रथम योजना में पक्की सड़कों की लंबाई २४,००० मील और कच्ची सड़कों 
' को लंबाई ४७,००० मील बढ़ी | फिर भी नागपुर योजना के विकास के लक्ष्य प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी प्राप्त नहीं हो सके । पक्की सड़कों की लंबाई १,००० 
भील कम रह गई और कच्ची सड़कों की लंबाई १०,००० मील कम रह गई। श्रतः 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सड़कों का विकास करने पर पुनः बल दिया गया । 
द्वितीय योजना व सड़कें--ह्वितीय योजना में सड़कों के विकास पर २५० करोड़ 
रुू० व्यय होंगे। स्थानीय सड़क निर्माण कार्यो पर होने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं 
है। १६६०-६१ तक पवकी सड़कों की लंबाई १,४४,००० मील और कच्ची सड़कों 
की लंबाई २,५०,००० मील हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार पक्की सड़कों की 
लंबाई १६४०-४१ में ६८,००० मील से बढ़कर १६६०-६१ में १,४४,००० मील हो 
जायगी । १० वर्ष में यह वृद्धि लगभग ५० प्रतिशत हो जायगी। इससे स्पष्ट होता है 
कि हवितीय योजना के अन्त तक नागपुर योजना के लक्ष्यों से भी अधिक सड़कों की 
लंबाई हो जायगी । 
तृतौय योजना व सड़कें--केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मुख्य- इन्जीनियरों ने हाल- 
ही में १६६१-५१ तक के २० वर्षों के लिए एक सड़क-विकास योजना तैयार की है। 
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इसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है । २० वर्षो के अन्त में अर्थात्‌ १६८१ तक 
२,५२,००० मील पवकी सड़कों व ४,०५,००० मील कच्ची सड़कों के लक्ष्य प्राप्त करने 
की झाशा है ।' तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सड़कों के विकास का कार्य-क्रम उपयु क्त 
२० वर्षीय योजना को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जायगा | हितीय 
योजना में भ्रद्ध-विकसित क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर विशेष वल दिया गया था । 
तृतीय योजना में भी श्रद्धं-विकसित व पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर अधिक 
ध्यान दिया जायगा । जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल अधिकारी, सामुदायिक विवास वें स्था- 
नीय-ववर्स-प्रोग्राम के श्रन्त्गंत सड़कों के निर्माण पर ध्यात्न दिया जा रहा, है ! तृतीय 
योजना में भी सड़कों पर २५० करोड़ २० व्यय होने का अनुमान है। इस राशि में 
राज्यों की योजना्रों का अन्तिम स्वरूप निर्धारित होने पर श्रावश्यक परिवत्तन किया 
जा सकेगा। श्राज्षा है २५० करोड़ रुपए व्यय करने पर २०,००2 मील लम्बी पक्की 
सड़कें तृतीय पंच-वर्षीय योजना में वन सकेगी ।) हि 
विभिन्न प्रकार की सड़कों की स्थिति का संक्षित॒ परिचय नीचे दिया जाता है-- 
(१) राष्ट्रीय राजमार्ग (१8/078! त8॥9895)--जब १ अप्रैल, १६४७ 
को केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का कार्य-भार सम्भाला तब लगभग 
१,६०० लंबी मील सड़कें व हजारों नाले व पुन (१५० बड़े पुल) नहीं थे झौर ६,००० 
मील के सड़कों की सतह वहुत घटिया थी । उस समय से लेकर श्रव तक निम्न प्रगति 
सं 


शी 
* 








राष्ट्रीय राजमार्गो की प्रगति* 
जाााााारााओ निनिनननननननी नी िनननन न लीक नननननीनीनन॑- न ीनणीोो):::::: क्‍स्‍ल्‍:>॒औछ]* 
| कड़ियों| बड़े पुलों | चालू सड़कों ! रास्तों को 
का निर्माण | का का सुधार | चौड़ा करना 
(मीलों में) | निर्माण । (मीलों में) | (मीलों में) 
१ अप्रैल, १९४७ से । 
३१ माचे १६५६ तक ७४६ ३३. ५,००० ४०० 
१ अप्रैल, १६५६ से हे |; 
३१ दिसम्बर १६५६ तक|. ५२० ३१ | १,६०० ७७५ : 


द्वितीय योजना की अवधि में 
राष्ट्रीय राजमार्गो में जवाहर (बनिहाल) सुरंग (7 था]76]) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। पीर पंजान श्रेणी के आर-पार ७,२५० फुट की ऊँचाई पर जम्मू- 


. प्ात परद रेलवा ए]शा + & ऐ.शी 0छ76, 2,247 
पृाद एाएट धल्या शु्वा: 8 94 076, ?, 248 


छ०० ४० ३,५०० छ००. 
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श्ोनगर-उरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका निर्माण हो रहा है। विश्व की सबसे लम्बी 
सुरंगों में इसका स्थान होगा । इसके पूर्ण हो जाने पर कश्मीर की घाटी व शेष भारत 
में आवागमन की सुविधा हो जायगी । 
भ्रन्य सड़कें '--भारत सरकार राज्यों में कुछ सड़कों के विकास के लिए वित्तीय 
सुविधा देती है। श्रासाम में पासी-बदरपुर सड़क, वम्बई, मैसूर व केरल में 'परिचमी 
किनारे की सड़क' झ्रादि इसके अन्तर्गंत आती हैं। दिसम्बर, १६५६ तक द्वितीय योजना 
की भ्रवधि में २८० मील लम्बी सड़क बताई गई या सुधारी गई । 
भई, १६४५४ के एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा प्रथम योजना की श्रवधि में भ्रन्तर्रा- 
ज्योय महत्व को १२५ मील लस्बी नई सड़कें बनाई गई” श्रौर ५०० मौल चालू 
सड़कों को सुधारा गया । द्वितीय योजना सें इसी श्रेणी की १०,०० सील नई सड़कें 
भ्रौर २,००० मील पुरानी सड़कों का सुधार करने की श्राज्ञा है। 
राज्यों के क्षेत्र की सड़कें--द्वितीय योजना में इस श्रेणी में २१,००० मील पवको 
सड़कें व ३७,००० मील कच्ची कड़कें बनायी जाएँगी । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में १६६०-६१ में १,४४,००० 
मील पक्की सड़कें व २,५०,००० मील कच्ची सड़कें हो जाने पर भी देश फी जन-संसया 
व क्षेत्र को देखते हुए सड़कों का भ्रभाव ही रहेगा । सड़क परिवहन पुनर्सेगठन समिति 
रिपोर्ट, १६५६ के अनुसार सड़कों की लम्बाई प्रतिवर्ग भोल अमेरिका सें १ मील, 
फ्रान्स में ३०३ मील, संयुक्त राज्य में ३:२४ मील व भारत में '२५ मोल है। १६६१ 
में लागू की जाने वाली २०वर्पीय योजना के पूरा हो जाने पर १६८१ में भारत में सड़कों 
फी लम्बाई प्रतिवर्ग मील "५२ मील हो जाने की श्राशा है श्र्थात्‌ प्रति १०० वर्ग मील' 
पर ५२ मील तंक सड़कों का विस्तार हो जायगा |. ॥॒ 
: भारत में सड़कों का महत्त्व व श्रावश्यकता--भारत ज॑से कृषि-अधान देश में सड़कों 
को विशेष महत्त्व है। सड़कों की आवश्यकता निम्न लाभों से स्पष्ट हो जायगी कक 
(१) सड़कों के विकास से ही विस्तृत कृषि (सिर्ॉथाईए8 (एॉफ्क्षाणा) ह 
सम्भव हब सकेगी । परती व वेकार पड़ी हुई भूमि पर कृषि प्रारम्भ करने के लिए 
सड़कों से सहायता मिलेगी | गहरी खेती (7/४१४ं ९९ (प्रा।ए्/0०॥) के लिए 
भी उत्तम खाद, बीज, ओौजार आदि की सुव्यवस्था सड़कों के विकास से ही सम्भव 
होगी । कृपक को कुझल व्यापारी बनाने के लिए सड़कों का निर्माण आवश्यक है ताकि 


चह भ्रपता माल सण्डियों में ले जाकर उचित सृल्यों पर बेच सके । इस प्रकार सड़कों 


के विकास से कृपक एक कुशल उत्पादक व एक निपुण व्यापारी वन सकेगा। हा 
(२) सड़कों के विकास ते गाँवों में शिक्षा, चिकित्सा झ्रादि सामाजिक सेवाप्रों का 
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इनमें से १,२३,००० मील लंबी पक्की सड़कें व २,०५,००० मील लंबी कच्ची सड़के 
होंगी । नागपुर योजना के भ्रनुसार पक्की सड़कें ८८,००० मील से बढ़कर १ /९३।००० 
भील और कच्ची सड़कें १,३२,००० मील से २,०८,००० मील करने का लक्ष्य 
चताया गया। 

नागपुर योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों का काम केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया। 
इस थोजना में सड़क इन्जीनियरों की संख्या बढ़ाने व टैवनीकल प्रशिक्षण की सुविधा 
बढ़ाने पर वल दिया गया । योजना में निम्न प्राथमिकताएँ रखी गई :-- 

(१) गायब लाइनों व चालू सड़कों से सम्बन्धित पुलों का निर्माण; 

(२) कमजोर पुलों का पुन्ननिर्माण; 

(३) सड़कों को चौड़ा करना; 

(४) जिला व ग्राम सड़कों का विकास करना । ४ 

भारत सरकार व राज्य सरकारों ने नागपुर योजना की सिफारिशों को स्वीकृति 
प्रदात की लेकिन योजना को कार्यावित करने के लिए अ्रवधि निश्चित करने पर समभौता 
नहीं हुआ । फिर भी अप्रैल, १६४७ से प्रारंभ करके ५ वर्षों के लिए कुछ राज्यों ने १२० 
करोड़ रु०व्यय करके सड़कों के निर्माण व सुधार के लक्ष्य निर्धारित किये | १६४७-४२ 
के वर्षो की प्रगति धीमी रही । मां, १६५२-तक कुल ५० करोड़ रु० ही खर्च किए 
जा सके । , े 

उपर कहा जां चुका है कि भारत की प्रथम+ द्वितीय ह पंच-वर्षीय योजनाओं में 
सड़क निर्माण के लक्ष्य नागपुर योजना से काफी प्रभावित हुए । द्वितीय योजना के अन्त 
तक नागपुर योजना के लक्ष्यों से भी अधिक सफलता मिल सकेगी। 

(२) नई २० वर्षीय योजना (06७ 'पफ़ा५-ए८थ 09]90)- हाल .ही में 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मुख्य इन्जीनियरों ने २० वर्षीय सड़क-निर्माण-योजना 
तैयार की है। इसकी ग्रवधि १६६१-८१ तक होगी । इसके निम्न लक्ष्य-रखे गए हैं।-- 
(क) एक विकसित व कृषि क्षेत्र का गाँव, पक्की सड़क से ४ सील व श्रन्य सड़क से १३ 
मोल की दूरी में श्रा जाए, (ख) भ्रध॑विकसित क्षेत्र का गाँव पक्की सड़क से ८ मील 
व श्न्‍्य सड़क से ३ मील की दूरी में शा जाय, (ग) श्रविकसित व मेरकृषि क्षेत्र का 
गाँव पक्की सड़क से. १२ मील व श्रन्य सड़क से ५ मील की दूरी में श्रा जाय । इन 
लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर प्रति १०० वर्ग मील के पीछे भारत में “५२ मौल सड़कें 
हो जायेंगी जब कि श्राज *२८ मील हो हैं ।१ इस योजना के अन्त तक २,५२,००३ 
मील पक्की सड़कें व ४०५००० मील कच्ची सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है । 

नई २० वर्षीय योजना में जिला व ग्राम सड़कों के विकास पर विश्वेप वल दिया 
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सड़कें जज का ् 


गया है। पुलरों के निर्माण, सड़कों को चौड़ो करने व सुधारने पर भी ध्याव दिया गया 
है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सड़कों के विकास के कार्यक्रम उपयुक्त बीस-वर्षीय 
योजना से ही प्रभावित होंगे । 

रेल सड़क ससन्‍्वय (एव्या-श०४०१ (०-०कंपद्तगा) 

. परिवहन के विश्िन्न साधनों में प्रतियोगिता पाई जाती है। उनमें आपसी मेल व 
समन्वय स्थापित करने से ही सर्वसाधारण को सस्ती व कुशल परिवहन सेवा प्राप्त हो 
सकती है । भारत में रेल-सड़क प्रतियोगिता (एक्व-२०40 (7ण779०ा[0णा) का 
प्र पिछले लगभग ३५ वर्षों की ही उपज है । इस प्रतियोगिता की प्रकृति व सीमा 
का विवरण देने के बाद 'समस्वय! अथवा ताल-मेल स्थापित करने के तरीकों की 

चर्चा की जायगी । 

भारत में रेल-सड़क प्रतियोगिता--रेल सड़क प्रतियोगिता की समस्या १६२४ के 
वाद ही उत्पन्‍्त हुई है। रेलवे बोर्ड ते १६२५-२६ की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं 
किया था। लेकिन १६२६-२७ की रिपोर्ट में इस प्रतियोगिता का वर्णन दिया 
गया है । बी० वी० एण्ड सी० आई० रेलवे को बम्घई में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के 
यात्रियों के लिए बस की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा | ई०आई० झौर ई० बी० 
रेलवे को कलकते के आस-पास बस की प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ा। इस 
प्रतियोगिता से रेलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कई क्षेत्रों में रेलों को तीसरे दर्जे का 
.किराया घटाना पड़ा। 

१६३० की मन्दी ने भी रेलों पर बुरा प्रभाव डाला | बस वालों को विश्येप क्षति 
नहीं हुई क्योंकि वे भ्नियमित समय पर अपनी सुविधा के अनुसार बसे चलाते थे। रेलों 
को समय पर चलाना पड़ता था। श्रतः मन्दी काल में प्रतियोगिता तीक् हो गई। 

१६३३ में मिचेल-किकंनेंस समिति रेल-सड़क प्रतियोगिता की जाँच के लिए 
नियुक्त हुई और इसने वतत्शया कि रेलों को इस प्रतियोगिता से २ करोड़ रुपए का 
सालाना नुकसान हो रहा है ! समिति ने बतलाया कि व्से ६५ मील से ज्यादा दूरी में 
भी यत्रियों को ले जाकर रेलों से प्रतियोगिता कर रही हैं। माल ले जाने में भी सड़क 
परिवहन बढ़ रहा है और रेलों को कठिनाई हो रही है। १६३४-३४ में प्रतियोगिता 


और भी बढ़ी । 
१६३६ में वेजबुड समिति ने पुनः इस प्रइन की जाँच की ओर बतलाया कि रेलों 


को होने वाला मुकसान १६३३ में २ करोड़ ₹० से बढ़कर १६३५ में तीन करोड़ रू० 
व १६३७ में ४३ करोड़ रु० हो गया है। घोरे धोरे प्रतियोगिता यात्रियों व माल 
' दोनों में बढ़ने लगी और कम दूरी व अ्रघिक दूरी दोनों में छा गई। े$ 
युद्ध-काल में सरकार द्वारा बसों को सैनिक कार्यों में लगा देने से अतिवोगिता लग- 
भगः समा हो गई । अतः युद्ध ने रेल सड़क-समन्वय स्थापित कर दिया । १६४० में. 


प््प््ड तेतीसर्याँ अध्याय 


खोला गया है। याग्रियों के लिए मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति लगभग 
रवीकार हो चुकी है भ्रोर राज्यों में सरकारो बसे चायु हो गई हैँ । तेफिन माल लाने- 
ले जाने में श्रणी तक निजी द्रकों का महत्त्व वैशा ही बना हुप्रा है । विभिन्न परिवहन 
के विकास व समस्वय की एकीकृत नीति निर्धारित फरमे के लिए एक राष्ट्रीय्परि- 
पहन अधिफारी की नितान्त प्रावश्ययता थी । भारत सरकार ने इसके लिए परिवहन 
घिकात्त काउन्सिल व केन्द्रीय परिवहन समस्वप समिति नियुक्त को है। * 
सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की समस्या 
(॥6 ?#०७।९म ० पिंघधंताश5५४६०त 0 रि०0ते ग:8759070) 
पिछले कुछ वर्षों में सड़क यातायात के राष्ट्रीयरण की काफी चर्चा हुई है। रैल- 
सड़क यातायात में समन्वय स्थापित करने के लिए भी राष्ट्रीयकरणा प्रावश्यक बतलाया 
गया है। सड़क यातायात्र के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में जो दलीलें दी गई हैं वे 
काफी पुरानी एवं प्रचलित हो चुफी हैं और उन्हें किसी भी आथिक साधन के राष्ट्रीय- 
करण पर लागू किया जा सकता है, जसे उद्योग बेंक, वीमा आदि । 
सड़क यातायात के राष्ट्रीयफरण के पक्ष में कहा गया है कि इससे उपभोक्तानर्ग 
को सस्ती व कुशल मोठर सेवा उपलब्ध हो सकेगी । किराए की दरें व सेवा की दशाएं 
स्थिर रहेंगी । अलाभप्रद रास्तों पर भी मोटरें चलाबी जाएँगी। सड़क यातायात के 
राष्ट्रीकरण से सड़कों के विकास में सहायता मिलेगी क्योंकि सड़कों व सड़क यातायात 
दोनों एक ही अ्रधिकारी के नीचे श्रा जायेंगे । कमंचारियों की काम की दशा्रं में 
सुधार होगा । है 
सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में कहा गया है कि इससे सुधार की 
प्रेरणा नही रहेगी क्योंकि प्रतियोगिता समाप्त हो जायगी । सावंजनिक प्रवन्ध में अप- 
व्यय होता है ! व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहता है । सेवा वेलोचदार हो जायगी । मुग्रावजे 
को समस्या उत्पन्न हो जायगी । भारी पूजी की आवश्यकता होगी | मोटरगाड़ी कानून 
के अन्तर्गर सड़क. यातायात पर काफी नियन्त्रण, किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय- 
करण अनावश्यक है । 
इस प्रकार राष्ट्रीयररण के पक्ष व विपक्ष दोनों में दलीलें दी जा सकती हैं । प्रिजी 
क्षेत्र में व्यक्तिगत मुनाफे की भावना होने से जनता की सुविधाओं की उपेक्षा की जाती 
हैं। लेकिन सावंजनिक क्षेत्र में निजी स्वार्थ व प्रेरणा न होने से अपव्यय व अकार्य- 
कुशलता उत्पन्न हो जाते हैं । श्रतः झ्रावश्यकता इस. वात की है कि राष्ट्रीयकरण 
के बाद सेवा सस्तो व कुशल वनायी जाय | , , 
भारत में सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण : वर्तमान स्थिति--प्रारम्भ में सड़क 
यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में त्रि-दलीय योजना पर बल दिया गया जिसमें 
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रेलवे, राज्य सरकारें व निजी बस़ों के मालिकों के ज्ञामिल करने का सुझाव था। 
यातायात निग्मों में इनकी साभेदारी करने की चर्चा की गई। लेकिन निजी बसों के 
- स्वामियों ने इसमें सहयोग नहीं दिया । श्रन्त में राज्य सरकारों ने सड़क यातायात का 
राष्ट्रीकीरण करना प्रारम्भ कर दिया। १६४७ में मध्य-प्रदेश, मद्रास व उत्तर-प्रदेश में 
राष्ट्रीयक रण कर दिया गया। बाद में अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही किया । उत्तर-प्रदेश, 
दिल्‍ली व वम्बई राज्यों में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की प्रगति काफी सराहनीय 
रही है । 
भारत सरकार ने १६५० में सड़क यात्तायात निगम कानुन बनाया है जिसके 
आधीन राज्यीय सरकारें, रेल व्यवस्थाएँ और निजी चालक मिलकर सड़क यातायात 
निगम स्थापित करेंगे कुछ राज्यों में सड़क यातायात का शआ्रांशिक राष्ट्रीयकरण हो 
चुका है। फिर भी अनुमान है कि लगभग सभी माल ढोने वाली गाड़ियाँ और तीन 
चौथाई यात्री गाड़ियाँ निजी चालकों के हाथों में है। दुसरी योजना में सड़कों के 
यातायात के राष्ट्रीयररण का विस्तार किये जाने के बाद भी सड़क यातायात का 
बहुत बड़ा भाग निजी चालकों के हाथों में रहेगा | योजना श्रायोग ने यह सिफारिश 
को है कि दूसरी योजना की श्रवधि में माल यातायात का राष्ट्रीपरण न किया जाए 
श्र निजी चालकों को संगठन बनाने में सहायता दी जाए। सवारी-गाड़ियों के सम्बन्ध 
में योजना झ्रायोग की यह सिफारिश है कि राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम का विस्तार उप- 
युक्त अवस्थाओं में वाँठकर किया जाना चाहिए और निजी चालकों को जिन शर्तों पर 
लाइसेंस दिये जाते हैं उनको उदार बनाना चाहिए। थ्राशा है कि इन उपायों से दूसरी 
योजना की अ्रवधि में सड़क यातायात के विकास में सहायता मिलेगी । 
.. द्वितोय योजना में सड़क यातायात के राष्ट्रीकौरण पर कुल बिनियोग २६४ करोड़ 
२० का रखा गया है इसमें से १३९४५ करोड़ रु० राज्यों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत होंगे, 
१० करोड़ रु० रेलवे योजना में रखे गये हैं ताकि रेलें भी निगमों में भाग ले सकें श्रौर 
३ करोड़ रु० दिल्‍ली-यातायात-सेवा के कार्यक्रम के निर्धारित किये गये हैं । 
तृतीय योजना में राष्ट्रीयक्रशा की दिल्या में १८ करोड़ रु० व्यय करने का प्रनु- 
सान है ताकि ५,००० मोटरगाड़ियाँ जोड़ी जा सकें।' इस प्रगति के बाद भी सवारी 
गाड़ियों का बड़ा भाग निजी हाथों में रहेगा और माल-यातायात लगभग सारा निजी 
क्षेत्र में रहेगा ।* विदेशी विनिमय की कमी व गाड़ियों की कमी के कारण सड़क याता- 
यात के विकास में वाघा पड़ रही है । फिर भी व्यापारिक गाड़ियों की संख्या १६५० 
५१ से १६६०-६१ के १० वर्षो में लगभग डुग्ननी हो गईं है। देश में मोटरगाड़ियों का 
7 व कफ एक शिक्षा + 8 07४ 00७09 7. 248. 
2, पधात छए० एढ्था' ए]॥ 3 6 74. 000॥6, है. 249, 
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निर्माण बढ़ना चाहिये । 'बातायात नीति व चमन्यय' पर एक समिति स्थापित की गई 
है जिसकी सिफारिशों के श्राधार पर सट॒क यातायात व ग्रन्य मातायात के साधनों 
के भावी विकास के लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे । 


प्रश्न 
(१) भारतीय गासन सडक यातायात की प्रगति में कहाँ तक सहामक हा सकता 
के (आगरा, १६५७) 


(२) भारत में सड़कों के महत्त्व व श्रावश्यवाता पर प्रकाश डालिए श्र पंच-वर्षीय 
योजनाओं में होने थाली प्रगति का उल्लेंस करिये | 
(३) निम्न पर संज्ित् टिपणी लिखिए-- 
(क) नागपुर योजना; 
(ख) २०-वर्षीय सड़क की योजना; 
(ग) रेल-सड़क समन्वय; 
(घ) भारत में सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण । 
संदर्म ग्रन्थ 
(0) पृाशाएएणा ॥ श०१७त) तब छए एू, ए, हाशगवट्धा' 6 00005$ 
(5 एकप्तणा, 960), 20990$ 8, 20, 28, 36 & 37. 
(2) 7908, 960, 7, 359-362. ह 
(3) एज 06 ण॑ [6 पगराव॑ वए6 एत्या' शिद्रा,, ?- 240-249. 


(4) ०6 पप्थ्याएएण। ९० ह9व58॥07॥ ("0पाप्र/।68 ७००74, शव्वाण, 
959. 


(5) 7२6०० 06 6 (॥आं० छाष्ला।श्शा$ णा २080 00ए९०फणशशथा[ शुध्ा 
07 770॥9 (96-8). 


चौंतीसवाँ प्रध्याय 
भारत सें जल-परिवहन 

प्राचीन काल से मनुष्य जल-मार्ग को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करता 
भरा रहा है । रेलों शौर सड़कों के विकास से पहले जलमार्ग ही परिवहन के मुख्य 
साधव थे। श्राज भी कई देशों में जलमार्गों का परिवहन के लिये बड़ा महत्त्व है । 
भारत में भी जलमार्गों के विकास की बड़ी सम्भावनाएँ हैं । 

जेल-परिवहन के लाभ--जल-परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रेल 
या सड़क-परिवहन की श्रपेक्षा सस्ता पड़ता हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं-- 

(१) पहियों पर भार खींचने की अपेक्षा जल में नाव या जहाज चलाने में शक्ति 
कम लगती है, यद्यपि चाल तेज करने में भ्रत्मधिक शक्ति की जरूरत होती है । 

(२) जल परिवहन के संस्तेपन का दूसरा कारण यह है कि जहाँ नदियों या 
समुद्रों के रूप में प्राकृतिक जल-मार्ग होते हैं वहाँ सड़क बनाने तथा पटरियाँ डालने में 
जो पू'जी ,लगानी होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती | कृत्रिम जल-मार्ग जैसे नहूरें 
आदि प्राय; सरकार द्वारा वनाई जाती हैँ श्रौर उनकी मरम्मत आदि का खर्चा भी 
भ्रपेक्षाकुत कम होता है । 

(३) जल परिवहन का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि घते जड्जलों, बाढ़ों और 
बर्फीली जगहों में प्रायः जलमार्ग ही परिवहन के एकमात्र साधन होते हैं । उदाहरण 
के लिए हिमालय प्रदेश से मुल्यवान लकड़ी मैदानों में पहुँचाने के लिये जलमार्ग का ही 
उपयोग - किया जाता है । इसी भ्रकार दूसरे देशों में भी लकड़ी, पत्थर, घास, कोयला 
आदि भारी श्रौर बड़े श्राकार कौ वस्तुओं के परिवहन में जल-मागं का विशेष महत्त्व है । 

सोसाएँ--(१) जल परिवहन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसकी चाल 
बड़ी घीमी होती है। प्रायः जहाज १५-२० मील प्रत्ति घण्ठा से तेज नहीं चलता जब 
कि रेलें और मोटरें ५०-६० मील प्रति घनन्‍्टा चल सकती हैं। 

(२) जल-परिवहन की दूसरी बड़ी कमी यहहै कि इस पर मौसमी रुकावटों का बड़ा 
प्रभाव पड़ता है | वर्षा ऋतु में बाढ़ों और तुफानों के कारण, सर्दी में बर्फ जम जाने 
और गर्मी में नदियों का पाती सूख जाने के कारण परिवहन में कव्नाई होती है । 

(३) स्थल मार्ग की अपेक्षा जल-मार्ग में जान माल का खतरा भी अधिक रहता 
है। अतएव जेलमार्मे द्वारा भेजे गये माल का वीमा कराना जरूरी हो जाता है । दे 
*- (४) जलमार्ग की सुविधा सभी जगह उपलब्ध नहीं होती । श्रतः माल पहुँचाने में 
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कठिनाई होती है । इसलिये जलमार्ग का उपयोग के वे नगर या उद्योग ही कर सकते हैं 
जो नदियों और समुद्रों के किनारे वसे हुये होते 
जल परिवहन के भेद--हमने ऊपर ३२ वें अध्याय में बतलाया था कि क्षेत्र- 
विस्तार की हृष्टि से जल मार्यों को दो भागों में वाट सकते हैँ, (१) श्रत्तर्देशीय जलमार्ग 
(रक्त शा 9/४५४) और (२) समुद्री जलमार्ग । समुद्री जलमार्ग के भी 
प्रायः दो उप-भाग किये जाते हैं । (१) तटीय जलमा्ग (0099 '70॥000) 
झौर समुद्र के वीच में से जाने वाले जल मार्ग (0088776 क्ष॑द/ ०५३) । 
अन्तर्देशीय जल-पार्ग--इतिहास के प्राचीनतम काल.से भारतवासी थ्रन्तर्देश्ञीय 
एवम्‌ दूर देशों से व्यापार के लिये जलमार्गो का उपयोग करते श्राये हैं । प्राचीन काल 
में भारत में जलयान बनाने की कला बहुत उन्नत थी श्रौर भारतवासी अपने यहाँ बनाये 
हुये जलयानों द्वारा पूर्व में सुमात्रा, व जावा और पश्चिम में यूतात और मकदूनिया 
तक व्यापार करते थे । साँची के स्तूपों और अजन्ता की ग्रुफाओं में नावों और जहाजों 
के जो चित्र मिलते हैं उनसे तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा भोज के “युक्ति कल्पतद” 
आदि भ्रन्यों में जलयानों के वन से इस वात की पुष्टि होती है। मेगस्थनीज वे आ्राज से 
लगभग २००० वर्ष पूर्व अपनी भारत-यात्रा कें, संस्मरण में लिखा है कि भारत में 
लगभग ५८ ऐसी नदियाँ थीं जो जलपरिवहन के योग्य थीं। इसी प्रकार रेनेल़ की 
“हिन्दुस्तान और मुगल साम्राज्य का मानचित्र” नामक पुस्तक में भारत के जलमार्गो, 
नहरों, बदियों का प्रामारिणक और विद्यद वर्णान है। डॉ० राबाकुमुद मुखर्जी ने भी अपनी 
पुस्तक "हिस्द्री श्रॉफ इण्डियन शिपिंग” में वेदिक काल से लेकर मुगल काल तक के 
भारतीय जलपरिवहन का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया है । ' 
आधुनिक युग में भी रेलों के बनने तक भारत में भारी वस्तुओं के लाने ले जाने 
में अ्न्तर्देशीय जलमार्गो का बड़ा महत्त्व था। डॉ चौहान के अनुसार “आासाम में 
ब्रह्मपुत्र, नदी में डिब्नगढ़ तक तथा गंगा में पटना से ७०० मील पर गढ़सुक्तेश्वर ' तर्क 
यमुना में आगरा तक बड़े-बड़े अग्नीवोट (98705) चला करते थे। कानपुर नगर 
में नावों और अग्नीवोटों की इतनी भीड़ रहती थी .कि वह एक वन्दरगांह सा प्रतीत 
होता था ।”! भारत में भाप से चलने वाले जलयानों का प्रयोग लगभग १८९३ में शुरू : 
हुआ भौर .१८५० तक देश में लगभग ५ हजार मील से अ्रषिक क्षेत्र में इनका प्रसार _ 
हो छुका था। परन्तु इसी समय जब देश में. रेलों का निर्माण शुरू हुआ तो रेलों की 
प्रतियोगिता के कारण अन्‍्तर्देशीय जल परिवहन को बड़ा धघवका लगा। रेल-यात्रा जल- 
यात्रा की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित रहती हैं भौर रेल की चाल भी तेज 
होती है।। इसीलिए व्यापारी वर्ग 'ने माल भेजने के लिए रेलों का प्रयोग आरम्भ- 
किया। क्योंकि सरकार भी सुरक्षा और भ्रकाल सहायता , की दृष्टि से रेलों के निर्माण 
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में दिलचस्पी रखतो थी और रेल कम्पनियों में अ्रंग्रे जों की पूंजी लगी हुई थी 'इसलिए 
सरकार ने भी अत्तर्देशीय जलमार्यो की उपेक्षा की । १६वीं शताब्दी के श्रन्तिम चरण में 
त्तथा २०वीं शताब्दी के आरम्भ में सिंचाई के लिए नहरों के विकास से भी नदियों में 
पानी की कमी होने लगी श्र वे जल परिवहन के लिए अनुपयुक्त हो गई । देश में 
पूजीपतियों ने रेलों के विमरणिण के वाद जल-परिवहन में पूंजी लगाने की अपेक्षा 
उद्योग्रों में पूजी लगाना अ्रच्छा समझा । इन सत्र कारणों से भारत में जल-परिवहन 
की बड़ी अवनति हुईं। आगे चलकर विशेपतः द्वितीय गहायुद्ध के दिलों में रेलों में 
भीड़-भाड़ कम्र करने और छोटे पैमाने के सस्ते यातायात की श्रावश्यकता पुरी करने की 
दृष्टि से भ्रस्तर्देशीय जलमार्यों के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय 
योजना समिति ने भी थअस्तर्देशीय जलमार्गों के विकास पर जोर दिया। यद्यपि 
स्वाधीनता मिलने तक अन्‍्तर्देशीय जलमार्गों का विशेष विकास नहीं हुआ तथापि भारी 
वस्तुओं को कम दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन के सस्ते साधनों के छूप में 
भ्रन्तदेंशीय जलमार्गों का उपयोग होधा रहा | 
चर्ंग्रान स्थिति--अनुमान है कि भारत में आधुनिक शक्ति संचालित नौकाश्रों के 
चलने योग्य ५ हजार मील से ऊपर लम्बा जलमारग है । इनमें लगभग १७६२ मीस 
जलमार्ग ऐसे हैं जिनमें भ्रुग्तीबोद चल सकते हैं। जल परिवहन की दृष्टि से उत्तर-पुव॑ 
भौर दक्षिण में विशेष प्राकृतिक सुविधाएँ हैं। उत्तर भारत में गंगा और उसकी श्रनेक 
सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, गण्डक, घाघरा, कोसी, सोन झरादि मिलकर एक 
- विस्तृत जलमार्ग बनातो हैं। मेघना, ब्रह्मपुत्र एवम्‌ बंगाल, विद्ार, उड़ीसा व श्रासाम 
की अनेक छोटी-छोटी चदियाँ भी इसी भाँति उपयोगी हैं । दक्षिण भारत की महानदी, 
गोदावरी, क्षण्णा, कावेरी, नबंदा, ताप्ति और सावरमत्ती में भी कुछ सीमा तक जल 
परिवहन सम्भव हो सकता है। इन नदियों से निकाली गई नहरें विशेषतः गोदावरी 
की नहरें, दुम्माग्रदन नहर, कृष्णा की चहर, वर्किघम नहर, कुनु ल-कुड़ापा नहर, 
पश्चिमी तठ की नहरें, व वेद[रनियम वनहर परिवहच के लिए उपयोगी हैं। यह संतोप 
का विपय है कि देश के आरथिक-विकास की योजना में अन्तर्देशीय जलमार्थों के विकास 
पर विश्येप ध्यान दिया जा रहा है। भारत की विकासोन्युख आिक व्यवस्था के लिए 
, झ्न्तर्देशीय जलमार्गो के विकास से निम्नांकित लाभ मिल सकते हैं :-- 

(१) उद्योगों के लिए कच्चा माल, कोयला, मशीनें भ्रादि भारी सामान जलमार्गो 
द्वारा सस्ते भाड़े पर पहुँचाया जा सकता है और खेती तथा जंगलों की उपज विशेषतः 
चाय, जूट, लकड़ी आदि श्ौद्योगिक केन्द्रों या बन्द रगाहों तक भेजी जा सकती है । 

(२) उत्तर-पूर्वीं भारत में श्रतिवं बाढ़े श्राने से महिनों तक रेल और सड़क 
यातायात॒ बन्द हो जाता है ऐसे भौकों पर जलमार्गों का प्रयोग किया जा सकता है । 

| (३) यद्यपि जलयानों .की चाल प्रायः घ्ीमी होती है तथापि बहुत सा माल एक , 
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साथ विना मार्ग में स्के किसी खास स्थान पर पहुँचाने में समय की बचत हो सकती है । : 
(४) रेलों प्रीर सड़कों की अपेक्षा जलमार्गों के विकास में बहुत कम पूंजी लगती _ 
है। इस दृष्टि से भी भारत जैसे गरीब देश के लिए जलमार्गों के विकास का विशेष 
महत्त्व है । | ॥ 
(५) सुरक्षा की दृष्टि से भी जलमार्गों का विशेष महत्व है। शश्रु-देश पुरे श्रादि . 
तोड़कर रेल और सड़क यातायात को ठेप्प कर सकता है, परन्तु थन्तर्दशीय जल- 
भार्गों को इस भांति क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती है। 5.५» 
विकास के भ्रयत्त--स्वाधीनता मिलने के बाद से भारत सरकार ने श्रन्तर्देशीय 
जलमार्यों के विकास की ओर विश्ेप ध्यान दिया है। भारत के नये संविधान में 
अन्तर्राज्यीय नदियों और जलमारगों के परिवहन को एक केन्द्रीय विपय बना दिया गया 
है और जल परिवहन की जाँच, योजना-निर्माण और विकास का भार केन्द्रीय जल 
तथा विजली आयोग को सौंप दिया गया है। भारत सरकार ने १६५० मैं श्री श्रोटो 
पॉपर ((0000 ?०797७7) को अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के सम्बन्ध में सलाह 
देने के लिए बुलवाया और उन्होंने वड़ी नाथों को सहकारी इकाइयों में संगेठित करने, 
उन्हें नदियों में चलाने के लिये प्रमाण-पत्र लेने के लिये वाब्य करने तथा कमे गहरे 
पानी में नावें चलाने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करने की राय दी। सरकार ने 
श्री पावर के सुझावों को स्वीकार कर लिया झौर उत्त पर अमल करना ही है। अप्रैल 
१६५१ में भारत सरकार ने भारतीय नदियों में चलने वाली सभी नावों पर पूरा 
नियंत्रण करने के उद्देश्य से १६१७ के अन्‍्तर्देशीय अग्नीबोट कानून ([किक्षाएं 
७88 ५४८६५४०।६ 8०६) में समुचित संशोधन करके भन्तर्देशीय अग्नीबोटों का ॥ 
पञ्जीकरण (]र८४75४४४४07) अनिवार्य कर दिया है। इस विषय में राज्य-सरकारों 
को आवश्यक कानून बनाने की ज्ाज्ञा दे दी गई है जिसका पालन हो रहा है । 
नो-परिवहन का विपय संविधान के अधीन “ राज्यों के श्रधीन है। अतएव श्रन्त- 
'ज्यीय नदियों पर उनके उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक नो-परिवहन के विकास के 
नए विभिन्न राज्यों में सहकार की आवश्यकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्च 
:६५२ में भारत सरकार ने “पंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मण्डल” की स्थापता की है 
जसमें केन्द्र, पदिचमी बंगाल, विहार, आसाम और उत्तर-प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधि हैं । 
गरत की कई नदियाँ जो प्राचीन काल में नौ-परिवहन के योग्य थीं भ्रव बहुत ' उथली 
गैर बड़े जलयानों के लिए सवंधा श्रयोग्य हो गई है। उनकी मिट्टी निकालकर गहरी 
रिरने में बहुत खर्चा होता है इसलिए उनमें ऐसी नावें चलाना तय किया “गया है 
जो उथले पानी में चल सके । ऐसी नावें चलाने की योजना बनाने के लिए अ्रवट्टवर 
१६४२ में संयुक्त राष्ट्रीय प्राविधिक सहायता प्रणासन ने नैदरलेंड के विशेषज्ञ श्री० जे० 
जे० सूरो को-भारत भेजा । इनकी सलाह पर गंगा-अह्मपुत्र 'जल-परिवहन ' भण्डल ने 
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प्रयोग के तौर पर तीन योजनाएँ बनाई हैं । (१) गंगा-घाघरा के लिए, (२) ब्रह्मपुत्र 
की सहायक नदियों के लिए (३) ब्रह्मपुत्र के लिए। इन योजनाओं पर भ्रमल किया 
जा रहा है भौर उयले पानी में चलने वाले ग्रग्नीवोटों के निर्माण पर विश्येप ध्यान 
दिया जा रहा है। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तरदेशीय तोकानयत का विकास करने के लिए 
३ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इसमें १,१५,००,००० रु० वर्किधम नहर और 
४३,००,००० २० पश्चिमी तटवर्ती नहरों के विकास पर खर्च किया जाएगा। धनराशि 
का शेप र० श्र गंगा-श्रह्मपुत्र मण्डल को राज्यों द्वारा दी जाने वाली रकम, बोडं द्वारा 
हाथ में लिए कार्यो पर खर्च की जाएगी । 
केन्द्रीय जल तथा बिजली श्रायोग ने भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विक्रास के 
लिए एक दीघं-कालीन योजना बनाई है.जिसमें (१) नवंदा, गंगा, यम्रुना तथा इनकी 
सहायक नदियों को जोड़कर पश्चिमी-तट से पूर्वी-त्तट तक लगातार जलमार्ग बनाने, 
(२) नवंदा श्लौर कावेरी को जोड़कर परदिचमी-तट से पूर्वी-तट तक जलमार्ग बनाने, 
(३) ताप्ती और कावेरी को मिलाकर पूर्वी और परशिचिमी तटों के बीच एक और जल- 
भार्म बनाने और (४) कलकत्ता, कटक और मद्रास होकर कोचीन तक जलमागर्ग बनाने 
की योजनाएँ शामिल है । इन योजनाओं पर विचार करने तथा अन्तर्देशीय जलमार्गों 
सम्बन्धी नये कार्यक्रम चुकाने के लिए फरवरी १६५७ में भारत सरकार ने श्री.वी० के० 
गोखले की अ्रध्यक्षता में एक समित्ति नियुक्त की। इस समिति ने श्रन्तर्देशीय जल 
याताप्रात की अवनलि को रोकने पर जोर दिया है। समिति ने आगामी ३० वर्षों तक 
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जलमार्ग बनाने की योजनाओं को नदी घाटी 
योजनाओं के विकास तक स्थगित रखने की सलाह दी है। परन्तु उत्तर-पुव॑ श्रोर दक्षिण- 
परिचिम में ६७ करोड़ रु० की लागत की कई छोटी-छोटी योजनाएँ सुभाई हैं जिसमें 
राजस्थान नहर की जलमार्ग के रूप में व्यवस्था करने का भी सुझाव है। समिति की 
राय में तीसरी योजना में अन्तर्देशीय जलमार्मों के विकास पर तीसरी योजना में ५० 
करोड़ र० की व्यवस्था की जानी चाहिये। समिति ने साज-सामान के निर्माण और 
नाविकों को सहकारी झ्राधार पर संगठित करने पर भी जोर दिया है। 
तीसरी योजना के प्रारम्भिक मसौदे में अ्न्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिये 
६ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। गोखले समिति की सिफारिशों को ध्याव में रखते 
हुए तीसरी योजना के विस्तृत कार्यक्रम बनाये जाएँगे। आशा है बरावर ध्यान देते 
रहने पर भारत में झन्तर्देशीय जलमार्गों का यथेष्ट विकास सम्भव हो सकेगा | 
सापुद्विक' जलसा्गे 
सामुद्रिक जलमार्गों की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल है। 
भारतं-पूर्वी गोलाड के बीचों-वीच आरा गया है शौर-भारत का समुद्र-तट लगभग ३४५०० 
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मील लम्बा है। दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी एथ्षिया में केन्द्रीय स्थिति होने से पश्चिम: 
से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जाने वाले सभी जहाज भारत के निकटवर्ती समुद्रों से होकर 
जाते हैं। फिर भारत में अनेक ऐसे पदार्थ पैदा होते हैं या निकलते हैं जिनकी दुनियाँ 
में सत्र जगह बड़ी माँग है। भारत का सामुद्रिक व्यापार भी विद्ञाल एवं विस्तृत है, 
लगभग २०० लाख टन माल भौर दो लाख यात्रियों का प्रतिवर्ष भारत में श्रवागमन 
होता है। “प्राचीन काल में भारत का जहाज बनाने झौर जहाज - चलाने का व्यवसाय 
बड़ा उन्नत था। १६वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में बनाये हुये लकड़ी के बड़े बढ़े 
जहाज इड्जल॑ण्ड जाते थे श्रौर लोहे के जहाजों से ज्यादा टिकाऊ माने जाते थे । परल्तु 
भारत विरोधी श्रंगरेजी नौवहन नीति, इड्डर्लण्ड में लोहे के बने हुये और भाष से* चलने 
वाले जहाजों के निर्माण तथा भारत में लोहे श्र इस्पात के उद्योग के श्रभाव श्रार्दि 
कारणों से पिछले सौ वर्षो में भारत में जहाज-निर्माण लगभग बन्द हो गया श्रौर 
भारत के पास अपने जहाजी वेड़े का ग्रेभाव होगया । इसी प्रकार प्राचीन काल में 
भारत के समुद्र तट पर अनेक बन्दरगाह थे जो उपेक्षा के कारण जहाज ठहरने के . 
गोग्य. नहीं रहे । श्राज से लगभग ५०० वर्ष पूर्व जहां भारत में ८४ मुख्य बन्दरगाह ये 
श्रव केवल ६ मुख्य वन्दरगाह रह गए. हैं। स्वाधीनता से पूर्व भारत का जहाजी बेड़ा 
विश्व के जहाजी बेड़े के भ्राे प्रतिशत से भी कम रह गया था । रे 


इस दयनीय स्थिति के कई कारण हैं :---(१) भ्रवसर-उपेक्षा : प्रथम महागुद्ध- के ... 
दिलों में; दोनों महायुद्धों के वीच के काल में भ्ौर द्वितीय महायुद्ध के दिनों में कई बार 
ऐसे अच्छे श्रवसर श्राए जब भारत के जहाज बनाने और जहाज चलाने के उद्योगों को. 
पुनजीधित करें इसका विकास किया जा सकता था | परन्तु हमारे अंग्रेजी शासकों नै. . 
कभी इस शोर ध्याव नहीं दिया । (२) प्षेंग्रे जी कम्पनियों को श्राथय : भारत संरकार 
ने ब्विटिश इन्डिया स्टीम नेवीगेदन कम्पनी और अ्रन्य ब्रिटिश कम्पनियों को डाक और .. 
सरकारी यात्री लाने ले जाने का श्रधिकार देकर तथा वन्दरगाहों में विशेष सुविधायें ., 
देकर उनकी मदद की जब कि भारतीय कम्पनियों को भाव घोषित करने के अधिकार _ 
तक से वंचित रखा गया; (३) किराए-भाड़े की लड़ाई : शक्तिशाली ब्रिटिश कम्पनियों , 
ने नव-स्थापित भारतीय कंपनियों के किराए-भाड़े घटाकर तथा स्थग्रित कठौतियाँ ([26- 
7९१ ए८७४(७४) देकर दौशवावस्था ही में मार डालने के प्रयत्न किये। फलस्वरूप 
हमारा विदेशी व्यापार और तठीय व्यापार विदेशी जहाजी कंपनियों द्वारा होता रहा और 
हमें करोड़ों रुपये: प्रतिवर्ष जहाजों के किराए भाड़ो के रूप में इन कम्पनियों को देने 
पड़े । से कम्पनिर्यां माल भेजने वालों को विदेशी बीमा कम्पनियों से वीमा कराने के * 
लिए बाध्य करती थीं। भारतीय व्यापारिक फर्मो, के खिलाफ भेद-भाव करती थीं श्रौर _ 
भारतवासियों को उच्च पदों पर नौकर नहीं रखती थीं और न उनको प्राविधिक कार्यों .. 


भारत में जल-परिवेहन ५६३ 
की ट्रेनिंग ही देती थीं। फलस्वरूप देश में भारी असनन्‍्तोप था और भारतीय जहाजी 
व्यवसाय के लिए संरक्षण की माँग की गई । 

चहुत आंदोलन के पढ्चातु ३ फरवरी १६२३ को भारत सरकार ने भारतीय व्यापा- 
रिक वेड़ा सम्तिति (ताक शलल्ता 08 (७४४6 (0०70/०७) की नियुक्ति * 
की जिसका काम यह वतलाना था कि भारत में व्यापारिक वेड़े की उन्नति और 
भारतवासियों के नाविक प्रशिक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस समिति 
ने अपनी रिपोर्ट में यह राय दी कि (क) भारत का तटीय व्यापार लाइसैंसों द्वारा | 
भारतीय जहाजों के लिए रिजव॑ रखा जाता चाहिए; (ख) सरकार को तटीय व्यापार में ' 
भाग लेने वाली ब्विटिश कम्पनियों के जहाजों को हथिया कर भारतीय जहाज चलाने 
वालों को दे देने चाहिएँ; (ग) भारतवासियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक 
“ट्रेनिंग शिप” बनाई जानी चाहिए और (घ) डाक व सरकारी स्टोर लाने-लेजाने के 
ठेके देकर तथा आ्थिक सहायता देकर भारतीय बेड़े को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए । 

समिति की सिफारिशें भारतीय लोकमत के ब्ननुरूप थीं। परंतु भारत सरकार ने कई 
वर्षो तक विचार करने के पदचात्‌ समित्ति की केवल एक सिफारिश मानी और १६२७ 
में जहाज कर्ंचारियों व इन्जी नियरों की ट्रेनिंग के लिए “डफरिन” नामक जहाज की 
स्थापना की । परन्तु तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए रिजयबे करने की 
' उचित माँग व सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 

फलस्वरूप देश के स्वतंत्र होने तक विदेशी जहाजी कम्पनियों को शक्तिशाली 
ब्रिटिश कम्पनियों की भीपण प्रतियोगिता सहन करनी पड़ी। १६३० में भारत के 
तत्कालीन वायसराय लार्ड इविन ने ' देशी और विदेशी कम्पनियों में समभौता कराये 
के लिए एक सम्मेलन बुलाया । परन्तु विदेज्ी हितों के असहयोग के कारण यह सम्मे- 
लन असफल रहा। १६३३ में भारत के वाणिज्य सदस्य सर जोसफ भोर ने पंच-' 
फैसला दिया । परन्तु इसमें सिंधिया कम्पनी को विदेशी व्यापार में उचित स्थान नहीं 
दिया गया | सन १६४६ में सिंधिया, एशियाटिक ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी में एक 
समभौता हुआ जिसमें सिंधिया कम्पनी को भारत के समुद्र तट तथा पड़ौसी देझों के 
व्यापार का कुछ हिस्सा दिया गया | १६३६ में एक बार इस समझौते में संशोचन हुआ, 
परन्तु फिर युद्ध काल में बार वार श्रयत्व करने पर भी दूसरे महायुद्ध के श्रन्त तक 
इसमें कोई सुधार नहीं हो सका । इस भकार दूसरे महायुद्ध के श्रत्त तक भारतीय 
व्यापारिक जहाजी बेड़े को स्थिति बड़ी दयनीय रही । 

: जहाज निर्माण भौर जहाज चालन का महत्त्व--(१) जहाज चालन परिवहत के 

प्राचीवतम साधनों में से है और भ्राज भी विश्व के अत्तर्राष्ट्रीय “व्यापार का तीन- 
चौथाई भाग जहाजों द्वांरा होता हैं।। प्रतएव भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेने वाले 
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देशीं के लिए जहाज निर्माण और जहाज चालन का वड़ा महत्त्व है। भारत के सामुद्विक 
व्यापार का वापिक मूल्य लगभग १५०० करोड़ ₹० है जो विश्व के कुल व्यापार का 
लगभग २ प्रतिशत है । भारत का विश्व व्यापार की दृष्टि से, संसार में १३ वाँ स्थान 
है! परन्तु भारत के जहाजी स्थानों का अनुपात विश्व जहाजी स्थानों का लगभग ग् 
प्रतिशत है । भारत को जहाज बनाने के उद्योग का विस्तार करवा चाहिये । है 

(२) जहाजों के द्वारा व्यापार और मंडी का विस्तार होता है। जिससे वह 
पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। भ्रतएव जो देश व्यापार और उद्योगों 
का विकास करना चाहते हैं उनके लिए जहाज निर्माण और जहाज चालन का विस्तार 
अवश्यक हैं । ४ 

(३) जहाज निर्मोण स्वयं एक आ्राधार उद्योग है जो अनेक उद्योगों को जन्म देता हैं 
अतः भारत सरकार ने १६५६ की औद्योगिक नीति में जहाज निर्माण को पहली भ्रनु 
सूची में रखा है और इस उद्योग के भावी विकास की जिम्मेदारी स्वयं अपने पर ली है,। 

(४) विदेशी व्यापार की बाकी को संतुलित या अपने पक्ष में रखने की दृष्टि से भी 
जहाज -चालन का बड़ा महत्त्व है । भारत को प्रतिवर्ष करोड़ों ९० विदेशी जहाजी कम्प- 
तियों को भाड़े के लिये देने पड़ते हैं, जिससे व्यापार की बाकी हमारे विपक्ष में हो जाती 
है.4; भतएवं यदि हम व्यापारिक जहाजो वेड़े का विकास कर सकें तो व्यापार की बाकी 
अपने पक्ष में कर सकते हैं और जहाजी भाड़े के रूप में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।. - 

(५) व्यापारिक जहाजी बेड़े के श्रभाव में दूसरे महायुद्ध भर युद्धोत्तर काल में - 
भारत का, अनाज और अन्य आवश्यक साज सामान मँगाने में, बहुत रुपया खर्च हुआ । 
अपने जहाजी-बेड़े का विकास करके हम इन कठिताइयों से वच सकते हैं। . 

(६) सामाजिक दृष्टि से भी व्यापारिक वेड़े का बड़ा भह॑त्त्व है! यह सुरक्षा की 
दूसरी पंक्ति (8०००7 [876 0 ॥060070०) मानी जाती है। संकट काल में ' 
देश-रक्षा के काम में ली जा सकती है । 

जहाज निर्माण और चालन की नई नीति---हम बतला छुके हैँ कि ब्रिटिश सर- 
कार कई वर्षों तक भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़े के प्रति उपेक्षा झौर उदासीनता , 
की नीति बरतती रही । लेकिन दूसरे महायुद्ध की परिस्थितियों ने सरकार को श्रपनी - 
नीति घदलने के लिए मजबूर कर दिया। लड़ाई के श्रन्विम दिनों में जब युद्धोत्तर 
पुननिर्माण की योजनाओं पर विचार किया जाने लगा तो १६४४ में भारत सरकार ने 
तत्कालीन वारिज्य सन्‍्त्री श्री श्रज्ीजुलहक की अध्यक्षतां में जहाज चालन पुननिर्माणण 
नोति समिति नियुक्त की । इस समित्ति ने भारतीय जहाज चालन झौर नौ-सैना की 
व्याख्या की । फिर लवम्बर, १६४४ में सर सी० पी० रामास्वामी भ्रय्यर के सभापतित्व . 

जहाज पुन्तिर्माण नीति उप-समिति नियुक्त की गई। इस उपसमिति ने भारत में 
जहाज चालन के भावी विकास के लिए निम्नांकित सुझाव दिए :-- 
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(१) भारतीय व्यापार को सुचार रूप से चलाने के लिए भारत को २०:लाख 
वन के जहाजों की आवश्यकता है, भ्रतएवं इन लक्ष्यों को सामने रखकर जहाज चालन 
की उन्नति की जानी चाहिये । कर 

(२) भारतीय तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए पूरांतः रिजयं कर देवों 
चाहिए तथा सामुद्रिक व्यापार में भी भारतीय जहाजों को उपयुक्त स्थान मिलना 

चाहिये । 

(३) झागामी ५-७ वर्षो में भारतीय जहाजों के लिए तटीय व्यापार का झत- प्रति- 
शत, पड़ोसी देझों के साथ व्यापार का ७५ प्रतिशत और दूर के देशों के व्यापार को 
४० प्रतिशत और तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार का जो धुरी राष्ट्रों द्वारा होता था 
३० प्रतिशत भाग प्राप्त करना चाहिए। 

(४) विदेज्ञी व्यापार में भाग लेने वाली जहाजी कस्पनियों को सरकार की श्रौरें 
से सहायता मिलनी चाहिए 

(५) ऊपर के सुझावों को अमल में लाने के लिए एक जहाज चालन बोर्ड की 
स्थापना की जानी चाहिए जिसे तटीय व्यापार में लाइसेंस देने, किराये-भाड़ों की 
प्रतियोगिता तथा कटोती के दोर्पों को दूर करने का श्रधिकार होना चाहिए। 

भारत सरकार ने समिति के सुभावों को मान लिया और ये सुझाव भारत की भावी , 
तीति का श्राधार बन गए। इस नीति को अ्रमल में लाने के लिए ब्रिटिश सरकार भ्ौर 

कम्पनियों से समभौता करना जहरी था । तदर्थ भारतीय जहाज मालिकों का एक शिष्ट 
मण्डल जुलाई १६४७ में श्री वालचंद हीराचंद के नेतृत्व में इड्धलेंड भेजा गया । परन्तु 
इसे कोई सफलता नहीं मिली । नवम्बर १६४७ में एक जहाज चालन सम्मेलन बुलाया 
- गया और इसके सुझाव पर सरकार ने जहाजी कम्पनियों के पास जहाजों तथा प्रशिक्षण 
कंमंचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सहायता देने का वचन दिया। १६५० 
में भारत सरकार में तटीय व्यापार में भाग लेने वाले जहाजों के लिए लाइसेंस लेवा 
जरूरी कर दिया जिससे कि भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित 
किया जा सके । इसके अतिरिक्त सरकार ने १ मार्च १६५२ को विद्याखापत्तनम में 
स्थित सिंधिया कम्पनी का जहाज बनाते का कारखाना अपने हाथ में लेकर “हिंदुस्तान 
शिपयाड लिमिटेड” को दे दिया । साथ ही तटीय व्यापार में भाग लेने वाले बड़े 
जहाजों को सामुद्रिक व्यापार में लगाया गया और पाल से चलने वाले जहाजों का 
सुसंगठन किया गया । इड्लेंड, जमंतरी और जापान से नए जहाज बनवाने की व्यवेस्था 

गई तथा अमेरिका से पुराने जहाज मोल लेने की व्यवस्था की गई। जहाज चालन 
पुनर्तिर्माण उपसमिति के २० लाख टन जहाजी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
भारतीय कंम्पनियों के पास पूजी का अभाव था। भ्रतएवं भारत सरकार ने कुछ पृ जी 
अपनी प्लोर से लगाकर समुद्र पार व्यापार में भाग लेने के लिए १०-३० करोड़ रुपये 
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की पू'जी के तीन जहाजी निगम बनाने की योजना स्वीकार की | आरम्भ में इन निगमों ॥ 
की ५६१ प्रतिशत पूजी सरकार द्वारा, २६ प्रतिशत मंनेजिंग एजेन्ट हारा, २३ अ्रतिशत 
जनता द्वारा लगाने की योजना बनाई गई | यह तय किया ग्रया कि प्रत्येक निगम ३ 
लाख ८न का जहाज रखेगी और इन निगर्ों के अलग-प्रलग मार्ग और क्षेत्र होंगे ताकि 
इनमें परस्पर प्रतियोगिता न हो। इस नोति के अधीन १६१० में आस्ट्र लिया 
तथा अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए १० करोड़ रु० की श्रधिक्ृत पू'जी वाले 
'ईर्टर्स शिपिंग कारपोरेशन” की स्थापना की । अगस्त १६५६ में इस कारपोरेश्न का 
प्रवन्‍्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया । इसी वर्ष एक दूसरा पूर्णातः सरकारी . “वेस्टर्न 
ज्ञिपिग कारपोरेशन” भी चलाया गया । इसकी अधिकृत पूरी १० करोड़ रुपये है 
शौर यह फारस की खाड़ी, लाल सागर तथा भारत-पौलेन्ड और भारत-रूस व्यापाह 
मांग पुर जहाज चलाएगा । ि ; 3 
१६४७ के जहाज चालन सम्मेलन के श्रतुसार जहाज चालन . उद्योग की: प्रगति 
में एक बड़ी वाधा योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी थी। यह अनुमान ज़गोयी 
गया कि जहाज चालन विस्तार योजना को सफल बनाने , के लिए हमें लगभग (७०० 
उच्चाधिकारियों, २१०० इंजीनियरों और नाविकों की आवश्यकता होगी | इस कमी 
को पूरा करने के लिए डफरिन जहाज पर प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ा दी गई तथा 
बम्बई और कलकत्ता में उच्च नाविक शिक्षा के लिए कालेज खोले गए। कलकत्ता 
और विद्याखापत्तनम के नाविकों (७४29) के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः “भर” 
और “मेखला” नामक जहाजों की व्यवस्था की गई । ; है 
१६५८ के जहाजरानी कानून के अधीत सरकार को सलाह. देने के लिए एक. 
राष्ट्रीय जह्ाजरानी मण्डल और जहाजी कम्पनियों को ऋण देने के लिए विकास कोप 
स्थापित किए गये । फलस्वरूप जहाँ १६४६ में भारतीय बेड़े में १,२७,०८३ टन के 
४६ जहाज थे वहाँ दिसम्बर १६५६ के अ्रन्त तक ७'३६ लाख ठन के १५७ जहाज 
हो गए । इनमें से २७४ लाख ठत के ८६ जहाज तटीय व्यापार में भाग लेते हैं और 
४६५ लाख उन के ६८ जहाज समुद्र पार व्यापार में काम श्रते हैं ।' हा 
निम्तोंकित तालिका से पहली और दूसरी योजनापों की भ्रवधि में जहाजी स्थान 
का विस्तार प्रकट होताः है -- | ह ॥$ 


- कि लाख दनों में ' - 
१६५०-५१ १६५५-५६ .. १६६०-६१ 
तटीय २१७ २९४० -.. २६२ 
समुद्रपार १७४ २४० ६१३ 
बल २  ड के. 5 हे ६१०५, 
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स्पष्ट हैं कि भारत के जहाजी वेड़े की क्षमता जो पहली योजना के आरम्भ में 
३"६१ लाख टन थी पहली योजना के अन्त तक ४८० लाख टन हो गई।॥, विद्देशी 
मुद्रा की कंठिनाइयों के वावज़ूद यह दूसरी योजना के अन्त तक लक्ष्य के भ्रनुसार ६ 
लाख.टन हो जाने की आज्ञा है। पहली योजना की श्रवधि जहाजी कार्यक्रम पर १८९७ 
करोड़ रु० खर्च किये गये थे । दूसरी योजना काल में इस कार्यक्रम पर ५४ करोड़ रु० 
सर्च होने का अनुमान है । | ड़ 
राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल ने तीसरी योजना के लिए १४"२ लाख टन का लक्ष्य 
सुभाया है---१०*८ लाख टन तटीय व्यापार के लिए और ३"४ लाख टन समुद्र पार 
व्यापार के लिए | इस प्रकार ५२ लाख टन के नए जहाज प्राप्त किये जाने हैं और 
-१"७ लाख टन के जहाज पुराने जहाजों के प्रतिस्थापन के लिए चाहियेंगे । इस कार्य 
क्रम की कुल लागत १६८८ करोड़ र० आँकी गई है। इसमें से १४ करोड रु० 
ज़हाजी कम्पनियाँ अपने साधनों में लगायेंगी । ५४ करोड़ का प्रावधान तीसरी योजना 
के मसौदे में किया गया है । ४ करोड रु० जहाजी विकास कोप से मिलने की संभावना 
हैं । इसके प्राधार पर जहाजी कम्पनियों का अंशदान ७ करोड रु० होता है।इस 
रकम से प्रतिस्थापन की आवश्यकता पूरी करने के उपरान्त जहाजी क्षमत्ता २ लाख 
टन बढ़ सकेगी । भागा है योजना को अन्तिम रूप देते समय जहाजरानी के विकास. के 
- लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सकेगी ।'* 
यद्यपि पिछले १४ वर्षों में भारत के व्यापारिक बेड़े को क्षमता १५४६ में १९२७ 
लाख टन से बढ़ कर १६६० के आरम्भ में ७:३६ लाख दन होगई है और झ्ाजकल 
भारत के तंटीय व्यापार का शत प्रतिणत, पडौसी देशों के साय व्यापार का ४४ 
प्रतिशत और कुल समुद्र पार व्यापार का ८ से & प्रतिशत भारतीय जहाजों में होता 
है तथापि १६४५ की जहाजी नीति समिति के २० लाख टन के लक्ष्य की तुलना - में 
हमारी वर्तमान स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है । । 
भारतीय जहाज्ञ चालन की सुख्य समस्याएँ-- रे 
(१) विदेशी प्रतिस्पर्धा श्रौर भेदभाव--पिछले कुछ वर्षों में बद्यपि भारतीय 
जहाजरादी -की क्षमता बढ़ी है फिर भी देश के बढ़ते हुये व्यापार को दे इते हुए 
यह बहुत कम है। अतएवं भारत के समुद्र पार व्यापार में आज भी विदेशी जहाजों 
की प्रधानता है और उन्तको बढ़ती हुई क्रिया भारतीय जहाज चालन के लिए एक 
कठिन समस्या बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में यद्यपि ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजों 
का भाग कुछ कम हुम्रा है, किन्तु जापान, जमंनी, इबलो तया नावें के जहाजों का | 
भाग बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप भारतीय जहाजी कम्पनियों को भारी हानि उठानी ;ल्‍ 
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पड़ती है। प्रायः देखा जाता है, देशी जहाज खाली चलते हैं जबकि विदेशी जहाज पूरे 
भरे चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी जहाजी कम्पनियों ने श्रपने शक्तिशाली 
सज्ञव्मन बना लिए हैं जो भारतीय जहाजी कम्पनियों को जहाजी सम्मेलनों की संद- 
स्पता से वंचित रखने का प्रयत्न करते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय 
जहाजों को इस अनुचित प्रतियोगिता से बचाने का प्रयत्व करे तथा भारतीय कम्पनियों 


की भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मलनों की सदस्यता प्राप्त करने में सहायता करे । 


(२) यान्नी जहाजों श्रौर तेल ले जाने वाले जहाजों की कमो--यद्यपि पिद्दते 
कुछ वर्षो में भारतीय जहाजों की क्षमता बढ़ी है तथापि आज भी भारतीय कम्पनियों, ' 
के पास यात्री जहाज़ों श्रौर तेल ले जाने वाले जहाजों की बड़ी कमी है । यात्री जहाजों 
के भ्रभाव में भारतीय यात्रियों और भारत में आने वाले विदेशी परयंटकों को श्रसुवि- 
धाएँ होती हैं। भारत को बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष विदेशों से तेल मेंगाना पड़ता है; 
परन्तु श्रभी हमारे पास सिर्फ तीन तेल ले जाने वाले जहाज हैं जिनमें दो सरकारी 
आर एक निजी है। हमें अपने देश में तेल ले जाने वाले जहाजों का निर्माण करके या 
दूसरे देझ्षों से प्रात्त करके इस कमी को पुरा करने का प्रयत्त करना चाहिए । 


(३) जहाजों को भुल्य-वृद्धि--भारतीय जहाजी बेड़े के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा 


जहाजों के मूल्य में होने वाली अनियमित वृद्धि है। डॉ० चौहान ने बतलाया है कि... 


“ब्रिटेन में नए जहाजों का मूल्य स्तर १६३६ की अपेक्षा ३७४ प्रतिशत और १६४५४ 
को अपेक्षा १६० प्रतिशत ऊँचा है। भारत में ब्रिटेन से लगभग २० प्रतिशत ऊँचा 
मूल्य है।”! भारत को विदेक्षों से जहाज प्राप्त करने के लिए ऊँचा मुल्य ही नहीं 
जुकाना पड़ता बल्कि विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है.। इसके अतिरिक्त नए 
जहाज खरीदने में संसारव्यापी प्रतिस्पर्धा के कारण जहाज निर्माताओ्रों के पास इतने. - 
आदेश इकट्ठूं हो चुके हैं कि कोई भी प्रमुख निर्माता १६६०-६१ के पहले सुपुर्दंगी 
देने के लिए त॑यार नहीं है । ' - 
(४) रेल प्रतियोगिता--जहाज चालन के विकास के मार्ग में एक श्र कठिनाई 
रैलों को प्रतियोगिता से पैदा हुई है। साधारणतः जहाजों से माल भेजने की ढुलाई 
रैलों की भ्रपेक्षा कम होती है। विशेषतः भारी कच्चा माल व कोयला, चाय श्रादि 
-जहाजों हारा भेजने में किफायत रहती है; परन्तु यह देखा गया है कि कभी-कभी रेलें 
यातायात अ्रपनी ओर आकपित करने के लिए अभ्पना भाड़ा घटा देती हैं जिससे जहाजी 
कम्पनियों को हानि होती है। सरकार ने रेल और समुद्री यातायात में ताल मेल 
बैठने के लिए १६५५ में एक समिति नियुक्त की थी; परन्तु इसकी सिफारिशों पर 
सभी अमल नहीं किया गया है। भारत में रेलों के पास माल के ड़िव्वों की कमी को 


घ, भाधुनिक परिवहन, पृष्ठ ५०२॥ 
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ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह हितकर होगा कि कोयला, सिमेण्ट, समक्क,'जूट 
इत्यादि भारी वस्तुएं यथासम्भव रेल सार्ग की अपेक्षा समुद्री मार्ग से पहुँचाई जाएँ । 


(५) श्राधुनिक जहाज निर्माण उद्योग का श्रभाव :---जहाज निर्माण एक आधार 
उद्योग माना जाता है। जहाजचालन व्यवसाय की उन्नति के लिए भी सुविकसित जहाज 
निर्माण उद्योग का होना आवश्यक है। प्राचीन भारत में जहाज निर्माण उन्नत अवस्था 
में था। अँगरेजों के भारत थ्राने के समय भी भारत में इतने बड़े-बड़े और मजबूत 
सामुद्रिक जहाज बनते थे कि युरोपीय जहाज खिलौने जैसे लगते थे | परन्तु ब्विटिश् 
सरकार की विरोधी नीति और देश में लोहे व इस्पात के उद्योग के अ्रभाव में भारत 
में जहाज-निर्माण उद्योग का हास हो गया। आज भी भारत में पाल-जहाज बनाने के 
कई घाट (४४703) और छोटे-छोटे जहाज बनाने व मरम्मत करने के पाँच कारखाने 
 हैं। परन्तु देश में बड़े जहाज बनाने का केवल एक कारखाना है। इसकी स्थापना 
१६४१ में सिधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने विशाखापत्तनम में की और यह १६४७ 
में बन कर तैयार हुआ | १६४८ से इस कारखाने में प्रतिवर्ष दो जहाज बनने लगे। 
१९४९ में कई कारणों से सिधिया कम्पनी ने इस कारखाने को चलाने में प्समर्थता 
- प्रकट की। फलस्वरूप १ मार्च १६५२ को भारत सरकार में यह कारखाना सिंधिया 

: कम्पनी से लेकर इसको चलाने के लिए ' हिन्दुस्तान शिपया्ड लिमिटेड” नाम की एक 
कम्पनी बनादी, जिसमें दो-तिहाई पू'जी सरकार की है | इस कारखाने का बना हुआ 
पहला जहाज “जल उपा” १४-३-१६४८ को समुद्र में उतारा गया | तब से भव तक 
एक मूरिज्ध जहाज, दो छोटे जहाज और २३ समुद्रगामी जहाज बनाये गये हैं जिनकी 
न्‍ कुल क्षमता १,११,६०० दन है ।* १६६०-६१ तक पाँच जहाज और वन कर तेयार 
“ही जाने की आशा है | यद्यपि इस कारखाने ने अच्छी उन्नति की है तथापि यहाँ पर 
बने हुये जहाजों की कीमत ब्रिटेन में बने हुये जहाजों से २० प्रतिशत ऊँची होती है । 
. इसलिए यहाँ के बने हुये जहाजों के मुल्य के २० प्रतिशत के बराबर भारत सरकार 
श्राथिक सहायता देती है । परन्तु जर्मनी और जापान में जहाज सस्ते बनते हैं । इसलिए 
यद्यपि भारतीय कम्पनियाँ क्षिटेन से जहाज नहीं खरीदती हैं तथापि उनको जमंनी व 
जापान से जहाज खरीदना सस्ता पड़ता है । यदि भारत सरकार ब्रिटेन के भ्रूल्यों के 
आधार पर सहायता देने की बजाय जरमनी व जापान के सस्ते मूल्यों के आधार पर 
सहायता देने लगे तो भारतीय कम्पनियाँ भारत ही के बने जहाज खरीदेंगी । जहाजों के 
लिए जहाज बनाने वाले कारखानों को सस्ते भाव पर इस्पात की पूर्ति को जानी 
चाहिये । फ्रान्सिसी विशेषज्ञों की जगह जम॑नी व जापान के विश्येपज्ञों को रखने से भी 
किफायत हो सकती है । हमारे जहाज निर्माताओं के सामने दूसरी समस्या समय की 
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है। भारत में जहाज बनाने में तीन-चार साल लगते हैं जंवर्कि जमंतीं में केवल दो वर्ष 
इसके कारण अनुभवी व योग्य कमंचारियों की कमी और .प्रवन्ध का ढीलापन है ॥ इ्त 
झोर सुधार की श्रावश्यकता है । 

संयुक्त राज्य (7, [६ .) की सरकार ने कोलस्वों योजना के भ्रधीन एक प्राविधिक 


शिष्ट मण्डल भारत में दूसरी जहाज निर्माण शाला (9॥09870) के लिए जानकारी , 


प्राप्त करने और जगह चुनने के लिए भेजा | शिष्ट मण्डल की रिपोर्ट अप्रैल १६४८ में 
प्रकाशित हुई। भारत सरकार की श्रन्तविभागीय समिति ने इसकी रिपोर्ट की जब 
करके दूसरी जहाज निर्माण शाला कोचीन में बनाने की सिफारिशों की हैं। सरकार में 
यह सिफारिश मानली है।'* ः 

(६) श्रमिकों की समस्या :--बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक - भी जहाजी 
कम्पनियों के लिए एक समस्या वन गये हैं। उनकी अवरोधात्मक चालों भौर .हड़ताला 
से जहाजी कम्पनियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। १६५४६ में इस समस्या पर 
विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसकी सिफारिशों क्के 
अनुसार बम्बई और कलकत्ता के बन्दरगाहों पर कार्य के अनुसार मजदूरी -दी जाने 


लगी है | इससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। किन्तु यह स्थायी हल प्रतीत नहीं- 


ह 


होता । वास्तव में यह एक संसार-व्यापी समस्या है श्रौर इसका प्रभावशाली, हँले ' 


निकाला जाना चाहिये । 
(७) बन्दरगाहों की कमी श्रौर विकास :--भारत के ३५०० मील लम्बे समुद्रतर् 


पर केंबल ६ बड़े बन्दरगाह, १८ मंभोले वन्दरगाह और २२६ छोटे वन्दरगाह हैं जिनमें . 


लगभग १५० चालु हैं । 


(क) घड़े वन्दरगाहु--कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, कोचीन, विज्ञाखापत्तमम और . 


कान्दला भारत के ६ बड़े वन्दरगाह माने जाते हैं | इनमें. पहले तीन का प्रबन्ध. पोर्ट- 
टस्टों द्वारा होता है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं भौर शेप तीन 
का अवन्ध सीधा केन्द्रीय सरकार स्थानीय प्रश्ञासतिक अधिकारियों के द्वारा करती है 
जिनकी संहायता के लिए पोर्ट सलाहकार समितियाँ हैं । 

'. देश-विभाजन के समय हमारे पाँच बड़े बन्दरगाहों की माल -लादने और उतारने 
की क्षमता कुल मिला कर २०० लाख टर्न थी । पहली योजनां की अ्रवधि में यह बढ़- 
कर २६० लाख टन हो गई । दूसरी योजना का लक्ष्य इनकी क्षमता ३० प्रतिशत बढ़ाना 
रखा गया था। वास्तव में इन पर १६५६-६० में २८८ लाख टन माल लादा-उतारां, 


गया जब कि १६५६-५७ में इन पर ३१० लाख टन लादा उतारा गया था। देझ में - 


तेजी से आर्थिक विकास और यातायात की वृद्धि को देखते हुये यह क्षमता अ्रपर्यात्त है । 


फलस्वरूप इन पर भीड़-भाड़, जमघट और देंरी होनो स्वाभाविक है । दूसरी योजना _ 
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*के अन्त तक यादायांत में १५० लाख टन की वृद्धि होने का अनुर्मात है जब कि इनकी 
:क्षमता में केवल ७४५ लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । झतएव दूसरी योजना 
के: भ्न्त तक भीड़-भाड़ और बढ़ सकती है । तीसरी योजना का उद्देश्य बन्दरगाहों की 
मौजूदा सुविधाओं को बनाये रखना और सुधारना है न कि “क्षमता बढ़ाना |" अतएवच 
तीसरी योजना के अन्त में भीड़ भाड़ और भी बढ़ सकती है । न्‍ 
/ ५ संभले और छोटे वन्दरगाहु :--भारत का विदेशी व्यापार मुख्यत, कलकत्ता, 
वम्बई और मद्रास के वन्दरगाहों द्वारा होता श्राया है। अतएवं जहाँ एक और इन 
्वन्दरगाहों पर भ्रत्यघिक भीड़-भाड़ रहती है वहाँ पर कोचीन, कान्दला सहित कई दूसरे 
बन्दरगाहों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता | आजकल भारत सें लगभग १५७ 
छोटे बन्‍्दरगाह चालू हैं जिनकी क्षमता कुल मिलाकर लगभग ५० लाख टन या वड़े 
बच्दरों का छट़ा भाग है। परन्तु जहाँ पहली योजना में बड़े बन्दरों के विकास के 
लिए ६१ करोड़ रु० दिग्रे गये थे वहाँ छोटे वन्दरों के विकास के लिए केवल २०४ 
करोड़ २० दिये गये थे | दूसरी योजना में भी बड़े बन्दरों के लिए ८५१ करोड़ रु० श्र 
छोटों के लिए कुल मिलाकर ४ करोड़ रु० वा प्रावधांत है । हमारा तिरिचत मत है कि 
बड़े बच्दरों पर भीड़ भाड़ घटाने और देश के सन्तुलित विकास की दृष्टि से छोटों और 
मंभूले बन्दरों का विकास श्रावश्यक है । इससे देश-रक्षा, अन्तर्राज्य व्यापार की उन्नति 
और देशवासियों में सामुद्रिक भाव-जाग्रत करने में भी मदद मिलेगी । आशा है कि 
तीसरी योजना के मसौदे में प्रस्तावित ८५ करोड़ रु० की राशि में से छोटे और मंकले 
बन्दरों को यथेष्ट रकम दी जावेगी ।* 
(८) उदार राजकीय सहायता का श्रभाव :--जहाज निर्माण भ्ौर जहाज चालुन 
के सैनिक और आर्थिक महत्त्व को देखते हुये प्रत्येक देश की सरकार अपनी - जहाजी 
_ शक्ति का विकास करने के लिए इस उद्योग को प्रत्मक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से 
सहायता देती है । हम वतला चुके हैं कि कई देशों की तरह भारत में भी सरकार 
जद्दाज बनाने वालों को निर्माण सहायता ((०एशाप्रता0 57/थंत9) देती है,। 
किस्तु भारत सरकार ने इस सहायता के लिए जो श्राधार वनाया है चह उतना उदार 
नहीं है जितना अन्य देशों में । भारत में ब्रिटेन श्रीर भारत के निर्मास्ण मूल्य के अन्तर 
के अनुसार २० प्रतिशत सहायता दी जाती है जब कि वास्तव में यह किसी भी देश के 
निम्ततम मुल्यों के श्राधार पर दी जानी चाहिये । 
अनेक देशों में जहाज बनाने के लिए विना व्याज- या:कम व्याज पर सरकार ऋर 
देती है । भारत सरकार ने भी पहली योजना के आरम्भ से जहाज निर्माण के लिए 
ऋषा देंता शुरू किया है। परन्तु ऋणों की शर्तों को उदार करने की आवश्यकता है। | 
४ .. ॥790 प्ए6, ए०वा 280, 8. 0744 000॥॥6; 9 25.. ! 
५5% ६ पथंपठ पए० शब्या एुबा, क ऐिगी,0पत9,9-25. |. ०० 


भ्र्डर ४7 आौंतीसवाँ पध्याव 


कभी-कभी विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण जिन क्षेत्रों या भोर्गों पर देशी कस्पनियाँ 
अपने जहाज चलाने में अ्रसमर्थ रहती हैं, वहाँ की सरकार उनके संचालन व्यय को 
भरने के लिए सहायता देती है। भारत का जहाज चालन उद्योग भ्रभी इौशव अवस्था 
में है भर शक्तिमाली विदेशी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने की उसमें सामथ्य नहीं है। 
अतएव उसके लिये सरकारी सहायता की आशा करना स्वाभाविक है। परन्तु भारत 
सरकार की नीति इस शोर यथेष्ट उदार नहीं है । कुछ वर्ष पूर्व सिंधिया कम्पनी ने 
भारत-ब्विटेन योरोप मार्ग पर दो यात्री जहाज चलाने शुरू किये थे। चार साल तक 
६ लाख रुपए को वापिक हानि सहकर भी कम्पनी ने उन्हें चलाया; परन्तु अन्त में वन्दे 
करना पडा । 


भ्रन्य देशों की सरकारों की तरह भारत-सरकार ने भी जहाज बनाने वाली कम्प- 
नियों की यथेष्ठ सहायता की है । यही नहीं सरकार ने सिंधिया कम्पनी के भ्रसमर्थता 
प्रकट करने पर १ मार्च, १६५२ को विश्ञाखापत्तनम की जहाज निर्माण झ्ाल्रा को 
भ्पने हाथ में ले लिया है तथा एक और जहाज निर्माण शाला कोचीन में खोलने का 
निणंय किया है। इसके अ्रतिरिक्त भारत सरकार ने जहाज चलाने के लिए दो सरकारी 
निगम भी स्थापित किये हैं। १६५० से ही भारत का सारा तटीय व्यापार भारतीय 
जहाजों के लिए रिजव कर दिया गया है। फिर भी समुद्र पार व्यापार में विदेशी 
जहाजों द्वारा क्रिया बढ़ाने से भारतीय जहाजी कम्पनियों को हामि होती है। सरकार 
वो चाहिये कि श्रन्य देशों की भाँति भारतीय कम्पनियों को श्राश्रय 'दे और सरकारी 
यातायात का एक भाग भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने का नियम बना रे 
जाय । इसके अतिरिक्त भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए आ्नाय कर में 
छूट देकर जाभ का कुछ भाग उद्योग में लगाने का प्रलोभन दिया जा सकता है। 
जहाजी कम्पनियों को दिए जाने वाले मूल्य हास भत्ते में वृद्धि की जा सकती है, 
जहाज बनाने में या चलाने में काम आने वाले इस्पात, कोयला, तेल या श्रन्य सामग्री 
में आयात-निर्यात कर या विक्ती कर की छूट या रियायत दी जा सकती है। भाश्ञा हैं 
कि भारत सरकार इस महत्त्वपूर्ण उद्योग को भविष्य में उदार सहायता प्रदान करेगी 
जिससे कि इसका तेजी से विकास सम्भव हो सके । ' 


परीक्षा के प्रदन 
छाएशनञाए ० एग्लां)ताव्0, 5. 4. 

() छिगाय।र पाल वराएणाधाए 0 ए्वैश ए्ञज8 व ठप द्वाएए0णा 8५४8४- 
छा ाएं. हार्ड दा। ०प्रागं78 0 6 गरल्वच्णएा25 सिशा वी)। 76एटशात इशश्ा5 /0 
06₹९०७ (९ (958) 

(2). 0र७० थ णां्ण ब९००चा 0 धर 06ए९०ग्राशा। 0" ए्वालए फल्लाएएएण 
गे एारछद्व थी पा 908-एव7 छण700 - «  - (960) 


ग़्रत में जल-परिवहन प्छ३ . 


पश98 एणेसशणे३, 8, ह. & छे, 80. 
(3) 4978०055 शाह व॥र)07708 0 छ्व॑/श धरद्या॥006 | ॥709,. ०0 
प्र 5 ६ए०8 0 पक्वााएू200 58 प्रििथ' तए20980 8700 ॥र808 77076 9076- 


लग 07 (6 ००चात9 ? (9357) 

(4) भारतीय तटीय जहाजरानी की समस्या पर प्रकाश डालिए श्रौर यह बताइए कि 

शस समस्या को किस प्रकार हल किया जाय ? (957) 
सन्दर्भ ग्रन्थ 


()) डॉ० शिवध्यानसिह चौहान : आधुनिक परिवहत ([957), (लक्ष्मीनारायरा भ्रग्र- 
" वाल, आगरा) । 
' (2) वात 960, 0. 26 (?एप७6८४६07 9 एशंज्न०7, ०॥४),. 
(3) उातीका िद्यांगा्नं 96था धाएजाए 8580ए०0॑वॉा०णा, 507089, 
|' ग्राएीबा। 59978, 7णाह५६ 


पेंतीसवाँ श्रध्याय 
भारत में वायु-परिवहन 


वायुयाव परिवहन का नवीनतम झ्राघुनिक साधन है। इसका सैनिक और आधिक 
दोनों हृष्टियों से वडा महत्त्व है । विमान-परिवहन की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित हैं-- 


(१) तेज गति--विमान-परिवहन की सबसे वड़ी विशेषता इसकी तेज गति है। 
इस शताव्दी के आरम्भ में विमानों की गति ४० मील प्रति घण्टा थी;. किन्तु;आजकलत्न , 
७०० भील की चाल सामान्य मानी जाती है और कुछ विमान १००० मील की चाल 
से जाने की क्षमता रखते हैं । विमानों की इस तेज चाल के फलस्वरूप दूर-दूर के देशों 
से निकट सम्पर्क स्थापित हो गया है और संसार घर-आँगन सा लगने लगा है। 

(२) घरातल की बाधाओं का उल्लंघव--वायु मार्ग से चलने के लिए सड॒कों, 
पटरियों, पुलों व सुरंगों आदि की आ्रावश्यकता नहीं पड़ती | धरातल कौसा भी वयों व 
हो उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती । विमान का मार्ग और उड़ने की दिंशा यात्रियों 
की सुविधानुसार बदली जा सकती है। 

(३) बहुपुल्प वस्तुओं का परिवहन- बहुमूल्य वस्तुओं को जितनी दूर ले जाना 
होता है भौर परिवहन में जितना ज्यादा समय लगता है उत्तनी ही जोखिम ज्यादा 
रहती है। विमान-परिवहन के रा जोखिम का समय कम' करके लाभ की मात्रा . 
बढ़ाई जा सकती है । 

(४) झाराम--यात्रियों की सुख-सुविधा और आराम की दृष्टि से सी विमाव-य्रात्रा 
प्रतुलनीय है। विमान-यात्रा के बराबर आराम रेल, मोटर या जहाज आदि की यात्रा 
में कभी सम्भव नहीं होता है । 

(५) सेनिक महत्त्व--युद्ध-काल में वायु सेना का महत्त्व, किसी से छिपा हुम्रा नहीं 
है । वास्तव में विमान-परिवहन का विकास एक प्रकार से बुद्ध-ऋल को देन है। शत्रु 
पर बम गिराने के लिए वायुयान बड़े काम की चीज है । विमानों द्वारा सैनिक, गोला- 
बाहूद व भ्रस्त्र-शस्त्र क्षीत्रयथास्थान पहुँचाये जा सकते हैं । 

(६) संकट काल में सहायता--कभी-कभी अचानक वाढ़ या भुकम्प के श्रा जाने 
से ऐसी स्थिति उत्न्न हो जाती है कि परिवहन के दूसरे साधन काम नहीं देते । ऐसे 
मोकों पर वायुयान द्वारा तुरन्त राहत पहुँचाई जा सकती है) इसी प्रकार अकाल- 
सहायता करने; ओपधियाँ झ्रादि पहुँचाकर भ्रविलंव चिकित्सा की व्यवस्था करके रोगों ' 

के प्रसार को रोकने में मो वायुयान बड़ा उपयोगी साधन है। देश में श्रचानक विद्रोह . 
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भारत में वायु-परिवहन भ्ण्श 


भ 


या दंगे वर्गरा हो जाने की हालत में भी पुलिस अथवा सेनाएँ श्रेजंकर तुरस्त ज्ञांति 
स्थापित की जा सकती है। 

(७) चारिज्य व्यवसाय की उन्नति--वारिज्य व्यवसाय के लिए भी विमान बड़े 
काम की चीज है। तार द्वारा भादेश प्राप्त करके तुरन्त दूर-दूर तक माल भेजा जा 
सकता हैं । इससे मण्डी का विस्तार बढ़ता है। यह वायु-परिवहन के विकास का ही 
परिणाम है कि भारत से बड़ी मात्रा में आमों का विदेशों को निर्मात हो रहा है| 

' उद्योगपति या व्यापारी वायु यात्रा द्वारा आसानी से दूर-दूर स्थित अपनी शाखाओं 
का निरीक्षण और प्रवन्ध कर सकता है | 

ऐसी भी कल्पना की जाती है कि वायु-परिवहन सस्ता हो जाने पर उद्योगों में 
काम करने वाले श्रमिक लोग सुदूर स्वास्थ्यप्रद स्थानों में निवास करने की सुविधा 
प्राप्त कर सकेंगे । 

* (८) कृषि सुधार और वन रक्षा--आजकल कीड़े मार दवाइयाँ छिड़क कर फसलों 
को रोगों, कीड़ों, टिड्डियों आदि से बचाने में विमानों से बड़ी सहायता मिलती है । इसी 
प्रकार जब बनों में आराग लग जाती है तो विमान ह्वारा आग बुकाकर वनों की रक्षा 
की जाती है । 

(६) वायु फोदोग्राफी--वायुयान को सहायता से भूमि को मापकर नक्शे बनाने 
में बड़ी मदद मिलती है। युद्ध काल में विमानों द्वारा झन्रुओों के सुरक्षित स्थानों और , 
गुप्त सैनिक अड्डों का फोटो उतार कर उनके छिपने के स्थानों, सैनिक शक्ति और भ्रस्त्र- 
पस्त्र के भण्डारों का हाल मालूम किया जा सकता है। 

: वायु-परियहन को सोसाएँ--जहां विमान-परिवहन में उपयुक्त अनेक विश्वेपताएँ 
हैं वहाँ इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं :-- 

(१) मेंहगाई--बाग्र-यात्रा का व्यय और वायु मार्ग से माल भेजने में खर्चा बहुत ; 
होता है। आजकल विमानों का किराया काफी कम हो गया है फिर भी रेल के प्रथम . 
श्रेणी के किराये से ऊँचा है। यही बात माल ढुलाई के लिए भी लागू होती है। 
अत्तएव जब तक विमान-परिवहन काफी सस्ता नहीं हो जाता भारत जैसे गरीब देश में 
इसका उपयोग बहुत सीमित रहेगा । 

| (रे सीमित क्षेत्र--केवल गिने छुने सम्पन्न व्यक्ति या ऊँची तनख्वाहें फने वाले * 
सरकोरी अफसर ही वायु यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार केवल हत्की और 
बहुमूल्य वस्तुएँ ही विमान द्वारा भेजी जा सकती है। इस दृष्टि से भी विमान-परिवहत 
का.क्षेत्र भी सीमित है। - 

(३) मौसम का प्रभाव-- तेज वर्षा, या आँधी, घने बादलों, तथा कुहरा एवम्‌ बफे 
जम जाने से विमान के. चढ़ने और उतरने में बड़ी दिवकत होती है । परन्तु इन वातों' « 
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का परिवहन के दूसरे साधनों पर इतना श्रसर नहीं पड़ता इसलिये मौसम की खराबी के 
कान्गा वायु यात्रा में समय की पावन्दी नहीं रखी जा सकती । 

(४) दुर्घटनाएँ--उड़ान कला में प्रगति के बावजूद विमानों की दुर्घटनाएं अवसर 
होती रहती है जिनकी अ्राद्मंकाओ्ों से कई लोग विमान यात्रा करना अच्छा नहीं 
समभते । वाह्तव में सुरक्षा की दृष्टि से वायु यात्रा इतनो अच्छी नहीं समझी जा सकती 
जितनी की रेल, मोटर या जहाज की यात्रा हो सकती है । 

(५) झोर-- विमान के चलने का शोर भी वायु यात्रा की एक बड़ी - असुविधा है। 
परन्तु श्रव शोर कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 

भारत सें वायु-परिवहुन का विकास 

मनुष्य की चिरकाल से यह अभिलापा रही है कि पक्षियों की भाँति हवा में, उड़ 
सकू'। भारत श्र युनान के प्राचीन ग्रन्थों में विमानों के प्रयोग के वर्णन हैं । रामायण 
में कई स्थानों पर आकाशन-मार्ग से यात्रा का विवरण मिलता है। परन्तु विभाव- 
परिवहन मुख्यतः २०वीं शताब्दी की देव है। भारत में यद्यपि प्रयोगात्मक उड़ने 
१६११ में आरम्भ हो गई थी, किन्तु विमान-परिवहन का वास्तविक आरम्भ यह 
१६२७ में हुआ जबकि भारत सरकार ने अपने नागरिक उड्डुयन विभाग की स्थापना - 
की । १६२६ में साम्राज्य वायुसेवा का भारत में श्रागमन हुआ और पहली बार 
अनुसूचित विमान सेवा शुरू हुईं। भारत सरकार की अनुमति से इम्पीरियल एयखेंज , 
के विमान दिल्‍ली तक आने लगे। १४ अ्वटोवर सन्‌ १६९३२ को ताता-बन्युओं . में 
कराची और मद्रास के बीच विमान सेवा प्रारम्भ की। अगले वर्ष इण्डियन नेशनल 
एयरवेज लि० नामक कम्पनी मे कराँची से लाहौर तक अपनी सेवा आरम्भ की । ईहें 
कम्पनियों को डाक ले जाने का अधिकार प्रदान किया गया जो इनकी झ्रामदती कीं 
मुख्य साधन था । १६३६ में एयर सविप्तेज श्रॉफ इण्डिया वनी जिसने वम्त्ई और 
काठियावाड़ के बीच विमान उड़ाना श्रारम्भ किए। १६३७८ में ब्रिटिश सरकार ने 
साम्राज्य के सब देक्षों के वीच विमानों द्वारा डाक लाने ले जाने की व्यवस्था की'। 
भारत सरकार ने भी इस योजना में भाग लिया श्र ताता एयर लाइन्स तथा इन्डियन 
नेशनल एयरवेज से क्रमशः कराँची-मद्रास और कराँची-लाहौर मार्ग पर डाक लाने , 
ले जाने का १५ वर्षीय समझौता किया गया। इस समभौते से इन कम्पनियों को बड़ी 
लाभ हुआ | देश में निद्िचत वायु सेवा की पक्की तींव पड़ी । सरकार ने हवाई शड्टों, 
विमानशालाओों, शिल्पशालाञों झादि की व्यवस्था की और उड़ान कलबों की सहायता 

से चालकों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया गया । 

परन्तु दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होते हो साम्राज्य वायु सेवा बन्द कर दी गई और 

' भारंत की दोनों कम्पनियाँ भी देश रक्षा तथा सरकारी काम में लग गईं। सरकार 
की सेवाओं के बदले कम्पनियों को अच्छा मेहनताना मिला और लड़ाई के आखरी दिनों 
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में सरकोर ने कम्पनियों को नए प्रकार के वायुयान भी दिये । इस प्रकार दूसरे महायुद्ध 
के दिनों में वायु सेवा की दक्षता काफी बढ़ गई । 


लड़ाई के आखिरी दिवों में युद्धोत्तर पुनर्गंठच की योजनाएँ बनाई जाने लगीं। 
भारत में नागरिक उड्डयन के संचालक सर फ्रेडरिक टिम्स (97 #760070०८ 
प्‌ ज्रण्ाा8) और डाक एवम्‌ उड्डयन पुरर्गठत नीति समिति की सलाह पर १६४१ में 
सरकारी नीति की घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि सरकार सीमित संख्या में 
हवाई कंम्पनियाँ बनाने की श्राज्ञा देगी श्रौर बिना लाइसेन्स लिये कोई भी विमान 
चालक काम नहीं कर सकेगा | अ्क्टोवर १६४६ में लाइसेन्स देने के लिए वायु-परिवहन 
बोर्ड (6॥7 पा्ञा9ए9ण7 ] 400ाशं7 ९ 5040) की स्थापना की गई। युद्धोपरान्त 
काल में रेलों की भीड़-भाड़ और समय की बचत की दृष्टि से वायु यात्रा बहुत लोकप्रिय 
हो गई । फलस्वरूप विमान चलाने के लिए कई कम्पनियाँ खोली गई और बाजार में 
इंनकें शेयरों की कीमतें तथा प्रशिक्षित लोगों की मजदूरी एवम्र वेतन की दरें बहुत 
घढ़ ग्रई । १६४५ तक २१ हवाई कम्पनियाँ वन गई जिन्होंने लाइसेन्स लेने के लिये 
अपना पूर्वाधिकार जताने के हेतु सरकार से युद्ध के निकले हुए अनेक डाकोटा और 
धाईकिंग विमान खरीद लिये । सारा वातावरण इतना आ्राज्ाप्रद था कि वायु-परिवहच 
बोर्ड ने आवश्यकता से श्रधिक कम्पनियों को हवाई जहाज चलाने के लाइसेन्स दे दिये 
श्रौर उनमें श्रनुचित प्रतियोगिता होने लगी । 


' सन्‌ १६४७ में देश-विभाजन के कारण जहाँ एक ओर पाकिस्तान का क्षेत्र 
हंचाई केम्पनियों के 'हाथ से निकल गया वहाँ दूसरी ओर शरणाथियों को लाने ले जाने 
और उनको राहत पहुँचाने के काम से हवाई कम्पनियों को कुछ अस्थायी राहत मिली । 
भारत सरकार ने हवाई कम्पनियों की सहायता करने की दृष्टि से सन्‌ १६४७ और ४८ 
में उनको किराया बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की । परल्तु प्रतियोगिता के बढ़ जाने भौर 
काये क्षेत्र के घट जाने से कई कम्पनियों को अपना काम बन्द कर देना पड़ा । हवाई 
कम्पंनियों को सर्वनाश से बचाने के लिए सरकार ने अप्रैल, १६४६ से प्रथम श्रेणी 
की डोक यथासंभव हवाई ज़हाजों से भेजना तय किया। हवाई जहाजों में काम में 
श्राने वाले पेट्रोल पर टैवेंस घठा दिया गया । परल्तु हवाई डाक योजना से अधिकांश 
लाभ हिमालंयन 'एयरवेज भौर डवकन एयरवेज को हुआ । जिन्होंने रात की उड़ानें 
शुहू कीं 4 पेट्रोल पर केर घटाने से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्‍योंकि पेट्रोल 
कम्पनियों ने कीमतें बढ़ा दीं। अतएवं सरकार ने हवाई कम्पनियों की जाँच करने के 
लिए फर्खरी १६४० में वायु परिवहन जाँच संमित्ति नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट सितंबर 
१६४० में प्रकाशित हुई । इस समिति की जाँच से पता चलता है कि एयरवेज ऑफ 
इण्डियाको छोड़ कर बाकी सभी हवाई कम्पनियाँ घाटे में चल रही थीं और सरकार 
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हारा दिए गए पेट्रोल के कर की कटौती निकाल दी जावे तो यह कम्पनी भी धादे में 
थी । समिति की राय में हवाई कम्पनियों की दुर्दशा के मुख्य कारण निम्तांकित थे $-८ 

(१) जय कि देश्ष में सिर्फ ४ कम्पनियों से काम चल सकता था उस समय १० 
कम्पनियाँ नियमित और ११ कम्पनियाँ श्रनियमित विमान सेवा प्रदान कर रही थीं । 
कई वायु मार्ग ऐसे थे जिन पर एक से अधिक कम्पनियों के जहाज चल .रहे थे । अत- 
एवं उनमें प्रतियोगिता होने से उनका संचालन व्यय बहुत बढ़ गया था और आमदती 
घट गई थी । 

(२) जहाँ देश की स्थिति को देखते हुए वायु सेना के लिए ७० हवाई जहाज 
काफी हो सकते थे, इन कम्पनियों के पास ११३ हवाई जहाज थे । विमानों की संख्या 
आर साज सज्जा श्रधिक होने से कम्पनियों की प्रारम्भिक लागत बहुत बढ़ गई थी। 


(३) कम्पनियों की आपसी प्रतियोगिता और प्रशिक्षित झादमियों की कमी के 
कारण वेतन श्र मजदूरी की दरें बहुत बढ़ गई थीं जिससे संचालन लागत ऊँची 
पड़ती थी । 


(४) हवाई जहाज के काम में झाने वाले तेल की कीमत में बरावर वृद्धि हो 
रही थी । उदाहरण के लिये अ्रप्रेल १६४६ में तेल का मूल्य ३० श्ाने गैलन था जो मार्च 
१६४६ में बढ़कर ४१ आने गलन हो गया था। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तेल की 
विक्री पर कर लगाने से भी तेल की कीमत बढ़ गई थी । 


(५) रात को उड़ान करने वाली कम्पनियों ने किराये की दरें कम रखी थीं भौर 


इनकी प्रतियोगिता में दूसरी हवाई कम्पनियों को भी श्रपनी किराये की दरें कम करनी 
पड़ीं जिससे इनकी भ्राय घट गई । 


कमेटी की राय में हवाई कम्पनियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए संख्या घटानों 
जरूरी था; परन्तु जिन ६ कम्पनियों को १० वर्ष के लाइसेंस दे दिये गये थे उन्हें नहीं 
हटाया जा सकता था। अ्तएवं कमेटी से राय दी कि जिन कम्पनियों को अ्रस्थायी 
लाइसेन्स दिए गए हैं, उनकी भ्रवध्रि समाप्त हो जाने पर नवीनीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए । समिति ने हवाई मार्गो के पुनर्गठन श्नोर भाड़े की न्यूवतम दरें निर्धारित करने 
की भी राय दी । समिति ने वायु-परिवहन की उन्नति के लिये सरकारी सहायता पर 
भी जोर दिया । समिति ने वायु-परिवहन के राष्ट्रीयरर के प्रइन पर भी विस्तार से 
विचार किया । परन्तु वतंमान स्थिति को देखते हुए समिति ने राय दी कि ५ वर्ष के 
लिए इस प्रस्ताव को स्थगित कर देना चाहिए और यदि इस अवधि में भी हवाई कंप- 
नियों की स्थिति नहीं सुधरे तो इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिये-। 

वायु-परिवहन का राष्ट्रीयरण--सबसे पहले फरवरी १६४७ में भारत सरकार 
॥ के परिवहन मन्‍्त्री ने राष्ट्रीयररण के प्रइव पर विचार करने के' लिए एक, सम्मेलन 
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बुलाया । परच्तु मतभेदों के कारण इस नीति पर जोर नहीं दिया गया और १६४६ में 
झौद्योगिक नीति की घोपणा के समय वायु-परिवहन को निजी क्षेत्र में छोड़ दिया 
गया। परन्तु जब सितम्वर १६५१ में वायु-परिवहन जाँच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई तो राष्ट्रीयकरण के प्रइन पर पुनः विवाद शुरू हो गया । योजना आयोग ने भी 
इस प्रइ्व पर विचार किया और छोटी-छोटी विभाव कम्पनियों में प्रतियोगिता भ्रादि 
के कारण, संचालन व्यय श्रधिक होने तथा उनके पास नए विमान खरीदने के लिए 
साधन नहीं होते की बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने राष्ट्रीककरण की 
सिफारिश की । तदनुसार १६५३ में एयर कॉरपोरेशन कानून स्वीकृत किया गया जिसके 
अघीन दो कॉरपोरेशन स्थापित किए गए । 

(१) लम्बी दूरी के अन्तर्राष्ट्रीय वाग्रु-परिवहन के लिए एयर इण्डिया इंदरमेशनल 
और (२) शअन्तदेशीय तथा पड़ोसी देशों के बीच वायु सेवा के लिए इण्डियन एयर 
लाइन्स कारपोरेशन । 

१ अगस्त १६५३ में दोनों कारपोरेशनों ने अपनी सेवाएँ आरंभ कीं । अ्रप्रेल १९४५ 
में दोनों कारपोरेशन के बीच ताल मेल बैठाने और महत्त्वपुर्ण सामयिक समस्याश्रों पर 
विचार करने के लिए चायु-परिवहन परिषद की स्थापता की गई। इसके अतिरिक्त 
दोनों कारपोरेशनों ने श्रपनी-प्रपनी सलाहकार समितियाँ और श्रम सम्बन्ध समितियाँ 
भी बनाई । 

निम्मांकित तालिकाओं में १६४७ से भारत में नागरिक उड्डयन की प्रगति के 
शआँकड़े दिए जाते हैं :--- 


श्रनुसूचित सेवाएँ 
च्‌पं उड़ान के मील यात्री माल डाक 
(हजारों में) (हजारों में) (हजार पौल्ड में) (हजार पौंड में) 
१६४७ ६३,६१२ श्श५ #एडट८ १४०५ 
१६५६ २,४६,१३ छर२ ७,३६,२० १,४६,८१६ 
गैर अनुसूचित सेवाएँ 
चपं उड़ान, के मील यात्री माल 
(हजारों में) (हजारों में) (हजार पौंड में) 
१६४७ + ४9३४१ श्र २६६३ 
१६५६ +३,४६ हम ७,६०,०५ 
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वित्र-संख्धा १६९--भारत के वायुमार्ग 


भारत में वायु-परिवहन की वर्तमान स्थिति" 


ईण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास १० जनवरी . १६६० को ७१ हवाई 
जहाज थे जिनमें १० वाइकाउणप्ट, ५ स्काई मास्टर, ७ हेरोन ओर ५७ डक्कोटा थे। 
१६५८-५६ में इसके विमानों में ६३ लाख यात्रियों ने यात्रा की और *& करोड़ मील 
की उड़ान की । आजकल कॉररपोरेशन मे अपनी वायु-सेवा देश के प्रमुख केन्द्रों तक 
बढ़ा दी है । ; ; 

एयर इण्डिया इन्टर नेशनल के पोर्स सुपर कान्स्टेलेशन शौर ३ बोइच्धू जेट 
विमान हैं। जिनके द्वारा १६ देश्षी को व देशों को वायु सेवा प्रदान की जाती है। १ ६५८-४६ में 


इसके विमानों में ८२,८६८ 'यात्री ले जाए गए और उन्होंने कुल मिलाकर ७३ लाख 
मील की उड़ान की । | रथ 
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भारत में वाशु-परिवहन रु 


१६५६ में भारतीय हवाई जहांज कुल मिलाकर ३०२ लाख मील उड़े, इनमें 
८१४ लाख यात्री और ११६७६ लाख पौण्ड माल और डाक ले जाई गई । इस वर्ष 
रात की हवाई डाक सेवाओं द्वारा ४३४०६ यात्री ३३३५७४४ पौण्ठ भाल झौर 
४२,१६,९०६ पौण्ड डाक ले जाई गईं । 

प्रशिक्षण सुविधाएँ---वागरिक उलुुयन विभाग के इलाहाबाद स्थित केन्द्र में विधिध 
भकार के प्राविधिक पाख्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। १६५६ में इस केन्द्र 
में २६६ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और नवम्चर १६५६ में १६० लोगों को 
ट्रेंनिंग दी जा रही थी ॥ 

हवाई श्रडु --भारत सरकार के मागरिक उड्डयन विभाग के नीचे ८५ हवाई भू 
हैं। वम्बई (शान्ताक्रुज), कलकत्ता (डमडम) और दिल्ली (पालम) के हवाई भू 
अन्तर्राट्रीय हवाई भ्रड्ठ हैं। इनके सहित अगरताला, झ्हमदाबाद, पटला, दिल्‍ली 
(सफदरगंज), मद्रास तिरुचिरपलली, जोधपुर, भ्रुज और अमृतसर के हवाई भड्डों को 
सीमाकर अर घोषित कर दिया गया है । 

हुचाई जहाज--१ दिसम्वर १६५६ को रजिस्टर्ड हवाई जहाजों की संख्या ३०० 
थी जिनमें १६० को हवा में उड़ने के प्रमाण-पत्र प्राप्त थे । 

चायु-परिवहन समभोति--वायु-परिवहन के विकास के लिए निम्नांकित देशों से 
समभौते किये गये हैं। श्रफगानिस्तान, आस्ट्रे लिया, लंका, मिश्र, फ्रांस, इटली, जापान, 
लिवेनोत, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, थाईल॑ण्ड, ईराक, 

अमेरिका, इद्धलैण्ड, और सोवियत संघ । 
पंचवर्षीय पोजनाश्रों में श्रसेनिक उड़ुयन--पहली योजना की अवधि में ८ करोड़ 
ह० अ्सैनिक उड्लयन सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य साज-सामान प्र और १५९३ करोड़ ह० 
दोनों कारपोरेशनों पर खर्च किये गये | दूसरी योजना में १२५ करोड़ रु० की व्यवस्था 
असनिक उड्डयत सम्बन्धी कार्यों और ३०१५ करोड़ रु० की दोनों कारपोरेशनों के लिए 
की गई है। तीसरी योजना के मसौदे में अरसैनिक वायु-परिवहन के विकास के लिए 
५५ करोड़ रू० का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें से २२ से २५ करोड़ रु० हवाई श्रट्टों 
के सुधार और विस्तार के लिए भौर जप ३० से ३३ करोड़ रु० दोनों हवाई कारपो- 
रेशनों के लिए हैं। इस रकम से एयर लाइन्स कारपोरेशन डकोटा विमानों की जगह 
लए विधान खरीदेगा और एयर इण्डिया इण्टर नेशनल जेट विमान खरीदेगी ।* 

भारत में चायु-परिवहन का भविष्य--वायु-परिवहन भाधुनिक परिवहन की अपूर्व 
देन है । इसके विकास ने संसार को घर आँगन की तरह बना दिया है। मावव' इससे 
भी भागे बढ़कर अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में लगा हुआ हैं। इस प्रयत्त की 
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प्रूदर पेतीसवाँ श्रध्याय 


सफलता से भू-लोक से जाकर चन्द्र-लोक तथा भ्रन्य ग्रहों में जाकर वसने की कल्पनाएं 
की जाने लगी हैं। अणु-शक्ति के विकास से वायुयानों की चाल में भी क्रान्तिकारी 
परिवर्तेव हो सकते हैं। हमारा विश्वास है कि भविष्य में विमान मानव के लिए 
परिवहन का प्रमुख साधन हो सकेगा । 

भारत अपने आकार-प्रकार और जलवागु को दृष्टि से वागु-परिवहन के लिए 
उपयुक्त है । यात्रियों, डाक के सामान और हल्की तथा कीमती वस्तुओ्रों के लाने-लेजाने 
में यातायात भी काफी मिल सकता है।. परन्तु हवाई अड्डों की कमी, हवाई जहाजों की 
कमी, हवाई जहाज बनाने के कारखानों का अभाव और वायु यात्रा के ऊँचे किरायों 


और वायू-परिवहन के ऊँचे भाड़ों व जन-साधारण की गरीबी के कारण भारत में इसके 
विकास का क्षेत्र सीमित रहेगा । 


परीक्षा के प्रइन 
(१) विमान-परिवहत्त की विशेषताएँ बतलाइये। भारत में विमान-परिवहन के 
विकास का वर्णन कीजिये । | 
संदर्भे-प्रन्थ 
(3) डा० दिवध्यानमिंह चौहान; श्राघुनिक परिवहन श्र० ३७, ३८५ और ३६ [लक्ष्मी- 
नारायण श्रग्रवाल, श्रायरा (१६५७)] 
(2) ग्राव4--960 ९0. जझएा (एएालक्षांणा5 0संज्०, 009), 
(3) 7, रे, [ञतुता6ए४ ४ #7 पृप॥ा59070 ॥ ते, 


खणह ७>व्याफार के वशुलक नीति 


(अ्रध्याय ३६ से भ्रध्याय इ८ तक ) 


छत्तीसवाँ अ्रध्याय 
भारत का आच्तरिक व्यापार 


व्यापारे कसति लक्ष्मी 
लक्ष्मी व्यापार सें निवास करती है। 


भारत के श्लान्तरिक व्यापार (रांधापरातों ए7906) से हमारा श्रश्चिप्राय उस 
व्यापार से है जो भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में होता है। आ्रान्तरिक 
व्यापार को प्रायः दो भागों में वाँठा जाता है: (क) तटीय व्यापार (0989 
47906) और (ख) भअन्तर्देशीय व्यापार (वाशात पपक१०) | 
(क) तटीय व्यापार (2०४४६७] +७०७) 
तटीय व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो उसी देश के तटवर्ती स्थानों के बीच 
में होता है। यद्यपि इस व्यापार में थोड़ा-सा विदेशों व्यापार भी शामिल होता है, 
तथापि यह देश के आन्तरिक व्यापार का एक अंग माता जाता है। भारत की राज- 
नैतिक सीमाओं में समय-समय पर परिव्रतंन होने से हम तटीय व्यापार के पुराने श्ाँकड़ों 
की आधुनिक आँकड़ों से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यापार बर्मा भर 
पाकिस्तान के अलग होने से पहले तटीय माना जाता था, वह श्राज विदेशी माना 
जाता है । 
आजकल भारत के समुद्र-तट को सात समुद्री खण्डों में बाँठा गया है ।” एक ही 
समुद्री खण्ड के बन्दरगाहों के वीच में होने वाले व्यापार को “आन्तरिक व्यापार” और 
"दो अलग-भ्रलग खण्डों के बीच होने वाले व्यापार की “बाह्य व्यापार” माना जाता है । 
१९५६-५७ में भारत के तठीय व्यापार का कुल मूल्य ३४३ करोड़ रु० था, जिसमें 
१८० करोड़ रु का आयात भौर १६३ करोड़ रु० का नियति शामिल था। १८० 
करोड़ ₹० के श्रायात व्यापार में १६६ करोड़ से ऊपर का खण्डों के वीच बाह्य व्यापार 
था और लगभग १० करोड़ रु० का खण्डों के बीच आन्तरिक व्यापार था । 


१. श्रप्नल १६५७ से राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप समुद्र तटीय राज्यों तथा संघ 
शासित क्षैत्रों के अनुसार नौ समुद्री खण्ड बसा दिये गये हैं; (१) प० बंगाल, (२) उड़ीसा, 
(३) आन प्रदेश, (४) मद्रास, (५) केरल, (६) मैसूर, (७) वम्बई (८) अण्डमत्त' प्रौर 
निकोबार और (६) लक्कादिव, मिनिकोय और अमिनदिपि द्वीप । श्रव द्विभापी बम्बई राज्य 
के टुकड़े हो जाने से महाराष्ट्र और ग्रुजरात के श्रलग-प्रलग खण्ड बन जायेंगे ओर कुल द्स 
खण्ड हो जायेंगे । * दी 

४ भपर 


श्प६ दत्तीसवाँ अ्रष्याग 


न्‍ 
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१६६६ करोड़ ६० के बाह्य व्यापार में १५८ करोड़ ३० का भारतीय माल था झौर औशैप 
११ करोड़ र० का विदेशी माल। निम्नांकित सारिणी में १६४६-५७ में भारत के तदाय 
व्यापार के श्लॉकड़े दिये जाते है" -- 


श्रायात (लाख २० में) 
भारतीय माल १६६८७ 
विदेशी माल १२१६६ 





कुल नियति १७६४३ 





निर्यात है 
भारतीय माल १४६६३ 
विदेशी मात १६२१ 


कुल आयात १६३१४ 





कुल व्यापार ३४२६७ 
विशेषत्ाएँ--भारत के तटीय व्यापार की परम्परा से दो मुख्य विशेषताएँ चली 
श्राई हैं :--- 

(१) भारत के विदेशी व्यापार की तरह इसके तटीय व्यापार में भी बस्बई, 
कलकत्ता, रंगून (वर्मा के भ्रलग होने तक), कराची (पाकिस्तान के अलग होने तक) 
श्रौर मद्रास की प्रधानता रही है। इसके दो मुझ्य कारण हैं : पहला, भारत के समुद्र 
तट के श्रन्य बन्दरगाह अपेक्षाकृत छोटे और अ्रविकसित थे । दूसरा, आरम्भ हीं 

जों ने भारत की रेल प्रणाली ऐसी बनाई थी भ्ौर रेलों पर माल दुलाई की दर 
ऐसे निर्धारित की जाती थीं कि देश के अ्रन्दर के हिस्सों से इन वन्दरगाहों तक माल 
भेजने में सुविधा श्रोर किफायत रहती थी । हम पिछले श्रष्याय में बदला छुके हैं कि 
पंचवर्षीय योजनाओं के श्रन्तर्गत दूसरे वन्दरगाहों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है 
श्रौर छुलाई की दरों का यह भेद-भाव भी समाप्त कर दिया गया है । 

(२) भारत भ्राजाद होने तक भारत का अ्रधिकांश तटीय व्यापार विदेशियों .के 
हाथ में था। १६४३ के ३ दिसम्बर के “ईस्ट इकोनोमिस्ट” में प्रकाशित एक लेख 
में श्री कस्टोलिनों ने बतलाया है कि “भारत के तठीय व्यापार में तीन श्रंग्रेजी 
कम्पतनियाँ हैं, जिन्होंने व्यापार को प्रायः एकाधिकृत कर रखा है; क्‍योंकि उनका हिस्सा 
८० प्रतिश्मत है ।” हमारा सोभाग्य है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भ्रब नहीं है। हम 
पिछले अध्याय में वतला छुके है कि ब्राज भारत का तटीय व्यापार पुरी तरह से हमारे 
ही देश के जहाजों द्वारा किया जाता है। 


4. खातां4 960, 9. 346. 


भारत का आन्तरिक व्यापार ट प्रदछ७ 


(ख) अन्तर्देशीय व्यापार ([ग्रौद्मत १79206) 


भारत के अन्तर्देशीय व्यापार के यथेष्ट और विश्वसनीय आँकड़ों के श्रभाव में इसके * 
आकार, मूल्य, बनावद या दिशा के बारे में सही प्रनुमात लगाता सम्भव नहीं है । रेलों 
और स्टीमरों के हारा होने वाले व्यापार के आँकड़े उपलब्ध हैं और इनसे कुछ अनुमान 
लगाया जा सकता है। परन्तु चैलगाड़ियों, नातरों या भार-बाहक पदुओों के द्वारा होने 
वाले व्यापार के अश्ॉँकड़े सर्वथा अप्राप्प हैं। 


विशेषताएँ--भारत के अस्तर्देशीय व्यापार की त्तीव मुख्य विशेषताएँ हैं--- 


(१) भारतके प्रन्तरवेशीय व्यापार का श्राकार इसके विदेशी व्यापार से बहुत भ्रधिक 
है। जाथर भौर वेरी ने १६२०-२१ में भारत का अस्तर्देशीय व्यापार १५०० करोड़ रु० 
श्रॉका है जो उस समय के विदेशी व्यापार के मूल्य का २३ गुना है ।" राष्ट्रीय योजना 
समिति की एक उप-समिति ने १६४० में भारत के अन्तर्देशीय व्यापार का मूल्य 
७००० करोड़ र० रखा है जब कि इस वर्ष हमारे विदेशी व्यापार का मूल्य लगभग 
५०० करोड़ रु० था ।* भारत के महाद्वीपीय विस्तार, जनसंख्या, जलवायु और उपज 
की विविधता झादि को देखते हुए भारत के भ्रन्तर्देशीय व्यापार का इससे अधिक होना 
स्वाभाविक है। 

' यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में परिवहन और संचार के साधनों की उन्नति, आर्थिक 
विकास तथा मूल्यों और आय की वृद्धि के फलस्वरूप अन्तर्देशीय व्यापार बढ़ता जा 
रहा है, फिर भी भारत के आकार श्रौर जन-संझ्या को देखते हुए हमारा भ्रन्तर्देशीय 
व्यापार कम है | इसका मुख्य कारण हमारे देश में उत्पादन, आय तथा जीवन के 
स्तर का नीचा होना है | देश के श्राथिक साधनों के पुर्ण विकास के साथ निदचय रूप 
से हमारा अन्तर्देशीय व्यापार कई ज्रुवा बढ़ेगा । हमारे विदेशी व्यापार की श्रनिश्चितता 
को ध्यान में रखते हुए भ्रत्तर्देशीय व्यापार के आयोजित विकास पर विश्येप ध्यान देना 
चाहिए । 

(३) प्रो० भ्रत्षक घोप के अनुसार हमारे भ्रन्तदेशोय व्यापार का ६० अतिशत देश 
के श्रन्दर के हिस्सों से बन्दरगाहों के बीच में श्रौर शेष ४० प्रतिशत अन्दर के हिस्सों 
के बीच में होता है ।* यह हमारे तटीय (और विदेशी) व्यापार के कुछ बन्दरयाहों में 
बे न्द्रित होने की प्रवृत्ति का ही दूसरा रूप है, जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं। 
इन बन्दरगांहों में श्रधिकांश व्यापार व्यवसाय केन्द्रित होने से इनमें अत्यधिक भीड़-भाड़ 
बढ़ गई है और आस-पास के देहात एक प्रकार से उजड़ से गये हैं। आशा की जाती 

. भारतीय ग्र्थशास्त्र (हिन्दी रूपान्तर), भाग २, १० २४२ । 
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प्र छत्तीसवाँ ग्रध्याव 


है कि पंचवर्षीय योजना के श्रन्तग्त परिवहन, संचार और वेंकों श्रादि का विकास 
किया जायगा कि अन्तर्देशीय व्यापार का संतुलित विकास होगा । 
व्यापारिक केन्द्र 

भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को दो भागों में वाद जा सकता है :--(क) 
वनन्‍्दरगाहू भौर (ख) अन्दर के स्थान । 

(क) बन्दरगाह- बर्मा और पाकिस्तान के श्रलग हो जाने से रंगून, कराँची भर 
चिटगांव के भारत से चले जाने के बाद हमारे देश में ६ बड़े बन्दरगाह रह गए हैं; 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तन और कान्दला । इसके अतिरिक्त १५० 
से ऊपर छोटे छोटे बन्दरगाह हैं। हम पिछले श्रघ्याय में इनका वर्रान कर जुके हैं। 
इनमें कलकत्ता, वम्बई और मद्रास केवल बड़े बन्दरगाह ही नहीं हैं वल्कि, प्रमुख व्यो- 
पारिक केन्द्र भी हैं । 

(ख) श्रन्दर के स्थान--अश्रन्दर के व्यापारिक केन्द्रों में दिल्‍ली, अमृतसर, अरहमदी- 
बाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ और नागपुर मुख्य हैं । दिल्ली, जो भारत की 
राजधानी है, रेलों का बड़ा जंकशन है श्रौर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के परिचिमी जिलों 
का विकास-ग्रृह है, विशेषतः वस्त्रों एवं मेवों आ्रादि के लिए। अमृतसर पंजाब में श्रायातित 
वस्तुओं का वितरण का प्रमुख केन्द्र है और कपड़ों, विशेषतः दरियों और कालीनों के 
लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद वर्त्र-उत्पादन का वे नर है और वम्बई नगर के वाद राज्य 
का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। श्रागरा दरी-कालीन, पत्थर का काम शौर जरी 
के अतिरिक्त चमड़े के संकलन का भी प्रधान स्थान है | कानपुर उत्तर-प्रदेश का प्रधान 
ओौद्योगिक केन्द्र है। यह उत्पादन के भ्रतिरिक्त आयातित वस्तुश्रों के वितरण की भी 
प्रमुख मण्डी है। लखनऊ अवध को उपज को एकत्रित व वितरित करता है। नागपुर, 
कपास, रुई व वस्मों के कारखानों श्ौर मैंगनीज की खानों का केन्द्र है। इनके अ्रतिरित्ति 
काइमीर में श्रीनगर, पन्‍जाव में फजिलका और रेवाड़ी, उत्तर प्रदेश में मेरठ, हॉपुईड, 
इलाहाबाद, मिर्जापुर और गोरखपुर, विहार में कोडरमा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर 
ओर इन्दौर, बम्बई में श्रमरावती, शोलांपुर, पूता और बड़ौदा । मैसूर में बंगलौर झौर 
भंसूर तथा राजस्थान में जयपुर, वयावर शोर भीलवाड़ा भी बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं। 

प्रदन 
(१) भारत के अन्त्देशीय व्यापार की विशेषताएं वतलाइए | 

(२) भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों पर संक्षिस टिप्पणी लिखिए | 

सन्दर्भे ग्रन्थ 
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सेंतीसवाँ भ्रध्याय 
भारत का विदेशी व्यापार 


संक्षिप्त इतिहास 


. प्राचीन समय से ही भारत के विदेश्ञों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं। यहाँ से रोम, 
मिश्न, प्ररव, चीन भ्रादि देशों को सूती कपडा, धातु के बर्तन व सुगंधित इच्न, गरम- 
मसाला आदि निर्यात होते थे और बदले में भारत को स्वर्ण प्राप्त होता था। भारतोय 
माल का विदेशों में वडा आदर था। ईस्ट इन्डिया कम्पनी भी प्रारम्भ में व्यापार के 
लिए ही बनी थी | इज्जलेंड में श्रौद्योगिक क्रान्ति से पृर्वं भारतीय सूती कपड़े का भ्रायात 
होता था । लेकिन श्रौद्योगिक क्रान्ति के परचातु भारत धीरे-धीरे कच्चे माल का निर्यात 
करने लग गया और पक्के माल का आयात करने लग गया । 

भारत के विदेशी व्यापार में पिछले ५०-५५ वर्षों में बहुत परिवर्तन हुए हैं। 
१६०५ के वाद भारत का विदेशी व्यापार वहुत तेजी से बढ़ा है। प्रथम महायुद्ध 
प्रारम्भ होने के ५ वर्ष पहले तो विदेज्ञी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई थी। १६१४-१८ 
' के पुद्धकाल में विदेशी व्यापार में अस्त-व्यस्त स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्धकाल में 
विदेशी व्यापार में कमी झ्ाना स्वाभाविक था । लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद स्थिति 
में पुनः सुधार हुमा । विदेशों में भारतीय वस्तुओं की माँग बढ़ने से यहाँ से निर्यात बढ़े 
और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा । १६१६ से १६२४ तक व्यापाराधिवय 
भारत के पक्ष में रहा, सिर्फ १९२०-२१ और १९२१-२२ में युद्धोत्तर काल की मंदी 
का प्रभाव रहने से व्यापार संतुलन भारत के विपक्ष में रहा | १६२२-२३ से १६२६-३० 
त्तक व्यापाराधिवय भारत के पक्ष में रहा । 

१६२६-३० से १६३३-३४ तक मंदी के प्रभाव से भारत का विदेशी व्यापार 
संकुचित हो गया । उसके बाद पुनः वृद्धि चालू हो गई और १६३७ में मंदी का फिर 
प्रभाव पडा ओर वर्मा के श्रलग हो जाने से भारत खाद्यान्नों का श्रोयात करने लग गया। 

१९३ & में द्वितीय महायुद्ध चालू हो जाने से स्थिति पुनः बदल-गई। भारत के 
विदेशी व्यापार पर द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव अत्यधिक पड़ा। विनिमय नियन्त्रण 
($%०0४78० (!०॥70]) चलगने से विदेशी व्यापार का सामान्य प्रवाह अवरुद्ध 
होगया । प्रिटेन व अमेरिका पक्का माल निर्यात करने की स्थिति में न थे। भारत 
से ब्रिटेन को विशाल मात्रा में युद्ध-सामग्री भेजी गई और बदले में पौंड पावना 
(90778 बा 2 एकन्न होता गया । भारत ने सोरा स्टलिंग ऋण चुका 

भद& 


छः 


५६० : सैंनीसवाँ श्रध्याय 


दिया शौर लगभग १६००-१७३० करोट रु> का पौंड पावगा इकट्ठा कर लिया। 
ब्रिटेन एक कर्मदार देश होगपा | भारत फर्मदार शे चाहुबार बन गया । 

(६४५ में युद्ध समाप्त होने के बाद श्राबात बढ़े श्रीर निर्यात कम होगये। युदध- 
कान में देश में मुद्रा-स्फीति हो जाने से भारतीय माल विदेश्ञों में मेहगा पड़ने लगा 
जिसमे निर्यात घट गये । युद्ध के बाद दवी हुई माँग की पूर्ति के लिए श्रायात बढ़ाये 
गये। परिझामस्थरुप व्यावार का संतुलन भारत के विपक्ष में रहना प्रारम्भ होगया । 

१६५७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद भारतीय प्रर्थ-व्यवस्था में श्राधारभूत परि- 
वर्तंव हुए जिनका प्रभाव विदेशी व्यापार पर पड़ना स्वाभाविक था । पिछले १२-१३ 
वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में बड़े उत्तार-चढ़ाव श्राये हैं। १६४१ से आधिक 
योजना्रों का विदेशी व्यापार पर प्रभाव नजर श्राने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 
वाद से लगातार व्यापार-सतुलब भारत के विपक्ष में रहने लगा है। लेकिन हे 
अवधि में सभी वर्षो में विदेशी व्यापार का ढेंग एक सा नहीं रहा है। अध्ययन की" 
सुविधा के लिए इस अ्रवधि के निम्न भाग किये जा सकते हैं । 

)(१) १६४८-४६ से १६५१-५२ तक के चार वर्ष, 

(२) १६५२-५३ से १६५३-५४ तक के दो बर्, 

(३) १६५४-५५ भर १६५५-५६ के दो वर्ष, / 

(४) १६५६-५७ और १६५७-४८ (ट्वितीय पंच-वर्षीय योजना के पहले दो वर्ष) 

(५) १६५८-४६ व १६५६-६० (द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अगले दो वर्ष) | 

(१) १६४८-४६ से १ ६५४१-५२ तक के ४ वर्ष :--इस श्रवधि में भारत कै 
विदेशी व्यापार पर देश के विभाजन, रुपये का डालर में अवमृल्यन ((०ए७[प७॥0॥) 
एवं कोरिया युद्ध से उत्पन्न श्राथिक ठेजी का प्रभाव पड़ा । युद्धोत्तर काल में उपभोग्य 
व पं जीगत माल के झायात की आ्रावश्यकता प्रतीत होते लगी । विभाजन के कारण 
कपास, जुठ वे खाद्यान्नों का भारत में झ्रभाव हो गया । मशीनों का आयात भी बढ़ 
गया। १६४८-४६ में व्यापार का घाद्य र्‌ अमल रु० हुआ। १६४६ में अव- 
सूल्यन के बाद यह १६४६-४० में घटकर ८६६-६ करोड़ रु० हो गया और १६५०-५१ 
में ३९४ करोड़ रु० का घाटा रह गया। लेकिन १६४१-५२ में अत्यधिक आयात होने 
के कारण व्यापार का घाटा पुन; २३२९८ करोड़ रु० हो गया, हार्लांकि इस अ्रवधि में 
निर्यात भी कोरिया के युद्ध के कारण काफी बढ़े थे । हे 

(२) १६४२-५३ और १६५३-५४ :- देश व विदेश में इन दो वर्षों में थोड़ी 
आशिक मंदी का प्रभाव दिखाई दिया। अमेरिका में मंदी व कोरिया युद्ध की तेजी कम 

१. ६६४८-४६ से १६५५-५६ की अवधि के विदेशी व्यापार का विवरण । 


>> गरवां8१5 छे३9॥08 0[ 24५॥87(8 958-4]-- 955-56, हि, 3. ॥, कपागटव- 
सेक्‍्सन २ पर भ्राधारित है। ' | 


भारत का विदेशी व्यापार ५६१ 


होने से निर्यात कम हुए । देश में कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ा | आयात नियंत्रण 
कड़े किये गये जिससे आयात भी कम हुए। व्यापार का घाद्य १६५२-५३ और 
१६५३-५४ में क्रमश: ३११ करोड़ रु० व ५२११ करोड़ र० हुआ | 

(३) १६५४-५५ भर १६४५-५६ :- प्रथम योजना के इन अन्तिम दो वर्षों में 
आयातों के लिए विशेष सुविधा दी गई, भरत: ग्रायात बढ़े । वनस्पति नस्पति तेल, कपास व 
चाय का निर्यात भी बढ़ा । लेकिच झ्रायात निर्यातों की बनिस्वत ज्यादा बढ़े क्योंकि 


१०६९५ करोड़ रु० तक बढ़ गया । 

१४) १६५६-५७ झौर १६५७-५८ :-द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के इन प्रथम 
दो वर्षों में आयात बहुत तेजी से बढ़े और निर्यातु प्रथम व में तो थोड़े घटे लेकिन 
दूसरे बप॑ में काफी घट गये । अतः व्यापार का घादा बहुत बड़ी सीमा तक पहुँच गया । 
यहू स्थिति मिम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :+-- 

१६५६-५७ १६५७-४८[संशोधित) 


१, आयात १०६६*५ १२०४२ (करोड़ ₹० में) 
२२, निर्यात्‌ ६३५९२ ५६४१७ गे 
३. व्यापार की वाकी -४६४*३ -+६०६'४५ हे 


१६५६-५७ में आयात अ्रधिक होने के कई कारण थे जैसे निजी क्षेत्र के औद्योगिक 
कार्यो में तीव्र वृद्धि, खाद्यानों का भारी आयात, आयात नीति में ढिलाई व द्वितीय 
योजना के लिए लोहे व इस्पात फी मांग के नीचे अनुमान ।॥| निजी क्षेत्र 
(शप४/७ 5९०60) में आयात बहुत बढ़े । 

१६५७-४८ में आ्रायात पुनः बढ़े लेकिच निर्यात्‌ु घट यये । झायात की मात्रा व 
मुल्य दोनों बढ़े । सरकारी क्षेत्र में श्रायात बढ़े जब कि निजी में पिछले बर्प की तुलना 
में श्रायात घटे । इन दोनों वर्षों में व्यापार का घाटा १००० करोड़ रु० से भी अधिक 
हुआ जो भारत के विदेशी व्यापार के इतिहास में अभ्ृतपूर्व था । दोनों वर्षों में कुल 
४५१ करोड़ रु० के विदेशी विनिमय कोप कम हो गये । 

(५) १६५८-५६ और १६५६-६०:--सच्‌ १६५८-५६ में आयात और तिर्यात|दोनों 
में कमी हुई लेकिन आयात ज्यादा घटे | १६५७ के मध्य से आयात नियंत्रण की जो 
नीति श्रपनाई गई थी उसके परिणाम १६५८-५६ की अवधि से मिलने प्रारम्भ हुए । 
ग्रमेरिका व पश्चिमी योरोप में मन्‍दी आजाने से निर्यात बढ़ने के स्थान पर घट गए, जापान 
व चीव की प्रतिस्पर्डा बढ़ने से सूती कपड़े का निर्यात कम होगया । चिशेपतया निजी क्षेत्र | 

,. 86७00 ०7 एपएाएशा०ए & स्पक्वा००, 3958-59, 9. 72. 

२. १६५७-४८ के निर्यात्‌ में ७४०४ करोड़ रु० की चांदी का निर्यात्‌ शामिल नहीं, 


हे 


भ्ह२ संतीसवाँ अध्योय 


में श्रायात घटे । सरकारी क्षेत्र में आयात काफी बढ़ गये । १६५८-५६ में व्यापार की 
घाटा ४७०४ करोड़ रु० हुआ । विदेशी विनिमय कोप में केवल '४७ करोड़ र० की 
कमी भाई । एस अवधि में विदेशी व्यापार की स्थिति इस प्रकार थी :-- 


( परोड़ रु० ) है 
ग्रायात निर्यात व्यापार की बाकी 
१६५८-२६ १०४६५ ५७६९९ “४७०४ 


१ जनवरी-दिसम्बर १६५६ को अवधि में निर्यात में काफी वृद्धि हुई जो १६४८ 
की तुलना में १०२० ज्यादा थी। १६५६ में ६२६ करोड़ रु० का. निर्यात हुआ ओ्ौर 
८४६६ करोड़ रु० का ग्रायात हम्ना । इस प्रकार वलेन्दर वर्ष में २४३ करोड़ रु० की' 
घाटा रहा । खायाज्नों व खाद, टूक बनाने का सामान व रसायन श्रादि का झायात भी 
बढ़ा । सूती कपड़ा, कमाया हुआ चमड़ा व खालें, सीमेंट व पिग लोहे का निर्यात बढ़ा । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार में काफी परिवर्तन हुए है ह 
और श्रव भी हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध, विभाजन, व पंच-वर्षीय योजनागरों ने इसमे झा- 
मूल परिवर्तन ला दिया है। भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप एक झौद्योगिक देश जैसा 
होने लग गया है। यहाँ से कारखानों के माल का निर्यात होने लग गया है भौर विदेशों 
से कच्चा माल मंगाया जाने लगा है। भविष्य में इस प्रवृत्ति के बढ़ने को झाशा-है । 

भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विधेषताएं 

उपयुक्त विवरण के वाद हम भारत के वर्तमान विदेक्षी व्यापार की विेपताम्रों 
का उल्लेख करने की स्थिति में हैँ । पिछले वर्षों में विदेशी व्यापार क्री बनावट ने 
दिशा में परिवर्तत हुए हैँ । आजकल विदेशी व्यापार की निम्न विशेषताएं हैं :““ 

(१) निर्यात में निर्मित माल का स्थान बढ़ रहा है भोर आयात में कच्चें मार्स कीं 
महत्त्व बढ़ रहा है । लेकिन आज भी कलपुर्जों तथा यन्त्रों के भारी आयात से भायात 
में तैयार माल का बड़ा भ्रनुपात है। विभाजन के वाद भारत में कपास व॑ छूढ की 
अभाव होगया । श्रतः इनका श्रायात बढ़ाना पड़ा । देश का श्रौद्योगिक विकास होने पे 
पृक्के माल का निर्यात बढ़ रहा है। भविष्य में इस प्रवृत्ति के जारी रहने की आशा है 
क्योंकि पंच-वर्षीय योजनाओं के हारा हमारी श्रर्थ-व्यवस्था अपना भौपनिवेशिक स्वरूप 
छोड़कर एक स्वतन्त्र शौद्योगिक देश की जैसी वन रही है । 

. (२) भारत के विदेशी व्यापार में सदा से ग्रेट ब्रिटेन का भाग अधिक रहा है। 
लेकिन पिछले कुछ वर्षोंसे इसमें अमेरिका वे ओ० ई० ई० सी० ( 058८. 
देशों तथा पूर्वी योरोपीय देशों, राष्ट्र मन्डल के देजझ्ों त्तथा जापान का स्थान भी बढ़ रहीं 


.. औशाषवो रिव००ण ए पार शांगरंजशाज ण (०आशणाएर & वातपह्ञाए णि 
ह6 श८४ा ]959-60 पर आधारित । 


. 0०880 7 छप्ाठए्शा 5०णणां० 00-कफ॒थद्यांणा * जि 
इटली, फोन्स, पश्चिमी जमंनी, वेल्जियम व हालेंड श्रादि शामिल हैं।. - 


भारत का विदेशी व्यापार ५६३: 


है। १६५६-५७ व १६५७-५८ में ओ० ई० ई० सी० देथों से अ्रत्यधिक श्रायात होने - 
से व्यापार का घाटा बहुत बढ़ गया था। _ 

(३) देश के विभाजन के बाद से व्यापार की बाकी भारत के प्रतिकूल रहने लगी 
है जिससे हमारे समक्ष विदेशी विनिमय के अभाव की समस्या उत्पन्न होगई है। विकास 
कार्य के लिए कच्चे भाल व मशीनों का आयात काफी बढ़ा है, लेकिन प्रयत्न करने पर 

भी आवश्यक मात्रा में निर्यात नहीं बढ़ पाये हैं | अतः व्यापार की बाकी हमारे विपक्ष- 
में रहने लगी है। द्वित्तीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो के व्यापार के घाटे के 
कारण हमारे विदेशी विभिमय कोपों में लगभग ४८१ करोड़ र० की कमी भरा गई। 
व्यापार का घाठा १६४८-४६, १६५१-५२, १६५५-५६, १६५६-५७, १६५७-४८ व 
१६५५-५६ में ज्यादा हुआ । १६५७-५० में तो यह ६१० करोड़ रु० तक पहुँच गया । 
इतना घाटा एक वर्ष में पहले कभी नहीं हुआ था । 
... (४) भारत के निर्यात व्यापार में चाय, सूती कपड़ा व छुट के माल की प्रधानता 

है । इनसे प्राप्त होने वाली आय बड़ी अ्रस्थिर रहती है। विश्व में माँग की परिस्थिति के 
बदलने से इनके निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वर्ष इन तीन वस्तुओं 
का निर्यात घट जाता है तो हमारे विदेश्ली व्यापार को बड़ा धक्का पहुँचता है । 

' धीरे-धीरे भारत से इत्जीनियरिंग माल का निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन 
निर्यात में मूल्य की दृष्टि से उपयुक्त तीन वस्तुओं का स्थान ही सर्वोच्च मानना 
चाहिए। 

. (५) हमारे झायातों में कई वस्तुए" समाविष्ट होती हैं लेकिच आज भी मशीनर्री 
पेट्रोल, कपास व खाद्यान्नों का ही आयात में विधेष स्थान है। अतः निर्यात की तरह 
आयात भी कुछ ही वस्तुओं पर केन्द्रित है । 

: (६) भारत के विदेश्ञी व्यापार का श्रधिकांश लाभ आज भी विदेश्ियों को भात्त 
होता है; क्योकि आयात-निर्यात करने वाली फर्में, जहाजी कम्पनियाँ, बीमा कंपनियाँ 
व विनिमय बैंक शुरू से ही विदेशी प्रत्॒न्ध में रहे हैं; लेकित घीरे घीरे इनका 
भारतीयकरण किया जा रहा है । 

द . (७) भारत-का अ्रधिकांश विदेशी व्यापार. आज भी समुद्री मार्ग से होता है, 
हालाँकि विभाजन के बाद से पाकिस्तान से स्थल मार्ग से भी विदेशी व्यापार होने लग 
गया है। 

(८) भारत का विदेशी व्यापार कलकत्ता, बम्बरई व मद्रास के बन्दरगाहों दारा | 
विशेषकर होता है। श्तः बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ की समस्या बची रहती है । इसलिए 
विद्यास्ापत्तनम्‌, कोचीन व कान्दला बंदरगाहों का विकास किया गया है । 

. (६) पिछले वर्षों में कुल विदेशी ध्यापार का मूल्य काफी बढ़ा है, लेकित फिर भी 
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भारत में प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार का मूल्य बहुत कम है । औद्योगिक विकास से 
विदेशी व्यापार में और भी वृद्धि हो सकेगी । 


भारत के प्रमुख श्रायात 


जनवरी १६५७ से व्यापार वर्गीकरण में संशोधन होने से वस्तुओं के समृह पहले 
से थोड़े भिन्न हो गए हैं।! १६५८ की श्रायात की स्थिति इस प्रकार थी : 





(करोड़ र० में) 
(१६५८) 

(१) नज्ीनें (विजली की छोड़ कर) १३६*६ 

। (२) लोहा व इस्पात ६७'८ 
(३) पेट्रोल की वस्तुएँ ६०३ 
(४) बिजली की मशीनें व शौजार ४६*० 
(५) कपास ३०७ 
(६) गेहूँ १०२"७ 
(७) रासायनिक पदार्थ श्पोड 
(८) दवाइयाँ १०९२ 
(६) ताँवा १३ 
(१०) चावल ४४९० 
(११) फल १२'३ 
(१२) ऊन व वाल ११९० 
(१ ३) विविध २६४४ 
कुल ८६४२ 





उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत के प्रमुख आयात मश्ोनें, लोहा व 
इस्पात, पेट्रोल, खाद्यान्न, कपास, रासायनिक पदार्थ व दवाइयाँ एवं ऊन झादि हैं । इन 
पर संक्षित्त व्प्पिणियाँ नीचे दी जाती हैं :-- 


(१) मशीनें :--हवितीय पंच-वर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों व यातायात के 
साधनों का विकास करने के लिए विदेशों से काफी मात्रा में मशीनों का झ्ायात किया 


हि 
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वर्षों तक भारत विदेशों से भ्रावशयक भशीनें भंगावेगा। भारत में भक्षीनें ब्रिटेल 
अमेरिका, कनाडा, परिचमी जम॑नी आदि देशों से आती हैं । 

(२) लोहा व इस्पात :--भारत में लोहे व इस्पात की मांग इनकी पूरति से अधिक 
है | इसलिए इतका आयात किया जाता है। तीन नए इस्पात के कारखाने स्थापित 
करके इनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। फिर भी तीम्न औद्योगिक विकास के लिए 
लोहे व इस्पात का आयात करना होगा । भारत में लोहा व इस्पात इंगलैंड, अमेरिका 
वे पश्चिमी जम॑नी से मंगाया जाता है । 

(३) पेद्ोल :--भारत में पेट्रोल की माँग निरन्तर बढ़ रही है लेकिन देश्ष में 
इसका अत्यन्त अभाव पाया जाता है। श्रतः पेढ़ोल वर्मा, रूस, ईरान व अमेरिका से 
आयात किया जाता हैं। श्राजजल बिना साफ किया हुप्ना तेल ((7706 0) मंग्रा 
कर देश में साफ किया जाता है ताकि अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग यहीं पर हो सके 
और देशवासियों को काम मिल सके । 

(४) खाद्यान्ष ;--विभाजन के वाद भारत में प्रतिवर्ष विदेशों से खाद्यान्नों का 
आयात किया गया है। १६५१-४२ में खाद्यान्नों के श्रायात २२८९१ करोड़ रु० तक 
पहुँच गये । लेकिन प्रथम पंच-वर्षीय योजना में खायानों का उत्पादन बढ़ने से इनका 
आयात कम कर दिया गया जो १६५५-५६ में घट कर केवल १७"४ करोड़ ४० का 
हो गया । हितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में पुनः खाद्यान्नों का भ्रायात 
बढ़ गया है क्योंकि देश में इनकी मांग निरन्तर, बढ़ती जा रही है। श्रमेरिका से पी० 
एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूँ व चावल का झायात किया गया है। कवाड़ा से गेहूँव 
वर्मा से चावल का आयात होता है । कोलम्बो योजना के अन्तगेत आरस्ट्रं लिया से 


खाद्यान्नों का श्रायात किया गया है | 

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ी कर इनका आयात कम किया जा सकता है। 

(५) कपास :--भारत में बढ़िया किस्म की कपास का श्रायात श्रमेरिका, पाकि- 
स्तान, सुडान व मिश्र से होता है लेकिन मोटे रेशे की कपास का निर्यात किया जाताः 
है । देश में लम्बे रेशे की कपास: का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि इसका आयात 
कम किया जा सके ) विभाजन के बाद भारत कपास का आयात करने वाला देश हो 
गया क्योंकि कपास के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चने गये। जूंद का भी विभाजन के ब्राद 
अत्यन्त श्रभाव हो गया था लेकिन भारत सरकार ने जूद का उत्पादन बढ़ाकर इसका 
अभाव लगभग मिटा दिया है। १६५६ में पहली बार जूद का थोड़ा निर्यात हुआ्ना | 

(६) श्रन्‍्य बस्तुएँ :-- उपग्रक्त वस्तुओं के झलावा भारत में विदेशों से रासायनिक 
पदार्थ, दवाइयाँ, ऊन व बाल, ताँवा, कागज, रंगने का सामान आदि का भी आयात 


किया जाता है । 
ट 
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(७) फच्चा लोहा :--भारत में कच्चे लोहे का उत्पादन माँग से श्रधिक होता है । 
अतः यह जापान को प्रमुखतया निर्यात्‌ किया जाता है। भारत में लोहे व इस्पात के 
उद्योग का विकास होने से कच्चे लोहे की माँग बढ़ेगी । देश में कच्चे लोहें की खपत 
बढ़ने से निर्यात कम हो जायगा । 

(5) तम्बाकू :---१६४८ में लगभग १४७ करोड़ रु० की तम्बाकू का निर्यतति | 
किया गया । इंगलंण्ड, जापान, स्वीडन, नीदरलैन्ड आदि देश भारतीय तम्बाकू की 
श्रायात करते हैं | तम्बाकू की किस्म सुधारने से व इसे खराब होने से बचाने के 
उपाय अपनाने से मिर्यात बढ़ने में सहुलियत रहेगी । 

(६) बनस्पत्ति तेल।--पहले भारत से तिलहन का निर्यात किया जाता था लेकित 
श्राजकल देश में तेल की मिलों का विस्तार होने से विदेशों में तेल भेजा जाने. लगा है। 
यहाँ से मूंगफली, अलसी व अंडी का तेल ब्विटेन, वर्मा, इटली, बेल्जियम, भ्रादि देशों 
को भेजा जाता है । भारत से मूगफली का तेल ज्यादा निर्यातु किया जा सकता है। 

(१०) विविध बस्तुएँ :--भारत से बिदेश्षों में कई श्रन्य बस्तुएँ भी निर्यात्‌ होती 
हैं जैसे काली मिर्च, चपडा, मैंगनीज आदि । कुछ वर्षों से इन्जीनियरिंग वस्तुश्नों का 
निर्यात बढ़ने लगा है, जैसे बिजली के पंखें, कपड़ा सीने की मशीनें, साइकिलें, संग्रह 
बैटरियाँ आदि । भविष्य में इनका निर्यात बढ़ने की सम्भावना है । 

भारत के विदेशी व्यापार में श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ . 
(७८९४६ [+छ॥वे5 7 जितार्था5 #०-०शंड0 7०१०) 

प्रारम्भ में भारत के विदेशी व्यापार के संक्षिप्त इतिहास में वबतलाया जा चुका 
है कि पिछले २० वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार में काफी परिवर्तन हो गये हैं 
यहाँ विदेशी व्यापार की श्राधुनिक प्रवृत्तियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। सर्वे- 
प्रथम द्वितीय महायुद्ध की श्रवधि में होते वाले परिवरतंतों का विवरण -किया जायगा 
झौर उसके बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर श्रव॒ तक की स्थिति का विवेचन होगा । 

(१) १६३६ से १६४७ तक विदेशी व्यापार की बनावरद ((०7ए०शां7्रणी) 
(अर) नियति-व्यापार की बनावट में श्रन्तरः--शुद्धकाल' में : पकक्रे माल का निर्यात 
बढ़ा । जूट का सामान व सूती कपड़ा अधिक मात्रा में निर्यात किया गया । जापान के 
युद्ध में लगे रहने के कारण भारतीय सूती कपड़े की मध्य-पुर्व, अफ्रीका व मलाया के 
बाजारों में माँग उत्पन्न होगई । भारत से चाय का निर्यात भी बढ़ा । इस प्रकार युद्धकाल . 
में निर्यात व्यापार की बनावट में विज्ञेप श्रन्तर नहीं पडा। जूद का सामान व चाय 
भारत के प्रमुख निर्यात रहे । तिलहन के स्थान पर तेल का निर्यात ज्यादा होने लगा। 
सरकार ने युद्ध काल में निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कियो। निर्यात से जो 
विदेशों मुद्रा प्राप्त की जाती उस सर सरकारी नियंत्रण रहता । 
(प्रा) श्राप्नात की बनावट में क्‍्न्तर;--निर्यात की वनिस्वत आयात, व्यापार' की 
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वबनावठ में ज्यादा श्रन्तर हो गया। १६३८-३६ में आयात में मशीनों, तेल, सृत, 
व सूती कपड़े, खाद्यान्नों व कपास की अधिकता थी | लेकिन विभाजन के बाद से कच्चे 
माल का झायात बढ़ने लगा है जो स्वाभाविक है, क्योंकि विकास कार्यों के लिए 
इसकी मांग दिनों-दिन बढ़ रही है । 

१६३६-४७ की अवधि में व्यापार की दिशा सें परिवतंत:--१६९३८-३६ में 
हमारे आयात-व्यापार में ब्रिटेन का स्थान सर्वोपरि था और उसके बाद बर्मा, 
जापान प्रादि देशों का था । उस समम अमेरिका का कोई महत्त्वपुर्णा स्थान नहीं था, 
परन्तु युद्धकाल में अमेरिका का महत्त्व श्रन्य देशों की अपेक्षा काफी बढ़ गया | 

युद्धकाल में व्यापार की बाकी:--ग्ुद्धकाल में आयात की वनिस्वत निर्यात ज्यादा 
होने से व्यापार का अन्तर भारत के पक्ष में रहा। भारत एक देनदार देश से एक 
लेनदार देश हो गया | इसने अपना समस्त स्टलिंग ऋण चुका दिया और लगभग 
१७०० करोड़ २० का पौंड पावना इकट्ठा कर लिया | युद्ध के समाप्त होने पर पुनः 
आयात बढ़े और १६४४-४४ से १६४६-४७ तक व्यापार की बाकी भारत के विपक्ष 
में हो गई । तब से लगातार निर्यात की श्रपेक्षा आयात ही श्रधिक हो रहे हैं । 

(२) १६४७ से १६५६ तक के विदेशी व्यापार की स्थिति:--स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से हमारे विदेक्षी व्यापार में बड़े परिवर्तत देखने को मिलते है। यहाँ तक 
कि विदेशी व्यापार का सारा स्वषप ही बदल गय्या है। इस अवधि में श्रायात और 
निर्यात दोनों की बनावट में काफी परिवतंन हुआ । इन दोनों का भ्रलग-अलग वर्णन 


नीचे किया जाता है। हि 
(१) (अर) निर्यात की सात्रा व बनावट में श्रंतर--१६४८-४६ में निर्यात ( पुन- 


निर्यात सहित ) की कुल मात्रा ४५५७ करोड़ रु० थी। १६४६-५० से १६५१-५२ 
तक निर्यात में वृद्धि होती रही और १६५१-५२ में ७३३० करोड़ २० तक के 
निर्यात किये जा सके । सितम्बर, १६४६ में उपये के डालर में अवमूल्यन हो जाने 
से डालर क्षेत्रों में निर्यात बढ़े और कोरिया युद्ध के कारण मांग बढ़ने से १९५१-४२ 
में निर्यात चमं-सीमा पर पहुँच गये । लेकिन युद्ध का प्रभाव घटने पर पुनः १६५२-५३ 
में निर्याग ५७७३ करोड़ रु० तक के रह गये । आगे के वर्षों की निर्यात की रकम 


जाती 

की 3 निर्यात का मूल्य. ( करोड़ ० ) में 
१६५३-५४ ४३०९७ 
१६५४-५५ अध्रे 5 
१६५५-५६ प्६७*२ 
१६५६-५७ इर्शार 
१६५७-५८ ४६४५७ 
१६५८-४६ प्रणदा१ 
हा ६२३१० 


५ १६५६-६० (प्रारम्भिक) अनुमान . , 


६०6 “7: संतीसवाँ श्रेध्याय 


उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि १६४८-५४ तक केवल १६५६-४७ को 
छोड़कर हमारे निर्यात लगभग स्थिर रहे अथवा थोड़ी गिरावट भी आयी। यह 
एक चिन्ताजनक विषय है। विदेशी बाजारों में भारंत को बढ़ती हुई प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ रहा है। ११५६-६० में पुनः निर्यात में थोड़ी वृद्धि हुई है लेकिन 
अभी तक इस दिशा में बहुत कुछ करना वाकी है । 

१६४८-४६ में निर्यात में सर्वप्रथम स्थान जुट के सामान का था और वाद में 
चाय, सुत व सूती कपड़ा, कपास, चमड़ा व खालें और तेल आदि का स्थान झाता था । 
१६४४-४५ में निर्यात में प्रथम स्थान चाय को मिल गया। आजकल भी निर्यात में - 
चाय का ही सबसे ऊँचा स्थान है। हालाँकि आज भी निर्यात में -तीन चीजें ही 
प्रमुख हैं, ( चाय, छूट का सामान व सूती कपड़ा ) लेकित कई नई वस्तुओं का निर्यात 
भी बढ़ रहा है जैसे कपड़ा सीने को मशीनें, साइकिलें, कृषि के औजार, विजली के 
पंखे आ्रादि। अतः निर्यात व्यापार में विविधता आने लगी है और निर्यात में पवके 
माल का स्थान बढ़ रहा है। 

(१) (श्रा) भ्रायात की सात्रा व बनावट सें प्रंत्तरः--देश के विभाजन, खाद्य- 
संकट एवं पंच-वर्षीय योजनाओं के कारण आयात-ब्यापार की मात्रा व बनावद में 
वहुंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तत होगये हैं । विभाजन के कारण भारत को कपास व कच्चा 
जूट आयात करने के लिए बाध्य होना पडा । खाद्य-संकट के कारण विदेश्ों में करोडों . 
० का अनाज व झाटा मंगाना पडा | आर्थिक विकास के लिए कच्चे माल व मशीनों 
का आयात भी बढ़ाना पडा । परिणामस्वरूप १६५६-५७, १६५७-४८ व १६५८-४६ 
में क्रमशः झायात का मूल्य १०६६*५ करोड रु०, १२०४'२ करोड ०, १०४६५ 
करोड़ रु० तक पहुँच गया । द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षो के श्रायातों ने देश कें 
समक्ष विदेशी विनिमय संकट उपस्थित कर दिया 

इस प्रकार पिछले वर्षों से हमारे आयातों में विकास सामग्री का स्थान बढ़ रहा 
है जो टेश की श्रौद्योगिक प्रगति का सूचक है । जिन उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन 
भारत में हो सकता है उनका आयात बन्द किया गया है। इस प्रकार उपभोग्य 
वस्तुओं का आयात घट रहा है । 

(२) १६४७ से १६५६ तक की श्रवधि में विदेशी व्यदार की दिशाः--ब्रिंटेन व 
अमेरिका का हमारे विदेशी व्यापार में आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन पिछले , 
वर्षों से ओ० ई० ई० सी० देशों का ( इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी झ्रादि ) और 

साम्यवादी देशों का स्थान भी बढ़ रहा है। ह 

(३) व्यापार के घाटे में वृद्धिः--इस अवधि में व्यापार का घाटा काफी बढ़ गया 

है । १६४८-४६ में यह २े८३"८ करोड़ रु० था | १६५०-४१ में एक बार यह ३९४ 


: करोड ६० ही रह गया लेकिन पुनः १६५१-४२ में यह २३९८ करोड़ र० हो - गया। 


भारत का विदेशी व्यापार द्ण्ट्‌ 


१६५७-४८ में तो यह ६०९५ करोड रु०तक पहुँच गया । लगातार व्यापार में घाटा 
रहने से हमारे विदेशी विनिमय कोप काफो घट गये और हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप 
व विदेशों से सहायता व ऋण लेने पड़े । ह 

(४) व्यापारिक समभझोतों का विशेष प्रचारः--भारत ने निर्यात बढ़ाने के लिए 
पिछले वर्षों में व्यापारिक समभौतों का सहारा लिया है । अब तक व्यापारिक सम- 
भौतों की संख्या" २७ हो गई है। इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण इस श्रध्याय के 
परिश्षिष्ट में किया गया है। इन द्विपक्षीय व्यापारिक समभोतों में निर्यात व झ्लायात 
की मर्दे निश्चित की जाती हैं । इनसे विदेशी व्यापार के बढ़ने में बहुत मदद मिली है ॥ 


भारत सरकार की श्रायात नीति ([,०६ ?०४८५) 

भारत सरकार की आयात नीति में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं । कभी यह 
उदार रही है तो कभी कठोर। १६४८ में आयात नीति उदार रखी गई जिससे 
आयात काफी बढ़ गये | इसलिए मई १६४६ में आयातों पर प्रतिवन्‍्ध लगाया गया। 
अगस्त, १६४६ में प्रतिवन्‍्ध और भी कड़े कर दिये गये । १६५०-५१ में पुनः उदारता 
बरदी गई | आयात की सूची में कई वस्तुएं जोड़ी गई । १९५३ में भी उदार नीति 
चलती रही लेकिन कई वस्तुप्रों पर आयात कर बढ़ाये गये । श्रायात कर लगने से 
देश में कई वस्तुम्रों का उत्पादन प्रोत्साहित हुआ । १६५५-१६ में भी आयात नीति 
का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में योग देना ही रखा गया और इसलिए कच्चा 
माल व मशीनों के आयात में उदार नीति दिखाई गई । परिणामस्वरूप १६५६-५७ 
में श्रायात का मूल्य १,०६६"४५ करोड २० हो गया। विदेशी व्यापार में इस वर्ष 
४६४३ करोड रु० का घाटा हुआ और -विदेशी विनिमय कोपों में २२१ करोड़ रू० 
की कमी भरा गई । 

देश के समक्ष विदेशी विनिमय संकट आने से १६५४७ के मब्य से प्रतिवन्ध 
लगाये गये और उदार आयात नीति छोड दी गई । लेबिन पुराने समभौतते 
होने के कारण कडी आयात नीति का प्रभाव १६५७-५८ की श्रवधि में सामने 
नहीं भरा पाया। १६४७-४८ में आयात का घुल्य ईरे०४र करोड २० हो 
गया जो विछले वर्ष से भी अधिक था। व्यापार को घाटा भी बढ़ कर ६०६५ 
करोड़ रु० हो गया भौर विदेशी विनिमय कोपों में २६० करोड़ रु० की कमी हो 
गई। १६५८-४६ की अवधि में श्रावात घढ कर १,०४६*५ करोड रु० हो गये और 
विदेशी विनिमय कोपों में सिर्फ ४७ करोड़ ₹० की कमी आई । इस प्रकार १६५७ के 
मच्य में अपताई गई प्रतिवनन्‍्धात्मक-आयात-ती ति का प्रभाव १६५८-४८ को श्रवधि में 
दिखाई दिया । 


[, ॥709 ]960, ९. 332. 


६०२ सेंतीसवाँ श्रव्याय 


वर्तमान श्रायात नीति के सुख्य लक्षण: 

(१) वापिक विदेशी विनिमय बजट बनाया जाने लगा है ताकि किसी भी वर्ष अत्य- 
धिक मात्रा में श्रायात नहीं हो सके और विदेशी विनिमय का उचित बंटवारा किया जा 
सके । द्वितीय पच-वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में विदेशी विनिमय बजट के 
प्रभाव में ही अप्रत्याशित प्रायात हो गये थे । श्रतः भविष्य में यह दिवकत नहीं रहेगी । 

(२) अ्रमावश्यक आ्रायातों पर रोक लगा दी गई है। जिन उपभोग्य वस्तुयों का 
उत्पादन भारत में हो सकता है और उससे देश की झ्ावश्यकताओं की पूर्ति होः सकती 
है, उनका भ्रायात बन्द कर दिया गया है । 

(३) कच्चे माल के श्रायातों के लिए पर्याप्त उदारता व स्वतन्त्रता प्रदान की 
गई है ताकि देश का आधिक विकास हो सके । 


(४) पूजीयत वस्तुओं का आझायात उपलब्ध विदेशी सहायता के अनुसार नियमित 
किया जाता है। 


भारत सरकार की उपयुक्त आयात नीति देश की श्रावश्यकताझों के श्नुक्ूल कही 
जा सकती है। स्मरण रहे कि भारत के लिए बिना सोचे-समझे आयातों पर प्रतिवन्ध 
लगाता घातक सिद्ध होगा क्योंकि ऐसा करने से योजनाश्रों के विकास-कार्यक्रमों को 
क्षति पहुँचेगी । इसलिए एक तरफ अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिवन्‍्ध लगाया' 
जाना चाहिए तो दूसरी तरक आवश्यक विकास-सामग्री का आयात उदारतापूर्वक होना 
चाहिए । हमारी झ्रायात-तीति इन दोनों लक्ष्मों को प्राप्त कर सकेगी, अतः यह वैज्ञानिक 
है भर देश के हित में है। 


१६५८-५६ में निजी क्षेत्र में श्रायात कम हुए और सरकारी क्षेत्र में आयात बढ़े । 
कपास का आयात बढ़ा । विदेशों से श्रायात करते रहने के लिए हमें निर्यात बढ़ाने पर 
जोर देने की ग्रावश्यकता है। पिछले वर्षो में निर्यात बढ़ाने के काफी प्रयत्न किये गये 
हैं लेकिन कुछ कारणों से अभी तक इस दिशा में सराहवीय सफलता नहीं मिल 
पाई है। न्‍ 

भारत में निर्यात-संच्धन (5००६ ए+णग०्पंग्ा 7 म्रतांध) 

द्वितीय महायुद्ध में निर्यात नियंत्रण को नोति अपनाई गई थी । लेकिन युद्ध समास्त 
होने के दाद और विज्येपत्या विभाजन के बाद निर्यात बढ़ाने की नीति पर जीर दिया 
गया है । बढ़ते हुए आयातों की:शझ्रावश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना श्रावश्यक 
है। पिछले वर्षों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय काम में लिए हैं लेकिन 
अभी तक इस दिल्ला में बहुत कुछ करना बाकी है । ' 

जून १६५७ में एक विदेशी व्यापार बोर्ड और एक निर्यात-संवद्ध न-विभाग स्थापित हि 
किये गये हैं। निर्यात-संवद्धान-विभाम को चार दुबड़ों में चाट, गया है जिसकी .त्तीन 
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2 घाखाएँ वम्बई, मद्रास व कलकत्ता में स्थित हैं। इन शाखाश्रों के निम्न 
काीय हू ;--- 
- (झ) निर्यात-संवद्ध नन्समितियों के कार्यो में योग देता; 
- (प्रा) विशेष वस्तुग्रों के निर्यात बढ़ाने के ठोस उपाय हूढ़ना और निर्यातकों को 
लक्ष्प प्राप्त करने में मदद पहुँचाना; 
(इ) प्रशासनीय व पद्धति की कठिनाइयाँ दूर करने में व्यापार को सहायता करना । 
सरकार ने पिछले वर्षों में निम्म ११ वस्तुओं के लिए निर्यात-संवर्दधन समितियाँ 
(कएणा ?णाणाणा (०प्राणी$) स्थापित की हैं; (१) सूती वस्त्र 
(२) रेशम व रेयोन वस्त्र; (३) प्लास्टिक व लिनोलिश्रम; (४) काजू व मिर्च; 
(५) तम्बाकू; (६) खेल का सामान; (७, रासायनिक व सहायक पदार्थ; (5) चपड़ा 
(9॥6॥80); (६) चमड़ा; (१०) इंजीनियरिंग माल; (११) श्रश्नक । 
निर्यात-संवद्ध न-सलाहकार समिति भी निर्यात बढ़ाने के लिए उचित नीति के 
सुझाव के लिए स्थापित की गई। अगस्त, १६५६ में इसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि 
भो शामिल किये गये । 
निर्मात जोखिम बीमा निगम (>5707 सिंजर8 वतर8णरक्षा08 (07ए90- 
<र्तण)--यह जुलाई, १६५७ में ५ करोड़ र० की अधिकृत पूंजी से स्थापित किया 
गया | यह निगम उन जोखिमों का बीमा करता है जिनका कि अन्य व्यापारिक बीमा 
कम्पनियाँ प्रायः नहीं करती हैं। निगम ने कलकत्ता व मद्रास में अपनी शाखाएँ खोली 
हैं। ११६४८-५६ में निगम ने १७६ पॉलिसी निगर्मित की जिनमें श्रधिकतम देनदारी 
६*८३ करोड़ रु० की थी । ४ 
भारतीय माल का प्रदर्शन इटली, टोकियों, कनाडा, व सिडनी के मेलों में छोटे 
पैमाने पर किया गया और कैलीफोनिया, शिकागो आदि में बड़े पैमाने पर किया गया। 
बंगदाद, बुडापेस्ट, स्योडी जेनीरो आदि में नुमाइशें लगाई गई' जिनमें भारतीय माल 
- का प्रचार किया गया | मर 
विभिन्न निर्यात-संवरद्धन-समितियों ने व्यापारिक प्रतिनिध-मंडल विदेशों में भेजे 
ताकि निर्यात के लिए नये वाजार इूड़े जा सकें । १६५६-६० की अवधि में अमेरिका, 
वर्मा व स्वीडन से भारत में व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल आये जिन्होंने भारतीय माल 
खरीदने के भ्रवसरों की जाँच की । 
भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाये हैं :--- 
(अ) निर्यात-उद्योगों में काम झाने वाले कच्चे माल पर आयात-कर वापिस करने 
की नीति अ्रपनाई गई है.। उन पर उत्पादन-करों में भी छूट दी जाती है; 
' (आ) निर्यात-करों में कमी की गई है जैसे चाय, सूती कपड़ा, कपास 


- 3: एंव 4960, 2. .339... - - -- 


पर बअ्रथवा 
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कहीं-कहीं निर्यात-कर समाप्त मी किये गये हैं जैसे मूंगफली का तेल, अरण्डी कां तेल 
और मैंगतीज पर 5 

(३) देश के झान्तरिक भागों से वन्दरगाह तक रेल द्वारा निर्यात का माल भेजने 
में ५०%, भाड़े की कमी की स्वीकृति दी गई है। यह सुविधा साइकिलों, मोटर की 
बेटरियों व ऑयल प्रेसर लेम्प के लिए दी गई है; 

(ई) निर्यात के कोटा तिलहन व तेल के लिए उदार बनाये गये हैं । 

राज्य-व्यापार-निगस (5६७६९ 'फछतीए8 0079०:०४४०7) 

राज्य-व्यापार-निगम ५ करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी से मई, १६५६ में सरकारी 
संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उहददय भी निर्यात बढ़ाना है। यह 
नियंत्रित अध्॑-व्यवस्था ((१0700]600 9800॥07788) वाले देशों में भारतीय 
बस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में प्रयत्तशील रहेगा । ऐसा करने से ही भारत को इन देशों 
से इस्पात, सीमेंट व अन्य औद्योगिक साज-सामाच मिल सकेगा । 

नियम ने सस्ते भावों पर सीमेंट, सोडा एश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम 
उवेरक, शेलखरी ((५०8प्7), पाउडर दूध व श्रखवारी कागज झायात करने में 
सफलता प्राप्त की है । 

निगम ने खनिजों, जूतों, दस्तकारी की वस्तुओं, नमक, चायं, कहवा व ऊनी कपड़ों * 
के निर्यात में भाग लिया है। निभम ने अब तक लगभग १२६ करोड़ रु० का व्यवसाय 
किया है (५२ करोड़ रु० का आयात और ७४ करोड़ २० का निर्यात) 

जुलाई, १६५६ में सरकार ने निगम को यह कार्य सौंपा कि वह देश के उत्पादकों 
से सीमेंट प्राप्त करे और विदेशों से झ्रायात भी करे और फिर सारी वस्तु को एक भाव 
पर भारत में बेचने की व्यवस्था करे | इस.कार्य के लिए निगम को कमीशन मिलता: 
है। पूर्ति की स्थिति ठीक होने से निगम ने २ लाख टन सीमेंट निर्यात करेने का 
प्रधिकार भी सरकार से १६४६ में प्राप्त किया । जुलाई, १६४५७ से कच्चे लोहे 
निर्यात का कार्य भार भी निगम पर आ गया है। आ्राशा है राजकीय-व्यापार निगम 
भविष्य में निर्यात बढ़ाने में ज्यादा सफल हो सकेगा । इसके लिए निगम के ढाँचे व ' 
नीति में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए | 

तृतीय पंच-वर्षीय योजना व निर्मात-व्यापार ५ 

निर्यात बढ़ाने की ऋावदयकता --भारत को विशासोन्‍्मुख श्नर्ये-व्यवस्था में आयात 
निरंतर बढ़ते जा रहे हैं । वैसे देश में उत्पादन बढ़ने से कई वस्तुओं का आ्रायात घटता 
है लेकिन अन्य वस्तुओं का आयात बढ़ाना भी पड़ता है। श्रतः छुल मिलाकर भायातों 
में वृद्धि ही होती है। द्वितीय योजना को अवधि में निर्यात बढ़ाने की झावश्यकता पर 


3. एर्गी 0ण्णा४ ण॑ पक प्रात पा एथ्या श्वा, 2, 52-57 पर प्राघारित- 
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वल दिया गया था और निर्यात बढ़ाने के कई उपाय भी काम में लिये गये थे । 
परिणामस्वरूप १६५६-६० की अवधि में निर्यातों में अभिवृद्धि दिखाई दी है। तृतीय 
पंच-वर्षीय योजना में निर्यात बढ़ाने की श्रावश्यकता और भी बढ़ गई है। योजना 
आयोग का अनुमान है कि १६६१-६२ से १६६५-६६ की अवधि में अर्ध-व्यवस्था की 
. गति को बनाये रखने के लिए हमें ३,५७० करोड़ रु० के आयातों ()/थ॥7०74॥॥०७ 
79073) की झ्रावदयकता होगी। इसी अवधि में लगभग ५०० करोड़ रु० की 
विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकता द्वितीय योजना काल व तृतीय योजना की अ्रवधि में लिए 
गए ऋणों को छुकाने के लिए होगी । इत्त प्रकार ४,०७० करोड़ रु० की विदेश्षी मुद्रा 
की झ्रावश्यकता गैर-योजना कार्यो के लिए होगी। इसके अतिरिक्त २,१०० करोड़ रु० 
की विदेशी विनिमय की श्रावदयकता योजना कार्यों के लिए होगी । (१,६०० करोड़ 
२० की मशीनें व योजना के प्रोजेक्टों के लिए अन्य सामग्री के लिए व २०० करोड़ रू० 
का सामान देश में मशीनों का उत्पादन आदि बढ़ाने के लिए) । इस प्रकार कुल ६, (७० 
करोड़ र० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तृतीय योजना काल में होगी । 
योजना आयोग का श्रनुमान है कि १६६१-६२ से १६६५-६६ तक निर्यात्रों से 
३,४४० करोड़ रु० फी विदेशी विनिमय मिल सकेगी व श्रन्‍्य उद्द श्यों की बचत से 
१२० करोड़ ० तक विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। इस प्रकार कुल ३५७० करोड़ 5० 
की विदेश्षी मुद्रा श्रजित की जा सकेगी भर परिणामस्वरूप २,६०० करोड़ रु० 
(६,१७० करोड़ ₹०--३,५७० करोड़ २०) का अन्तर रहेगा। इस अन्तर को भरने के 
लिए विदेशों से उधार लेता होगा । लेकिन दीघं-कालोन हृष्टिकोए से निर्यात बढ़ाकर 
प्रायात की माँग की पूर्ति करना ज्यादा श्रेयष्कर होंगा। भ्रतः तृतीय योजना में निर्यात 
बढ़ाने पर बल दिया गया है श्लौर १६६१-६२ से १६६५-६६ की भ्रवधि में निर्यात का 
. सालाना भ्रौसत ६६० करोड़ रु० माना गया है। ेल्‍ 
7 तृतोय योजना में निर्यात बढ़ाने के प्रस्तावित कार्यक्रस*- तृतीय योजना काल में 
प्रतिवर्ष ६६० करोड़ रु० तक का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकित इससे 
भी श्रधिक निर्यात करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये [ 
.. प्रचलित दिक्षात्रों में निर्यात बढ़ाने की ग्रुन्‍्नाइश है। भारतीय चाय, कहवा, ' 
बृनस्पति तेल, . दालें, फल व सब्जी, छोटे रेशे की कपास, तम्बाकू व गरम मसालों का : 
निर्यात बढ़ाया जा सकता है । इनका उत्पादन, बढ़ावा चाहिये ताकि बढ़ती हुई घरेलु 
माँग की पूर्ति करने के बाद निर्यात में भी बढ़ोतरी की जा सके । ४ 
मछली थ॑ ऊन एवं कमाये हुए चमड़े व खालें आदि का निर्यात भी बढ़ाया जा 
सकता है। 5 > न 


-.]. फार्बी ठाणा७ एगाह १॥हत छए७ एवम 20, ?. 80-83 पर आधारिति: 
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कच्चे लोहे का निर्यात १६५६-६० के ३ मिलियन टन से वढ़कर' छुतीय योजना 
के ््त तक १० मिलिग्रन टन तक हो जाने की आशा है। पिग लोहा, फेरो मैंगनीज 
व अभ्रक का निर्यात भी बढ़ेगा । 


जूट के माल व सूती कपड़े की किस्म सुधारनी होगी भर कीमत कम करनी होगी 
ताकि विदेशी बाजारों में बिक्री वढ़ सके | 


नई दिश्षात्रों में निर्यात बढ़ाना होगा। इन्जीनियरिंग, रासायनिक व फर्मावयूटिकल 
उद्योगों का माल निर्यात करना होगा जैसे कृपि के श्रौजार, डिजल इब्म्जन बिजली की 
मोटर, पम्प, सीने की मशीनें, घरेलू बिजली का सामान व श्रौजार श्रादि। इनका 
निर्यात ५-६ ग्रुना किया जा सकता है। 


राजकीय व्यापार बढ़ाना चाहिये। अ्रफ़ीका, लेटिन श्रमेरिका व एशिया के अन्य 
देशों से व्यापार बढ़ाना होगा। 


निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापारिक नीति, विनियोग नीति, मूल्य-नीति व राजकोपीय 
नीति (7808 ?20]09) सभी को ऐसा बनाना होगा कि हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके । 
निर्यात बढ़ाने के श्रन्‍्य सुछाव--१६५६-६० में भारत से ६२३ करोड़ रु० का 
माल निर्यात किया गया । तृतीय योजना की अ्रवधि में सालाना निर्यात ६६० करोड़ ६० 
तक करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात के इस लक्ष्य तक पहुँचना बहुत श्रावश्यक . 
है क्‍योंकि हमारे भ्रायात बढ़ रहे हूँ, विदेशी विनिमय कोप बहुत घट गये हैं भ्रौर विदेशी 
ऋणों पर कब तक निर्भर किया जा सकता है। श्रतः निर्यात बढ़ाना आवश्यक हैं।. 
पिछले वर्षों में प्रयत्त करने पर भी निर्यात्न विशेष नहीं बढ़े श्रथवा कुछ दिदाओ्रों में ' 
घट गये । हमें इनके कारणों को समभना होगा और स्थिति में आ्रावइयक सुधार करना 
होगा। भारत में निर्यात की जाने वाली चस्तुप्नों फी घरेलू माँग तेजी से बढ़ रही है । 
सूती कपड़ा, चीनी, चाय, कपास, तम्बाकू, तिलहन, कच्चा लोहा, कोयला, सीमेंट, '्लुढ 
फा माल, बनस्पृति तेल, जूते, विजली का सामान आदि की माँग भारत में बढ़ रही 
है । देश में श्राय को वृद्धि, शहरीकरण, उपभोक्ता की प्रायमिकताश्रों. में परिवर्तन भादिं 
से इन वस्तुप्रों की घरेलू माँग का बढ़नो स्वाभाविक है। देश में मुद्रा-स्फीति होने से 
निर्यातक घरेलू बाजार में माल बेचकर लाभ प्राप्त फरना पसंद फरते हैं प्लौर नियति 
के कम से वचना चाहते हैं। निर्यात फो चस्तुओों की लागत बढ़ रही है जैसे जूठ के 
माल व चीनी की उलादन-लागत बढ़ो है। कहीं-कहीं निर्यात उद्योगों को मशीनों की 
फमी झ्ादि पा भी सामना करना पड़ा है । छूट के मान के प्रतिस्थापन्न पदार्थ निकल 
रहे है, लास के सम्बन्ध में घाईलेट मी प्रतिस्पर्डा, एवं चाय में किस्म व कीमत में 
लंबा ये पूर्वी अफीका वी प्रतिस्पर्दा के कारण इन वस्तुप्रों की विद्ववव्यापी साँस में 
कप्ती द परियतंन उत्पन्त हो रहे हैं । 


श 
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हमें निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त कारणों को बुर करने फा प्रयास करना 
होगा । इस संबंध में तिम्न सुझाव दिए जा सकते * -- 

(१) प्रल्पफांलीन उपाय १--- 

(क) निर्यात सहायता (5907 80909) --निर्यात की बस्तुम्रों के उत्पा- 
दकों को भ्राथिक सहायता या तो निर्यात-माल की मात्रा के अनुसार या न्यूनतम 
उत्पादन से अधिक उत्पादन की मात्रा के अनुसार दी जा सकती है। इसप्रे वे घरेलू 
बाजार में बेचने के स्थान पर विदेशी बाजारों में वेचने के लिए भ्राकपित होंगे । 

(ख) राजकीय व्यापार निगम द्वारा व्यवस्था--उपयु'क्त उपाय के साथ-साथ 
एक दूसरा तरीका निर्यात बढ़ाने का यह भी है कि राजकीय व्यापार निगम निर्यात की 
वस्तुओ्रों को यहाँ खरीद कर विदेशों में बेचने की व्यवस्था करे इस संबंध में जो रुपयों 
की हानि हो उप्ते सरकार विदेश्ञी मुद्रा प्राप्त करते के लिए बरदाइत करे । 

(ग) निर्यात व्यापार का विभिन्न देक्षों में बढ़ाना ( 9ए2८अओ0ध707॥ ०0 
फकि0०४ 77906 )--भारत को अपनी वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार 
तलाश करने पड़ेंगे ताकि प्रचलित वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ सके । 

(घ) श्रन्य उपाय--निर्यात उद्योगों की क्षमता का श्रधिकतम उपयोग किया जाय। 
निर्यात नियंत्रण घढाये जाँय या हटाये जाँय । निर्यात कोटा बढ़ाया जाय । लाइसेन्स 
पद्धति सुधारी , जाय । वस्तुओं की किस्म सुवारी जाय। विदेशी बाजारों से सम्पर्क 
गहरा किया जाय । निर्यात उद्योगों के लिए श्रावश्यक कच्चे माल व सामान का आयात 
किया जाय एवं निर्यात का संगठन श्रच्छा किया जाय | भारत को निर्मित भाल, कच्चा 
मोल, खनिज पदार्थ श्रादि का परिस्थिति के अनुसार निर्यात बढ़ाना होगा । 

(२) दीघंकालीन उपाय--भारत सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात- 
उद्योगों के उत्पादन पर विशेष बल देना होगा। श्रश्मी तक भारत में उच् वस्तुप्नों के 
उत्पादन पर ध्यान दिया गया है जो विदेशों से श्रायात नहीं की जा सकती हैं । 

(पणाना॥00०(8०6 80005) अथवा श्रायात की चस्तुप्रों के प्रतिस्थापन फे रूप 
में काम्त श्रा सकतो हैं ( [77707(-४प050070(65 ) भविष्य में नियति-उद्योगों पर 
अ्रधिक ध्यान देना होगा । 

उपयुक्त निर्यात बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्त तभी सफल हो सकते हैं जबकि 
विफसित देश उदार श्रायात नीति [ 70०० प7007 70009 ) श्रपनावें श्रौर 
विकासोन्मुख देशों की वनी हुई वस्तुओं का स्वागत करें । विकसित देशों को केवल 
ऋण देकर ही अपनी जिम्मेदारी को इतिश्नी नहीं मानती चाहिए बल्कि अद्ध विकसित 


बनी ४55“ “5 है. पु 534 
., 566 धाधए8 59 ७. सिखाएक्ाबाएका गए डितुंशाया, शैप8. 7, !960 ॥॥0 
थाणालर थधणंठ 0ए 2? छान्‍0800व पां8 पा एतठुंशान, 8695. 4, 4960 7 
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घ ० देन 
देशों का बना हुआ माल खरीद कर भी उनको झाथिक विकास में सहयोग देता 
चाहिए । ॥ 


भारत का भुगतान-संतुलन 
([एता४ 8 उिल्लेद्यार० ०६ ?8शगल्या5) " 

ऊपर यह वताया जा चुका है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लगातार व्यापार 
को बाकी भारत के विपक्ष में रही है। यहाँ पर भ्रुगतात-संतुलन की मदों का विवेचन 
किया जायगा । किसी भी देश के भ्रुगतान-संतुलन के खाते में तीन किस्म के लेन-देन . 
शामिल होते हैं :-- | | 

(१) वस्तुएं व सेवाएं; 

(२) दान (0009॥09); 
(३) विनियोग व मौद्रिक सोना ( [ए०४धालयाड शात॑ ग्राणाठक्षाक ' 
80०0 ) न 
प्रथम दो किस्म के लेन-देन चालू खाते ((प्राएछा; 8000था7) में शामिल 
होते हैं भौर तृतीय भाग पू'जीगत खाता (('वाआध्था 8000प्रा7/) कहलाता है। 

' '(१) व्यापार की वाकी ( छ4[08 0९ "५७0७ ) में दृश्य आयात व हृदय 
निर्यात का विवरण होता है। किसी भी देश के भुगतान-संतुलन के खाते में वस्तुओं 
का आयात और निर्यात प्रमुख माना जाता है । वस्तुओं के आयात व निर्यात में भारी 
परिवतंन होने से भुगतान-संतुलन पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ! 

/ वस्तुओं के अलावा सेवाग्रों का आयात व निर्यात होता है जैसे विदेशी यात्रा, 
यातायात, बेंकिंग व बीमा, विनियोग कौ श्राय आदि | भारत के सेवा श्रायातों में 
निम्न॑ बातें शामिल की जायेंगी :-- ह ि 

४ (१) जो ऋण भारत ने विदेशों से लिया है, उसका व्याज देना होता है; 

' “(२) जो विद्यार्थी विदेशों में भ्रष्ययत के लिए जाते हैं उनके लिए धन भेजना . 
पड़ता है; कर | ह श्प 

(३) भारतीय यात्रियों को विदेशों में व्यय करना पड़ता है; ह 
. (४) विदेशी वेंकों, जहाजी कम्पनियों व वोमा कम्पनियों से प्राप्त सेवाओं का 
भुगतान करना पड़ता है। | रो 
: (५) विदेशों में भारतीय दुतावासों पर सरकार को व्यय करना पड़ता है। 
: भारत के सेवा निर्यातों में निम्न दरें झ्रायेंगी ;--- का ४ 
(१) विदेशों को दिए हुए ऋणों से भारत को प्रात्त होने वाली ब्याज की आय; 
: - (२) जो विदेशी विद्यार्थी भारत में अध्ययन करते हैं और वे यहाँ व्यय करते हैं; 
' ४ ,.(३) बिदेश्षी यात्रियों द्वारा भारत में किया जाने वाला खर्च; * 
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(४) भारतीय बैंकों, जहाजी कम्पनियों व बीमा कम्पनियों की सेवाओं के बदले 
में प्राप्त भ्राय; 

(५) भारत में विदेशी दूतावासों पर किया जाने वाला व्यय आदि | 

ये सेवाएं प्रह्ंय ( ॥7ए906 ) होती हैं अतः इन्हें अरह्य आयात व निर्यात 
में माना जाता है । 

(२) दान (॥000860708"--इनमें नकद या वस्तु के रूप में भेंट, व्यक्तिगत 
व पारिवारिक भ्रुगतान एवं प्रवासियों द्वारा किए गए अन्तरण (शक ) 
श्राते हैं। ये एक तरफा सौदे होते हैँ झौर भ्रुगतान संतुलन के खाते में श्र॒लग से दिखाये 
जाते हैं । 

(३) विनियोग व सौद्धिक सोना--इनसे भुगतान-संतुलल खाते का पूंजी खाता' 
( (8979 80००प7६ ) बनता है। वस्तुओं, सेवाओं व दान से 'चालू खाता” 
((ए्र/श्ञा 2200प7() बनता है । यदि चायू खाते में बचत है तो एक देश विदेशी 
सम्पत्ति प्राप्त करेगा या अपने पुराने कर्ज छुका देगा यदि चालू खाते में घाटा है तो 
एक देश या तो प्रपनी संग्रहीत सम्पत्ति काम में ले डालेगा अथवा विदेक्षों में 


उधार लेगा । 
प्रगतान-संतुलब खाते के घाटे या बचत का प्रभाव विदेशी विनिमय कोपों पर 
“पड़ना आवश्यक है। यदि उसमें बचत है तो विदेशी विनिमय कोप बढ़ेगे भ्रन्यंथा' 
घटेगे। यदि मुद्रा:श्रधिकारी देश में घरेलू कार्यों के लिए भी सोना बेचते हैं तो उनके 
पास सोना कम होता है । इसका वही परिणाम होता है जो वस्तुओं के भायात का 
होता है । श्रतः सोने के घरेलू सौदे भी मुद्रा-अधिकारी 'पूंजी खाते' में दिखाते हैं। 
भारत में भुगतान-संतुलच की स्थिति 

१६४८ से भारत के भरुगतान-संतुलब की सूचना नियमित रूप से एकत्र की जा 
रहो है। १६४८ से १६९१९ तक की अवधि में चालू खाते में सरकारी डॉनेशन्स 
(090४ 707%/४४0॥8) मिलाकर स्थिति निम्त प्रकार से रही :-- 

१६४८-४६ से १६५१-५२ तक चालू खाते में सरकारी डॉनेशन्स मिलाकर काफी 
घाटा रहा | यह घाठा! ४२२९६ करोड़ रु० का हुआ । इन्हीं वर्षों में निजी पूजी भी 
बाहर गई जो ६५"४ करोड़ रु० की थी। भूल-चूक ४३९७ करोड़ रु० की मानी गई । 
ब्रिटेन व पाकिस्तान को क्रमशः पेंशन व अ्विभाजित भारत की सम्पत्ति में हिस्से के 
रूप में भुगतान भी इसी अ्रव्ति में हुए । इन दोनों भुगतानों व अन्य सौदों सहित कुल 
रकम ४१२९४ करोड़ 5० थी । इस शअ्रवधि में सरकारों सहायता व ऋण के रूप में 
सिर्फ ६२ करोड़ रु। प्राप्त हुए । अतः ८५६'८ करोड़ 5० की व्यवस्था विदेशी कोषों 
में कमो करके, अन्तर्राषट्रीम मुद्रा कोप एवं अन्य साधनों से उधार लेकर की गई॥। 

. हरा0१/9 889706 णी ?९8्शाशाए 948-49--]955-56, ?ए, 9, [४086 7४ 
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,. १६४२-५३ व १६४६-५४ में चालू खाते में बचत रही और कुल मिलाकर विदेशी 
कोपों में वृद्धि हुई । १६५४-५५ व १६५५-५६ में चाू जाते में तो घाटा , रहा लेकिन 
विदेशी सहायता व ऋण मिल जाने से विदेशी कोप थोड़े बढ़े 

१६४८-४६ से १६५५-४६ के ८ वर्षों में ७२०७ करोड़ र० के विदेशी विनिमय 
कोप घट गये । १६५६-५७ से १६४५८-१६५६ की भुगतान संतुलन की स्थिति निम्न 
तालिका से स्पष्ट होती है :--- - 


( कर रो ड्रछ्ु््म ) 


न्‍अनन०रनकलक>बब»ब्, 


| १६५६-५७ । १६५७-५८ | (&४८-४६ 
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(१) व्यापार की वाकी -+ ४६४ हे । ६०६४ | "४७०४ 
(२) सरकारी सहायता न ३६७४४ | + ३२.७ | न ४०६ 
(३) भन्य अ्रहृदय (विशुद्ध) न+११२५५ । -१००६ | न ६०७ 
(४) चालु खाता (विशुद्ध) -+३१२३ | -४७४'६ | >हहे८"८ 
(१) भूल-चूक न १६ 5 ४११ न २८९० 
(६) सरकारी ऋण -+- ३०७ न+- २२३ “7२१६७ 
.(७) भ्रन्‍्य पूजीगतसौदे (विशुद्ध)। - ५४८"७ |. “१२७९८ न१०३९४ 
विदेशी विनिमय कोपों में ; है म 
परिवतंन (वृद्धि।-कमी -) -२२१*३ ५ अर हल ( अयक -२५६"६ | -४६६- 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भुगतान-संतुलन की स्थिति द्वितीय योजना के 

प्रथम दो वर्षो में बहुत विग्नड़ी | देश के समक्ष विदेशी विनिमय संकट उपस्थित हो 
गया। १६५६-५७ व १६५७-४८ में क्रमशः २२१ करोड़ रु० के . विदेशी विनिमय 
कोप घट गये । १६४८६ में स्थिति थोड़ी सुधरी और सिर्फ ४७ करोड़ 5०. के 
विदेशी विनिमय कोप ही घटे ॥ 

१६४८-४९ से १६५८-५६ तक के ११ वर्षो में भुगतान-संतुलन की समस्या जिले 
होती गई 4 विदेशों से सहायता: व ऋण मिलने के बावजूद भी इस अवधि में लगभग 
१२०० करोड़ रु० के विदेशी विनिमय कोप घट गए।.... रा 

भुगतान संतुलन को प्रतिकूलता के कारण 7 
* पिछले वंर्पो में भुगतान-संतुलन के प्रतिकूल होने का मुख्य कारण वस्तुओं के 
आयात का अत्यधिक रूप से बढ़ जाना है। निर्यात प्रयत्न करने पर भी बढ़ नहीं पा .रहे 
हैँ | अतः व्यापार की वाकी निरंतर भारत के प्रतिकूल रही है। इसके निम्न काररा हैं:--- 

(१) देश का विभाजन--विभाजन से पूर्व भारत कपास व कच्चे जूट का निर्यात 


६-६ छिब9०+ 0०४ एएाणशाएए & एरंत्रक्माए्8 997 धरा 'श०॥, 958-59, के, 72. 
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किया करता था। लेकिन विभाजन के वाद इन दोनों वस्तुओं के प्रमुख उत्पादत-द्षेत्र 
पाकिस्तान में चले गए और भारत इनका उत्पादन करने के लिए वाध्य हो गया । 
विभाजन ने खाद्यान्नों की स्थिति पर भी प्रभाव डाला और भारत इनका भी झ्रायात 
करने को मजबूर हो गया । 

(२) खाद्याश्ञों का अ्र्चाव--भारत में जन-संख्या ज्यादा है और खाद्यान्नों की पूर्ति 

कम है । इसलिए प्रतिवर्ष विदेशों से श्रनाज, दाल व आटा मेँगाया जाता है। प्रथम योजना 
के श्रन्त में खाद्यान्नों का श्रायात कम हो गया था लेकिन पुनः दूसरी योजना के शुरू में 
खाद्य-संकट भ्रा जाने से आयात चालू होगया । 
,. (३) कच्चे साल व भश्ञीनों का बढ़ता हुआ श्रायात्र-भारत विदेश्वों से पर्याप्त 
मात्रा में कच्चा माल व मशीनें मंग्रामे लगा है ताकि देझ्ष में तीव्र गति से श्राथिक 
विकास हो सके । भ्रतः इससे भी आयात बहुत बढ़ गये हैं। मशीनों के ऊँचे मूल्य होने 
से श्रायात का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। 

(४) निर्यात का न बढ़ पाना--एक तरफ भारत के आयात तो बढ़ते गये लेकिन 
कई कारणों से निर्यात नहीं बढ़ पाये | हमें सृती माल, जुट के सामान व चाय के 
विदेशी वाजारों में प्रतिस्पर्दा का सामना करता पड़ रहा है। हमारे माल की कीमतें 
ऊँची हैं । किस्म श्रच्छी वहीं है। निर्यात किए जाने वाले माल की देश में माँग बढ़ 
रहो है । अतः निर्यात बढ़ाने के लिए श्रधिक उत्पादन की आवश्यकता है। 

(५) श्रायात नियन्त्रण में ढिलाई--छिंतीय योजना के प्रथम वर्ष में आयात नियंत्रण 
'उदार कर दिए गए जिससे निजी क्षत्र में व सरकारी क्षेत्र में आयात बढ़ गये । उस 
समय कीई सालाना विदेशों विनिमय बजट नहीं वनता था | श्रतः श्रायात नीति उदार 
' होने से देश में पुनः भ्रायात्ों को बढ़ने का सुआवसर मिला | 

(६) अहब्य ज्ञोतों से अ्रपर्याप्त श्राय--एक तरफ व्यापार का घाटा बढ़ा लेकिन 
उसको पूरा करने के लिए अहृश्य स्रोतों से श्ाय नहीं बढ़ी जैपे १६५६-५७ से १६५८- 
प६ तक अहदय मसदों की आय ६०७ करोड़ रु०, १००"६ करोड़ र० व ११२९५ करोड़ 

ही हुई है | भ्रतः शुुगतान-संतुलन बना रहा । 

(७) उपचार- अब तक भुगतान-संतुलन को ठीक करने के लिए समय-समय पर 
निम्त कदम उठाये गये :--- 

(१) झ्रायात नियंत्रशण--म्राज कल सरकार की श्रायात नीति कड़ी हो गई है । 
अनाइश्यक वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया गया है लेकिन कच्चे माल (विशेषतया 

निर्यात उद्योगों के लिए। व मश्ञीनों का आयात- चालू है। झतः श्राथिक विकास के हित 


में आयातों पर पूर्ण प्रतिवन्‍्ध सम्भव नहीं है । 
(२) निर्यात बढ़ाने के प्रयेत्त--सितम्बर, १६४६ में रुपये का डालर में भ्रव- 
मूल्यय करके डालर क्षेत्रों सें निर्यात बढ़ाया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए कई 
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वस्तुओं पर निर्यात कर घटाये गए या हटाएं गए | निर्यात-वर्दधाच समितियाँ स्थापित 
की गई । निर्यात जोखिम-बीमा-निगम स्थापित किया गया। राज्य-व्यापार-निमम चालू 
हुआ । व्यापारिक समझौते किए गए । निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म सुधारी 
गई । लेकिन फिर भी स्थिति में विशेष सुघार नहीं हो पाया । 

(३) उत्पादन बूद्धि--एक तरफ देश में कपास व कच्चे जूठ की पैदावार बढ़ा हे 
ग्रायात पर निर्भरता कम की गई है तो दूसरी तरफ निर्यात-उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने 
के भी प्रयत्न किये गये हैं । ह सर 

(४) विदेशी विनिमय वजढ--जनवरी, १६५७ से ही विदेशी विनिमय वजट 
बनाया जाने लगा है, ताकि सीमित विदेशी मुद्रा का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। 

(५) विदेशी सहायता घ ऋण--भुगताव असंतुलन की” विकट समस्या को हल 
करने के लिए भारत ने भन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप व विश्व बेंक से मशीनें झ्रादि मेँगाने के े$ 
लिए ऋण लिये हैं। अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, जापान आदि ' देशों से ' 
भी ऋण प्रात्त किये गये हैं । का 

(६) रिजर्व घेंक भ्रधिनियम में संशोधन--१६५६ से पहले भारत में नोट निर्गमित 
करने की झानुपातिक कोप प्रणाली (7090700०॥० २९४०:ए७ 59900॥7) चानू 
थी जिसके अन्तर्गत नोटों के पीछे ४०%, स्वर्ण या विदेशी प्रति-मृतियाँ जमा रखनी 
पडती थीं (लेकिन १६५६ के एक संज्योधन द्वारा कोप की मात्रा ४०० करोड़ 8 
की विदेशी प्रतिभूतियाँ व ११५ करोड़ रु० का सोना निश्चित की गई ( प्रतिभूतियां 
विशेष परिस्थिति में ३०० करोड़ रु० तक हो सकती थीं । ) एक साल बाद कोप की 
न्यूनतम मात्रा पुनः घटाकर कुल २०० करोड़ रु० करदी गई जिसमें ११५ करोड़ ६० 
का सोना शामिल था | इस प्रकार विदेशी विनिमय कोपों का उपयोग भुगतान झसंतुलन * 
की समस्या को हल करने के लिए किया गया । 

7 - तृतीय पंच-वर्षीय योजना को श्रवधि में हमें प्रायात कम करने व निर्यात बढ़ाने 
पर और भी जोर देना पड़ेगा ताकि भुगतान असंतुलन॑ कम रहे | श्रव विपरीत परिं- 
स्थिति का मुकावला करने के लिये या तो विदेशों से उधार लेना होगा या निर्यात बढ़ाना 
होगा क्‍योंकि विदेशी विनिमय कोपों का श्रमूल्य सहारा भी भविष्य' में नहीं मिल 
सकेगा || - | हे 
. | प्रदन 
इराएशञ १ ण॑ रेशु85्धाशा, 8, 8, 
 () - ७०7४७ (6 5थ्मीदा व्विपप्राट8 रण गरातवबाहइ 60थंश (7808 ड66 - 
947. स (952) 


5. (2) शभा्ोए5९ पार गिरंहा प्रवृ१6 0 गातंतब द्वात 00755 ॥09छ (6 त2५- 


परँणा व हल (4606 95 छदी ब५ व 00प्राए0भोवणा 88 96०7 णवगरहांए28 | 6 
छ098--947 झष्यांणठ,... ” 30५ 954) 
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(3) एगंए६ 558 हह फपालंए/। ल्विाव5 ० पातांव?5 विश्ंशा धबत8 बात 
प8005४08 पंप शत वा ए6 पडा 0 रएणाणयक्षाएत ० पा कए९« 


फ्ह्वा शिक्षा, (7955) 

(4) 4286088 ॥॥0 ७ड़ांबात 6 लाग्ाह65 व ॥6 तं6०ा० 7 ब्वाए0ं 00०700- 

भंधंणा ० ०एए छ0ंट्रा ४06 जं॥०७ 939. (956) 
(5) शात्रा8 आठा ॥0(685 ०ा (6 (00एा78 $- 

(0) 00 एज ४४90705. (957) 


(09 शांत गा णांण छएण5, ते 0प्ना गरणी। एप्५०)राशध5 07 का, 
006 808285500॥5 0 एचीशः 60४७०ए)०५ा। 0 00 ७:०7 790०, (958) 
(7) छाक्ष्णां॥0 ॥68 ०0588 0 वाता47"9 80ए67७७ एश्लेथा०8 ० 9३एग्रशा।5 
(भुगतान का प्रतिकूल सन्तुलन) गा एठश-छक्या' प्रढ््ाउ.,.. फिशा॥६ प्राएव४प्रा58 क्‍8ए6 एशशा 
80090660 (0 ०0776९ (6 800ए6॥56 0806 ? (4959) 
(8) राव ग्राफणावा। जावाएुएड 98ए6 श्वप्शा। 9808 47 6 ॥7ए76, 
एज्रेण्ाह हए0 0॥60407 ए 0५7 0०80 (846 ॥॥09 940 ? (950) 
संदर्भ ग्रन्थ 
(0) पता, 960, (४8. 25, ?. 334-347. 
(2) ९००४ 0॥ (ए९॥०ए बात स्गाशक्षार्० णि! 958-59 & 959-69. 
(3) पशा0 क्वए०-शव्छ ए]॥-6 शी. 000॥॥6, 7076०, 4960, ?, 32-57. 
(4) [70878 छे॥कैक्वा०७ ० एकशाशा5, 4948-49 (00 9355-36. (९४४५७ 
ही ऐशथ्था 00708). * 
. (5) 68७0९ छिव्या( ० वातीब--ाणापीए ऐप्पोलीए, 


(6) 67 दवागण8 99 शर्ण, छवयाब्रा०शी 9फ॥ वे) “ए0]27७', 9००6 4, 
हि 960, ए, 2. “ज6 ग्रापह गीध8४5९ शएण६ ९शा।ए89?, 


अड़तीसर्वाँ भ्रध्याय जी 
भारत की प्रशुल्क नीति (7०४१ ?णा० ) 
प्रशुल्क नोति (]'शर्ती 20॥09) से हमारा अ्रभिप्राय किसी देश के श्रायात व 
निर्यात्‌ पर लगाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में बरती जाने वाली नीति से है। प्रशुत्क 
सूची में प्राय आ्रायात करों की ही प्रघानता होती है यद्यपि समय समय पर निर्यात्‌ कर 
भी लगाये जाते हैं। ये कर राज्य के लिए आय प्राप्त करने के उद्दँइ्य से लगागे जाते 
हैं या घरेलू उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करने तथा उनका विकास करने के 
उद्दे ब्य से लगाये जाते हैं | जब किसी देश में आयात निर्यात पर कोई कर नहीं 
'लगाया जाता या केवल राज्य के लिए आ्राय प्राप्त करने के लिए कर लगाये जाते हैं तो 
हम उस देश की प्रशुल्क नीति को मुक्त व्यापार या अबाध व्यापार (88 77800) 
की नीति कहते हैँ । परन्तु जब घरेलु उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाकर उनका _ 
विकास करने के उददं इय से श्रायात करों का प्रयोग किया जाता है तो प्रशुल्क नीति को 
संरक्षण नीति (20॥09 0 9706०707) की संज्ञा दी जाती है । 
वास्तव में संरक्षण एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विदेशी माल पर आयात कर 
लगाना प्रमुख स्थान रखता है। पहले संरक्षण का संकरुचित श्र्थ लगाया जाता था और 
इसका सम्बन्ध सिर्फ विदेशी माल पर श्रायात कर लगाकर उसे मेंहगा बला देता था 
ताकि देशी माल ही वाजार में बिक सके श्रौर उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिले । 
.ऐसा करने से कुछ उद्योगों की उन्नति तो हो जाती थी लेकिन देश के समस्त श्रौद्योगिक 
ढाँचे पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था | अतः आधुनिक समय में संरक्षण आधथिक | 
योजना में---विशेषतया श्ौद्योगिक योजना में अपना विज्येप स्थान रखता है । संरक्षण 
के अन्तर्गत वे से उपाय आ जाते हैं जिनसे घरेलू उद्योगों की शक्ति बढ़ती है भौर 
वे विदेशी माल के मुकाबले टिकने की क्षमता प्राप्त करते हैं ।श्रतः आयात करों 
(७799) के श्र॒लावा परिवहन के साधनों का समुचित विकास, प्राद्योगिक श्षिक्षा, 
वैज्ञानिक ज्ञात में वृद्धि, उद्योगों को आधिक सहायता श्रादि भी लागत कम करने शोर 
झोद्योगिक विकास के भ्रावश्यक अंग माने जाते हैं । 
संसार के लगभग सभी देशों ने अपने उद्योग-धन्धों की रक्षा तथा उन्नति करमे के 
लिए संरक्षण की नीति को अपनाया है। प्रसिद्ध जमंन अ्र्थशासत्री फ्लेडरिक लिस्ट के 
समय से ही पिछड़े हुये देशों के श्राथिक विकास के लिये संरक्षण की झ्ावश्यकता सभी 
ने स्वीकार की है । झ्राज तो संरक्षण का महत्त्व और भी बढ़ गया है बेयोंकि अविकसित 
देश योजना-वद्ध तरीके मे श्राथिक विकास करना चाहते हैं । ह 
घ्द्ड 
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पहली बात तो यह है कि तेजी से श्राथिक विकास से विदेशी विनिमय कीः स्थिति 
पुर दवाव पड़ता है और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है । ऐसी स्थित्ति 
में यह अनित्रायं हो जाता है कि देश में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय जो 
विदेशी मुद्रा कमाने में सहायक हो सके (निर्यात उद्योग), या विदेशी मुद्रा की बचत 
करने में सहायक हों (ऐसे उद्योग जो आयात पदार्थ के बदले सामान बना सके)। : 

दूसरी वात यह है कि संरक्षण से ही उतादन के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्त उत्पादन के उपल5५ पं का सर्वोत्तम 
उपयोग हो संकता है । साधनों को ऐसी दिशाम्रों में लगाया जा सकता है जहाँ जाने 
का उनका अन्यथा साहस नहीं होता । इस प्रकार संरक्षण से श्रम की उत्पादन ब्क्ति. 
बढ़ती है, भ्रर्थ व्यवस्था में विविधता भ्राती है और औद्योगिक विकास की नींब सुहंढ़ 
होती है। अ्रतः संरक्षण औद्योगिक और श्राथिक विकास का एक साधन है । लेकिन 
यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक किसी उद्योग को संरक्षण मिलता रहता है तव 
'तक संमाज को ऊंची कोमतों के रूप में या सीधी सहायता के लिए लगाये गये करों के 
रूप में उसका भार उठाना पड़ता है संरक्षण एक लागत भी है और लाभ भी है। 
इसलिए संरक्षण देते समय हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि संरक्षण की लायत की 
अपेक्षा सपाज को इससे लाभ अधिक होता है और संरक्षण की झाड़ में उत्पादन की 
प्रकुशल प्रणालियाँ नहीं पनपने या कायम रहने पायें । 

। ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता हैँ कि भारत जैसे देश के लिए जो थआराज द्व॒तगति 
से श्रौद्योगीकरण के मार्ग पर बढ़ रहा है एक उपयु'क्त प्रशुल्क नीति कितनी श्रावश्यक 
है। नीजे भारत को प्रशुल्क नीति का विस्तृत विवरण दिया जाता है । 

$५ ऐतिहासिक विकास 

'" अंग्रेज लोग भारत के माल के लिए. यहाँ थेन कि भारत के भले के लिए। 
इज्जलैण्ड में औद्योगिक क्रांति के परचात्‌ भारत में ब्रिटिश आर्थिक चीति का उद्देश्य 
भारत से सस्ता कच्चा माल प्राप्त करता शौर भारत के त्रिस्तृत बाजार को ब्रिटिश 
उद्योगों के तैयार माले के लिए सुरक्षित रखना था। घतएव उन्होंने ब्रिटिश परम्परा के 
श्नुकूल भारत में भी मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया । वास्तव में यह नीति इतनी 
कई से बरती गई कि जब कभी राज्य की आय के लिए आयात कर लगाये गये तो इनका 
संरक्षणात्पक प्रभाव समास करने के लिए उसी दर प्‌ के लिए उसी दर पर भारत में उत्पादन कर (05४058 
0५) भी लगाये गये | सुनु १८८२ से सत्‌ १८६४ तेक तो आयात-विर्यात करों का 
प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गय ल्कुल नहीं किया गया लेकिन बाद में सरकार की आविक आवश्यकताओं की 
पूंति के लिएं-सनू १८६४ में सूती माल-पर ५% थायात कर-लगाया गया। लोहे-व 
इस्पात के झ्ायात पर भी १% आयात-कर लगाया गया श्रौर कुछ वस्तुओं को कर से 
युक्त भी.रबखा गया । इन आयांत करों से थी भारतीय उद्योगों बगे पतरपने भौर लाभ 

, ज्रठोने को-भवसर घहीं-दिया गधा ब्ग्नोंकि एक त्रफ.आयात . कर .लगे.तो दूसरी तरफ 
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उन्हीं वस्तुओं पर भारत में उत्पादव कर (>7#0ं३७ 00(68) लगा दिये गये । इस 
प्रकार झाय प्राप्त करने के लिये लगाये गये श्रायात-करों का संरक्षण-प्रभाव' मिटा 
दिया गया । वास्तव में साम्राज्यवादी सरकार संरक्षण नीति कैसे अपता सकती थी 
क्योंकि इसका उह्ँ दय अपना हितवद्धंन करना था न कि भारतीय जनता का कल्याण 
करना । 
लेकिन घीरे घीरे कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने सरकार को भारत के लिए 
संरक्षण नीति स्वीकार क नीति स्वीकार करने. के लिए वैयार-कर-दिका । ये परिवर्तन इस प्रकार थे +-८ 
(१) प्रथम महायुद्ध के समय सरकार ने श्रपनी वढ़तो हुई आ्रथिक आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए आयात कर ५%से ७३ % कर दिये, लेकिन साथ में उत्तादन 
कर नहीं बढ़ाये । युद्ध के समय भारत में आ्रायात वैसे भी घट गये । अतः भारतीय 
उद्योगों को पनपने का मौका मिल ग़या । फिर भी पर्याप्त औद्योगिक विकास न होते 
से शासकों को युद्ध संचालन में कई कठिनाइयाँ प्रतीत हुई और उन्हें स्वतत्व व्यापार 
नीति की कमियाँ दिखाई देने लगीं। सन्‌ १६१६ के झौद्योगिक आयोग ने भी इस वात॑ 
पर जोर दिया कि भारत में औद्योगिक विकास में सरकार को भाग लेना चाहिए! 
इन सव वातों ने सरकार को एक संरक्षणात्मक प्रशुल्क नीति अपना नीति अपनाने को प्रेरित किया । 
(२) युद्ध के संचालन में भारत ने जो जन-धन से सहायता दी उसके फलस्वरूप 
सन्‌ १६१७ में भारत सचिव श्री मॉटेग्यू ने भारत को धीरे धीरे स्वशासन प्रदान करने 
की प्रसिद्ध घोषणा की । स्वक्षासन के श्रन्तगंत स्वतन्त्र व्यापार नीति अ्रपनाने की 
झधिकार भी होता है। श्रतएव राजकोपीय स्वतन्त्रता की परम्परा (7750४ 
ध्रपाणाणाए (!णाएथआप्र0ा) प्रारम्भ की गई जिसके भ्रधीन केन्द्रीय विधान सभा 
ओर गवनंर जनरल की परिपद्‌ में सहमति होने प्र भारत-सचिव का प्रशुल्क ;_ सम्बन्धी 
मामलों में हस्तक्षेप बन्द हो गया । इससे भी भावी संरक्षण की नीति का- मार्ग 
खुल गया । ! गज 
(३) भारत में स्वदेशी भ्रानदोलन आगे बढ़ने _लगा और श्रेत्रेजी मुक्त व्यापार 
नीति को बड़ी निन्‍्दा होने लगी । जमंनी, जापान, अमेरिका आदि देझ्ों ने संरक्षण की 
त्तीति का लाभ उठाकर अपनी श्रौद्योगिक शक्ति काफी बढ़ा ली। इसलिए भारत 
सरकार पर भी मुक्त-व्यापार नीति छोड़ने के लिए दवाव डाला जाने लगा। . 
न्‍ विवेचनात्मक संरक्षण . की नीति 
इस प्रकार कुछ आ्तरिक व बाहरी कारणों से भारत सरकार पर इस बात के 
लिए दवाव पड़ा कि उद्योग धन्धों के विकास के लिये आवश्यक संरक्षण की नीति 
घोषित करे | इस उद्दंह्य की पूति के लिये ७ भ्रकट्वर, १६२१ को सर द्ब्राहीम 
(रंहिमतुल्ला की श्रध्यक्षता में एक तटकर-घायोग (77500 ('णयागरांड्थंणा) नियुक्त 
किमा गया । इस झायोग का काम यह था कि सब हितों को ध्यान में रख़कर भारत 
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सरकार की प्रशुल्क नीति की जाँच करे। साम्राज्यान्तर्गत अधिमान ( वशाएथंत्वा। 
?र्शध७2४१06 ) के सिद्धान्त को अपनाने की आवश्यकता पर भी विचार करें भौर 
सिफारिशों करे। 


इस आयोग ने यह निष्कर्प तिकाला कि भारत में देश के ग्राकार, जनसंख्या व 
प्राकृतिक साधनों को देखते हुए औद्योगिक विकास बहुत कम हुझ्ना है। आ्रायोग मे भारत 
में उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए संरक्षण की झ्रावश्यकता पर बल दिया । सब बातों 
पर सोचने के बाद आयोग ने कहा कि भारत के लिये विवेचनात्मक संरक्षण (05- 
ठांगांप्॥02 ?7706९0॥) की नीति सर्वश्रे प रहेगी । इसका मतलब यह है 
संरक्षण बिचा सोचे समझे सभी उद्योगों को नही देना चाहिये बल्कि केवल उन अ्धि- 
कारी उद्योगों को दिया जाना चाहिए जो कुछ शर्तों को चाहिए जो कुछ शर्तों को पुरा करते है। इसके लिये आ्रायोग 
मे एक त्रि-छूची कसौटी (॥7776 00770]4) सुकाई जिसको लाश करके संरक्षण 
के लायक उद्योग चुना जा सकता था। ये तीन शर्तें इस प्रकार हैं--- गज 

(१) प्राइतिक साधव:--संरक्षण चाहने वाले उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक साधन 
सुलभ होने चाहियें जैसे पर्याप्त कच्चा माल, सस्ती शक्ति, पर्याप्त मात्रा में श्रम 
की पूति, और एक विस्तृत घरेलू वाजार। इन साधनों का सापेक्ष महत्त्व भिन्न भिन्न 
उद्योगों में एक सा नहीं होगा लेकिन इनके महत्त्व को अश्रच्छी तरह देखना होगा । 

(२) संरक्षण की भनिवार्यता:--उद्योग ऐसा हो जो या तो संरक्षण के बिना 
बिल्कुल भी न_पनप सके या उतनी तेजी से न पन्प सके जितनी से इसका राष्ट्रीय 





हित में पनपना श्रावश्यक है । ई 

(३) श्रस्थायी संरक्षणः--उद्योग ऐसा हो जो भविष्य में विना संरक्षण के 
विदेक्षी प्रततिस्पर्शा का मुकाबला कर सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि संरक्षण 
स्थायी रूप से नहीं दिया जा सकेगा बल्कि अस्थायी रूप से ही दिया जायगा । 

इन तीन मुख्य शर्तों के अलावा कुछ और बातों पर भी बल दिया गया जो 
निस्‍्त प्रकार हैं :--- 

(क) आधारभुत उद्योगों व सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्योगों को संरक्षण दिया 

घारभ्ुत उच्द [रक्षा के लिए 
जाना चाहिए। 

(ख) जिन उद्योगों को बड़े पैमाने के उत्पादन की. बचें मिलने से घटती हुई 
उत्पादन-लागत पर उत्पादव करने की सुविधा हो उन्हें संरक्षण में प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए । 

(ग) जहाजी भाड़े की कमी, राज्िपातन (2ए79798) अनुचित लाभ, आधिक 
सहायता भधाप्त आयात झादि के मामलों की जांच की जानी चाहिए और- आवश्यक 


जपाय काम में लागे जाने चाहिएँ 
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(घ) प्राथमिक शिक्षा में भो श्रौद्योगिक प्रवृत्ति की जानी चाहिए। श्रम को 
गतिशीलता बढ़ाई जानी चाह 

(४) कच्चा माल व मशीनें साधारणतया कर मुक्त ग्राने देनी चाहिएँ और अदध- 
निर्मित माल पर जो भारतीय उद्योगों में काम आता है बहुत कमर कर दिया: जाना 
चाहिए ॥ 

आयोग के ११ सदस्यों में से ५ ने इन छार्तो में से कुछ को नहीं माना । श्रल्पमतत 
ने विशेषतया ति-सूत्री सिद्धान्त का विरोध किया। हु 

सरकार ने संरक्षण का सिद्धान्त मान लिय्रा और १६२३ में एक प्रस्ताव इस 
सम्बन्ध में पास हो गया जिसमें तीन झत्तों वाला फामूला लागु कर दिया ग्रया। 
पहला प्रदुल्क मण्डल (]47₹ि 30870) जुलाई १६२३ में स्थापित किया गया । 
तटकर आयोग ने स्थायी प्रशुल्क मण्डल की स्थापना की सिफारिश की थी लेकिन 
सरकार ने अस्थायी प्रशुल्क मंडल ही स्थापित किये । 

विवेचनात्मक संरक्षण की श्रालोचनाः--विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की कद 
आलोचना की गई है। त्रि-सूत्री फाम ला में सैद्धान्तिक अस्पट्टया, विरोध व त्ुटियाँ 
वतलाई गई हैं। व्यवहार में भी यह नीति अनुदार व अनुचित ही प्रमाणित हुई। . 
इसकी मुख्य आलोचनायें इस प्रकार हैं;--- 

(१) तीन छार्तों की समीक्षाः--कुछ आलोचकों के अनुसार पहली दो शर्तें विरोधा- 
त्मक हैं । यदि किसी उद्योग को पहली शत॑ के अनुसार सब _प्राइतिक सुविधायें हों 
तो संरक्षरा को श्रावश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि संरक्षण तो उस परिस्थिति मे 
आवश्यक होता है जब कि उद्योग को कोई अ्रसुविधा हो जो संरक्षण से दूर हो जाय । 
दूसरी शर्त यह है कि उद्योग ऐसा हो जो संरक्षण के बिता पतप न सके था तेजी से 
न बढ़ सके । लेकिन यह शर्ते वही उद्योग :पुरी करेया.. जिसको प्राकृतिक सुविधायें, नहीं 
हैं। अतः ऐसा उद्योग मिलना कठिन है जो एक साथ दोनों शर्तों को पूरा कर सके । 

तीसरी शर्तें के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एक प्रकार की भविष्यवाणी 
है कि अम्ुक उद्योग भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो ही जायगा -इस शर्त को भी 
व्यवहार में लागू करना कठिव हो जाता है। 

उपयुक्त झ्रालोचना पूर्णतः ठीक नहीं है । वास्तव में आ्रालोचकों ने औद्योगिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए देश की समस्या को समभने की कोशिश नहीं की है। पहली दो 
दातें आपस में ठकराती नहीं हैं वयोंकि- एक पिछड़े हुए देश में प्राकृतिक - सुविधायें 
होने पर भी यह आवश्यक नहों है कि एक उद्योग अपने आ्राप पनप सकेगा । उस देश 
में झद्योगिक सज्ञग्व पिछई हो सकता है ( अतः संरक्षण मिलने पर ही' प्राकृतिक 
सुविधाशों का लाभ उठाया जा सकेगा अन्यथा नहीं .। तीसरी शर्त का. भी अभिप्नाय्र 

समझना होगा कि यह संरक्षण को समाज पर सदा के लिए आर :बनाने के. विपक्ष 


में है। अस्थायी संरक्षण मिलने से उद्योग सावधानीपुर्वंक चलाया जाथगा और अपने 
पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगा | स्थायी संरक्षण से उद्योग अकुशल बना रहता 
है। इसलिए तीसरो शत भी उचित्त है। 

(२) छर्तो के पालन में अनावइयक कड़ाईः--उपयु'क्त विश्लेपण के अनुसार यह 
स्पष्ट हैं कि शर्तों में कोई बड़ी सँद्धान्तिक कमी नहीं थी लेकिन व्यवहार में शर्तों का 
कड़ाई से एवं अनुदारतापूर्वक पालन किया जाना अनुचित था। यदि उद्योग को 
संरक्षण के लिए चुनते समय मोटे तोर से शर्तों पर विचार किया गया होता तो 
कोई हांनि नहीं थी, परन्तु उनका भ्रक्षरशः पालन करने की नीति से कुछ उद्योगों 
को संरक्षण नही दिया गया। काँच-उद्योग का संरक्षण का मामला कच्चे माल की 
कमी बतला कर श्रस्वीकृत कर दिया गया । विस्तृत घरेलु बाजार के साथ साथ 
निर्यात की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया । इसलिए इंजन उद्योग (,000- 
700५96 ॥0॥0807'ए) को संरक्षण नहीं मिला | इसके लिए घरेलू वाजार अ्रपर्याप्त 
माना गया । 

(३) सीमित हष्टिकोश--आ्रायोग का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित रहा। उसने संरक्षण 
को आशिक विकास पर प्रभाव डालने के साधन के रूप में नहीं देखा, वल्कि कुछ 
उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्डा से वचाने के साधव के रूप में देखा । यही नहीं बल्कि 
इसने उद्योगों के विकास के लिए विशेषतया झआायात-कर लगाने पर ही बल दिया। 
इपके झलावा संरक्षण प्राप्त उद्योगों की गति विधि व प्रगति की जाँच श्रादि की 
समुचित व्यवस्था नहीं की गई । 

(४) नये उद्योगों को उपेक्षाः--विवेचनात्मक संरक्षण की वीति केवल चालू 
उद्योगों पर लागू की गई। ऐसे उद्योग जो अ्रभी अंकुरित नहीं हुए थे, इससे कुछ भी 
लाभ नहीं उठा सके । भारत जैसे देश में नये उद्योगों की स्थापना भी आ्रावश्यक थी । 
लेकित इस नीति ने उतके लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया । ;॒ 
..._ (५) प्रशुल्क बोर्ड का श्रस्थायी गठन झौर सीमित अ्धिकार:-- सरकार ने अस्थायी 
प्रशुल्क बोर्ड नियुक्त किये जिससे प्रशुल्क नीति में नियमितता शरीर वयावत्य नहीं भा 
सकी और संचित श्रनुभव का उपयोग नहीं हो सका। संरक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र 
भारत सरकार के उद्योग विभाग को देना पड़ता था जिसे वह प्रारम्भिक जांच के 
झाधार पर बिना प्रशुल्क बोर्ड के सामने रखे ही अस्वीकृत कर सकता था। यदि 
केन्द्रीय उद्योग विभाग यह महयूस करता कि किसी उद्योग के संरक्षण के लिए मांग 
उचित है तो वह इसकी विस्तृत जांच के लिए एक भ्रस्थायी प्रशुल्क मंडल का गठन 

फरना था। परन्तु विदेशी कम्पनियाँ इसके सामने वयान देने से इन्कार कर देती थीं 
शोर हर तरह से उनकी प्रवहेलना करती थीं। बंगाल चेम्बर ग्ॉँव कॉमर्े--मे-स्टोल- 
टंरिफ बोड्ड के समक्ष ' बयान देने से इन्कार कर दिया घा। प्रन्ततः यदि प्रणुल्क 
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मंडल संरक्षण की सिफारिश भी करता तो सरकार के लिए उनका मानता आवश्यक 
नहीं था। इस प्रकार प्रशुल्क मंडल का गठन दोप-यूर्णा था, उसके अधिकार सीमित 
थे और संरक्षण के मार्ग में अडचनें वहुत थीं इसलिए संरक्षण प्रदान करने में वहुत 
देरी लगती थी । 

(६) साम्राज्यास्तगंत श्रधिमान दो विद्व-युद्धों की अवधि में चालू रहा जिसमे 
ब्रिटिश हितों को ज्यादा लाभ हुआ और भारत को हानि हुई क्योंकि ब्रिटिश माल 
प्र भारत को रियायत करनी पड़ती थी। भारत को बदले में इतनी रियाग्रतत 
नहीं मिलती थी । इससे भी संरक्ष ण की उपयोगिता धठ गई। 

(७) कुछ मामलों में तो आय के लिए लगाये गये आयात-करों की ही. रक्षा के 
लिए लगाये गये करों में बदल दिया गया । ऐसा करने से पुरी सफलता नहीं मिली । 

विवेचनात्मक संरक्षण की व्यावहारिक सफलतायें (#0०॥0ए७709):-- 
ऊपर विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की विस्तृत आलोचना की जा छुक्री है। उससे 
पता चलता है कि यह नीति भारत के लिए सवंश्रे 8 प्रमाणित नहीं हुई। अतः - इस 
तीति का सूल्यांकत करते समय हमें यह त श्रुलता चाहिए कि यह आरम्मिक प्रशुट 
नीति थी और इसका प्रयोग विदेशी सरकार कर रही है। यदि इन सब बातों को 
ध्यात में रखकर देखें तो विवेवनात्मक संरक्षण को निम्न सफलतायें स्वीकार करती 
होंगे 

(क) प्नौद्योगिक उच्नतिः--इस नीति के भ्रवीन भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग 
सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा माचिस उद्योग को क्रमशः १६२४, 
१६२७, १६३२, १६२५ भौर १६३२ में संरक्षण दिया गया और इन उद्योगों ने 
काफी प्रगति की । फलस्वरूप संरक्षण क्रमशः १६४७, १६४७, १६५० तथा १६४७ 
में उठा जिया गया। चीनी उद्योग को छोड़कर शेप उद्योगों की उत्पादन-लागत भी 
काफी कम हो गई । परन्तु इस तीति के अ्रधीन सीमेन्ट, काँच और कोयला जैसे 
कई उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया । रासायनिक उद्योग को बहुत कम समय . 
के लिये संरक्षण दिया गया और वह यथेष्ट उन्नति नहीं कर सका | साथ ही सरकार ने 
अ्रधिकतर आयात करों के रूप में संरक्षण दिया और लोहा तथा इस्पात उद्योग को 
छोड़कर भ्रन्य उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वीकार नहीं किया ।.इस 
प्रकार तटकर संरक्षण का कार्य बहुत संकुचित होगया । 

(ख) रोजगार में वृद्धि--संरक्षण के कारण देश में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार 


की मात्रा में वृद्धि हुई। १६२३ से १६३७ तक संरक्षित उद्योगों में रोजगार लगभग 
ड्योढ़ा हो गया । 


(ग) मंदी का कम प्रभावः--जब अन्य उद्योगों में मंदी फैली हुई थी, तब संरक्षित 
ज्रद्योग प्रपना विकास कर रहे ये । उन्होंने _मंदी काल में भी अपना उसादन बढ़ाया । 
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(घ) कच्चे माल का उत्पादन बढ़ा । - सूती कपड़े व चीनी के उद्योगों को संरक्षण 
मिलते से कपास व गन्ने का उत्पादन बढ़ा क्योंकि इनको संरक्षण मिलने से कच्चे माल 
की मांग बढ़ गई। कच्चे माल के मूल्य स्थिर रहे | कपास को पैदावार व किसमें दोनों 
सुधरों । 

(४) सहायक उद्योगों का विकास--जोहे के उद्योग ने आने सहायक उद्योग जैसे 
हिन-प्लेट, तार, इजीनिर्यारेंग लोकोमोटिव, कृषि श्रौजार झादि के पतपने का अवसर 
दिया । कागज उद्योग के कारण ((७॥४।०५७) उद्योग उन्चव हुआ्ना । सूती कपड़े के 
उद्योग के कारण स्टार्च उद्योग को प्रोत्साहन मिला, आदि ग्रादि। 

इस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण की नीति जो दो महायुद्धों के बीच की श्रवधि 
(१६२३-१६३६) में श्रौर कुछ परिवर्तित रूप में बाद में चलती रही, अपने सीमित्त क्षेत्र 
में पर्याप्त सफल हुईं। बड़े उद्योगों को संरक्षण देने के प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ उस भार 
से ज्यादा थे जो संरक्षण के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ा । 
े दित्तीय मह-युद्ध में आप्रात नियंत्रण के कारण संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं 

हुई । लेकिन युद्ध के पहले जिन उद्योगों को संरक्षण दे दिया गया था वह चालू रहा । 
न्वेम्बर, १६४४५ को एक ग्रन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड ([70070 "रण 8070) नियुक्त 
किया गया । यह २ साल के लिए नियुक्त हुप्रा | पहले के प्रशुल्क बोर्डों की तुलना में 
इसके श्रधिकार ज्यादा थे । यह हितीय महायुद्ध में स्थापित उद्योगों के संरक्षण के दावों 
की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह तीन साल तक के संरक्षण की 
सिफारिश कर सकता था। द्वितीय महायुद्ध के समय जो उद्योग स्थापित किये गये ये 
उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा--ज॑से कच्चे माल को कमी, ऊँची लागत, 
पुरानी मशीनें आदि । अस्तरिम बोर्ड को इन उद्योगों की जाँच जल्दी ही पूरी करने के 
लिए कहा गया ताकि इनको उचित सहायता दी जा सके । 

संरक्षण के लिए चुनाव करते समय पझन्तरिम बोर्ड वे निम्न बातों पर विशेष 
घ्यान विया-- 

(१) उद्योग उचित व्यापारिक ढंग पर चलाया जा रहा है या नंहीं; 

(२) प्राकृतिक सुविधाओं की जाँच के साथ साथ वाह्तवरिक व सम्भावित' लागत 
का अन्दाज लगाना ताकि भविष्य में विवा संरक्षण के वह उद्योग चल सके; 

(३) यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो संरक्षण देना । 

इस प्रकार अन्तरिस बोर्ड ने 'राष्ट्रीय हित”, वास्तविक या सम्भावित लागत' श्रादि 
पर ज्यादां जोर दिया । इसके अलावा बोर्ड ने अपनी सिफारिशों में“सहायता के प्रन्य 
साधनों! पर भी जोर देना प्रारम्भ कर दिया--जैसे सरकार द्वारा उत्पादकों को माल 
का आर देवा, भारतीय उत्पादकों के हितों की विशेष रक्षा करना, श्राथिक सहायता 
देना । दुसको ४९ मामले सौंपे गये जिनमें से इसने ४२ मामलों पर सिफारिओों कीं ॥ 


रे 


६२२ | अट्तीसवां प्रध्याय 


इनमें ३८ युद्ध-कालीन उद्योग थे और ४ युद्धपू्व के उद्योग ये । इसी बोर्ड ने यह सुकाया 
था कि चीनी उद्योग को संरक्षण चालू रखा जाय और सूती वस्त्र, इस्पात और 
कागण पर से संरक्षण हटा दिया जाय । ह 
भ्रन्तरिम बोर्ड ने अपना काम बड़ी तेजी से किया )-.१६४७ में इसे पुनर्स गठित 
किया गया ताकि यह ३ साल के लिए और काम कर सके | हा 
१६४७ में इसका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया । उत्तादन लागत व थोक एवं खेरीज के 
मूल्यों की सरकार के कहने पर जांच करना, राशिपातन के विरूद्ध सिफारिश करना 
और संरक्षित उद्योगों की प्रगति की जाँच करना भी इसके कार्यो" में शामिल हो गया ।* 
वोर्ड ने इस भ्रवधि में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया उममें से कुछ के नाम इस प्रकार 
हैं : भ्रल्यूमिनियम, एन्टीमनी, कॉँस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा एश्, बाइसिकल, 
सीने की मशथ्वीन, वलोराइड श्रादि । बोर्ड ने लीवर अक्सट्र कट, स्लेट व स्लेट-पेंसिल, 
विजली के पंखे बनाने का उद्योग, हध का चुरा बनाने का उद्योग आदि को संरक्षण 
नहीं दिया । परन्तु चीनी व कुछ श्रन्य उद्योगों को प्राप्त संरक्षण हटा दिया गया। 
नई प्रशुल्क नीति डील 
इस भ्रकार १६४५ से प्रशुल्क बोर्ड कुछ उदार नीति श्पनाने लग गया था। फिर 
भी मूल रूप से संरक्षण नीति पुरानी ही चलती झो रही थी । भारत के स्वतंत्र होने के. 
बाद भ्रप्नैल, १६४८ में भ्रौद्योगिक नीति का प्रस्ताव रक्खा गया जिसमें सरकार की 
प्रशुल्क नीति के बारे में कहा गया कि सरकार अनुचित विदेशी प्रतियोगिता रोकेगी 
और उपभोक्ताओं पर अनुचित बोका डाले विना आधिक सावनों का उपयोग करने में 


मदद देगी । २० श्रप्नेल, १६४६ को श्री वी० टी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक 


72026: कक कल (तंटकर) ग्रायोग_ (509] (०0णाण ("णागगगगां$शं07)- स्थापित हुआ । द्वितीय 
राजकापीय आयोग को निम्न बातों पर सिफारिश करनी थी 

(क) उद्योगों को संरक्षण, या सहायता देने के सम्बन्ध में भावी सरकारी नीति 
एवं संरक्षित या सहायता प्राप्त उद्योग की जिम्मेदा रियाँ, के 32232 

(ज) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए: झावश्यक' मशीनरी तथा 


ह 


(ग).इस नीति को प्रभावशाली वनाने वाली कोई अ्रन्य वात । 


' आ्रायोग ने जुलाई १६५० में भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसने संरक्षण का सम्बन्ध 
-आथिक विकास की योजना से किया। द्वितीय श्रायोग का दृष्टिकोण पहले से ज्यादा 
ज्यापक एवं, भिन्न था। संरक्षण केवल कुछ उद्योगों के विकास का ही साधन न रहे 
बल्कि इसका देश्ष के श्रौद्योगिक ढांचे पर अभाव पड़ता चाहिए। आयोग, की सिफारिशों 


योजना-बद्ध श्र्थ व्यवस्था को आधार मान कर चलती हैं । 


उद्योगों का वर्गोकरण--संरक्षण के लिए उद्योगों को तीन भागों में वाँठा गया है-- 
: “(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग, .. + ह ह 


भारत-की प्रशुल्क नीति श्र 


(ख) आधारभूत ध मूल उद्योग, 

(ग) अन्य उद्योग । * 

(क) पहली श्र णी के उद्योगों को राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्ठि से संरक्षण दिया जायगा। 
ऐसा करने से चाहे जनता पर भार कितना भी क्यों न पड़े। ऐसे उद्योगों को संरक्षण 
व अन्य किस्म की सहायता देनी चाहिए । 

(ख) दूसरी श्रेणी के भ्राधारभूत व मूल उद्योगों को भी संरक्षण दिया जायगा। 
अशुल्क बोर्ड को इनके लिए संरक्षण की किस्म व मात्रा निश्चित करनी होगी। प्रशुल्क 
त्रोर्ड ही इनके संरक्षण की शर्तें निश्चित करेगा और संरक्षण के बाद इनकी प्रगति की 
जाँच करेगा । 

(ग) तीसरी श्रे णी के श्रन्य उद्योगों के सम्बन्ध में झायोग ने निम्न बातें कहीं--- 

(अर) योजना में उच्च स्यान प्राप्त उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए, 

(था) आधारभूत उद्योगों के सहायक या पूरक उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए, 

(३) शेष उद्योगों को संरक्षण देने के लिए दो वातों पर विचार करना होगा, एक 
तो वास्तविक व सम्भाव्य लागत का ताकि उद्योग भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो 
ज़ाय और दूसरे समाज .प्रर उनका भार अत्यधिक नहीं पड़ना चाहिये । 

संरक्षण की शर्ते --आयोग ने संरक्षण के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपुर्णं बातों परः 
ज़ोर दिया जो इस प्रकार हैं--- 

: , (१) देश में कच्चे माल की प्राप्ति की संरक्षण की झते नहीं मानी जानी चाहिये। 
. यदि अन्य. आर्थिक लाभ मिलते हों तो उद्योग संरक्षण के लिए चुन लिया जाना 
चाहिये । 

(२) इसी प्रकार घरेलू माँग की पूर्णतया पूरी करने की शर्ते ' भी जहूरी नहीं है । 
निर्यात बाजार की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इतना हो पर्यात्त मानना 
चाहिए कि उद्योग उचित समय में घरेलू माँग का काफी भाग पूरा कर सकेगा । 

(३) 'क्षतिपुरक संरक्षण” भी दिया जाना चाहिये। यह संरक्षण उन उद्योगों को 
दिया जाना चाहिये जो कुछ संरक्षित उद्योगों का कच्चा माल काम में लेते हैं --और 
इस कारण कुछ नुकसान उठाते हैं । इसके झलावा यह भी कहा गया कि कच्चा माल 
उत्पन्न करने वाले उद्योगों को झ्राथिक सहायता के रूप में संरक्षण प्रदान किया-जाना 
चाहिये.।. ;- 
(४) नये उद्योगों को भी. संरक्षण दिया जाय जिनमें भारी पूंजी लगानी होती है 
लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का भय बना रहता है । 

(५) यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो खेती की उपज को भी संरक्षण दिया 
जाना चाहिये । लेकिन ऐसी वस्तुओं की संख्या सीमित रवखी जानी चाहिये ।. , 

(६) केन्द्रीय उत्पादन-करों का. उपयोग उसी - परिस्थिति में किया जाना चाहिये 


६२४ अ्ड़तौसवाँ प्रध्याय 


जवकि सरकारी झ्राय के प्रत्य सावन सुलभ न हों; क्योंकि इनसे संरक्षण का उद्देश्य | 
विफल होता है । 
(७) केद्रीय सरकार विधान द्वारा संरक्षित उद्योग के कच्चे माल की कीमत 
आवश्यकता होने पर निर्धारित करे । 
संरक्षित उद्योगों के कर्त्तव्य--इन सिफारिणों के अ्रलावा श्रायोग ने संरक्षित 
उद्योगों के कर्तव्यों या दायित्वों का भी वर्णन किया । ऐसा पहले कमी नहीं किया गया 
था। वे दायित्व इसलिए बताये गये कि संरक्षित उद्योग उनको निभाकर हीं कार्य- 
क्षमता बढ़ा सकता है। (क) संरक्षित उद्योग का उत्पादन का पमाना निरंतर बढ़ता 
चाहिए। (ख) वस्तु की किस्म निश्चित किये गये नमूने के माफिक होनी. चाहिए । 
(ग) उद्योग को नवीनतम मशीनों व पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिये। (घ) संरक्षित 
उद्योग को शोव, टैव्नीकल शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। (ड) जहाँ तक हो 
स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करना चाहिये। (घ) संरक्षित उद्योग समाज को क्षति 
पहुँचाने वाला कार्य न करे । 
उपयुक्त दावित्वों का यह श्रभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक उद्योग को ये निभाने ही 
होंगे वरना संरक्षण नहीं मिल सकेगा। ये तो केवल प्रशुल्क-प्र्षासने के सामान्य 
सिद्धान्तों के रूप में रहेंगे जो संरक्षण देते या दोहराते समय ध्यान में रखे जायेंगे । 
स्थायी प्रशुल्क श्रायोग--इस आयोग ने एक प्रशुल्क आयोग (पक्ष (/0णाएा- 
890॥) की स्थापना की भी सिफारिश की | प्रशुल्क आयोग एक स्वतंत्र व स्थायी 
संस्था होगी श्रौर यह अभ्रद्धं-न्यायिक (004आं-300ं0०ं॥]) ढंग के कार्य करेगी। ईंस 
प्रशुल्क संस्था को कई कार्य सौंपे जा सकेंगे जैसे मूल्यों की जांच करना, संरक्षण की देश 
की श्रर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों एवं संरक्षण करों की पुनः जाँच- करना आदि । 
“इसको विशेष अधिकार होंगे ताकि यह अनिवाय॑ रूप से आवश्यक बयान ले सके । 
सरकार को इसकी सिफारिशों पर २ महीनों में भ्रपना निर्ंय देना चाहिये । प्रशुल्क 
श्रायोग को किसी भी संरक्षण के मामले पर स्पष्ट व विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिये ताकि 
जनता सारी स्थिति से पूर्णतया परिचित हो जाय | 
'._. ._“हितीय श्रायोग की सिफारिश्ञों का सुल्यांकर्ने 
' यह स्वाभाविक था कि द्वितीय राजंकोपीय श्रायोग की सिफारिशें ज्यादां उंदारे 
और व्यापक होंगी क्योंकि यह राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थांपित किया गया था। इसने 
सेरक्षण का संम्बन्ध योजना-बद्ध आ्थिक-विकास से किया जो उचित था। इसने नये 
उद्योगों के संरक्षण का मार्ग खोला । इसने आयात-करों के अलावा उद्योगों की सहायता 
के झंन्य साधनों पंर भी बल दिया । साथ में संरक्षित उद्योग पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी 
डालों और एक स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापनां के सुझोव दिया जो पहले के 
प्रधुल्क वोड़ों को घुलना में, ज्यादा श्रधिकार- रवखे । एस प्रकारं इस भायोग की 


भारत की प्रंशुल्क नीति +334 
सिफारिशों भारत में औद्योगिक विकास के लिए बहुत: लाभदायक सिद्ध हुई हैं और 
भविष्य में भी होंगी । लेकिन जब से आयोग ने रिपोर्ट दी है तथ से श्राज तक काफ़ी 
परिवततंन हो चुके हैं। १६५६ में सरकार की नई औद्योगिक नीति आ गई है। सरकार 
ने समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना अपनी श्राथिक नीति का झाधार बनाया 
है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और तीसरी योजना की चर्चा 
प्रारम्भ हो चुकी है। श्रतः हमें यह देखना है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में हमारी 
प्रशुल्क-तनीति जो द्वितीय आ्रायोग ने सुझाई थी पर्याप्त रहेगी या उसमें कुछ परिवर्तन 
करने होंगे । आयोग की सिफारिशों में निम्त कमियाँ प्रतीत होने लगी हैं जिन्हें दूर 
किया जाना श्रावश्यक है :-- 


(१) दहितीय आयोग ने झ्रपनी सिफारिशें १९४८ की श्रौद्योगिक नीति के प्रस्ताव 
के अनुसार की थीं। लेकिन १६५६ में शौद्योगिक नीति ही परिवर्तित हो गई है । अरब 
सरकारी क्षेत्र में ज्यादा उद्योगों को ले लिया गया है। इन सबका ओ्द्योगिक विकास 
एवं प्रशुल्क नीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हैं। इसलिए नई प्रशुल्क नीति अ्पनाई. 
जानी चाहिए । 


(२) आयोग नें योजना में शामिल किये जाने वाले प्रत्येक उद्योग के संरक्षण की 
चर्चा की है; लेकिन यह श्रवेज्ञानिक दृष्टिकोण है । आधारभूत एवं मूल उद्योगों में भी' 
संरक्षण देते समय लागत के भ्रइन को पुणंतया नहीं भुलाना चाहिए जँसा कि आयोग 
ने किया है। दीघ॑-कालीन दृष्टिकोण से उत्पादन के साधनों की न्यूबता व लागत श्रादि 
पर भी विचार किया जाना चाहिए । 

* (३) संरक्षण के लिए अन्य उद्योगों' की दो छर्ते पहले से तो उदार हैं, फिर भी 
पुरानी बातों की ही पुनरावृत्ति-मात्र हैं। सिर्फ प्राकृतिक सुविधाओं” के स्थान पर 
लागत! का समावेश कर दिया गया है । 

(४) ग्रोजना-बद्ध श्र्थ-व्यवस्था में झायात-नियंत्रण भी आवश्यक हो जाता है भौर 
संरक्षण के साधन के रूप में श्रपनायां जाता है । परन्तु आयोग ने श्रायात-निर्यंत्रस कफ 
इतना समर्थन नहों किया है । वास्तव में योजना के श्रनुभव से हमें पत्ता चल गया है 
कि विदेशी व्यापार पर नियंत्रण अत्यावश्यक है। श्राज सम्पूर्ण आयात नीति ही इस 
प्रंकार की बनाई जाती है जिसमें घरेलू उद्योगों के विकास को पूर्ण व्यवस्था हो सके । 

. (५) यदि तिजी क्षेत्र के किसी उद्योग को संरक्षण नहीं दिया जाता है तो इसका 
योजना .पर असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन झ्रायोग ने- उस उद्योग के लिए और 
कोई व्यवस्था ,नहीं की है ताकि बहु योजना: में अपना भाग सफलतायूवंक अदा 
कर सके । 0220६ पु २ ० 


६२६ “ / अड़तीसर्वाँ अध्याय- 


(६) आयोग ने इस बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला कि भारत को भत्तर्राष्ट्री- 
व्यापार-संगठन व अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं में किस रूप में भाग लेना चाहिए। 
इसमें हवाना चार्टर की मूल कमियों पर भी कम ध्यान दिलाया:है ।. इन संगदठेतों में 
भाग लेने से हमारी प्रशुल्क-नीति एवं संरक्षण-नीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। _ 


अतः पिछले लगभग १० वर्षों की श्रान्तरिक एवं बाहरी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर, 
दिया है कि भारत की संरक्षण नीति में-ऐसे संशोधन आवश्यक हैं- जिनसे भारत का 
भ्ौद्योगिक विकास तीज्न गति से हो सके । वास्तव में सब उद्योगों को चाहे संरक्षण देना 
वांछवीय न हो लेकिन आ्रावश्यक सरकारी सहायता एवं सहयोग श्रवश्य मिलने चाहिएँ । 
विदेशी विनिमय संकट ने एक सुव्यवस्थित विदेशी व्यापार नीति श्रपनाने को प्रेरित 
किया है। भविष्य में भी भारत को विदेशी मुद्रा अजित करने की भरसक प्रयास करना 
चाहिएं। इसके लिए एक तरफ निर्यात उद्योग पनपाने होंगे भौर दूसरी तरफ अनावश्यक 
आयात बन्द करने होंगे एवं साथ में श्रावरयक्क आयातों के भी भारतीय प्रतिस्थापन 
पदार्थ निकालने होंगे । झतः योजना-बंद्ध अर्थ॑-व्यवस्था में हमारी समस्त विदेशी व्यापार 
नीति इस प्रकार संगठित करनी होगी तांकि योजना सफल हो सके भ्रतः प्रशुल्क-तीति 
से ध्यान हटकेर अब उपपुक्त विदेशी व्यापार नोति पर लगने लगा है:जो श्रावश्यक है । 
शायद यही कारण है कि द्वितीय योजना में संरक्षण के प्रइन पर कुछ भी. वर्णान नहीं 
किया.-गया है-। आज यह स्पष्ट हो गया है कि श्रौद्योगिक विकास के लिए प्रशुल्कों मी 
झलावा भनन्‍्य साधन काम में लाने होंगे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्रव प्रशुट्क 
आ्रायोग या श्रधिकारी को आवश्यकता नहीं होगी । वल्कि यह सुझाया गया है कि 
प्रशुल्क-कर उद्योगों की उन्नति का एक साधन है--एकमात्र साधन नहीं है । इसीलिएं 
उचित विदेक्षी व्यापार नीति, सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, ,एवं योजना के 
छक्ष्यों की पूर्ति भआाज ज्यादा आवश्यक समझे गये हैं। भ्रतः प्रशुल्क-नीति का स्थान 
धीरे-घीरे गोण होता जा रहा है क्योंकि यह एक नकारात्मक नीति है जिससे श्रांयात 
किये गये माल की लागत बढ़ जाती है। वास्तव में रचनात्मक उपाय अ्रपना कर. देशी 


उद्योगों की लागत कम करने से भी संरक्षण के उद्द श्य की सिद्धि होती है भौर देश का 
झौद्योगिक विकास होता है । - जम क 


। , - पशुल्क झायोग (७4६ 0०ऋ्राम्रांड्ध॑०7) 


' प्रशुल्क श्रायोग की हाँचा, कार्य-प्रशाली श्रौर सफलतापें--प्रशुल्क भ्रायोग 
अधिनियम '१६५१:में पास हुआ झौर २१ जनवरी, १६५२ को भारत सरकार ने 
द्विदोय राजकोपीय झ्रायोग की सिफारिश पर एक अ्रशुल्क भायोग नियुक्त किया । इसके 
तीन सदस्य हें जिनमें से "क अव्यक्ष है। झायोग एक स्वतंत्र संस्था है। इसके कार्ये 


भारत कौ प्रशुल्क नौति "६२७: 


पहले के प्रशुल्क मण्डलों से. ज्यादा विस्तृत हैं। सरकार प्रशुल्क श्रागोग को जाँच व 
रिपोर्ट के लिए निम्न कार्य सौंप सकती है :-- 

(भ्र) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण मंजूर करना; 

(आ) किसी उद्योग के संरक्षण के लिए झायात-करों व भ्रन्य करों में परिवर्तन की 
जाँच करना; 5 

(३) राक्षिपातन के विरुद्ध कार्यवाही एवं संरक्षित उद्योग द्वारा संरक्षण के 
दुरुपयोग की जाँच; 

(ई) संरक्षण का सामान्य मूल्य स्तर व जीवन-व्यापन व्यय पर प्रभाव देखना; 

(उ) आयात-करों में रियायत जो व्यापारिक समभौतों में दी जाती है, उसका 
प्रभाव विशेष उद्योग के विकास पर देखना, | 

(ऊ) संरक्षण से उत्पन्न होने वांले अन्य प्रश्नों पर विंचार करना | 

प्रशुल्क आयोग नये उद्योगों की भी जाँच करेगा। अपनी इच्छा से प्रशुल्क प्रायोग 
कोई भी जाँच कर सकता है सिर्फ संरक्षण की प्रारम्भिक स्वीकृति की जाँच अ्रथवा 
, “ संरक्षित या भ्रसंरक्षित वस्तुओं के मूल्यों की जाँच सरकार के कहने पर ही की जो. 
” सकेगी। 

भायोग को विशेष अधिकार दिये गये हैँ। यह संरक्षण की अ्रवधि जितनी चाहे 
उतनी निश्चित कर सकता है। यह संरक्षित उद्योग की कायं-प्रणाली, उत्पादन का 
पैमाना, उत्पादन की किस्म एवं भावी विकास की संम्भावनाओ्रों पर जाँच करके सरकार 
को रिपोर्ट दे सकता है।. 

झायोग की स्थिति अ्रद्ध-न्यायिक है । यह तथ्यों की जाँच करता है। लागत का: 
अनुमान लगाता है । फिर उसी वस्तु का. श्रायात मूल्य देखता है श्रौर संरक्षण कीः 
मात्रा निश्चित करता-है। , 2 न 

प्रशुल्क आयोग भ्रधिनियम, १६५१ के अनुसार संसद झयोग की रिपोर्ट पर तीने 
महिने में घोषित करती है कि उस पर क्या कार्य किया गया है श्रौर यदि . कोई कार्य॑ 
नहीं किया गया है तो उसके कारण बतलाये जाते हैं । | 

जनवरी, १६४२ में प्रशुल्क आयोग ने पुराने प्रशुल्क बोर्ड से निम्त मामले लिये 


() संरक्षण की माँग के ५ मामले, (ग) मूल्य निश्चित करने के ३ मामले, (7) संर- 
क्षित उद्योगों की जाँच के'४२ मामले । शुरू में जिन उद्योगों को इसने संरक्षण स्वीकार 
किया उनके साम इस प्रकार हैं :---बाल वियरिंग; स्टील वाल, मोटर गाड़ी उद्योग 

पावर एण्ड टिस्ट्रीव्यूशन ट्रान्सफॉर्मर उद्योग एवं-टिरानियम- डायोक्साइड उद्योग | 


६श्घः .* प्रड़तीसवाँ अध्याय ' 


धुल्क आयोग के कार्य का पता निम्न तालिका से लगती है :--” 
प्रशुल्क श्रायोग का कार्य, १६५२-६० 
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पिछले ८5 वर्षों में प्रशुल्क झ्रायोग ने संरक्षण के १४ नये मामलों की .जाँच की - 
जिनमें से ६ का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में मोटर उद्योग से था। झायोग ने इन 
सबके संरक्षण की सिफारिश की और सरकार ने उसे स्वीकार किया । तीन नये मामलों 
भें संरक्षण नहीं दिया गया जैसे ऊंती बनियान फलिक्स का सामान, एवं झाईसोनियाजिड 
उद्योग ॥ 

पिछले तीन वर्षो में कोई नई जाँच नहीं की गई है। यह - मिराशाजनक है क्योंकि ' 
द्वितीय योजना में तो आद्योगीकररंग पर विशे्ष बल «दिया ग्रंयां है ।' शायद नियंत्रित 
झ्ायात व-विदेशी विनिमय के: भ्रभाव ने उद्योगों को परोक्ष रूप से संरक्षण दे दिया 
जिससे संरक्षण के लिए विशेष माँग नहीं की गई है। - , - 

- 5 अल्पकान के लिए संरक्षण मिलने के कारण- चालू संरक्षित उद्योग अपनी माँग 
फिर दोहराते हैं इसलिए पिछले ७ वर्षों में चालू उद्योगों की जाँच की संख्या ८३ तक 
पहुँच गई । झाज हमारे देश सें ३७ उद्योगों को संरक्षण मिला हुआ है जिनमें ८ पूं जी- 
गत-उद्योगों के समूह में आते- हैं, १६ औद्योगिक कच्चा माल व उपभोग्य स्टोर के समूह 
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में, ३ उपभोग्य वस्तुओं के एवं शेप ७ उद्योग यातायात के समूह में आते हैं। इस प्रकार 
पूजीगत उद्योग व कच्चे माल वाले समरह -पर विशेष ध्यान दिया गया है जो देश के 
लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगा | 

प्रशुल्क श्रायोग को ऐसे उद्योगों की देखभाल करते रहना चाहिए जिनसे संरक्षण 
उठा लिया गया है ताकि वे अपनी कार्य-कुशलता में सुधार करने को तयार हो सकें। 
प्रशुल्क प्रायोग ने भ्रपना कार्य बड़ो तत्परता से किया है जिससे भविष्य में इससे ज्यादा 
सफलता की कामना की जा सकती है। 

प्र्श्त 
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खण्ड ८ 
राष्ट्रीय आफ रोजगार ह आयोजन 


(अ्रध्याय ३६ से भ्रध्याय ४४ तक) 


उन्तालीसवाँ भ्रष्याय 
राष्ट्रीय आय 


“राष्ट्रीय आय से हमारा भ्रभिष्राय किसी राष्ट्र द्वारा निद्िचत समय में उत्पादित सव 
आ्राथिक वस्तुओं के विद्युद्ध मूल्य से होता है ।--”” (डा० साइमन कूजने ट्रस) ेृ 
. “राष्ट्रीय श्राय का श्रर्थ किसी रोष्ट्र की अर्थ व्यवस्था द्वारा वस्तुओ्रों और सेवाश्रों 
के चालू उत्पादन से प्राप्त श्रम शौर सम्पत्ति .(पूजी) कुल कमाई (आय) से होता है ।” 
“अमेरिकी वाणिज्य विभाग) 
 “तेत॑ पाँव पसारिये जेती लम्बी सौर”--इस कथन में बड़ा आर्थिक सत्य है । 
कोई व्यक्ति या देश कितना खर्च कर सकता है या बचत और विनियोग कर सकता 


है-- यह उस व्यक्ति या देश की झ्राय पर निर्भर है। अतएवं किसी देश की अरथ्थ॑- 
व्यवस्था के श्रध्ययन में उस देश की राष्ट्रीय श्राय के 3 राष्ट्रीय श्राय के अध्ययन का बड़ा महत्त्व है । 


कुछ परिभाषाएँ 

किसी देन की राष्ट्रीय आय का दो प्रकार से वरुंन किया जा सकता है। हम किसी 
देदा में एक निश्चित अवधि ( प्रायः एक वर्ष ) में उत्पादित सब वस्तुओं और सेवाओं 
के श्राथिक मूल्य में जोड़ लगा सकते हैं या उत्पादन साधनों को प्रास होने वाली श्राय 
' का जोड़ लगा सकते हैं। पहलो प्रकार के जोड़ को प्र्थ-शास्त्र में “अन्तिम उत्पादन का 
योग” (सित॥] 00प्र0$ 709) कहते हैं ओर दूसरी प्रकार के जोड़ को 
“साधनों को भुगतान का योग” (78०० ?8ण675 70(4) कहते हैं। हम 

संक्षेप में दोनों पर कलण अलगण विचार करते हैं९ 
(श्र) श्रन्तिम श्राय का उत्पादन का योग--इस तरीके से “कुल राष्ट्रीय उत्पादन” 
(05, ].) हमको किसी देश में एक वर्ष की श्रवधि में उत्पादित सब श्रन्तिम वस्तुश्रों 
और सेवा्रों के सुल्यों को जोड़ना पड़ता है । इसमें केवल उपभोक्ताश्रों द्वारा खरीद 
' कर अन्तिम वस्तुओं और सेवाशों के मृल्यों को जोड़ता चाहिये; भ्न्य वस्तुओं के बनाते 
में काम आने वाली मध्यवर्गीय वस्तुओों के मूल्यों को नहीं जोड़ना चाहिये | उदाहरण के 
लिये, यदि पुस्तक के दाम १० २० हैं और इसके वनाने में २ र० का कागज काम में 
श्राता है तो हमको कुल उत्पादन के मूल्य में केवल १० ४० जोड़ना चाहिये । यदि, 
इस पुस्तक के बचाने में काम में आने वाले कागज का मूल्य भी अलग से जोड़ दिया. 
जाता है तो एक ही वस्तु का मूल्य दो बार गिनने की गलती हो जाती है। इस प्रकार: 
#कुल राष्ट्रीय उत्पादन” (0, पं. 7.) () उपभोक्ताओं ढ्वारा खरीदी गई बस्तुगों 
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और सेवाओं घन (7) सरकार द्वारा खरीदी गई वृस्तुओ्रों और सेवाओ्रों घन (7) कुल 
निजी विनियोग के मूल्य के वरावर होता है । ः के ह 

नई वस्तुओं के वनाने में मशीनों श्रौर इमारतों. आदि कई मौजूदा वस्तुओं को 
काम में लिया जाता है अतएवं “विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन” (गए, पं, 2.) जानने 
के लिए हमको कुल राष्ट्रीय उत्पादन (0, पं, ?.) में मौजूदा वस्तुश्नों की घिसाई 
टृठ-फूट भौर जुनी पड़ने से होने वाला ह्वास (700760ं४४07॥) घढाना चाहिए। 
इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्तादन--मुल्य-हास +- विद्युद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 

(शा) साधनों को भुगतान का योग-- वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि, 
श्रम, पूंजी आदि उत्पादन के साधनों की सहायता ली जाती है भ्ौर उत्पादित वस्तुओं 
का मुल्य उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक के रूप में वाट जाता है। इस प्रकार 
राष्ट्रीय श्राय (९४(४०॥8/7 00776) उत्पादन के साधनों की कमाई यात्री लगान, 
मजदूरी, व्याज तथा लाभ के बराबर होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना 
करने में जो भुगतान विना किसी प्रकार का उत्पादन किये प्राप्त होती है, जैसे विस्था- 


पितों तथा अकाल ग्रस्त लोगों को दी जाने वाली सहायता, उसको - शामिल ' तथा अ्रकाल ग्रस्त लोगों को दी जाने वाली सहायता, उसको - नहीं किया 
जाता है । 


यह ध्यान देने की बात है कि अन्तिम उत्पादन योग, में वस्तुओं उत्पादन योग, में वस्तुओं और सेवांशों सेवांश्रों का 
मूल्य मन्‍्डी में प्रचलित मूल्यों के आधार पर आँका जाता है| ये मूल्य उत्पादन लागत 
से ऊंचे होते हैं वर्योंकि इनमें परोक्ष कर ([70760 ६8785) भी शामिल होते हैं। 
परन्तु उत्पादन के साधनों को की जाने, वाली भुगतान में ये परीक्ष कर शामिल नहीं 
होते क्योकि उत्पादन के मूल्य में से परीक्ष कर चुकाने के बाद जो राशि रहती है वही 
उत्पादन के साधनों में बाँठी जा सकती है । 
उपयुक्त परिभाषाश्रों का सम्बन्ध निस्‍्नांकित समीकरणों द्वारा समझाया जो 
सकता है ;--- ' ' ह 
कुल राष्ट्रीय उत्पादत-- मुल्य-ह्लोस -- विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
(मन्डी के मृल्यों के अनुसार) 
विश्युद्ध राष्ट्रीय उत्पादन--परोक्षकर -- राष्ट्रीय श्राय (साधनों की लागत के श्रनुसार) 
राष्ट्रीय श्राय का महत्त्व (१)--किसी देश की राष्ट्रीय भय के अध्ययन से हम उस 
देश के भर्थु-व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं । (क) इससे हमको ज्ञात होता 
है कि देश के प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय सांधनों का कहाँ तक और कैसा उप- 
योग हो रहा है भौर देश की झाधिक स्थिति सुधर रहीं है या नहीं। (ख) इसंपें हमको 
ज्ञात होता है कि. देश को कृषि, उद्योगों तथा व्यापार भ्रोदि की क्‍या दशा है और 
किसानों, अमिक्रों तथा-व्यवस्ताइओं-की क्या:स्थिति है। परन्तु इन बातों की जानकारी 
के लिए केवल कुंल राष्ट्रीय भ्राय॒ के भ्रांकड़ों.का ज्ञान फाफी नहीं है। हमको यह भी 
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ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्रीय श्राय कहाँ पैदा होती है और इसका बंटवारा कैसे होतों 
है । विशेष रूप से हमको यह ज्ञात होना चाहिये कि किसी देश की राष्ट्रीय श्राय का 
कितना भाग उपभोग के काम आता है और कितना बचाया जाता है और विनियोग 
की मात्रा वचत के बरावर है या नहीं। - 
(२) केस्रीय सरकार का वजट बनाते और करारोपण करते समय भी राष्ट्रीय 
आय का ज्ञान भश्रावश्यक है । भ्राज-कल बजट का उद्ृं श्य देश को मुद्रा स्फीति और 
बेरोजगारी से बचाकर देश की ग्राथिक और सामाजिक उन्नति करना होता है। यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति से बचने के लिए कितनी बचत करनी 
होगी या कितना करारोपण करना होगा तथा बेरोजगारी से बचने के लिए राज्य को 
कितना विनियोग करना होगा। जिन देशों में श्राथिक विकास के लिए झ्राथिक आयो* 
जन की नीति अपनाई जाती है उनमें राष्ट्रीय आय के अ्रध्ययन्त का विशेष महत्त्व है। 
आथिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर श्रधिक भाग बचाकर विनियोग 
करना होता है और तदर्थ विशिष्ट राजकोपी, मौद्रिक तथा कीमतों भर मजदूरी संबंधी 
नीतियाँ श्रपनानी पड़ती हैं । 
(३) दो या अधिक देक्षों के बीच किसी सामान्य भार का न्यायोचित बँटवारा 
करने में भी राष्ट्रीय आय के भाँकड़ों की प्रह्ययता ली जाती है । 
राष्ट्रीय झ्राय और श्राथिक कल्याण--साधारणतः राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति 
श्राय ( राष्ट्रीय आय-:-जनसंख्या ) को देश को आर्थिक अगरति का द्योतक माना जाता 
है | तिःसन्देह यदि राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो प्रति 
व्यक्ति श्राय बढ़ जाती है भौर साधारणतः प्रति व्यक्ति भ्राय बढ़ने का श्र॑ होता है कि 
झाधथिक दक्षता, उत्पादन तथा उपभोग की संभावनाएं: पहले से अधिक हैं। परन्तु कई 
कारणों से प्रति व्यक्ति भाय सदा देश को सुख-समृद्धि को ठीक ठीक प्रकट नही करती । 
(१) मोद्रिक झाय बढ़ जाने भी यदि मुद्रा की क़य-शक्ति घट जाती है तो वास्तविक 
-उपभोग तथा तुष्टि नहीं बढ़ती । (२) मौद्निक मूल्य सदा वस्तुओं की सामाजिक उप- 
योगिता को प्रकट नहीं करता । प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय बढ़ने का मतलब है कि पहले 
की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पादन का मूल्य अधिक है। परल्तु इससे यह प्रकट नहीं 
होता कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। युद्ध के दिनों में शल्लास्रों के 
उत्पादन के बढ़ने से राष्ट्रीय श्रोय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है परन्तु राष्ट्र का 
जीवन स्तर नहीं बढ़ने पाता । शान्ति काल में भी यदि शराव आदि नशीली वस्तुओं का 
उत्पादन बढ़ जाता है तो वास्तविक जीवन-स्तर वहीं बढ़ता। (३) राष्ट्रीय आय के 
श्राँकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि इसे प्रास करने के लिए नागरिकों को कितना काम 
फरना पड़ता है । झाराम ([[,०ं5076) कम करके कठितव परिश्रम द्वांर राष्ट्रीय श्रोय 
बढ़ाई जा सकती है। परंतु इससे सुख का स्तर नहीं बढ़ता । (४) इसी प्रकार बिना सोचे 
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समझे देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन करके अत्प-काल में :राष्ट्रीय झाय, बढ़ाई जा 
सकती है परन्तु यह दीघ॑कालीन दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता । (५) राष्ट्रीय आय 
उत्पादन का मूल्य बतलाती है, उपभोग की मात्रा नहीं वत्तलाती । परन्तु -जीवनृ-स्तर उन्नत: 
होने के लिए उपयोग में वृद्धि आवश्यक है। यदि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय बचाकर विनियोग 

में लगाई जाती हैं तो भावी आय बढ़ती है-परनन्‍्तु मौजुदा उपभोग और ज़ीवन-स्तर 
नही बढ़ता । फिर “उपभोग” के सम्बन्ध में जो आँकड़े इकट्रे किये जाते हैं वे उपभोग्य 
वस्तुओं भौर सेवाओं पर किया जाने वाला खर्चा वतलाते है उपभोक्ताओं द्वारा उनसे प्रार्त 
होने वाली तुष्टि नहीं वतलाते हैं । (६) अ्रन्तिम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-से केवल यह 
प्रकट होता है कि श्रौसत भ्राय बढ़ी है | परन्तु यदि औसत आय बढ़ने के साथ ही साथ - 
आय के वितरण की विपमता भी बढ़ जाती है तो जन-साधारण का जीवन-स्तर बढ़ने 
की जगह घट सकता है । अ्तएवं राष्ट्रीय श्राय या प्रति व्यक्ति आय को .देख कर 
झाथिक कल्याण । के सम्बन्ध में नतीजा निकालने में बड़ी सावधानी चाहिए । 

राष्ट्रीय श्राय की तुलबा--जिस प्रकार राष्ट्रीय श्राय भर आधिक कल्यास में 

सम्बन्ध स्थापित करने में सावधानी चाहिए उसी प्रकार दो देक्षों को राष्ट्रीय शरूय की. 
तुलना करने या एक ही देश की अलग अलग समय में राष्ट्रीय आय की तृलना करने 
में बड़ी सावधानी चाहिए। उदाहरण के लिए, १६५४ में जब भारत की प्रति व्यक्ति 
आय लगभग २५२ रु० थी तब अमेरिका ((7., 8. 8.) की प्रति व्यक्ति आय लगभग 
६३५१ रु थी ।? इस आधार पर यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि एक झौसत 
भारत के नागरिक की तुलना में एक अमेरिकी नागरिक का जीवन-स्तर सँँतालीस गुना 
ऊँचा-है । कारण स्पष्ट है। (१) अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय श्राय के आँकड़े अज्नग-२ 
सिद्धान्तो के अनुसार प्राप्त किये जाते हैं । उदाहरण के लिए भारत में स्त्रियाँ श्रधिकतर 


शीजरेबू काम करती हैं । इसलिये उत्तकी सेवाप्रों का _मुल्य राष्रीय आय में वहीं-.सका 


जाता है। परन्तु अधिकांश अमेरिकी दम्पति दोपहर का भोजन बाजार में करते हैं 
>भ्ौर भोजन-शालाओं की सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आ्राय में शामिल किया जाता है।. 
(२) कई वस्तुए' जिनकी भारत में आवश्यकता नहीं होती अमेरिका में अनिवाय॑ मानती 
जाती हैं । उदाहरण के लिये अमेरिका के उत्तरी राज्यों में मकानों को गरम रखने की 
आवदयकता होती है परन्तु भारत में इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है.। (३) 
अंतिम मुद्रा की क्रय शक्ति भी अलग-अलग देशों में श्रलग-अलग होती है । इसलिए यह 
आवश्यक नहीं है कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति मौद्विक आय दूसरे देश से सेतालीस ; 


- शुती है तो वहाँ के निवासी भी उतने ही अधिक सुखी है। 


जो वातें भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते 
समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं वे एक ही देश की भिन्न भिन्न समय में राष्ट्रीय या 
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प्रति व्यक्ति श्राय की तुलना करते समंय भी व्यात में रखती चाहिंयें। (१) समय- 
समय पर कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं| श्रतएव चालू कोमतों में प्रकट राष्ट्रीय 
या प्रति व्यक्ति श्राय की तुलना नहीं की जा सकती। (२) कभी कभी सामाजिक 
परिवर्तनों के फलस्वरूप जिन वस्तुओं का पहले मुद्रा में मुल्य नहीं आँका जाता था 
अब मुद्रा में मूल्य श्रॉका जाने लगता है झौर वे राष्ट्रीय श्राय में गिनी जाने लगती हैं । 
(३) हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आय से केवल उत्पादन का मुल्य प्रकट होता है न 
कि उपभोग की मात्रा जिस, पर जीवन-स्तर निर्भर करता है। (४) भ्रन्तिम, कालान्तर, 
में उपभोग के ढाँचे में परिवर्तन होने से भी तुलना में कठिनाई होती है। उदाहरण 
के लिए कुछ वर्षों पहले भले घरों में कई घरेलू नौकर रखने का रिवाज था। आज 
कल सम्पन्न लोग भी ज्यादा नौकर रखने की अपेक्षा श्रन्य सुविधाओं पर श्रधिक 
खर्च करते हैं। उपग्रुक्त कारणों में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आज की तुलना करने 
में सावधानी चाहिये। 
भारत सें राष्ट्रीय आय की माप 
(क) राष्ट्रीय श्राय का हिसाव लगाने में कठिनाइयाँ:--भारत की राष्ट्रीय आय 
का हिसाव लगाने के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैंः-- 

 ' (३) राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने में यह मावकर चला जाता है कि देद्ष में 
उत्पादित ग्रधिकांश वस्तुओं और सेवाश्नों का मुद्रा से विनिमय किया जाता है। परन्तु 
भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भ्रधिकांश किसान अपने ग्रुजारे के लिए 
: खेती करते हैं। हमारे खेतों- की श्रधिकांश उपज मण्डी में विक्री के लिए नहीं श्राती-- 
उसका उपभोग उत्पादक स्वयं कर लेते हैं या अन्य वस्तुओं या सेवाओं से सीधा विनिमय 
किया जाता है । " ! 

(२) भारत के अ्रधिकांश किसान, कारीगर व अन्य उत्पादक अश्षिक्षित हैं। वे' 
प्रायः हिसाव-किताब नहीं रखते और उनको अपनी पैदा की हुई या बताई हुई वस्तुओं 

- की सात्रा और भरूल्य का ठोक ठीक ज्ञान नहीं होता । अतएव इन लोगों के उत्पादन: 
के आँकड़े अनुमानों पर आधारित होते हैं। . 

(३) भारत कै- अधिकांश किसान सुंमि और साल भर के लिए काम .की कमी 
के.कारण वे खेती के अतिरिक्त कोई कुटीर घत्चा जंसे पशु-पालन आदि या मजदूरी 
भी करते -हैं। इस, प्रकार कई घन्वे करने वाले लोगों का. विशिष्ट व्यवसायों में वर्गी- 
करण कठिन हो जाता है और राष्ट्रीय झ्ञाय का हिसाव लगाने में कठिनाई होती 

(४) भारत में खेती और कारखानों की कुल उपज और कार्यशील जनता की 
संख्या झादि के बारे सें पूर्ण तथा विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं हैँ । इसी प्रकार 
देहाती तथा झहरी आबादी के उपभोग एवं बचत सम्बन्धी प्लौँकड़े भी. उपलब्ध तहीं 


६ईप उन्तालौसवां भ्रध्याय॑ 


है। क्षेत्रिय विभिन्नताग्रों के कारण एक क्षेत्र के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी का- 
दूसरे क्षेत्र के लिए उपयोग करने में भी कठिनाई होती है । 


(से) भारत में राष्ट्रीय आय को माप का तरीकाए-रराष्ट्रीय श्राय का अनुमान 
लगाने के साधारणतः दो तरीके प्रचलित हैं। पहले (उत्पादन गणना प्रणाली) तरीके 
के अनुसार एक निश्चित अ्रवधि (प्राय; एक वर्ष) में प्राप्त उत्पादन का विद्युद्ध मूल्य 
ज्ञात किया जाता है। विशुद्ध उत्पादन ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन (विक्री-+, 
खुद का उपभोग--भण्डार में बढ़ोत्तरी) में से पुजी का मूल्य हास तथा मध्य वर्गीय 
वस्तुश्रों का मूल्य घटाना पड़ता है। इस प्रकार सब उद्योगों के विश्युद्ध उत्पादन को 
जोड़कर विशुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त श्राय 
जोड़ने से विदुद्ध राष्ट्रीय श्राय ज्ञात हो जाती है। दूसरे (आय गणाना प्रणाली) तरीके 
के अनुसार उसी अवधि में उत्पादन के साधनों की निजी आयों का जोड़ लगाया जाता - 
है। दोनों तरीकों से एक ही नतीजा निकलना चाहिये क्योंकि मनुष्यों के किसी समूह 
द्वारा प्राप्त श्रायों का जोड़ उनके द्वारा उत्पादित माल के मूल्य के बराबर होना 
चाहिये। भारत में राष्ट्रीय भय समिति ने राष्ट्रीय आय का हिसाव लगाने में अंशतः पहले 
झौर भ्रंशतः दूसरे तरीके को काम में लिया है। कृषि, वन उद्योग, पश्ु-पालन, शिकार, 
मछली पकड़ने, खान खोदने और उद्योगों के वापिक उत्पादन के विदुद्ध मुल्य का 
हिसाव लगा कर राष्ट्रीय श्राय में शामिल किया गया है । परन्तु व्यापार, परिवहन, ' 
प्रशासन व्यवसायों, ललित कलाओं तथा घरेलू सेवा कार्यों से प्रतिनिधि व्यक्ति की- 


भ्राय का हिसाव लगाकंर काम करने वालों की संख्या से गुणा करके राष्ट्रीय श्राय में; 
शामिल किया गया है । 


(ग) राष्ट्रीय आय समिति का कार्य:--भारत सरकार ने अ्रगस्त १६४६ में प्रो०' 
पी० सी० महलनॉविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राय समिति की नियुक्ति की प्रो० 
डो० आर० गादगिल और प्रो० वी० के० झआर० वी० राव इस समिति के सदस्य थे ।ः . 
समिति के सचिव २५ दिसम्वर १६४९ तक डा० आर० सी० देसाई झौर वाद में 
श्री एम० मुकर्जी रहे । समिति को प्रो० साइमन कूजनेट्रस, श्री जे० आर० एन० स्टोर 
भ्रौर डा० जे० बीं० डो० डकेंसन भ्रादि विदेशी विशेषज्ञों की सलाह-सहायता का 
प्रवनन्‍्ध किया गया। इस समिति की पहली रिपोर्ट श्रप्नौल १६५१ में और' भ्रस्तिम' 
रिपोर्ट फरवरी १६५४ में प्रकाशित हुईं। समिति की पहली रिपोर्ट में १६४८-४६ में 
भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये और अन्तिम रिपोर्ट में १६४८-४६ में 
राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान और १६४६-५० तथा १६५०-४१. में राष्ट्रीय श्राय 
के अनुमान दिये गये हैं । तव से केन्द्रोय सांस्यकी सद्भठन (('दातव शिवक्वाडप्यों 
"8५एं5४४० (,.5,0.) राष्ट्रीय आय पर वापिक परिपत्र प्रकाशित, करता है। 


राष्ट्र आय. - , ६३६ 


राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति से पहले भी कुछ विद्वानों ने" समय ससये पर 
भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के प्रयत्न किये थे परन्तु इनको यथेट्ट सामग्री 
प्राप्त नहीं थी और इनके तरीके भी अपूर्ण थे। इनके अनुमानों का उद्दश्य भारत में 
श्रेप्ते जी राज की अच्छाई या बुराई वतलाना था, इसलिए इनमें पक्षपात का दोप भी था।. 
राष्ट्रीय श्राय समिति के मुख्य विचार-- 

(१) समिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय चालू कीमतों के अनुसार 
१६४८-४६ में ८५६५० करोड़ रु० थी जो वढ़ कर १६४६-५० में १०१० करोड़ र० 
और १६५०-५१ में ६५३० करोड़ रु० हो गई। इस प्रकार इन तीन वर्षो में राष्ट्रीय 
आझाय ८८० करोड़ रु० या १०१४५ प्रतिशत वढ़ी। परन्तु इस शअ्रवधि में कीमतें बढ़ 
रहीं थीं। समिति ने बतलाया है कि १६४८-४६ की कीमतों के श्रनुसार राष्ट्रीय श्राय 
जो १६४८-४६ में ५६५० करोड़ र० थी १६५०-४१में ८८५० करोड़ रु० हो गई। 


इस प्रकार राष्ट्रीय न्राय में वास्तविक वृद्धि केवल २'३ प्रतिशत हुईं ।९ 

(२) समिति के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों के अनुसार 
१६४८-४६ में २४६'& रु० थी जो वढ़कर १६५०-५१ में २६५"२ ₹० हो गई यानी 
चालू क्रीमतों के ग्राधार पर इन तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में ७'४ प्रतिशत वृद्धि 
हुई । परन्तु यदि स्थिर कीमतों के श्राधार पर हिसाब लगाया जाय तो ज्ञात होता है 
कि इस अवधि में प्रति व्यक्ति श्राय लगभग समान रही । वास्तव में यह १६४६-५० 
में ७-७ प्रतिशत बढ़ी परन्तु १६५०-४१ में १६४६-५० की तुलना में ०'६ प्रतिद्यत 
घट गई ।* 

(३) समिति की रिपोर्ट से प्रकट है कि १६५०-४१ में हमारी राष्ट्रीय आ्राय में' 
क्रृपि का भाग ५१३ प्रतिशत खान खोदने, माल तंयार करने के कारखानों और छोटे 
उद्योगों का १६१ प्रतिशत; वारिज्य, परिवहत और संचार का १७७ प्रतिशत और 
प्न्‍्य सेवाशों का १५"१ प्रतिशत इन श्राँकड़ों से भारत की प्र्थ व्यवस्था का अ्संतुलन 

* प्रकट होता है | यह भी स्पष्ट होता है कि इस असच्चुलन को मिटाने के लिए भारत में 
उद्योगों का विकास आवश्यक है । यह सन्‍्तोप का विपय हैं कि हमारी पंच-वर्षीय 
योजनाओं में इस ओर प्रयत्त किया जा रहा है।. ; श 

. (९) दादा भाई नारोजी ने १८४६८ में भारत फी प्रति व्यक्ति आय -२०) बतलाई। १६१ १ ृ्‌ 
में प्रो० फिल्डले क्षिराज ने इसे ४६) ₹० बंतलाई | डा० राव ने १६३१-३२ में ६५) रु० भौर 
१६४२-४३ में ११४) रुण वत्तताई।... हि 
+ 2. + पवार एछछुणा ण ॥० पिशाएएवी पा००ा7० 0०००, 76७, 954, 
9. 44. | ६४ 
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(४) समिति की रिपोर्ट से ज्ञात होंता है कि १६५०-४१ में भारत के विदुद्ध 
घरेनु उत्पादन की कीमत ६५५० करोड़ र० थी जिसमें से ६२६० करोड़ उ० का 
उत्पादन छोटे उद्यमों में हम्मा और लगभग १०२० करोड़ का उत्पादन वड़े उद्यमां 
में ।१ इन आँकड़ों से भारत की पश्रर्य-व्यवस्था में छोटे उत्यमों की प्रधानता स्पष्ट है 
जिनके उत्पादन का मूल्य बड़े उद्यमों की तुलना में ६ गुना है। हमारी दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में छोटे उद्यमों का महत्त्व स्वीकार करके इनके विस्तार शोर पुनसेकठर्त 
की व्यवस्था की गई है । ष 

(५) राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान से चालू कीमतों के श्राधार पर १६४घ-४६ 
भ्ौर १९५०-५१ के वीच में राष्ट्रीय आय में खेती तथा सम्बन्धित कार्यों का योगदान , 

४६-१ प्रतिशत से बढ़कर ५१*३ प्रतिद्षत होगया जब कि खान खोदने तथा उद्योगों 
का भाग १७१ प्रतिशत से घटकर १६१ प्रतिशत रह गया। परच्तु यदि स्थिर 
कीमतों के श्राधार पर हिसाव लगाया जाय तो स्थिति में विशेष भ्रन्तर प्रकट नहीं 
होता ।* परन्तु परिवहन, रेलों प्रोर सरकारी सेवाश्नरों का भाग चालू तथा स्थिर 
फीमतों तथा सापेक्षिक अंशदान सब प्रकार से बढ़ा है । 

(६) समिति की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि करों से प्राप्त श्राय, विशेषतः परोक्ष 
फरों की झ्ाय, सरकारी व्यय झौर सा्व-जनिक क्षेत्र में पूर्ण निर्माण बढ़ा है । मे बातें 

« भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था में सरकार के बढ़ते हुए कार्य को प्रकट करती हैं ।* 

(७) राष्ट्रीय श्राय समिति की रिपोर्ट की ,३८ वीं भौर ३६ वीं सारिणियों से 
प्रकट है कि इस श्रवधि में विदेशी पूंजी का देश में श्रायात घट गया था। इसकी 
कारण स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकारी नीतियों की श्रनिश्वतता और विदेशी 
पू.जी का निर्यात है । 

(घ) भारत की राष्ट्रीय भ्ाय में नई प्रवृत्तियाँ--हम वतला चुके हैं. कि केल्रीय 
सांख्यकी संगठन राष्ट्रीय झ्ाग्न पर वापिक परिपत्र प्रकाशित करता है । इन परिपत्रों से 
पिछले झुछ वर्षों में भारत की राष्ट्रीय भ्राय में होने वाले मुख्य परिवत्तन प्रकट होते-हैं ४-7 

(१) भारत की राष्ट्रीय आय चालू कोमतों के भ्राघार पर पिछले ग्यारह वर्षों 
में लगभग ४४ प्रतिशत बढ़ी है यानी १६४८-४६ में [5६५० करोड़ ₹० से बढ़कर , 
१६५८-५६ में १२,४७० करोड़ रु० होगई है। परन्तु वास्तविक वृद्धि लगभग रे* 
प्रतिक्षत 'हुई है क्योंकिक १६४५-४६ की कीमतों से राष्ट्रीय आय १६४८-४६ में ८५५५० 
करोड़ रु० से बढ़कर १६५८-५६ में ११,६६० करोड़ रु० तक पहुँचने का अनुमान, 
है। इस अध्याय के अन्त में दी गई सारिणी से ज्ञात होता है कि पहली पंच वर्षीय 
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राष्ट्रीय आय ४१ 
योजना की अ्रवधि में यानी १६५१-५२ से १६५५-५६ की श्रवि सें भारत फी 
राष्ट्रीय झ्ाय में १८"४ प्रतिशत घृुद्धि हुई जब कि दूसरी पंचवर्षोय योजना के 
पहले तोन वर्षो में राष्ट्रीय श्राय में ११५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु राष्ट्रीय भ्ाय 
में वृद्धि के साथ ही साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप हमारी 
प्रति व्यक्ति प्राय पहली पंचवर्षोष योजना की श्रवधि में ११९१ प्रतिशत झोर दूसरी 
मोजना के पहले तीन वर्षो में ७३ प्रतिशत बढ़ी है। १६५८-५६ में गत वर्ष की 
तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि ७*३ प्रतिशत या ८०० करोड़ रु० हुई।? इस 
प्रकार पहली योजना की श्रवधि में राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत वढ़ी और दूसरी योजना 
की अ्रवधि में २० प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है । कुल मिलाकर दस वर्षो में राष्ट्रीय 
श्राय ४२ प्रतिशत झौर प्रति व्यक्ति झ्राय २० प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है ।* 
स्पष्ट है कि यद्यपि हमारी विकास योजनाश्रों का हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि"पर 
कोई चमत्कारिक प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि योजनाञ्रों के अ्रन्तगंत विनियोग की 
बढ़ती हुई दर के कारण राष्ट्रीय श्राय में लगातार वृद्धि हो रही है।? तीसंरी 
योजना क्वा पहला लक्ष्य भारत की राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत वापिक वृद्धि करना है; 
साथ ही विनियोग का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा कि विकास की यह गति भांवी 
योजनाओं की भ्रवधि में वनी रह सके । न्‍ 
(२) हम देख छुके हैं कि भारत की श्रर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी इंसका 
भारी असन्तुलन है । हमारे देश की लगभग ७० प्रतिशत जन-संख्या खेती में लगी 
हुई है । खेती पिछड़ी हुई होने से उपज बहुत कम होती है। हमारे किसानों की झाय 
इतनी कम है कि वे यथेष्ट बचत करके देश की श्राथिक उन्नति के लिए पूजी नहीं 
जुटा सकते । झतएवं भारत की अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या खेती पर जन-भार 
घटाने और खेती की उपज तथा किसानों की भ्राय बढ़ाने की है। भारत की राष्ट्रीय 
श्राय में विभिन्न श्रौद्योगिक स्रोतों के तुलनात्मक महत्त्व पर ध्यान देने से भी हमारी 
थे-व्यवस्था का असन्तुलन प्रकट होता है । हम बतला ऊंके हैं कि १६५०-५१ में 
हमारी राष्ट्रीय श्राय में कृषि का भांग ५१*३ प्रतिशत था | पहली योजना के श्न्त में 
यह ४८ प्रतिशत रहा । अनुमान है कि दूसरी योजना में श्रौद्योगीकरण पर विशेष 
जोर दिये जाने से हमारी कुल राष्ट्रीय भ्राय में कृषि का भाग १६५५-४६ में ४प* 
प्रतिशत से घटकर १६६०-६१ में ४६ प्रतिशत हो जायगा और खातों तथा कारखानों 
का भाग ६ प्रतिशत से बढ़कर ११ प्रतिशत हो जायगा। स्पष्ट है कि भारत की- 
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श्र्थ-व्यवस्था पूर्वचत फुषि-प्रधान है श्लौर बनो रहेगी । कृषि पर श्राभितता घदाने 
के लिए हमको श्रागामी कई योजनाप्रों में प्रौद्योगयोकरए पर लगातार जोर देना 
होगा । अन्त में पांचवी योजना पूर्ण होने तक क्ृपि पर जन-संस्या का अनुपात वतमान 
में ६६-७० प्रतिशत से घट कर ६० प्रतिशत होने का अनुमान है ।* | 
(छ) राष्ट्रीय श्राप फा भविष्य-आधिक विकास के लिए आयोजन एक दीघ- 
कालीन प्रक्तिया है। भारत के योजना श्रायोग ने पहली भ्रीर दूसरी योजनाम्रों को 
ग्राथिक विकास के मार्ग में बढ़ते हुए चरण माना है। पहली योजना में १६५०-५६ 
से १६८०-८१ तक की तीस वर्षों की झ्रवधि में श्राथिक विकास का चित्र प्रस्तुत किया 
गया था। जनसंद्या की वृद्धि, राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि का विनियोग किया 
जा सकने वाला अनुपात और इस विनियोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अतिरिक्त 
उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कल्पनाओों के आ्लाधार पर पहली योजना में यह श्रतुमान 
लगाया गया था कि १६५०-४१ में जो राष्ट्रीय श्राय का स्तर था वह १६७१-७२ तैंके 
दुगुना किया जा सकेगा और प्रति.व्यक्ति श्राय १६७७-७८“ तक दुगुनी हो जामेगी । 
पहली योजना में प्रात्त अनुभव के आधार पर थे कल्पनाएँ झोर सम्भावनाए दूसरी 
योजना में दोहराई गई जिससे यह नतीजा निकाला गया कि १६४०-५१ फी तुलना में 
राष्ट्रीय आप १६६७-६८ में और प्रति व्यक्ति श्राय १६७३-७४ में दुगुनी की जा सकेगी | 
इन लक्ष्यों की प्राप्ति जनसंख्या में होने वाली वृद्धि श्लौर आगामी त्तीन योजनाओं 
में किए जाने वाले प्रयत्नों पर निर्भर करेगी | केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने झनु मान 
लगाया है कि अगामी १४ वर्षो में जनसंख्या की वृद्धि दूसरी योजना में मानी गई गति 
से भ्रधिक रहने की संभावना है । इंन अनुमानों के श्राधार पर १६५१-७६ की श्रवधि 

में जन-संख्या में वृद्धि करीब २०"६ करोड़ हों सकती है जब कि दूसरी योजना में केवल ' 
१३८ करोड़ ७० का अनुमान लगाया गया था| जनसंख्या बढ़ने के झतिरिक्त उपभोग 
झौर रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ती है । अ्रतएव प्रति व्यक्ति श्राय को बढ़ाने और 


खेती पर आश्रितता कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त.करने के लिए बचत श्लौर वितियोग 
की दर बढ़ाना होगा। 


दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर अधिक श्रनुपात विनियोग में लगाने 
पर जोर. दिया गया था और यह अनुमान लगाया था कि विनियोग की दर जो पहली 
योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय की *७-प्रतिशत थी दूसरी योजना के अन्त में ११ 
प्रतिशत और 'तीसरी, चौथी तथा पाँचवी योजना के अन्त में क्रमशः १४, १६, और 
१७ प्रतिशत करनी पड़ेगी । 

योजना आयोग में किये गये अरब्ययन से ज्ञात हुआ है कि तीसरी योजना की 
अवधि में राष्ट्रीय आय १६६०-६१ में १३,००० करोड़ र० से बढ़ा कर १६६५-६६ में 
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१७,००० करोड़ ₹० करने के लिए लगभग १०,००० करोड़ र० का विनिमय करना 
होगा । इसी प्रकार चौथी और पाँच वो योजनातञ्रों के अन्त तक राष्ट्रीय आय क्रमशः 
२२,००० करोड़ र० और ३०,००० “₹० करने के लिए क्रमश; १५०० ०-१६००० 
करोड़ रु० श्र २१०००-२२००० दरीड रू० का विनियोग करना होगा |" 

कभी कभी यह भय प्रकट किया जाता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विनियोग संभव 
बनाने के लिए विदेश्षों से बड़ी मात्रा में सहायता लेने के अतिरिक्त घरेलू बचत की दर 
को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि कई वर्षों तक जनता के उपभोग और जीवन-स्तर में उल्लेख- 
नीय वृद्धि नहीं की जा सकेगी। यह सच है कि ग्राथिक विकास के लिए कठिन 
परिश्रम और त्याग करना आवश्यक होता है । हाल ही में रिजवं वेंक द्वारा प्रकाशित 
भारत में वचत और विनियोग के एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे देश में बचत 
की मात्रा १६५१-४२ में राष्ट्रीय आय के ५*१ प्रतिश्ञत से बढ़कर १६५६-५७ में ५९६ 
प्रतिशत हो गई ।* दूसरी योजना के पहले चार वर्षो में यह लगभग ४ प्रतिशत रहने 
का अनुमान है। हम देख के हैं कि दूसरी योजना में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय 
के ७ प्रतिशत से बढ़ कर ११ प्रतिशत होगई | परन्तु घरेलु बचत इतनी नहीं बढ़ने से 
विदेशों से साधन जुटाने पड़े । अनुमान है कि दूसरी योजना काल में कुल ६,२०० का 
सिनियोग होगा जिसमें से करीव दो तिहाई घरेलू और शेप एक तिहाई विदेशी साधनों 
से प्राप्त होगा । 

: तीसरी योजना में विनियोग की मात्रा बढ़ाकर लगभग १०,००४ करोड़ २० करने 
के लिए विदेशों से साधन जुटाने के साथ ही साथ घरेलू वचत को बढ़ाना होगा। अनुमान 
है कि विनियोग की दर दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय के ११ प्रतिशत से बढ़कर तीसरी 
योजना में १४ प्रतिशत हो जायगी । तदथे घरेलू चचत की दर को ८ प्रतिशत से बढ़ा 
कर ११ प्रतिशत करना होगा ॥ 

, स्पष्ट है कि हमको उपभोग पर नियंत्रण रखना होगा । परन्तु इसवा अर्थ यह नहीं 
है कि देश में उपभोग का स्तर ग्रिराता होगा । वास्तव में योजना में भोजन, बस्तर, 
चीनी आदि उपभोग्य पदार्थों की उपलब्धी बढ़ाने की व्यवस्था है। अनुमान है कि बचत 
की दर ८ प्रतिशत से बढ़ाकर ११ पतिशत करने पर भी उपभोग में ४ प्रतिशत 
वापिक वृद्धि हो सकेगी यदि राष्ट्रीय आय लक्ष्यों के अनुसार ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाई 


जा सकी । 
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असस्यास 


(१) राष्ट्रीय श्राय का अर्थ और महत्व समझाइये । क्या राष्ट्रीय झ्य से किसी देश 
का आर्थिक कल्याण मापा जा सकता है ? 


(२) राष्ट्रीय श्राय समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातों पर प्रकाश डालिये । 


(३) भारत की राष्ट्रीय भाय में हाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिये । भारत की 
राष्ट्रीय भ्राय के भविष्य के बारे में क्‍या अ्रनुमान लगाये गये.हैं $ 


(४) राष्ट्रीय आय से आप क्या समभते हैं ? भारत की राष्ट्रीय आय क्या है ? 
(आगरा, बी० ए० १६५७) 
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चालीसवाँ अध्याय 
बेरोजगारी की समस्या 


भारत में इस समय सबसे पेचीदी समस्या बेरोजगारी की है । इससे ज्यादा दुःख की 
बात क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन उसे कोई भी 
काम नहीं मिलता है । भ्राइचर्यं की बात है कि भारत में बहुत काम करने बाकी पड़े हैं 
फिर भी लोगों को काम नहीं मिलता हैं और श्रम-शक्ति व्यर्थ म्ट हो रही है। इस 
भ्रवस्था के उत्पन्न होने और बने रहने के कारणों की जाँच करना अत्यन्त आ्रावश्यक है 
तभी इसे बदला जा सकेगा । रे 

समस्या का आझाकार 

भारत में वेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है। शहरों व गाँवों में, शिक्षित 
वर्ग व अशिक्षित वर्ग में, कुशल व्‌ भ्रकुशल श्रमिकों श्रादि सभी में वेकारी दिखाई पड़ती, 
है; सिर्फ श्रंश्ों का अन्तर झवध्य है | जैसे गाँवों में भूमिहीन मजदूरों में बेरोजगारी 
ज्यादा है और उसको दूर करना भी वहुत्त कठिन है। देश के कुछ भागों में इस समस्या 
ने ज्यादा गम्भीर रूप धारण कर रक्‍्खा है भर ऐसे क्षेत्रों में तुरत कदम उठाने की 
श्रावश्यकता है। देश में किसानों और धेरों में काम करने वाली स्त्रियों के कई वर्ग ऐसे 
हैं जिनको पूरे समय के लिए काम नहीं मिलता । यह ग्रद्ध रोजगार की समस्या भी 
वेरोजगारी का एक श्रंग है । 

भारत में बेरोजगारी के श्राकार व प्रकृति की जाँच करते के लिए श्रावश्यक आँकड़ों 
का श्रभाव है। श्रत:; इस समस्या की गम्भीरता को अकड़ों से सिद्ध करने में कठिनाई 
होती है शहरों में फैली हुई वेकारी का अनुमान रोजगार के दफ्तरों को सूचना के ० 
आधार पर थोड़ा सा लगाया जा सकता है लेकिन वह भी पूर्तया विश्वसनीय नहीं 
माना जा सकता है क्‍योंकि अभी तक सभी व्यक्ति इनमें अपना नाम नहीं लिखाते 
हैं भौर कुछ काम पर लगे हुए भी ज्यादा अच्छे काम की तलाश में अ्रपना नाम दर्ज 
करवा देते हैं । कुछ भी हो पिछले वर्षो में इन दफ्तरों की सूचना से भी यही प्रमाणित 


हुआ है कि. देश में बेरोजगारी बढ़ी है। मार्च, १६५६ में ७'०५ लाख वेरोजगार 


व्यक्तियों ने रोजगार के दफ्तरों में अपने नाम लिखा खजखे थे। नेशनल सैम्पल सर्वे के 


अनुसार लगभग २५% व्यक्ति दफ्तरों में शपने भ्रापको रजिस्टर करवाते हैं। अतः 


. मार्च १६५६ में लगभग २८ लाख व्यक्ति शहरों में शहरों में वेकार थे १ 
(€६*६१स ले 3 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में शहरों व गाँवों में फैली हुई वेरोजया री का श्रनुमान 
ह ६४% 











६४६ चालीसवाँ अध्याय 


लगाया गया । गाँवों की वेरोजगारी का अनुमान कृपि-भम-जाँच के आधार पर लगाया 
गया और शहरों के सम्बन्ध में नेशनल सेम्तल सर्वे की सूचना का उपयोग किया गया। 

योजना श्रायोग ने दूसरी योजना को अवधि में बेरोजगारी का श्राकार इस प्रकार 
झ्रका है--- 


(लाखों में) . 
शहरों में गाँवों में कुल 
नये रोजगार चाहने वाले न... दैफ- दर १०० 
पुराने वेकार “दे 34 ही प... हे 
कुल ६३ ६० £$ भरे 


८ कक अल की न्न-लनः 

92 जे “उपयु क्त सूचना से यह स्पष्ट होगया कि दूसरी योजना के श्रन्त तक देझ्ष में पूर्ण 

2” रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए लगभग १३ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार 

दिया जाना चाहिए। लेकिन योजना आयोग ने कहा कि इतने लोगों को रोजगार देना 
सम्भव नहीं होगा । गर-कृपि क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा 5० लाख व्यक्तियों को काम 
दिया जा सकेगा ताकि १६५६ की अपेक्षा १६६१ में बेरोजगारी की स्थिति विगड़ने 
से रोकी जा सकेगी । 

बेरोजगारी व श्रद्ध-रोजगार के सम्बन्ध में पूर्णतया संतोषभ्रद सूचना व॑ भ्र्किईं 
उपलब्ध न होने से इनकी व्यापकता व गम्भीरता पर कुछ कहना मुइिकिल हो जाता है ! 
फिर भी यह वात बिल्कुल स्पष्ट है कि देश में रोजगार बढ़ रहा है लेकिन साथ में 

४- वेरोजगारी भी वढ़ रही है। प्रतिवर्ष जितने नए व्यक्ति काम चाहने वाले सामने आते 

292 उतने आम बह उतने -काम नहीं बढ़ पा रहे हैं इसलिए बेरोजगारी की समस्या दिनोंदिन 
ज्यादा पेच्नीदी बनती जा रही है । 

बेरोजगारी को किस्में 
(79९४ ० एग्रए४फ७०७ए९४६ 49 ग्रता8) 

2८४५ पश्चिमी विकसित पू'जीवादी श्रौद्योगिक देझ्षों में दो चार प्रतिशत अ्रस्थिर बेकारी 
(जितिए्मंणाओ, परा०7900एशञशआवा) के अलावा व्यापक वेकारी मच्दी काल में 
मांग घट जाने से उत्नन्न होती नस के अनुसार पू जी की पूति की तुलना में 
विनियोजन घट जाने से मन्दी श्ाती हे लेकिन भारत में पूजी के भ्रभाव में बेरोजगारी 
की स्थिति वनो रहती है। श्रतः प्रसेरिका श्रादि विकसित देशों में पूजी के उपयोग[' 
के अभांव में बेरोजगारों फंलतों है जब कि भारत में पूंजी के श्रभाव में बरसेजगारा| 


बनी रहती है । भ्रतः दोनों की स्थिति में मौलिक अन्तर है जिसे समझने की आव॑- 
इयकता है| हे 


$:2 


बेरोजगारी की समस्या 


भारत में विविध किस्म की वेकारी पाई जाती हैं । इनका संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता है :--- जा 

(१) खुली बेरोजगारों ((2ए90॥ एगशथाफञाएज्राशा 0 #7दए/तज्ा 
एञध्यत00शश0ा) :--भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति, मौजूद हैं जो काम क्ति मौजूद हैं जो काम हूंढ़ते हैं 
लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती >+ 
है अजय जम जनसंख्या आर्थिक साधनों के उपयोग की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही “”” 
है ?भारतीय भ्र॒य-व्यवस्था में स्थिरता, _शिविलता एवं गतिहीनता की प्रवस्था बहुत 


वर्षों से बनी हुई है देश को श्रषिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है श्रौर क्ृपि में वही £/८ 
पुरानी परिषाटी चली आरा रही है जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए अनुपबुक्त है। नई ७म 
भूमि कृषि के अन्तगंत बहुत कम आई है (देव श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ।प्य्धः 

£ कूटीर व घरेलू उद्योगों का पतन होने से व्‌ घरेलू उद्योगों का पतन होने से बेरोजगारी बढ़ी लेकिन बड़े कारखानों में «6 
बहुत कम व्यक्तियों को खपाया जा सका व्यापार, यातायात, सामाजिक सेवाश्रों श्रादि 
का विकास भी उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से होना चाहिए था । शभ्रतः 
हमारी श्रथ॑-व्यवस्था का ढाँचा ही ऐसा रहा है जिससे वेरोजगारी झुले रूप में विद्यमान 
रही है । 

(२) छिपी हुई बेरोजगारी या अद्धं-रोजगार (09580867 एगराध्याए079- 
77070 ० एए्रत्-शाफ्ञो०एण७7॥ भारत में वेरोजगारी का यह रूप बहुत 
प्रचलित है । इसका गाँवों में ज्यादा जोर है । छिपी हुई वेकारी का मतलब यह है कि 
श्रमिक वैसे तो भ्रपने आपको काम पर लगा हुआ समभता है लेकित उसको सीमान्त _ 
उत्पत्ति चगषण्य या नहीं के बराबर हू होती है---अर्थात्‌ु यदि उसको वहाँ से हटाकर 

. दूसरी तरफ लगा दिया जाय तो पहली दिद्या के उत्पादन में कोई कमी नही झ्रायेगी । की 
4 आरत में भूमि पर जनसंख्या का भार भरत्यधिक है | भ्रूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित »,॥7 
हो चुकी है। श्रतार्थिक जीतों की संख्या ज्यादा है । यदि भारत में जनसंख्या को कृषि 
क्षेत्रों ५ सटयोगों में उ्त्पा डा कर वर्योब थोड़े 4 ०रैण 
त्रों से हटाकरउद्योगों में लगाया जाय तो कृषि का उत्पादन नहीं घटेगा वयीकि थोड़े 
व्यक्ति ही वैज्ञातिक झृषि के आधार पर अधिक उत्पादन कर सकेंगे अतः कृषि में 
लोग लाभपूर ढज्ज से नहीं लगे हुए हैंठ) छिपी हुई बेकारी झहरों में ( विशेषकर 
सरकारी विभागों में ) भी पाई जाती है । सारत में प्रशासन का व्यय बढ़ता जा रहा 
है कई स्थानों पर आवश्यकता से ज्यादा कर्मचारी निगुक्त किये जाते हैं ।यह भी 
मूलतया इसी किस्प्र की बेकारी का नमृुना है नमुना है।| है ।| कई घरों में ख्रियों को पूरा काम-बहीं 
मिलता और वे भी अद्ध-रोजगांरी का शिकार होती हैं । 
कुछ विद्वानों का कहना है कि उचित दिलख्षा में प्रयत्त करने से छिपी हुई बेकारी 


की व्यथं जाने वाली शक्ति का उपयोग पूजी-निर्माण में ज्यादा सफलतापुरवंक हो ; 
सकता -है | जे ९2 22 कप 





ध्ड्द घालीसरवाँ अध्याय 


'3 मौसमी बेकारी (3७8507व एछाथआए०ग़राथा):--भारत के कई भागों मे 
कृषि का कार्य साल भर तक नहीं चलता है | इसलिए कुछ महीनों में किसानों को 
बेकार रहना पड़ता है । मौसमी वेकारी श्रोद्योगिक केस्द्रों में भी पाई. जा सकती है जन 
चीनी की-मिलें साल भर तक नहीं चल पाती हैं, इसलिए श्रमिकों को कुछ समय पक 
वैकार रहना पड़ता है | 
कुदीर उद्योगों के पतन से मौसमी बेरोजगारी की तीब्रता बढ़ गई है। इससे 
किसानों के जीवन-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत में मौसमी वेकारी भी 
काफो व्यापक है । 





(४) चक्रीय बेकारी ((५०॥०व एा७9)0जश॥०॥)-मख्ी_ के दिनों में 
माँग घट जाने से जो वेकारी फैलती है उसे चक्रीय_वेकारी कहते हैं। पहले कहा जी 
चुका है कि इस किस्म की वेकारी पूजीवादी देशों में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन 
भारत भी इससे मुक्त नहीं है। कई बार निर्यात-मागि घट जानें से निर्येति-उद्योग को 
घबरा पहुँचता है शोर कुछ कारखाने बन्द हो जाते हैं, जिससे इस प्रकार की वेकारी 
थ्रा जाती है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति सुती-वस्त्र-उद्योग में विशेष रूप से देखने 
को मिली है। 


(५) भ्रस्थिर बेकारी (जिलाणा् ए॥0॥70ए॥0०॥)--कई बार कुंड 
क्राम बन्द हो जाते हैं भर उनमें लगे हुए श्रमिक बेकार हो जाते हैं । ऐसे श्रमिक सेगे 
काम सीख कर जल्दी ही उनमें लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक इनको वेकीर 
रहना पड़ता है। यह अ्रस्थिर वेकारी का प्रतीक है। पाश्चात्य देशों में इस किस्म की 
बेकारी कोई विशेष समस्या नहीं मानी जाती है क्योंकि श्रम की गतिशीलता अधिक 
होने से व प्रशिक्षण की पर्यात् सुविधायें होने से श्रमिक जल्दी ही नये व्यवसाय में. अवेश 
पा लेते हैं लेकिन भारत में इन परिस्थितियों के अभाव में अस्थिर वेरोजगारी भी बहुत- 
कष्टदायक सिद्ध होती है । 


(६) प्राद्योगिक बेकारी ([60770027098] ए767]7097707)--उत्तादन 

के आधुनिक श्रम बचाने वाले तरीकों के अपनाने से जो वेकारी फैलदी है उसे प्राद्योगिक 
>बेकारी कहते हैं । भारत जैसे देश में जहाँ पहले से बहुत बेकारी फैली हुई है, उद्योगों .में 
तवीनीकररण शभासानी से नहीं किया जा सकता है। इसलिए- ऐसा उपाय अपवाया जाता 
“हैं कि घीमी गति से झआाधुनिकीकरण किया जाय और साथ में वेकार होने वाले व्यक्तियों 
को भी काम पर लगाने की व्यवस्था की जाय ताकि बिना आँसू बहाये वैज्ञानीकरण 
(रिव्ााणाओ52४णा ज़रोांगिठफां पर&्था$) सम्भव हो सके। हमें प्राथोगिक 
वैकारी का सामना अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि इसके विना उत्पादन-क्षमता नहीं बढ़ 
सकती है । कृपि में भी टैक्नीकल परिवतंन होने से भर्थात्‌ वैज्ञानोकरण से बेरोजगारी 


बेरोजगारी की- संमस्या हु ६४६ 


बढ़ने की सम्भावना है। झतः प्राद्योगिक वेकारी कृषि व उद्योग_द्वोनों में पाई जा 


सकती है । 
ऊपर विविध किस्म की वेकारी का उल्लेख किया गया है। उससे स्पष्ट होता है 
कि भारत में वास्तव में लाभप्रद ढंग का रोजगार पाये हुए लोगों की संख्या बहुत कम छु्ी 
है। बहुत से लोग पूर्णतया वेकार हैं ओर काफी लोग श्रद्धं-वेकार हैं, ओर बहुत थोड़े 
पूएंतया काम पाये हुए हैं । यह हमारे श्राथिक पिछड़ेपन व्य ग्योतक है। ऐसी स्थिति में ! 
सामान्य रूप से देश में गरीबी का होना स्वाभाविक ही है । हर 
वेरोजगारी के विविध भेद्षों से इसके विभिन्न कारणों पर श्रच्छा प्रकाश मिलता 
है । श्रधिकतम जन संख्या सिद्धान्त के अनुसार बेकारी उस समय उत्पन्न होती है जबकि 


50 ज्यादा बढ़ जावी $ ते) 





सबसे प्रमुख कारण जन संख्या की भ्रत्यधिक वृद्धि है। भारत में श्रव जन-संख्या लगभग 
९; प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने लगी है। इसलिए प्रतिवर्ष काम चाहने वालों की संख्या 
भी बढ़ है. है। बेरोजगारी के अन्य कारणों में निम्न वातों का उल्लेख किया जा 
सकता है--आर्थिक साथनों का कम उपयोग, कुटीर उद्योगों का पतन, श्रौद्योगीकरण 
का अभाव कृषि का पिछड़ापन कु का पिछड़ापन, क्ृपि का वर्षा प्र झ्राश्चित 0 ,,अमिकों को काम पर 
लगाने के लिएं पू'जी का भ्रभाव,' वर्तमान शिक्षा-प्रणाली/' श्रम की गतिशीलता का 
श्रभावा अकुशल शल व अशिक्षित श्रमिकों का झाधिक्य एवं देश की पिछड़ी हुई सामाजिक 
दशा । 
उपग्रुक्त सब कारणों ने मिलकर बेरोजगारी की समस्या को अत्यधिक जटिल बना 
दिया है और ऐसा लगता है कि पूर्ण रोजगार (पा छल्ा0/0श॥०॥) तो एक 
आदर्श ही वना रहेगा और उसे व्यवहार में शायद ही कभी प्राप्त किया जा सकेगा। 
भारत योजना-बद्ध श्राथिक-विकास का रास्ता स्वीकार कर छुका है। अतः योजनाश्रों 
में रोजगार के साधत्र बढ़ाने पर जोर दिया जाना स्वाभाविक है। दोनों पंच-वर्षीय 


योजनाओं में रोजगार बढ़ाने के सम्बन्ध में जो प्रयत्न किये गये हैं उनका विवरण नीचे ' 


दिया जाता है :-- 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना में रोजगार सम्बन्धी नीति 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में वेरोजगारी के प्रइन पर शुरू में गम्भीरता से ध्यान 
लहीं दिया गया क्योंकि उस समय खाद्यान्नों व्‌ कच्चे माल का भ्रभाव, मुद्रा-स्फीति के 
तनाव व दबाव आदि प्रदन ज्यादा सामने थे। १६५३ के आरम्भ से बेरोजगारी की 
समस्या ज्यादा_ स्पट्ट होती गई और योजना आयोग ने रोजगार बढ़ाने के लिए प्रथम 
योजना का आकार बढ़ा दिया और ३०६ करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय करने की ध्यवस्था 
की । १६५३ के अन्त में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए'११ सृत्री कार्यक्रम घोषित 


किया गया जिसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :-- 
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(१) सिंचाई व विद्युत योजना-केस्रों के पास ट्रेनिंग कैम्प स्थापित करता, (२) छोटे 
उद्योगों के लिए व्यक्तियों व छोटे समूहों को विश्वेप सहायता देना, (३) जिन कामों में 
श्रमिकों का भ्रभाव है उनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (४) सरकारी विभागों दारा 
लघु-उद्योगों का बना हम्मा सामान, स्टोर-क्रय-तीति के अन्तर्गत खरीदना, (५) घहरों व 
ग्रामों में शिक्षकों की नियुक्ति, (६) राष्ट्रीय विस्तार सेवा को फैलाना, (७) गन्दी वस्तियों 
की सफाई के कार्यक्रम व झहरों में थोड़ी आमदनी वालों के लिए मकान बनाने क्षे 
कार्यक्रम, (८) सड़कें बनाना, (६) निजी भवन-निर्माण को प्रोत्साहन, (१०) घ्रणार्थी 
नगर-निर्माण, (११) रोजगार वृद्धि कार्यो को प्राथमिकता देना। 

इस महत्त्वाकाँक्षी कार्यक्रम की घोषणा के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या के 
हल में दिशेप मदद नही-मिली । प्रथम योजना की अवधि में लगभग ५४ लाख व्यक्तियों 
को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । अ्रतः पहली योजना की भ्रवधि में बेरोजगारी बढ़ी 

सिम पनीनीपिननीननीननीी नीलम नम >2220333न्‍न्‍न्‍न्‍. 
और इसके प्रति जागरूकता बढ़ी श्रोर दूसरी योजना में इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देने 
की स्थिति उत्पन्न हो गई ॥ 
द्वितीय पंचवर्षाय योजना व रोजगार 

प्रो० महालनोविस ने दूसरी योजना की रूपरेखा में बताया था कि देश के सीमित _ 
पू'जीगत साधन भराधारभूत उद्योगों के विह्यस में लगाये जाने चाहिएँ और उपभोग्य 
“वस्तुओ्रों का उत्पादन बढ़ाने व्‌ रोजगार वृद्धि के लिए कुटीर व घरेलू उद्योगों का विकास 

किया जाना चाहिए । दूसरी योजना की यह श्राधारभूत नीति टउम्न० 8॥79/6०29) 
बाद में संत्द में भी स्वीकृत हुई और रोजगार बढ़ाने के लिए कुटीर व छोटे उद्योगों 
के विकास-मर-विशेष-वल-दिया गया । | 
पहले कहा जा चुका है दूसरी योजना में 5० लाख व्यक्तियों के लिए कृषि के 
अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने का लक्ष्य निश्चित किया गया। कृषि में लगभग 
“कलर रोजगार दिलाने का अनुमान लगाया ग्रया | इस प्रकार योजना 
ग ने यह कहा कि यदि ये लक्ष्य प्राप्त हो सके तो द्वितीय योजना के अन्त में भी 
लगभग उतने ही व्यक्ति वेकार रहेंगे जितने कि इसके आरम्भ में थे--श्नर्थात्‌ स्थिति 
“न खराब होने से ही बचाया जा सकेगा ! इससे ज्यादा सफलता प्राप्त करना मुश्किल 
माला गया। योजना आयोग ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषित किया कि द्वितीय योजता की 
झयधि में भारत में पूर्ण रोजगार को परिस्थिति नहीं लाई जा सकेगी । .- 
: साधनों के श्रभाव के कारण द्वितीय योजना का "आकार घंटो दिया गया। इससे 
रोजगार के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । संघोधित झनुमानों के अनुसार 
द्वितीय योजना को अ्रवधि में लगभग ६५ लाख व्यक्तियों को-ही रोजगार दिया जा 
सकेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की 
संख्या इसके प्रारम्भ की तुलना में श्रधिक-होगी श्र्भाद्‌ स्थिति थोड़ी खराब. ही होगी 4: 
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कुछ शर्थशात्रियों का कहना है कि द्वितीय योजना में फंक्ट्री उपभोग-मौल-उद्योगों 
पर ध्यान नहीं दियां गया जिससे रोजगार नहीं बढ़ सका और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो 
गई। इस श्रालोचना में कुछ सत्यांश अवश्य है लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि भारत के लिए ऐसी उत्पादन की विधि ज्यादा उपयुक्त होगी जिसमें 
ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को खपाया जा सके । अतः ह्ितीय योजना को हृष्टिकोश 
)- चित था लेकिन संगठन की कमी व साधनों की कठिनाई से सफलता उतनी नहीं । 
मिल सकी जितनी की मिलनी चाहिए थी। 


भारत में पुर्ण रोजगार (एणा एगाए०एगल्य 9 प्रता्च) 
इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत की भावी योजनाश्रों भें रोजगार बढ़ाने पर 
झ्रवश्य बल दिया जायगा और उत्तरोत्तर रोजगार के साधनों _का विस्तार होगा। 
लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत में पूरा रोजगार की_स्थिति उत्पन्न हो सकती है 
भौर वह किस प्रकार रखी जा सकती है ? 
पुर्ण रोजगार का सरल अभिप्राय यह लगाया जा सकता है कि देक्षू में काम के 
ओग्य व्यक्तियों को चालू मजदूरी की दर पर रोजगार के अवसर मिलना । इसके लिए 
तीन तरफ प्रयत्न करने श्रावश्यक हैं : 
भर) पुराने वेकार व्यक्तियों को काम पर लगाया जाय, 
(३) प्रति वर्ष काम चाहने वाले नये व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध 
किये जाँय, 
(३) अद्ध-रोजगार की स्थिति को समाप्त किया जाय ताकि श्रघिक काम करके 
श्रमिक अपनी श्राय में वृद्धि कर सके भौर झपना जीवन-स्तर ऊँचा बना सकें । 
.. पूणं रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना कि इसको 
बनाग्रे. रखना । जनसंख्या के निरंतर बढ़ने से समस्त आाथिक साधनों के शोपण की 
एक उच्चतम अवस्था श्रा जाती है। अतः एक देश के लिए दौघकाल तक वूर्णों रोजगार” 
के आदर्श ही मानी जायगी। चीन ने आशिक ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन 
करके अपनी जनता के लिए रोजगार के साधनों में अत्यधिक वृद्धि की है। मिट्टी-रक्षा 
कार्यक्रम, वृक्षारोपण »वाँध वनावा, सड़क बनाना, आधुनिक ढंग के छोटे विक्रेन्द्रित 
उद्योग स्थापित करना, आदि कार्यो में उन्होंने विशाल जन-समूह को काम दिया है 
और इतने भ्रल्प समय में अपने देश में पूर्ण रोजगार! की स्थिति उत्पन्न कर दी है। 
भारत ने प्रजातान्त्रिक योजना का मांग अपनाया है। इसलिए स्वभावतः विकास 
की रफ्तार उतनी तेज तो नहीं हो सकती जितनी उन देशों में हुई है जिन्होंने साम्य- 
वादी पद्धतियाँ स्वीकार की हैं । फिर भी हम निम्न विधियों को अपना कर उत्तरोंत्तर 
ज्यादा रोजगार (ता|क्ष 5790एएशा) के लक्ष्य तक भावी योजनाप्तों में 


हा 
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पहुँच सकते हैं। सौभाग्य से भारत के पास वेकार पड़े हुए. आशिक साप्तन विद्यमान 
हैं जिनको जन-कल्याण में प्रयोग किया जाना चाहिए । 
सुझाव | 

(१) जनसंख्या को वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण--चाहे कितनी भी तीम्नगति से 
आधिक विकास क्यों न किया जाय, फिर भी 'श्रधिकतम भ्राय_के स्तर पर अधिकतम 
रोजगार' की स्थिति तक पहुँचने के लिए जन्म-दर पर नियन्त्रण अत्यन्त भ्रावश्यक है। 
चीन जैसे देशों को भी 'पूर्ण रोजगार के लिए भ्रन्त में जनसंख्या पर नियन्तरा लगाने 

>ी-नोति भ्रपनानी पड़ेगी। भारत के लिए भी इस सम्बन्ध में प्रभाव पूरा प्रचार की 
आवश्यकता है। - ेृ 

(२) वैज्ञानिक कृषि--भारत में बड़े पैमाने की यंत्रीकृत खेती प्रति व्यक्ति-उपज 
बढ़ा सकेगी लेकिन उसमें श्रम शक्ति का उपयोग कम होने से बेकारी की समस्या हल 

नहीं होगी । भ्रतः हमें प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये छोटे पैमाने की कृषि अपनानी 
होगी । जिसमें उत्तम खाद, सिंचाई आदि से गहरी पैदावार बढ़ाई जा सके | अनाथिक 
जोतों को मिला कर सहकारी खेती करना भी उचित होगा । 

(३) मिश्चित कृषि (5०७० एध्वात्रती)8)--कपि के साथ पशु-पालन मुर्गी « 
पालन श्रादि.अपवाकर कृपक की आय बढ़ाई जा सकेगी श्रौर भ्रद्ध-रोजगार को स्थिति 
समाप्त हो सकेगी । 

(४) प्रौद्योगीफरण-- भारत के आधारभूत उद्योगों के विकास की श्रावइयकता है । 
उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है । लेकिन रोजगार 
बढ़ाने के लिए हमारे देश में विकेन्द्रि व आधुनिक लघु उद्योगों की ज्यादा श्रावश्य- _ 

कता है । वे यथा सम्भव गाँवों में ही स्थापित किए जाँय ताकि शहरों की आज़ादी 

: पर अत्यधिक भार न हो । श्रतः हमें गाँवों के बन जज ताकि 
जनसेरुया को अपने स्थानों पर ही काम दिया जा सके | वैसे झहरों में भी विभिन्न 
किस्म के उद्योग स्थापित किए जा सकते है लेकिन हमारे श्रौद्योगीकरण का आधार 
गाँवों में चलाये जाने वाले उद्योग ही होंगे। उनमें नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग किया 
जाना चाहिये.। 

(५) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--भारत शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सामा- 
जिक सेवाश्ों की दृष्टि से अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः सामाजिक सेवाओं के 
विस्तार से भी रोजगार के साधन बेढ़ेंगे। कुछ व्यक्ति सामाजिक सेवाश्रों से उत्पस्त ४ 
रोजगार को भनुत्पादक कह कर इसका महत्त्व अन्य उत्पादक रोजगार की तुलना में 
बहुत कम कर देते हैं । लेकिन उनका यह सोचना अ्रमपूर्ण है वयोंकि सामाजिक सेवाग्रों 


के प्रसार से ही श्रम की कार्य-कुशलता बढ़ती है भौर लोगों का जीवत-स्तर ऊँचा 
होता है... । | 








बैरोजगारो कौ समस्या ६५३ 


(६) राष्ट्रीय निर्माए के विविध कार्य--भारत जेसे देक् में राष्ट्रीय निर्माण के 
अनेकों काम करने बाकी हैं, जैसे सड़कें बनाना, रेल यातायात का विकास, बाँध-पुल 
आ्रादि बनाना, वृक्ष लगाना, मिट्टी की रक्षा करता, मकान बनादा, नए गाँव न नगर 
बनाना आदि, आदि, जिनमें विशाल श्रम-शक्ति को खपाया जा सकेगा । 

श्रन्त में यह भी_कहना उचित होगा कि भारत में अभी 'कठिन परिश्रम! करने 
की श्रावश्यकता है तभी अ्र्थ-ब्यवस्था गतिशील हो सकेगी और भ्रत्मधिक उत्पादक 
होगी जो 'पुणं रोजगार! की स्थिति को थाम कर रख सकेगी गलुत्फर्णा 
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इकतालोसवाँ अ्रध्याय 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना 
स्वतत्तता प्राप्ति के वाद भारत ने योजनावद्ध आर्थिक विकास का मार्ग भ्रपनाया । 
मा, १६५० में प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग नियुक्त किया 
गया जिसने पहली योजना की रूपरेखा जुलाई १६५१ में प्रस्तुत की । इसकी अवधि भ्रप्रैल, 
१६५१ से मार्च, १६५६ तक की रकक्‍्खी गई । योजना की भ्रवधि के लगभग १ ह साल वाद 
दिसम्बर, १६५२ में इसका अन्तिम स्वरूप देश के समक्ष रवखा गया । पहली योजना 
में जो कार्य-क्रम खखते गये उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त 
वाद प्रारम्भ कर दिया गया था । लेकिन बाद में उन विविध कार्य-क्रमों को मिलोकर, 
आवश्यक सुधार व विस्तार के साथ प्रथम पञ्ञ-वर्षीय योजना का रूप दे दिया गया का 
प्रथम योजना के उद्दइय, विशेषताएँ व लक्ष्य--पहली योजना प्रारम्भ होने के. 
समय देद्य में खाद्यान्नों व कच्चे माल का अत्यन्त श्रभाव था । चारों तरफ मुद्रा-स्फीति 
और महगाई छाई हुई थी। द्वितीय महायुद्ध व विभाजन के कारण भ्र्थ-व्यवस्था में 
असंतुलन व तनाव पैदा हो गए थे। कारखानों में वेकार उत्पादन-क्षमता (एग्रए- 
॥566 एा0त7८४ए७ ८०४०५) पड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रथम योजना 
का मुख्य उह्ं श्य खेती की पेदावार बढ़ाना रवखा गया ताकि खाद्यान्नों व कच्चो माल 
का श्रभाव दूर हो जाए। साथ में मूल्य-स्तर घटाने पर भी बल दिया गया। 
प्रारम्भ में पहली योजना में सावंजनिक क्षेत्र में २,०६६ करोड़ ₹० व्यय करने का 
प्रस्ताव किया गया लेकिन बाद में यह रकम वढ़ा कर २ ,/१७८ करोड़ रु० कर दी गई 
क्‍योंकि योजता के तोसरे वर्ष में बेकारी की समस्या ने विकट रूप घारण कर लिया 
- था, इसलिए रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय करना आवश्यक 
हो गया । 
संशोधित राशि का वितरण विभिन्न सदों पर इस प्रकार रखा गया :---- - 
(करोड़ रू)! कुल व्यय का प्रतिशत 





(१) कृषि व सामुदायिक विकास शेध४ड १४"& 
(२) सिंचाई व जाक्ति * ६४७ २७२ 
(३) उद्योग व खनिज पदार्थ श्प्प ः ७६ 
(४) यातायात व संदेशवाहन | * ५७१ २४० 
(५) सामाजिक सेवायें. “५३२ २२७४ 
(६) विविध ह 'घ६  झइचद 
कुल . २१३७८ १०० 


!. प्रथम योजना की पअन्तिम प्रगति रिपोर्ट के प्राघार पर। 
ध्श्ड 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ६५५ 


उपयुक्त तालिका से प्रथम योजना की प्राथमिकताओों का पता चलता है। इसमें 
कृपि के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। कुल व्यय का ४२"१% कृषि 
सामुदायिक विकास, सिंचाई व श्वक्ति के लिए रबखा गया। इसके वाद योजना में 
यातायात के विकास की भी समुचित व्यवस्था की गई। शिक्षा, चिकित्सा, मकान व 
अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों पर भी यथेष्ट राध्षि निर्धारित की गईं। पहली योजना 
में उद्योगों पर कुल १८८ करोड़ ₹० ( ७'६५ ) व्यय करने का निश्चय किया गया । 
इसमें से ४६ करोड़ रु० ग्रामीण व छोटे उद्योगों के विकास के लिय रकखे गये और 
शेप १३६ करोड़ रु० बड़े उद्योगों, खनिज पदार्थों व वैज्ञानिक खोज के लिये निर्धारित 
किये गये ) इस प्रकार पहली योजना में उद्योगों के विकास पर कम बल दिया गया 
ओर योजना के साधन कृषि को सुहृढ़ बनाने के लिए खचं करना ही उचित समझा 
गया। योजना में निजी क्षेत्र के ४२ उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये । 
उद्योगों की वेकार पड़ी हुई उत्पादन क्षमता का अभ्रधिकतम उपयोग करने का सुकाव 
दिया गया । 
प्रारम्भ में जब योजना में २,०६६ करोड़ रुपये की राहि के व्यय का अनुमान 
था, तब १,२५८ करोड़ रु० करों से व जनता से उधार लेकर, २६९० करोड़ २० घाट़े 
वी वित्त व्यवस्था से भर शेप विदेशी सहायता, श्रतिरिक्त उधार, अतिरिक्त घाटे की 
वित्त व्यवस्था श्रथवा करों से प्राप्त करने वंग लक्ष्य था | जब संद्योधित रूप में योजना 
का आकार बढ़ा दिया गया, तो ज्यादा साधन जुटाने के लिऐ विदेशी सहायता, घाटे 
की वित्त-ब्यवस्था, उधार व कर श्रादि पर ही जोर पड़ना स्वाभाविक था । 
प्रथम योजना की प्रगति (१६४१-५६) 
प्रधम योजना का भ्राकार साधारण था शौर इसके उददं इय व लक्ष्य भी ऊचे नहीं 
थे | इसलिए योजना की भ्रगति काफी संतोपजनक रही। प्रथम योजना के झअस्‍्त में 
भारतीय प्रर्थ-व्यवस्था ज्यादा संतुलित व सुदृद हो गई | खाद्यान्नों व कच्चे माल का 
संकट मिट गया । औद्योगिक उत्पादन बढ़ा । वस्तुओं के मूल्य भी घटे । पहली योजना 
की सवसे बड़ी खूबी यह थी कि लगभग ४२०, करोड़ 5० की घादे की वित्त-व्यवस्था 
होने पर भी मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हुई, वल्कि मूल्य थोड़ी मात्रा में घठे । विदेशी भुगतान 
पे स्थिति ठीक रही । ये सब श्राथिक उन्नति के परिचायक थे। विभिन्न क्षेत्रों की 
प्रगति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है ४-- | 
(१) व्यय, राष्ट्रीय आय व पूंजी निर्माण--प्रथम योजना की श्रन्तिम प्रगति रिपोर्ट 
(मई, १६५७) के श्रनुसार- पाँच वर्षों में कुल व्यय लगभग १,६६० करोड़ रु० ही हुआ्ना 
जबकि व्यय का अनुमान २,३७८ करोड़ रु० था| शुरू के तीन वर्षों में व्यय वहुत 
थोड़ा हुआ लेकिन अन्तिम दो वर्षों में व्यय की दर बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय झाय में 
१७-५० वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय १०४५१ बढी । योजना के आरम्भ में पू जी- 


६५६ ह इकतालीसवाँ भ्रध्याय 


निर्माण राष्ट्रीय आय का लगभग ५५% था जो योजना के अन्त में लगभग ६३% हो 
गया पूजी निर्माण की यह दर भी आधथिक विकास के लिए श्रपर्याप्त ही मानी जायगी 
लेकिन पहली योजना में ही इस सम्बन्ध में विशेष प्रगति होनी सम्भव नहीं थी । 

(२) कृषि सिचाई व शक्ति-- पहली योजना में कृषि की पैदायार लगभग १८% 
बढ़ी । खाद्यान्नों का उत्पादन १६४०-४१ में ५४ मिलियन टन से बढुकर १६५५-५६ 
में ६५ मिलियन टन हो गया जो लक्ष्य से श्रधिक था। १६५३-४४ में कृपि की पैदा- 
वार में भ्राथातीत वृद्धि हुईं। उत्पादन की इस वृद्धि में अनुकूल मानसून का बढ़ा हाथ 
था लेकिन खाद, वीज व सिंचाई से भी उत्तादन बढ़ाने में सहायता मिली । तिलहन व 
कपास का उत्पादन लक्ष्य से भ्रधिक रहा लेकिन जूट व गन्ने की पैदावार लक्ष्य से कुछ 
कम ही रहो । 

पाँच वर्षों में लगभग १४० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जाने लगी 
जिसमें से १०० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के छोटे साधनों का प्रयोग हुआ्रा भौर ः 
शेप पर बड़े साधनों से सिंचाई बढ़ाई गई | विजली की उत्पादन क्षमता १६४०-११ 


में २२ लाख किलोबाट से वढ़कर १६५५-५६ में ३४ लाख किलोवाट हो गई । | 
(३) उद्योग ;--औद्योगिक उत्पादन पाँच वर्षों में लगभग ४०५, बढ़ा । सूती 
कपड़े का उत्पादन लगभग ३७२ करोड़ गज से बढ़कर ५१० करोड़ गज सालाना हो 
गया जो योजना के लक्ष्य से ४० करोड़ गज अधिक थां । सीमेंट का उत्पादन २७ लाख 
टन से ४६ लाख टन हो गया । चीनी, कपड़ा सीने की मशीनें, कागज, और साइकिलों 
का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार हुआ । इजीनियरिंग उद्योगों व भारो रसायन उद्योगों 
में-भी उत्पादन बढ़ा । पुरानी वेकार पड़ी हुईं उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया 
गया और नई क्षमता भी उत्पन्न की गई। पेट्रोल साफ करने, समुद्री जहाज भर हवाई 
, जहाज . बनाने, रेल के इंजिन, पेनिसिलिन, डी० डी० टी० बनाने झादि के कार्यों में भी 
यथे४ प्रगति हुई | इस्पात के कारखानों व भारी बिजली का सामान बनाने के कारखाने 
की प्रगति संतोपजनक नहीं हुई। का ्ि 
. निजी क्षेत्र में उत्पादन काफी बढ़ा और व्यय के लक्ष्य पूरे कर दिये गए। वास्तव 
भें; सावंजनिक क्षेत्र की बनिस्वत निजी क्षेत्र की प्रगति ज्यादा सराहनीय रही ।. . ' 

(४) यातायात को प्रगति :--पहली योजना में. यातायात की प्रगति काफी 
संततोपजनक रही । इस अवधि में ३८० मील नई. रेल की लाइनें - डाली गई. ६३६ 
मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया . ३० बड़े पुल बने । ४००० मील लम्बी 
चालू सड़कों को सुधारा गया । इस प्रकार रेल व सड़कों का विकास किया गया । 

.._ (५) वित्तीय व्यवस्था :--थोजना में १,६६० करोड़ रु० व्यय हुए जिनकी 
व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई :--. जा ः 
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(करोड़ रु०) 

करों व रेलों से ७५२ 
बाजार ऋण र्ण्प्‌ 
झल्प बचत व अन्य ऋण ३०४ 
अन्य पुजीगत आय ६१ 
विदेशी सावन १ै,प८ 
घाटे की वित्त-व्यवस्था ४,२० 

* कुल १,६६० 





उपयुक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि करों की आय विशेष संतोपजनक नहीं 
रही । भ्ल्प-बचत कार्यक्रम सफल रहा | योजनाकाल में कुल २६६ करोड़ 5० की 
विदेशी सहायता व ऋण स्वीकृत हुए जिनमें से १८८ करोड़ रु० के साधनों का प्रयोग 
किया गया और णेप १०८ करोड़ रु० दूसरी योजना में ले जाये गये । घाटे की वित्त 
व्यवस्था लक्ष्य से भ्रधिक रही लेकिन इसने मुद्रा-स्फीति उत्पन्न नहीं की । 
प्रगति की समीक्षा :--पहली योजना भारत के लिए योजना की भूमिका थी | 
प्रथम प्रयास होने के कारण कई कमियों का आ जाना स्वाभाविक था। कई विद्वानों 
ने तो इसे योजना कहना भी उपयुक्त नहीं समझा है वल्कि एक व्यय का कार्यक्रम-मरात्र 
माना है। कुछ भी हो प्रथम योजना की प्रगति को देखकर हम इसे संतरोपजचक कह 
सकते हैं। १६५५-५६ में भ्रथ॑-व्यवस्था ने स्थिरता, ताकत, संतुलन एवं विकास के 
चिन्ह दिखलाये जबकि १६५१-५२ में यह श्रस्थिर, कमजोर व असंतुलित थी । 
पहली योजना की सफलता से प्रेरित होकर योजना श्राथोग ने दूसरी योजना का 
आकार महत्वाकांक्षी रखा और ओऔद्योगीकरण पर बल दिया। वास्तव में पहली 
योजना एक कऋृपिगत योजना थी और उसका लक्ष्य औद्योगीकरण का मजबूत आधार 
तैयार करना था। साथ में कारखातनों की उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग करना 
था | इन सब प्रयत्नों में पहली योजना काफी सफल रही लेकिन निम्न कमियों की 
तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि हम प्रगति का सही मूल्यांकन कर सकें। 
. (१) ऋपि-उत्पादन की वृद्धि में श्रनुक्ूल प्रकृति का हाथ काफी था, अतः इस 
सम्बन्ध में प्रगति क्षणिक व अस्थायी थी जैसा कि भावी घटनाओं से स्पष्ट भी हो गया । 
(२) कृपि के क्षेत्र में भी भूमि-सुधार, सहकारी खेती, फसल योजना ((४709- 
एभाएांग89) आदि की प्रगति विशेष प्रभावशाली व चमत्कारिक नहीं रही । 
(३) रोजगार की दृष्टि से पहली योजना सफल नहीं कही जा सकती है । पहली 
योजना की अवधि में बेरोजगारी में वास्तव में वृद्धि हुई । 
(४) वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से काफी कम रहा । 
(५) पहली योजना की सफलताओं ने आम जनता में' विज्लेप उत्साह उत्न्न नहीं 
किया । अत ति-आँकड़ों में हो कलक' कर रह गई और व्यवहार में लोगों के 
जीवन-स्तर में परिलक्षित नहों हो सकी | - -. 





वियालीसवाँ श्रध्याय 
द्वितीय पंच-वर्षीय योजना 


प्रथम पंच-वर्षोष योजना की सफलता से प्रभावित होकर योजनो श्रायोग ने दूसरी 
योजना देश के समक्ष रखखी जिसका ग्राकार काफी बड़ा था शोर लक्ष्य बहुत ऊंचे है 
इसकी प्रवधि अप्रैल, १६५६ से मार्च, १६६१ तक रखी गई। पहली योजना में कप. 
का आधार सुहृढ़ किया गया था, इसलिए दूसरी योजना में ग्रौद्योगिक विकास पर ज्यादा 
ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था। अतः द्वितीय योजना ने भारत में प्रौद्योगिक क्रान्ति 
का सूत्रपात किया वयोकि इसी में भ्राधारभूत उद्योगों की प्रगति पर विश्वेप ध्यान दिया 
गया । हिितीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र में पाँच वर्षों में केन्द्र व राज्यों की तरफ में 
४८०० करोड़ रु० व्यय करने का अनुमान लगाया गया और योजना के' निम्न चार 
उद्दंब्य निर्धारित किये गये 
* (१) राष्ट्रीय श्राय में पाँच वर्षों में कुल २५% वृद्धि ताकि देश में जीवन-स्तर ऊँचा 
हो सके । १६५५-४६ में राष्रीय श्रायथ १०८०० करोड़ २० हो गई थी, उसको १६६०: 
६१'में १३,४८० करोड़ तक कर देने का लक्ष्य घोषित किया गया । 
प्रति व्यक्ति भाय में १८% वृद्धि करने का श्रनुमान लगाया गया ताकि द्वितीय 
योजना के श्रन्तिम वर्ष में यह ३३१ रु० हो जाय जबकि प्रारम्मिक वर्ष में यह केवल 
२८१ र० थी । 
(२) देश में तीव्र गति से श्रौद्योगिक विकास हो ताकि भारत में संतुलित अर्थ: _ 
व्यवस्था का जन्म हो सके । इसके लिए आ्राधारभुत उद्योगों का विकास किया जायगा । 
(३) देझ् में रोजगार के साधन बढ़ाये जायेंगे ताकि पाँच वर्षो में कृषि के श्रलावा 
अन्य क्षेत्रों में लमभग ८५० लाख व्यक्तियों को नया रोजगार मिलेगा और कि क्षेत्रों में 
१६ लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा । इस प्रकार योजना की अवधि में लगभग ' 
१ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा । 
(४) घन व झाय की अ्रसमानता कम करना और आाथिक-सत्तां को केर्द्रित होते से 
रोकना ताकि देझ्ष में समाजवादी ढंग का समाज स्थापित किया जा सके । 
उपयुक्त चारों उदंश्य एक दूसरे से सम्बन्धित हैँ जँसे राष्ट्रीय आय की वृद्धि के 
लिए आधारभूत उद्योगों का विकास अनिवार्य है और देश में रोजगार के साधन बढ़ाना 
भी. श्रावर्यक है । आर्थिक व सामाजिक समानता कल्याणकारी राज्य की स्थापना के 
> लिए. झंत्यन्त आनश्यक है। ये चारों उहँश्य परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी कभी-कभी 
६५८ हे 


द्वितीय पंचवर्षीय यौंजना ६५६ 


एक दूसरे से स्पर्धा भी करने लगते हैं अर्थात्‌ यदि एक को प्राप्त करने की 'कोशिश 
करते हैं तो दूसरे को प्राप्त करना कठिन हो जाता है जैपते अल्पकाल में आधारभूत 
उद्योगों के विकास से रोजगार के साधन बहुत अ्रधिक नहीं बढ़ पाते हैं। घन व भाव 
की समानता पर बल देने से पूजी-निर्माण शिथिल पड़ जाता है। श्रतः चारों उ् श्य 
आवश्यक होते हुए भी एक साथ प्राप्त कर लेना आसान नहीं है। इनमें आवश्यक मेल 
व संतुलन स्थापित करना योजना अधिकारियों के लिए एक चुनौती है जिसका सामना 
किया जाना चाहिए। 
वित्तीय पक्ष 

हितीय योजना में सावंजनिक क्षेत्र में कुल ४८०० करोड़ २० (२,५६० केन्द्र के 
और २,२४० राज्यों के) व्यय करने का निश्चय किया गया था जिसकी व्यवस्था के 
लिए निम्न उपाय सुझाये गये :--- 





(करोड़ ₹०) 
१--चालू आय में से बचत घ०० 
, (क) करों की चतंमान दरों से (१६५५-५६) ३५० 
. (ख) अतिरिक्त करों से ४५० ; 
२->जनता से ऋण लेकर । १,२०० 
(कै) बाजार ऋण ७०० 
(ख) भ्रल्प बचत प्रू०० 
३--धजट के अन्य साधनों से ४०० 
'  (क) रेलों का अंशदान १५७० 
* (ख) प्रॉविडेन्ट फन्‍्ड व ग्रन्य जमा खाते २५० 
४- विदेशी साधन घ०० 
प्र--घाटे की वित्त-व्यवस्था . - १,२०० 
६--.क्षेप कमी, जो स्वदेश के साधनों से पूरी करनी है ३०० 
कुल ४,5०० 


ह उपयु'क्त तालिका से स्पष्ट है कि दूसरी योजना की कुल लागत (४,८०० करोड़ 
रु०) का है भाग विदेशी साधनों से प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया और शेप हू 
भाग स्वदेशी साधनों से ही जुटाने का निएचय किया गया। कुल अनुमानित व्यय का 
$ अर्थात्‌ १,१०० करोड़-रू० घांदे की वित्त व्यवस्था से पूरा करना खतरे से खाली 
नहीं कहा जा सकता है। इसमें मुद्दा-स्फीति उत्पन्न होने की सम्भावनायें छिपी हुई हैं । 

: ' वित्तीय साधनों में करों से प्रत्यक्ष रूप में 5०० करोड़ रु० एकत्र करने का अनुमान 
था, लेकिन जिस मात्रा तक ऋण की रेकम में कमी पड़ेगी और शेप ४०० करोड़ रु० 


. वियालीसववाँ अध्यार् ह 


पके करों का स्थान केवल 

की बी ही झावश्मतता होगे गी7 अतः से. कहीं अधिक समझता 
करों क्रे बढ़ाने: मी ्ट ता चाहिए बल्कि ईरसे ' के 

क्रेलिए, | का ही गेदीं मात धन जुटाने के लिए कर, ऋण, विदेशी 


«६ करोड़ गेट की जमे लिए से 
हज । इस अकार:इसरी यो दि सभी को पर्यात मात्रा में बढ़ाने का निर्णय 
मत घाटे की वि 
साधव, ; हैं पा लगाया गः वर्षो में 
करना पड़ी ।* « मै का प्रइत है, यह अन्दाज लगाया गया कि. ५ 


हैं 
:_ जहाँ तक - विदेशी भ्रुगतान का घाटा रहेगा जिसकी पूर्ति के लिए २०० 
लगभग ११४० के 28 रकम के ले लिए जायेंगे, १०० करोड़ रु० की विदेज्ञी निजी 
करोड़ ० अं िक दी और शेप लगभग ८०० करोड़ रु० के लिए विदेशी सरकारा 
पूजी भार, व्यवस्था करती होगी । 
व 32300 दसरी योजना में साधन जुटाने के लिए कर, ऋण, विदेश्यों से उधार 
के कर घाटे की वित्त-व्यवस्था सभी पर बल दिया गया । 
व सहायता ; विनियोग का ढाँचा 
द्वितीय योजना में साव॑जनिक क्षेत्र में ४५०० करसेड रु० और निजी क्षेत्र में 
5४०७ #पटोर्ड 5० व्यम करने का अनुमान लगाया गया । सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय 
का विभिन्न मंदों में वितरण नीचे दिया जाता है । तुलना के लिए साथ में प्रथम योजना 
के संशोधित प्रस्तावित व्यय का वितरण भी दिया जाता है। 


द्वितीय योजना में. प्रथम योजना में 
(करोड़ कुलका (करोड़. कुल का 
रु०) प्रतिशत २०) प्रतिशत 


१.. कृषि व सामुदायिक विकास भषृ८ ११"८४.. ३४४... १४६ 
२. सिंचाई व शक्ति ६१३ १६१७० हक 5 
३. यातायात व संदेशवाहन १,रे८पशी. २८६ ५७१ २४४० 
४. उद्योग व खनिज पहु०3... १६५ श्ष्य... ७६ 
भू, सामाजिक सेवायें 8 १६९७ श्३२ २२४ 
६. विविध, - जि २१ पद ३*६ 

«६ - --- . कुल ४,८०० १००१० २,२७८ ६००१० 


: - उपयुक्त तालिका से द्वितीय योजना की प्राथमिकताओं का स्पष्ट पता चलता है ' 
झौर साथ में प्रंथम योजना से भन्तर भी मालूम हो जाता है। 


5 26 72 280 कच 2०8 & 0० 
(१) १०१५ सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण के लिए शौर ८ ९६% शक्ति के विकास के लिए 
(२) ६०० करोड़ रु० रेलों के लिए 
) बड़े व मव्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए ६९७ करोड़ रु०, खनिज पदाएों के लिए 
७३ करोड़ रु० शऔर दघु उद्योगों के लिए २०० करोड़ रु० । * 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना | 2३:६२ 


दूसरी योजना में श्रौद्योगोकरएण पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि १८९५% 
व्यय तो स्पष्ट रूप से 'उद्योग व खनिज' के अन्तर्गत होगा लेकिन शक्ति व यातायात परे 
किया जाने वाला व्यय भी उद्योगों की उन्नति में सहांयक होगा। इस प्रकार दूंसरी 
योजना का भुकाव औद्योगिक प्रगति की ओोर ज्यादा है। .उद्योग, खनिज, शक्ति व ] 
थातायातके विकासपर जोर देने के कारण ही इसे “उद्योग प्रधान! योजना कहा गया है। 

दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय में से ३,८०० करोड 
₹० का विनियोग होगा अर्थात्‌ इससे स्थायी सम्पत्ति (85568) का निर्माण होगा 
शभौर शेप १,००० करोड़ रु० चालू खर्च होगा जैतते सामाजिक सेवाओं आदि में । अत; 
सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर ६,२०० करोड़ रु० का विनियोग होगा। 





* निजी विनियोग का ढाँचा (करोड़ र) 
१, संगठित उद्योग व खनिज ७५ 
२. वागान, विद्युत, रेलों को छोड़कर अन्य यातायात ' १२५ 
३. निर्माण १,००० 
४. क्ृपि, ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योग ३०० 
५० स्टॉक चु०० 
डर कुल २,४०० 





उत्पादन व विकास के लक्ष्य ([७०8०६5) 
द्वितीय योजना श्राथिक विकास के लिए एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। इसमें 
विभिन्न श्राथिक क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये जिनमें से कुछ महत्त्वपुर्णा 
“ उत्पादन व विकास के लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं :--- 
१६५०-५६ १६६०-६१ १६६०-६१ 


(वास्तविक उत्पादन) (प्रारम्भिक (संशोधित 
अनुमान) अनुमान) 


१. खाद्यान्न ६५ (मिलियन टन ) ७५ प०*४ 
२. कपास ४२ (लाख गांठ) 8 ६५ 
३. जूट ४० (लाख गाँठे) प्रू० ५४ 
४. तिलहन ५९५ (मिलियन टन) छा ० ७६ 
५६ गन्ना (ग्ड़) ५८ (मिलियन ठन) ७' १ छद 
६. चाय ६४४ (मि० पौंड) ७०० 

७. सिंचाई का क्षेत्र ६"७ (मिलियन एकड़) पद 

८. बिजली (उत्पादन क्षमता) ३४ (लाख किलोबाट).. ६६ 

8. तंयार इस्पात १३ (लाख टन) डरे 
१०, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड... ५०० .,. .. £रेफए०० 

११. सामुदायिक विकास खंड घ्र्र के १,१२० 

१२. राष्ट्रीय मांग. १२,६०० मील _' १३,८०० मील 


१३: घंदरगाहों की ढोने की क्षमता . . २५ मिलियन दस 7 रेर६ 
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दूसरी योजना के चालू होने के तुरन्त बाद ही कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में संशोधन 
किया गया । संशोधन करते समय यह कहा गया कि व्यय की राष्ति को उतना ह्ठी 
रखने पर भी उत्पादन ज्यादा हो सकेगा"। - ४ 

दूसरी योजना में देश में उपभोग की मात्रा २०% बंढ़ सकेगी, कपड़े का उप्रभाग 
१६५५-५६ के १४ गज प्रति व्यक्ति सालाना से बढ़कर १६६०-६१ में १८ गज हो 
जायगा । ४ 

योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दूध, श्रंडे, माँस, फल, सब्जी 
श्रादि रक्षात्मक पदार्थों के उत्पादन बढ़ाने पर भी झ्रावश्यक जोर दिया गया। क्पि 
श्रथ॑-ब्यवस्था को प्रगतिशील बनाने के लिए भूमि-सुधारों को कार्यान्वित करने- की 


आवश्यकता स्वीकार की गई और इस सम्बन्ध में सहकारी कृषि, सीमा-निर्धारण आ्रादि 
पर सुझाव दिये गये । 


दूसरी योजना में उद्योग ह 
पहली योजना में तैयारी की कमी व कमंचारियों के प्रभाव से विश्लेप श्रोद्योगिक 
प्रगति नहीं हो सकी । श्रतः दूसरी योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी 
गई। देश में रोजगार व आय बढ़ाने शर उपभोग्प वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने के लिए . 
कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर जोर दिया ग्रया। दुसरी योजना के 
श्रौद्योगिक विकास के कार्यक्रम को मुख्य विशेपतायें इस प्रकार हैं :-- 

(क). भिलाई, रूरकेला व दुर्गापुर में लोहे व इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जायेगा। 
इस्पात का उत्पादन बढ़ने से श्राथिक विकास का रास्ता खुल सकेगा। 

(ख) मशीनें बनाने के उद्योग, भारी इन्जीनियरिंग व रसायन उद्योगों का विकास 
किया जायगा । रसायन उद्योगों में सल्फरिक एसिड, सोडा एश, कॉस्टिक सोडा का 
निर्माण होगा ताकि श्रन्य उद्योगों में इनका प्रयोग हो सके । नाइट्रोजन खाद ( श्रमो- 
नियम सल्फेट ) का उत्पादन बढ़ने से कृषि की पैदावार बढ़ सकेगी । 

(ग) सीमेंट का उत्पादन बढाया जायगा । सीमेंट की बढ़ती हुई माँग को. पूरा 
करने के लिए उत्पादन वढ़ाना आवश्यक है । 


(घ) छूट, सूती कपड़ा, व चीनी उद्योगों में नवीनीकरण किया जायेगा ताकि उत्पा- 
दन बढ़ने से निर्यात भी वढ़, जायगा। | 


इसके अलावा कारखानों की वेकार पड़ी हुई उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग , 
करके उत्पादन बढ़ाया जायगा । इन समस्त उपायों का सामूहिक परिणाम झौद्योगिक 
उत्पादत बढ़ने के साथ-साथ औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तत भी होगा और देश में 
भोद्योगीकरण की नींव मज़बूत हो सकेगी । | 

द्वितीय योजना व रोजगार है 
पहले कहा था चुका है कि दूसरी योजना का एक उद्ंदय रोजगार का साधन- 
* बढ़ाना है ॥ बेरोजगारी का अनुमान लगाते' हुए योजना सें कहा गया है कि पुराते 
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बेकारों की संख्या ५३ लाख है भर द्वितीय योजना के पाँच वर्षों में लगभग १ करोड 
व्यक्ति नये रोजगार चाहने वाले ग्रा जायेंगे। अतः यदि द्वितीय योजना के श्रन्त तक 
पूर्ण रोजगार की स्थिति लानी है तो लगभग- १३ करोड़ व्यक्तियों के लिये योजना की 
अवधि में नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । लेकिन योजना आयोग ने कहा कि 
इतने लोगों को रोजगार देवा सम्भव नहीं होगा । पाँच वर्षो में खेती के अलावा प्न्य 
क्षेत्रों में 5० लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा श्रौर कृषि कार्यो में लगभग १६ 
लाख व्यक्तियों को खपाया जा सकेगा । 

श्रत; वेरोजगारी को बढ़ने से रोका जा सकेगा । ट्वितीय योजना के ग्रन्तिम वर्ष 
में भो लगभग उतने ही लोग बेकार पाये जायेंगे जितने कि इसके प्रारम्भ में थे । 

सिंचाई के विस्तार से एवं लघु-उद्योगों के विकास से झ्रांशिक वेकारी की समस्या 
कुछ सीमा तक हल हो सकेगी । यह पहले कहा जा चुका है कि भारत में रोजगार 
बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों का विकास किया जाना आवश्यक है | योजना में एक तरफ 
मशीन बनाने के उद्योगों का विकास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कुटीर व लघु 
उद्योगों की प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है । यह दूसरी योजना की आधारभूत 
नीतियों में से एक है । 

दूसरी योजना व विभिन्न नीतियाँ (?णांल०७) 

इस विशाल व व्यापक योजना को सफलीभूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट 
नीति-निर्धारण आवश्यक था। अ्रतः योजना आयोग ने भरूमि-सुधार, मुद्रा-स्फीति- 
नियंत्रण, औद्योगिक विकास, प्रशासन श्रादि विपयों से सम्बन्धित चीतियाँ घोषित की 
हैं ताकि योजना श्राथिक-विकास में ज्यादा से ज्यादा सहायक हो सके । इनका संक्षिस 


विपरण नीचे दिया जाता है :-- 

(क) भूमि-सुघार-वीति--भृमि-सुघा र-तीति निदिचत करते समय सामाजिक न्याय 
वे अधिकतम उत्पादन दोनों पर समान रूप से बल दिया गया है । इनको प्राप्त करने के 
लिए निम्न कार्यक्रम सुझाये गये हैं :--- 

(अ) राज्य व किसान के वीच के मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करना, (झा) काइतकार 
को भू घारण को सुरक्षा प्रवाव करना; (इ) काइतकारों को भू-स्वामी बनाना; (ई) भू- 
सीमा- निर्धारण ((आंग्राष्ठ ० [070 [900॥725) करके अतिरिक्त भूमि खेतिहर 
मजदूरों में बॉटना; (उ) श्रनाथिक जोतों को मिलाकर सहकारो खेती की व्यवस्था 
करना ताकि उत्पादन बढ़ सके । 

अभी तक उपयुक्त नीति के अनुसार कार्य होना वाकी है क्योंकि सहकारी खेती, 
भूमि पर सीमा-निर्धारण आदि को लागु करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं । 

.... (ख) मौंद्रिक नीति--दूसरी योजना में विशाल मात्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था 
होने से मुद्रा-स्फीति का-भय. था, इसलिए रिजवं वेंक को व्यापक अधिकार दिये गये हैं . 
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ताकि वह प्रतिकूल स्थिति का भुकावला कर सके । उसे जमा-कोपों का भ्रनुपात बदलने 
का अधिकार दिया गया है। योजना आयोग ने मुल्य-स्थिरता पर वल दिया है ताकि - 
लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । कु हे हे 

(ग) श्रौद्योगिक नीति--मई, १६५६ में भारत सरकार ने नई श्रौद्योगिक नीति 
घोषित की जिसमें आधारभूत उद्योगों, यातायात व खनिज पदार्थों के विकास में सावे- 
जतिक क्षेत्र को बढ़ाना स्वीकार किया गया। श्रतः भविष्य में इन क्षेत्रों में सरकार 
ज्यादा हिस्सा लेगी । आर्थिक-विकास में सरकार ने अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बढ़ाना 
निश्चित किया है। लेकिन निजी क्षेत्र को भी काम करने का अवसर दिया जायगा और 
सरकार उसे वित्तीय साधन उपलब्ध करेगी। इस प्रकार भविष्य में सावंजनिक क्षेत्र 
तिजी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा । 

निजी उद्योगों में विशेषतः छोटे और मध्यम झ्राकार के उद्योगों में सहकारी संगठन 
के विकास को ज्यादा महत्त्व दिया जायगा। ई * 

(घ) प्रशासनीय नीति--धीरे-घीरे योजना के प्रशासनीय पक्ष पर ज्यादा विचार * 

किया जाने लगा है। इस सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया जाने लगा है। ग्राम- 

पंचायतों को संगठित किया जा रहा है। प्रजातान्त्रिक योजना में जब “तक प्रजा का 

प्रभावपूर्णां सहयोग नहीं होगा तत्र तक वह सफल,नहीं हो सकेगी ।' श्रतः नौकरशाही 

प्रशासन को हटाकर विकेन्द्रित प्रशासन की तरफ बढ़ने के प्रयास किये जा रहे हैं । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की , सफलता के लिए भी विकेन्द्रीकरण श्रावश्यक है। 

श्राशा है भविष्य में इस सम्बन्ध में ज्यादा सफलता प्राप्त की जा सकेगी । - 
; समालोचना | 

दूसरी योजना को प्रारम्भ से ही बहुत सी श्रालोचनाम्रों का शिकार होना पड़ा है। 5. 
बाद की घटनाओं ने कुछ.भालोचनाओं को सत्य सिद्ध कर दिया है श्रीर कुछ को गलत _ 
भी सिद्ध कर दिया है। नीचे द्वितीय योजना की विभिन्न श्रालोचनाश्रों का उल्लेख किया 
जाता है और योजना के ४ वर्षो की प्रगति के ्राधार पर उनका मूल्यांकन भी किया ' 
जाता है । * 

(१) दूसरों योजना महत्त्वाकांक्षी (०ए०-क्षाग्री90008) है- दूसरी योजना 
का श्लाकार पहली योजना की तुलना में दुगुना होने से इसे महत्त्वाकाक्षी कहा गया है । 
इसमें विनियोग की दर के १६५५-५६ में राष्ट्रीय भ्राय के ७-३५ से बढ़ कर १६६०- 
६१ में १०९७० हो जाने का अनुमान है । इसलिए आलोचकों का बाहना है कि विनि- 
योग की यह वृद्धि सम्भव नहीं होगी । 

दूसरी योजना देश की प्रावदयकताओं को देखते हुए तो बड़ी नहीं है लेकिन साधनों 
पी हष्टि से यह महत्त्वाकाँक्षी सिद्ध हुई है । साधनों के अभाव के कारण ही, मई, १६४८ 
एवं बाद में पुर; सित्तम्यर, १६५८ में योजना में फाट-छोट करनी पड़ी है। झत। दूसरी, 
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योजना बाद की घटनाओं से भी महत्त्वाकाक्षी सिद्ध हुई लेकित भारत जैसे पिछड़े हुए 
देश के तीत्र आथिक विकास के लिए मामूली योजना से काम नहीं चलेगा । हमें विज्ञाल 
विनिधोग की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और उसके लिए जनता को तैयार करना होगां। 

(२) इसमें कृषि पर कम्म ध्यान और उद्योगों पर श्रावश्यकता से ज्यादा ध्यान 
दिया गया है--दूसरी योजना के सम्बन्ध में यह आलोचना आज तक की जाती है 
जबकि योजना की अ्रवधि समाप्त होने को आई है। इस वात में कोई सन्देह नहीं कि 
इस योजना में श्रौद्योगीकरण का झाधार सुहढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है 
क्योंकि रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय श्राय वर्गरः बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। 

कृषि-उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि न होने से इस अलोचना में सत्यांश प्रदीत होने 
लगा है। दूसरी योजना में रृपि, सामुदायिक विकास व भिचाई पर व्यय करने की 
व्यवस्था की गई थी, फिर भी यह क्यों कहा जाता है कि इसमें क्ृपि की उपेक्षा 
की गई ? वास्तविक स्थिति यह है कि योजना आयोग की यह गलती नहीं थी कि 
दूसरी योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया बल्कि प्रथम योजना में 
कृपि-उत्पादन की वृद्धि पर अ्रत्यधिक सनन्‍्तोप प्रकट करना एक भूल थी क्योंकि इससे 
कृपि-विकास के प्रति योजना-की तत्परता ( [२७४०॥॥८४५ ) में कमी अ्रवश्य झ्रा 
गई । इस रूप में कृषि की उपेक्षा अवश्य को गई है और इसलिये तृतीय योजना में इस 
भूल को सुधारा जा रहा है और कपि-उत्पादन बढ़ावा इसके उद्द श्यों में रवखा गया है। 

श्रगामी पंच-वर्षीय योजना में भी हमको | कृपि की पंदावार बढ़ाने के लिए भारी 
प्रयत्न करने होंगे वरना औद्योगिक विकास की गति भी घीमी पड़ जायगी। श्रभी तक 
भारतीय कृषि के विकास का आधार सुदृढ़ नहीं हो पाया है । 

(३) उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुटीर व लघु उद्योगों 
पर विशेष बल दिया गया है और फंक्ट्री उपभोग्य-उद्योगों को भुला दिया गया है-- 
योजना में एक तरफ अ्रधारभूत उद्योगों के विकास के लिए भारी विनियोग किया 
जायगा भ्रौर दूसरी तरफ कुटीर उद्योगों की उन्नति के सरकारी श्यत्व किए जायेंगे । 
उपभोग का सामान बनाने वाले कारखानों को विकास का समुचित अ्रवसर नहीं 
मिलेगा । वल्कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि पर प्रतिवन्‍्ध लगाकर सम्बन्धित 
लघ्चु उद्योगों का विकास किया जाझगा। 

योजना आयोग की यह नीति अल्पकाल में चल सकती है लेकिन दीधंकालीन 
इृष्टिकोश से सभी उद्योगों को विकास का समान अवसर देना चाहिए और उसकी 
व्यवस्थां की जानी चाहिए । - 

(४) योजना सुद्रा-स्फीति उत्पन्न करेगी--१२०० करोड़ रु० की घाटे की वित्त- 
व्यवस्थां से देश में मुद्रा-प्रसार होगा । इस सम्बन्ध में शुरू से ही योजना के वित्तीय 
पक्ष की कठु आलोचना की गई है। कर-वृद्धि से, विशेषतया परोक्ष करों में वृद्धि होने 
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हे, उपभोक्ता-वर्ग को ऊंचे मूल्य देने पड़ेंगे। देश में विद्याल मात्रा में विकास-व्यय 
बढ़ेगा लेकिन वस्तुओं का उत्पादन अनुपात से कम बढ़ेगा क्योंकि ज्वादातरः व्यय 
आधारभूत उद्योगों पर होगा । 

दूसरी योजना के प्रारम्भ से ही मुद्रा-स्फीति के दवाव प्रारम्भ हो गए और वे अब 
भी जारी हैं। लेकिन प्रो, शिनोय ने घाटे की वित्त-व्यवस्था की जिस सीमा तक प्रतिकूल 
परिणाम की आशंका प्रकट की थी, उतनी भयानक स्थिति भ्रभी तक नहीं श्रा पाई है। 
प्रो, शिनोय ने घाठे की वित्त व्यवस्था की सीमा लगभग २५० करोड़ रु० सुकाई थी 
जव कि दूसरी योजना के पाँच वर्षो में यह १२०० करोड़ रु० तक पहुँच जायगी । 

अतः दूसरी योजना स्फीतिकारी अवहय है लेकिन खाद्यान्नों की स्थिति ठीक रहने 
पर यह नियन्त्रण में रवख्ी जा सकती है। इसके अलावा आर्थिक विकास की क्रक्रिया 
में मुद्रा-स्फीति निहित है और एक सीमा तक टाली भी नहीं जा सकती है । 

(५)सार्वजनिक क्षेत्र के दिकास पर ज्यादा बल दिया गया है--पहली योजना में 
सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का हिस्सा ५० ; ५० था जब कि दूसरी योजना में यह 
६०:४० हो गया है इसलिए कुछ लोगों ने श्थाज्ंका प्रगट की है कि निजी क्षेत्र को . 
विकास का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है लेकित यह आदंका सही नहीं है | निजी 
क्षेत्र के लिए विकास की विश्ञाल सम्भावनायें पड़ी हैं। उसे योजना के साथ कदम 
मिलाकर चलना चाहिये । 

(६) विदेशी साधनों पर निर्भरता-दडूसरी योजना में -८०० करोड़ 5० के 
विदेशी ऋग् व सहायता का अन्दाज लगाया गया था लेकिन यह अनुमान नीचा सिद्ध 
हुआ और वाद में इससे लगभग ढुगने विदेशी साधनों की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई। 

पिछड़े हुए देश में औद्योगीकरण को कोई भी योजना बिना विदेशी पूजी की , 
सहायता के सफल नहीं हो सकती है। लेकिन इस सम्बन्ध में विस्तृत छान-बीन करके . 
अनुमान लगाये जाने चाहियें । दूसरी योजना में इस सम्बन्ध में काफ़ी श्रनिश्चितता रही 
और उसके घातक परिणाम भ्रुगतने पड़े । 

| दूसरी योजना व विदेशी विनिमय संकट 

दूसरी योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में हो संकट का सामना करना पड़ा । देशों में 
मुद्रा स्फीति के दबाव उत्पन्न हो गए क्‍योंकि वस्तुओं की पूति उस रफ्तार से नहीं बढ़ . 
सकी जिस रफ्तार से कि इनकी माँग बढ़ने लगी । खाद्यांत्रों की कमो से इनके भाव बढ़े 
और घीरे घीरे अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगे । इस प्रकार आन्तरिक दवाव 
उत्पन्न हो गए और देशवासियों को प्रतीत होने लगा कि उन्हें श्रव योजना के लिये 
त्याग करना पड़ेगा और कष्ट सहने होंगे । 
| लेकिन झ्रान्तरिक दवाव से भी ज्यादा तीत्र विदेशी विनिमय संकट था | सरकारी वे 

निज्जी 3 22060 0228 गये। पतिरंक्षा का सामान मेंगाया गया, खाद्यान्नों का भारीः 
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भात्रां में ग्रायात करना पड़ा, कच्चा माल, अन्य विकास सामग्री, व उपभोग का 
सामान मेंगाना पड़ा । विदेशों में मूल्य बढ़े | स्वेज दुर्घटना के कारण जहाजी किराया 
चढ़ गया । विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में बजट नहीं बनाने से योजना के पहले दो वर्षों 
में ही इतमे आयात हो गए जितने नहीं होने चाहिये थे। विदेशी भुगतान असंतुलन को 
पुरा करने में रिजव॑ बेंक की विदेशी परिसम्पत्ति (85588) तेजी से समाप्त होने लगी। 
अपप्रेल, १६५६ से फरवरी १६५६ तक रिजव॑ बेंक के कोषों में ५३४१ करोड़ रु० की 
कमी आ गई। (ये कोष ७४६ करोड़ 5० से घटकर २११ करोड़ ₹० हो गए)। 
विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिये हमें विदेशों से ऋण लेने का प्रयत्व 
करना पड़ा । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से ६६ करोड़ रु० का ऋण लिया गया । इस प्रकार 
दूसरी योजना शुरू के वर्षो में ही संकट में पड़ गई । यह संकट योजना के तीसरे भ्थवा 
चौथे वर्ष में श्रनुमातित था लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों ने इसे जल्दी ही ला उपस्थित 
किया | रिजवं बेंक के स्टलिज्ञ कोप का २०० करोड़ रु० तक का उपयोग योजना के 
५ वर्षों में होना था लेकिन प्रथम तीन वर्षो में ही इसका लगभग २४३ ग्रुना समाप्त हो 
गया। भुगतान के घाटे को पूत्ति एवं विकास कार्यों को चलाने के लिये विदेशी ऋण लेने 
की कोशिश की गई और विदेशी-विनिमय-संकट से निकालने के लिये श्रमेरिका व श्रन्य 
देशों से सामयिक सहायता मिली । लेकित द्वितीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों के अनुभवों 
ने हमें बहुत सावधान कर दिया है । 
उपयुक्त संकट एक विकासोस्मुख अर्थ-व्यवस्था के लिये खतरे का चिन्ह नहीं 
मांना जाना चाहिये क्‍योंकि यह इस बात का सूचक है कि हम अ्रपती महत्त्वाकाँक्षी 
योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर है लेकिन साधनों का श्रभाव उसमें वाघाएँ 
उपस्थित कर रहा है। कुछ भी हो दूसरी योजना ने यह संकट लाकर हमें अपनी 
जिम्मेदारियों के प्रति सजग कर दिया है । 
योजना का पुन ल्याँकव व संशोधन 
झान्तरिक व बाहरी दवाब बढ़ने से योजना में संशोधन व परिवर्तन करना श्राव- 
इयक हो गया | योजना आयोग ने बरावर योजना का मूल झाकार (4४0 ०० 
07979! 8726) बनाये रखना चाहा और कभी भी योजना में कटौती करने की 
घोषणा नहीं करनी चाही । लेकिन देश व विदेश्वों में मूल्य बढ़ने से योजना की लागत 
बढ़ गई और ४८०० करोड़ रु० व्यय करके प्रारम्भिक भौतिक लक्ष्यों (श9868 
(ध985) को प्राप्त करता असम्भव हो गया । साधनों का अभाव स्पष्ट होता गया । 
झतः दो बातें सामने झाई' :--- ; 
(१) पुराने निश्चित किये हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ४,८०० करोड़ र० 
की जगह लगभग ५,६०० करोड़ रु० व्यय करने होंगे । 
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जन 


क्नननान 


६६८ 'वियालीसवा अध्याय 


(२) वित्तीय साथन पाँच वर्षों में ४,८०० करोड़ र० भी नहीं छुटाये जा सकेंगे । 

अतः योजना में मई, १६४६ में संभीधन किया गया । इसमें योजना को दो भागों 
में वादा गया--'अ' भाग में ४,१०० करोड़ र० रखे गये णो कृषि-उत्पादन बढ़ाने के 
कार्यक्रम को शामिल करदे के साथ साथ मुख्य योजना (0० 9॥0]2०$/ काया 
पर व्यय किये जायेगे। मुख्य योजना कार्यो में इस्पात के कारसाने, कोयला, रेलें। 
बन्दरगाह व शक्ति केन्द्र शामिल किये गये। उनमें वे कार्यक्रम भी शामिल किये गये जो 
काफी प्रगति कर चुके थे और जिनको बीच में छोड़ना संभव नहीं था । योजना आयोग 
ने कहा कि इस 'अ' भाग को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है और भरतसक प्रवल 
करके इसे पूरा क्रिया जायगा। “व! भाग में ३०० करोड़ रु० व्यय करने के हेतु रवसे 
गये झौर इसमें शेप कार्यक्रम शामिल किये गये जिन्हें साधनों के प्राप्त होने की स्थिति 
में ही पूरा किया जा सकेगा। 

द्वितीय योजना के मई, ६६५८ के मुल्यांकन में यह भी कहा गया कि भर भाग 
को पूरा करने के लिए भी सावनों का अभाव दिखाई देता है क्योंकि 'उस समय कुल 
साधनों के लगभग ४,२६० करोड़ रु० तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया। 
इसका मतलब यह हुआ कि 'अ्र' भाग को पूरा करने के लिए भी लगभग २४० करोड़ 
२० को कमी पड़ेगी । 

सितम्बर, १६५८ में योजना का पुन ल्पांकन घोषित किया गया जिसमें साधनों 
के श्रभाव के कारण 'व' भाग को छोड़ दिया गया भौर साथ में यह भी बतलाया गया 
कि प्रथम भाग को पूरा करने के लिए ४,४०० करोड़ र० की जगह ४,६५० करोड़ 
२० खर्च करने होंगे। अ्रतः साधनों की कमी २४० करोड़ रु० से बढ़कर ३६० करोड़ 
रु० की हो गई । यदि इतने अतिरिक्त सावन नहीं जुटाये जा सके तो 'अर' भाग में भी 
अनिवायतया कठौती करनी पड़ेगी | संशोधन के वाद खनिज व उद्योग! पर व्यय बंढ़ा 
दिया गया है और 'सामाजिक सेवाग्रो' पर घटा दिया गया है । - 

इस प्रकार योजना आयोग छारा योजना को बचाने के .सव उपाय करने पर भी 
इसमें कमी करनो पड़ी है। साधारण व्यक्ति तो शायद यह समझे कि अब ४८०० 
करोड़ रु० की जगह ४५०० करोड़ रु० ही व्यय होंगे, लेकिन मूल्य स्तर ऊँचा हो जानें 
से वास्तविक सफलता व भौतिक लक्ष्यों की प्रासि में भी कमी झा जायगी। रोजगार 


]. इस्पात, सीमेट व बक्ति को पश्चात ०07०” इसलिए कहा गया है कि इनके असली 
लाभ देर से मिलते है भर इस बीच में जनता को कष्ट उठाने पड़ते हैं । देखिए--- 

जगधन्रा 8८0रण्ा9-नी$ विज्लाणरल बाते 27076ग5$ 5 वा: ठाठओं 
9. 8२-४३, (एच 56७०7) 


2. २,०२२ करोड़ रु० आन्तरिक बजट-साधनों से, १०,३८ करोड़ रु० विदेशी साधनों 
से एवं १२,०० करोड़ रु० की घाटे की वित्त-उप्रवस्था से | 


बज» बन 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ६६६ 


८० लाख व्यक्तियों की जगह केवल ६५ लाख व्यक्तियों को ही मिल सकेगा श्रतः 
योजना के श्रन्त में बेरोजगारी बढ़ेगी जब कि मूल योजना में सोचा गया था कि कुल 
घेरोजगारी न तो बढ़ेगी और न घटेगी । भ्रतः हम रोजगार की वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त 
करने में भ्रसमर्थ रहेंगे । 
द्वितोय योजना की प्रगति 

ह्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षो में ही भारत की विकासोन्‍न्मुख अर्थ॑- 
व्यवस्था में तनाव व दबाव उत्पन्न हो गये । देश्य में खाद्य-संकट उपस्थित हो गया । 
आनन्‍्तरिक मूल्य-स्तर बढ़ने लगा और साथ में विदेशी विनिमय संकट भी उत्पन्न हो 
गया । परिस्थितियों से वाध्य होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मई व सितम्बर, 
१६५८ में दो वार पुनमृ ल्यांकस किया गया और योजना का आकार ४,८०० करोड़ 
४० से घटाकर ४,५०० करोड़ रु० का कर दिया गया । 

अब हमें यह देखना है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में अब तक क्‍या कार्य सिद्धि 
हुई है और योजना की समाप्ति तक सफलता की क्या सम्भावनाएँ 

द्वितीय योजना की तीन साल की प्रगति की सूचना के आधार पर निम्न विवरण 
दिया जाता है ;-- 

द्वितीय योजना में व्यय की राशि प्रथम वर्ष में ६३६ करोड़ रु० से बढ़कर तृतीय 
बे में लगभग १००० करोड़ रु० तक पहुँच गई। हिितीय योजना की श्रवधि में 
सा्व॑जनिक क्षेत्र में कुल व्यय लग भग ४६०० करोड़ रु० होने का अनुमान है । विनियोग 
की माना बढ़ने से १६५८-५६ तक विनियोग का राष्ट्रीय आय का भनुपात लगभग 
११% हो गया जबकि द्वितीय योजना के प्रारम्भ में बह लग्भग ६€% था। द्वितीय 
योजना के प्रथम तीन वर्षो में कुल राष्ट्रीय थ्राय में वास्तविक वृद्धि ११९५) श्रतिशत 
ध्राँकी गई है।। प्रति व्यक्ति आय की चूद्धि ७'३ प्रतिशत वतलाई गई है। द्वितीय 
थोजना में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जाता है ;--- 

(१) कृषि, सिंचाई व-विद्युत ः--कपि के क्षेत्र में द्वितीय योजना के प्रथम दो 
वर्षों में देवी प्रकोप व बाढ़ श्रादि के कारण स्थिति खराब रही । लेकिन तीसरे, वर्य 
अर्थात्‌ १६५८-५६ में पुनः सुधार दिखाई दिया है और उत्पादन में वृद्धि हुई है ॥. 
खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति निम्न आँकड़ों से स्पष्ट हो जाती है :--- हे 


१६५५-५६ ६५९३ मिलियन टन 
१६५६-४७. ६८'७ मिलियन टन 
१६५७-भ८ - ६२'० मिलियन टन 
१६५८-५६ ७३*४५ मित्रियन टन 


",. एचधगबोे डाधांगाव्वा 0ह2ा7ंट8/07 द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय आय के वापिक 
पत्रें के सातवें अंक से उद्धृत | 


टी ढ वियालौसवाँ प्रध्याय 


प्रारम्भ में खादयान्नों की पैदावार घटने से मूल्यों में वृद्धि होता स्वाभाविक था। 
परन्तु १६४५-४६ में पंदावार के बढ़ने पर भी मूल्यों में कमी नहीं भ्राई है; क्‍योंकि 
देश में निरंतर खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है और पूति कम रहती है। भ्रतः देवा के 
सामने खाद्यान्नों का प्रइदन अपने जटिल रूप में ही उपस्थित है | " 

१ सिंचाई का जहां तके सम्बन्ध है द्वितीय योजना में १९९ करोड़ एकड़ श्रतिरिक्त 
भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रबखा गया था । लेकिन प्रगति को देंखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि योजना के अन्त तक लगभग १ करोड़ ४ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में 
ही सिंचाई हो सकेगी । ह ' ह 

इसी प्रकार विजली उत्पन्न करने की अ्रतिरिक्त क्षमता का गुल लक्ष्य रे४ लास 
किलोवाट के स्थान पर केवल ३० लाख किलोवाट ही पाँच वर्षो में सदन हो 
सकेगी । प्रथम तीन वर्षों में लगभग ८५ लाख किलोबाट विंजली पैदा करने की 
अतिरिक्त क्षमता स्थापित होने का अनुमान है । कि 

(२) श्रौद्योगिक विकास व खनिज-उत्पादन-टिंतीय योजना में ' श्रौद्योगीकरस 
पर विशेष वल दिया गया है । उद्योगों का विकास सार्वजनिक व॑ निजी दोनों क्षेत्रों 
में होगा । शौद्योगिक विकास पर व्यय की जाने वाली राशि का लगभग 5० % 
पू'जीगत तथा मशीनें बनाने वाले. उद्योगों में खर्च होगा | साथ में भरती वस्त्र उद्योग, 
जूट उद्योग व चीनी उद्योग के आाधुनिकीकरण व पुन: यंत्रीकररा के भी कार्यक्रम रखे 
गये हैं। इस कार्य के लिए योजना में १५० करोड़ रु० खर्च करने की व्यवस्था है। 

सरकारों क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए १६४८ के साधनों' के पुननिर्धारिण 
के भ्रनुसार ७०४ करोड़ २० निर्धारित किये गये हैं। श्रवः तक की प्रगति को ” देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि योजना के श्रंत तक व्यय की राशि इससे आगे ही 
निकल जायेगी । | | । लीक 
१६४८-५६ तक कई श्रौद्योगिक योजनाएँ पूरी हो गर्मी, जते प्लवाय की 
* डी० डी० टी० कारखाना, दिल्‍लो के डी० डी० टी० कारखाने का. विस्तार, हिन्दुस्तान 
एंण्टीवायोटिक्स कारखाने का विस्तार; मैसूर स्टील वव्स का' स्पा पाइप संयंत्र व 
विहार का सुपर फॉस्फेट कारखाना | इसके अलावा निम्त यीजनाएँ भी पूरी होगई 
हैं--सिंदरी खाद -कारखाने का- विस्तार, ' दुर्गापुरः कोक श्रोवन “ संयंत्र में कोक का 
उत्पादन, हिन्दुस्तान मशीनी झौजार कारखाने में छिलाई मज्षीनों एवं खराद मक्षीनों 
के उत्पादन का विस्तार आदि | द्वितीय योजना के अंत तक निम्न योजनाएं पूरी होने 
की आशा है--तीनों इस्पात के कारखाने, नंगल का खाद का कारखाना, नेवेली 
लिग्नाइट योजना का खनन भाग तथा हिन्दुस्तान श्िपयार्ड का विस्तार कार्यक्रम | 
१. उद्योग व्यापार पत्रिका, श्रेप्नौल, १६६०, पृष्ठ ३२६। 
(अन्य प्रयति-विवरण भी इस पर ग्राघारित है) 


न अधिक एण हि 


द्वितीय पंचवर्षीय यौजना 


निजी क्षेत्र में उद्योगों के विकास पर पाँच वर्षों में ६०५ करोड़ २० लगाने, रु 
लक्ष्य के मुकाबले लगभग ७७४ करोड़ रु० की पू जी लगने की सम्भावना है। 
कुटीर व छोटे उद्योगों के विकास पर प्रथम तीन दर्षों में लगभग १०० करोड़ 
२० खर्च होने का अनुमान है। हाथ-कर्घा वस्त्र का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम हो 
पाया है । अतः लक्ष्य के मुताबिक व्यय होने पर भी वास्तविक उत्पादन-वृद्धि की 
सफलता विशेष सराहनीय नहीं है । 2 
» खनिज विकास के लिए योजना में निर्वारित राशि ७३ करोड़ रु० से बढ़ाकर 
११० करोड़ रु० कर दी गई थी । कोयले का उत्पादन-लक्ष्य योजना के अन्त तक 
६ करोड़ टन रखा गया था। अ्रभी तक: जो प्रगति हुई है, उसके आधार पर कोयले के 
उत्पादन में लक्ष्य से ४० लाख ठन की कमी होने की सम्भावना है । 
प्रगति की समीक्षा--द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की तीन वर्षों की प्रगति का 
भअ्रध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इस योजना के समक्ष प्रारम्भ से ही कई कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो गई जिससे योजना की सफलता संदिग्ध हो गई। प्राकृतिक कारणों से 
खाद्य की. स्थिति बिगड़ने से आन्तरिक श्रर्थ-व्यवस्था में दबाव व श्रसंतुलन पैदा हो 
गए। देश में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने लगी । विदेश्षी मुद्रा की कमी ने भी योजना के 
अनुमानों में परिवर्तत श्रावश्यक कर दिया । इन सब कारणों से द्वितीय योजना को वह 
अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली जो कि प्रथम योजना को प्राप्त हुई थी । द्वितीय योजना 
के समक्ष आये हुए संकठों में डरसे या निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
विकासोन्पुख अ्रथ॑-व्यवस्था में यह बहुत कुछ स्वाभाविक है। लेकिन हमें अपनी भूलों से 
सीखने की आवश्यकता है । द्वितीय योजना में कृषपि-उत्पादन वृद्धि पर थोड़ा कम ध्यान 
दिया गया, वित्तीय साधनों में घाटे की अ्रर्थ-ज्यवस्था का आवश्यकता से ज्यादा सहारा 
लिया गया भर योजना का आकार उपलब्ध साधनों की तुलना में महत्त्वाकांक्षी रवखा 
गंया। अतः शीघ्र ही असंतुलन, तनाव व दबाव पंदा हो गए । हप॑ का विपय है कि 
तृतीय पंच-बर्षीय योजना में पुनः कृषि पर अधिक ध्यान दिया जायगा एवं घाटे की 
वित्त-व्यवस्था की मात्रा काफी कम रखी जायेगी । लेकिन साधनों के सम्बन्ध में भी 
पूए सावधानी रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में संकटों का सामना न करना पढ़े । 
इस बात में कोई संदेह नहीं कि द्वितीय योजना ने भारत में तीत्र श्रौद्योगीकरर 
की शुरुआत कर दी है। इस कार्य को झागे बढ़ाने की श्रावशयकता है। आजा है 
झागामी पंच-वर्षोय योजनाश्रों में भारत कृषि व उद्योग का संतुलित विकास कर 
सकेगा । 


5० 


वतन ज>ल-3नकततन वममम«+-मकक, 


तेतालीसवां अध्याय 
तृतीय पंच-वर्षी प योजना 


कांग्रेस आयोजन उप-समिति ने १६५६ के प्रारम्भ से ही तृतीय पंच-वर्षीय योजना 
के विविध पहलुओं पर अ्रब्ययन चालू कर दिया था। ३० मई से ५ जून, १६५६ तक 
भद्रास में उटकमण्ड स्थान पर तृतीय योजना पर एक गोप्ठी (ऊटी सेमीनार) की गई 
जिसमें देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों, अथंश्ास्त्रियों व श्रन्य विश्येपज्ञों ने भाग लिया। 
इस गोएी में तुतीय योजना के प्रति हृष्तिकोए, विनियोग की मात्रा व ' ढाँचा श्रांदि पर 
विचार-विमशं हुआ । बाद में राष्ट्रीो-विकास परिपद्‌ (४७४०॥8॥ 0त6ए०००77०7. 
००णाओं) ने तृतीय योजना के विभियोग के आकार व ढाँचे व श्रन्य विकास नीतियों 
पर विचार किया। योजना आयोग ने ६ जुलाई, १६६० को तृत्तीय पंच-वर्षीय योजना 
की रूपरेखा का प्रारूप ()72. 0०६४७] देश के समक्ष उपस्थित किया है। रिपोर्ट 
में कुल २५४ पृष्ठ हैं और १२ अब्याय हैं जिनमें योजना के विविध पक्षों पर तीति की 
चर्चा की गई है और विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । | 


तृतीय योजना के प्रति दृष्ठटिकोर (8977०४८)। ६० ९ 77774 87) 

तृतीय योजना के उद्दं इप, प्राथमिकताएँ व उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित करते समय 
योजना के सामाजिक उदं इय, योजना को अवधि में श्रर्थ-व्यवस्था की श्रावश्यकताएँ, 
भावी दीर्घष-कालीन विकास का चित्र व पहली दोनों योजनाश्रों की प्रगति आदि ध्यान 
में रखे गये हैँ । योजना की रिपोर्ट के प्रारम्भ में ही इस बात पर जोर दिया गया है कि 
तृतीय योजना देश को समाजवादी ढंग के समाज की तरफ ले जाने में सहायक होगी ।- 
अधिक उत्पादन भर अधिक समान वितरण की नीति को स्वीकार किया - गया है । 
कृपि, मध्यम व छोटे पैमाने के उद्योग, व्यापार व वितरण एवं सामाजिक सेवाओं के 
विभिन्न क्षेत्रों में 'सहकारी ढाँचे” के विकास पर जोर दिया गया है। देश के झ्राथिक- 
विकास में निजी क्षेत्र (0788 58०07) को स्थान दिया जायगा लेकिन सावंजनिक 
क्षेत्र (?270॥0 ४०८०7 संगठित निजी क्षेत्र की तुलना में सापेक्ष व निरपेक्ष दोनों 
इष्टियों से अधिक विकास करेगा। 

तृतीय योजना का प्रमुख उद्दंदय अर्थ-व्यवस्था को तेजी से 'आ्त्म-निर्भर-विकास 
(96७ 8परषांश्ंधाए शाएज्त) की तरफ ले जाने का है। भारत श्राज आर्थिक- 
विकास के लिए विदेशों का मुंह ताकता है। दैद्ञ में पूंजीगत माल का उत्पादन बढ़ाने 
से यह निर्भरता धीरे-धीरे घटाकर समाप्त की जा सकती है। इससे श्रायात कम होंगे । 


घ्ज्र 


छूतीय पंच-वंषीय योजना हछरे 


भुंगतान संतुलन की समस्या हंल हो सकेगी । भविष्य में पूजी का आयात शभन्तर्राष्ट्रीय 
पू'जी की सामान्य गति पर निर्भर करेगा। भारत विदेशों से विशेष सहायता नहीं 
गिगा । श्रतः भारत आवश्यक मशीनें व साज-सामान बनायेगा और खाद्यान्न व कच्चे 
माल का उत्पादन भी बढ़ावेंगा । कृषि व उद्यीगं का सेतुलित विकास किया जायगा । 
श्रात्म-निर्भर-विकास' की तरफ बढ़ने के कई पहलु हैं जैसे उत्तरोत्तरं बचत में वृद्धि होनी 
चाहिये ताकि बढ़तें हुएं विनियोग की माँग पूरी की जा सके, पूंजीगत उंद्योगों का तेजी 
सें विकास हो, एवं भुगतान संतुलन के खाते की कमी को पूरा किया जाये। प्रगतिशील 
कृषि ही विकास की तरफ बढ़ने का सफेल आधार होगी । 
तृतीय योजना के उद्दे श्य॑ 
दोनों पंच-वर्षीय योजमाश्रों के श्रनुभव को ध्यान में रखकर तृतीय योजना के विम्न 
उ् शय (8॥5) निर्धारित. किये गये हैं :--- 

१) तृतीय योजना की अ्रवधि में प्रतिवर्ष ५% से श्रघिक राष्ट्रीय झ्राय में वृद्धि 
प्राप्त करना । विनियोग का ढाँचा ऐसा बनाना कि भावी योजनाम्रों में भी विकास की 
यह दर बनी रह सके 

(२) खांचान्नों में प्रात्म-निर्भरता प्राप्त करना, एवं उद्योगों व॑ निर्यातों को 
आवश्यकताओं की पूर्ति के' लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना 

(३) श्राधारभृत उद्योगों जैसे इंस्पातं, ईधंन व॑ शक्ति की विस्तार करेंनों भर 
मशीन-निर्माण-क्षमता स्थापित करना ताकि आगामी १० वर्षों में देश के स्वयं के 
साधनों से औधोगीकरण की आावश्यकताएँ पूर्ण कर .सकना' 

४) देश की श्रम-शक्ति का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के श्रवसरों में 
वृद्धि करना; भोर 


(४) श्राय श्रोर धन क्रे वित्तरण की अ्प्तमानता घटाना और आर्थिक शक्ति का, 
समान वितरण करना । 


उपयुक्त उद्ं इयों को देखने से पतां चलता है कि तुर्तीय योजना के उद्द श्य द्वितीय 


योजना के जैसे ही हैं। सिर्फ़ खाद्यान्नों के उत्पादन.-बढ़ाने पर विश्वेष बल तृतीय योजना 


में दिया गया-है। इस प्रकार तृतीय योजना में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया 
जायगा । 


विनियोग की. मात्रा द्वितीय योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय . के ११% से तृतीय ह 
योजना के अन्त तक १४%, बढ़ाने का प्रथत्त किया जायगा.। ; 


तृतीय योजना में सामान्य मुल्य-स्तर की स्थिरता बताये रखने पर'विद्येोप बल 
दिया गया है । छा्यान्नों को आयात करके इनका स्टॉक जमा रखा जायगां ताकि मूल्य 


: , पढ़ने” की: स्थिति का मुकाबला किया जा. सक्ले ।/ राज्य-ब्यापार, सहकारी बिक्री व 


९७४ हैतालीसवाँ प्रध्याय 


सरकार द्वारा मुल्य-वियमन (रि०४पात्रांणा ता शिप्र०88), करके मूल्यों कीः स्थिरता 
का लक्ष्य प्राप्त किया जायगा | : 
विनियोग का झ्ाकार तर ढाँचा (9826 ब्याते ?०६७७४ ० छए९४घााशाग) 
तृतीय योजना में सावंजनिक व निजी क्षेत्रों में कुल १०,२०० ,करोड़ रु० का: 
विनियोग किया जायगा। सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग ६,२०० केरोड़ र० होगा 
और शेप ४,००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए रखे - गये हैं ।- साव॑जनिक क्षेत्र में 
१७३५० करोड़ रु० चालू कार्यों पर खर्च होंगे जैसे सामाजिक सेवाग्रों कर्मचारियों व 
भ्राथिक सहायता आदि पर । इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र .का कुल व्यय ७,२५० करोड़ 
₹० हो जाथगा । सावंजनिक क्षेत्र के विभियोग में एक २०० करोड़ र० की रकम ऐसी 


है जो निजी क्षेत्र में पुजी-निर्माण के लिए सा्वेजनिंक क्षेत्र की तरफ से अन्तरित 
(72॥8 67) की जायगी। 


द्वितीय व तृतीय योजनाओं में विनियोग की मात्रा 


'... साव॑जनिक क्षेत्र में.” निजी क्षेत्र में ' कुल 

का | ४ (करोड़ .० में) | ले 
द्वितीय योजना ३६५० ३१०० ६७५० 
तृतीय योजना जे ६२०० ४०००, ., १०२०० 


इस प्रकार तृतीय योजना में कुल विनियोग द्वितीय - योजना की - तुलना में लगभग- 

५१५ ज्यादा होगा, सावंजिनक क्षेत्र में ७०% ज़्यादा होगा झौर नियी क्षेत्र में २९% 

अधिक होगा ॥ 3 
विनियोग व चालू खर्चे का ढाँचा 
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